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दूसरे संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत भारतीय अर्थशास्त्र! हमारी अंगरेजी की (॥श्द%8४0 <400700%5 
7708) का द्वितीय हिन्दी-संस्करग है। हें प्रसन्नत/ है. कि अर्वशास्त्र के बं[७ ४७ 
के विद्यार्थियों ने भारतीय अर्यशाप्त्र के प्रथम संस्करग का ययोचित्र स्वागत किया, 
और इसी के फलरूप हम द्वितीय संस्करण भी उपत्थित करने योग्य हुए हें । 

प्रस्तुत संस्करण में पुस्तक का आद्योपान्त और विस्तृत संशोधन कर दिया गयाः 
हैं और साथ ही' बहुत-प्ती' नयी सामर्ग्र। का भी समावेश किया गया हे ॥ सवंत्र नये तथ्य 
ओर अंकों को दे दिया गया है । इसके अतिरिक्त, भारत में जिस नई अर्थव्यवस्था और 
अर्थ-नीति की रचना की जा रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए नवोन विचार धारा से: 
तत्सम्बंधी तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है । तत्व यह कि विद्यार्थियों की आवश्यताओं 
को विचार में रखते हुए प्रस्तुत संस्करण सब भांति पूर्ण करने की भरसक चेष्टा की 
गई है। भाषा संबंधी कठिनाइयों के प्रति भी हमने उपैक्षा नहीं की, ओर पर्याप्त उपः 
में सुबार कर दरिया है। 

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाशक ने इस बार मत्य की भारो कर्म कर 

दी है। प्रथम संस्करण का मूल्य १५) था, कितु प्रस्तुत संस्करण केवऊक १०) में ही उप- 
लब्ब होगा। प्रवम' संस्करण के अवध्तर पर भी' हमने प्रकाशक क/ इस ओर ध्याव 
आकर्यित किया था, कितु प्रारंभिक-व्ययों के कारण वह उस समय बेसा करने में 
असमर्थ रहे । हमें प्रसचता है कि विद्यार्थियों की जेब्र का ध्यान रखते हुए प्रका श्क ने. 
इस ओर ध्यात दिया है। इसके लिए वह हमारे ओर विद्यार्नी-जगत के धव्यवाद के 
पात्र हैं । 

हमें विव्वास हैँ, विद्यार्थी प्रस्तुत संस्करण का भी पूर्ववत सहृदयतापूर्वक. 
स्वागत करेगे । 
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भारतीय अथशास्त्र 


श्स्तावना 
भारतीय अथशास्त्र का रू और उसका काय-द्षेत्र 


१. भारतीय अथंशास्त्र क्या हे ? भारतीय अर्थशास्त्र” शब्द के उपयोग 
के विषय में अत्यधिक वाद-विवाद चला आता है। इस शब्द का सब से प्रथम न्‍्याया- 
धीश रानाडे ने अपने उन व्याख्यानों में उपयोग किया था, जो उन्होंने पूना के डेकन 
कॉलेज में सन्‌ १८९२ में भारतीय राजनीतिक अथ॑शास्त्र पर दिये थे। भारतीय 
अर्थकज्ञास्त्र” शब्द की अनेक व्याख्याएं की जा सकती हं। 


इसका एक अर्थ भूतकालीन तथा वर्तमान भारतीय आश्िक विचारों का 
अध्ययन हो सकता है । किन्तु भारतीय आथिक विचारों के क्षेत्र के सम्बन्ध में अभी तक 
भी बहुत-कुछ अनुसन्धान करना बाकी हूँ । तदनुरूप सामग्री बहुत कम है । यदि हम 
भारतीय आथ्िक विचारों के इतिहास के सम्बन्ध में अन्वेषण करें तो हमको उसमें इतने 
अधिक अन्तरालों को पार करना पड़ेगा कि हमें अपने प्रयत्न को व्यर्थ समझ कर उससे 
हाथ खींचना पड़ेगा । कुछ प्राचीन हिन्दू-शास्त्रों--विशेषकर कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में 
ऐसे विचारोंक़ा भारो भंडार भरा पड़ा है, जिनको अर्थशास्त्र सम्बन्धी विचार कह सकते 
ह। किन्तु उनका सम्बन्ध एक विशेष काल से ही है और उससे भारतीय आथिक विचारों 
के क्रमबद्ध विकास का पता नहीं लगाया जा सकता । अतएव, हम भारतीय अभैशास्त्र 
के अध्ययन को भारतीय आश्थिक विचारों के अध्ययन के सांथ एकाकार नहीं कर सकते | 


दब्द भारतीय अथशास्त्र' का दूसरा संभावित अर्थ यह हैं कि यह अर्थ- 
शास्त्र का बिल्कुल नया विज्ञान है, जो एडम स्मिथ से प्राप्त उस अर्थशास्त्र विज्ञान 
से मौलिक रूप में भिन्‍न हैँ, जिसको पश्चिम के विचारकों ने पुष्ट किया है । न्‍्यायमूति_ 
रानाड ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया हे कि पाइचात्य अर्थशास्त्र' सम्बन्धी 
सिद्धान्तों को भारतीय परिस्थितियों पर लेशमात्र भी लाग ' नहीं किया जा सकताः। 
भारत की असाधारण सामाजिक रचना ( जिसमें जाति-प्रथा तथा सम्मिलित 
परिवार प्रणाली के अलावा प्रतियोगिता तथा समानता के व्यावहारिक नियम के स्थान 
पर रीतियों तथा प्रथाओं की प्रधानता पाई जाती है ) के कारण रानाडे की सम्मति 
में भारतीय लोग पाश्चात्य लोगों के ठीक विपरीत दिशा में जाते हैं । जिस समय रानाडे 
ने पाइचात्य अ्थंशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त के विषय में इस प्रकार की गजेना की थी 
तो हम एक प्रकार की उनसे आशा लगाये बैठे थे। उस समय यह दिखाई देता था 
कि संभवतः उनके द्वारा एक नये विज्ञान को जन्म दिया जायगा। किन्तु रानाडे 
का एकखसात्र उद्देश्य था पार्चात्य अथंशास्त्र सम्बन्धी सिद्धांत को भारतीय परि- 
स्थितियों पर बिना विवेक के लाग करने के विरुद्ध प्रबल प्रतिरोध उपस्थित करना । 


२ भारतीय अर्थशास्त्र 


वास्तव में भारतीय अर्थशास्त्र का कोई नया विज्ञान उसी प्रकार संभव नहीं हो 
सकता, जिस प्रकार भारतीय गणित, भारतीय भौतिक-शास्त्र आदि नहीं हो सकते ॥£“ 


शब्द भारतीय अर्थशास्त्र” का एक अन्य उपयोग यह है कि यह अशथश्ञास्त्र के 
साधारण सिद्धांतों का उस प्रकार का अध्ययन है, जिसमें भारतीय आथिक जीवन के 
समुचित उदाहरण दिये गये हों । किन्तु भारतीय जीवन के अ्शास्त्र सम्बन्धी नियम्रों 
का दृष्टांतपू्वंक विवेचन उपयोगी एवं आवश्यक होने पर भी यह बात ध्यान में रखने 
की है कि अर्थशास्त्र के इस प्रकार के अध्ययन को भारतीय अर्थशास्त्र' नहीं कहा जा 
सकता । इतने पर भी वह अर्थशास्त्र सम्बन्धी सिद्धांतों का अध्ययन ही बना रहेगा। 
भारतीय अर्थशास्त्र--जिससे अब हम परिचित हो चुके हँ--बिल्कुल ही भिन्‍न विषय है । 


सार्वजनिक तथा उचित दृष्टिकोण यही है कि शब्द भारतीय अर्थशस्स्त्र' का 
अभिप्राय है अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के भाववाचक अध्ययन से भिन्‍त ठोस 
भारतीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन । भारत को आज अनेक आवश्यक आथिक 
समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा है । भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का 
उद्देश्य यह दिखलाना है कि यह समस्याएं किस प्रकार उत्पन्त हो गईं तथा उन 
समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता हे, जिससे भारत को समृद्धि के 
मार्ग पर ले जाया जा सके । भारतीय अर्थशास्त्र को पक्षपात रहित होकर भारतीय 
आश्थिक समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होगा । उसको शांति 
के साथ वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा तथा सहानुभूति- 
पूर्ण ढंग से देश के लिए अत्यधिक हितकारी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना होगा । 


२. भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र । जेसा कि भारतीय अर्थशास्त्र की ऊपर 
दी हुई परिभाषा से स्पष्ट हैं, भारतीय अशथ॑शास्त्र के क्षेत्र में भारत की विभिन्‍न 
आर्थिक समस्याएँ तथा उनके समाधान का अध्ययन किया जाता है। भारतीय अर्थ- 
शास्त्र अर्थ-सम्बन्धी नियमों के निर्माण से स्वयं कोई सम्बन्ध नहीं रखता | उसमें तो वर्तमान 
नियमों का भी बहुत कम, और वह भी कभी-कभी ही उल्लेख किया जाता है। यह एक 
ठोस और वास्तविक अध्ययन हैं । यह ऐसा भाववाचक अध्ययन नहीं हैं, जिसमें 
वास्तविकता का परित्याग कर दिया गया हो । यह भारतीय क्ृबि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा 
((/प्/7670ए ) तथा विनिमय और भारत की बेकिर प्रणाली से सम्बन्ध रखने वाली 
समस्याओं का अध्ययन करता है । यह आन्दोलतों का अध्ययन भी करता है, जैसा कि 
श्रमिक आन्दोलन, सहकारिता समितियों का आन्दोलन तथा मूल्यों की गतियों का 
आन्दोलन । प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण और उनके द्वारा पड़ते बाऊे आथिक 
प्रभाव का भी अत्यन्त सतकता से अध्ययन किया जाता है । इसके अतिरिक्त हमको भूमि- 
क्र प्रणाली, यातायात प्रणाली तथा सार्वजनिक राजस्व का भी अध्ययन करना पड़ता 
है । ग्रामीण ऋणपग्रस्तता, विदेशी पूंजी तथा राजकर सम्बन्धी नीति की समस्याओं की भी 
सावधानी से छानबीन की जाती है । सारांश यह है कि भारतीय अथंशास्त्र में हमको 
भारतीय आर्थिक जीवन की प्रत्येक गति का अध्ययन करना पड़ता है। वास्तव में यह 
अध्ययन की एक अत्यन्त लालसापूर्ण योजना है । 

. यह अध्ययन एक ओर प्रकार से भी लालसापूर्ण है। यह भूतकाछ को खोद-खोद 
कर देखता हैँ, यह वर्तेमान का सावधानी से विश्छेषण करता है तथा अपने अध्ययन से 
प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में भविष्यवाणी का प्रयत्न करता है । किप्ती आथिक समस्या के 
संभावित कारणों का पता लगा लेने से ही उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता। उसको उस 
समस्या का, उसके सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों से अध्ययन करना चाहिए। फिर उसका 


अस्ताननां "रे 


अनुसरण करने योग्य एक नीति के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहिए। और उस प्रकार की 
नीति के परिणामों के विषय में पहले से ही अनमान लगा लेना चाहिए । इस प्रकार 
यह अध्ययन विस्तत तथा गहरा--दोनों ही प्रकार का है । 


भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता के आथिक 
हितों का अधिकाधिक संपादन करना । यह उच्च कोटि के प्राचीन अथंशास्त्री केयरनीज 
((7977768 ) तथा नवीन अर्थशास्त्री रॉबिन्स ([809978 ) के समान तटस्थ व॒त्ति 
का अवलम्बन नहीं करता। भारतीय अथशास्त्री स्पष्ट रूप से पक्षपाती हैं । वह अपने देश 
का हित सम्पादन करना चाहते है, यद्यपि ऐसा वह अन्य देश के हितो का बलिदान करके 
करना नहीं चाहते। इस प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यायियों को दड़ता से भारत के 
राष्ट्रीय हित को लगातार ध्यान में रखना होता है; किन्तु इसका अभिष्राय अस्तर्राष्ट्रीय 
गतिविधियों में उदासीनता नहीं है। भारत के अर्थ शास्त्री प थकत्ववादी नहीं होते । इसका 
अभिश्राय केवल यह है कि वह भारत के लिए जो कुछ भी आर्थिक सुविधा प्राप्त हो सके 
उसके लिए प्रयत्न करना चाहते हें। वह भारत को सबसे ऊंचा स्थान देता चाहते हें, 
ओर उनकी इस व त्ति में कोई बरी बात नहीं है । 


३. भारतीय अथेशास्त्र के अध्ययन की उकय गिता*। भारतीय अर्थशास्त्र इतने 
अधिक प्रकार की तथा पेचीदा समस्याओं का वर्णन करता है कि उससे मशध्तिप्क को 
अत्यधिक सामग्री मिलती है । मानसिक उत्कर्ष में इस प्रकार के अध्ययन का एक आवद्यक 
स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने निजी देश की आथिक समस्याओं के सम्बन्ध में 
वार्तलाप नकर सके तो वह ठीक तौर से शिक्षित होने का दावा नहीं कर सकता। यह 
विषय इतना अधिक महत्त्वपूर्ण हे। जिन मामछों का हमको मुकाबला करना पड़ता है 
उनको ठीक तोर से समझने के लिए भी यह अध्ययन आवश्यक हूँ। अनेक पठित व्यक्ति 
किसी दे निक पत्र के प्रथम पृष्ठ पर मुद्रा-प्रसार ([7796707 ) अथवा कॉसरेट 
((!४088 70968 ) शब्दों को देखकर परेशान हो जाते हैं । भारतीय अर्थशास्त्र के 
अध्ययन से रनको इस कठिनाई में सहायता मिलेगी। 


किन्तु इस विषय के उन्नति-संबंधी दृष्टिकोण के अतिरिक्त इसक अध्ययन करने 
की आवश्यकता इससे भी अधिक एक भारी दृष्टिकोण से हैें। भारत आज अपने इतिहास 
के अत्यविक नाजूक समय में से गुजर रहा है । आज उसने अपने सौ वर्ष पुराने स्वतन्त्रता 
के स्वप्न को कार्यरूप में परिणत कर लिया है । यदि उसको सफल होना है और यदि 
उसको कुशलतायुवंक भारतीय जनता की वास्तविक भराई के लिए कार्य करना हैं तो 
भारतक विधान-निर्माताओं को पूर्ण अध्ययन के साथ जनतंत्र को कार्य रूप में परिणत करनेए 
चाहिए। उसको जागरूक जनता द्वारा भी समयंत भिलना चाहिए। कुछ सम्माननीय 
अपवादों को छोड़ कर, हमारी विधान सभा के अधिकांश सदस्य मुद्र। ( (४77४0709 ) 
विनिमय (ऋ507097 206 ) की समस्याओं, तटकर नीति तथा सार्वजनिक राजस्व 
(/2009]6 झ097708 ) की समस्याओं से नितांत अपरिचित हैं । उनको हल करने 
में वह क्या संभव सहायता कर सकते हैं ? सभी प्रकार के विधान का प्रधान रूप अर्थशा«त्र 
है । अतएव भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन सभी सम्बन्वित व्यक्तियों के छिए अनिवार्य 
रूप से आवश्यक हैं । 

इसके अतिरिक्त डित्रीय विश्वयुद्ध के कारण आथिक समस्याओं की भरमार हो 
गई है प्रत्येक पठित भारतीय से यह आशा की जाती हैँ कि वह इन समस्याओं के हल 
करने में स्वयं कुछ योग दें। भारतीय अर्थशास्त्र के मामलों के आवश्यक ज्ञान से लैस रहना 


डे भारतीय अर्थशज्ञास्त्र 


हमारी आवश्यक तैयारी का एक अंग है । जब तक भारत की आशिक समस्याओं को 
संतोषजनक रूप से नहीं सुलझाया जायगा, भारत में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं आ सकती । 


भारतीय अथंशास्त्र के अध्ययन का व्यावहारिक महत्त्व तो वर्णवातीत है। भार- 
तीय क्ृ/ष की समस्याओं पर वाद-विवाद से व्यावहारिक किसानों को अत्यधिक लाभ 
होगा। भारतीय उद्योग-धन्धों के अध्ययन से उद्योगपतियों को अत्यंत उपयोगी शिक्षा 
मिल सकती हैँ । व्यापारी भी व्यापारिक समस्याओं और उनकी प्रव॒॒त्तियों के अध्य- 
यन से अत्यधिक लाभ उठा सकता है । बेकिंग काये में लगा हुआ व्यक्ति भारतीय बै किंग 
प्रणाली के अध्ययन से अच्छा फल प्राप्त कर सकता है । भारतीय श्रमिक नेता भारत 
की श्रमिक समस्याओं से अधिक परिचित होकर श्रमिकों के संग्र।म को अधिक प्र भावपूर्ण 
ढंग से लड़ सकेंगे। सारांश यह कि भारतीय आर्थिक जीवन के बृद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन से 
भारत की दरिद्रता की समस्या को हल करने में बड़ी भारी सफलता मिलेगी । 


पहला अध्याय 
भोगोलिक पृष्ठभूमि 


१. भारतीय आर्थिक जीवन पर भौगोलिक प्रभाव। कहा जाता है कि देश स्वयं 
ही अपने निवासियों का निर्माण करता है ।/ हम इस कथन की यह कह कर व्याख्या कर 
सकते हे कि किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियों का सभी मामलों में उसके आथिक जीवन 
पर भारी प्रभाव पड़ता है। जलवायु का श्रमिकों की योग्यता पर प्रभाव पड़ता हैं ! 
वर्षा तथा भूमि के उपजाऊपन की प्रकृति के साथ मिल कर जलवायु यह भी निश्चय करता 
है कि वहां फसल में क्‍या वस्तुएं बोई जायँगी। प्राकृतिक दशा तथा नदी प्रणाली तो किसी 
देश की विशेष प्रकार की भौगोलिक रचना का परिणाम होती हैं। यह सब मिलाकर 
व्यापार तथा उद्योग-धन्धों के परिमाण तथा उनकी गति का निश्चय करते हैं, जो फिर 
सरकारी राजस्व तथा सरकारी कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सभी आर्थिक 
तथा राजनीतिक कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हें। 

भारतीय आर्थिक जीवन पर प्राकृतिक प्रभावों की प्रधानता रही है । हिमालय वर्षा 
पर प्रभाव डालता है और वर्षा देश भर में कृषि-कार्यों को प्रभावित करती है। हमारे समुद्री 
तट के रूप और भूमि की सीमा ने व्यापार की दिशा और उसके परिमाण पर अपना प्रभाव 
डाला है । आकार तथा भूगर्भ-रचना देश की खनिज सम्पत्ति के रूप का निर्णय करते हें। 
साथ ही वह भारतीय उद्योग-धन्धों को उपलब्ध होने वाले शक्ति-साधनों के लिए भी 
उत्तरदायी हैं। भारतीय जलवायु भारतीय श्रमिकों की योग्यता पर कम प्रभाव नहीं 
डालता। और वह देश की पशु-सम्पत्ति तथा वनस्पति-सम्पत्ति पर भी प्रभाव डालता है । 
यह कहा जाता है, कि भारत का बजट मौनसून वाय्‌ में एक जुआ है । इस प्रकार 
भारतीय कृषि, व्यापार और उद्योग-धन्धों, राजस्व तथा सभी बातों पर देश के प्राकृतिक 
वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में भारतीय जीवन के किसी ऐसे पहलू के विषय 
में विचार करना कठिन है जिस पर प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
प्रभान न पड़ता हो । 

२. भारत के विषय में कुछ भौगोलिक तथ्य--आका र, स्थिति आदि। हमारे देश 
के विषय में पहली बात जिसकी ओर किसी का ध्यान जाता है, देश के बृहुदू आकार और . 
उसके महाद्वीपीय विस्तार की है। अविभकत भारत का समस्त क्षेत्रफल १५,७४,००० 
वर्गगील था। विभाजन के फलस्वरूप अब भारतीय संघ का क्षेत्रफल १२, २१,००० 
वर्गमील है । आज भी संपूर्ण भारत का समस्त क्षेत्रफल ग्रेट-ब्रिटेत के क्षेत्रफल से बारह 
गुना है। भारत आज भी अपने अन्दर फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैण्ड, बेल्जियम, हालेण्ड, 
जम॑नी, डेनमा्क, आस्ट्रिया, हंगरी, स्विटज रलेंड, स्पेन, पुतंगाल, इटली और रूमानिया 
को समा सकता है। भारत आकार में ही बड़ा नहीं है, वरन्‌ वह मनुष्य जाति के लगभग 
षष्ठांश ६ का निवासस्थान भी है। इस प्रकार वह एक देश नहीं, बल्कि एक 
महाद्वीप है । 
इसके अतिरिक्त भारत एक ऐसा देश है, जिसमें सब प्रकार की विभिन्नताएँ मिलती 
हैं । उसके कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं होती और कुछ भाग ऐसे हैं, जिनमें संसार भर 
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में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका जलवाय बर्फानी शीत से लेकर अयनवृत्त (॥+%0- 
7009]) विषयक गरमी तक के अनेक रूपों का हैं । मलाबार अपनी अयनवृत्त सम्बन्धी 
वनस्पति से समृद्धि वाला है तो उसके विरुद्ध पंजाब के कुछ मेदानों में एक भी वृक्ष नहीं 
है । जनसंख्या का घनत्व भी इतनी विभिन्‍नता लिये हुए है कि काश्मीर में प्रति मील ४९ 
व्यक्ति रहते हैं तो कोचीन राज्य में प्रति मील ९५३ व्यक्ति रहते हें। राजस्थाव की 
बालुकामय मरुभूमि काइमीर की घाटियों जैसे स्थानों की विरोधी है । 

किन्तु इस विभिन्‍नता में एकप्रका रकी एकता भी निहित है। यह अनेकरूपता हमारे 
आथिक तथा सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। इस प्रकार यह विभिन्‍नतां भारत 
के लिए स्वागत योग्य है । । 

भारत की भोगोलिक स्थिति तो उसके अत्यधिक अनुकूल है। पूर्वी गोला के वह 
ठीक मध्य में है । स्वेज नहर के द्वारा पश्चिम से वह उतनी ही दूर है, जितना सुदूरपूर्वे से 
अथवा आस्ट्रेलिया और अफ्रीका से । इस प्रकार व्यापार के लिए निःसन्देह उसकी स्थिति 
अत्युत्तम है । प्रकृति का स्पष्ट रूप से यह अभिप्राय था कि वह विश्व व्यापार के बहुत बड़े 
भाग के वितरण केन्द्र का काम दे सके। सारांश यह कि प्रकृति ने भारत को विशेष रूप से 
छाँटकर एक बड़ा तथा महत्त्वपूर्ण देश बनाया है । 

३. जलवाय । देश के आ्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले अंगों में जलवायु 
एक अत्यधिक महात्त्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक हरियाली का वितरण, पशु-सम्पत्ति तथा 
वनसम्पत्ति,मनुप्य की कार्य करने की योग्यता, मानवी आवश्यकताएं तथा उद्योग-धन्धों का 
स्थानीकरण सभी जलवायु के परिणाम हें । 


भारत में समग्र रूप से अयनवृत्त सम्बन्धी मानसून शैली का जलवायु है , तो भी 
वर्षा की ऋतु और उसके विभाजन और तापक्रम पर ऊंचाई के प्रभाव के कारण भारत 
को कई जलवायु वाले भागों में विभकत किया जा सकता हैं । 


इस प्रकार भारत में पहाड़ों तथा एकदम उत्तर में शीत जलवाय है तु मैंदानों में 
उष्ण तथा शुष्क जलवायु हैं । यह तापक्रम की एक विभिन्‍न प्रकार को विस्तृत श्रृद्धला को 
उपस्थित करता है जो उत्तर के कुछ भागों में ५०१ से लेकर पंजाब के भटिडा जैसे स्थानों 
में ११६ डिग्री और उससे भी अधिक विभिन्‍नता को प्रकट करता है । दक्षिण-पश्चिम का 
जलवायु उष्ण तथा आद्रें है जबकि वहां का तापक्रम एक जैसा ही रहता है, कुछ भागों में 
तापक्रम, आद्रता तथा दबाव में देनिक श्र खलाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं, तो भी भारत में 
जलवायु की एकता है । | 


हम अपने जलवायु के कारण ही इतने विभिन्‍न प्रकार की फसलें पैदा कर सकते 
ह.तथा अनेक समृद्ध उद्योग-धन्धों की नींव रख सकते हैं । यह हमारा जलवायु ही है जो 
हमारे आर्थिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को हमारे समीप आता हुआ दिखलाता है, बश्चर्ते 
कि हम उस तक पहुंन्नने की इच्छा करें। किन्तु यह कहा जाता है कि भारतीय जलवायु 
मानवी द्ारीर को दुर्बल बना देता है। यह लोगों को उदासीन तथा आलसी 
बताकर उनको कठोर तथा छगातार परिश्रम करने के अयोग्य बना देता है। 
किन्तु हमको अपने जलवायु के इस विपरीत प्रभाव के विषय में अतिशयोक्त से काम नहीं 
लेना चाहिए और न ही अपने आर्थिक पिछड़ेपन का कारण उसे मानना चाहिए। ऐसे ही 
जलवायु म॑ प्राचीन काल की भारतीय कला, साहित्य, औषधि, व्यापार और उद्योग-धन्धे 
आदि उन्नति के चरम-शिखर पर पहुंचे हुए थे, अतएव अपनी आशिक गिरावट के कारण 
हमको कहीं और ही खोजने चाहियें । 
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४. वर्षा। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए वर्षा के महात्त्व के विषय में कहना 
कुछ भी अतिशयोक्ित नहीं हो सकती। हम वर्षा पर इतने निर्भर हूँ दे यदि एक वर्ष वर्षा 
न पड़े तो हमारा समूचा आथिक जीवन नष्ट हो जाता है । फसलें न होने के कारण 
किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है। क्रय-शक्ति न होने के कारण दूसरे औद्योगिक माल 
की मांग में पर्याप्त कमी हो जाती है जिसके परिणाम-स्वरूप सरकारी राजस्व में भी 
कमी आ जाती है और सरकार को अपने कार्यों में काट-छांट करके कार्यकर्त्ताओं की 
छंटनी करनी पड़ती है । सर गे फ्लीटबुड विल्सन (577 0पए 660ए900वें 
ए७१]8४०॥ ) ने जो भारत के कभी अर्थ-सदस्य थे, भारतीय बजट को वर्षा में जुआ” 
बतलाया है और ऐसा कहने में वह पूर्णतया ठीक थे। 

* भारत में वर्षा अनेक रूप दिखलाती है, उसका विभाजन तो देश भर में अत्य- 
धिक असमान है । औसत वाषिक वर्षा देश के विभिन्न भागों में इतनी अधिक विभिन्नता 
लिये हुए है कि यदि हिसार (पंजाब) में वर्ष भर में १० इंच होती है तो चेरापूंजी 
(आसाम्र) में ४६० इंच होती है । आसाम, बंगाल तथा पद्चमी घाट जेसे प्रदेश अत्य- 
धिक वर्षा वाले प्रदेश हैं। पंजाब, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश जसे क्षेत्र अनिश्चित वर्षा 
वाले हैं। फिर कुछ प्रदेश ऐसे है जहां अत्यन्त कम वर्षा होती हूँ । पंजाब के कुछ 
दक्षिणी भाग, सिन्ध और राजस्थान ऐसे ही प्रदेश हें । 
| भारत की अधिकांश वर्षा समुद्री हवाओं (मानसून) से आती है । यह मानसून 

अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। भारत की ९० प्रतिशत वर्षा को यही लाते 
हैं। भारतीय वर्षा न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में विभिन्नता लिये हुए होती है, 
वरन्‌ प्रति वर्ष मानसून की तीक्ता में भी परिवर्तन होता जाता है। पांच वर्ष के चक्कर में 
से यह कहा जाता है कि एक वर्ष अच्छा है, एक बुरा है और शेष तीन न अच्छे हैं और 
न बुरे हें। यह हो सकता है कि एक साल वर्षा इतनी अधिक हो कि उससे बाढ़ें आ जाये 
और एक दूसरे वर्ष केवल ब॒दाबांदी होकर ही रह जाय। किन्तु हमारी वर्षा की विशेषता 
यह है कि ऋछ ऋतु के अवसर पर ही होती है । उदाहरणार्थ लन्दन की वर्ष भर की २४ 
इंच वर्षा १६१ दिन में हल्की बूंदाबांदी के रूप में बहुत धीरे-धीरे होती है, जबकि बम्बई 
की ७१ इंच वर्षा केवल ७५ दिन में होती है । इस प्रकार हमारी वर्षा का अधिकांश जल 
मूसलाधार वर्षा के रूप में आता हुआ बह कर निकल जाता है और व्यर्थ जाता है। 
इससे कृषि भूमि के कट जाने और बाढ़ आने से उसके अत्यधिक विनाशकारी परिणाम 
होते हैं । 

भारत में वर्षा की एक निश्चित ऋतु होती है और वह प्राय: ग्रीष्म ऋतु के महीनों. 
में पड़ती है । किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ वर्षा जाड़ों में भी होती है | यह विशेष रूप से 
'पद्चिमोत्त र में होती है । यह शीत ऋतु की वर्षा गेहूं जेसी जाड़ों की फसल के लिए अधिक 
उपयोगी और आवश्यक होती है। गमियों में मानसून के न आने अथवा जाड़ों में वर्षा के 
न होने से अकाल पड़ जाता है । 

५. भूपि--भारतीय भूमि को मोटे तौर से तीन श्रेणियों में बांदा जा सकता है--- 


(१) नदी-निर्मित भूमि (.6|प79] 807])--इसमें गंगा के मैदान, पूर्वी 
तथा पश्चिमी घाट की समुद्र तटवर्ती पट्टियां और आसाम में सुर्मा घाटी । इसका क्षेत्रफल 
लगभग ३ लाख वर्गमील है। यह भूमि मुलायम, गहरी और छिद्रों वाली है और नमी को 





१. आर दुबे--भारत का आथिक भूगोल फ6०7०कां० 060०87०७79 0 वा 
494], 72086 2 (9). 


८ भारतीय अर्थवास्त्र 


अधिक समय तक धारण कर सकती है । इसको नदियों ने बराबर धो-धोकर उपजाऊ 
बनाया है और यह फसलों की अनेक प्रकारों को बड़े परिमाण में उगाने योग्य होती है । 


(२) वज्षिणी जाल भूमि (080087 79] 507 )--यह छलूगभग समस्त 
दक्षिण में फैली हुई है । इसका क्षेत्रफल लगभग दो लछाख वर्गमील है। वम्बई प्रान्त 
के अधिकांश भाग, समस्त बरार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और हैदराबाद में इस प्रकार 
की भूमि है। पहाड़ियों पर भूमि की ऊपरी परत पतली होती है, इसलिए निर्बल तथा 
अनुत्पादक होती हूँ | किन्तु नीचे नदियों की घाटियों में भूमि की परत गहरी और 
अत्यन्त उपजाऊ होतो है । इसमें अनेक प्रकार को फसलें--विश्येषकर रूई उत्पन्न हो 
सकती है । नमी को थामे रखने की अपनी शक्ति के कारण इस भूमि में सिचाई करना 
बिल्कुल अनावश्यक होता है 

(३) बिलोर के समान स्वच्छ भूमि (€ (!/ए809]78 50] ]>न्‍यह 
समस्त मद्र[स प्रान्त, वम्बई प्रान्त के दक्षिण-पूर्व में, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश के 
अधिकांश भाग, आधे हेदराबाद, मध्यभारत और बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों 
में मिलती है । यह भमि छाल पत्थर की उन. चट॒टानों के पास मिलती है, जिनका 
रंग ईंट जेसा होता है और जिनको लटेराइट (4,8॥877$86 ) चटटान कहते हैं । 
अतएव ऐसी भूमि को लेटेराइट भमि भी कहते है । जहां वर्षा अनकलछ होती हो, 
अथवा सिंचाई की सुविधा हो तो उस भूमि में अनेक प्रकार की अच्छी फसलें हो सकती 
हैं। इसमें गहराई, अनृरूपता तथा उपजाऊपन की अनेक किसमें दिखलाई देती 


इनके अतिरिक्त मरुभूमि का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो राजस्थान 
तथा दक्षिणी पंजाब के बड़े भारी भाग को घेरे हुए है । फिर पंजाब की रेह की भूमि या 
क्रल्लर भी है। उनमें “अत्यधिक अप्रवेश्यता तथा चिपचिपाहट के साथ-साथ बहुत अधिक 
खार होता है और इसमे प्रायः: स्वतन्त्र रूप से अत्यधिक नमक होता है । / इनमें 
नत्रजन (7४070887 ) तथा ह्यमस (प्राएप७) बहुत कम होतः है । अतएव 
बिना रासायनिक खाद मिलाये यह फसल उत्पन्न नहीं कर सकती । 


अन्य भारतीय आधथिक समस्याओं के समान भारतीय भूमि की समस्या भी 
अपने ढंग की निराली ही है । हमारी भमि शुष्क है, जबकि अन्य अनेक देशों की भूमि 
गीली है । अतएवं अन्य देशों में सरकार का ध्यान भूमि सुधार की ओर जाने की आव- 
इयकता है, जब कि भारत में सिचाई अधिक महात्वपूर्ण है । 


६. बन-सम्पत्ति । भारत के पास अपनी विस्तृत तथा विभिन्‍न प्रकार की 
वन-सम्पत्ति के रूप में अत्यन्त महात्वपूर्ण सम्पत्ति है । भारत के वनों का कुल क्षेत्र- 
फल २,०७,७७० वर्ग मील हैँ, जो कि देश” के समस्त क्षेत्रफल का १९२ प्रतिशत है । 


विभिन्‍न प्रदेशों में भूमि क्षेत्रफल की अपेक्षा वनों का प्रतिशत अनपात विभिन्‍न 
प्रकार का हैँ । उत्तर प्रदेश में यह केवल १६"४ प्रतिशत है । पंजाब में ११ प्रतिशत, 
बिहार में १४८ प्रतिशत, उड़ीसा में १३७ प्रतिशत, मद्रास में २६९ प्रतिशत, बंगाल 
में १५९२ प्रतिशत, आसाम में ३९:० प्रतिशत और मध्य प्रदेश में ४७७ प्रतिशत है।* 


१.योजना कमीशन की रिपोर्ट १९५१-पअ्रथम पंचवर्षीय योजना, इंगलिश संस्करण 
(% 678४ ००४४०) पृष्ठ १२९ 


२. योजना कमीशन की रिपोर्ट तथा भारतीय बनों के क्षेत्र ( १९४९) 


भौगोलिक पृष्ठभूमि ९ 


अधिकांश राज्यों में बनों का क्षेत्रफल वहाँ की जनता की आवश्यकताओं के 
अनसार अपर्याप्त है । केवल मद्रास, आसाम तथा मध्य प्रदेश में वन क्षत्रफल की पयाष्त 
माना जा सकता है । वनों की कमी-के कारण ईंधन में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप 
गाय के गोबर को इंधन के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है । 


७. वनों की उपयोगिता । भारत के वन बड़ी भारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं । भारत 
के लिए उनकी उपयोगिता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । वह बाढ़ों के विरुद्ध प्रकृति के बीमा 
([708077'0708 ) हैं। नमी की रक्षा करके वह सूखे की कठोरता को कम 
कर देते ह. । वह वाय-धाराओं पर भी नियन्त्रण रखते हें । वह देहात के सौन्दर्य को 
बढ़ाते हैं .तथा सफाई में भी सहायता करते है। जलवाय्‌ पर उनका प्रभाव अच्छा 
होता है । 
वनों के इन अप्रत्यक्ष लाभों के अतिरिवत उनसे अनेक प्रत्यक्ष आथिक लाभ 
भी हैं। वनों से मकान बनाने के वास्ते लकड़ी मिलती है तथा घरेल्‌ एवं औद्योगिक कार्यों 
के लिए जलाने की लकड़ी मिलती है । वह कागज, दियासलाई और लाख ज॑से महत्त्वपूण 
उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं । इसके अतिरिक्त वह अन्य भी अनेक मूल्यवान पदार्थ 
देते हे, जेसे चमड़ा कमाने के लिए छाल, गोंद, अनेक प्रकार के'रंग, औषधियाँ तथा जड़ों 
एवं फलों से कुछ खाद्य उत्पादन । वह पशुओं के लिए गोचर भूमि तथा चारा देते हैँ 
तथा पक्षियों एवं पशुओं को निवास-स्थान प्रदान करते हैं । वन की पत्तियों का खाद के 
हप में प्रयोग किथा जाता है । 

वन उत्पादनों को प्रायः दो श्रेणियों में बांदा जाता है-(१) बड़े उत्पादन तथा 
(२) छोटे उत्पादन । इमारती लकड़ी तथा जलाने की लकड़ी वड़े उत्पादन हैं । 
भारत की महत्त्वपूर्ण इमारती लकड़ियों में साल, देवदार, सागवान का वृक्ष, रोजबुड 
नामक सुगन्धित छकड़ी (॥080869000 ), भारतीय महोगनी तथा शीशम होते है । 
लकड़ी का उपयोग अधिक इमारती उद्देश्यों, रेलवे की गाड़ियों के निर्माण, सलीपरों के 
लिए, बसों कए बाडी (308!68) बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए तथा 
कृषि के औजार बनाने के लिए किया जाता है । 

छोटे उत्पादनों में लाख, राऊल, तारपीन, आवश्यक तेल, चमड़ा कमाने की 
सामग्री, बांस, घासें तथा जड़ी बूटियां हें । जंगलात के छोटे उत्पादनों का मूल्य 
१९४४-४५ में २.२१,०८२ रुपये कृता गया था। भारत का कागज उद्योग विभिन्‍न 
प्रकार का कागज बनाने में बांस, उल्ला और सबाई घासों का उपयोग करता है । यह 
अनुमान लगाया जाता है कि कागज उद्योग में ३५,००० टन बाँस की लगदी तथा 
२५,००० टन सबाई घास की लगदी का उपयोग किया जाता है । दियसलाई के 
उद्योग के लिए तीलियाँ तथा डिब्बियाँ बनाने के लिए लकड़ी का बड़े भारी परिमाण में 
उपयोग किया जाता है । छाख के विषय में. तो भारत का विद्वव के बाजार में व्यावहारिक 
रूप में एकाधिकार हैं। यह मध्यभारत, उड़ींसा, बिहार, मध्यप्रदेश, हेदंराबाद, तथा 
मध्य आसाम से बड़े भारी परिमाण में प्राप्त की जाती है। इसके समस्त उत्पादन में से 
लगभग ६० प्रतिशत बिहार के छोटा नागपुर से प्राप्त की जाती हैँ । इसमें से समस्त उत्पा- 
दन का ९८ प्रतिशत विदेशों को निर्यात कर दिया जाता हैं। अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी 
और जापान लाख के हमारे प्रधान ग्राहक हैं । भारत में लाख से चमड़ा बनाया जाता 
है, जिसका उपयोग ग्रामोफोन के रिकार्ड, वारनिश तथा इनसुलेटर (बिजली बनाने 

गीग्य बिजली के उपकरण ) बनाने में लिया जाता है। राल चीड़ तथा देवदार के 
व॒क्षों से निकाली जाती है, जिसका उपयोग बीरोजा तथा तारपीन का तेल बनाने में 


१० भारतोय अथंशास्त्र - 


किया जाता है। राल का उपयोग कागज तथा साबुन के बनाने में तथा तारपीन के 
तेल का उपयोग वारनिश बनाने तथा स्वास्थ्यदायक औषधियों में किया जाता हे । 
माईराबेलान एक अत्यन्त उपयोगी वक्ष होता है। वह चमड़ा कमाने तथा रंग बनाने में 
विज्ञेष रूप से उपयोगी होता है। उसकी लकड़ी को कई यूरोपीय देशों को निर्यात किया 
जाता है । बबूल की फली, आम की छाल तथा तरवाद (१9/ए७90) की छाल 
का भी चमड़ा कमाने में उपयोग किया जाता है। हमारे बांस के जंगल--जो कि 
भारतीय कागज उद्योग के लिए प्रधान कच्चा माल है--इतने विस्तुत है कि वह संभवत: 
कभी भी समाप्त नहीं हो सकेंगे । 

हमारी इतनी विशाल वन-सम्पत्ति का अभी केवल एक छोटा-सा भाग ही 
आशिक उपयोग में छाया जा सका है। प्रायः वन तो दुर्गम एवं अप्रवेश्य हें । हमारे 
वनों से आथिक लाभ उठाने में मुख्य बाधा यातायात के सस्ते साधनों का अभाव हू । 
भारत के विभाजन से यह कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ गई हें । 


पिछले दिनों वनों के कुछ छोटे उत्पादनों ने अधिक आथिक महत्व प्राप्त कर 
लिया है। उदाहरणार्थ, चन्दन के तेल का उपयोग सुगन्धित इत्रों के बनाने में तथा नीम 
के तेल का उपयोग चमं“रोग के लिए उपयोगी साबुन बनाने में किया जाता है । अनेक 
बूटियों तथा औषधियों के पौदों का उपयोग आज ऑओऔषधियाँ बनाने में बड़े परिमाण में 
किया जा रहा है | देहरादून की वन अनुसन्धानशाला वन-सम्पत्ति के नये-तये उपयोग 
निकालने में मूल्यवान कार्य कर रही है। आज उसका ध्यान जिन अत्यधिक महत्वपूर्ण 
समस्याओं पर लगा हुआ है उतका सम्बन्ध ऐसी लकड़ी से है, जो छापने के कागज को सस्ते 
ढंग से छापने के लिए काम में लाई जा सके, अथवा विमान-निर्माण के लिए उपयुक्त 
लकड़ी, बटरी पृथक करने वाले यंत्रों तथा बिजली के कार्यों के लिए। 


८. वन-नौति। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि किसी देश के हित तथा विकास 
में वनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत समय तक भारत के वनों का बहुत बेदर्दी 
से विनाश किया जाता रहा । यह अनूभव नहीं किया गया कि वनों की 
रक्षा करने अथवा उनका वैज्ञानिक प्रबन्ध करने से देश को आथिक तथा भौतिक हित 
सम्पादन करने में बड़ी सहायता मिलेगी । यह अनुभव सरकार को गत शताब्दी के मध्य 
में तब हुआ, जब उसने जंगलात विभाग स्थापित करने के लिए यत्न किया। इस बार 
समय पाकर जंगलात के केन्द्रीय तथां प्रान्तीय विभागों की स्थापना की गई । 


वन के तीन भेद किये जाते हँे--बन्द जंगल (]86867४७० ), संरक्षित 
(70770॥80060 ) तथा बिना वर्ग वाले । १९४६-४७ में ६५,७७३ वर्ग मील जंगल 
रिजव थे, ७,८२५ एकड़ संरक्षित थे,, तथा १५,४२१ एकड़ बिना वर्ग वाले थे । बन्द 
जंगलों के विषय में सरकार अत्यन्त कठोर नियन्त्रण रखती है। संरक्षित जंगलों के 
विषय में जनता को उनका उपभोग करने की अधिक छूट रहती है । बिना वर्ग वाले 
जंगलों में सरकारी नियन्त्रण कम से कम होता है और न उन क्षेत्रों का प्रबन्ध ही 
वेज्ञानिक ढंग से किया जाता है, तो भी जंगलों का यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है। आथिक 
दृष्टिकोण से उनका वर्गीकरण कुछ ऐसा होना चाहिए : (क) इमारती लकड़ी तथा 
इंधन देने वाले क्षेत्र और (ख॒) पशुओं के चारे के लिए उपयोगी क्षेत्र और (ग) 
सुगमता से कृषि-भूमि बनाने योग्य क्षेत्र । 


भारत में प्राचीन' वन-नीति की 5 घोषणा १८९४ में की गई थी। उसका आधार 
निम्नलिखित सिद्धांत थे : (१) जंगलों के पर्याप्त क्षेत्र को बनाये रखा जाये जिससे 
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देश के जलवाय तथा भौतिक दशाओं की रक्षा करके उसको भौतिक महत्त्व दिया जा 
सके; (२) जनता के साधारण उपयोग के लिए पर्याप्त जंगल बचा रखने की 
आवश्यकता उसके बाद आती है ; (३) कृषि जंगलात की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 
है, किन्तु स्थायी कृषि करके जंगलों को अपने निश्चित न्यूनतम परिमाण से कम 
न होने दिया जाय; और (४) जंगलों से यथासंभव अधिक से अधिक आय की 
जाय, किन्तु वह देहाती तथा स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को निःशुल्क अथवा 
रियायती भल्य पर पूर्ण करके ही की जाय । व्यावहारिक रूप में सरकार का झुख्य कार्य 
आय बढ़ाना ही रहा हैं । 

यह अत्यन्त संतोष का विषय है कि गत कुछ वर्षों से भारतीय सरकार वनों के 
विकास पर पर्याप्त बल दे रही है| इस नीति के अनुसार श्री के. एम. मुन्शी ने जो कि 
उस समय केन्द्रीय सरकार के कृषि तथा खाद्य मन्त्री थे, जुलाई १९५० में वन महोत्सव या 
अधिक वृक्ष उगाओ' के आंदोलन का श्रीगणेश किया। अब वन महोत्सव एक वार्षिक 
उत्सव की तरह प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। एक अखिल भारतीय वन- 
नीति के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय वन-परिषद्‌ की स्थापना की हूँ। 
१३ मई १९५२ को इस नई राष्ट्रीय वन-नीति की घोषणा की गई। इस वन-तीति 
के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग जंगलात के नीचे लाया जायेगा। 
इसके अतिरिक्त ऐसे भागों में जहां इस समय जंगलात थोड़े हैं और जंगलात लगाने 
की भी व्यवस्था है । 

योजना-कमीशन ने भी पंच-वर्षीय योजना में वनों के महत्व पर बहुत बल 
दिया हैं और तदनुसार निम्न बातों के प्रस्ताव किये हें--( १) जंगल क्षेत्रों को तब तक 
आगे न साफ किया जाये जब तक उसके समान क्षेत्र में जंगल पैदा न हो जायें ; और 
(२) जंगल-अधीन क्षेत्र को जंगल उगाने की योजनाओं के साथ विस्तृत किया जाये । 

योजना-कमीशन ने आगामी पांच वर्षो में ९१५९५ छाख रुपये जंगलात के विकास 
पर खचचे करने ब्की व्यवस्था की है । 

कृषि को लाभ पहुंचाने के लिए कमीशन ने प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक गांव 
में सीमान्त भूमियों पर ग्राम-जंगल लगाये जायें । नहरों के तट पर तथा सड़कों व रेलवे 
लाईनों के दोनों ओर भी वृक्ष लगाये जायें । जंगल उत्पादनों पर आधारित उद्योगों 
को प्रोत्साहन देने के लिये कमीशन ने प्रस्ताव किया है कि वन-अनुसन्धान-शाला तथा 
व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में निकट सम्पर्क होना चाहिये । दुर्गंय या अप्रवेश्य 
जंगलों के लिये यातायात एवं संवाहन का विस्तार होना चाहिये । 


१९४८ में भारत में उत्पन्त कुल खनिज द्रव्यों का मूल्य १११ करोड़ रुपये! था। 
देश में मुख्य खनिज-द्रव्य यह उत्पत्न हुए--कोयला, लोहा, मेंगेनीज, ताँबा, सोना, 
चांदी, सीसा, अम्नक, क्रोमाइट आदि । अब तो गंधक भी मिलता है। महत्त्वपूर्ण खनिज- 
द्रव्यों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है:-- 


कच्चा लोहा--यदि किसी देश को विदेशों की दया पर आश्रित नहीं रहना 
है तो उसके पास निर्माण कार्यों के योग्य धातुओं का पर्याप्त भंडार होता चाहिये। इनमें 
से लोहा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । भारत के कच्चे लोहे की कुछ किसमें संसारभर में सर्व- 
श्रेष्ठ समझी जाती हें और उनमें ६० प्रतिशत धातु होती हैं। “भारत के पास एशिया 
भर में कच्चे लोहे की सबसे बड़ी खानें है । केवल बिहार और उड़ीसा की खावों 
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की पटटी में ही २,८३,२०,००,००० टन कच्चा लोहा होने का अनुमान किया जाता हे 
जो भारतीय निर्माताओं की एक सहस्र वर्ष तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य 
है । ” इन कोयला खानों की निकटता इनके भंडार को और भी अधिक बहुमूल्य 
बनाती है। कच्चा लोहा सिंहभूम, केओन्‍्झर, मयूरभंज, बंगाल, मध्यप्रदेश, मेसूर तथा 
हिमालय में मिलता है । औसत वाषिक उत्पादन लगभग तीन लाख टन हूं । किन्तु 
यह फ्रांस का लगभग दसवां अंश तथा अमरीका का पचासरव्वा अंश है । 

मेंगेनीज---किसी देश के पास निर्माण-योग्य धातुओं के अतिरिक्त ऐसी 
मिलावट करने योग्य धातुएं भी होनी चाहियें जिनका उपयोग फौलाद के औजारों, बन्दूकों, 
कवच की चादरों आदि को बनाते समय उनको कठोर बनाने में किया जा सके। मेंगेनोज 
का सम्बन्ध इसी वर्ग की धातुओं से है। इन कठोर बनाने वाली धातुओं के पर्याप्त 
भंडार के बिना एक देश शांति तथा युद्ध दोनों ही काल में अत्यधिक असुविधा में रहता 
है । मेंगेनीज एक अत्यधिक उपयोगी सामग्री है और सभी व्यापारों में हरफत मौला” 
कहलाता है। इसकी आवश्यकता मीनाकारी, चीनी मिट्टी के बतेनों, र[सायनिकों, 
मतिकला, वानिश, शीशे की तरह चमकते हुए बतंवों, सूखी बैटरियों ([0/9 398॥8- 
/88 )और सभी कार्यों में पड़ती है । किन्तु इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता फोलाद उद्योग 
है। हमारे फौलाद उद्योग के पूर्णतया विकसित न होने के कारण भारत में उत्पन्न अधिकांश 
मेंगेनीज का निर्यात कर दिया जाता है । मेंगेनीज के विषय में भारत रूस के बाद संसार 
में सबसे बड़ा उत्पादक है । १९५० में कुछ उत्पादन ६,४६,००० टन था । भारतीय 
लोहा तथा फैलाद उद्योग इसमें से एक वर्ष में कुल ६०,००० टन खपा पाता है । नागपुर, 
बालाघाट, भंडारा और छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश के जिले, बम्बई राज्य के कुछ भाग, 
मैसूर मद्रास राज्य, बिहार और उड़ीसा इसके उत्पन्न होने के मुख्य स्थान हें । 

सोना--सोना भारत भर में पाया जाता है, यद्यपि सभी जगह यह अत्यन्त कम 
वरन्‌ नगण्य परिमाण में मिलता हैं। इसको नदी के बाल को धोकर प्राप्त किया जाता 
है । किन्तु मेंसूर की कोलर के स्वर्ण क्षेत्र इसके एकमात्र महत्वपूर्ण सादन हैं । कोलर 
के अतिरिक्त सोना हँदराबाद (दक्षिण) के हुट्टी में दस छाख स्टलिंग का मिलता 
है। मद्रास के अनन्तपुर में ७॥ लाख स्टिंग का मिलता है। किन्तु यह बहुत कम उत्पादक 
है। १९५२ में २,४३,००० ऑंस शुद्ध सोना उत्पन्त किया गया । 

अभ्रक--भारत कच्चे अभ्नक के उत्पादन में संसार भर का नेता है। अभ्नयक के 
भंडार अजमेर, ट्रावतकोर, मैसूर और बिहार के हजारीबाग जिले में हैं। हजारीबाग में 
भारत भर के उत्पादन का ८० प्रतिशत अशभ्यक उत्पन्न होता है । यह मद्रास के नेल्लोर 
जिले में भी मिलता हैँ । बिजली के सामान बनाने में अश्यक अत्यधिक उपयोगी होता 
है । भारतीय अभ्वक पृथकत्वकारी विद्युत्सामग्नी के निर्माण में विशेष रूप से उपयोगी 
होता है। अभ्रक का उपयोग दीवार पर लगाने के कागज के उद्योग, रोगनों के निर्माण 
रेडियो में तथा विमानों में भी किया जाता है“ काले अश्रक का उपयोग चल्हे, स्टोव 
(50078 ) और भटूटी, खिड़कियों, गैस के लैम्पों और चिमनियों, लैम्प के छायाकारकों . 
(59088) तथा गैस नकाबों आदि में किया जाता है। भारत के पास अश्यक के 
विषय में संसार का एकाधिकार है। वह विद्व भर के उत्पादन का ७५ प्रतिशत 
उत्पादन करता हैँ ओर उसका, लरूगभग सारा-का-सारा विदेशों को निर्यात कर दिया 
जाता हू । १६५० में भारत में कुल २,५१,७६२ हंडरवेट अश्यक निकाला गया । 


ऋरमाइट--क्रोमाइट का भंडार भारत को प्रकृति ने बहुत कम दिया है । यह 
युद्ध के उद्देश्यों के लिये एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घातु है। और गत युद्ध तक इसका प्रयोग 
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मख्य रूप से कठोर सामग्री में किया जाता था। हमारे उद्योग-धंधों में पिछड़ा 
होने के कारण इसके लिये भारत में बहुत कम मांग है। मैसूर राज्य इसका सब से . 
बड़ा उत्पादक है। सिंहभूम, बम्बई' तथा मंद्रास के कुछ भाग इसके अन्य केर्ध हैं । 

थोरियम--यंह अणु शक्ति उत्पन्त करने के लिये उपयोंग में लाया जाता है। 
ट्रावतकोर-कोचीन में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। 

अन्य खनिज पदार्थ--उपर्यृक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त भारत में अनेक 
प्रकार की मिद्टियां होती हैं, जिनमें उच्चकोटि की ऐसी कोमलता होती है, जो बतेंन, 
टाइल (]7५]6७8), नर (70]068) और उच्च-कोटि के चीनी मिट्टी के बेन 
बनाने में अत्यधिक उपयोगी होती हैं । ऊपरी गोंडवाना, बंगाल, सिंहभूम, मेसू र, दिल्‍ली 
और जबलपुर में. चीनी मिट्टी के भंडार मिलते हैं । उच्चकोटि की उम्दा मिट्टी भी 
मिलती है । क्‍ ह 
उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों तथा बड़ौदा में बालू की कई प्रकार की जातियां मिलती 
हैं और वहू कांच उद्योग के लिये बहुत उचित होती हैं । 

आसाम,मध्य प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास के कुछ भागों में बाक्साइट ( 3 %प05]68 ) 
के विस्तृत तथा विपुल भंडार हें । किन्तु हमने अभी तक उससे ऐल्यूमीनियम धातु 


थ् 


बनाकर नहीं देखा है । 


हमारे नमक के साधन भी कम नहीं हैं। नमक मद्रास और बम्बई में समुद्र के पानी 
से निकाला जाता है और सांभर झील जैसे देश के आन्तरिक भाग में झीलों से निकाला 
जाता है । सेंधा सारे का सारा पाकिस्तान में मिलता है। नमक रासायनिक द्रथ्यों के बनाने 
में एक अत्यधिक उपयोगी सामग्री है। मनुष्य तथा पशुओं के भोजन के लिये इसकी विश्व 
भर में मांग है । १९५२ में कुल उत्पादन ७०,४६७,००० मन था | 

अभी अभी सितम्बर १९५१ में बम्बई राज्य के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश में स्वर्ण- 
माक्षिक या सोना मकक्‍्खी (7?977688) के अत्यन्त विस्तृत भंडार का पता लगा है। 
यह कहा गया हैँ कि वह समस्त पर्व॑त-श्रृंखला केवल सोनामक्खी से बनी हुई है, जो कि 
इस कच्चे धातु का कम से कम लाखों टन होना चाहिए | यह कहा जाता है कि इस 
कच्चे धातु में ५१ प्रतिशत गन्धक, (जोकि संसार के सब से अच्छे गन्धक का मुकाबला 
कर सकता है), ५ प्रतिशत निकल, और १ प्रतिशत तांबा है । इस समय भारत के पास 
निकल बिल्कुल नहीं और तांबा बहुत कम है । विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरम्भ 
में इससे दस सहस्न टन कच्ची धातु प्रति मास निकाछी जा सकती है, जो देश के गन्धक 
के तेजाब के सभी कारखानों को चला सकेगी । | 


" १०. खनिज स्थिति की आलोचना । भारत अभ्रक का सबसे वड़ा उत्पादक 
है । उसका कच्चा लोहा सबसे अच्छी प्रक/र का है, और ब्राजील के अतिरिक्त उसके 
कच्चे लोहे के साधन संसार में सबसे बड़े है। ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में. वह कोयला 
तथा लोहे का दूसरा सबसे बड़ा उत्प।दक देश है, किल्तु भारत के खनिज साधनों का नम्र 
दृष्टिकोण ही लेना ठक रहेगा। स्थिति यह है, “युद्ध सामान्य के महत्त्व की घातुएं कुछ 
भागों में पर्याप्त हैं, किलतु टंगस्टन, टीन, सीसा,जिक,परा, ग्रैक/इट तथा तरल ईंधन जैसी 
गोलाबारूद बनाने वाली धातुओं की अत्यधिक कमी है । किन्तु लोहा, मैंगेनोज, ऐल्यमी- 
नियम, मेग्नेशियम और क्रोमियम' जैसो मलिक धातुएँ देश में पयप्त मात्रा में हैं। ओर 
प्रथम तीन धातुएं तो उसके पास अपनी आवश्यकता से भी अधिक हैं।”१ इस प्रकार 
4, ॥70487 ४५६७० 300॥8, 2950, 7988७ 294. द 
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हम सुगमता से यह परिणाम निकाल सकते हें कि हमारे खनिज साधनों पर उद्योगीकरण 
की किसी भी योजना के लिये अच्छी तरह निर्भर किया जा सकता है । तो भी खनिज 
द्रव्य के वितरण से यह स्पष्ट है कि महत्त्वपूर्ण धातुएं मुख्य रूप से दक्षिण की उच्च-भूमि 
(70]॥6%7 ) के उत्तर-पूर्वी भाग में पाई जाती है। यहां वह मुख्य रूप से बिहार और 
उड़ीसा राज्यों में मिलती हैं । इस तथ्य की दृष्टि से इन राज्यों के उद्योगीकरण का 
भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है | तो भी इन धातुओं के देश के उत्तर-पूर्वी भाग में केन्द्रित हो 
जाने से देश के दूसरे भागों के उद्योगीकरण में बाधा पड़ सकती है, क्योंकि धातुएं 
भारी होती हैं और उनको सुगमता से देश के दूसरे भागों में नहीं भेजा जा सकता। आज 
अधिकांश धातुएं कच्चे रूप में विदेशों को निर्यात की जाती हैं । अतएव हम उनका सब 
से अच्छा उपयोग नहीं कर पाते । देश के उद्योगीकरण से क्षणमात्र में स्थिति बदल 
सकती है । ऐपी' दशा में हमारे भंडार की अनेक वस्तुएं, जिनका आज हमारे लिए बहुत 
कम मुल्य है, कभी भी महत्वपूर्ण बन सकती हें । जब हमारी मुख्य खनिज सम्पत्ति का उचित 
परिमाण देश में खपने लगेगा तो हम देखेंगे कि भारत विश्व मे नेतृत्व का स्थान प्राप्त कर 
लेगा। आज देश के स्वतंत्र हो जाने से हम यह आशा कर सकते हैं कि हम एक ब्द्धिमत्तापूर्ण 
तथा योजनाबद्ध खनिज नीति पर चल सकेंगे और भारत को विश्व के औद्योगिक मानचित्र 
पर शीघ्ष ही प्रभुत्व से अंकित कर सकेंगे । हमको अपनी धातुओं का कच्चे रूप में निर्यात 
बन्द करके उसका अपने घर में ही निर्माण करना चाहिये । 


योजना आयोग (?]987777 8 (४07077788707 ) ने एक ऐसी सम्‌चित 
खनिज नीति का प्रस्ताव किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा धातुओं का संग्रह और 
उनका आथ्िक रूप में उपयोग | साथ ही यह नीति सहयोग और आधिक विकास की होगी । 
इस नीति की आवश्यक बातें यह होंगी--(क) संचित भंडारों का मल्य निश्चित करना 
(ख) खातों में काम करानेवा्लों का उचित आचरण, (ग) खनिज सम्पत्तियों को 
ठेके पर देना और खनिज विकास को नियमबद्ध करना, (घ) खनिज उद्योग के आंकड़े 
तैयार करना, (ड.) खनिज व्यापार, और (च) अनुसन्धान । 


११. शक्ति-साधन | औद्योगिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण आवश्यकता 
सस्ती बिजली की पूर्ति है। भारत उच्च कोटि का औद्योगिक देश बनने की इच्छा करता है। 
अतएव हमको यह देखना है कि वह अपने औद्योगिक कारखानों को चलाने के लिए बिजली 
के दृष्टिकोण से समर्थ है अथवा नहीं । 


शक्ति उत्पन्न करने के अनेक साधन हें। उदाहरणार्थ, लकड़ी, वायु, जल, मग्यसार, 
(]00)70!), तेल और्‌ कोयछा। यद्यपि यूरोप के देश नीदरलेड्स में वाय का विद्यत 
के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है , किन्तु इस देश मे अभी इसका उपयोग नहीं 
किथा गया हूँ । चीती उद्योग के सहायक उत्पादन के रूप में मद्यसार (स्पिरिट) का 
उत्पादन बहुत बड़े परिमाण में आगे किया जा सकता है, किन्तु आज इसका औद्योगिक 
इंवन के रूप में कुछ भी महत्त्व नहों है । लकड़ी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन है और अतीत 
में इसमे अत्यधिक काम लिया जा चुका है। किन्तु इसका मख्य परिणाम यह हुआ कि वनों 
को बेहिसाब नप्ट किया गया ओर ओखद्योगिकों को छकड़ी के लिए किसी अन्य क्षेत्र की ओर 
देखना पड़ा ।' अतएव हमारे पास अब केवल पेट्रोलियम, कोयले तथा जल की बिजली के 
साधन ही शेष रह जाते हें । 


१२. पेट्रोलियम | यद्यपि भारत में उत्पन्न होने वाले खनिज पदार्थों में मूल्य की 
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दष्टि से पेटोलियम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात्‌ पांचवां, किन्तु वह भारत मं 
इतने कम परिमाण में उत्पन्न होता है कि वह॒ उसकी आवश्यकताओं को पूण करन के 
लिए पर्याप्त नहीं है । भारत अपनी आवश्यकता का कुल ५ प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पन्न 
करता है । प्रतिवर्ष लगभग तीस करोड़ गैलन पेट्रोलियम भारत को आयात करना पड़ता 
है। विभाजन के फलस्वरूप हमको पूति का एक साधन-हिमालय का पिश्चिमी भाग- 
पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ा और अब हमारे पास उसका केवल पूर्वी भाग आसाम में 
बचा है। इस क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण तेलक्षेत्र. हें--डिगबोई, बप्पापुंग और हंसापुंग । 
१९४९ में इनका समस्त उत्पादन लगंभग ६६ लाख ७० हजार गलन था। भारत म 
खनिज तेल की कमी को चीनी के शीरे और तिलहन (तेल के बीजों ) के विश्लेषणात्मक 
ईंधन का तेल वना कर पूरा किया जा सकता हूँ । 

यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल में दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश हें, 
किन्तु देश के महाद्वीप जैसे विस्तार पर ध्यान देने से पता चलता है कि हमारे कोयले 
के साधन अत्यन्त सीमित हैं और न उनका स्थान ही संतोषजनक है। हभारे कोयले 
में राख अभिक होने तथा नमी मिलने के कारण वह हल्की किस्म का है । इसके अतिरिक्त 
कोयले के भंडार भी अत्यन्त असमान रूप में विभक्‍त हैं । अतएवं समस्या कोयले के 
उत्पादन की अपेक्षा उसके यातायात की हैं । 

१९५२ में भारत में कुल ३ करोड़ ६२ लाख टन कोयला निकाला गया। 
पूंजी की दृष्टि से कोयले की खपत अमेरिका के ४७५ टन के मुकाबले में भारत की 
०७ टन है, जिससे पता चलता है कि हम औद्योगिक रूप में कितने पिछड़े हुए हें।" 
झेरिया के कोयला>क्षेत्रों का हिसाब ४७ प्रतिशत से कुछ ही कम तथा रानीगंज का 
लगभग ३० प्रतिशत होता है। लगभग ९० प्रतिशत तो अकेले बिहार तथा बंगाल के 
ही कोयला क्षेत्रों से मिला । गोंडवाना के कोयला क्षेत्रों में लगभग ९८ प्रतिशत मिला । 
इस प्रकार कोयले का समस्त भण्डार इतने बड़े देश के एक कोने में ही केन्द्रित है । 


हमको पिछले दिनों से इस बात की बराबर चेतावनी दी जा रही है कि निकट 
भविष्य में हइमाश कोयले का भंडार समाप्त हो सकता है। १९३४ में डा० सी० एस० 
फॉक्स ()7. (0. 8. #05) ने अनुमान रऊगाया था कि भारत में बढ़िया किस्म के 
कोयले का कुल भंडार पांच अरब टन है। खाना बनाने के कोयले का भंडार कुल दो अरब 
टन हैं। और संग्रह करने के उपायों--विशेषकर ठीक प्रकार से रखने, मिलाने और धोने 
का उपयोग न किया जाय तो यह परिमाण आधा ही रह जायगा | यह अत्यन्त भयावह 
स्थिति है । 

विशेषज्ञों द्वारा बताई हुई स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना 
चाहिए। अतएव यह आवश्यक है कि हमको कोयले के प्रयोग में कमी करनी चाहिए और 
ऐसे साधन निकालने चाहिएँ जिससे कोयले के हमारे सीमित साधनों से यथा संभव अधिक 
से अधिक समय तक काम लिया जा सके। इसके विपरीत हम देखते हें कि हम अपने कोयले 
के साधनों को अत्यंत मर्खतापूर्वक नष्ट कर रहे हें । 

हमारी कोयला खानों की चलाने की शैली में भी बहुत सा कोयला व्यर्थ जाता 
है। कोयले को मिला कर रखने, साफ करने और उसका लदान करने में यांत्रिक दैली से 
बहुत कम काम लिया जाता है । भूमि के नीचे के कार्य का भी उसी अच्छी तरह से यंत्री- 
करण नहीं हो पाया है । | 


१. वाडिया एण्ड मर्चेन्ट--0४४ [70008 0077० ४700१070, पृष्ठ २२ । 





१६ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


कम खर्च करने के उपाय के रूप में योजना कमीशन ने सुझाव दिया था कि (१) 
यद्यपि कोयले का कोक बनाने के कार्य को वर्तमान स्तर पर ही चलने दिया जाय, तथापि 
नये क्षेत्रों का विकास किसी स्थिति में भी न किया जाय; (२) सामग्री को ठिकाने से रखने 
मिलाने तथा धोने के कार्य को अनिवार्य रूप से कराने के लिए कानूद बना दिया जाय; 
(३) कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कोयला निकालने के कार्य को पूर्णतया बंद कर दिया जाय 
(४) एक कार्यक्रम द्वारा कोक वाले कोयले के स्थान में दूसरे कोयले से काम लिया जाय 
और (४) कोयला बोर्ड बनाये जायें, जो कोयले के सम्बन्ध में सभी प्रश्नों की 
विस्तार से जाँच करें। 

१४ पन-बिजरल) साधन | हम यह देख चके हें कि भारत में बिजली की स्थिति 
लकड़ी अथवा कोयले अथवा पेट्रोलियम के किसी भी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है । 

भारत के वन अप्रवेश्य हैं। किन्तु यदि वर्तमान उद्योग-घंधों की आवश्यकता की पूर्ति लकड़ी 
से ही की जाय तो वन बहुत समय तक नहीं चल सकेंगे | कोयले के विषय में स्थिति यह 
है कि भारतीय कोयले की न केवल किस्म ही घटिया है, वरन्‌ उसका परिमाण भी 
सीमित है और उसका देश में विभाजन भी अत्यन्त विषम रूप में हुआ है । पेदड्रीलियम भी 
पर्याप्त नहीं है । किन्तु यदि प्रकृति ने कोयले या तेल के विषय में भारत के साथ कंजसी 
की हैं तो उसने उसको पनबिजली साधन पर्याप्त मात्रा में दिये हें। भारत में पनबिजली 
की शक्ति के विकास के लिए बहुत अधिक संभावनाएँ हूं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कोयले 
की खानों से दूर हं। यह समझा जाता है कि भारत में पानी द्वारा ४ करोड़ किलोवाट 
बिजली उत्पन्न करने योग्य साधन हूँ; हिमालय की प्रत्येक १००० फूट की ऊंचाई से 
गिरने वाली सिधु नदी से पूर्व की सात बड़ी नदियां तीस छाख हार्सपार्दर की बिजली 
उत्पन्न कर सकती हँ। यही बात अन्य नदियों पर भी लाग होती है। १९५० में 
भारत में लगाए हुए कुछ कारखानों की शक्ति १७ छाख किलोवाट" थी। 


१५. बतंसान परनॉबिजली कारखाने । भारत पनबिजली कारखानों के मामले 
में संसार के मख्य प्रेरक देशों में से एक है । भारत में प्रथम पनबिजली कारखाना 
दाजिलिग में १८९७-९८ में खोला गया था। दूसरा कारखाना मैसूर में $९०२ में कावेरी 
नदी पर खोला गया था । कुछ समय तक यह लाइन बिजली भेजने की संसार में 
सबसे रूम्बी लाइन थी । 


बम्बई में मेसरसे टाटा एंड संस के प्रबन्ध में इस समय बिजली के तोन का रखाने 
चल रहे है और वह लोनावल, आंध्रवाटी और नीलछामला में हें । उनकी संयक्‍त शक्ति 
२,४६,००० अश्वशक्ति है । वह बम्बई की मिलों तथा बिजली की रेल गाड़ियों 
को दो पेसा प्रति यूनिट से भी कम पर बिजली देते हें 


दक्षिण में पाइकारा पनबिजली कारखाना (मद्रास) की क्षमता ९०,००० 
अश्वशक्ति हैँ । उसमें कुछ नीचे के एक और पुच्छ-जलू को मिलाकर ३०,००० अश्व- 
दशक्तिऔर मिल जाती है। यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना 
हैँ । इसकी बिजली की कुल मांग में से ६० प्रतिशत कपड़े की मिलें लेती हैँ तथा 
१५ प्रतिशत अन्य कारखाने लेते हैं । फिर दक्षिण में एक मेत्तर.पनबिजली कार- 
खाना हैं । यह कारखाना संसार भर में अपने ढंग का सबसे बड़ा कारखाना है । 
इसकी क्षमता ५०,००० किलोवाट है । इनके अतिरिक्त मद्रास में अन्नोली, करतेरी 
तथा मुनार में भी पतबिजली के कारखाने हैँ । पापानासम की योजना, जिसे १९४४ 


१. अंकों का मासिक संक्षेप, जुलाई १९५१ । 
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में ही पूर्ण किया गया है, २१,००० किलोबाट बनाती हैं । द्रावतकोर का पलल्‍लीवसल 
कारखाना भी इतनी ही बिजली बनाता है । 


पंजाब के मण्डी के पनबिजली कारखाने की क्षमता १,१८,००० किलोवाट 
है । वह दिल्‍ली की वर्तमान पीढ़ी तथा समस्त पंजाब की आवश्यकताएं पूरी करके 
भी बिजली बचा लंगी । 

उत्तर प्रदेश में पनबिजली का छड़ लगे हुए ढाँचे की प्रणाली हारा गंगा नहर 
से बिजली उत्पन्न करके राज्य के प्रधान-प्रधाव नगरों को बिजली दी जाती है । एक और 
कारखाना नेनीताल में है । 


काश्मीर ने भारत में दूसरे पतविजली कारखाने की योजना को पूर्ण कर लिया 
है । बारामूला में जेहलम नदी पर बिजली उत्पन्न की जाती है। उस कारखाने की क्षमता 
२६,००० अश्वशक्ति है । 


१६. पनाबजली विकास का परीक्षग्र तथा भावी संभावनाएँ । भारत की 
जल-शक्ति के साधन इतने अधिक हैँ ओर उनकी स्थिति इतने अच्छे स्थानों में हे कि 
उनसे तीन-चार करोड़ किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है । किन्तु अभी भारत 
५ लाख किलोवाट से अधिक बिजली उत्पन्न नहीं कर सका है, जो कि उसकी समस्त 
क्षमता का १५ प्रतिशत ही है । भारत में पनबिजली की योजना के मार्ग में सब से 
बड़ी बाधा उसकी वर्षा का ऋतु-सम्बन्धी रूप है । उसके कारण हमको बड़े ख्चे से 
बड़े-बड़े बांध बनाने की आवश्यकता है, जिससे बिजली के कारखानों को जल बराबर 
मिलता रहे । अभी तक भारत का जन-साधारण बिजली से अपरिचित है और उसको 
खपत नागरिक क्षेत्रों तथा कुछ गिने-चुने ग्रामों तक ही सीमित है । भारत आज वर्ष- 
भर में जितनी बिजली का उपयोग करता है. उतनी अमरीका एक सप्ताह में पैदा कर 
लेता है । बिजली का प्रति व्यक्ति व्यय ९'२ किलोवाट है, जब कि अमेरिका में प्रति 
व्यक्ति १,६६० किलोवाट, स्विटजरलूड में १,९४४ किलोबाट, स्वीडन में २,१०० 
किलोवाट, नाव में ३०९० किलोवाट तथा केनेंडा में ४००० किलोवाट हैँ । 


अब हमारी भारत सरकार की सब से बड़ी अभिलाषा यह हे कि हमारे “जल 
को सम्पत्ति” रूप में बदल दें। इस समय भारत में तिर्माण कोटि में, अनुसं धान कोटि में 
तथा विचार कोटि में कुल १६० योजनाएँ हैं । उन पर अनुमानतः १२८० करोड़ 
रुपया व्यय होगा। इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर अढ़ाई करोड़ एकड़ भूमि को 
सिंचाई की सुविधाएं मिल जायँंगी (जो अमेरिका के समस्त सिचाई क्षेत्र के बराबर हैं )। 
इससे पचास-साठ लाख टन गेहं की उपज बढ़ जायगी तथा एक करोड़ ४० लाख 
किलोवाट अतिरिक्त पनबिजली उत्पन्न होगी। इससे भारत इस विषय में संसार में 
तीसरा बड़ा देश बन जायगा और केवरू अमेरिका और रूस ही उस से आगे रह जायेँगे। 
इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने से न केवल बिजली मिलेगी वरन्‌ सिंचाई, बाढ़ों पर 
नियंत्रण, नीचालन, मत्स्यपालन, आमोद सुविवाएँ और यात्रा के नये स्थान भी प्राप्त 
होंगे। नई पनबिजली विकास योजनाओं को संक्षेप में तीचे दिया जाता है :-- 


पंजाब के नये राज्य के आर्थिक पुनर्जन्म के लिए भाकड़ा-नांगल योजना को पूर्ण 
करने का प्रत्येक प्रयत्व किया जा रहा है। भाकड़ा बांध सीधी बिजली उत्पादन. करने 
वाला संसार भर में सबसे बड़ा बांध होगा । उसमें ५६ मील लम्बी झील बनायी जायगी। 
भाकड़ा बांध के पास बिजली के दो कारखाने बनाये जायंगे। प्रत्येक कारखाना बारह 
इकाई (यूनिट) का होगा। प्रत्येक इकाई में ८४,००० किलोबाट बिजली होगी । 


श्८ भारतीय अर्थशास्त्र 


नांगल जल-विद्युतधारा मेंदो बिजली-धर होंगे। उनमें से प्रत्येक में तीन उत्पादन 
सेट (5७76४86778 56॥8) होंगे और एक-एक उत्पादक से २४,००० किलोवाट 
बिजली बनेगी। भाकड़ा-नांगल योजना के अन्तिम रूप में पूर्ण हो जाने पर चार लाख 
किलोवाट बिजली दात-प्रति-शत भार उठाने वाली होगी । 


भाकड़ा-नांगल योजना की अनुमानित लागत १५६ करोड़ रुपये है । किन्तु 
अत्यन्त अनुदारता से यह अनुमान भी लगा लिया गया है कि यह सारी लागत अकेले 
रूई तथा अन्न के उत्पादन से ही प्रथम दो वर्ष में वसूछ हो जाएगी। उससे पंजाब, 
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ ओर बीकानेर की ६५ लाख एकड़ भूमि सींची 
जायगी। नांगल जल-विद्युत कारखाना पंजाब के ६७ नगरों को केवल बिजली न देकर 
उनकी प्रकाश, गर्मी तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा। साथ ही वह 
अम्बाला जैसे क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, ट्यूबबेंल (कुओं ) से पानी 
भी निकालेगा। यह अधिक जल वाले क्षेत्रों के जल को इकट्ठा करके उसको शुष्क 
क्षेत्रों में पहुंचाएणा और सिंचाई वाली भूमि तथा बिना सिंचाई की भूमि के अन्तर को 
बहुत-कुछ कम कर देगा । यह भी आशा की जाती है कि बाद में दिल्‍ली तथा अम्बाला 
के बीच चलने वाली रेलगाड़ियाँ बिजली से चला करेंगी । 


उत्तर प्रदेश में दो कारखाने बनाने के लिए आरम्भिक जाँच का कार्य पूर्ण हो 
चुका है । यह दोनों कारखाने गढ़वाल जिले में बनेंगे--एक भरोड़ा बांध तथा दूसरा 
रामगंगा बांध होगा । भरोड़ा बांध योजना में नायर नदी को पार करके एक बांध 
बनाया जाएगा । इससे भरोड़ा बांध से दो लाख किलोवबाट तथा व्यासघाट पर ३२,००० 
किलोवाट बिजली बनेगी। इस योजना की लागत २४ करोड़ रुपये होगी। रामगंगा 
योजना से ९०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। उसके नीचे के जल से और भी 
२०,००० किलोवाट बिजली बनेगी। इसमें कुल व्यय १,१०,५०,००० रुपए होगा। 
शारदा पनबिजली योजना पर आजकल काम किया जा रहा है। वह सात करोड़ रुपए 
की लागत पर ४१,४०० किलोवाट बिजली देगी। मुहम्मदपुर का बिजली का कारखाना 
तो लगभग बनकर तैयार हो चुकाहै। उसकी क्षमता ९,३०० किलोवाट है | बेतवा जल- 
विद्युत योजना को दो श्रेणियों में पूर्ण किया जाएगा। प्रयम स्थल में नारायणी नदी पर 
पीपरी में एक बांध बनाया जायगा। साथ ही एकबिजलछी घर धुकपारी में बनाया जायगा। 
इसमें १ करोड़ ३१ छाख रुपये की लागत लगेगी और २,५०० किलोव्राट बिजली 
बनेगी । दूसरे स्थल में सिहपुरा में बांध बनाया जायगा, इसमें लगभग आठ करोड़ रुपये 
की लागत लगेगी। इसके पूर्ण होने में तीन वर्ष लगेंगे । यह ४,५०० किलोवाट उत्पन्न 
करेगा | घोघरा जल-विद्युत योजना दो स्थलों में तीन लाखकिडोवाट बिजली उत्पन्न 
करेगी । गढ़वाल जिले में कोठरी बांध योजना ५,००० किलोवाट उत्पन्न करेगी। 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना, जो विचार कोटि में है--पीपरी वांघ तथा पावर स्टेशन 
योजना है । इसमें रिहंद नदी के पार पीपरी के समीप मिर्जापुर जिले में एक बांध 
बनाया जाएगा। इसके बिजली घर में २,३०,००० किलोवाठ की शक्ति होगी । इसमें 
कुल २९ करोड़ रुपये लागत लगेगी और ६ वर्षों में काम पूरा होगा । एक और बड़ी 
योजना यमुना-जल-विद्युत योजन। है । यह प्रथम स्थल (849 88) में ४०,० ०० 
किलोवाट और दूसरे स्थरू में ५०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगी। फिर मई से 
अक्तूबर तक ४७,२०० किलोवाद और ७२,८०० किलोवाट इसके अतिरिवत और 


न 


पंदा कर सकेगी। पिडार जल-विद्युत योजना ४०,००० किलोवाट स्थिर शक्ति तथा 


च्छ 


५०,००० किलोवाट मौसमी शक्ति उत्पन्न करेंगी । 
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बिहार में कोसी योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना है । इसमें नेपाल में छत्र 
घाटी को पार करके ७५० फूट ऊँचा एक बांध बनाया जायगा। इसका बिजली घर 
५० प्रतिशत भार के आधार पर १०,८०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगा। 
इस सम्पूर्ण योजना पर ९० करोड़ रुपये लागत बेठेगी । 

बम्बई में कोयाना घाटी योजना के नाम से एक बहुत बड़ी पनबिजली योजना 
का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह स्थान सतारा जिले में करड रेलवे स्टेशन से ४० मील 
दूर है। यह भारत में सबसे बड़े बिजली घरों में से एक बनेगा, जहाँ अढ़ाई लाख किलोवाट 
से अधिक बिजली बनेगी। इसमें २५ करोड़ रुपये की छागत आयेगी। काली नदी 
पतबिजली योजना पर जनवरी १९४७ में काम आरम्भ किया जा चुका है। इससे 
साढ़े तीन लाख किलोवाट बिजली मिलेगी । 

मध्यप्रदेश में पतबिजली के विकास के लिए चार स्थान हैं, जो पांच स्थलों में 
पूरे किये जायेंगे । इनके पूर्ण होने पर एक लाख किलोवाट की रूगातार बिजली अथवा 
दो लाख किलोवाट ५० प्रतिशत भार के आधार पर बिजली उत्पन्न होगी । इसमें कुल 
खर्च २० करोड़ रुपया लगेगा । 

मद्रास में पाइकारा बिजली घर विस्तार योजना के तृतीय स्थल की स्वीकृति 
१९४६ में दी गयी थी, जिससे पाइकारा क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा किया जा 
सके तथा मेत्तूर और पापनासम प्रणालियों की मौसमी तथा संकटकालीन कमियों को 
दूर किया जा सके। इससे २,१२,००० किलोवाट बिजली मिलेगी। इसमें आरम्भ में 
दो करोड़ रुपये तथा दसवें वर्ष के अन्त में ३ करोड़ ६० राख रुपये खर्चा लगेगा । मोपर 
जल-विद्युत योजना पाइकारा बिजली-घर के नीचे के पानी से काम लेगी। रामपद सागर 
योजना तथा किस्टना पावर योजना भी कुछ बिजली देंगी | तुंगभद्गा योजना मद्रास 
और हैदराबाद की सेवा करेंगी । सिंचाई की सुविधाओं के अतिरिक्त यह १,४५,००० 
किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगी। इसके जून १९५०३ में पूर्ण हो जाने की आशा है । 


के 

उड़ीसा में महानदी घाटी को एक बनाकर उसका विक[स करने की योजना है । 
इसमें तीन इकाइयाँ हं--ही राकुण्ड बांध योजना, तिकरपाड़ा बांध योजना और नारज 
बांध योजना। इन तीनों इकाइयों का एक दूसरी से स्वतन्त्रतापृवंक विकास किया जा 
सकता है और तब भी यह महानदी के सारे क्षेत्र की एक योजना का भग बनी रहेंगी। 
हीराकुंड बांध जंगली महानदी के वेग को सम्बलूपुर नगर से नौ मील ऊपर एक बांध 
द्वारा रोकेगा। इस योजना में साढे तीन लाख किलोबाट बिजली बनेगी और अनुमानत: 
४८ करोड़ रुपये लागत आयगी। ड्ड॒ुना झरने पर मचकुंड के प्रवाह से भी एक लाख 
किलोवाट बिजली बनेगी । 

पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है । इस 
योजना में दामोदर ओर उसकी सहायक नदियों के ऊपर बहुद्देशीय आठं बांध बनाये 
जायेंगे । इसमें लगभग ८००० वर्ग मील क्षेत्र आ जाएगा। इससे तीन लाख किलोवाट 
बिजली बनेंगी। इस पर लगभग ५५ करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय सरकार 
ने जुलाई १९४८ में एक अधिनियम (७४) पास करके अमेरिका के प्रसिद्ध टी. बी. 
ए. की शैडी पर स्वतन्त्र रूप से स्वयं काम करने वाली दामोदर घाटी कारपोरेशन की 
रचना की थी। सरकार ने इस योजना को सर्वेत्रवानता दी है। इस योजना के एक 
महत्वपूर्ण अंग के लिए विश्व बेंक ने एक बहुत बड़ा ऋण दिया है। यह कार्यरूप में 
परिणत होने के अत्यन्त अग्रगामी स्थल में हैं । 


२० भारतीय अथंशास्त्र 


भारत सरकार ने १९४८ में एक महत्वपूर्ण काय यह किया कि उसने विजली 
देने वाला अधिनियम (]8667०४४ 5प्राफरीए 8०४) बनाया । उस अधिनियम 
का उद्देश्य यह था कि बिजली उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ओर सारे देश 
में शीध्रता से बिजली फैल जाएं। इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि 
प्रत्येक राज्य में एक राज्य विद्युत बोर्ड (55908 ॥]8८9०707 30970 ) बनाई 
जाय तथा एक केन्द्रीय विद्युत अधिकारी ( (087679] ॥0]8607700ए ह प70767 ) 
नाम से विशेषज्ञों का संघ बनाया जाय जो राज्य विद्युत सभाओं के काम की सूक्ष्मतापूर्वक 
देखभाल कारता रहे और उन बंड़ी बिजली योजनाओं के विषय में परामर्श देता रहे, 
जो वह समय-समय पर हाथ में छें। इस अधिनियम के अतुसार सत्‌ १९५० में केन्द्रीय 
विद्युत अधिकारी का संगठन किया गया। अधिकांश राज्यों में विद्युत सभाएं वन गई 


हे । 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन पनविजलो योजनाओं को वहुत ही 
महत्व दिया गया है । इस आयोग के पांच वर्षों (१९५१-५६) में-इत योजनाओं पर 
अन्तिम रिपोर्ट के अतुसार ५५८ करोड़ रुपये व्यय करना निश्चित हुआ है । इस राशि 
में से ५१८ करोड़ रुपये तो वर्तमान स्करीमों पर खर्च किये जायेगे और शेष ४० करोड़ 
हपये नवीन स्कीमों पर व्यय किये जायेंगे। यह नवीन स्कीमें पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 
दो वर्षों में आरम्भ की जायेगी । 


यह गणना की गई है कि इस योजना के पूरा होने पर ८५ लाख एकड़ नई भूमि 
में सिंचाई के अतिरिक्त पनविजली योजनाओं से लगभग ११ लाख किलोवाट बिजली 
उत्पन्न की जाएगी । जब यह योजनाएं पूर्ण हो जायंगी तो १४ राख किलोवाट इनसे 
मिलेगी ।” | 


१७. धती देश की निर्धन जनता । भारत के साधनों का रूह परीक्षण यह 
दिखलाने के लिए पर्याप्त है कि प्रकृति ने भारत के प्रति अत्यधिक उदारता दिखलाई 
है। उसका सबसे बड़ा वरदान--हिमालूय--हमको असंख्य आ्थिक लाभ देता है और 
उसमें अनेक धन-सम्पदाएँ छिय्री पड़ी हैं । भारत का गंगा मैदान तो [विभिन्न प्रकार की 
समृद्ध फसलों का स्थाई स्रोत है । जलवायु की अपरिमित किसमें हमको एक अत्यन्त समद्ध 
आश्थिक जीवन का विकास करा सकती हैं। हमारे खनिज साधन भी अच्छी तरह से 
विभिन्न प्रकार के हैं और पर्याप्त रूप में अधिक हैं। कोयछा कम हो सकता है, किन्तु 
'जल शक्ति' के साधत बहुत अधिक हैं। हमारे पास पशुओं की भारी संख्या है और 
जनसंख्या भी बहुत अधिक है । भौगोलिक रूप से भी हम एक आदर्श स्थान में स्थित 
हैं| इस प्र कार यह दिखलाई देता है कि भारत विश्व के अत्यधिक समृद्ध देशों में से एक 
'बनने वाला हैं । 

.. किन्‍्तु वास्तविक स्थिति क्या हैँ? सारे देश में निर्धनता छाई हुई है और 
निर्वेनता भी ऐसी कि जिसकी विश्व भर में कोई समानता नहीं । यह वास्तव में देखने 
में अंसत्य दिखलाई पड़ता है कि जब हमारा देश इतना समृद्ध है तो हम स्वयं निर्धन हैं । 

स्पष्ट रूप॑ से मनुष्य प्रकृति के सभी वरदानों से लाभ उठाने में असफल प्रमाणित हुआ 
हे । 
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निर्बतता के रहस्य को समझने के लिए हम यहाँ कुछ साधारण परीक्षण कर 
सकते है । 

एक बात जिसकी ओर हमारा ध्यान वरबस जाता है, वह है हमारे साधनों का 
दोयपूर्ण विनाश । हम यह पहले ही देख चुके हें कि अधिकतम हछाभ श्राप्त करने के लिए 
हमारे कोयले के साधनों का किस प्रकार विनाश किया जा रहा है । डाक्टर आर. के. 
दास ने अपने ग्रन्थ भारत की औद्योगिक कार्यक्षमता' में भारत के साधनों के विनाश 
का विस्तृत अध्ययन किया हे। उनके हिसाब के अनुसार भारत के क्षियोग्य क्षेत्रफल 
में से केवल ३० प्रतिशत उत्पादक कार्यों के उपयोग में आ रहा है और शेष ७० प्रतिशत 
व्यर्थ पड़ा हुआ है। अत्यन्त उदार दुष्टिकोण से भी हमारे वन साधनों में से भी केवल 
२५ प्रतिद्षत का उपयोग किया जा रहा है और शेष ७५ प्रतिशत व्यर्थ नष्ट हो रहा 
है। मत्स्यशालाओं के तो तृतीयांश का प्रतिवर्ष नष्ठ हो जाता है। कच्चे लोहे का 
उत्पादन भी अपने उचित उत्पादन का कुल ११ प्रतिशत ही किया जाता है। पानी के 
तो ९९ प्रतिशत साधन व्यर्थ में नष्ट ह। रहे हें) अन्त में उन्होंने परिणाम निकाला है 
कि भारत*के ७५ प्रतिशत प्राकृतिक साधन व्यर्थ नष्ट हुए जा रहे हैं ।' 

किर अस्वास्थ्य, अज्ञानता, बेरोजगारी अथवा न्यून रोजगार, व्यर्थ के प्रसव 
तथा अकाल मृत्युओं के क/रण मानवी साधनों का भी विनाश हो रहा है । 

पूंजी के विनाश के कारण अनुत्पादक कार्यों में पूंजी लगाना, पूंजी के साधनों 
को एकत्रित न कर सकता तथा वर्तमान पूंजी साधनों का अपुर्ण उपयोग । 

उत्पादक अंगों अथात्‌ भूमि, श्रम तथा पूंजी का समस्त विनाश ६९ प्रतिशत* 
हो रहा हैँ, जो कि दो तुतीयांश से भी अधिक हँ। दूसरे शब्दों में हम अपनी उत्पादक 
शक्ति के दो तृतीयांश से भी कम का प्रयोग कर रहे हे तो क्या यह आश्चर्य की बात है 
कि हम निर्धन हें ? 

इस विनाश के कारण अनेक तथा पेचीदा हें, वे हमारी सामाजिक, आथिक 
ओर राजनीतिक रचना में निहित हें। जातीय विशेषताएँ, अज्ञान, अनृभवहीनता और 
अशिक्षा सभी का इस विबय से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध हे । 

सामाजिक दक्ाओं का विपरीत प्रभाव भी बिल्कुल स्पष्ट हे। जाति प्रथा ने 
हमारे समाज को अनेक ट्‌ कड़ों में बांट दिया है और श्रमिकों को स्वतन्त्रतापूर्वक काम 
में न लगने देकर इसने चौकोर छिद्रों के बीच में गोल खूंटियाँ गाड़ दी हैं। सम्मिलित 
परिवार प्रगाली ने व्यक्तिगत आंशिक प्रयत्त और साहसिक कार्यों को समाप्त कर 
दिया है और आलपी मतृष्य पाल रखे हैं, जो अपनी ओर से पूंजी के एकत्रित होने के 
अवसरों को कम कर देते है । इस प्रणाली के कारण जो घर में पड़े रहने की आदत पडती 
जाती है, उससे श्रभिकों के मिलने में और उनके लिए मांग उत्पन्न हांने का प्रवन्ध बहुत 
बिगड़ गया है । 
५ धर्म-अवानता लोगों को भाग्यवादी, अंधविश्वासी और पुरातनपंयी बना देती 
है आर आशिक स्वत्वों के संगठन में बहुत-कुछ काट-छाँट कर देती है। धामिक भावनाएँ 
अधिकांश मामलों में हमारे पशु-घन के साधनों के पूर्ण आथिक उपयोग में भी बाधा उप- 
स्थित करता हैं। अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण हमारी राजनीतिक पराधीनता भी रही है । 
अब स्वतन्त्र हो जाने पर हम एक ठीक आथिक नीति का अनुसरण कर सकेंगे। 
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दूसरा अध्याय 
सामाजिक पृष्ठभूमि 
जनता 


१. अध्ययन का महत्त्व । यह पूर्णतया अनुभव कर लिया गया है कि किसी देश 
की उन्नति उसमें रहने वाली जनता पर इतनी अधिक निर्भर है कि उसके विभिन्न रूपों 
की ठीक-ठीक जांच किये बिना कोई भावी योजना नहीं बनाई जा सकती। भारत ए 
. निर्धन देश हैं और उसकी आथिक स्थिति को संभालने के लिए भारतीय 
आथिक जीवन का गम्भीर तथा वंज्ञानिक अध्ययन करना आवश्यक हें। 
उसकी जनता का, उनकी संख्या, आय के वर्ग, पेशों, रोगों, स्त्रियों तथा पु षों के 
सम्बन्धित अन॒पात आदि अध्ययन किये बिना उनकी किसी कार्यकारी, औषधि के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। 


२. जनसंख्या के आँकड़े। १९४१ में आज की भारतीय क्षेत्र की जनसंख्या 
३१,८८,९७,५३२ थी। १९५१ की जनसंख्या में यह संख्या ३६, १८,२ १,६०४ हो गई । 
अर्थात उस समय १९४१ के अंकों में १३.४ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 
यह जनसंख्या चीन को छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हूँ । राज्यों में उत्तर 
प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है । (६ करोड़ ३० छाख से अधिक ); उसके बाद मद्रास 
(५ करोड़ ७० छाख); बिहार (४ करोड़) और बम्बई (३ करोड़ ६० लाख) । 
इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनम्तंख्या इंग्लंड से अधिक और पाकिस्तान की जनसंख्या 
का "६ है । 

१९३१ से १९५१ तक के बीस वर्ष में १९२१ से १९३१ तक के दस वर्ष की 
अपेक्षा जनसंख्या में तिगती वृद्धि हुई और १९०१ से १९३१ तक के तीस वर्ष की 
अपेक्षा दुगती वृद्धि हुई । 

३. जनसंख्या में वद्धि। ज॑सा कि नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट है, गत पचास 
वर्षों में भारत की जन संख्या १२ करोड़ तीस लाख बढ़ गई-- 


तालिका २ 


भारत की जनसंख्या में वृद्धि 








वर्ष जनसंख्या विभिन्नता प्रतिशत अनुपात 
१६९०१ २३८ डड गा 
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१९३ १ २७९ 7 अर 5 
१९४१ ३९९ नी४० -- १४.२ 
१००६ ३६२ न रे सकाक म 


योग | +१२४ 


लक 

्र 
० 

5 





सामाजिक पृष्ठभूमि २३ 


पिछली तालिका से यह प्रगट है कि प्रत्येक दशाब्दि में जनसंख्या की वृद्धि 
समान नहीं हुई है । इस विषमता को लाने वाले कारण अकाल अथवा महामारियों के 
समान बिखरे हुए एवं आकस्मिक हैं। उनके फैलने से जनसंख्या घटी तथा उनके अभाव 
से जनसंख्या पर्याप्त बढ़ गई। १९०१ से १९११ तक भारत में क्षि-सम्बन्धी उन्नति 
अत्यधिक हुई । अतएव इस बीच में जनसंख्या ५:८ प्रतिशत बढ़ गई | अगली दशाब्दि 
में इंफ्लएंजा के कारण उन्नति क गई जो कि महामारी के रूप में फूट निकला । इसम 
१ करोड़ ४० लाख व्यक्ति बीमार पड़े, जिससे दस छाख व्यक्ति मर गये। १९२१ से 
जनसंख्या अत्यन्त शीघ्रता से बढ़ी है। प्रकृति की कृपा रही। इसके अतिरिक्त महा- 
मारियों पर विजय प्राप्त करने के उपाय भी अधिक कार्यकारी रहे। अधिक उत्तम 
सिचाई की सुविधाओं ने अकाल नहीं होने दिया। जनसंख्या में वृद्धि का कुछ कारण 
जनसंख्या के क्षेत्र में वृद्धि तथा गणना की प्रणाली में सुधार भी था। इन बातों को 
स्वीकार कर लेने पर भी ११ प्रतिशत की वृद्धि भारी वृद्धि है। १९३१ से १९४१ 
तक की १४ प्रतिशत वृद्धि भी घबरा देने वाली है। १९४१ से १९५१ तक की १३९४ 
प्रतिशत की वृद्धि तो और भी अधिक घबरा देने वाली है। देश के विभाजन के कारण 
उत्तर में जनसंख्या का पूर्ण परिवर्तेत किया गया और पूर्व में आंशिक रूप में किया गया। 
पिछली तालिका में जो वृद्धि के अंक दिये..गये हें, वह पाकिस्तान को निकाल कर दिये 
गये हें। 

हमको जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारणों पर विचार करना चाहिए-- 

१९०१ से आगे जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण संक्षेप में यह है--- 

(१) पंजाब में नए सिंचाई योजना से अरद्धं-मरु-भूमि वाले क्षेत्रों में नई बस्तियाँ 
बनन लगीं। बीकानेर में भी नई बस्तियों में यही अनुभव हुआ--बंगाल में भी कृषि 
क्षमता बढ़ते के साथ-साथ जनसंख्या बहुत शीघ्रता से बढ़ी । 


(२) १९३१ की जनगणना के अंक कम थे, क्योंकि यह जनगणना राज़नीतिक 
दंगों के समय की गई थी। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण अनेक व्यक्तियों के 
रजिस्टरों में नाम तक नहीं आये। उत्तरी भारत में ऐसे नाम बहुत छूट गये। जो 
कुछ १९३१ में छूट गये थे वह १९४१ में पकड़े गये । अतएवं उंन दिनों उत्तरी भारत 
को जनसंख्या बढ़ी हुई दिखलाई देती है । 


(३) १९४१ में समस्त जनता को जनसंख्या के महत्व का पता चल गया था । 
अतएवं उस समय कोई भी लिखे जाने से छूटना नहीं चाहता था। वास्तव में यह भी 
सन्देह किया गया कि साम्प्रदायिक उत्साह ने भी गणना में गड़बड़ पैदा की । 


(४) यद्यपि भारत में डाक्टरों, नर्सों तथा अस्पतालों की संख्या कम है और 
देश के विस्तृत क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की सुविधा का प्रबन्ध बहुत 
कम है, किन्तु तो भी इन वर्षों में चिकित्सा की सुविधाएं पहले की अपेक्षा बढ़ गईं । 
इसके परिण।मस्वरूप जन्मसंख्या के स्थिर रहते हुए मृत्यु-संख्या घटने लगी । इसके 
अतिरिक्त हैजे, चेचक ओर प्लेग जेसी महामारियों से मृत्यु की संख्या भी घट 
गई । ह 

(५) स्पष्ट रूप से इन सभी कारणों से जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई । किन्तु 
देश में जनसंख्या के बढ़ते का सबसे बड़ा कारण देश में जीवनमान का नीचा होना 
है । यह एक तथ्य हैँ कि देश में निर्धन व्यक्तियों के संतान अधिक होती है । 


र्डं भारतीय अरथंश्ञास्त्र 


८. जनसंख्या की गहनता? । एक वर्गमील में रहने वालों की औसत 
संख्या को किसी देश की जनसंख्या की गहनता कहते हैं । १९५१ की जनगणना के 
अनुसार संपूर्ण देश की जनसंख्या की गहनता २९६ हैं । 


यदि हम भारत के घनत्व का श्रिटेन जैसे अन्य देशों के साथ तुलना करें तो 
भय का कोई कारण शेब नहीं रह जाता । 


तालिका २ 
कुछ देशों में प्रति वर्गमील गहनता 
देश गहनता वर्ष 
ब्रिटेन ५३३२ १९३१ 
बेल्जियम द्‌प्‌४ ' १९४८ 
इटली ३९४ १९४७ 
जमंती ४५४३ १९३१ 


उपर्युक्त वर्ग में औद्योगिक देश ह और ऐसे देश सुगमता से अधिक संख्या को 


रख सकते हैं। परंतु जब हम भारत की तुलना कृषि-प्र वान देशों से करते है तो हमको 
समस्‍या की गंभीरता का पता चलता है । 


तालिका ३ 
देश गहनता वर्ष 
फ्रांस १९२ १९४७ 
अमरीका ४९ 
आस्ट्रेलिया ३ १९४८ 
कनाडा ३ लक की 


उपर्युक्त देशों में भारत की गहनता सब से अधिक हूँ । 

भारत के विभिन्न भागों में भी जनसंख्या की गहनता मिन्न-भिश्न है । हम इस 
विषय में इतनी भिन्नता पाते हूँ कि जहां जम्मू और काश्मीर राज्य में प्रति वर्ग मील 
०५६ व्यक्ति रहते है वहां पश्चिमी बंगाल में ७१९ रहते हैं, राजस्थान में १९९ तथा 
पंजाब में कुल ३३९ रहते हैं । इन विभिन्नताओं के अनेक कारण है । 

गहनता पर सब से प्रथम जलवायु का प्रभाव पड़ता है । स्वास्थ्यकर स्थान 
अधिक व्यक्तियों को आकषित करता है और उससे अधिक संख्या को अपने यहां रख 
लेता है । यदि जल॒वायू कम अनृकूल हो, जेसे कि आसाम में, तो गहनता कम होगी । 
बंगाल और उत्तर प्रदेश में घनत्व निश्चय से अधिक रहेगा । 


दूसरे, स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव के अतिरिक्त भारत की जनसंख्या का 
घनत्व अन्य देशों के समान मुख्य रूप से वर्षा के वितरण से नियंत्रित होता है । यदि 
वर्षा पर्याप्त तेथा समय तया समान रूप से विभकत होती है तो उससे चावल जेसे अनाज 
की फसल अच्छी होगी । चावरू की उपजाऊ फसल होने के कारण यह जनसंख्या के 
उच्च घनत्व की रक्षा कर सकता है । किस्तु केवल वर्षा ही घनत्व को निश्चित नहीं 
करती । हिमालय के देहरादून, अल्मोड़ा ओर शिमला में वर्षा पर्याप्त होती है और 
६० से छकर ८५ इंच तक वर्ष भर में होती ह। तो भी वहां प्रति वर्ग मील संख्या 


१. गहनता के अंक १९५१ की जनसंख्या के, अंकों से लिये गए हे और क्षेत्रों को 
१९५० में की गई वाबिक पुस्तक (४१०७७ 00०9) में दिया गया है । 
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बहुत कम है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व में भूमि का आराम 
महत्वपूर्ण कार्य करता है । जिन देशों में वर्षा तो अधिक होती हो, किन्तु उनके पवत 
वनों से ढक हुए हों, वहाँ अधिक चावल उत्पन्न नहीं हो सकता। वास्तव मे घनत्व में 
परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं हो सकता । कई कारणों के अच्छी तरह भिलते से 
ही अधिक घनत्व हो सकता हैं । 

तीसरे, यह रेखा जाता है कि सिंचाई की सुविधाएं, जिनसे कृषि स्थायी रूप से 
अच्छी होती है जनसंख्या में घनत्व का कारण होती हैं | पंजाब के सिंचाई वाले क्षेत्र 
हिसार जैसे जिों की अवेज्ञा अविक सवनता से बसे हुए है । 

चौथा, अधिक आशिक उन्नति से जनसंख्या का घतत्व बढ़ता है और उसके न होने 
से घनत्ब घटता है । निःव्ं३ंह, गडरियों जैसी दशा में जनसंख्या अधिक नहीं रखी जा 
सकती । कृषि की दशा में अधिक संख्या को पाला जा सकता है । किन्तु ओद्योगिक स्थिति 
में और भी अधिक व्यक्तियों के लिए स्थान बन जाता है । 

पांचवें, भूमि की प्रकृति भी कुछ अन्तर का कारण होती है । बालुकामय 
भूमि में उपजाऊ क्षेत्रों की अपेक्षा कम घनत्व. होगा, उदाहरणार्थ, राजस्थान बहुत 
कम जनता से बसा हुआ हे । 

छठे, सम्भवत: घनत्व पर सबसे अधिक अकेला प्रभाव किसी क्षेत्र के आकार 
का पड़ता है । पृथ्वी तछ का आकार घनत्व में सबसे अधिक विभिन्नता उत्पन्न करता 
है । भारत के पूर्वोत्तर में पार्वत्य प्रदेश पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के 'समतल में मैंदानों 
की अपेक्षा कम घनत्व वाले हें । 

सातवें, किसी क्षेत्र में रहने बालों की संख्या का कारण उस क्षेत्र में जान 
और माल की रक्षा का प्रबन्ध भी होता है । सीमान्त क्षेत्रों में इसीलिये घनत्व 
कम हैं । 

अन्त में, प्रत्येक राज्य में घनत्व की विभिन्नता का कुछ कारण अप्रवृत्ति भी 
हैं । दूसरे राज्य में, जहां रीति-रिवाज तथा भाषा बदली हुई होती है--जीवन उन्नति 
के अधिक अवसर होते हुए भी लोग अपने निजी. स्थान को छोड़ना पसन्द नहीं 
करते । 

५. नगरों के बसने की समस्‍या । १९२१ में भारतीय जनता का १०२ 
प्रतिशत नगरों में रहता था। १९३१ में ११ प्रतिशत, जबकि १९४९१ में १२.८ प्रति- 
शत नागरिक क्षेत्रों में मिला । भारतीय जनतन्त्र की स्थिति निम्नलिखित है :-- 


भारतोय जनतंत्र की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात 


वर्ष ग्रामीण नागरिक 
१३०३ ८८.७ ११.३ 
१९३१ ८७.९ * १२.१ 
१९४१ <<६. १ २३.९ 


इस प्रकार लगभग ८६ प्रतिशत जनता भारत में अब भीगांवों में ही रहती 
है । पश्चिम की स्थिति इसके ठीक विपरीत है । पश्चिमी देशों में नागरिक जन- 
संख्या का प्रतिशत विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का है । फ्रांस में ५२ तो इंग- 
लेंड में ८० है ॥ तो भी यह बात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि भारत के नगरों में 
लगभग १४ प्रतिशत मनुष्य ही रहते हैं, किन्तु १४ प्रतिशत ३६ करोड़ २० छाख 


२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


के अर्थात्‌ ५ करोड़ हैं, जो यूनाइटेड किगडम (ब्रिटेन और आयरलेण्ड) की समस्त 
जनसंख्या से अधिक है । 

किन्तु यद्यपि वृद्धि का प्रतिशत अनुपात बहुत कम हे तो भी नागरिक क्षेत्रों 
का विस्तार खूब हुआ है। निःसंदेह, भारत में बड़े नगरों की संख्या बहुत कम हूं | 
भारतीय जनतन्त्र में १९४१ में पांच लाख जनसंख्या से अधिक वाले कुल ६ नगर 
तथा एक लाख जनसंख्या से अधिक वाले कुल ४८ नगर थे । किन्तु यह सख्या धीरे 
धीरे स्थिरता से बढ़ी है। १९३१ से १९४१ तक नगरों की संख्या में १५ की वृद्धि 
हुईं। १९४७ में देश के विभाजन से नागरिक क्षेत्रों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई । 
इस दृष्टिकोण से विचार करने पर नगरों के निर्माण की संख्या पर्याप्त तेजी से बढ़ी 
हुईं दिखलाई देती है । भारत और पाकिस्तान में नागरिक जनसंख्या १९३१ के 
३ करोड़ ७० छाख से बढ़कर १९४१ में पांच करोड़ हो गई, जबकि ग्रामीण 
जनसंख्या ३० करोड़ १० लाख से बढ़कर कुल ३३ करोड़ ९० छाख इसी समय 
में हुई । इस उन्नति के मुख्य कारण नीचे दिये जाते हैं :-- 

(क) नगरों में जनता की भीड़ बढ़ते रहने के साथ उद्योगीरकरण बढ़ 
रहा है । स्पष्ट रूप से भारत में बहुत बड़े पेमाने पर नगरों को बसाया जा रहा 
है और बड़े नगर और भी बड़े हो रहे हैं । 

(ख) मध्यम श्रेणी के लोगों को नागरिक जीवन में अधिक रस आता हे । 
बिजली का प्रकाश, नल का पानी, ट्राम और बस सब अपना-अपना काम इस विषय 
में करते हैं । लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा की सुविधाएं और भी अधिक आक- 
रण हैं । पुस्तकालय, थियेटर तथा सिनेमा घर भी जनता को अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं । वास्तव में बड़े नगरों का आराम और उनकी सुविधाएं उनकी संख्या 
को बढ़ाने में सहायक होती हें । 

(ग) पंजाब के साहुकार-विरोधी कानूनों के कारण गांवों के अनेक शिक्षित 
व्यक्ति अच्छे रोजगार की तलाश में कस्बों और नगरों में एकत्रित हेढे गए हैं । 

बम्बई राज्य में नगर में रहने वाले लोगों का सबसे अधिक प्रतिशत अनु- 
पात २४ है जबकि आसाम में सबसे कम अनुपात ३ है। पंजाब और पदियाला 
संघ दोनों में ही नागरिक क्षेत्रों में पन्द्रह-पन्द्रह प्रतिशत जनता रहती हूँ । 

जनसंख्या का भिन्न-भिन्न पेशों में विभाजन छोगों के आथिक संगठन का सुर- 
क्षित पथ-प्रदर्शक है । निम्न तालिका भिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों में नियोजित 
कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत को प्रकट करती है । आंकड़े १९५१ की जन-गणना 
से लिये गये हैं । 


तालिका ४७. 
' भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक विभाजन 
आजीविका का साधन सम्पूण कमकरों को संख्या का अनुपात 
कृषि 9० िओ 
उद्योग १०.५५ 
व्यापार ६.० 
यातायात २.५ 


के 
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इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट होता है कि विश्व के सम्पूर्ण सभ्य देशों 
में, हमारे यहां कृषि में नियोजित महत्तम अनुपात है और उद्योगों में न्यूनतम । 

यह अत्यधिक दुःखद स्थिति है और हमारे पिछड़ेपन का स्पष्ट संकेत है। इससे 
असंतुलित एवं अस्थिर अर्थ-रचना का भी दिग्दर्शन हो जाता है । कृषि पर अत्यधिक 
निर्भरता बहुत ही असंतोषग्रद है क्योंकि जब कभी वर्षा नहीं होती तो छोगों के 
बहुत बड़े अनुपात को विवश होकर बेकार हो जाना पड़ता है। यह इस कारण है कि 
सिंचाई कृषि के लिए अत्यावश्यक है और वर्षा के न होने पर, प्रकृति एक प्रकार से 
मनुष्य के विरुद्ध अस्थाई रूप में ताला-बंदी (बेकारी) का रूप धारण कर लेती है । 


७. स्त्री-पुरुष का अनुपात । यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कन्याओं की अपेक्षा 
लड़के अधिक उत्पन्न होते है | दोनों में १०८ तथा १०० का अनुपात है| विदेशों में लड़के 
अधिक मरते हैं, इससे लड़कियां लड़कों से अधिक बढ़कर बाद में स्त्रियां हो जाती हैं। भारत 
में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक पैदा हाते हें । भारत में अधिक स्त्रियां मरती हैं 
इससे भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात घट जाता है।? बालविवाह, पर्दे तथा 
शिक्षित दाइयों के अभाव के कारण, स्त्रियां अधिक मरती हें। हानिकारक रकक्‍तालल्‍्पता, 
क्षय तथा गर्भाशय के रोग भी स्त्रियों की मृत्यु संख्या को बढ़ाते हैं । अत्यधिक निर्धनता के 
कारण स्त्रियां प्रसव से पूर्व तथा प्रसव के बाद पर्याप्त विश्राम नहीं कर पातीं और इससे 
भी वह अधिक मरती हें। भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए जीवन की परि- 
स्थितिर्था निश्चित रूप से अधिक कठोर हैं और इसके परिणाम से उत्तरोत्तर प्रत्येक 
दशाब्दी में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या घटती जाती है। निम्नलिखित तालिका 
इस भयानक स्थिति को भरी प्रकार प्रगट करती है :-- 


तालिका ५ 
प्रत्येक १००० पुरुषों की अपेक्षा भारत में स्त्रियों की संख्या 
वर्ष स्त्रियों की संख्या 
१ ९छ १ ९५४ 
१५३७९ ९४६ 
१९३२९ ' ९५४० 
१९४९१ ९३५ 
१९५१ ९४६४ 


भारत में औरत सस्ती समझी जाती है, और उच्च घरानों में भी उसके स्वा- 
स्थ्य और आहार के प्रति उपेक्षा की जाती है। बड़े प्रांतों में से पंजाब में स्त्रियां १००० 
के पीछे ८४७ हूँ । केवल मद्रास, उड़ीसा और ट्रावनकोर में ही पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां 
अधिक हें। किन्तु उन प्रान्तों में भी स्त्रियों का अनुपात कम हो रहा है । 
भारत में महिलाएं कम होते का महत्वपुर्णं कारण महिलाओं की मत्य है। 
पिछले दिनों मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में डाक्टरों द्वारा तीन विज्ञेष जाँच की 
गई थों, जिनमें पता चला कि प्रति १०० नवजात बच्चों में से १६.६, २.४४ और 
5, ?, ९, ए७४४७४--?०७णौ४४४09 27090090 ०॥ ॥7909॥&. 
२. यह अंक १९५१ की जनसंख्या के भारतीय जनतंत्र के हें और अभी तक 
अस्थायी हैं। इनमें काइमीर सम्मिलित नहीं हें । १९०१ से लेकर १९४१ तक के अंक 
संयुक्त भारत के हूँ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों थे । 


२८ भारतीय अथंशास्त्र 


८.९ बच्चे मर जाते हैं। यह श्रृखला अत्यन्त विस्तुत है। सर जान मेगा (97 
07४7 (७४०ए ) की गांवों की १९३३ की जांच से पता चला कि २४५ माताए मर 
जाती हैं। भारत के पब्लिक हेल्‍थ कमिश्तर (?प0॥06 नि8७॥६४ (५077077- 
8870767) ने बतलाया था कि भारत में प्रति १०००नवजात बच्चों में २० मर जाते 
हैं। इंगलेण्ड तथा वेल्स के सब ताजे अंक २.९१ हें । 

८. ज्ञोबन की आयु--विदेशों की अपेक्षा भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चे 
के कम आयु तक जीने की आशा की जाती है। अन्य देशों में जीवत के औसत काल को . 
बढ़ा लिया गया है जबकि भारत में कुछ भी उन्नति नहीं हुई हे । इसका मुख्य कारण 
यह है कि भारंत में जीवन का मान नहीं वढ़ा। पौध्टिक आहार की कमी के कारण 
जीवन की आय भी कम है । नीचे कई देशों के जीवन की आयु के तुलनात्मक-अंक दिये 
जाते हैं, जिससे अध्ययन का अच्छा आधार मिलता है । 


तालिका ६ 

प्रत्याद्िित आपु 
न्यूजीलेण्ड ६७(१९३४-३८) . अमरीका ६५ (१९४०-४१) 
ब्रिटेन ६२(१९३७) रूस (यूरोप) ४४ (१९२६-२७) 
जापान ४८(१९३५-३६) ब्रिटिशभारत २७ (१९१३). 


ब्रियेन ने दीव जीवन के विषय में अधिक उन्नति की है । १८९१ में उसकी 
औसत आयु ४४.१३ से बढ़कर १९३१ में ५५.६२ और १९३७ में ६२ हो गई । इससे 
यह भी पता चलता है कि ब्रिटेन के जीवनमान के उच्च होने के साथ साथ चिकित्सा की 
सुविधाओं में भी उन्नति हुई है । राष्ट्रसंघ (],68 206 07 'ए४॥078 ) द्वारा एकत्रित 
किये हुए अंकों से पता चलता है कि संसार के सभी महत्वपूर्ण देशों में छोग भारत 
की अपेक्षा अधिक जीने की आशा करते है । भारत में आयू इतनी अधिक कम होते 
का कारण बच्चों तथा माताओं की मृत्यु है। प्राय. अशिक्षित होने के कारण भारतीय 
लोग स्वास्थ्य, भोजन तथा सकाई के नियमों को कम जानते हैं। इसके अतिरिक्त देश 
का जलवायु भी ऐसी महामारियों तथा बीमारियों के फैलने के लिए उपयक्त है 
जो समशीतोष्ण भूभि में नहीं होतीं। भारत प्लेग, चेचक हैजे तया पेचिश के लिए सर्वाग 
सम्पन्त क्षेत्र है। इन सबके अतिरिक्त मलेरिया भी एक भयंकर समस्या है 
यद्यपि इन रोगों के आतंक को कुछ कम कर दिया गया है और उससे जीवन की आय 
को कुछ बढ़ता ही चाहिए, किन्तु जब तक हमारे जीवन का मान नहीं बढ़ता और हमें 
अधिक पौज्टिक आहार नहीं मिलता तब तक हम पद्चिम की बराबरी नहीं कर सकते । 
भारतीय परिस्थितियों की दूसरी विचित्रता यह है कि मनृष्य की अपेक्षा 
स्त्रियां और भी कम आयू तक जीवित रहती हैँ। पुरुष की २६.९१ की आय के 
मुकाबले स्त्रियों की आयु २६.५६ वर्ष ही होती है । जबकि अमेरिका में पुरुषों की आय 
६३-६५ तथा स्त्री की ६८.६१ वर्ष की औसत आय होती है । इपी प्रकार अन्य देशों में 
भी स्त्रियों की आयु पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है । भारत में भी अधिक जीवन 
के परिमाण में कुछ वृद्धि हुई हैं । १८८१ के २३.६३ से बढ़कर १९१३ में यह 


4, कफ, ४8७88 0807808 69076. 94, ए०, ॥. ?. 24. 
3, 4468806 0 पि078 ॥०७काए फा०गंत 400 7060०0706७ 794; 
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२७ वर्ष हो गया। किन्तु. इसका कारण अधिक : पौष्टिक आहार न होकर 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा में सुधार है । 

९, जनम तथा मत्य की दर। जंसा कि सातवीं तालिका में दिखलाया 
गया है, भारत जन्म तथा मृत्यू दोनों के विषय में संसार भर में अग्रणी है। भारत 
में विवाह की अधिक व्यापकता होने तथा विवाह के उबर होने के कारण जन्म 
संख्या अधिक रहती है । लोग अशिक्षित, अज्ञानी तथा अन्धविश्वासी होते हैं । वह अपने 
परिवार की संख्या बढ़ते पर जानबूझ कर कोई नियंत्रण स्थापित करने योग्य नहीं होते । 
उनको बच्चों की असीमित संख्या में लालसा लगी रहती है, यदि वह लड़का ही होता 
रहे । उनके जीवन का मान इतना कम होता हु कि उन्तको अपने परिवार की संख्या 
बढ़ते की कोई आथिक चिन्ता नहीं होती । किन्तु यदि आधिक पैदा होंगे तो अधिक ही 
मरेंगे भी। भारत में बाल-मृत्य की संख्या अत्यन्त ऊंची है। प्रति १००० जीवित 
नवजात बच्चों में १९५० में १३७ मर गए, जबकि अमरीका में ३२, ब्रिटेन में ३६ 
और आस्ट्रेलिया में १९४८ में २८ मरे | भारत में अधिक बालमत्य होने का कारण 

_ल विवाह, मातृत्व के विषय में अज्ञानता, दोबपूर्ण धाय-प्रबन्ध, दूध का कम मिलना 
और बच्चों को दवा खिलाने का अभ्यास है। भयानक निर्धतता तथा अत्यबिक फैलने 
वाली और बार-बार आने वाली महामारियाँ भी हमारी संख्या को निर्देयता से घटा 
रही है। इस प्रकार माताओं का बड़ा भारी परिश्रम व्यर्थ जा रहा है । 


भारत में १९४० तक जन्म संख्या प्रति १००० पर ३२ के रूप में स्थिर रही तो 
मृत्य संख्या १९२० में ३१ से घट कर १९४० में २२ ही रह गई । १९४० से जन्म तथा 
मृत्य दोनों की ही संख्या में कमी हुई है जंसा कि आठवीं तालिका से स्पष्ट है। तो भी 
प्रोफेसर ज्ञानचन्द का विश्वास हूँ कि गांव के विश्वसनीय अंक न मिलने के कारण यह 
अंक अत्यन्त कम हैं और उनकी सम्मति में यह अंक क्रमशः ४८ और ३३ होने चाहिएं।" 
पश्चिम के देशों से तुलना करने पर यह अंक भी बहुत ऊंचे हैं, और यह प्रमाणित 
करते हैं कि श्स देश में मानवी जीवन का कितने भयंकर रूप से अपव्यय किया जा 
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तालिका ७ 
जन्म तथा मत्य का अनपात 
देश . जन्म अनुपात मृत्य अनपात वर्ष 
" ७8 ७४ ७ ४७७४ 
ब्रिटेन १८.१ १०.९ ९ १९४८ 
कैनाडा 5. ९.२ | 
आस्ट्रेलिया २३.१ १०.० | 
फ्रांस १८.० १६.० १ 
जम॑नी १७.० ११.० ४? १९४० 
5 १९५१ 


बच्चों तथा माताओं की मृत्यु में क्रिक ह्वास होने से गत दो दक्षाब्दियों 
हेजे तथा प्लेग के कारण होने वाली मृत्यु संख्या भी घटी है, और इस बीच मृत्य अनपात 
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के गिरने से और जन्म अनुपात के स्थिर रहने से जनसंख्या का बढ़ना अनिवार्य था । 
मृत्यु-संख्या में कमी के कारण जनसंख्या के आगे बढ़ जाने की संभावना है । इस 
दताब्दी के सन्‌ ६० तक संख्या की शक्ल में तब तक कमी देखने को नहीं मिल सकती, 
जब तक सरकार जनसंख्या को परिमित करने की कार्यवाही के लिए पग न उठाये । 


९, भारत में जनसंख्या की समस्या। भारत की जनसंख्या की समस्या की 
तुलना यूरोप तथा अमरीका की समस्या के साथ करने से अच्छी शिक्षा मिलेगी। 
वास्तव में अमरीका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना अथवा अन्य नए देशों में 
जनसंख्या की कोई समस्या नहीं है। यह देश अभी नए हैं और उनमें जनसंख्या का 
घनत्व अभी हल्का हैं । 

भारत की स्थिति से यूरोप की स्थिति भिन्‍न हैं । गत महायुद्ध के समय और उसके 
पूर्व भी यूरोप के सभी देश अपनी-अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का यत्न कर रहे थे । 
ब्रिटेन के दार्शनिक तो इस बात पर भारी चिन्ता प्रकट कर रहे थे कि वहां इच्छित 
अनुपात पर जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी । फ्रेंच सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ 
बड़े परिवारों को शिक्षा,करभार तथा रेलवे के भाड़े में सुविधाएं दी थीं, किन्तु उनका कुछ 
भी परिणाम नहीं निकछा। १९४० में मोशिये पेतां (१४. ७॥४७॥४ ) ने अत्यन्त दुःख- 
पूर्वक कहा था कि फ्रांस की आपत्ति का कारण उसमें नवजात शिक्षुओं की संख्या का 
अत्यधिक कम होना है।” इसी प्रकार के कारणों से हिटलर ने भी जर्मनी में जन- 
संख्या बढ़ाने के लिए डिक्टेटरी प्रणालियों को अपनाया था। मुसोलिनी भी हिटलर 
के चरणचिह्न पर ही चला और उसने गर्भपात तथा गर्भनियंत्रण के लिये सजा का विधान 
किया। यद्यपि सन्‌ १८७० से लेकर १९३० तक इन देशों में भारत की अपेक्षा भी अधिक 
उच्च अनुपात पर जनसंख्या बढ़ रही थी, तथापि इन देशों ने इस तथ्य पर बिल्कुल ध्यान न 
देते हुए अपने-अपने देश की जनसंख्या बढ़ाने के उपाय किये । 


भारत के सम्बन्ध में विचार करने पर हम देखते हें कि यहां जनसंख्या की 
समस्या बिल्कुल ही दूसरे ढंग की है । गत पचास वर्षों में यहां ५२ प्रतिशत”की वृद्धि हुई 
हैं। इस शताब्दी की प्रथम दो दशाब्दियों में वृद्धि की औसत कुछ कम रही है। किन्तु 
१९२२से लेकर १९५२ तक के तीस वर्षों में वहु कम से कम ३९ प्रतिशत बढ़ी है । जन- 
संख्या में इस क्रमिक वृद्धि का कारण जन्म दर की वृद्धि न होकर मृत्यु दर में कमी हैं । 
मृत्यु दर की औसत में इस कमी का कारण हे चिकित्साविज्ञान में उन्‍तति का होना जिसने 
रोगों के नष्ट करने के साथ रोगनिवारक नई-नई औषधियों का भी आविष्कार करके 
सहस्रों व्यक्तियों की जान बचाई । इसलिए यह संभव है कि आगामी कुछ वर्षों में 
जनसंख्या बराबर बढ़ती जायगी । 
इसके विपरीत भारत में इन वर्षों में जीवनमान ऊंचा नहीं हुआ। पेशों की रचना 
में बहुत कम परिवत्तेन हुआ है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय आय कमेटी बतलाती है कि १९४९ 
में ६८:२ प्रतिशत जनता कृषि कार्यों में लगी हुई थी । १९११ में यह संख्या ७१ प्रतिशत 
थी । इसके अतिरिक्‍त प्रति व्यक्ति द्वारा बोई हुई भूमि का औसत १९११-१२ में 
०८८ एकड़ से घट कर १९४८ में ०७१ एकड़ हो गया । ओखद्योगिक क्षेत्र में भो कोई 
उल्लेखनीय हि नहीं हुईें। आज (१९५१ में) संगठित-उद्योग धन्धों में छूगे हुए 
समस्त मजदूरों की संख्या २० लाख ४० हजार से अधिक नहीं है । जनसंख्या के भमि 
पर दबाव को कम करने के लिए उद्योग-धन्धों की उन्‍्तति की औसत में भी पर्याप्त तेजी 
नहीं आईं। इस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत-समय तक 
समग्र रूप में उत्पादन के निम्न स्तर पर चलती रही और उसके अनिवार्य परिणामस्वरूप 
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खपत भी कम हुई । अतएवब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई उन्नति नहीं हुई । 


निरचय ही भारत के पास सम्भावित साधन हैं। यह भी संभव है और संभवतः 
यदि वत्त॑मान विज्ञान तथा उसकी कार्यप्रणाली का ठीक-ठीक उपयोग किया गया तो देश की 
उत्पादक योग्यता को बढ़ाया जा सकेगा । किन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वत्तेमान 
परिस्थितियों में उत्पादन में वृद्धि से भारत की अर्य॑-व्यवस्था पुष्ट न होकर निर्बल होगी । 
भारत की वत्तमान औसत से बढ़ती हुई जनसंख्या सुगमता से देश में बढ़े हुए उत्पादन 
को ले लेगी और कुछ वर्षो में ही इस समस्या को फिर इसी भयंकर रूप में उपस्थित 
कर देगी। अतएवं यह बहुत आवश्यक है कि इस देश में संख्या को सीमित कर दिया 
जाय और एक योजनाबद्ध जनसंख्या-तीति का अनुसरण किया जाय | जब तक जन- 
संख्या की औसत को नहीं घटाया जायगा, जनसंख्या इससे भी अधिक औसत पर बराबर 
बढ़ती रहेगी । क्योंकि बच्चों तथा प्रसूति के लिए अधिक सुधरी हुई चिकित्सा सुविधाएं 
देश को बराबर दी जा रही हैं। यह निश्चित है कि चिकित्सा सम्बन्धी अधिक उत्तम 
सुविधाएं मिलते रहने के कारण मृत्युसंख्या की औसत में भी कमी होगी ओर यदि जनसंख्या 
की औसत को कम न किया गया तो जनसंख्या बहुत शीघ्र गति से और भी बढ़ेगी । 

भारत जैसे निर्धन देश में, जहां जीवनमान अत्यन्त नीचा है, गर्भनियंत्रण जैसे 
उपायों का अवलम्बन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त किसी देश का जीवन- 
मान ऊंचा होने के कुछ वर्षों के बाद ही उसकी जनसंख्या में कमी होनी आरम्भ 
होती है। भारत अपनी वत्तंमान स्थिति में जनसंख्या घटने के लिए वर्षों तक बैठा 
नहीं रह सकता । यह अत्यन्त आवश्यक समस्या हैं और देश जनसंख्या के स्वयं 
घटने के अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अतएव, हमें तत्काल ही जनता में इस 
बात का प्रचार करके उसकी सम्मति को बदछकना चाहिए कि वह जनसंख्या पर स्वयं 
ही रोक लगाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संक्षिप्त वर्णन में कहा गया है, “इस बात 
का सामाजिक आन्दोलन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक परिवार अपने ऊपर स्वयं 
पाबन्दी इस प्रक्कार लगाए कि प्रत्येक परिवार इसमें स्वर्य पहल करे और इस विषय में 
लोकमत को जाग्रत किया जाय। हमारा यह विश्वास है राज्य को भो अनेक चिकित्सा- 
गृह खोलकर इस बात की शिक्षा तथा सम्मति उन सब को देनी चाहए, जो लेता चाहें । 
इसके अतिरिक्त गर्भनियंत्रण की ऐसी प्रणालियों को मालूम करने के लिए अनुसंवान 
केन्द्र खोले जांय जो सभी वर्गों को जनता के अनुकूल एवं अनुरूप हों । 

हमारे भारत में जनसंख्या का आधिक्य है या नहीं, यह एक पुराना विवाद हैं। 
यह प्रश्न बार बार किया जाता है। इस प्रश्त का उत्तर देते के लिए हमको यह जानता 
चाहिए कि अति जनसंख्या का वास्तव में अभिश्राय क्या है । प्रत्येक देश के लिए एक 
ऐसी आदर्श संख्या उसके निवासियों को होती है, जिनके स्वास्थ्य तथा कार्यकुशरूता 
का वह भली प्रकार प्रतिपादन कर सके । यह संख्या स्वेच्छापूर्वक तय नहीं की जाती। 
इसका सम्बन्ध उस देश के आर्थिक साधनों और उनके विकास के परिमाण से होता 
है । यदि साधनों को पूर्णतया विकसित नहीं किया जाता तो छोटी-सी जनसंख्या भी 
अधिक मालम देती हूँ । किन्तु यदि उनको भछी प्रकार विकसित कर लिया जाता है 
तो उससे अधिक जनसंख्या को अच्छी तरह से पुष्ट किया जा सकता है । 

कुछ ऐसी संख्या होती है जो देश के साधनों को उसके अधिकतम लाभ में परि- 
वरतित कर सकती है। यदि यह संख्या ओसत से कम होती हैतो प्रति व्यक्ति आय उससे 
कम होगी, जो वह इससे विपरीत परिस्थिति में होती, क्योंकि वहां के साधनों को 
विकास करने वालों की संख्या कम है। ऐसी दशा में यह विषय निम्न जनसेंख्यां 
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(07990४-?09796907 ) का बन जाता है। उसके विपरीत यदि उस देश में अत्य- 
धिक व्यक्ति ऐसे हों तो साधन बहुत हल्के रूप में फैल जांयगे । ऐसी दशा में भी 
प्रति व्यक्ति आय उससे कम होगी, जैसी वह होनी चाहिए थी । ऐसी दशा में वह अति 
जनसंख्या (()7७७ 00%90]8009 ) का विषय बन जायगा । 


कभी कभी अति जनसंख्या की दशा तथा अति जनसंख्या की प्रवृत्ति में अन्तर कर 
दिया जाता है। अति जनसंख्या की दशा में देश में पहले से ही जतसंख्या अत्यधिक होती 
है और उसकी प्रति व्यक्ति आय उससे कम होती है, जैसी कि होती चाहिए थी। ऐसी दशा 
में जनसंख्या में किसी प्रकार की भी कमी होने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी । किन्‍्तु 
यदि देश की जनसंख्या ऐसी स्थिति में बढ़ती हो, जबकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 
कम हो रही हो, तो उसे अति जनसंख्या की प्रवृत्ति (क्‍स्‍8006700७) कहते हैं । 

भारत के विषय में अनेक प्रकार के विभिन्‍न दृष्टिकोण हेँ। कुछ का विचार हे, 
भारत में अति जनसंख्या नहीं है । क्योंकि उसकी जनसंख्या का घनत्व यूरोप के अनेक 
देशों से कम है और उसके प्राकृतिक साधन बहुत अधिक हैं। यह अनुमान नहीं, वरत््‌ 
आभास है। निस्सनन्‍्देह, हमारे प्राकृतिक साधन बहुत अधिक हैं, किलतु उनसे उचित रूप 
में लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका है । यह देखने के लिए कि किसी देश में अति जनसंख्या 
' हैं अथवा नहीं, हमको उसके प्राकृतिक साथनों पर अस्तित्व की दृष्टि से विचार न करके 
वास्तविकता की दृष्टि से विचार करना चाहिए। जिस परिमाण में हमारे साधनों को 
विकसित किया गया है, उस दृष्टिकोण से तो हमारी वत्तेमान जनसंख्या भी भारत 
के ऊपर एक बोझा है । अधिक घनत्व वाले देश हमसे अधिक विकसित हें और 
उस संख्या की अपेक्षा, जो हम अपने त्रुटिपूर्ण ढंग से विकसित साधनों से अपने यहां खपा 
सकते हैं, वह कहीं अधिक संख्या को अपने देश में खया सकते हैँ । यह विश्वास करने के 
कारण हैं कि यदि हमारी संख्या कम होती तो भारत की प्रति व्यक्ति आय आजकल की 
अपेक्षा कहीं अधिक ऊंची होती । अधिक संख्या कुछ नहीं कमाती । यदि कभी भारत प्रति 
एकड़ अधिक अन्न पैदा करने लगे, अपने कारखानों में कम लागत पर अध्विक माल बनाने 
लगे और अपनी खानों से अधिक खनिज द्र॒व्यों को खोदकर उनका अधिक पूर्णता 
के साथ उपयोग करने लगे तो वह निश्चय से अधिक उच्च जीवन-मान पर अब को अपेक्षा 
कहीं बड़ी जनसंख्या को अपने अन्दर खपा सकेगा । आज उसके वर्तमान औद्योगिक 
तथा कृषि साधनों को दृष्टि में रखते हुए उसके पास उससे अधिक जनसंख्या है,जितनी वह 
उचित रूप से अपने यहां खपा सकता हे । 

दूसरे यह कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय के प्रत्येक अनुमान में हमारी 
प्रति व्यक्ति वृद्धि को दिखलाया जाता है । उसको दृष्टि में रखते हुए अति-जनसंख्या कैसे 
हो सकती है । हम यह बतला कर इस तक को सुगमता से काट सकते हैं कि प्रति व्यक्ति 
वृद्धि इतनी कम है कि वह नहीं के बराबर है, यह हों सकता है कि वास्तविक आय बिल्कुल 
ही न बढ़ी हो- राष्ट्रीय ढ्ृव्य की आय बढ़ती रही है किन्तु जनसंख्या भी, बढ़ती रही है। 
अतएब प्रत्येक व्यक्ति का भाग उससे कम है, जितना वह होना चाहिए था । 

तीसरे यह बताया जाता है कि भारत में श्रमिक कम हैं। एक अति-जनसंख्या 
वाले देश में यह कमी कैसे हो सकती है ? यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां अशिक्षित 
मजदूरों की कमी नहीं है वरन्‌ शिक्षित मजदूरों की कमी है। हमारे यहां औद्योगिक मजदूरों 
को सिखाने की सुविधा के निन्‍्दनीय अभाव को दृष्टि में रखते हुए उतकी कमी आशइचर्य- 
जनक नहीं हूँ। वास्तव में बहुत कम उद्योग-धन्धों को मजदूरों को कमी का मुकाबला 
करना पड़ता है। भारत में उच्च-कोटि के शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों की वास्तव में कमी है । 
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अतएव भारत में अति जनसंख्या होने का विरोध करने वालों के तकों में अधिक 
अल नहीं है । 
डारविन जैसे वैज्ञानिकों ने शीघ्रतापूर्वक प्रगु णित होते रहने वाले विश्व नियम 
'पर जैसा कि वह जीवित प्राणियों पर लागू हीता है, अधिक बल दिया है । मानव भो इस 
'व्यापक नियम का अपवाद नहीं हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक अकेला जोड़ा 
वृद्धि की वत्तमान गति से १७५० वर्षों में इतनो अधिक सन्‍्तान उत्पन्त कर सकता हूं 
जितनी आज समस्त विश्व को जनसंख्या है। इस प्रकार के अध्ययन के फलस्वरूप ही 
मालथस (]/७)४४प७ ) इस परिणाम पर पहुँचा कि जब तक जनसंख्या के बढ़ने 
'की न रोका जायगा, वह जीवित रहने के साधनों को भी समाप्त कर देगो। जहां तक पश्चिमी 
देशों का सम्बन्ध है, मालथस एक सच्चा भविष्यवक्ता सिद्ध नहीं हुआ। किन्तु यह सिद्धांत 
भारत पर लागू होता हुआ दिखलाई दे रहा है । 
इसके अतिरिक्त यंदि हम यह दिखला सकें कि भारत की जनसंख्या बिना प्रति- 
रोध के बढ़ती रही है तो हमको भारत में अति-जनसंख्या होने के पक्ष में प्रबल तके मिल 
'जजायगा। इस उद्देश्य के लिए हमको यह देखना होगा कि मालथस द्वारा सोचे हुए विभिन्‍न 
प्रतिरोध किस परिमाण में कार्य कर रहे हैं। यूरोप में कुंवारे स्त्री पुरुषों को संख्या बहुत 
अधिक है। किन्तु भारत में विवाह प्रायः सबको ही करना पड़ता है। भारत में विवाह 
एक धार्मिक आज्ञा है । अतएव यहां प्रत्येक व्यक्ति विवाह करता है। यदि प्रत्येक विवाह 
से कम बच्चे पैदा किये जायें तो यह आवश्यक नहीं कि विवाह के सार्वजनिक प्रचलन से 
यहां जनसंख्या बढ़ती ही रहे। बड़ी आयु में विवाह करने, स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन 
'करने अथवा गर्भनिवारंक उपायों के उपयोग से कम सन्तान उत्पन्त की जा सकतो है। किन्तु 
भारत में बहुत छोटी आयू में विवाह कर दिया जाता है और उसको रोकने का कोई प्रयत्न 
'नहीं किया जाता। इसके विरुद्ध अधिक संख्या बच्चे पैदा करने को उत्सुक रहती हैं और 
उसका वास्तव में यह विश्वास है कि जिसने मुख दियाहे वह उसके लिए. 
'भोजन भी देगा । 
किसी रूमय भारत में कन्याओं की पैदा होते ही हत्या कर दी जाती थी और 
'इससे जनसंख्या नहीं बढ़ने पाती थी, किन्तु आज कोई भी बुद्धिंमान्‌ जनसंख्या को रोकने 
के लिए इस अपराधी प्रणाली का उपदेश देना पसन्द नहीं करेगा । इस बात को सभी 
'समाज सुधारकों को प्रसन्नता है कि भारत के मुख से यह कलूंक का धब्बा मिट गया। 
इस प्रंकार हम देखते है कि मालथंस के बतलाये हुए निवारक प्रतिबन्ध भारत में 
'काम नहीं करते । इसके विपरीत अकाल तथा महामारी जेसे विध्यात्मक प्रतिबन्ध पूरी 
'तरह से अपना कांम कर रहे है । मालथंस ने चेतावनी दी है कि यदि निवारक प्रतिबन्धों 
दरा जनसंख्या के बढ़ने को न रीका गया तो देश में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जायगी और 
'उसकी संख्या को कम करने के लिए विध्यात्मक प्रतिबन्ध अपना काम करने को घुस 
आवेंगे। कम मृत्युदर के मुंकाबले अधिक जन्मदर का अस्तित्व यह प्रकट करता है कि जन- 
संख्या शीक्षतापूर्वक बढ़ रही है । डाक्टर हटन (])7. 607 ) ने १९३१ में कहा था 
कि “इस देश की जनसंख्या के गम्भीरतापूर्वक बढ़ने की ओर पहले ही ध्यान आकषित 
किया जा चुका है । वृद्धि के वास्तविक अंक ३करोड़४०लाख से कुछ ही कम हैं । यह संख्या 
इटली और फ्रांस की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है । इसो प्रकार मिस्टर यीट्स 
(767, ४8७४8) १९३१ से ४१ तक के दस वर्ष! में पांच करोड़ को बात करते हैं । 
'यह वृद्धि जर्मनी तथा रूस के अतिरिक्त यूंरीप के किसी भी देश को समस्त जनसंख्या से 
अधिक है । यद्यपि १८९ १ से ढेंकर १९४१ तक के बीच में वृद्धि का प्रतिशत अनुपातकुल 
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३९ था, जिसे कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता और जो इंग्लेंड, जर्मती आदि से कहीं कम 
है, किन्तु समस्त संख्या पर दृष्टि डालने से भय लगता है । क्या वास्तव 7 मालयस का 
कहना गलत था ? बच्चों तथा माताओं की मृत्यु की अधिक संख्या को अंसत जीवन की 
छोटी आय तथा प्रति व्यक्ति कम आय इस तथ्य के पर्याप्त चिह्न हैं कि देश में जनसंख्या 
उसकी आवश्यकता से अधिक है । जनसंख्या की समस्याओं के डाक्टर आर. के मुकर्जी. 

मिस्टर पी. के. वात्तल (0. ?. ए. ए०७४६७] ) तथा प्रोफेसर ज्ञानचन्द जैसे विद्वानों 
को यह विश्वास है कि भारत को जनसंख्या उसके अन्त की पूर्ति के परिमाण से वहुत आगे 
बढ़ती जाती है। १९४३ का बंगाल का अन्न-संकट तथा विदेशों से अन्त का लगातार आयात 
इस बात के स्पष्ट प्रमाण हें कि भारत अपनी वत्तमान संख्या को नहों खिला सकता । इस 

संख्या को रोकने के लिए कोई इच्छापूर्वक प्रयत्न नहीं किया गया। देश में संक्रामक 
बेरोजगारी है । यह सब तथ्य निश्चित रूप से अति-जनसंख्या की ओर संकत' कर रहे * 
हैं । भारत में जन्म और मृत्यु कृषि तथा साव॑र्जानक स्वास्थ्य की दशाओं पर 
निर्भर करते है । पर्चिम को इस प्रगाली का पता नहीं है । पश्चिमी देशों में आयु 
का निर्माण प्रायः स्थिर होता है, वह पुनः प्रयुति की ओसत से जासित होता है । 

मृत्यु की वहां प्रायः उपेक्षा की जाती है। इसकी विरुद्ध भारत में सभा इच्छाओं 

तथा उद्देश्यों के लिए पुनः प्रसृति मानवी नियमभंग से नहीं रुकती और फसल की 
दर्शाएं छोटी-छोटी आयु के विभिन्न वर्ग बनाने का कारण बन जाते हैं |? इसके परि- 

णामस्वरूप वहां की भूमि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जाता हैं। भारत 

में अपर्याप्त पोषग अत्यन्त व्यापक रूप में है ओर लाज्नों व्यक्ति अद्ध मानव स्तर. 
पर जीवन व्यतीत करते हें । अतझत्र बहुत कम अथंशात्त्री ऐसे हैं, जो गम्भीरता 

से सोचते हे कि भारत में अति-जनसंख्या है । 


१०. प्रस्तावित उपाय । अत हम यह मान लेते हैं कि भारत में अति- 
जत संख्या है ओर हम उसके लिए प्रस्तावित विनिन्न उपायों पर विचार करे हें । 

(क) पारिवारिक योजना--प्ंख्या में अधिक वृद्धि होते रहने पर भी 
लोग पारिवारिक योजना की गंभीर आवश्यकता को नहीं समझते | ज॑ब तक जन्म 
संख्या की औसत को इच्छापूर्वंक कम न किया जायगा, यह भारी वृद्धि होती ही रहेगी । 
अतएव पारिवारिक योजना एक आवश्यक तथा तात्कालिक आवश्यकता है । इसमे न 
केवल जनसंख्या की वृद्धि रुकेगी वरन्‌ माताओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य भो सुधर जायगा 
और बाल मृत्यु को संख्या कम हो जायगी । 

संख्या को घटाने के लिए यह भो प्रस्ताव किया गया है कि विवाहित दम्पति 
ब्रह्मचय से रहें और इच्छापूर्वक अलग-अलग रहें। मानवी प्रकृति के स्पप्ट होने के कारण 
यह आशा नहीं की जा सकतो कि इस प्रस्ताव का कोई कार्यकारी परिणाम निकलेगा। 
इस विषय में केवल गर्भनिवारक उपायों से ही ठोस परिणाम निकल सकता है । यह 
कहा जाता है कि उनके उपयोग से संकोर्णता को प्रोत्साहन मिलेगा, वह उपयोग करने 
वाले को हानिप्रद भी हैं और नि्ध॑न व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर भो। किन्तु इत आप- 
त्तियों के होते हुए भी यह आवश्यक है कि सरकारी खर्चे से इस प्रकार के चिकित्सा-गह 
खोले जाय॑, जिनमें उन सबको परामर्श दिया जाय, जो उसको सामाजिक अथवा आर्थिक 
दृष्टि से आवश्यकता अनुभव करें। आरम्भ में इस ज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है किन्तु 
“बच्चों की बाढ़' के रुक जाने से इससे हानि की अपेक्षा लाभ अधिक होगा । परिवारों 
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को तकंपूर्ण अनुपात में रखने के लिए उसके समान प्रभावशाली दूसरा उपाय नहीं है । 

संख्या में कमी का उपाय विवाह के स्थगित करने को भी बतलाया गया है । 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिक आयु में निःसनन्‍्देह विवाह करने से सन्तान 
बहुत कम होगी किन्तु इससे मृत्यु भो कम होगी । अतणव वित्राह के स्थगित करने से 
जनसंख्या को कमी में कोई विशेष लाभ नहों होगा। किन्तु निश्चय ही इससे जीवन तथा 
शक्ति के वर्तमान विनाश से बचा जा सकेगा। अतएवं, यह उपाय उपयोगी हो सकता हैं। 
यह प्रसन्‍तता की बात है कि भारत सरकार ने पारिवारिक योजना (+#क्षाओओंए 7]8- 
7070772 ) की आवश्यकता को अनुभव कर लिया है। अभो हाल ही में इस विषय पर 
परामर्श देने के लिए उसने एक अमरोको विशेषज्ञ डाक्टर स्टोन को आमंत्रित किया था । 
डाक्टर स्टोन के कहने के अनुसार प्रत्येक स्त्री को एक नि:शंक अवधि होती है जिसमें गर्भ 
ठहरने का कोई भय नहीं होता | यह निःशंक अवधि ( 89./6 [007708 ) थोड़े से प्रयत्न से 
मालम की जा सकती है । डाक्टर महोदय की रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधोन है । 
कई नगरों में लोगों को इस विषय पर परामर्श देने के लिए चिकित्सा-गृह खोले गये हैं। 

अपनी अन्तिम रिपोर्ट (दिसम्बर १९५२ में पेश को गई ) में योजना कमीशन 
ने पंचवर्षोाय योजना की अवधि में पारिवारिक योजना के पक्ष में प्रचार करने ओर सस्ते 
सहज उपाय ढूंढ़ निकालने तथा उनको प्रचलित करने के लिए ६५ छाख रुपये व्यय 
करने निश्चित किये हैं । पारिवारिक योजना के कार्यक्रम को प्रचलित करने के लिए 
भारत सरकार ने हाल में दो समितियां भो नियुक्त को हैं । 


(ख ) परदेश गसन--यूरोप में परदेश गमन द्वारा पुराने देशों को रक्षा हो चुकी 
है । १९ वीं शताब्दी में कम से कम तीन करोड़ दस लाख व्यक्ति यूरोप से अमरीका को 
प्रवास कर गए। अकेले ब्रिटेन ने हो इस प्रकार १८५० से १९०० के ५० वर्ष में डेड करोड़ 
व्यक्तियों को अमरीका भेजा । किन्तु भारतीय जनता के विषय में परदेश गमन कुछ अधिक 
सहायता नहीं कर सका । भारत के बाहर तीक्ष छाख भारतीयों से अधिक नहों रहते, 
जिनमें से बीरू छाख ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में हैं । भारतोयों के बाहर न जाने का एक कारण 
यह है कि उनके विरुद्ध विदेशों में दक्षिणो अफ्रोका जैसा वर्गअतिबन्ध है । विदेशों में भारत 
की अपेक्षा जीवन का मान कहीं अधिक उच्च है । अतएव वहां उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध 
हैं यह अत्यन्त अनुचित हैं। भारत इस विभेदात्मक व्यवहार को टूर कराते के लिए संयुकत' 
राष्ट्रसंधघ ( [.0५.().) में बराबर लड़ रहा है किन्तु उसका अभो तक कोई ठोस परिणाम 
नहीं निकला । 

(ग) उत्पादन में वृद्धि--भौतिक उन्नति से व्यक्ति की उत्पादक वृत्ति के पक्ष में 
स्वाभाविक रुकावट आ जाती है, किन्तु यह उन्नति इतनी बड़ो होनी चाहिए कि व्यक्त 
इसमें अपनी भावी उन्नति देखकर स्वयं ही दिलचस्पो लेने लगे | भारत में यह तभो हो 
सकता हैँ, जब यहां कृषि तथा उद्योग-धंधां का अत्यधिक उत्पादन बढ़ जांय । 

(१) कृषि--कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के लिए सिंचाई को सुविधाएं अधिक होने 
की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इसमें भारत को आवश्यकता के अनुरूप मशोनों की 
भी आवश्यकता है । यह आवश्यक नहीं है कि अमरीका में काम आने वालो बहुत बड़ी - 
बड़ी मशीनें ही हों। भारी-भारी ट्रैक्टरों की आवश्यकता कांस द्वारा खराब को हुई भूमि को 
सुधारने में ही पड़ती है। रासायनिक खाद, फसल के अदल-बदल कर बाने और सूखो 
खेती की प्रणालियों के ठीक-ठीक उपयोग से प्रति एकड़ पैदावर बढ़ जायगो ओर इससे 
अन्न को कमी तथा फसल से नकदी मिलने की कमी भी दूर हो जायगो। मध्य प्रदेश 
और आसाम जैसे जिन राज्यों में कृषि-य्ोग्य परतो भूमि है, उनको अपने अपने राज्य में 
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कृषिं बस्ती बसाने के लिए भूमि सुधार विभाग ([[4870 +8०[७77%8607 428]09- 
77708676 ) खोल देने चाहिए । 

(२) उद्योग-धन्धे--बहुमूल्य वस्तुओं के आयात में कठिनाइयां होने पर भी 
गत यद्ध से भारतीय उद्योग-धंधे अनेक दिशाओं में चमक उठे । उस समय यह स्वीकार कर 
लिया गया था कि भारत को अपने द्वारा बनाये जाने योग्य वस्तुओं की आवश्यकता को 
स्वयं ही पूरा कर लेना चाहिए और ब्रिटेन तथा अमरीका को उसे मशीनें तथा केवल 
ऐसा माल भेज कर ही संतोष कर लेना चाहिए, जो भारत में नहीं बन सकता था । मुद्रा 
प्रसार के एक और कारण से भी अधिक माल का बनाना अधिक आवश्यक हो गया है । 
पूर्ण रोजगार, जीवन का उच्चतर मान और भारतीय माल के निर्यात से जनसंख्या का 
बोझ कम हो जायगा । इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण-धंधों के साथ-साथ बड़े-बड़े -उद्योग- 
धंधों को भी बढ़ाना आवश्यक है। पश्चिम का अनुभव हमको बतलाता है कि जीवन- 
मान के बढ़ जाने से परिवार को छोटा करने और बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर स्थान प्राप्त 
करने की इच्छा बढ़ जाती है । इन प्रमुख उपायों के अतिरिक्त हम कुछ सहायक उपायों 
का भी वर्णन करेंगे । 

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाएं---आरम्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य की 
योजनाएं इसलिये आरम्भ की जाती हूँ कि उनसे बाल मृत्य तथा मात मृत्य कम हों और 
मलेरिया, पेचिश, क्षय तथा अन्य रोग कम हों। आरम्भ में इन उपायों से जनसंख्या बढ़ेगी 
और भविष्य में बढ़ने की संभावना भी बढ़ जायगी, तो भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
बीमार तथा अल्पजीवी अधिक जनसंख्या की अपेक्षा कम संख्या की स्वस्थ जनसंख्या 
अच्छी होती है । इस प्रकार के उपायों से जनता की योग्यता तथा आयु बढ़ेगी। आगे 
चलकर वह स्वयं ही जनसंख्या का अधिक बढ़ता रोक देंगे । इस उद्देश्य का प्राप्त करने के 
लिए भारत को आवश्यकता है : 

(१) अधिक अस्पतालों की--भारत में अस्पतालों और डाक्टरों की भारी 
कमी है । आज नगरों के प्रत्येक ४०,००० व्यक्तियों के पीछे एक अस्पतावछहे । गांवों की 
दशा तो इससे भी बहुत बुरी है । अस्पतालों की संख्या में योजना-बद्ध वृद्धि अत्यन्त आवश्यक 
है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते अस्पताल अत्यन्त उपयोगी हो सकते हैं । 


(२) अनुसंधान--उष्ण देशों के रोगों में अनुसंधान की अत्यन्त आवश्यकता 
है। कलकत्ता स्कूल आफ ट्रापिकल हाइंजिन ((9]0प7%98 80]00] ०४ ॥५%०- 
709] +926786 ) जैसी संस्थाओं की संख्या को पर्याप्त बढ़ा कर उनसे लाभ 
उठाना चाहिए । उन अनुसंधानों के फलस्वरूप जो औषधियां तेयार हों, उनको देश 
के बाजार में बहुत बड़े प्माने पर लाना चाहिए 


(३) सफाई--सफाई तथा स्वास्थ्य की आदतों का बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हूं । जब तक जनता उन्नति करने की दृढ़ इच्छा स्वयं न करेगी, स्वास्थ्य अधिकारियों के 
प्रयत्नों का अधिक परिणाम न निकलंगा । इस प्रकार की इच्छा का निर्माण करने के 
लिए प्रदर्शिनियों, व्याख्यानों, मैजिक लालठेनों और सिनेमा द्वारा इच्छित फल प्राप्त 
किया जा सकता है । सफाई वाले तथा स्वस्थ गांवों को अच्छे पारितोषिक देकर इस प्रकार 
के प्रयत्नों को बढ़ाया जा सकता है । 

(ख) आहार--कोनूर की अनुसंधानशाला के डायरेक्टर डाक्टर डब्ल्य. डी 
अक्रायड (।)/. ५५७. 00. 8०]:४०9०) ने हिसाब छगाया कि एक काम करने वाले 
मनुष्य को उसके देनिक भोजन में शक्ति की २५०० कैलोरियां' अर्थात तापमान की 
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इकाइयां ((/9]0788) मिलनी चाहियें । एक औसत भारतीय का आजकल 
का आहार तापमान को इकाइयों की दृष्टि से ही त्रुटिपूर्ण नहीं होता, वरन्‌ उसमें स्तिग्ध 
तथा विटामिन की भी कमी होती है। उसमें दूध फल, ओर सब्जियों को भी मिला कर 
उसको स्वस्थ तथा शकक्‍त बनाये रखने के लिए अच्छी तरह पूर्ण किया जाना चाहिए । 
एक भारतीय के दरिद्र भोजन के लिए उसका अज्ञान तथा पक्षपात भी आंशिक रूप 
से कारण है। आधे पेट रहने का मुख्य कारण जेब का खाली रहना है ।” आने वाली 
पीढ़ी का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए और उसकी जीवन-शक्ति बढ़ानी चाहिए । 
स्थानीय संस्थाओं को दिन में स्कूल के लड़कों को अपनी ओर से दूध देना चाहिए । 


(ग) शिक्षा--भारतीय जनता अशिक्षित तथा अज्ञानी है। जब तक शिक्षा 
तथा गर्भनियंत्रण की योजनाएं एक साथ काम नहीं करेंगी जनसंख्या अधिकाधिक बढ़ती 
ही रहेगी । अतएव निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के साथ वयस्कों की शिक्षा की 
विस्तृत योजना बनाना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति,कों पढ़ा दे” की 
योजना बड़ी उपयोगी है । 


तीसरा अध्याय 
2 5 भर & 
सामाजक पृष्ठनाम 
>>: 
(गत अध्याय का दोषांदा ) 
संस्थाएं 

१. आर्थिक जोवन में सामाजिक संस्थाओं का महत्व । आर्थिक कार्यकलाप 
देश में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों के साय घनिष्ठ रूप में मिले होते हैं । 
मनुष्य के आचरण पर उसके दैतिक, धामिक, सामाजिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है । 
आशिक क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त की गई सफलताएं अधिकतर उसके सामाजिक, वाता- 
वरण का परिणाम होती हैं। जैसा कि डाक्टर मार्शल कहते हँ-- संसार में सबसे 
बड़ी दो निर्माणकारी संस्थाएं धामिक तथा आर्थिक रही हें।” इस प्रकार किसी जाति 
का कलछाकौशल तथा व्यापार-प्रम्बन्धी जीवन उसकी धामिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं 
का आवश्यक परिणाम होता है| सम्भवतः यह बात अन्य अधिकांश देशों की अपेक्षा 
भारत के विषय में अधिक सत्य है । अतएव भारत में इस प्रकार की संस्थाओं का 
गंभीर अध्ययन करने से अच्छा लाभ होगा। 

२. भारत में धर्म | भारतवासियों के जीवन में धर्म सदा एक अत्यन्त प्रभाव- 
शाली शक्ति रही है । उसने बहुत समय से भारतीय इतिहास का निर्माण किया है और 
यद्यपि आज के भारत ने अपने धर्मतटस्थ होने की घोषणा कर दी है, तो भी वह बहुत समय 
तक इसी प्रकार अपना इतिहास बनाता रहेगा। हमारे यहां जीवन का कोई रूप ऐसा 
नहीं है, जिस पर धर्म का प्रभाव न पड़ा हो । 

बहुत बार धर्म क्रियापद्धति से ढक जाता है, जिसका यथार्थ अर्थ समय के धृंव 
में खो जाता हैं। कभी-कभी यह नेतिकता को उठाने के--जो कि इसका वास्तविक उद्देश्य 
ह--स्फूतिदायक काम करने के स्थान पर नशे में सुलाने जैसा पतनकारी कार्य भी करता 
है । उस समय इसमें सुधार की आवश्यकता होती है, किन्तु हिन्दू धर्म में सदा ही एक केन्द्रोय 
तत्त्व रहा हैं, और वह है त्याग तथा तपद्चरण द्वारा आत्मा' के ऊपर स्वामित्व को 
प्राप्ति। पश्चिम ने जो प्रकृति' के ऊपर स्वामित्व का ध्येय बनाया है, उसको यह ठोक 
' विपरीत दिशा हैँ । पश्चिम में वेज्ञानिक तथा आशथिक उन्‍नतियों से अत्यधिक भोतिक उन्नति 
हुई है, किन्तु बह न तो निर्धनता को निर्मल कर पाए और न मनुष्य को अधिक सुखी बना 
पाए । इसके विपरीत हमारे यहां अनेक नगरों में गगनचुस्बी अट्टालिकाओं को छाया 
में रोटियों की पं क्तियां लगी होती थीं और भोजन के गोदाम के गोदाम भरे रहते थे, 
क्योंकि यहां कोई मोल लेने वाला नहीं था |” यंत्रीकरण ने मजदूरों की आवश्यकता को 
कम कर दिया और अनेक को बेरोजगार बना डाला । निर्घन तथा धनी के बीच की 
खाई अत्यधिक चौड़ी हो गई है ओर उसके परिणामस्वरूप बहिष्कार तथा हड़तालें हो 
रही हैं । 

भारतीय धर्म की बहुधा अपनी अप्रगतिशीरूता के कारण निन्‍्दा की जाती है । 
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पश्चिमी शैली पर उन्नति न करने पर तथा पश्चिमी मान पर जीवन के अस्तित्व के लिए 
कठिन संघर्ष का अभाव हिन्दू अध्यात्मवाद का ही परिणाम बतलाया जाता है । कुछ 
शिक्षित व्यक्तियों--विशेषकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने धर्म से विमुख होता आरम्भ 
कर दिया है, किन्तु यह विचारधारा अभी जनता तक नहीं पहुंची । इस गुणदोष-विवेचक 
विद्रोह से एक उत्तम उद्देश्य की सिद्धि हो रही है । यह हिन्दू धर्म को परिवर्तित परिस्थिति 
में ढाल रहा है और उन अनेक रुकावटों को उसमें से निकाल रहा है, जो परम्परा तथा 
'प्रथाओं द्वारा उसमें घुस आई थीं । 

भारत की निर्धनता का मुख्य कारण भारतीय अध्यात्मवाद कदापि नहीं है । 
'सच्चा धर्म अधिक अच्छे भोतिक जीवन के लिए उत्साहपूर्वक यत्न करने को शिक्षा देता 
है, न कि संसार छोड़ देने की । संसार में रहने के लिए उसकी सेवा करता, धत कमाना 
और समाज के लिए उसका उपयोग करना और अन्त में मोक्ष प्राप्त करना, यही एक 
ओसत भारतीय के सामने आदर्श होता है। 

“भारत की निर्धनता के कारण कुछ और ही हैं | भारत एक उष्ण देश है और 
'यहां भीषण रोग होते हें । मानवी आय बहुत छोटी होती है । सूखा, अकाल तथा मले- 
रिया ने एक अन्धकारमय दृष्टिकोण बना दिया है । विदेशी आक्रमणों तथा उनके शासना- 
'धिकार ने उसके पतनशील प्रभाव को बढ़ा दिया है । भारतीय जनता के निराशाजनक 
दृष्टिकोण को उन चीजों ने बनाया न कि धर्म ने । 

३. सामाजिक संस्थाएं--जाति-पांति-प्रणाली । जाति-पांति-प्रणाली भारतीय 
समाज में सबसे प्राचीन संस्थाओं में से एक है । यह वृक्ष आज भी लहलहा रहा है, यद्यपि 
इसमें आज वह प्राचीनकालीन ज्योति नहीं है तथापि वह आज भी बहुत दूर-दूर तक 
छाया कर रही है। हिन्दू आज भी अधिकतर उसकी मर्यादाओं का पालन करता है और 
उसके द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों को मानता है । उसमें विभिन्‍न वर्गों में अर्न्ताविवाह 
अथवा अन्‍्तर्भोज की भी अनुमति नहीं हैं । यह प्रतिबन्ध जीवन भर मार्ग में खड़े रहते 
हैं । भारत*का इम्पीरियल गजेटीयर ([70]0879)] (+७28७/70867 07 70098 ) 
इस विचार को स्पष्ट रूप में इस प्रकार उपस्थित करता है, “किसी व्यक्ति के सामाजिक 
'तथा घरेल सम्बन्धों की समस्त धारा को जन्म अटल रूप से निश्चित कर देता है और 
उसे अपने जीवन भर जिस जाति में उसका जन्म हुआ था उसी के रोति-रिवाजों के अनु 
'सपर खाना, पीना, वस्त्र पहनना, विवाह में कन्या लेनी तथा कन्या देनो चाहिये ।* 

उसी ग्रंथ में जाति की परिभाषा करते हुए उसे ऐसे परिवारों अथवा वर्गों 
का समूह बताया गया है, जिसका एक सांझा नाम होता है, जो सदा एक विशेष पेशे 
की प्रकट करते हुए उससे सम्बद्ध होता है, और जो अपनो सांझी वंश-परम्परा को ' 
(एक पौराणिक पूर्बज, मानव अथवा देवत्व को बतलाते हैँ; उसी के नाम पर अपने 
को घोषित करते हें। इस विषय में जो सम्मति देने के लिए योग्य समझे जाते हैं उनके 
ढारा वह एक समान उत्पत्ति वाला समाज माना जाता है ।* ह 

जाति का उद्गम--अनेक प्रसिद्ध लेखकों ने यह जानने के लिए यत्न किया 
कि जाति का उद्गम किस प्रकार हुआ, किन्तु अभो तक किसो भो वैज्ञानिक परिणाम 
पर नहीं पहुँचा जा सका है । साधारणतया जाति का विकास आये लोगों में हुआ, जहां 
कहीं वह गये और बसे, वहीं-न्‍यूनान, रोम और भारत में जाति देखने को मिलती है। 
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आदिवासी जातियों के साथ--जिन्‍्हें अत्यत्त निम्न स्थान दिया गया था---प्रम्बन्ध स्थापितः 
करने में जातीय विभेदात्मक व्यवहार और भी स्पष्ट हो गया। जेम्स मिल) ( थ 80768 
७7]]) का विश्वास है कि श्रम के विभाजन की आवश्यकता के कारण जातिवाद की' 
प्रणाली का विकास हुआ । ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने कुछ समय बाद अधिक उच्च 
स्थान प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनके कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और उनकी स्थिति 
वंशानगत हो गयी । आरम्भ में जातिवाद के नियम अधिक्र कठोर नहीं थे । उस समय 
एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव था, किन्तु बाद में निहित स्वार्थ बढ़ने पर जाति' 
का बंधन इतना अधिक कठोर हो गया कि एक जाति से दूसरी जाति में जाना असंभव 
हो गया । आरम्भ में चार वर्ण थे---जिसका काम क्रमश: शिक्षा देना और प्रचार करना 
शासन तथा रक्षा करना, कृषि और व्यापार करना तथा सेवा और शारीरिक श्रम 
करना था । उनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध रखे. गये । 

जातिवाद के लाभ--अतोत काल में समाज की योजना करते हुए व्यक्ति की 
अपेक्षा वर्गों का अधिक ध्यान रखा गया । जाति का अर्य है, अनेक के स्वार्य के लिए 
एक का आंशिक बलिदान । उस समय व्यक्तिगत काम और उन्नति उस जातिवाद के 
बोने के लाभ थे, जब कि सामाजिक स्थिरता उसकी किव्त ( [2087777 0770.) थी। जाति- 
बाद के प्रशंसकों ने उसकी परिभाषा रूप में उसे प्राचीन काल से समय की कसौटी पर 
उतारा हआ ऐसा वैजानिक समाजवाद वतलाया है, जिसने, व्यायारिक वर्गो में शक्ति 


संतुलन को सदा बनाये रखा | है 

गांव के स्वतंत्र संगठन का विक्रास जातिवाद न ही किया था। पंचायत उसके 
राजनीतिक शरीर की प्रेरक थी । पंचायतों ने, अत्यधिक सामाजिक जीवन-शवबित का 
परिचय दिया है और विभिन्‍न प्रान्तीय सरकारें अपनी-अपवी प्राम-सुधार योजनाओं में 
उनका पुनरुद्धार करने का प्रयत्त कर रही है ।! 


समाज को वर्गों में विभकत करता और श्रम का सीधे-सादे ढंग से विभाजन 
. कर देना बड़े भारी मस्तिष्क का काम था | उससे गड़बड़ो की स्थिति में व्यवस्था और 
नियमबद्धता स्थापित हो गई और इसके परिणामस्वरूप बड़ी भारी आथिक उन्नति हुई 

इससे आये लोग उन्‍नतिशील राक््ठों के नेता बन गये । किसी नवश्॒वक के व्यावहारिक 
जीवन में प्रवेश करते ही आजीविका तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी । उसके जन्म 
लेते ही उसका स्थान तैयार हो जाता था। उसके बड़ा होने पर उसकों अपनी कला की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार का अवसर ऐसे सकल में मिलता था, जो सबसे 
अधिक सहानभूतिपूर्ण होता था--बह होता था पैतृक स्कछ । वह अपने पिता की सम्पत्ति 
का ही उत्तराधिकारी नहीं बनता था, वरन्‌ उसकी संपूर्ण, विद्या तथा कारीगरी का भी 
उत्तराधिकार पाता था और फिर अपनी बा री आने पर वह इस उत्तराधिकार को अपनी 
संतान को दे देता थ।। इस प्रकार प्राचीन परम्परा की रक्षा की जाती थी , सामाजिक 
शान्ति को सुरक्षित रखा जाता था, नागरिक तथा आथिक कल्याण प्राप्त किया जाताया" 
तथा व्यक्तिगत आनंद और सनन्‍्तोष को बढ़ाया जाता था । 3 जाति ने: असन्तोग को 
नष्ट कर दिया था। उस समय इस विचार का प्रचार किया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति: 





१. जॉन स्टुआर्ट मिल के पिता।' 
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को अपने पिछले जन्म के कार्यो के अनुसार जन्म लेना पड़ता है और अपने भाग्य के 
अनसार स्थान ग्रहण करना पड़ता है । अतएव जो लोग जीवन में अधिक उत्तम स्थान 
पर थे, उनके प्रति ईष्यां करने का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार जाति-गर्ग संघर्ष 
को कम करता था ओर आशिक शक्तियों के--जिनके परिणामस्वरूप आज अनेक 
बराइयां देसने में आती ४_--अनियंत्रित कार्य के विरुद्ध बीमे का काम देता था ।* 

जाति के दोष--आरम्भ में जाति प्रथा में अनेक गुण थे, किन्तु निहित स्वार्थों, 
की बद्धि होने पर उनका विभाजन कठोर हो गया और उसके गण जाते रहे । उसके अधि- 
कांश दोषों का कारण उसमें लचीलेपन का अभाव हैँ। डाक्टर राधाकष्णन्‌ कहते हैं 
“दुर्भाग्यवश उस उपाय ने, जिसे सामाजिक संगठन का पतन रोकने के लिए बनाया गया 
था, अंत में/ उसको उन्नति करने से रोका । 


आज जातिवाद देश की आर्थिक उन्नति के मार्ग में रुकावट है। यह लोगों 
को ऐसे पेशे अपनाने से रोकता है, जिनकी उनके अन्दर स्वाभाविक प्रेरणा है, साथ ही 
यह वर्गाकार छिद्रों में गोल खंटियां ठोकता है। यह -श्रम को एक होकर संगठित नहीं 
होने देता, क्योंकि उच्च जाति वाले नीची जाति वालों के साथ काम नहीं कर सकते | 
जाति श्रम की पारस्परिक आधीनता की जड़ों तक को खोद देती है । यह कारखानों में 
भिन्‍न जाति के वर्ग बनाती है और देश में उन ट्रेड यतियनों के विकास में बाधा डालती 
है, जो अपना उद्योगीकरण 'करने की अभिलाष। रखते हें । क्प्रोंकि ट्रेड यनियन ही 
वर्गों में शक्ति का सन्तुलून रखते हैं और औद्योगिक शान्ति की स्थापना करते हैं । 


यह जाति प्रथा ही आज भारत की राजनीतिक फूट के लिए मुख्यतः उत्त रदायी 
है | इसने उच्च जातियों के मन में एक उच्चता की झठी भावना भर दो जिसके परिणा म- 
स्वरूप भारत में अछतों तथा अप्रवेश्य लोगों की सृष्टि हुई। दलित जातियों के साथ 
अमानवीय व्यवहार करने के उपरान्त एक औसत ब्राह्मण अपने को शाबाशी देता है. और 
यह अनुभव करता है कि इससे उसकी पवित्रता बढ़ गई । हिन्द किसान अपनी जाति 
चली जाने और झ्पने गांव के समाज द्वारा बहिष्कार किये जाने के भय से अपने खेत में 
हड्डी और मछली के खाद को नहीं डालता । इन्हीं कारणों से कुछ लोग मांस जैसे कुछ: 
विशेष प्रकार के आहार का भोजन नहीं करते, जिससे उनका आहार असंतुलित रहता 
हैँ और उनका शरीर निर्बंल बना रहता है। उसी छोटी सी जाति में लगातार विवाह करते. 
रहने. से स्वास्थ्य और ज्ारीरिक शक्ति का ह्वास हो रहा है । 

परिणाम--पाइचात्य सम्पर्क द्वारा भारत में छोड़ी हुई शक्तियों ने जातिवाद 
की नष्ट करने के लिए कठोर परिश्रम किया । नागरिक क्षेत्र वाले अधिक उदारमना 
हा गए, क्योंकि वहां समस्त देश भर से सभी प्रकार के व्यवित आते थे। उत्त राधिकार में 
प्राप्त हुए पेशे आधूनिक मांग को पूर्ण करने में असमर्थ थे । अतएव उनकी उत्रेक्षा की जाने 
लगी। शिक्षित व्यक्तियों ने जाति-बन्धन के विरुद्ध विद्रोह किया । उन्होंने उस रुकावट को 
भानने से इन्कार कर दिया, जो उनके कार्यों पर जाति द्वारा रूगाई जाती थी। उन्होंने: 
सभी जाति वालों के साथ सभी प्रकार का भोजन करना आरम्भ कर दिया । 

रेलों और बसों ने भी अस्पृ्यता तया अग्रवेश्यता को तोड़ने में बड़ी सहायता 
दी। यात्रा में ऊंच और नीच वाले सभी भीड़ में मिल जाते हें। रेलवे प्लैट कार्म पर 
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उनको जो कुछ भी मिल जाता है, उसी से भूख और प्यास ब्ञानी पड़ती है, ओर 
वह भी अपनी' अशूद्धि को दर करने के लिए बिना आवश्यक स्तान किये । 

हिन्दू धर्म के अन्दर भी सुधार आन्दोलन ने इसी दिशा में कार्य किया । उदाहर- 
णाथ, आयंसमाज जातिभेद! को स्वीकार नहीं करता और अन्तभोज तथा अन्‍न्त- 
जातीय विवाहों को स्वीकार करता है । उत्तरी भारत में सिक्ख धर्म भी एक प्रबल शक्ति 
है ! उसने भी सामाजिक बन्धनों को नष्ट करके मानव की क्षमता को स्वीकार किया 
इस्छाम ने भी समस्त भारत में जाति को अर्थहीन मानने का यत्न किया है । 

तो भी जाति-प्रथा की जड़ अत्यन्त गहरी है और जो लोग पचास वर्ष पूर्व यह 
समझते थे कि जातिवाद शीघ्रतापृतक्क समाप्त हो जागेगा अब तक भी ठीक सिद्ध नहीं 
हुए है । जाति अब तक भी हछाखों मनुष्यों के जीवन में एक बलवा4 शक्ति है और देश 
की आर्थिक उन्नति के मार्ग में बाधा बनी हुई है। स्वतंत्र भारत में, अछुत कहलाने वालो 
जातियों को विशेष सहायता तथा विशेष सुविधाओं द्वारा ऊपर उठाने का जो आयीलन 
आरम्भ किया गया है, वह कुछ समय में उच्च तथा नीच जातियों की दराड्ध को बहु 
कुछ भर देगा । 

४ सम्मिलित परिवार प्रथा। आदर्श सम्मिलित परिवार में एक पिता, उसके 
पुत्र और पौत्त तथा कुछ लडकिया होती हैं, जब तक कि उनमें से कुछ का विवाह 
होकर वह दूसरे सम्मिलित परिवारों में प्रवेश नहीं करतीं। सम्मिलित रहता हिन्दू समाज 
की साधारण थत॑ है । किन्‍्त इच्छा होने पर उनमें बटबारा भी हो सकता हैं । जब॒ तक 
परिवार का विभाजन नहों होता, तब तक उसका एक चौक! और सम्मिलित समधत्ति 
रहती है । रूभी सदस्यों की आय को एकत्रित किया जाता है और उसी में से सबकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है | परिवार का सबगे वृद्ध पुदष इत मामलों पर 
निर्यंभण रखकर 7नका संचाहून करता हैं । 

उसके गण--विश्व अनियंज्ति पजीवाद से अतितृप्त सोवियत रूस में 
समाजवाद के प्रयोग की ओर आंखें लूगो हुई हू । यह सिद्धान्त संसार में नवीन नहीं 
हैं । इसके कीटाण गम्मिलित हिन्दू परिवार में मिलते हैं, जहाँ प्रत्येक सदस्थ अपनी 
योग्यत। के अनुसार काम करता हैं और आवश्यकता के अनसार उपभोग करता है 
रूसी प्रणाली को अनेक देशों की अपनी परिस्थितियों के कारण उनके ऊपर लाग नहीं किया 
जा सकता | किन्तु कुछ की सम्मति में सम्मिलित परिवार की भारतीय संस्था को विश्व- 
भर में लागू किया जा सकत। है । इसके लाग करने से' कोई भारी परिश्रम अथवा कोई 
च्वेतपात नहीं करना पडता, और तिश्न पर भी उसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आवश्य- 
कता की पूति करना हे 

जब तक परिवार की भू-सम्पत्ति आविभज्त रहदी है, तब तक अनाथिक 
भू-सम्पत्ति ( 76७000770 90!6[78 ) की बराई पैदा नहीं होती । 
आचीन सम्प्रत्तियों का बंटवारा व्यक्तिवाद की भावना ने कराया । सम्मिलित परि- 
वार को “कालूगणना का एक प्रम १ कहा जाता है । किन्तु कुछ लोगों की सम्मति में 
अनाथिक भ-सम्पत्ति की--जो भारतीय कृषि में एक अत्यधिक विनाशकारी दोष है--- 
ओऔषधि केवल सम्मिलित परिवार प्रथा है । यह बिना विभाजन के उत्तराधिकार 
की सम्मिलित कषि को संभव बनाती है । सहकारी प्रणाली पर कृषि से भी इसी प्रकार के 

उद्दृश्य की सिद्धि हो सकती है। इसमें सम्मिलित परिवार की हानियां न होते के कारण 
इंसको अधिक पसन्द किया जाता है । 
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इस प्रणाली के दोष--परिवार के छोटे सदस्य अपने उत्तरदायित्व को नहीं 
'समसते और अमितव्ययी होते ह । वह परिवार के नाग पर बनियों से बरी तरह से उधार 
के लेत है| परिवार में विवार अथवा मत्यु होने पर और मुंडन' तथा जनेक जंसे अन्य 
सिक उत्सनों पर अत्यधिक अपव्यय किया जाता है और प्राय: उसके परिणामस्व॒द 
परियार पर ऋण बढ़ जाता हे । 
सम्मिलित परिवार में सबको भोजन तथा वस्त्र की ओर से बिना कठिन परिश्रम 
के भी बेफिक्री होने के कारण, उसमें अनेक आलसी आदमियों का होता अतिवायय है । 
वास्तव में किसी भी प्रकार के साम्यवाद के विहद्ध यह सबसे प्रबल यक्ति है । सम्मिलित 
'परिवार में परिवार की समस्त आय को पश्चिम वालों की संख्या से कहीं अधिक 
दावेदारों में ख़र्चगा पड़ता है। बचत करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और ५जी बहुत 
कम जमा हो पाती है । इसके अतिरिक्त बड़े परिवार के बोझ के कारण मनष्य नए-नए 
योगों को आरम्भ नहँ| कर सकता और न ही खतरे के बड़े-बड़े कार्यो में पड़ सकता 
हैं । इस प्रकार के विपरीत वातावरण में व्यक्तियों के लिए किसी नए कार्य को स्वर्य 
अपने आप उठाना असंभव होता ह? 


परिणाम--सम्मिलित परिवार प्रणाली शीघ्रता से टटती जा रही है। यह 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि, पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति के प्रसार के कारण जाति- 
वाद की अपेक्षा अधिक जीक्षता से टट रही है । परिवार के मुखिया के प्रति सम्मान की 
प्राचीन भावना का लोप होता जा रहा है और पारिवारिक विनयानशासन के बन्धन' 
ढीले पड़ते जा रहे हैं। १९५१ की जनगणना रिपोर्ट (0078प8 +ि०७ए007+ 
498) के अनुसार सम्मिलित परिवार प्रणाली भारत के ग्रामों में भी तेजी से ट्ट 
रही है ॥ 

५, पत्तराधिकार की विधियां। भारतीयों में उत्तराधिकार मिताभरा तथा 
दायभाग के नियमों के अनसार मिझता है ! दायभाग का रूप बंगाल में चलत। है और 
मिताक्षरा के नियम देश के अन्य सब भागों में चलते 

(१) मिताक्षरा प्रणाल्ोी--इर प्रण/ली के अनसार पितृपरम्परागत सम्पति के 
मालिक परिवार के सभी व्यक्ति सामहिक रूप से होते हें और सभी उसका उपभोग 
करते हें। परिवार का मखिया उसका उस समय के लिए प्रबन्धक मात्र होता है । उस 
को बिना सभी परुष-सदस्यों की सहमति के उस सम्पत्ति को बेचने का अधिकार नहीं 
होता | परिवार एक संव अथवा कारपोरेशन ((/07907&॥07 ) होता है, जिसमे 
व्यक्तियों के अधिकारों की न तो परिभावा की जाती है और न उनको निश्चित किया 
जाता है । किसी सदस्य की सत्य हो जाने पर उसके भाग का उत्तराबिकार भी न 
होता । वह अपने-आप ही शेज्र जीवित बचने वालों की सम्पत्ति हो जाती है । 
जब तक पितसम्पत्ति ( जायदाद वारिस्गी ) का विभाजन नहीं होता, परिवार सम्मिलित 
रहता है । ऐसा अवसर उपस्थित होने पर पत्रों का पिता के समान ही उसमे बराबर 
अधिकार होता ह 


(२) दायभधाग--हसमें परिवार का मुखिया अपने जीवन भर निविवाद मालिक 
रहता है । वह उस तर्म्पात को जबचाहे ओर जेसे चाहे समाप्त कर सकता है । इस' कानन 
के अनसार सम्मिलित पारवार में भी उत्तराबिकार होता हैं ओर मृतक सदस्य का 
भाग उसके उत्तराषिकारी को जाता है । इसमें बिता तथा पुत्रों में विभाजन नहीं होता, 
क़ैवल, भाइयों में होता हूं ॥ 


४४ भारतीय अरयंशास्त्र. 


इन दोनों ही प्रणालियों में स्त्रियों को पितुसम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता । 
दोनों प्रगालियों में कर्ता खानदान को स्वयं अजित सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार का 
जाता है। ज्प्रेष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार भिलने का नियम भारत में--राजाओं तथा 
बड़े जमोंदारों के अतिरिक्त अन्यत्र लागू नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में उतकी 
रियासत का विभाजन नहों किया जा सकता और सउसे बड़ा पुत्र समस्त सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी बनता है । 

(३) इस्डासी विधि--इस्लामी विधि ( ॥,७9 ) में पुरुषों तथा स्त्रियों 
दोनों को सम्पत्ति में भाग मिलता है। यद्यपि दोनों का भाग समान नहों होता किन्तु 
अनेक राज्यों में व्यावहारिक रूप में मुसलूमानों में भी हिन्दू कातूनः का ही अनुसरण 
किया जाता है। किन्तु मुसलमानों की अब अपनी इस्लामी विधि का अनुसरण करने 
की इच्छा बढ़ती जाती हैँ । 


(४) उत्तराधिकार विधि के आर्थिक प्रभाव--हिन्दुओं ओर मुसलमानों, 
दोनों की ही विधि संहिताएं न्‍्यायपूर्ण हें। वह सम्पत्ति के विभाजन के समय ज्पष्ठ. 
पुत्र ओर कनिष्ठ पुत्र में कोई अन्तर नहीं करते। इत विवियां के अवृप्तार प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवन आरम्भ करने की सुविधा मिलती है और एक मब्यन श्रेणी के निर्माण 
में प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार की मव्यम श्रेणी समाज तथा सरकार दोनों का. 
मेरुदण्ड होता हैं। हमारे गांव ऐसे आत्मनिर्भर कृशक मालिकों को उत्पन्न करते है जो 
कि विदेशी आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ के विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षा का काम देते 
हैं । यह अच्छा है कि एक व्यक्ति का भाग छोटा होता है। उससे उसे कठेत कार्य 
करने की अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है। पूंजीवाद की बूराइय्रों को बचा दिया जाता हूं: 
और सम्पत्ति का अधिक समावता से विभाजन कर दिया जाता है। 


विपरीत दिशा में विचार करने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तरा- 
धिकार के नियमों से अनेक खराबियां आती हँ। भूमि अधिकाधिक छोटे भागों में 
यहां तक विभकत होती जाती है कि उसमें कृषि करना भी लाभदायक नहीं रहता | कानून 
मृकदमेंबाजी को प्रोत्साहन देता है, जिसमें समय और धन का अपव्यय होता हैं। उससे 
बचत करने में बाधा उपस्थित होती हैँ और बड़े-बड़े काम तो किये ही नहों जा सकते । 
६. भारत में पंचायतें--इस स्थान पर पंचायतों का अध्ययन अग्रसांगिक 
न होगा। प्राचीन काल में पंचायतों के क्षेत्र में गांव के जीवन के सभी कार्य आ जाते 
थे। ब्रिटिश काल में सरकार के केन्द्रीय बन जाने के फलूस्वकूप उनकी उपयोगिता कम 
हो गई। अभी-अभी उनका पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया गया है ओर भारत के 
कई राज्यों में पंचायत अधिनियम पास किये गये हैँ।। इतके अधीन सहसौरों प॑ चायतें 
भारतके विभिन्न भागों में स्थापित की गई हेँ। पंजाबमें भी कुछ-मास हुए “पंजाब गांव 
पंचायत अधिनियम” पास कर दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार सरकार 
का यह उत्तरदायित्व था कि वह प्रत्येक गांव या, जहां गांव अधिक छोटे हो, वहां गांवों: 
के समूह में एक गांव-सभा और एक पंचायत की स्थापना करे। इत दोतों का निर्वाबन 
सारे गांव की जनता मिलकर करेगी ओर गांव की समस्त सामाजिक आवश्यकताओं: 
की पूर्ति वह पंचायतें करेंगो । 
पंचायतों को शासन तथा न्याय, दोनों का काम दिया गया हैँ। उतके शासन 
सम्बन्धी कर्त्तव्य नगरपालिकाओं ((प४09%]| 0०४7ण40668) जैसे हैं 
ओर वह गांव के समस्त साम्प्रदायिक जीवन, उदाहरणार्थ--कृषि, व्यापार, उद्योग*- 


सामाजिक पृष्ठभूपति ४५ 


बन्धे, स्वास्थ्य, त्योहारों तथा यातायात के साथनों की देख भाल करते हुए उतमें रुचि 
ब्लेंगी । 

न्याय के दुष्टिकोण से उनको फौजदारी तथा दीवानी की छोटी अदालतों के 
अधिकार दिये गये है और चोरी, घर में घुस आना आदि साधारण अपराबों के मुकदमे 
ले सकेंगी । वह आरम्भिक शिक्षा (?॥47797ए +#,तैंप्र996707 ), पशुओं के अनधिक॒त 
जगह में घुत जाने तथा! टीका अधिनियम (५७७७7096707 23०७8) के अपराधों 
की भी सुनवाई कर सकेंगी | वह पचास रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं। यह प्रस्ताव 
हैँ कि उनके अधिकार को २५०) के जुर्माते तक बढ़ा दिया जाय। कुछ चुनी हुई 
पंचायतों को ऐसे मुकदमों के सुतने का अधिकार दिया जाने को है, जिनमें ऋण की राशि 
५००) से अधिक न हो । 

पंचायत के दीवानी सुकदमों की अपील जिला मजिस्ट्रेट के यहां तथा फौजदारी 
सुकदमों की अपील जिला जज के यहां होगी । 

“पंचायत घर गांव की समाज के सभा-स्थरू तथा सांस्कृतिक केंद्र का काम 
देगा। उसमें"एक पुस्तकारूय तथा वाचनारूय भी होगा और यदि धन हुआ तो रेडियो 
सेट भी होगा । 

... पंचायतें भारतीय ग्राम्नों के साम्राजिक जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य कर 
सकती हें। ग्रामवासी अप्रनी शक्ति को समझ सकेगा और कानून के नौकर उसको डरा- 
बमकाकर उससे काम न निकाल सकेंगे। वह जनतन्‍त्र सम्बन्धी शक्ति के राजमार्ग 
'पर चल प्रड़ेगा और ग्राम-जत्ततन्त्र के त्ागरिकर के रूप में उसका उपयोग करेगा। 


चोथा अध्याय 
कक ३“ 
कांप का सामान्य नराक्षण 

१. भारतीय अर्थशास्त्र में कृषि का महत्व । भारत की भौतिक तथा सामा-- 
जिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम उसकी आर्थिक समस्याओं 
के सम्बन्ध में वादविवाद करने की स्थिति में आ गये हें। आरम्भ में हम कृषि को 
लेंगे। भारत के लिए कृषि के महत्त्व के सम्बन्ध में कोई अतिशयोक्ति नहीं की जा 
सकती। प्रत्येक तीन व्यक्तियों में से दो कृषि में लगे हुए हें ओर अनेकों उसमें परोक्ष 
रूप से लगे हुए हैं। इस प्रकार हमारी बहुसंख्या का बहुत बड़ा भाग अपनो आजीविका 
के लिए उस पर निर्भर हैं। कृषि उनको भोजन के अतिरिक्त उनके उद्योग-धन्धों 
के लिए कच्चा माल भी देती हैं । यह उनको इस योग्य बनाती है कि विदेशियों से 
अपने कारखानों के लिए मशीनें ओर सामान तथा उपभोग्य वस्तुएं खरीद सकें। यह 
व्यापारी वर्ग की आजीविका और सरकार की आय का साधन है। इस प्रकार कृषि 
की समृद्धि अथवा भारत की समृद्धि पर्यायवाची हें । 


२. क्षेत्र का विभाजन। भारत में प्रकाशित तथ्यों की अल्पता ओर उनके 
विश्वसनीय रूप के सम्बन्ध में आम शिकायत है। कपि-प्रम्बन्धी अंकों के सम्बन्ध में 
यह शिकायत सबसे बड़ी है। अंकों की यं.ग्यता को बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है 
ओर यह आश्ञा की जाती हैं कि इन प्रयत्नों का फल समय पर अवश्य होगा। भारत 
का समस्त क्षेत्रफल इस प्रकार विभाजित किया गया है-- 


(दस लाख एकड़ों में) 








क्‍ 





परिणाम निकाल सकते हे-- 
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(१) जंगलों से ढका हुआ १४ प्रतिशत क्षेत्र जनता की आवश्यकता के लिए 
पर्याप्त नहीं हैं । उसको २५ प्रतिशत तक बढ़ाने' का तत्काल प्रयत्न किया जाना 


चाहिए। 


१. देशी राज्यों सहित 


सब 


कृषि का सामान्य निरीक्षण: ४७ 


(२) जंगलों तथा ऊसर भूमि को मिल्यकर समस्त क्षेत्रफल का ५५ प्रतिशत 
वर्ष में खेती के लिए नहीं मिलता । 

(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बतलाया गया हैं कि ऊसर भूमि के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय वद्धि हुई है। इस वृद्धि का कारण सम्भवतः विपरीत ऋतु, भूमि सुधार 
सम्बन्धी कानन तथा खेती के लिए बैल तथा कार्यकर्ता प्राप्त करने में कठिनाइयां हैं। 
इन बातों के सम्बन्ध में विस्तत जांच की जानी चाहिए। 

(४) भारत में लगभग ११ प्रतिशत क्षेत्रकल कृषि करने योग्य भूमि व्यर्थ 
पड़ी हुई है। खाद्य की संक्रामक कमी के कारण सरकार इस बात के लिए अत्यधिक 
प्रयत्न कर रही है कि इस क्षेत्र के यथासम्भव अधिक से अधिक भाग में बहु-उद्देश्यरी 
योजनाओं तथा सिचन योजनाओं द्वारा खेती कराई जाय । 


(५) अविभकत भारत के २४ प्रतिशत के मुकाबले आज भारत में समस्त 
बोए हुए क्षेत्र का केवल १८ प्रतिशत ही सींचा जाता है । शेष कृषि-भूमि वर्षा पर 
निर्भर करती है। अतएव बहुत छोटा भाग वर्ष में एक बार से अधिक बोया जाता है। 
भारत में खिचित क्षेत्र का अन॒पात कम होने से उसकी खाद्य-स्थिति पर बहुत विपरीत 
प्रभाव पड़ा है । 

(६) भारत में समस्त बोई हुई भूमि २५ करोड़ १० लाख से लेकर साढ़े 
सत्ताईस करोड एकड़ के बीच में है। यह संख्या १९५१ को जनसंख्या के अनुसार प्रति 
व्यक्ति .७ एकड़ पड़ती हैं । हु 

३. फसलों का सापेक्ष महत्त्व । भारत में वर्ष भर में दो-दो फसलें देने वाली 
भूमि सहित जिस २४ करोड़ ८० छाख एकड़ भूमि में खेती की गयी थी, उसमें से १९४०- 
१९४१ में कुल ८० प्रतिशत में खाद्य पदार्थ बोये गये थे, शेष २० प्रतिशत में अखाय 
पदार्थों की खेती थी। इसमें से ७५ प्रतिशत में तो अकेले अनाज ही थे। १९४८ 
में खाद्य पदार्थ (गन्ने सहित, किन्तु तिलहन को छोड़कर) कुछ १८ करोड़ २ लाख 
एकड़ भमि में बोय गये थे । इसके अतिरिक्त ३ करोड़ ६६ छाख एकड़ में अखाद्य 
फसलें, तिलछहन तथा मसाले बोये गये थे । इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था की असन्तोषजनक 
स्थिति का पता ऊगता हेँ। हमारी जनसंख्या का तीन चोथाई और हमारी खेती का 
चार-पंचमांश खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगा हुआ है ओर फिर भी वह देश को जनता 
के लिए पर्याप्त नहीं होते और भारतीय संघ को गेहँ तथा चावल का बहुत बड़े परि- 
माण में आयात करना पड़ता हैं । इस प्रकार १९४८ में हमको २८ राख टन 
तथा १९४९ में ३७ लाख टन का आयात करना पड़ा । यह आशा की जाती 
थी कि अपने सतत प्रयत्न से भारत १९५०२ में अन्न के विषय में आत्मनिर्भर 
हो जाएगा । 


पृष्ठ४८ पर दी गई तालिका से भारत में १९४७-४८ और १९५०-५० ? में पैदा 
होने वाली फसलों के सापेक्ष महत्व का पता लगता हूँ। 


आगे की तालिका से यह स्पप्ट है कि खाद्य पदार्थ, विशेषकर चावल तथा 
गेहूं उत्पादन के दृष्टिकोण से अधिक महुत्वयूर्ण हें। आगे चलकर हम यह देखेंगे कि 
विदेशों को निर्यात के दृष्टिकोण से रुई, पसटन, चाय और तिलहन (विशेषकर मुंग- 
फली ), अधिक महत्त्वपूर्ण हैं 


खाद्य फसलें (लाख टनों में) 
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४. खाद्य फसलें । अब भारत में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक फसल के सम्बन्ध 
में विस्तार से वादविवाद किया जा सकता है-- 

(१) चाबल--चावल भारत की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण फसल है। यह अच्छे 
'पानी वाली नीची भूमि में गरम जलवायु में उत्पन्न होता हे। यह जाड़ों की फसल 
है । इसको दिसम्बर से जनवरी तक काटा जाता है । देश के विभिन्न भागों में स्थानीय 
दक्शाओं के अनुसार चावल की अनेक प्रकार को विभिन्न किसमें पैदा होती हैं। उदाहरणार्थ 
बंगाल में दो फसलें होती हं--भौस या अगेती फसल और अमान या पिछेती 
'फसल। औस को अमान की अपेक्षा कम वर्षा को आवश्यकता होती है। इसको गरीब 
'छोग अधिक खाते हे । जब कभो वर्षा होती हे तो यह अकाल के विरुद्ध भोजन का काम 
देती है। नदी के मुहाने पर की निरल भूमि (]06]5 ) की दलदलों में व्यावहारिक 
रूप से अकेले चावल की ही खेती को जा सकती है । 

१९०२-०३ में हमारे देश में चावल का सम्पूर्ण क्षेत्र ७ करोड़ ४६ 
लाख ७४ हजार एकड़ था और सम्पूर्ण उत्पादन २ करोड़ ३४ लाख टन था।" यद्यपि 
विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पन्न करने वालों में भारत द्वितीय स्थान पर है तथापि 
उसका उत्पादत्त अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। बर्मा, हिन्द- 
चीनी, थाईलेंड से इसकी आयात होती है'। युद्ध के दिनों में, बर्मा पर जापान के 
अधिकार के कारण ये आयातें बंद हो गई थीं और उनका परिणाम विनाशकारी 
हुआ था । ये आयातें अब पुनः जारी हो गई हें । 

चावल का उत्पादन करने वाले अन्य देशों की तुलना में हमारी चावलर 
की प्रति एकड़ औसत प्राप्ति बहुत कम है । उदाहरण के लिए, जापान तथा मिश्र 
'के मुकाबले में यह 3 है और इटली के मुकाबले में $ । 

१९४९ में अन्तर्राष्ट्रीय चावल कमीशन ने दक्षिण-पूर्वे एशिया में चावल के उत्पा- 
'दन और वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के उपरान्त उसके विकास 
'के लिए अनेक निदचय किये थे। इनमें से कुछ ये हें:-- ््ि 

(१) चावल की फसल का परिवर्द्धन, (२) उसके बीजों तथा फसल के 
रोगों के नियन्त्रण, (३) उसकी खेती के यन्त्रों और उसके अर्थशास्त्र, (४) चाबल 
की खेती के लिए भूमि, जवलायु, खाद और सिंचाई के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित 
करने, (५) माल का प्रामाणिक मान निश्चित करने, (६) अधिक अच्छे स्टोर बनाने, 
(७) उसके उप-उत्पादनों, उदाहरणार्थ पुआल और भूसी के उपयोग, और (८) एक 
अंक विज्ञान परामशेंदातु तथा अनुसन्धान संस्था के विषय में थे। 

(२) गेहूँ---यह दूसरी महत्वपूर्ण फसल है और पंजाब तथा . उत्तरप्रदेश के लोगों 
का सौलिक खाद्य हे । अन्य राज्यों में इसे उपभोग के क्षेत्रों को निर्यात करने के लिए 
उगाया जाता है । यह चावल की अपेक्षा अधिक पोषक .है। १९५१-५२ में, भारत में 
भोहूं के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र २ करोड़ ३२ लाख एकड़ था और उत्पादन लूगभग ५८ 
'लाख टन था ।॥ [ 

_. गेहूं मुख्यतः उत्तरप्रदेश, पंजाब (१), मध्यप्रदेश, बम्बई और मध्यभारत 
में उत्पन्न किया जाता है। उत्तरप्रदेश और पंजाब में देश के सम्पूर्ण उत्पादन का 
3 भाग पेदा किया जाता है। विश्व के सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न करने वाले देशों 
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में भारत तृतीय है । पाकिस्तान में .एक एकड़ में ८ मन गेहूं पैदा होता हैं जबकि 
भारत में कुल सात मन ही पैदा होता है । इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ उत्पादन प्रत्येक 
प्रांत में विभिन्न प्रकार का हँ--बिहार में प्रति एकड़ ८८२ पौंड, पंजाब में ७२८ 
पौंड और हैदराबाद में २३१ पौंड है । यूरोप में सबसे अधिक उत्पादन १,१४० पौंड 
प्रति एकड़, कैनेडा में ९७२ तथा अमरीका में ८४६ है । इस प्रकार यदि भारत में 
विज्ञान की सहायता ली जाय और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक-ठीक संग- 
ठित किया जाय तो यहां भी इस स्थिति में उन्नति हो सकती है। डाक्टर बर्न्से 
(707. 87778 ) ने हिसाब छगाया है कि प्रति वर्ष रस्ट (0089) रोग हो जानें 
प्र ५ प्रतिशत गेहूं बरबाद हो जाता है । किन्तु जिन स्थानों में बोमारियां बुरी 
तरह फैल जाती हैं वहां १०० प्रतिशत गेहूं खराब हो जाता है । इसलिए गेहूं की 
ऐसी किस्मों में उन्नति करनी चाहिए जो रंस्ट का मुकाबला कर सकें | स्मट [577प6) 
नामक एक और रोग का भी प्रबन्ध करना है। इसका उष्ण जल के प्रयोग से इलाज 
किया जा सकता है । इस इलाज को पंजाब के क्ृषि विभाग के प्रोफेसर लथरा' 
ने निक्ताला हैं । सिंचाई, खाद तथा फसलों को अदल-बदल कर बोलने से प्रति एकड़ उत्पा- 
दन अवश्य ही अधिक होगा । द 

१९१४ से पूर्व भारत गेहूं का निर्यात करता था । किन्तु विभाजन के बाद, 
वह अन्न का बड़ी भारी मात्रा में आयात कर रहा हैं । १९४० तथा १९५० में उसने 
कम से कम २२ और १४ छाख टन गेहूं तथा गेहूं के पदार्थों का क्रमशः आयात किया। 
इस बीच में सरकार ने गेहूं, चावल तथा अन्य अनाजों को किसानों से लेने का एका- 
घधिकार स्थापित किया, जिससे राशन क्षेत्रों के लोगों को अन्न दिया जा सके । 

अधिक कृषि के क्षेत्र छांट लिये गये हैं, खाद बांटे जा रहे हैं, ट्रैक्टरों द्वारा 
बंजर भूमि को तोड़ा जाकर उसमें कृषि कराई जा रही है । कांस तथा हरियाली भूमि 
का सुधार किया जां रहा हैं .तथा ट्यूब बेल एवं सिंचाई के अन्य कार्यो को हाथ 
में ले लिया गया है. । उद्देश्य केवंठ यह है कि १९५५-५६ तक अन्न के विषय में 
आत्मनिर्भरता हो जाय । 

(३) जौ--भोरंत में कुछ ७५ राख. एकड़ में जौ बोया जाता है। इसमें से 
5 उत्तरप्रदेश, में तंथां शेर्ष बिहार. तथा पंजाब में बोया जाता है । हम सब मिला 
कर २५ .लांखें'टंन जौ पैंदां कंरते हें... यह फसल खाद्य फसल की अपेक्षा अधिक 
नकदे मूल्य*देंती. है", क्योंकि इसका मुख्य रूप से शराब .बँनाने में उपयोग किया जाता. 
है.। भारत में इससे बीयर - (.3667/ नाम की शराब बनती है । पहले जो की कुछ 
“किस्मों का ब्रिठेन तथा अमरीका को निर्यात किया जाता था । किन्तु विभाजन के 
बाद की ख़ाद्य स्थिति ख़राब,हो जाने से अब देश में कुछः.जौ-का आयात"भी करना 
पड़ता है + क्‍ 

'(४) छोटे अन्न या मिलेंट ()(7]]008.) अथवा जंई, बाजरा और रागी 
समस्त देशी में होतें.है । किन्तु यह. 'अधिकेतर बम्बई, मद्रासः हेदराबाद, मध्यप्रदेश 
और उत्तरप्रदेश के खुश्क क्षेत्रों में होते हैं । यह खरीफ की फसल है और इसको उससे 
अधिक ,जल: की-आवश्यकता होती :है, जितना- उसको दक्षिण-पश्चिमो मानसून देता 
हूँ ।.तागपुर, कोयम्बट्र और इन्दौर,में किये हुए प्रयोगों के फलस्वरूप अब इनकी 
सुधरी, हुई किसमें. अच्छी मात्रा में बोई जा रही हैं । 

निर्धन लोगों का भोजन यह छोटे अन्न ही हैं । बाजरे का इन कैलोरियों 
(पौप्टिक भोजन ) की दृष्टि से अधिक मूँल्‍य है । रागी में गेहूं से भी अधिक कैलशियम 


कृषि का सामान्य निरीक्षण ९ 


(09]0770) होता हैं । ज्वार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत मे सदा ही बोई 
जाती रहेगी । अतएवं स्मट (5770॥ ) के विरुद्ध उपायों तथा खुश्क खेती की प्रणा- 
लियों में अधिक अनुसन्धान करने से इसकी प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया जा 


सकेगा । 
चरी आदि छोटे अनाज पशुओं के भोजन के लिए भी उत्तम चारे का 
काम देते हैं। १९०२-०३ में ६ करोड़ ७२ लाख एकड़ों में जवार और बाजरा 
बोया गया था और ९० राख ३० हजार टनों की लगभग प्राप्ति हुई थी । 
भारत में खाद्यान्नों के संकट के कारण हम इन छोटे अन्नों का भी आयात 
कर रहे हैं । १९४९ में हमने ४ लाख टन माइलो (४१]0) बाहर से मोल ली थी 
और १९५१ के प्रथम आठ मास में ७.६ राख टन मंगवाया जा च॒का हूं 


हू 

(५) दालें--देश भर में चना, उड़द, मसूर, मोठ, मटर, अरहर आदि अनेक 

प्रकार की दाले पैदा होती हैं ओर यह लोगों के भोजन का आवश्यक भाग बनी हुईं हें। 

चना मख्य दाल है और मुख्य रूप से पंजाब,उत्त रप्ररेश, मध्यभारत,पटियाला राज्य संघ 

और बिहार में बोया जाता हैं। १९४७-४८ में एक करोड़ ७० छाख एकड़ मे ३६ 

लाख टन तथा १९५०-०१ में एक करोड़ ९.७ लाख एकड़ में ३८ लाख टन चना 

भारत में पदा हुआ। १९४९-५० हमारा सर्वोत्तम वष था। इसमें भारत में ४५ राख 

टन का उत्पादन हुआ था। देश के विभिन्न भागों में प्रत्ति एकड़ उत्पादन कम नहीं 

है । कम से कम बम्बई में ५० पौंड, गजरात में ५०० पौंड और पंजाब में १२०० पौंड 
ह्ट। 


प्र 


दालों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन निम्नलिखित था-- 
... दालें (लाखों में). 


वर्य क्षेत्रकल (एकड़ में). उत्पादन (टनों में) 
१९४७--४८ ८५.९ ८.२ 
१९४९--५० ८७.२ 9.७ 


१९४० में कृषि अनुसन्धान की इम्पीरियक कौंसिल ने भारत में दालों के सम्बन्ध 
में किये हुए अन्वेषंगों की सहायता करने तथा प्रत्येक मामले में एक ब्रीज की 
किस्म का विकास करने तथा मिश्रित फसलें और खाद आदि अन्य उत्पादन बढ़ाने 
वाली. दशाओं के सम्बन्ध में एक विशेष कमेटी नियक्त की थी | दालों का चारे 
के रूप में भी कम महत्व नहीं. हैं । 


(६) सक्‍की ()/(8728 )-- अमरीका में इसे भारतीय अनांज' कहां जाता 
हैं, क्योंकि भारत में मुख्यतः: इसे मातवी खाद्य के लिये प्रयोग में लाया' जाता हैं 
जबकि अमरीका में इसे घोड़े खाते हें । उत्तंरप्रदंश, बिहार ओर पंजाब के राज्यों में 
मुख्यतः पैदा होती हैं। १९५२-५३ में, ८८ छाख एकड़ों में बाई गईं थी और इसका 
उत्पादन लगभग २६ लाख टन हुआ था । स्टार्च (80870] ) का उद्योग इस फसल 
पर निर्भर हैं । 

भारत गत कुछ वर्षों में अपने लाखों भखों, को खिलाने के लिए मक्‍की का 
भी आयात करता रहा है । 


(७) गन्ना--भारत में गन्ने का क्षेत्रफल संसार के सभी देशों से अधिक 
गत वर्षो में इस उद्योग को संरक्षण दिये जाने से इसका उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया है। 
१९४७-४८ में भारत में ३६ लाख एकड़ भभि में गन्ना बोया गया था, जिससे ५० . 


पर भारतीय अर्थशास्त्र 

लाख टन गुड़ बना । सरकारी प्रयत्न से १९५०-५१ में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ कर 
४०लाख एकड़ हो गया और उससे ५५ लाख टन गुड़ बना। १९४९ में सफेद चीनी 
को फिर राशन में सम्मिलित कर दिया गया क्‍योंकि उसका सस्‍्टाक कम हो गया था 
और मूल्य चढ़ता जाता था । इस स्थिति में और भी सुधार करने के लिए सरकार 
ने चीनी सिन्डीकेट को बन्द कर दिया । चीनी के उत्पादन तथा वितरण पर इसी 
सिन्‍्डीकेट का नियंत्रण था और जिसके विषय में यह कहा गया कि यह चोरबाजार 
पैदा करने में सहायता दे रहा था। १९५० में ५०,००० टन सफेद चीनी का आयात 
'करना पड़ा था, किन्तु १९५१ में अधिक उत्पादन ने इस आवश्यकता को दूर कर 
'दिया है । 
'गन्ना मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश तथा बिहार में बोया जाता है 4 भारत में 
'इसकी हल्की किस्म ही बोई जाती है, और उसकी प्रति एकड़ पैदावार भी अन्य 
'गन्ना-उत्पादन देशों की अपेक्षा कम है । सरकार गज्ने को किस्म तथा प्रति एकड़ 
उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। कोयम्बटूर में गन्ने की नसलरू को बढ़ाने के लिए 
'एक केन्द्र खोला गया तथा राज्य के कृषि विभागों ने गन्ने की नई-नई किस्मों को चालू 
'किया है जिनसे प्रति एकड़ अधिक गन्ना पैदा होता हे । 

५. खाठ्येतर फसलें । प्रधान खाद्यतर अथवा नकदी की फसलें रूईं, पटसन, 
चाय, कहवा, तम्बाकू, अफीम, रबड़ और मसाले हैं । इनको मुख्य रूप से बेच 
'दिया जाता है। इनका भारत के निर्यात में मुख्य स्थान है। १९५०-५१ में भारत 
'में खाद्येतर फसलों (सभी प्रकार के खाने तथा न खाने योग्य तिलहनों सहित) का क्षेत्र- 
फल ४ करोड़ २० लाख एकड़ था, जबकि खाद्य वस्तुएं २१ करोड़ ७० लाख एकड़ 
"में बोई जाती थीं, अर्थात्‌ खाद्येतर का अनुपात खाद्य वस्तुओं को अपेक्षा ८३% के 


विरुद्ध १७० था । 
(१) चाय--विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पन्न करने वाले देशों में भारत द्वितीय 


“है । चीन का प्रथम स्थान है ।। 
१९५० के उपलब्ध सरकारी ऑकड़ों के अनुसार चाय के अधीन सम्पूर्ण 
'क्षेत्र ७ लाख ७७ हजार एकड़ था जिसमें से आसाम ओर पूर्वी बंगाल का क्षेत्र लग- 
'भग हु था। उत्पादन के अन्य क्षेत्र यह हैं: कांगड़ा (पंजाब) ; देहरादून (उत्तरप्रदेश ), 
'सद्रास और ट्रावनकोर । उस वर्ष सम्पूर्ण उत्पादन ६० करोड़ ७३ लाख पौंड हुआ । 
भारत, विश्व भर में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश हैं। यह अपने उत्पा- 
दन का हैं भाग प्रति वर्ष निर्यात करता है। १९५१-५२ में लगभग ९४ करोड़ 
'रु० की चाय निर्यात की शई थो। ब्रिटेन, फ्रांस, केचाडा और अमरीका इसके मुख्य 
ग्राहक हें । 
*. (२) कहवा--भारत के अमैक स्थानों में अब कहदे के स्थान में चाय की खेती 
' की जाने लगी है । इस कमी का कारण कुछ तो हानिप्रद पान तथा कुछ ब्राजील 
' के सस्ते कहवे का-बाजार में आ जानो हैँ। कहवा ((00[66 ) प्रायः मैसूर राज्य 
(९६,२०० एकड़ ), मद्रास (४९,६०० एकड़) तथा कुर्ग (३७,५०० एकड़) में 
“बोया जाता है । केहवे के कुछ उत्पादन अंकों को नीचे दिया जाता है --' 


वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पादन (टनों में) 
१९४८-४६ २,१८,००० ३५,००० 
-२,२१, ००० ३९,००० 
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भारत पूरे वर्ष भर में एक करोड़ रुपये का ५००० टन कहवा निर्यात करता 
है। १९३५ से भारतीय कहवा कमेटी उसके पीने को सार्वजनिक रूप देने के लिए 
प्रचार कर रही है । इसके प्रचार के लिए प्रत्येक हंडरवेट पर आठ आंना तट-कर 
लगा कर कमेटी को दिया जाता है । 

(३) रूई--भारतीय रूई की किस्म प्राय. नीचे दर्जे की होती है । इसका 
तार छोटा होता है और प्रति एकड़ पैदावार भी कम होती है ।” इस घटियापन के. कई , 
कारण हैं। (क) इसकी किस्म को उल्नत करने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता, , 
क्योंकि इसका ऊन में मिलावट करने के लिए निर्यात किया जाता है और इस प्रकार 
इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं, (ख) नीची किस्म के अधिक बोये जावे का कारण, 
यह भी है कि यह सूखे का अच्छा मुकाबला कर सकती है, (ग) गांठ बंबने के कार-: 
खानों में बीज मिल-जुल जाता है । 

भारतीय रूई की किस्म तथा उसके प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाने का यत्न 
भी किया गया । कृषि विभाग इसकी अच्छी किस्मों का विकास करने के कार्य में 
लगे हुए हे ४. 

भारतीय केन्द्रीय रूई कमेटी ने रूई की किस्म में सुधार करने की दिशा में. 
बहुत काम किया है । उसने प्रयोगशालाओं की स्थापना की तथा बम्बई, इन्दौर और 
अन्य स्थानों में अनुसन्धान कार्य किया । उसके कार्यों के खर्चे के लिए प्रति गांठ, 
दो आना कर लगाया जाता है । यह कर भारत में बनी सभी गांठों पर छुगाया जाता 
है । रूई .को बेचने की दशाओं में सुधार करने के लिए रूई बाजार अधिनियम 
((४0४6007 (४७/]२७६४ ७०6 )बम्बई, मध्यभारत तथा मद्रास में पास किये गये ।. 

१९५०-०१ में १ करोड़ ३९ लाख एकड़ों में कपास बोई गई थी और उससे, 
लगभग ३० लाख गांठों की प्राप्ति हुई थी । १९५१-५२ में ३३ लाख गांठों की. 
और १९५२-५३ के लिए ३६ लाख गांठों का अनुमान लगाया गया है । 

कपास ह प्रधान क्षेत्र यह हं“--बम्बई, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मद्रास, मध्य-- 
भारत । कपास के सम्पूर्ण क्षेत्र में से आधा क्षेत्र बम्बई और बरार का है । 


भारत विभाजन ने भारत की रूई व्यवस्था को भी अत्यधिक निर्बल कर 
दिया । भारत जहां पहले रूई का निर्यातक था, अब उसका विशुद्ध आयातक है । 

(४) जूट--१९२९-३५ तक की मंदी के दिनों में पटसन का मूल्य अत्य- 
धिक गिर गया था। बाजार बढ़ाने में सहायता देने के लिये बंगाल सरकार ने उत्पादकों 
से अनुरोध किया था कि वह स्वेच्छापूर्वक पटसन की खेती कम करें, किन्तु उसका 
कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला । १९३६ में अनुसन्धान करने तथा ठीक अंकों, 
का संकलन करने के लिए ५ लाख रुपया वाषिक के अनुदान से एक भारतीय केन्द्रीय: 
जूट कमेटी नियुक्त की गई। युद्ध के कारण पटसन की मांग अत्यधिक बढ़ गई । 
१९४० में कारखानों का नियमन करने, जूट की खेती में एकड़ों का नियंत्रण करने 
तथा मूल्य का नियन्त्रण करने के लिए बंगारू जूट नियन अधिनियम (38789), 
पा 8 “08 ४0|80707 /0$) पास किया गया । अभो पिछले दिनों सरकार ने, 
पटसन पर से नियन्त्रण उठा लिया है, जिससे उसका मूल्य अत्यधिक चढ़ गया । 

कुछ इलाकों में लोगों ने पटसन की खेती के कारण चावल बोना बन्द 
कर दिया है । इससे पटसन के कारण खाद्यान्नों के परिमाण में भी कमी हो गई है। 
पटसन किसी अन्य फसल की अपेक्षा भूमि के उबरापन को अधिक कम करता हे 
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किन्तु बंगाल की केबल १० प्रतिशत भूमि पर ही पटसन वोया जाता हूँ जबकि 
चावल वहां की ७२ प्रतिशत से भी अधिक भूमि पर बोया जाता है। विदेशी विनि- 
भय प्राप्त करने के लिए भारत से पटसन का निर्यात किया जाना बहुत आवश्यक 
है । भारत में पटसन का उत्पादन बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा हैं ।१९५२- 
'५३ में लगभग १८ लाख ३८ हजार एकड़ में जूट पेदा हुई थी, जिसके उत्पादन का 
अनुमान रूगभग ४७ लाख गांठे था । । 

दुर्भाग्यवश पटसन का $ क्षेत्रफल पाकिस्तान में चला गया जब कि पटसन 
की सभी मिलें भारत में है । अतएव भारत को लगभग ५० छाख पटसन की गांठों 
के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता हैं। किन्तु भारत के अपनी मुद्रा 
((0५४7४७४०४9) का मूल्य घटाने तथा पाकिस्तान के न घटाने से पकिस्तान का 
पटसन भारत को अधिक महंगा पड़ने लगा। वास्तव में सितम्बर १९४९ से लेकर 
अप्रैठ १९५० तक, जब तक नेहरू-लियाकत समझौते के फलस्वरूप यह मामला अपने 
आप ही ठीक न हो गया, तब तक भारत तथा पाकिस्तान का व्यापार एकदम 
बन्द रहा। मामले को और खराब करने के लिए पाकिस्तान ने भारत द्वीरा मोल लिये 
- हुए पटसन को भी रोक लिया। अतएवं भारत में पटसन के उत्पादन को बढ़ाना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया । इस बढ़े हुए उत्पादन के लिए उत्तरप्रदेश, मद्रास तथा द्रावतकोर 
को चुना गया । इसके फलस्वरूप पटसन बोये जाने वाले हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई । 
पंचवर्षोय योजना में अगले पांच वर्षों में पटसन के उत्पादन में २०,६०,००० गांठों की 
वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है । १९५० में कुल कमी ३३ लाख गांठों की थी।' 
यह अनुमान लगाया गया' है कि १९५६ में कुल १२ छाख गांठों की कमी रहेगी । 

(५) तम्बाकू--भारत अमरोका तथा चीन के बाद तम्बाकू के उत्पादक 
देशों में संसार का तीसरा सबसे बड़ा देश हे । १९५० में उसने ८,३६,००० एकड़ 
भूमि में २,४६,००० टन तम्बाक्‌ पैदा किया। तम्बाकू भारत भर मैं पैदा होता है, 
किन्तु मद्रास के गृन्ट्र, किस्टना ओर गोदावरी जिलों में सिगरेटों के लिए सर्वो- 
त्तम वर्जीनिया तम्बाक्‌ की खेतो को जाती है। गुन्ट्र इसका मुख्य बाजार हे। १९- 
४८ में ८ करोड़ ७९ लाख रुपयों के तम्बाकू का तथा १९५० में १५ करोड़ 
९० लाख रुपयों के तम्बाक्‌ का निर्यात किया गया। ब्रिटेन इसका मुख्य बाजार हैं। 


(६) चारे की फसलें--१९०१ के २९ छाख ४० हजार एकड़ क्षेत्रफल के 
मुकाबले में १९४०-४१ में १ करोड़ ५ छाख एकड़ में भारत में चारे की खेती की 
गई। यह खेती प्रायः पंजाब, बम्बई ओर उत्तरप्रदेश में को गई। किन्तु पशुओं की बड़ी 
भारी जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए यह क्षेत्रफल पर्याप्त नहीं है । पिछले वर्षों 
में हमारे कृषि विभाग,ने अधिक उत्तम चारे को बुवाई करने तथा चारे को गोदामों 
में रखने की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया है । अन्य घासों में मित्र की क्लोवर 
(((।0767) तथा बरसोम (386788877 ) घासों को भारत में सफलतापूर्वक बोया 
गया है । 

(७) सबड़--रबड़ की खेती मुख्यरूप से मद्रास, कुर्ग और मैसूर में की 
जाती हैं। १९५० में रबड़ की खेती का कुल क्षेत्रफल १,७०,००० एकड़ था । इससे 
साढ़े तीन करोड़ पौंड रबड़ निकली | युद्ध पूर्वकाल में रबड़ के मुल्य में भारी गिरा- 
वट आने से रबड़ का उत्पादन तथा निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नियमित 
कर दिया गया । इससे बाजार को बड़ो भारी सहायता मिली। युद्धकाल में रबड़ 
के अधिक वृक्ष लगाने और उसके नए-तए साधन ढूंढ़ने का यत्त किया गया। भारत 
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को प्रति वर्ष कई सौ टन रबड़ का आयात करना पड़ता है। इस कमी को पूर्ण 
करने के लिए कम रबड़ देने वाले व॒क्षों के स्थान पर अधिक रबड़ देने वाले वक्षों 
को लगाया जा रहा है । इस प्रकार २० वष में १५,५०० टन का वत्तमान उत्पादन 
बढ़कर ४१,००० टन हो जायगा। 

(८) तिलहनें--भारत में दो प्रकार की तिलहनों (तेल के बीजों) की खेती 
की जाती है--एक खाने योग्य, दूसरे न खाने योग्य । मूंगफलो खाने योग्य होती हैं, 
जबकि तरा, सरसों, रेंडी और अलसी खाने योग्य नहीं होते । मूंगफली अत्यन्त महत्व- 
'पूर्ण होती हैं । निम्न तालिका से उसके महत्व' का पता छूग सकता हैं :-- 


हि मंगफली गे 

वर्ष क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पादन (टनों में) निर्यात (टनों में 
'१९४७-४ ८ १,००,७९,००० ३४, ११,००० ६०,००० 
03 कक के. ह १,०४,७२,००० ३३,२३१,००० ९६,००० 


मद्रास में मंगफली की सबसे अधिक खेती ४० छाख एकड़ भूमि में होती 
है । उसके बाद बम्बई में लगभग २० लाख एकड़, हंदराबाद में १५ राख एकड़ 
तथा मध्यप्रदेश में ६ लाख एकड़ भमि में मंगफलो की खेती की जाती हैं । भारत ने 
१९४९-७० में १,२६,० ०० टन मंगफली का निर्यात करके १९५०-०१ में कुल ३६,००० 
का ही निर्यात किया । किन्तु उसने इसी बीच में ७० लाख गेलन' मुंगफछी के तल के 
मकाबले १ करोड़ ५६ लाख गैलन तेल का निर्यात किया । मूंगफली के लिए जम॑नी 
नीदरलेण्ड्स, स्विटजरलेण्ड और ब्रिटेन हमारे सबसे अच्छे ग्राहक हँ और उसके 
तेल के लिए बर्मा, फ्रांस और नीदरलेण्डस हमारे ग्राहक हैं । भारत सरकार मूंगफलो 
के दाने की उपेक्षा उसके तेल का निर्यात बढ़ाने में सफल ही गई क्‍ 
भारत भर में १९४८ में १ करोड़ ४० राख एकड़ भूमि में १७,०६,००० 
टन तिलहन का उत्पादन हुआ । यह उत्पादन १९५१ में बढ़ कर १ करोड़ ५५ लाख 
फऋकड़ भूमि में २७,३८,००० टन हो गया । नीति यह है कि बीजों की अपेक्षा तेल 
का निर्यात बढ़ाया जाय, जिससे उनकी खली हमारे पशुओं के भोजन के लिए बच रहे। 
अलसी इन सब में अधिक महत्वपूर्ण है। १९४८-४९ में ३९ लाख एकड़ भूमि में ४,३९, 
००० टन अलसी का उत्पादन हुआ था। अलसी के तेल का निर्यात १९४९-५० के १८ 
लाख गेलन तेल के मकाबल १९५०-५१ में १४ लाख टन तेल हुआ । आज अलसी 
तथा उसके तेल के लिए आस्ट्रेलिया, हमारा सबसे बड़ा ग्राहक हैँ । उसके अन्य मुख्य 
ग्राहक इटली, मिस्र, न्यजीलेण्ड, ब्रिटेन और पाकिस्तान हें । 
हमारे रेंडी के बीज तथा तेल का निर्यात बहुत घट गया है । किन्तु १९४९- 
५०'के ५,००० टन रेंडी के बीज तथा ११ छाख टन तेरू के निर्यात को अपेक्षा वह 
१९५०-०१ में बढ़ कर ७८,००० टन तथा ६० लाख गेलन हो गया। उसके निर्यात 
को बढ़ाने के लिए उत्पादन की किस्म को अधिक अच्छा करने का यत्न किया जा रहा है । 


तरे ( 7089]08 8९४० ) को सरसों में मिलाकर भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए 
इसका उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी भारत अर्थात्‌ उत्तरप्रदेश, पंजाब, बिहार ओर 
बंगाल में किया जाता है । तरे के बीज का निर्यात ब्रिटेन, इटलो, बेल्जियम तथा फ्रांस 
को किया जाता है । भारत भर में तरे तथा सरसों का उत्पादन १९४९-५० में ४८ 
' लाख एकड़ भूमि में ७,९३,००० टन का हुआ था | उसके बाद १९५०-५१ में ५५ 
लाख एकड़ भूमि में ८,२६,००० टन का हुआ । उत्तरप्रदेश तिर का सबसे बड़ा 
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उत्पादक है । इसका निर्यात सबसे अधिक यरोप के महाद्वीप के देशों को किया जाता 
है । १९५०-५१ में तिल का ५० छाख एकड़ में ४,२७,००० टन उत्पादन हुआ था। 

गोले का तेल भी एक खाद्य पदार्थ है । इससे भोजन पकाने में काम लिया जाता 
। साथ ही इससे नकली मक्खन (//9/'297778 ) तथा बनस्पति बनाया जाता हूं । 
इसकी खेती १५ लाख एकड़ में की जाती है । 

६. उत्पादन बढाने की आवश्यकता । भारत की ग्रामीण जनसख्या का 
अधिकांश केवल पेट भरने द्वारा ही अपनी गुजर करता आया है। ग्रामीण क्षेत्रों 
में प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न अनमान उसको वास्तव में अत्यन्त निम्न स्तर पर ही 
ले जाते हें। १९४८-४९ के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय कमेटी ( )४७॥70779| [700776- 
(/07777766686 ) की प्रथम रिपोर्ट १९५ १ में प्रकाशित हुई थी,उसमें ३४ करोड़ १० लाख 
जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय २५५ रुपया लगाई गई थी । इस कमेटी के निणय के 
आधार पर लरूगाए हुए हिसाब के अनुसार ६८ प्रतिशत व्यक्ति कृषि की आजीविका 
में लगे हुए थे । क्ृषि कार्य में लगे हुए व्यक्ति की आय १८० रुपया तथा अन्य कार्य 
में लगे हुए व्यक्ति की आय ४१६ रुपये लगाई गई थी। ग्रामीण आय को बढ़ाने का 
एकमात्र उपाय कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करना हैं । 

इस समस्या पर एक और दृष्टिकोण से विचार करने पर. यह दंखने में 
आता है कि आज भारत को अन्न की भयंकर कमी का सामना करना पड़ रहा हैं। अधिक 
अन्न उपजाओ' आन्दोलन के चलाये जाने पर भी यह कमी बनी हुई है, वरन्‌ और 
अधिक बढ़ गई है । सूखा, बाढ़ें तथा अन्य प्राकृतिक आपत्तियां इस आपत्ति को बढ़ाने 
का कारण हैँ । जबकि हमारा उत्पादन घट रहा हे हमारी जनसंख्या चालीस लाख 
प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है । इसके परिणामस्वरूप विदेशों से अत्यधिक मात्रा 
में अन्न का आयात करना पड़ रहा है । 

९४७ में देश के स्वतन्त्र होने पर सरकार ने स्थिति की गम्भीरता का 
अनुभव किया | अतएवं उसने इस विषय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य 
पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया। भुगतान के संतुरून में कमी तथा पाकि- 
स्‍्तान के साथ व्यापार ठप्प हो जाने के कारण सरकार को रूई तथा पटसन का 
उत्पादन भी बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा । उन्होंने घोषणा की कि सरकार की 
इच्छा मार्च १९५२ के बाद अन्न का आयात करने की नहीं है, किन्तु प्राकृतिक आपत्तियों 
के कारण उसके प्रयत्न इस विषय में भी असफल प्रमाणित हुए । अतएव उन्होंने इस उद्देश्य 
को १९५६ में प्राप्त कर लेने की योजना बनाई है । इस विषय में दो दिशाओं 
में यत्त किया जा रहा हें--अधिकाधिक भृमि में कृषि किये जाने का यत्न किया जा रहा 
ह और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने का यत्न भी किया जा रहा है। प्रथम समस्या का 
अथ हूं व्यर्थ पड़ी हुई भूमि का सुधार, और दूसरी समस्या अत्यधिक खेती पर बल देती 
है । अब उनके सम्बन्ध में विचार किया जायगा । 

७. यान्त्रिक कबि हारा भसि सधार की सम्भावनाएं । ७८ करोड़ १० एकड़ 
लाख के समस्त क्षेत्रफल में से ८ करोड़ ८० लाख एकड़ कृषि योग्य परती भमि समझी 
जातीह । इसके अतिरिक्त एक करोड़ एकड़ भूमि ऐसी हैं जो किसी समय कृषि के 
काम में आती थी, किन्तु अब उत्त पर इतनी अधिक कांस पैदा हो गई है कि 
इसको छोड़ देना पड़ेगा । एक तीसरी प्रकार की बेकार भूमि और भी है जो ऊसर 
कहलाती है । उसमें रेत जैसे क्षार मिले होते हैं । 

कृषियोग्य परती भूमि' कहलाने वाली भूमि क्षियोग्य' नहीं है । इसमें 


जिफ् 
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से दो या अढ़ाई करोड़ एकड़ से अधिक भूभ्ि को जोत कर हछाभ प्राप्त नहीं किया 
जा सकता । यह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिए 


कोषागार है । 
जेसा कि ऊपर कहा गया है कि अधिक भूमि में कृषि करना एकदम आवश्यक 
हो गया है; अतएव हम उसकी सम्भावनाओं पर विचार करेंगे। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रफल में १९५६ तक निम्न प्रकार से वद्धि 
करने का प्रस्ताव किया गया हें-- 


बड़े-बड़े सिंचाई के कार्यों से ८० लाख एकड़ 
छोटे-छोटे सिंचाई के कार्यों से ७० लाख एकड़ 
ऊसर में खेती करने से ४० लाख एकड़ 
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा भूमि-सुधार से १५ लाख एकड़ 


जंगली घास वाली भमि प्रथम श्रेणी के खाद्य उत्पादक क्षेत्र हैँ । कांस, 
हरिया अथवा दूब वह जंगली घास हें, जिन्होंने इन क्षेत्रों को देशी औजारों से 
खेती न करने योग्य बना दिया है । केवल विशेष ८० अश्व शक्ति के ट्रेक्टर विशेष 
हलों के साथ, .जो भूमि के अन्दर १२ इंच तक घस सकें, इस काम को कर सकते 
हैं । इन भमियों के आरम्भ से ही बसी होने के कारण, उनके ऊपर नई बस्ती बसाने 
का खर्चा भी नहीं होगा । 

नई भूमियों को सुधारना कुछ कठिन काये है । वह मलेरिया से भरे हुए क्षेत्र 
हैं और उनमें यातायात के साधन भी नहीं हैँ । वहां न गांव हँ और न पीने का 
पानी । इन गहन झंखार वाले जंगलों को साफ करते के बाद यहां इन सभी सुवि- 
धाओं को भी उपलब्ध करना पड़ेगा। वक्षों को गिरा कर भूमि में से उनको जड़ों 
को भी निकालना होगा । अतएव यहां वक्ष उखाड़ने वाले भारी भारी ट्रैक्टरों की 
आवश्यकता पड़ेगी । उत्तर प्रतेश के गंगा खादर तथा नेनीतार (तराई) में इस 
प्रकार की योजनाएं चला दी गई हैँ और वहां सफलता प्राप्त हुई है, । 

अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने अमरीका से ३७५ नए ढंग के भारी ट्रैक्टर तथा अन्य 
सामान मोल लेने के लिए भारत को एक करोड़ डालर का ऋण दिया हैं। अमरीका 
से यह माल आ चुका है । उसको पन्द्रह-पन्द्रह की इकाइयों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
मध्य भारत और भोपाल को दे दिया गया है । कुछ ट्रैक्टर पंजाब को भी दिये गये हें । 

यन्त्रों द्वारा भूमि सुधार करने का यह सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाती 
हैं। यह भूमि-सुधार से स्वतः आय सिद्ध है। जंगली घासों की भूमि को सुधारने का 
खर्चे प्रति एकड़ ४० रुपये तथा नई भूमि को सुधारने का खर्च प्रति एकड़ ५० रुपये पड़ता 
हैं । इस सारे खच को ५ से लेकर १० वर्ष तक सुगमता से चुकाया जा सकता है। 


ऊसर अथवा रेह वाली भूमि को सुधारने की समस्या बिलकुल भिन्न प्रकार की 
है । किन्तु उसको सुधारने के साधनों को भी अच्छी तरह से समझ लिया गया 
है । इस प्रकार की भूमि में कुछ थोड़े ही समय में हल चलाया जा सकता है। 

इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं से हम को ७२ लाख टन अन्न, २० लाख 
गांठ पटसन तथा १२ लाख गांठ रूई तिलहन तथा चीनी के अतिरिक्त मिलेगी । 


८. वर्तमान बंजर भूमियां । एक वर्ष में साढ़े पांच करोड़ एकड़ भूमि को घेर 
लेती हूँ । इस प्रकार की भूमियों का अनुपात अत्यधिक हैं। इससे हमारे कृषि- 


ण्ट भारतोय अर्थशास्त्र 

प्रणालियों के पुरानेपन पर प्रकाश पड़ता है । वैज्ञानिक खाद देने तथा फसलों 
की ठीक तौर से अदला-बदली करते रहने से इस क्षेत्र को बरबाद होने से बचाया 
जा सकता है । पाइचात्य देशों में बंजर भूमि के स्थान पर अनाज, आलू तथा जड़ों 
वाली फसलें एक-दूसरे के अंदर जोत कर बो दी गई हैं। इससे हमारी कृषि अर्थ 
व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होगा कि फसलों से और भी अधिक विशेषता प्राप्त की 
जा सकेगी। अगले पांच वर्ष में ४० लाख एकड़ बंजर भूमि को क्ृषियोग्य बनाया 
जायगा । 

९. उन्नत कृषि-प्रणाली के लिए कार्यक्षेत्र । १९४८ में भारत की जनसंख्या 
में प्रति व्यक्ति खेती का क्षेत्रफल .७१ एकड़ था। जापान में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 
१.३ एकड़ से कुछ कम पड़ती है, किन्तु जापान में कृषि की उन्नत प्रणालक्षियों का 
उपयोग किये जाने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन भारत को अपेक्षा कहीं अधिक हैं, 
जिससे वहां खाद्य की कोई बड़ी कमी नहीं है। भारत में प्रति एकड़ उत्पादन संसार 
भर में लगभग सबसे कम है । नीचे दी हुई तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा। 

उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन (१९४८)* 
पौंड प्रतिएकड़ पॉड प्रति व्यक्ति 


१. रूई (ओटी हुई ) भारत ८७ ३े 
पाकिस्तान १५९ ६ 

मिस्र... (५९० 225 

अमरीका ३१२ के 

२. चावल भारत १०४७ १८५ 
थाईलेण्ड ११४१ ६८७ 

बर्मा १२१६ ६८६ 

चीन २२४३ पल 

क जापान ३२३२१ ३१३ 

३. ग्रह भारत हक 32 
पाकिस्तान ७३३ १०० 

आस्ट्रेलिया ९०९ १४८४ 

कनाडा ९७९ १८३२ 

अमरोका १०७९ ५३८ 

फ़ांस १६१० श्र 

४, कच्ची ख्ांड भारत २०६३ शै३ 
(चुकन्दर सहित ) क्यूबा ४५६७ २६९२ 
मारीशस ६१३२ १९७५६ 

अमरीका ३७०१ र्५ 

५. पटसन भारत १०५९ रु 
पाकिस्तान ११६८ ३० 


ये अंक वास्तव में दिलचस्प हैं। इनसे यह स्पष्ट रूप से पता लग जाता है. 
कि पाकिस्तान सहित सभी देश किस प्रकार भारत को अपेक्षा प्रति एकड़ प्रत्येक , 
वस्तु का उत्पादन कर रहे, है । भारत को नदी योजनाओं तथा सिंचाई की अन्य 
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योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर इस बात का कोई कारण नहीं रहेगा कि भारत 
भी पर्याप्त रूप में अपने प्रति एकड़ उत्पादन को क्‍यों नहीं बढ़ा लेगा । 


भारत में उच्नचत क्ृपि के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत में केवल उपज ही 
कम नहीं होती, वरन एक राज्य से दसरे राज्य में विभिन्नता भी कम नहीं है । उदा- 
हरणार्थ, १९४८-४९ में चावल की प्रति एकड़ उपज इतनी. विभिन्न थी कि मद्रास 
में ९६१ पौंड से लेकर बिहार में ५८६ पोण्ड थी। गेहूं की उपज पंजाब में ८०९ पोण्ड 
से रगाकर हँदराबाद में १२२ प्रौण्ड तक श्री; गड़ की उपज बम्बई में ७9,३९५ 
पौंड से छेकर पंजाब में २,२७२ पौंड तक थी । रूई की उपज पंजाब में १२६ पौंड 
से लेकर बड़ौदा? में केवल ४३ पौंड तक थी । इस अन्तर के कुछ तो भूमि तथा वर्षा 
आदि प्राकृतिक कारण हैं तथा कुछ कृषि की प्रणालियों में अन्तर । 


१०. कम उत्पादन का उपचार | भारत में प्रति एकड़ उत्पादन अत्यन्त कम हैं। 
यह अन्य सब देशों से ही कम है । भारत में कम उत्पादन के मुख्य कारणों को संक्षेप में 
इस प्रकार रखा जा सकता है--विभाजन तथा पुनरविभाजन के कारण भारत के खेतों 
का अत्यधिक एवं अलाभदायक छोटा परिमाण, घटिया बोज तथा खेती के पुराने तरीके, 
आचीन जमाने के औजार, खाद्य तथा सिंचाई की अपर्याप्तता, पंजो को कमो, बेचने की 
सुविधाओं को न्यूनता, भूमि को भोतिक तथा रासायनिक गणों को कमी, निर्धनता, 
अस्वास्थ्य, अज्ञान, किसान का दकियानसोपन तथा उसको ऋण-ग्रस्तता ओर भमि पर 
अधिकार को दोषयूणं प्रणालियां । 


अगले अध्यायों में इनमें से प्रत्येक विषय पर पथक-पृथक्‌ विचार किया जायगा | 
तो भी साधारणतया प्रति एकड़ उपज को निम्नलिखित रीतियों से बढ़ाया जा सकता है--- 


(१) फसलों को अच्छो तरह से बार-बार अदल-बदल कर, (90$9607 
५07 0/0]08 ) ' 

(२) भूमि के प्रकार के अनुसार फसल में अधिक विजश्ञेषता प्राप्त करके 

(३१) बढ़िया तथा चुने हुए बीज बोकर; 


(४) अधिक अच्छा खाद देकर, अधिक अच्छो खे तो करके, नियमित तथा पर्थाप्त 
पानी देने का प्रबन्ध करके 


(५) मनुष्य, पशु-रोग तथा संक्रामक रोगों से को जाने वाली हानि का 
परिमाण घटाकर । | 


अदल-बदल कर फंपल बोने के विषय में किसान तभो कुछ सोख सकता है जब 
उसके पास खेत कुछ बड़ा हो । अनेक युगों के संचित अनुभव ने उसको यह सिखला 
दिया हैँ कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए एक फप्तल के बाद दूसरी कौन सी 
ब्रोई जाय । | 


क़िसी स्थान की फसल में आवश्यकता से अधिक विज्लेष॑ता प्राप्त करना उचित 
नहीं हू । उसी गांव द्वारा विभिन्न प्रकार की बोई हुई फसलें मूल्य के परिव्रतेनों तथा 
भ्तिकूल ऋतु के विरुद्ध बोमे का काम देतो है,.तो भी रुई, गेहूँ तथा तिलहन जैसो वस्तुओं 
उचित विशेषता प्राप्त करने से उत्पादन बढ़ सकता है । 

जहां तक बीजों के चुनने तथा सुधार का प्रश्न है, कृषि विभ्वाग के प्रयत्नों का बहुत 


पा न अल 


१.. यं अक 480०प॥प४७॥ 5#प४४0४ 0 इंक॒पं&, 4949, जामक पुस्तक से छिये 
गए हू । 


६० भारतीय अथशास्त्र 


अच्छा परिणाम हुआ है । गेहूं, बिनौले,गन्ने आदि की सुधरी हुई किस्मों से उनका प्रतिः 
एकड़ उत्पादन पर्याप्त बढ़ा है । इस विषय सें अभी और भी उन्नति की संभावना हूं । 


कृषि की अधिक उन्नत प्रणाली, खाद को आवश्यक परिमाण में देने तथा पर्याप्त 
वर्षा न होने के स्थानों में ठीक सिचाई की सुविधाओं से पौधे अधिक अच्छी तरह बढ़ते हूं। 
यद्यपि इस विषय में अभी बहुत कुछ करने को है तथापि कुछ न कुछ किया भी जा चुका 
हे । 

अच्त में, मनुष्य तथा पशु के विरुद्ध खेतों की बाड़ लगाने की समस्या को कृषि 
की अन्य समस्याओं के समान खेतों को एक करके सुगम बनाया जा सकता है । छोटे-छोट 
खेतों को मिला कर उन्हें एक बड़ा खेत बना देने के आन्दोलन को आग्रह द्वारा और जहां 
आवश्यक हो कानून द्वारा गतिशील कर देना चाहिये । सहकारी कृषि((४0-0067- 
8४ए6 #'9770]7 2 ) की प्रणाली द्वारा खेती के छोटे-छोटे टुकड़ों की समस्या को अंतिम 
रूप से सुलझाया जा सकता है । जहां तक साधारण तथा संक्रामक रोगों का 
सम्बन्ध है, कृषि विभागों ने इन रोगों के रूप तथा उनको दूर करने के सम्बन्ध में अनुसंधान 
करके अत्यन्त उपयोगी काम किया है। इन विचारों के लिए अधिक प्रचार की आवश्यकता 
हैं। इन उपायों ह्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए साधा रण शिक्षा का एक 
कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, जिससे किसान को नए विचारों के ग्रहण करने को 
तेयार किया जा सके । 

११. सहकारी फषि। ऊपर जिन उपायों पर विचार किया गया है, वह सभी 
तबतक व्यर्थ है जब तक किसान के पास लाभदायक भूसम्पत्ति न हो । यदि भारत में कृषि 
को उन्नत करना है तो किसान के खेतों के आकार को बढ़ाना होगा। रूस ने समस्त भूमि 
का राष्ट्रीयकरण करके तथा क्ृषि को राष्ट्रीय उद्योग बनाकर इस समस्या का हल कर 
लिया । ब्रिटेन जसे कुछ देशों में अब भी बड़े-बड़े जमींदार हैं । तो भी भारत में इन दोचों 
में से किसी भी योजना को नहीं अपनाया जा सकता। इनमें से प्रथम सम्भव नहीं है,क्योंकि 
भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं है। दूसरी सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है । 
अतएव एक तीसरा उपाय हे---संयुक्त कृषि अथवा सहकारी कृषि। इसके द्वारा किसान 
भूमि में दिकूचस्पी रखते हुए भी बृहत्परिमाण पर कृषि के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
संयुक्त सहकारी क्ृषि कार्यों की स्थापना अनेक दंशों में की जा चुकी है । उनमें से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण देश फिलिस्तीन, मैक्सिको और अमरीका हैं। इन सहकारी फार्मों 
हारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में कृषि की उन्नत प्रणालियों को लागू करने में सफलता मिली है। 
किसानों ने प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया है और अपने जीवनमान को ऊंचा किया है । 


भारत में सहकारी क्रषि के लिए विद्वाल क्षेत्र है। जमोंदारी प्रथा को ययासं मव 
शीध्य समाप्त करके भूमि पर राज्य को अधिकार कर लेना चाहिये । फिर उनको आर्थिक 
रूप से विभकत करके ऐसे किसानों को दे दिया जाय, जो उस पर स्वयं खेती करें और 
उसकी किसी और को भाड़े पर न दें 3 इस कार के खेतों का भविष्य में विभाजन 
कानून द्वारा बन्द कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त क्ृषियोग्य परती भूमि को 
सुधार कर उस पर सहकारी आवार पर खेती कराई जाय। कृषि के सभी कार्यों की 
शाखाओं में कोआप रेटिव कृषि की जाय। न कोआपरोेटिव फार्मों में व्यक्तिगत स्वामित्व 
के अधिकार को मानते हुए भी उसका काम एक जगह होना चाहिये । और उत्पत्ति का 
बिक प्रत्येक सदस्य द्वारा श्रम, औजारों तया पशुओं के अनुदान के अनुपात में होना. 
चाहिये । 


पाचवा अध्याय 
व रु २ [| 0 है. 44 
भूमि के पट्टों को प्रणालिया 
१. प्रस्तावना। भारत में उत्पन्न होने वाली फसलों के रूप और उनके विभाजन 
के विषय में हम पहले ही. पढ़ चुके हैं। उन खेतों के रूप तथा उनसे लाभ उठाने के लिए 
उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि पहले कृषक की भूमि 
के सम्बन्ध में और उसको कातूती स्थिति के विषय में जानकारी (प्त कर ली जाय । 
यह भूमि के पट्टों का विषय है । जिस भूमि पर कृतक खेती करता हैं, हम उसके 
ऊपर उसके अधिकार, उदाहरणार्थ, स्वामित्व, बिक्री तथा बंवक रखने आदि के सम्बन्ध 
में विचार करते हुए यह देखेंगे कि कातून अथवा प्रथा उत अधिकारों को कहां तक 
स्वीकारकरती । 
२. भूमि पट्टों की प्रगालियाँ। अब हम भारत में भमि पर अधिकार 
'करने के नियम की रूप प्रशाली के सम्बन्ध में वाद-विवाद करेंगे। बंडन पाॉविल 
(38067 ?0ज्ा७) ने, जो इस विषय के अधिकारी लेखक हैं, निम्नलिखित 
8 में किसान तथा सरकार के बीच में आने वाल विभिन्न स्वत्व वालों को प्रकट 
कया है-- 


एक स्वार्य दो स्वायें तीन स्वार्थ चार स्वार्थ 

१. सरकार १ै.सरकार १ सरकार १. सरकार ९. सरकार 

एक मात्र मालिक २. रैेयत अथवा २. एक जमींदार २. जमींदार २. एक ऊपरी 
है अर्थात्‌ राज्य निश्चित अबि- ताललुकंदार मालिक । 

की जमींदारी कार (काइत- यागांव का ३. अर्वमालिक ३. एक. मालिक 


(56866 ॥,9700- कार नहीं) के मिश्रितसमूहू भूमि पर अधि जभींदार प्रायः 
07'0877) साथ दखलकार, ३. वास्तविक कार करने वाला करके ग्राम 


जैसे काइत करने ' ु की सभा 
म॑ [स, बम्बई वालाया व्यक्तिगत ४. रैयत या ४. वास्तव में 
ऑरबरार में हिस्सेद्वर वास्तव में खेती करने वाले * 
. अर्थात रैयतदार आदिअर्थात्‌ खेती करने वाले हिस्सेदार आदि 
वारी प्रथा जमींदारी प्रथा अथवा' महल- 
कारी प्रथा 


राज्य की जमींदारी प्रथा को अलग छोड़कर, जो कि अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं है, इस प्रकार इस देश में भूमि पर अधिकार करने के नियम की तीन मुल्य प्रगालियाँ 
रेयतवारी, महलवारी, तथा जमींदारी । 
[, 7,87006 89०ए७४प७ #०4 फ्रेलंधरंक तश्वाक, 2, 99. 


६२ भारतीय अवथंगशास्त्र 


अब हम इनमें से प्रत्येक प्रणाली के सम्बन्ध सें पृथक्‌ू-पृथक्‌ विचार करेंगे । 

३. रंयतवारी प्राणाली । इस प्रगाली को मदरास मेंप्रथम बार १७९२ में चज़ाया 
गया। बाद में इसको बम्बई में भी लागू किया गया। १८५५-५८ को मदरास शासन 
रिपोर्ट में रैयतवारी प्रणाली की निम्निलिखित दछु्दों में व्याख्या की गई हूँ । र॑यतवरी 
प्रणाली में भूमि के प्रत्येक रजिस्टर्ड (#828687860 ) करने वाले को उसका मालिक: 
मान लिया गया है और वह सीवा सरकार को पंसा देता है । उसको अपनी सम्पत्ति को 
किसी और किसान को किराये पर देने अथवा उसको दानपत्र, बिक्री अयवा बंबक द्वारा: 
हस्तान्तरित करने का अधिकार है । जब तक वह तखमीता की हुई निश्चित रकम को 
सरकार को चकाता रहगा, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता । उसका यह अविका र 
है कि वह प्रति वर्ष अपनी सम्पत्ति को चाहे बढ़ावे, चाहे नष्ट करदे अथवा बिल्कुल छोड़ 


दे। १ पंजाब की तो आबादियों में भी भमि पर अधिकार करने की ऐसी ही प्रणाली थी ॥ 
कुछ लेखकों का विचार है कि रैयतवारी प्रणाली में राज्य जमींदार होता है । इसः 


सम्बन्ध में यह यक्ति दी जाती है कि (क) यदि काइतकार मालगुजारी न दे तो राज्य. 


भमि को छीन सकता हे, (ख) बेकार भूमि राज्य की होती है, (ग) काइतकार को: 


भूमि को छोडने का अधिकार है, और तब उसको राज्य ले लेता है । 
इसके विरुद्ध यह तक दिया जाता हैं : (क)के अनुसार स्वामित्वाधिकार कभी पूर्ण 


नहीं होता । सभी सम्पत्ति इस मालगुजारी को देने की शर्त पर रखी जाती हूँ, जो उस 
पर वाजिब होता है। यदि राज्य की मांग को न चकाया गया तो वह किसी भी भभि को! 


बापिस ले सकता है । 

(ख) खाली जमीन राज्य की हो सकती है, किग्तु यह बात कृषिक्षेत्रों पर लागू 
नहीं हो सकती । (ख) को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है । पंजाब में महलवारी 
प्रणाली में गांव की परती जमीन तक में स्वामित्व का अधिकार गांव वालों का तब॒ तक 
संयुक्त रूप से बना रहता है, जब तक उसका विभाजन न कर दिया जाए 


| (ग) काइश्तकार को जमीन छोड़ने की अनुमति देने का अर्थ यह है कि वह भूमि 
को उस मालगुजारी, के योग्य नहीं समझता जो उसको उस पर देनी पड़ती है। किन्तु 
इसका यह भी अर्थ नहीं हैं कि राज्य अपने को जमींदार समझता है । काइतकार को 
जमीन छोड़ने का -अधिकार राज्य के स्वामित्वाधिकार की रक्षा के लिए न देकर उसको 
इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है कि वह ऐसे समय पर भी 
खेती करता रहे, जब कि भूमि, पर स्वामित्वाधिकार को अधिक मुल्यवान नहीं समझा 
जाता और उसको भमि में खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाता । 


: अन्त में हम काले (॥९96 ) के साथ इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि “रैयतवारी' 
क्षेत्र में सरकारी भमि' का तथाकथित अधिकारी, अपनी भमि का उतना ही मालिक 
है, जितना बंगांल का जमींदार । इन दोनों में केवल अंतर यह है कि बंग,ल के जमींदार 
की मांलूुंगजारी स्थिर होती हे, जबकि दूसरे की माऊगजारी को कभी-कभी बढ़ाया 
जा सकता है। 


इस प्रणाली से मख्य लाभ यह होता है कि उसमें जमीन के बीच कोई मालिक 
नहीं होता और किसान का सरकार के साथ सीधा संबंध होता है । बिचौलिये कोई नहीं 


., उग06॥ ४65ज्ञ०)-78तत 8ए४8%४ ०07 फिक्ता50 . 30008, ४654, .,7. 
५885. 
2, 7९9॥8.---04787 70070908 ५०), ॥], 72, 78॥. 
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भूमि के पट्टों की प्रण/लियां द्३ 


होते । अधिकारी द्वारा अपनी भूमि को किसी अन्य काइतकार को भाड़े पर देने के कारण 
यह लाभ समाप्त होता जा रहा है । फिर भी यहां की स्थिति इतनी बुरी नहीं हैं, जितनी 
जमींदारी प्रथा में होती है। यह भी पेता चला है कि इन क्षेत्रों में भूमि कृषि न 
करने वालों के हाथ में ऋ्रशः जा रही है। कृषि रहित श्रमिकों को संख्या लगातार बढ़ 
रही है और खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है । 

इस प्रणाली में भूमि की मालगुजारी का तखमीना करने की प्रणाली भी दोषपूर्ण 
है । इसमें प्रबंध अधिकारी की इच्छा पर सब कुछ छोड़ दियाः जाता है, जिसे केवल 
अपने अनुमान पर काम करना पड़ता है। इसमें दूसरी कमी यह है कि फसल के: 
व्यक्तिगत तखमीने के कारण ग्रामीण जीवन का सामूहिक आधार नष्ट हो गया है और 
इससे ग्रामीण समाज का पतन हो रहा है । 

४. महलवारोी प्रणाली । इस प्रणाली को आरणम्भ में आगरा और अवध में 
अपनाकर बाद में इसे पंजाब पर लागू किया गया था। महल्वारी प्रणाली में भूमि 
पर ग्रामीण समाज के हिस्सेदारों का सयक्‍त अधिकार होता है । उन समाज के 
हिस्सेदार सुदस्प्रों पर इस भमि की सालगुजारी का संयुक्त रूप से. तथा पृथक- 
पृथक उत्तरदायित्व समझा जाता हैं ।” इस प्रकार मूमि पर अधिकार करने की एक 
विशेष प्रणाली पंजाब में पाई जाती है | कैलवर्ट ((१७]ए७/४) कहता है कि पूर्व 
के पुराने बन्दोबस्त के जिलों में ग्रामीण समाज का संयुक्त रूप से मालगुजारी देते 
रहने की शर्त पर भूमि पर पूर्ण स्वामित्वाधिकार होता है न कि उसके नीचे के खनिज. 
द्रव्यों पर । राज्य जमीन का सबसे बड़ा मालिक होता हैं। वह उस भूमि को सार्वजनिक 
उद्देश्यों के लिए अथवा भीषण अपराध के कारण अथवा मालगुजारी न चुकाने पर अथवा 
बन्दोबस्त की नई मांग को अस्वीकार कर देने पर भूमि को वापिस छीन लेने का अधिकार 
अपने पास रखता है । किन्तु इन- अधिकारों का प्रयोग इतना कम किया जाता है कि ग्रामीण 
समाज के पूर्ण अधिकार में बहुत कम और वह भी कभी-कभी ही हस्तक्षेप किया जाता 
हैं और राज्य के अधिकार एक बड़े जमींदार के कत्तंव्यों तथा उतरदायित्वों में बाधा नहीं 
डालते ।” कैछवद इस संम्बन्ध में आगे यह भी लिंखता है, यदि कोई मालिक अपनी भूमि 
को छोड़ता है तों उसको उस भूमि की मालिक ग्राम-संमाज ले लेती हैं । कानून तथा व्यव- 
हार दोनों हीं प्रकार से ग्राम-समाज के अधिकारों की सावधानी से रक्षा की जाती है । 
वह ग्राम की. सर्वसाधा रण” भथवा शामिल्ात भूमि के उसके व॒क्षों तथा घास सहित मालिक 
होते हैं; और वह गांव के भकान के स्थान के भी मालिक होते हैं ।”* 

. ' संयक्‍त गांबों में भूमि का तीन प्रकार से भाग. किया ,जाता है । तीन प्रकार के 
, गांव यह होतें हें-- 

(१) वंशानगत गांव, जहां भूमि के मालिक एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं । 
प्रत्येक का भाग उसकी वंशावलि में स्थिति पर निर्भर करता हैँ । इनमें से कुछ गांबों 
में भूमि का स्वामित्व सम्मिलित होता है। कुछ 'में पूर्वजों के भाग (पट्टादारी) 
के अनुसार विभाज़न हो जाता है. और कुछ अन्य गांवों में विभाजन आंशिक (आंशिक 
पटटादारी ) होता है । , ला गण 

.. (२) पृव पुरुषों के गांवों से भिन्‍न गांव, इनमें पूर्व-प्रथा अथवा भाईचारे के 
सिद्धान्त. के अनुसार हिस्से बंटते हैं । यह हिस्सा-बांट कई ढंग से की जाती है.: समान 
भाग में, अपने-अपने हों की संख्या के अनुसार अथवा पानी या कुओं के भाग के 
अनूसार । भूमि को तब भी सम्मिलित स्वामित्व में ही माना जाता हैं । 
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(३) ऐसे गांव, जिनमें वर्तमान खेतों की वर्त्तमान स्थिति को ही स्वीकार 
कर लिया जाता है और उनके विभाजन के लिए वहीं कोई नियम नहीं होते । 

एक आदर ढंग के सम्मिलित गांव में मालिक स्वयं ही किसान होते हैं । 
कुछ मामलों में भूमि कुछ अन्य ऐसे किसानों द्वारा भी जोती जाती है, जो छगाव नकद 
अथवा वटाई के रूप मे देते हैं। अन्य मामलों में बहुत अधिक भूमि का मालिक अपनी 
भूमि का कुछ भाग दूसरे किसान को दे देता है और शेष में खेती करता है ॥ कुछ 
मामलों में कम जमीन वाला किसान कुछ अन्य भूमि को रूगान पर लेकर अपनी 
छोटी सी जमीन को बढ़ा लेता है। जब किसी मालिक किसान के पास आश्थिक रूप से 
इतनी बड़ी भूमि होती हैं कि वह उसमें अपने परिवार की सहायता से ही खेती 
कर लेता है तो उस भूमि से सबसे अधिक लाभ होता है। यदि किसान अपने 
साधनों को सरकारी आधार पर एकत्रित करके कृषि की यांतजिक प्रणाली का उपयोग 
करें तो यह एक आदरशो खेती हो सकती हैँ । किसानों के स्वामित्वाधिकार की यह प्रणाली 
पंजाब में है, यद्यपि इसमें खेत बहुत छोटे-छोटे हो जाते हैं । ऐसे मामलों में भूमि से 
अधिकतम हछाभ प्राप्त करने के लिए सम्मिलित कृषि अत्यन्त आवश्यक है. । 

५. जमींदारी पढ़ा प्रगाली | इस प्रणाली के अन्तर्गत एक या अधिक व्यक्ति 
एक गांव अथवा गांवों के मालिक होते हैं और वह मालगुजारी भुगतान के लिए उत्तरदायी 
होते हैं। इस प्रकार के ग्रांव बंगाल की विशेषता हैं । यह उत्तरप्रदेश में भी हैं ; किन्तु 
पंजाब में यह बहुत कम होते हैँ | मध्यप्रदेश में मालगुजार लोग बंगाछ के अर्थ में जमींदार 
नहीं होते । बम्बई में भी जमींदारी रियासतों की कुछ किसमें मिलती हैं । मद्रास में भी 
बंगाल की शैली के कुछ बड़े जमींदार होते हैं । उनके पास समस्त क्षेत्रफल की लगभग 
3 भूमि है ।* 

भूमि बन्दोबस्त के समय के दृष्टिकोण से जमोंदारी प्रया भी दो प्रकार की होती 
है--स्थायी बन्दोबस्त बाली रियासेतों की प्रणाली ॥ इसमें भूमि को मालगुजारी सदा 
के लिए निश्चित कर दी जाती है । ज॑सा कि बंगाल में तथा मद्रास के कुछ भागों में । 
दूसरी प्रणाली अस्थायी बन्दोबस्त वाली रियासतों की प्रणाली हैं। इसमें प्रायः ३० 
था ४० वर्ष के बाद भूमि की माछगुजारी पर फिर विचार किया जाता है। 

बड़ी रियासतों के. मालिक प्राय: स्वयं खेती नहीं करते, वरन मुजारे रखते 
हें। मुजारे भी दो अकार कें होते हें--प्रथम स्थायी मुजारा जिसे जब तक यह रुगान 
देता रहे, बेदखल नही किया जा सकता और न ही उस लगान का कुछ विशेष परि- 
स्थितियों के बिना बढ़ाया जा सकता है । दूसरा अस्थायी मुजारा जिसे जमींदार जब 
चाहे भूमि से बेदखछू कर सकता है और जितना छगगान चाहे ले सकता हँ.। असली 
किसान तथा जमींदार के ब्रीच भी--जो सरकार को मालगुजारी देता है---लगान लेने 
वालों का प्रायः एक समूह पाया जाता है, ज्निके इस प्रकार के विभिन्‍न नाम होते ह--- 

(१) बंगाल के भूस्वत्वाधिकारी--“वह स्थायो माोलगृजा देते हें ॥ उनको 
भूमि पर अधिकार करने का स्थायी उत्तराधिकार योग्य तथा हस्तान्तरित करने योग्य 
अधिकार” को सुविधा प्राप्त हे। १८८५ के अधिनियम ने उन सबको भूमि अधिकार 
प्राप्त करने वाला मान लिया, जिनके पास जमोंदार के आधीन सौ बीघा जमीन थी। 


(२) पट्टीदार--भी बंगाल में मिलते हैं । जो जमींदार अपनी जमीन के अत्य- 
धिक होने के कारण उसका स्वयं प्रबन्ध नहीं कर पाते वह उनके कुछ भाग का स्थायी 


१. उनको बम्बई और मद्रास में अभी-अभी हटा दिया गया है । 


भूमि के पट्टों की प्रणालियाँ ६९५ 


किराये पर दे देते थे। पट्‌टीदार उस भूमि को लेकर अपने नए किरायेदार बनाते हें 
जिल्‍्हें दिरपट्रीदार कहते हें। उनको भी वही सुविधाएं प्रगप्त होती हें और वह भी 
मालगुजारी के उत्तरदायित्व में भाग लेते हैं। १९१९ के बंगाल रेगूलेशन के अनुपार 
इस प्रकार के अद्धे स््र।मित्व के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया । हि 

(३) मालगुजारों को मध्यभारत में माल्युजारी के उत्तरशयित्र को विश्चित' 
करने के लिए बनाया गया था। प्राचीन स्वराभित्वाविकार वाले जमींदारों के समूह 
को अद्धंस्वामित्वाधिकार स्त्रीकार करते के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी । रे 

(४) अवध में कुछ गांवों के मालिक ताल्लुकेदार को लगान देते रहने को 
शर्त पर अपने स्वतंत्र प्रबन्ध को बनाए रखने में समर्य हुए । उनके अद्धें-स्वामित्वानिकार 
को एक पृथक्‌ वन्दोबस्त द्वारा स्वीकार करके उनके द्वारा दी जाने वाठी मालगुजारो 
को निश्चित कर दिया गया । अई-स्वामियों को अधिकार है कि चाहे स्वयं खेती करें 
अथवा उसे काइतकारों को दे दें। 

« ९- जमींदारी प्रथा की आलोचना। जमींदारी प्रथा को ब्रिटिश राज्य ने जन्म 
दिया। भू-वन्‍्धक अधिकारियों को जिनका कर्त्तव्य केवल मालएुजारी एकत्रित करता 
मात था--स्वामित्वाधिकार दे दिए गए । इसका कारण कुछ तो शासकों का भारतीय 
परिस्थितियों से अज्ञान था और कुछ माल"जारी प्राप्त करने में सुविधा थी । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी का स्वार्थ अधिकतम मालगुजारी प्राप्त करता था, न कि 
किसान वय हित सम्पादन करना । कम्पनी ऐसे स्वत्वों का भी निर्माण करना चाहती' 
थी, जिनको सर्वूद्धि भारत में ब्रिटिश राज्य के बने रहते पर निर्मर थी ओर जो इस 
प्रकार उसे और प्रबल बनाते । ब्रिटिश नीति के कुछ सहानु भूतिपूर्ण आलोचकों का कहना 
है कि इस प्रकार ब्रिटिश की इच्छा देहात में जनता के नेताओं का निर्माग करने की 
थी, किन्तु तथ्य प्रथम दृष्टिकोग में ही है और वही अधिक ठीक भी है । 
उप्तके बनाने की आरंभिक इच्छा कुछ भी क्यों न रही हो, इस प्रणाली से कुछ 
लाभ नहीं हुआ । स्थाय्री अबन्ध के साथ मिलकर इस प्रणाली ने भूमि से होने वाले वास्त- 
विक लाभ को बढ़ाने के लिए राज्य से उसका उचित भाग छीन लिया। इस प्रणारी ने 
विदेशी राज्य को भले ही प्रबल किया हो, किन्तु जब भारत से अंग्रेजों का राज्य जाता 
रहा तो इस बात को सोचना अप्रासंगिक है । भारतीय दुष्टिकोण से इस प्र गाली में कोई 
गुण नहीं था। जयोंदार छोग नेता तथा पथ-प्रदर्शक न बन कर अनुपस्थित परान्नभोजी 
बन गए। इस प्रकार भूमि पर अधिकार करने की जमींदारी प्रगाली| विश्चित रूप से 
किसानों तथा देश के कृषि विकास के लिए हानिप्रद सिद्ध हुई। किसानों से अत्यविक लगान 
लेकर उनकी भूमि को भी उनसे बारबार छीना जाता रश है| जमोंदारों की बेपरवाही 
से कृषि को बहुत हानि. पहुंची क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य करषि की उन्नति के लिए बिना 
कोई यत्न किए अधिकतम लगान वसूल करना था। किसानों को भूमि को सुधारने की 
कोई प्रेरणा नहीं हो सकती थी । लगान के बार-बार बढ़ाये जाने तथा बेदखली के भय 
के बरावर बने रहने से उन्होंने भूमि में कुछ भी रुचि लेना बन्द कर दिया । 
भारतीय जमींदार प्रायः अनुपस्थित जमींदार होता है। उसकी अप्रगतिशीलता को 
सभी मानते हैं। बंगाल भूमि मालगुजारी कमीशन ने १९४० में कहा था, “वह क्ृषिजीवी 
जनता के कार्य में एक भयानक दुःस्वप्न बना हुआ है । उसके कारण ही कृषि-जीबी जनता, 
जहां तक कृषि की उन्नति का सम्बन्ध है, उसमें कोई भौतिक सुधार करना उचित नहीं सम- 
झती और भूमि के साधनों में कोई भी प्रभावशालीश्सुधार करता पसन्द नहीं करती ।”* 
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७. काइतकारी प्रथा के दोष। जमींदारी प्रथा में काइतकारी कृषि भी आ जाती 
है । इस प्रकार की कृषि कृषक-स्वामियों की कृषि की अपेक्षा कम अच्छी होती हैं । आर्थर 
यंग (07+7प7 ४०प४९) ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को एक रूखी चट्टान 
का सुरक्षित कब्जा दे दो तो वह उसको एक बाग के रूप में बदल देगा और यदि उसे 
एक बाग का ९ साल के लिए पट्टा दिया जाय तो वह उसको मरुभूमि में परिवर्तित 
कर देगा । पंजाब के किरायेदार काइतकारों के विषय में कलवर्ट ((9]४७/) 
ने लिखा है-- वह फसल को तैयार करने में बहुत कम ध्यान देते हैं । भूमि को प्राय: 
कम बार जोतते हैं, उसमें खाद कम डालते हैं और मालिकों की अपेक्षा उसमें कम औजारों 
से काम लेते हैं। वह मूल्यवान फसलें कम पैदा करते हैँ, जिन फसलों में भूमि में पूंजी अधिक 
दिनों तक लगती है उन फसलों से तो विशेष रूप से बचते हैं । वह अपने खेतों को सुधारने 
में बहुत कम अथवा कोई प्रयत्न नहीं करते । वह प्रायः घटिया किस्म के पशु रखते हूँ । 
वह पूरे वर्ष भर रहने वाली फसल पसन्द नहीं करते और वृक्षों की कोई परवाह नहीं 
करते ॥१? है 


बटाई या बंडाई प्रणाली। जहां भूमि का किरायेदार जिनस के रूप में लगान 
देता है, वहां परिणाम और भी विपरीत होते हैं । पंजाब की बटाई-प्रथा से, जिसके 
अनुसार छगान देने की प्राचीन-प्रथा भूमि की उपज की आधी फसल होती है--कुछ 
अच्छी फसल में सहायता नहीं मिलती । कभी-कभी बटाई-किराये को यह कहकर उचित 
ठहराया जाता है कि उस पर से मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण नकदी छगान अधिक 
अच्छा नहीं रहता और उससे जमींदार और उसके काइ्तकार के सम्बन्ध अच्छे बने 
रहते हैं । किन्तु इन सुविधाओं को अत्यधिक मूल्य देकर मोर लिया जाता हैं।”* 
पंजाब के २७ काश्तकारों के खेतों की जांच करने पर पता चला था कि वास्तविक काम 
करने वाले को वास्तविक आय का १८ प्रतिशत से भी कम मिलता, शेष उसके काम न 
करने वाले मालिक को मिला, जो किसी प्रकार के खतरे में सहायता नहीं देता । 


८. क्रषि सम्बन्धी नोति । आज भारत की खाद्यपूर्ति में अत्यधिक कमी के कारंण 
सरकार को विश्वास हो गया है कि समस्या का केवल सुधार करने से बुराई दूर नहीं 
होगी । रोग की जड़ें बहुत गहरी हैं और साहस के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा । 
इस प्रकार क्रषि के पुननिर्माण पर यथासंभव पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस नीति 
का उद्देश्य ऐसे सुधारों को लागू करना है, जिनसे जमींदारी तथा रैयतवारी दोनों ही प्रकार 
के क्षेत्रों की सब बुराइएं दूर हो जाय॑ और प्रति-व्यक्ति प्रति एकड़ उत्पादन को अधिक 
से अधिक बढ़ाया जा सके । १९४६ में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस प्रदन को गम्भीरता से 
हाथ में लिया था और बिहार तथा मद्रास जैसे कुछ राज्यों में कुछ उन्नति हुई भी थी । 

'अधिकांश अन्य राज्यों में इस विषय पर विचार करने के लिए उस विशेष उद्देश्य की 
कमेटियां (80 |॥700 (४07777766868 ) बना दी गयी थीं । विभिन्‍न राज्यों के 
कार्यों में एकरूपता लाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने किसान 
सुधार कमेटी (2 2787797 +९07778 (0077770॥98) १९४८ में बनाई 
थी । इस कमेटी ने कुछ सिद्धान्तों को स्थिर किया है, जिन्हें राष्ट्रीय योजना कमीशन ने 
रवीकार किया है । वह सिद्धान्त यह हैं । ह 


१, किसान के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए । 
२. वर्ग-शोषण के लिए कोई गुंजायश नहीं रहने देनी चाहिए :-- 
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भूमि के पट्टों की प्रणालियाँ ६७ 


३. उत्पादन में अधिकतम कार्यकुशलूता होनी चाहिए । 

४. सुधारों की योजना व्यवहारिक होनी चाहिए । 

यह सिद्धान्त कुछ भारी परिवत्तेनों की ओर संकेत करते हैं । उदाहरणार्थ, (क) 
किसान की दद्ञा में कानून द्वारा सुधार, (ख) जमींदारी-प्रथा की समाप्ति, (ग) कृषि 
की इकाई में वृद्धि, (घ) खेतों का समूहीकरण, (ड.) यांत्रिक कृषि को अपनाना तथा 
(च) क्ृषि में विभिन्‍न प्रकार से उन्नति करने के लिए पानी, बिजली और पूंजी का 
प्रबन्ध । इनमें से प्रथम दो के सम्बन्ध में अभी तथा शेष के सम्बन्ध में बाद में विचार 


किया जायगा । 

९. काइतकारी कासत । जब मालिक स्वयं खेती करता हो तो काइतकारी की 
समस्या नहीं उठती । यह तभी उठती है जब बह उसको किराये पर उठाता है। यह 
समस्या तब उत्पन्न हुई जब स्थायी प्रबंध वाले क्षेत्र में सरकार ने मालगुजारी अधिका- 
रियों को स्वामित्व का अधिकार दे दिया और भूमिधारियों को अधीन स्थिति में गिरा 
दिया गया । ऐसे जमींदारों को केवल इतना ही मतलब था कि उनको अधिकतम लगान 
मिलता रहे, जिससे वह उसके एक भाग से मालगृजारी की मांग को चुकाते रहें। इस 
प्रकार वास्तविक कृषि करने वाले को अपनी इच्छा के अनुसार किरायेदार या काइत- 
कार बना दिया गया और उसकी दशा बहुत गिर गई । इससे अनुपस्थित रहने वाले 
जमींदारों की संख्या अधिक हो गई और किसानों को भूमि से निकालने और उनसे लगान 
लेने की प्रथा इतनी अधिक प्रबल हो गई कि राज्य को किसान की कानून द्वारा 
रक्षा करनी पड़ी । 

रैयतवारी क्षेत्र में भी, जहां भूमि को किराये पर देने की प्रणाली ने प्रवेश किया, 
इसीं प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गईं | दक्षिण के कुछ जिलों में किराये के काइतकारों 
की अपेक्षा मालिक काश्तकारों की संख्या कम है। वहां किराये का काइतकार सुरक्षित 
नहीं है और उसकी दशा भूमिहीन श्रमिक की भांति शोचनीय है । पंजाब, मद्रास और 
बंगाल बेकिंग जांच कमीशनों ने कहा है कि इस प्रथा के कारण किरायेदार काइतकारों की 
संख्या बराबर बढ़ती जाती है । अतएवं, न केवल जमींदारी क्षेत्रों में वरन रैयतवारी क्षेत्रों 
में भी किसान की शोषण से कानून द्वारा रक्षा करने की आवश्यकता है । हम उस 
समस्या पर पृथक राज्यवार विचार करेंगे, क्योंकि उस पर बिल्कुल विभिन्‍न प्रकार से 
विचार किया गया है । 

१०. क. स्थायी बन्दोबस्त वाले जमों दारी क्षेत्र | बंगाल में सन्‌ १७९३ में भूमि 
की मालगुजारी लगान की दर 5 निश्चित कर दी गयी और उसको स्वीकृत जमींदार 
वसूल कर सकते थे। १८५९ में बंगाल में भी लगान अधिनियम (8०७०४ 006) 
स्वीकार कर दिया गया । १८८५ में उसमें संशोधन किया गया । जिन किसानों के पास वही 
भूमि १२ वर्ष से थी, उत्तको इसके अनुसार रक्षा दी गई । उनको बिना किसी समृचित 
अदालत की डिग्री के बेदखल नहीं किया जा सकता था और न ही उस पर ५ वर्ष पूर्व छगान 
बढ़ाया जा सकता था । पारस्परिक समझौते द्वारा लगान वृद्धि को रोकने तथा अन्य 
त्रुटियों को दूर करने के लिए उसमें १९०७ में फिर संशोधन किया गया । १९२८ में एक 
और काइतकारी कानून बना कर काइतकार को यह अधिकार दिया गया कि वह एक 
शुल्क देकर अपनी भूमि को हस्तान्तरित कर सकता था। साथ ही जमींदार को हकशफा 
(पूवत्य अधिकार ) भी दिया गया । इस अधिनियम द्वारा अधीन रैयतों की दशा में 
सुधार किया गया । १९३८ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने एक और काइतकारी अधिनियम 
स्वीकार किया। इसके अनुसार जमींदार द्वारा कानून विरुद्ध ली जाने वाली रकमों तथा 
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करों को बन्द कर दिया गया और बकाया लगान पर लिये जाने वाले सूद को घटाकर ६४३ 
सेकड़ा कर दिया गया । इस अधिनियम के अनुसार हकशुफा ( पूर्वत्य अधिकार) को 
जमींदार से लेकर काइत के हिस्सेदार को दे दिया गया । इस अधिनियम में १९३९ और 
१९४० में फिर संशोधन किया गया। यह संशोधन लगान बढ़ाने में धोखेबाजी को रोकने 
तथा बंधकों की रक्षा करने के लिए किया गया था। इन कानूनों से दखिलकारों 
((0000009709ए 787097788 ) और अधीन रैयतों को कुछ सुरक्षा मिली, किन्तु फसल 
में भाग लेने की प्रणाली पर बंगाल में ई भूमि पर खेती करने वाले बरगदारों की 
स्थिति अब भी पहले के समान ही बुरी बनी रही । बंगाल मालगुजारी कमीशन ( 369- 
| 8७! ० ए७7०८७ (2070778807) ने उनके लिए सीमित दखिलकारी के अधिकार 
([,79060 (00070]079709ए $27058) दिये जाने का सुझाव दिया । साथ ही 
उनके सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया कि वह जमींदार को अपनी उपज का आधा 
भाग न देकर एक तिहाई भाग दिया करें। 


सद्रास--मद्रास में काइतकारों के अधिकार की रक्षा १९०९ में जायदाद- 
भूमि अधिनियम ([889668 ॥,870 ै3०$) द्वारा की गई । इस कानून को 
१८६५ के ऊूग,न वसूली अधिनियम ( 0876 086९०20५8७ए 0०8) का स्थान 
दिया गया था। जायदादों को भूमि को जोतने व.ले काइतकारों को दखिलकारी के अधि- 
कार ((0060प[07970ए 92788) दे दिये गए और उनको निश्चित लगान देते 
रहने की दशा में बेदखलू नहीं किया जा सकता था| लगान को कुछ स्पष्ट रूप से बतलाए 
हुए कारणों से ही बढ़ाया जा सकता था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने १९३९ में काइतकारों को 
कुछ और अधिकार देने का यत्न भी किया, किन्तु वह उसमें सफल न हो सके | सन्‌ १९४६ 
में एक अधिनियम बेदखलियों को रोकने तथा कार्यवाहियों को ठहराने के लिए पास किया 
गय, । १९४७ में जायदादों के लगान में कमी का अधिनियम (86067७607 0 
48708 00 +808068 00%) पास किया गया । उसके अनुसार सन्‌ १८०२ 
में प्रचलित दर पर छगान को निश्चित किया गया और उसके बाद सब प्रकार की 
वृद्धि को काट दिया गया । स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों की रैयत को दखिलकारी 
के अधिकार मिल गए, जो उत्तराधिकार तथा हस्तान्तरित किये जाने योग्य थे । 


बिहार--बिहार में १९३४ के अधिनियम द्वारा संलासी तथा अबबाब जैसे 
करों को नियम-विरुद्ध ठहरा दिया गया, किन्तु वह चलते ही रहे। १९३८ में कांग्रेस 
मंत्रिमंडल ने एक काइतकारी अधिनियम ( "७787 09.6 ०6 ) पास किया। इसके अनुसार 
काइतकार को अपने खेत को हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया, बकाया 
लगान के ऊपर ब्याज की दर ६३ प्रतिशत निश्चित कर दी गई, अबवाबों के लेने को 
दण्डनीय अपराध ठहराया गया और लगान की वृद्धि को सवेथा रोककर केवल उस 
स्थिति में ही उसकी अनुमति दी गईं, जब जमींदार भूमि में सुधार करे । इसी वर्ष बिहार 
बाकाइत भूमियों की वापिसी का अधिनियम (37॥क%7/ ++०७800796707 07 
39॥788]76 [4870 00) तथा बकाया छऊूगान में कमी के अधिनियम (]0०600- 
007 0 ै3778978 07 6768 00) भी पास किये गये । इसमें यह 
व्यवस्था की गई कि मंदी के दिलों में बेची हुई भूमि को रैयत घटाई हुई दर पर बकाया 
लगान चुका कर वापिस ले सकेगी । छोटा नागपुर की रैयतों को भी इसी प्रकार की 
सहायता दी गई, किन्तु इन कानूनों से उन किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा, जो बटाई 
के आधार पर भूमि के अधिकारी की इच्छा पर काम कर रहे थे । इस प्रकार के किसान 
कम से कम २० प्रतिशत भूमि को जोतते थे, जो बंगाल के बरगदारों के समान थे । 


७० भारतीय अर्थशास्त्र 


उड़ीसा--इस राज्य में अस्थायी वन्दोबस्त वाली जायदादें हैं। १९३८ में कांग्रेस 
मंत्रिमंडल ने रैयत को अपनी भूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया, अबवाब 
के लिए जेल की सजा का विधान किया , बकाया रूगान पर ब्याज की दर घटा कर सवा 
छ: प्रतिशत कर दी तथा भमि में जमींदार द्वारा की जाने वाली उन्नति के अतिरिक्त 
अन्य सभी दशाओं में छगान बढ़ाने को रोक दिया गया । इस पर अत्यधिक विरोध प्रकट 
किया गया । १९४६ में जायदाद भूमि अधिनियम (#808688 4970 ४०06) 
में संशोधन करके इनामदारों के काश्तकारों को भी मौरू्सी (दखिलकारी) हक दे 
दिए गए । रैयत की रक्षा करने के लिए काश्तकारी कानून में १९४७ में दो बार संशो- 
धन किया गया। १९४७ में जायदाद भूमि अधिनियम में फिर संशोधन किया गया जिससे 
लगान में कमी की जा सके । ह 

ख. रेयतवारो क्षेत्र । पंजाब और बम्बई में भूमि पर अधिकार करने की 
रैयतवारी प्रथा चाल है। संयुक्त पंजाब में ४२ प्रतिशत भूमि किसान मालिकों के पास, 
८ प्रतिशत मौरूसी काइतकारों के पास तथा ५० प्रतिशत अस्थायी काइ्तक़ारों के पास 
थी । मौरूसी अथवा दखिलकार काइतकार ((0600799709 7'87976 ) वह 
है, जिसने 'दो पीढ़ियों तक मालिक को न तो छगान और न सेवा दी हो, वरन्‌ भूमि 
की मालगुजारी का भाग भी दिया हो । उसके अत्यन्त व्यापक अधिकार होते हें और 
जब तक वह अपनी वाजिब रकम चुकाता रहे वह भूमि को अपने पास रख सकेगा । वह 
उस भूमि को इन्हीं शर्तों पर अपने उत्तराधिकारियों को भी दे सकेगा | तो भी अस्थायी 
काइतकारों का क्षेत्र बढ़ रहा है । 

विभाजन के फलस्वरूप हिन्दुओं तथा सिक्‍खों की जनता पूर्वी पंजाब में आ गई । 
जितनी भूमि पूर्वी पंजाब में थी उससे वह बहुत अधिक भूमि परिचमी पंजाब में छोड़ 
आए । इसके परिणामस्वरूप मालिकों को उनके भाग के अनुसार पूरी भूमि नहीं दी 
जा सकती । निम्नलिखित आधार पर अर्ध-स्थायी अधिकार दे दिया गया--- 

(१) प्रत्येक आठ एकड़ अथवा उससे कम भूमि के मालिक को पूरी भूमि दी गई। 

(२) आठ एकड़ से अधिक भूमि के मालिक को आनुपातिक आधार पर कम 
भूमि दी गई । 

बस्बई--वम्बई में काइतकारी कानून का शासन रिवाजी कानून के अनुसार 
किया जाता है। तो भी कानून की आवश्यकता अनुभव करके कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 
१९३९ काश्तकारी कानून (480&70ए ०४) पास किया। इसको १९४१ में कुछ 
चुनें हुए क्षेत्रों में लागू किया गया । इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं --- 

(क) एक नये किस्म के काइतकारों का वर्ग बनाया गया, जिसको बेदखल नहीं 
किया जा सकता था बशरतेकि उसके पास १९३८ से पूर्व वह भूमि रही हो और उससे 
उसको स्वयं जोता-बोया हो । 

(ख) उसके काइतकारी -अधिकार को कुछ शर्तों के अधीन सुरक्षित कर दिया 
गया था, जो यह थीं : (१) जमींदार चाहे तो उसको स्वयं खेती करने के लिए ले सकता 
था, (२) काइतकार लरूगान बराबर देता रहे और (३) इस भूमि को किसी और 
काइतकार को न उठाये । किन्तु बेदखल किये जाने पर काशतकार को उस भमि में अपने 
द्वारा किये हुए सुधार-कार्यों का हर्जाना लेने का अधिकार था । है 


(ग) “कोई काइतकार छगान किस प्रकार चुकाए' इस विषय की विधि कोई 
अन्य इकरारनामा न होने की दशा में निश्चित करदी गई । 


भूमि के पढट्टों की प्रणालियाँ ७१ 


(घ) सभी प्रकार के काइतकारों को कुछ लाभ दिये गए । सरकार कुछ क्षेत्रों 
पर लगान की अधिकतम दर लागू कर सकती थी। सरकार यदि जमींदार की मालगुजारी 
में कमी करती तो जमींदार को भी उसी अनुपात में अपने किसानों की ऊगान में छूट 2 
पड़ती । जमींदारों को कानून विरूद्ध वसूली के लिए दण्डित होना पड़ेगा । किसान का 
अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर अधिकार होगा और बेदखली की दशा में उसे उनका 
हर्जाना पाने का अधिकार होगा | 


बम्बई का अभी पिछले दिनों का कानून और भी अधिक उन्‍नतिशील है । जिस 
काइतकार के कब्जे में ५० एकड़ या अधिक भूमि है, उसे जमींदार बेदखल' नहीं कर 
सकता । किसान को अपने द्वारा कृषि की जाने वाली भूमि को मोल लेने का भी अधिकार 
है, बशर्ते कि उसका खेत ५० एकड़ से कम है। इसका उचित मूल्य एक न्यायारूय 
(ट्रब्यूनल) तय करेगा। ऐसा तभी होगा यदि जमींदार का छोड़ा हुआ खेत ५० एकड़ 
से कम न हो, किन्तु यदि किसान अयोग्य हो और उस भूमि से न्यूनतम उत्पादन न कर 
सके तो उससे भूमि छीन ली जायगी । 


११. काइतकारी कानूनों की सफलताएं । भारत में काइतकारी कानूनों के 
मुख्य उद्देश्य यह रहे हैं: (क) लगान वृद्धि को सीमित करना, (ख) स्वेच्छापूर्वक 
बेंदखली को दूर करना, (ग) काइतकारों को मौरूसी अधिकार देना, .घ) बकाया 
लगान के लिए कुर्की के अधिकार को सीमित करना और औजारों, बीज आदि की 
कुर्की से मुक्त करना, (ड.) मालगुजारी में कमी या अवलम्बन होने पर रगान में भी 
कमी या अवलम्बन दिलाना, (च) किसान के द्वारा की हुई उन्नति के लिए उसे हर्जाना 
दिलवाना और (छ) किसान की सलामी, अबवाब आदि देनदारियों से रक्षा । 


साधारणतया प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए हुए कानूनों के द्वारा इन उद्देश्यों को 
प्राप्त करने में सफलता मिलती है। उन्होंने जमींदार की सुविधाओं को अधिक कम कर 
दिया हे । किक्तु दुर्भाग्यवश लाभ सदा ही भूमि पर वास्तविक खेती करने वाले को नहीं 
पहुंचा । जिस मौरूसी काइतकार के अधिकारों की रक्षा की गई है वह सदा ही असली 
काइतकार नहीं होता । वह भी केवल छुगान लेने वाला ही बन गया । वास्तविक किसान 
अब भी प्रायः अस्थायी काइतकार है, जो बटाई देता है । काइतकारी कानून उसकी 
रक्षा नहीं करता । उससे अब भी पहले के समान अधिक लगान वसूल किया जा रहा है 
और उसको चाहे जब बेदखल होने से नहीं रोका जा सकता । भूमि पर जनसंख्या का 
दबाव इतना भारी है कि काइतकार एक अत्यन्त निर्बेल सौदा-करने वाले की स्थिति में 
रह जाता हैँ । इसके अतिरिक्त कानून में छिद्र भी सदा ही रहते हैं और अदालती कार्य- 
वाहियां इतनी अधिक पेचीदी होती हें कि निर्धन काश्तकार को कानून से छाभ नहीं 
पहुंच पाता । 


बंगाल दुभिक्ष जांच कमीशन ने यह पता लगाया था कि काइतकारी स्थिति के 
विषय में तीन प्रवृतियां सबंत्र पाई जाती हैं। प्रथम, पूर्व मालिकों के हटाए जाने के परि- 
णामस्वरूप काइतकारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, द्वितीय किसानों, विशेषकर अस्थायी 
का से अत्यधिक छगान लिया जाना, तृतीय, अनुपस्थित मालिकों की संख्या में 
वृद्धि । 


७ इसके विस्तृत वर्णन के लिए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिये, उस 
प्रदनावली के उत्तरों को पढ़ो, जो कमीशन ने निकाली थी ! &5७०४१४5 
[..99- 4468-48 ०7 696 #१7७) 7१970%6. 


७२ भारतीय अथंशज्ञास्त्र 


बंगाल दुर्भिक्ष कमीशन द्वारा की हुई उस समस्या की अ/छोचना से पता लगता 
है कि बेदखल काइतकारों द्वारा जोती जाने वाली भूमि का अनुपात बहुत अधिक है । 
“फसल की बाई की प्रणाली साधारणतया सब जगह चलती है और सभी प्रान्तों में पाई 


जाती 

१२. क्‍या जमींदारी प्रथा को समाप्त फर देना चाहिए ? बंगाल दुभिक्ष 
कमीशन के एक सदस्य सर मणीलाल नावनावटी ने अनुभव किया कि उत्पादन 
की कार्यक॒ृशलता बटाई प्रथा के साथ असंगत है। अतएव बटाई प्रथा को बन्द कर दिया 
जाय ।7 उन्होंने सम्पूर्ण भर्मिं प्रणाली में आमूल परिवत्तेन करने का प्रस्ताव किया, जिसके 
बिना उनकी सम्मति में हमारी ग्रामीण समस्या का सुलझना असंभव हूँ । 

सर नानावटी के अनसार (१) स्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारी रियासतों 
को उनकी वत्तंमान व्यवस्था में रैयतवारी क्षेत्रों के समान भमि राजस्व के एक उत्तम 
विभाग के रूप में बदल देना एकदम असम्भव है ; (२) जमींदारी रियासत का मालिक 
उस रियासत के पुनर्वास पर होने वाले खर्च को बर्दाइत करना कभी पसन्द्र न करेगा 

गेंकि उसके लिए उसे कोई बदला नहीं मिलेगा ; (३) वत्तंमान स्थितियों में जब कि 

राज्य का कार्य शीध्रता से बढ़ता जाता हैं, राज्य के प्रधान आधार वाले विभाग (भूमि 
राजस्व विभाग ) के शासन को किसी व्यक्तिगत संस्था के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता 
(४) एक व्यक्तिगत संस्था के प्रबन्ध में भूमि सुधार की नई योजना को कार्यान्वित नहीं 
किया जा सकता; (५) किसान, जिसके लाभ के लिए यह योजना छायारूप में प्रदर्शित 
की जा रही है, जमींदारों के साथ अपने पिछले सम्बन्ध को देखते हुए उनको अपना 
इच्छापूर्वंक सहयोग नहीं देगा ; (६) अंत में संसार के किसी भाग में इस प्रकार के 
प्रयोग को सफलतापूर्वक नहीं आजमाया गया ।* 

गत सो वर्षों में किसान का इतिहास एक दुःखभरी कहानी है । उसकी दशा बरी 
से और भी बुरी हो गई है जबकि मालगुजारी के रूप में सरकार ने कोई वद्धि नहीं की । 
किसान के ऊपर लगान बराबर बढ़ता रहा, लगान न देने के कारण बेदखलियां बराबर 
होती रहीं । अनेक बार बकाया लगान वसूल करने के लिए किसान के घर की छोटी 
छोटी चीजें, चारपाइयां, पशु, छप्पर तक नीलाम कर दिये गए। अतएव सर नानावटी 
की सम्मति में जमींदारी प्रथा को न केवल बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में वरन अस्थायी 
बन्दोवस्त वाले क्षेत्रों में भी समाप्त करके उसके स्थान में रैयतवारी प्रथा को लाग' कर 
देना चाहिए । एन. पी. सी. (/४.॥?.().) की उप-समिति ने भूमि नीति के सम्बन्ध में 
अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव किया कि प्राकृतिक सम्पत्ति के सभी रूपों का स्वामित्वाधिकार 
भारतीय जनता का होना चाहिए और उसी को सामूहिक रूप से दे दिया जान। चाहिए 
बे किसी प्रकार के भी परान्न-भोजी--जमींदा रों, ताल्लकेदारों, मालछगजारों आदि 
को स्वीकार न किया जाय ।? 

१३. जमींदारी प्रथा को समाप्त करपे के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई बार घोषणा की है कि वह सरकार और भमि को 
जोतने वाले के बीच सभी प्रकार के बिचवेयों के अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में है । 


4. देखो, सर नानावटी का मतभेद पत्र, रिपोर्ट, पृष्ठ ३४८-७५ तक । 
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भमि कै पट्टों की प्रणालियाँ ७३ 


थ 
केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने भी इसको स्वीकार कर लिया है । इसका अर्थ 
यह है कि राज्य वर्तमान जमींदारों से उनके सभी प्रकार के स्वमित्वाधिकारों को मोल 
लेकर उन्हें वास्तव में कृषि करने वालों को देकर उन्हें माली काइतकार बना दे । इस 
प्रकार खेती करने वाले और सरकार के बीच के सभी बिचवेैये दूर हो जायंगे ओर 
किसान को उसके आय तथा व्यय का पूरा बदला मिलेगा । इस प्रकार जनता का एक ऐसा 
परिश्रमी तथा आत्मनिर्भर वर्ग अस्तित्व में आयगा, जो राज्य का मेरुदण्ड होगा । तब 
अधिक उत्पादन तथा ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर के उच्च होने के लिए अधिक क्षेत्र 
खुल जाएगा । 

किन्तु किसान स्वामित्व की भी अपनी निर्बेलता है। भारत में जहां उत्तराधिकारियों 
में सम्पत्ति का समान विभाजन होता है, उसके खतरे अधिक हैं । उसके फलस्वरूप भूमि 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटकर लाभदायक नहीं होती । अतएब प्रत्येक किसान के खेत का 
कम से कम एक क्षेत्ररलक् तय कर दिया जाय और उसको आशिक आकार में 
रखा जाय । इसके अतिरिक्त उसके मालिक किसान को उन्नत कृषि करने योग्य आवश्यक 
सामग्री भी दे जाय । इस बात का भी खतरा है कि किसान के स्वामित्वाधिकार से व्यक्ति- 
त्ववाद में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्रीय तथा व्यापक हितों को हानि पहुंचेगी । 

योरोप के ताजे भूमि सुधारों में जमींदारियों को समाप्त करके किसानों के स्वा- 
मित्वाधिकार की स्थापना कर दी गई है। पूर्वी योरोप के अनेक देशों में आज मुख्य रूप 
से किसान मालिकों द्वारा खेती किये जाने की प्रणाली को प्रधानता प्राप्त होती जा रही 
है। इन देशों में राज्य में बड़ी-बड़ी जमींदारियों को मोल लेकर स्थायी आर्थिक क्ृफिक्षेत्रों 
का निर्माण करके उनके ऊपर छो 2-छो2 किसानों को बिठा दिया गया है। साथ ही उन्होंने 
भूमि के हस्तान्तरित किये जाने पर, खेती की सम्पत्ति पर कुर्की होने और उत्तराधिकार 
के कारण होने वाले विभाजन पर रोक लगा कर और बेकार पड़ी भूमि का सुधार करके 
और उसे किसानों को देकर अपनी कृषि व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर लिया है ।* 


डा० मुकर्जी और प्रो० काले भारत के लिए इसी प्रकार की भूमि-तीति का सुझाव 
देते हैं ।* उनका प्रस्ताव है कि समस्त कृषि-भूमि राज्य की होनी चाहिए और उसको 
ऐसी आशिक अधिसंपत्तियों में विभक्त कर देना चाहिए, जिससे न्यूनतम तथा अधिक- 
तम क्षेत्रफल को विभिन्‍न प्रदेशों में नियमपूर्वकः जांच करने के बाद निदिचत कर 
दिया जाय, कम क्षेत्रफल वाली अधिसंपत्तियों को मिला दिया जाय | वह इस बात पर 
बल देते हैँ कि अधिसंपत्तियों को फिर न बंटने देने के विरुद्ध कानून बना देना चाहिए । 
इस विषय में जम॑नी में प्रचलित उत्तराधिकारी की प्रणाली को इस देश में प्रचलित 
करने पर विचार किया जा सकता है । प्रत्येक दशा में कृषि की दो ऋतुओं से आगे 
: किसी प्रकार की अर्द्ध जमींदारी प्रथा अथवा भूमि को किराये पर देने की अनमति 
नदी जाय। उनका यह भी भ्रस्ताव है कि सरकार द्वारा प्राप्त किये नये सुधारे हुए 
क्षेत्रों में किसी नये निहित स्वार्थ को न बनने दिया जाय और वहां आधनिक वैज्ञानिक 
प्रणाली पर सम्मिलित परिवार की क्ृषि प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए | 
१४. जमींदरी को समाप्त करने की कठिनाइयां । निःसन्देह, जमींदारी 
प्रथा समाप्त हो रही है किन्तु उसमें कुछ समय रूगेगा। उसके मार्ग में दो कठिनाइयां 
है। इनमें आथिक कठिनाई सबसे अधिक भयंकर है । बंगारू के भूमि राजस्व कमीशन 
([।9ए 07876 (/07777788707 ) ने अनुमान लगाया है कि वास्तविक लाभ 


], प्रन्चा॥एककं कणवे ॥पं।ं4--- ते का फिपाक 00०0000, 9. 394, 
2, पर, ?. (....74०]08760, 0]9 0760. 99. 98.8, 
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के १५ ग॒ने हर्जाने के आधार पर जमींदारों को कुल १३७ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। 
यदि इस रकम को ४ प्रतिशत ब्याज पर उधार ले लिया जाय तो उसको चुकाने में ६० 
वर्ष लगेंगे । अन्य राज्यों को भी जमींदारियों को मोल लेने के लिए बड़ी-बड़ी रकमें 
देनी पडेंगी । कुल रकम संभवतः ३५० करोड़ रुपये हो जायगी | अतएवं बंगाल दुभिक्ष 
कमीशन का विचार था कि जमींदारियों को इतने कम समय के अंदर समाप्त नहीं किया 
जा सकता । तो भी सर नानावटी की सम्मति में इस आथिक कठिनाई को पार करना 
इतना कठिन नहीं है, क्योंकि इस सारी रकम को एकदम नहीं चुकाना हे वरन्‌ २० से 
लेकर ३० वर्ष तक के समय में चुकाना हे और इस रकम के एक बहुत छोटे भाग का 
तत्काल उधार लेना पड़ेगा इसमें से अधिकांश स्वामित्वाधिकार प्राप्त करने से आ 
जायगा । उनकी सम्मति में इसका भुगतान प्राप्त किये हुए साधनों से की हुई- अतिरिक्त 
आय की सालाना किछतों से किया जायगा । 


दूसरे, स्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारियों के विषय में शासन सम्बन्धी दुष्टि- 
कोण भी हे । स्वामित्वाधिकार के कागजों का पुनर्निरीक्षण आरंभ में अवश्य करना 
पड़ेगा । बन्दोबस्त के आवश्यक कार्यों में कुछ वर्ष लग सकते हें । किन्तु यह 
अगम्य नहीं है । एक बार योजना को हाथ में लेने के बाद इनको पार किया जा सकेगा । 


अतएव जमींदारियों को समाप्त करने की दिशा में वास्तविक प्रगति कुछ अधिक 
बड़ी नहीं है । इस समस्या पर विचार करने के लिए ६ राज्यों में कमेटियां बनाई गई 
थीं। विधेयकों (38) का मसविदा.बनाया गया, किन्तु प्रगति कम हुई और 
बाधाएं अनेक आईं । इसके परिणामस्वरूप अभी तक मद्रास में १९४८ के जायदाद 
अधिनियम ( +8689688 0065 ) और उत्तर प्रदेश में यू. पी. जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि 
सुधार अधिनियम १९५२, के अतिरिक्त अभी किसी कानून को कार्यरूप में परिणत नहीं 
किया जा सका । इस विलम्ब के लिए सबसे बड़ी बाधा हजाने के भुगतान की थी जिसका 
भुगतान नकदी में करने की हमारे विधान “((707»&760॥707 ) में अनिवार्य 
व्यवस्था की गयी है । यह अनुमान लगाया गया है कि मद्रास, बिहार, पश्चिमी बंगाल 
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बम्बई के जिन छः राज्यों में जमींदारियों को समाप्त करने 
का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनमें कुल लागत ३४१ करोड़ रुपये को बैठेगो । 


१५. कंषि साधरों का परीक्षण। स्थायी बन्दोबस्त तथा जमींदारी प्रथा को 
समाप्त कर देने का प्रश्न जनता के मन में अत्यधिक समय से घूम रहा है ।यदि राजनीतिक 
स्व॒तन्त्रता का लाभ किसान को देना है तो जमींदारी प्रथा को बंद करना ही होगा । जब तक 
किसान का भूमि पर अधिकार न होगा और उसको अभाव से मुक्ति न मिलेगी तब तक 
पंचायत राज का कोई अर्थ नहीं और उसकी आ्थिक उन्नति भी असंभव है । 


इसी कारण सरकार को जमींदारों तथा अन्य बिचवेयों को समाप्त करने तथा 
भूमि पर अधिकार करने के नियम की प्रणाली का अधिक उन्नत रीति पर पुनरनिर्माण 
करने के लिए प्रेरणा मिली । उसको सभी राज्यों में सबसे प्रथम समाप्ति की दिव्या में 
प्रगति करने का सम्मान बिहार को मिला । किन्तु उसके शास्त्रीय विषय न रह जाने से 
लगभग सभी राज्यों ने ऐसे अधिनियमों को पास कर दिया । संक्षेप में किसान सुधार 
दो विशाल मार्गों पर चले : -- 


 (क) जमींदारियों की क्‍ समाप्ति, और 
(ख) काश्तकारी नियमों में सुधार तथा भूमि प्रणालियों का पुननिर्माण । 


भूमि के पढ्टों की प्रणालियां ७५ 


क. जमींदारी की समाप्ति--(क) वर्ग के ९ राज्यों में छः -मद्रास, बिहार 
उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने आवश्यक कानून अपने-अपने यहाँ 
उपस्थित कर दिये हैँ अथवा बना दिए हैं, जबकि बंगाल सुन्दरबन के क्षेत्र में जमींदारियों 
को पूर्णतया समाप्त करने की एक आरम्भिक योजना बनाने का विचार कर रहा 
है । बम्बई ने, जो मुख्य रूप से एक रैयतवारी क्षेत्र है--मेहवा, ताल्लुकदार, खोटी, मुलेकी, 
नरवादरी आदि भूमि पर अधिकार करने वाले पुराने लोगों के एक बड़े भाग को समाप्त 
कर दिया है। उसने १९४८ का बम्बई काशइतकारी और कृषि भूमि अधिनियम 
([3077089ए 67870ए व 27707 [6779]! 4970 ०8) पास करके 
वड़ी-बड़ी जमींदारी रियासतों के क्रमशः खण्ड-खण्ड होते जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। 
इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके इसे हेदराबाद और सौराष्ट्र ने भी अपना लिया 
है। (ख) वर्ग के राज्यों में मध्यभारत और हेदराबाद ने जमींदारी तथा जागीरदारियों 
को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त 
पटियाला राज्यसंघ (?. 9). 7. 8. ए.) ने १९५० में बिस्वेदारी समाप्ति अधि- 
नियम (300!|007 ० उि85एछ60697 00) पास कर लिया हैं | इसके 
अनुसार मौरूसी काइतकारों (00079०970ए ४67&788 ) के पास को भूमियों 
को जमींदारों तथा काश्तकारों में एक के विरुद्ध, तीन के अनुपात में विभकक्‍त कर दिया 
गया है । इस योजना में जमींदार को कोई हर्जाना नहीं दिया गया है । मैसूर, राजस्थान, 
पे सू (. ॥0. ??. 85. ए.), ट्रावनकोर-कोचीन, सौराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में इस 
मामले पर पूर्ण विस्तार से! विचार करने .के लिए कमेटियां बना दी गई हें । 

सम+प्ति का तरीका--इस कानून का उद्देश्य जमींदाराना रियासतों--महालों 
तथा उन भूमियों पर अधिकार करना हैं, जिन पर बिचबेयों का कब्जा हो और जो 
जमींदार, मालिक, लेण्डलार्ड, मालगुजार, जागीरदार, ठेकेदार ईनामदार, मुआफीदार 
आदि विभिन्‍न प्रकार के नामों से पुकारे जाते हैं, और फिर उन जमीनों को किसानों को 
देना है । सरकार हाठों, बाजारों, खानों और खनिज द्रव्यों, जंगलों, मत्स्यागारों, तथा 
जहाजघाटों पर एक-एक निश्चित घोषित तारीख के बाद कब्जा कर छेगी । इस घोषित 
तारीख के वाद सभी अधिकार तथा देनदारियाँ सरकार की हो जायँगी और जमींदारों 
को लगान, चुंगी अथवा किसी प्रकार की बकाया रकम को उन पर वसूल करने का 
अधिका र नहीं रहेगा । एक निश्चित तारीख के बाद भूमि का हस्तान्तरीकरण भी-- 
यदि वह कानूनी हस्तान्तरीकरण न हों--नहीं किया जा सकेगा । 

सभी बिचवेये बड़े-बड़े जमींदार नहीं हैं, बल्कि उनमें से अधिकांश के पास 
बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हैं । उत्तर प्रदेश में इस कानून का प्रभाव २० छाख भूस्वामियों 
तथा ४ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि पर पड़ेगा। मद्रास में जमींदारी तथा इनामी रियासतों 
का क्षेत्रफल १ करोड़ ४० छाख एकड़ है । अजमेर में इस्तमरारदारों के पास समस्त 
भूमि का ५० प्रतिशत है । हेदराबाद में जागीर क्षेत्र में ६,५०० गांव हैं, जो समस्त राज्य 
के क्षेत्रफल के तृतीयांश के लगभग है, मध्यभारत में १८,६३६ वर्गमील के माछिक 
जमींदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा । 

इन अधिनियमों के अनुसार उन भूमियों का प्रबंध सरकार के पास आ जायगा, 

और वह प्रबन्धकों की नियुक्ति कर सकती है । वर्तमान किसानों को तब तक मौरूसी 


१. इस विषय के विस्तृत विवरण के लिये भारत सरकार के खाद्य तथा 
कृषि सचिवालय द्वारा प्रकाशित भारत में कृषि सम्बन्धी स्थिति! शीर्षक से छपे 
हुए लेखों १, २व ३ को पढ़ो । द 


७६ भारतीय अथज्ञास्त्र 


अधिकार प्राप्त रहेंगे, जब तक वह सरकार को अपनी देनदारी चुकाते रहेंगे, और उसी 
परिमाण में उनका भमि पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। 


हमारे विधान के अनुसार, राज्य जिस सम्पत्ति को अनिवारय रूप से प्राप्त करेगा 
उसके लिए उसे हर्जाना देना होगा । उसको या तो हर्जाने की रकम निश्चित कर देनी 
चाहिये अथवा उस सिद्धान्त का निर्देश कर देना चाहिये, जिसके अनुसार हर्जानें का हिसाब 
लगा कर वह दिया जाता है । 


जहां तक हर्जाना चुकाने की प्रणाली का सम्बन्ध है, मद्रास के अतिरिक्त अन्य 
सब राज्यों में यह हुण्डियों ( 30748 ) में अथवा आंशिक रूप से .हुण्डियों में और 
आंशिक रूप से नकदी में चुकाया जायगा। उत्तर प्रदेश, मध्यभारत और मध्य्नप्रदेश में 
हर्जाने की रकम उन काहतकारों से एकत्रित को जायगी, जिनको किसी अर्थ में अद्धे 
स्वामित्व के अधिकार मिल जाप्रंगे । उनकी अगले बन्दोबस्त तक भूमि के लगान में छट 
भी दी जायगी। उत्तर प्रदेश में काइतकार लोग अपने वत्तमान लगान का एक मद्त दस 
गुना देकर अथवा चार किश्तों में १२ गुना देकर भमिधर के अधिकार प्राप्त 
कर सकेंगे । इसके बदले में वह भविष्य में अपने छगान का ५० प्रतिशत ही देंगे, शेष 
भाग राज्य द्वारा चुकाया जायगा। मध्यभा रत में मोहूप्ती काइतकार ((000प9970ए 
०७0%768 ) को ६ गुना तथा उप-काइश्तकारों (5प70-70७79768 ) को १५ गुना 
देना पड़ेगा । इन साधनों से वसूल की हुई रकमों का उपयोग हटाये जाने वाले जमींदारों 
की हर्जाने देने में किया जायगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार २७ करोड़१ रुपया जमा 


हो च॒का है । 


ख. काइतकार सम्बन्धी सुधार । विभिन्‍त राज्यों की संस्थाओं तथा स्थानीय 
प्रथाओं में अत्यधिक विभिन्‍नता होने के कारण उन परिस्थितियों की दशा के अनुसार ही 
सुधार करने पड़ेंगे। भूमि के प्रबन्ध की प्रणाली, काश्तकारी कार्य की शर्तों तथा खेतों के 
आकार में किये हुए ताजा परिवतंनों की यहां संक्षेप में आलोचना की जाती है :--- 


व्यक्तिगत खेती--अपने कार्य से अनपस्थित रहने वाले जमींदारों के अस्तित्व 
की प्रणाली भारत में कृषि की उन्नति के मार्ग में अत्यन्त भयंकर बाधा है । इस बराई के 
दूरहोने के साथ-साथ जमींदारियों के सुधार तथा काइतकारों को भूमि अधिकार-प्राप्ति में 
सुरक्षा मिल जाने का परोक्ष प्रभाव यह होगा कि काइतकारों द्वारा चुकाया जाने 
वाला लगान कम हो जायगा तथा आथिक आधार पर भूमियों की रचना हो जायगी । 
कुछ राज्यों ने इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए कृषि आजोविका न करने वालों को भूमि 
मिलने पर प्रतिबन्ध लगाए हूँ। इन राज्यों में क्रषिजीवी की परिभाषा में उन्हीं को लिया 
गया है, जो अपनी भूमि में खेती करता हो । व्यक्तिगत खेती की परिभाषा में ऐसे किसानों 
को लिया गया है, जो कृषि मजदूरों की सहायता से अथवा उनके बिना स्वयं खेती करें । 


व्यक्तिगत खेती को प्रोत्साहित करने की एक और प्रणाली है, जमीन को किराये 
पर देने की प्रणाली पर प्रतिबन्ध । कुछ राज्यों में यह नियम पहले ही मौजद है कि सीर 
और खदकाइत को तब तक किराये पर नहीं दिया जा सकता, जब तक काश्तकार को उन 
पर मौरूसी हक न मिल जाय । बम्बई, हँदराबाद ओर उत्तर प्रदेश के ताजा काननों 
(0 ०॥४8 ) में भूमि को उठाने की अनुमति नाबालिगों, विववाओं, असमर्थों, पागलों तथा 





१. इस विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए 6प्रष्प 0887०॥ 97787 द्वारा लिखी हुई 
60०76 4878/7%7 09/07778 को पढ़े । 


भूमि के पट्टों की प्रणालियाँ ७७ 


भमिसेना, जलसेना तथा वायुसेना के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं 
दी गई । 

काइतकारी कानतन में परिवर्तत--स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद राज्यों के अंदर 
काइतकारी काननों में अत्यधिक संशोधन किये जाने का उद्देश्य यह हे कि भूमि पर 
अधिकार करने की विभिन्‍न प्रणालियों में सरलता आ जाय और काइतकार को भमि के 
ऊपर स्थिर अधिकार मिलने के साथ-साथ उसके लगान में कमी हो जाय । बम्बई और 
हेदराबाद में सुरक्षित काइतकारों को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वह. अपनी 
भूमि को इस प्रकार के उचित मूल्य पर मोल ले सकें, जो कृषिभूमि न्यायालयों 
(0 27707 ॥प/9७) ],987 48 प0प798 ) हारा तय किया जाय । 


यद्यपि काश्तकारों के कुछ वर्गों को अपने खेतों पर उत्तराधिकार योग्य स्थायी 
अधिकार प्राप्त हे तथापि उनके अधिकांश को अभी तक किसी प्रकार की भी कानूनी 
सुरक्षा प्राप्त नहीं थी । १९४८ के बम्बई काइतकारी अधिनियम (3077099ए 
!७७७720ए ०5) तथा क्रषि भूमि अधिनियम (4 270प 7७७ 79700 
2 05) तथा अन्य राज्यों में ऐसे ही अन्य अधिनियमों ने काइतकारों के अपने खेतों में 
सुरक्षा के अधिकार को बढ़ा दिया है । वह अपनी भूमियों का सुधार कर सकते हैँ और 
उनको उनसे तब तक नहीं निकाला जा सकता, जब तक वह लगान न दे सकें अथवा अपनी 
भूमि को किसी अन्य को उठादें अथवा भूमि के उपजाऊपन को हानि पहुंचायें । 


इसके अतिरिक्त वर्तमान काश्तकारी काननों में इस बात की व्यवस्था कर दी 
गई है कि उचित रूगान तय करके निश्चित कर दिया जाय । 


छठता अध्याय 
क्रषि की इकाई 


१. प्रस्तावना । उन्‍नतिशील कृषि के लिए तीन बातें आवश्यक हैँ : (क) कृषि 
' की एक आथिक इकाई, (ख) खेती का ठीक-ठीक उचित सामान, (ग) यत्न के लिए 
प्रोत्साहन | हम यह पहले देख चुके हैँ कि किसान खेत में पूर्ण यत्न से तभी परिश्रम करेगा 
जब उसको अपने श्रम॒ का फल मिलते का विश्वास हो जाय । ऐसा करने के लिए यह 
आवश्यक हूँ कि कृषि के लाभ में भाग लेने वाले सभी उच्च स्वार्थों को समाप्त कर दिया 
जाय । कृषि के रूप और उसके लिए प्राप्य उपकरणों से भी भूमि की उपज का निश्चय 
किया जाता है, किन्तु कृषि की इकाई भी किप्ती प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं: है । उसके 
आधार पर ही इस सामग्री का परिमाण निर्भर करता है, जिसका उसमें छाभदायक 
रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि भूसंपत्ति आर्थिक रूप से लाभप्रद आकार को 
न हो तो उसमें स्वामित्व का अधिकार भी सर्वोत्तिम प्रयत्नों को प्रोत्साहित नहीं कर 
सकता । 

“ २. भूसम्पत्ति। भूसम्पति दो प्रकार की होती है, प्रथम स्वामित्व भूसंपति, दूसरे 
कृषिक्रम भूसम्पत्ति । स्वामित्व भूसम्पत्ति आकार में बड़ी होती हुई भी अनेक किसानों में 
वंटी हुई हो सकती है, जिससे खेती की इकाई बहुत छोटी हो जाती है । इसके 
विपरीत यह हो सकता है कि एक किसान के पास कई मालिकों की जमीन हो, 
जिनमें से प्रत्येक भाग आकार में छीटा होने पर भी, सब पर एक हो किसान 
खेती करता हो, जिससे किसान का खेत बड़ा हो जाता हो। कभी-कभो मालिक 
अपने खेत को स्वयं जोतता है। यह हो सकता हैं कि वह अपनी भूमि का कुछ भाग किसी 
को लगान पर दे दे अथवा वह किसी पास को भूमि को हछग़ान पर ले ले। 
पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्व अपनी मालिकी की भूमि का नहीं, वरन्‌ कृषि 
की जाने वाली भूमि का. अधिक है। यह देखा जाता है कि भारत में एक औसत 
किसान की कृषि-अधिसंपत्तियाँ केवल आकार में ही छोटी नहीं होतीं वरन अनेक टुकड़ों 
में बंट कर गांव भर में फैली होती हें । है द 


३. आर्थिक भूसम्पत्ति। आ्थिक भूसंपत्ति की परिभाषा करना सुगम नहीं है । 
उसका आकार परिस्थितियों के अनुसार भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार का हो सकता है, किन्‍्त 
वह ऐसा होना चाहिए कि उसके परिवार को बराबर काम तथा एक उचित आय 
मिलती रहे ५उसका विस्तार (आकार ) मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर निर्भर 


करता हूं : 
'(क) कृषि की प्रयालियां--यदि यांतिक प्रणालियों से काम लिया जाय तो 
उसका आकार कम से कम २०० एकड़ होना चाहिए | पुरानी प्रणाली से २० से २५ 
एकड़ तक पर्याप्त होगी । 
(ख) उत्पन्न की जाने वाली फसलें--गेहूं के लिए भूमि का आकार बड़ा होना 
चाहिए, ताकि उससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किया जा सकें, सब्जियों तथा फलों के 
लिए कम आकार की भूमि की आवश्यकता होती है । 


५८० भारतीय अर्थशास्त्र 


में खुदकाइत भूमियों के आकार तथा विभाजन की जांच की थी, और वह इस परि - 
णाम पर पहुंचा था कि :-- इस 

(१) लगभग १७-९ प्रतिशत मालिकों की भूमियां एक एकड़ से कम थी ऑर 
इस प्रकार उनका क्षेत्रफल समस्त क्षेत्रफल का १ प्रतिशत था। 

(२) लगभग ४०४ मालिकों के पास एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक भूमि 
थी । उसमें समस्त भूमि की ११ प्रतिशत भूमि थी । 

(३) लगभग २६२ प्रतिशत मालिकों के पास ५ एकड़ से लेकर १५ एकड़ तक 
भूमि थी, उसमें समस्त क्षेत्रफल का २६:६ भाग आता था। 

(४) छूगभग ११८ प्रतिशत मालिकों के पास १५ से ५० एकड़ तक भूमि थी 
और उसमें समस्त क्षेत्रफल का ३५६ प्रतिशत भाग था । े 

(५) लगभग ३७ प्रतिशत मालिकों के पास पचास एकड़ अथवा उससे अधिक 
भूमि थी और उसमें समस्त क्षेत्रफल की लगभग २५-७ प्रतिशत भूमि आती थी । 

पंजाब में प्रत्येक मालिक के पास औसत कृषि भूमि सात और आठ एकड़ के बीच 
थी। पंजाब के आथिक जांच बोर्ड ( 0974 0 #007०फाॉं6 आधवुपांएफ ) 
ने १९३९ में जांच करके यह पता लगाया था कि उनका आकार घट रहा था। काल्वर्ट के 
अनुसार ५८३ प्रतिशत मालिक लोग ५ एकड़ से कम भूमि पर खेती करते थे । दूसरी 
जांच के अनुसार यह अनुपात बढ़ कर ६३७ प्रतिशत तक पहुंच गया जब कि इसमे 
भूमि उतनी ही रही । यदि १५ एकड़ भूमि को एक आथिक भूमि माना जाय तो ८८ 
प्रतिशत मालिकों के पास १९३९ में उससे कम आकार की भूमियां थीं । 

६. भूमियों का विभाजन । श्ौसत आकार की अपेक्षा भूमि का विभाजन अधिक 
महत्वपूर्ण है । उदाहरणार्थ, यद्यपि पंजाब में औसत आकार ७ से ८ एकड़ तक हे 
किन्तु लगभग ६० प्रतिशत किसानों से प्रत्येक के पास पांच एकड़ से भी कम है । पृष्ठ 
८१ की तालिका में विभिन्‍न वर्गों में (न कि क्षेत्रफल) विभाजन की सब से ताजी 
सूचना के अनुसार विवरण दिया गया है । इससे पता चलेगा कि भारत में अत्यधिक 
हे गे के पास पांच-पांच एकड़ से कम भूमि है । 

/६ कुंषिकर्स भूसि का आकार । स्वामित्व के आकार की अपेक्षा कृषि का आकार 
अप्विक उल्लेखनीय हैं। उदाहरण, एक एकड़ से कमर की अनेक भूमियों को पंजाब 
में दूसरे क्षेत्रों के साथ जोता जा रहा है । इसके विरुद्ध अनेक बड़ी बड़ी भूमियों को 
मालिकों के छोटे छोटे भागों में विभकत करके काश्तकारों को खेती करने के लिए रखा 
गया है । मिस्टर काल्वर्ट ने पंजाब में किसानों के खेतों के आकार तथा उनके विभाजन 
के सम्बन्ध में जांच करके पता लगाया हैं कि २२ प्रतिशत किसानों में से प्रत्येक के 
पास एक से पांच एकड़ तक भूमि खेती करने के लिए है, ३३ प्रतिद्वत में से प्रत्येक १५ से 
लेकर ५० एकड़ तक भूमि को जोतता है, और केवल १ प्रतिशत ५० एकड़ से अधिक 
भूमि को जोतता है। है 

अपनी दोनों जांचों के परिणामों की तुलना करने पर मिस्टर कालवर्ट इस 
परिणाम पर पहुंचे हैं, / वहां लगभग पांच लाख ऐसे किसान हें, जो अपने 
22 मालिक नहीं है और जो असल किसान है । एक एकड़ अथवा उससे कम भूमि 
जोतने वालों की संख्या अत्यधिक है । एक एकड़ से पांच एकड़ तक भूमि जोतने वालों का 
गे भी बहुत बड़ा है। यह लोग किसी न किसी प्रकार रूगान पर अधिक भूमि प्राप्त कर 


और इन भूमियों में से अधिकांश दो-दो तीन-तीन एकड़ से भी कम की भूमि हैं,” 
| 0076 04 6876 48ल्‍०प्रप्रए॥्की 00खाणांडश०७, 2, 48, द 
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(ग) भूमि का उर्वरशपन--जब भमि का ऊपरी भाग अच्छा होता है तो एक 
छोटे भाग से भी परिवार का खर्च चल जाता है। जब भमि हल्की किस्म की होती है 
अथवा उसमें पानी की कमी होती है तो उसके लिए कुछ बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता 
होती है । उदाहरणतया, पंजाब के जालन्धर जिले की ६ एकड़ भूमि से एक परिवार को 
हिसार जिले की १५ एकड़ भूमि की अपेक्षा जीवन का अधिक उच्चमान मिल सकता हें। 


(घ) कृषि का संगठत--यदि सहकारिता आधार पर खेती की जाय तो बड़े 
आकार की भूसंपति अधिक उत्तम उपज देगी, किन्तु व्यक्तिगत रूप से स्वयं करने पर 
छोटे आकार की भी पर्याप्त उपज देगी, क्योंकि यंत्रों का उपयोग लाभदायक रूप में बड़े 
खेतों में ही किया जा सकता है । 


एक परिवार का आकार और उसके साधन भी एक आथ्थिक भम॑पत्ति को निश्चित 
करते हें । भूमि के प्रकार, वर्षा, सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं तथा बाजार की सुवि- 
धाओं के अनसार इस प्रकार का विभिन्‍्त आकारु हो सकता है। डाक्टर मान ()7 
७7077 का विचार हे कि दक्षिण ([0800%&7 ) में २० एकड़ भूमि एक औसत 
परिवार को जीवन के न्यूनतम मान को दे देगी । कीटिंग (70896077 28) की 
सम्मति में एक परिवार के पास आराम से रहने के लिए ४० से ५० एकड़ तक भूमि 
होनी चाहिए | सर विजय राघवाचार्य का विचार है कि (एक परिवार के पास कम से 
कम ४ से लेकर ६ एकड़ तक भूमि होनी चाहिए ।” 


आधार मूलक भृरुम्पत्ति--कांग्रेस किसान सुधार कमेटी की रिपोर्ट ((/०88 
॥888 0 2797797 860773 (0077770586 ) में कहा गया हैं कि आ्थिक 
भसम्पति को जीवन का मान प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। उससे साधारण 
आकार के एक परिवार को पूरा रोजगार मिल जाय और वह ॒ उस क्षेत्र की किसान 
अथं-व्यवस्था के अंगों से सम्बन्ध रखती हो। वह आथिक आधारों की अपेक्षा सामाजिक 
आधार पर आ्थिक अधिसंपत्ति की सापेक्षता में छोटी भूसंपत्ति की भी सिफारिश करती 
है। उसी को वह आधारमूलक भूसंपत्ति (38870 ्ञ०0]6708) कहा गया 
है और व्यक्तिगत कृषि को बहुहंशीय सहकारिता संगठनों से अन्य कार्यों के लिए सहायता 
प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया हैं । 


प्रम्पति का आशातोीत परिमाण---किसान कमेटी की सम्मति में खेती के आकार 
की उच्चतर सीमा भी होनी चाहिए | अतएव, उसमें प्रस्ताव किया गया है कि किसी खेती 
का आशातीत परिमाण आशिक खेती के परिमाण से तीन गुत्ते से अधिक न हो, सम्मिलित 
परिवारों तथा पारमाथिक संस्थाओं के लिए अपवाद हो सकते हें । अतएवं आशातीत 
आकार की एक सीमा सामाजिक व्यय तथा आश्थिक कार्यक्शलूता के स्वत्व की दृष्टि 
से बना ही लेनी चाहिए आसाम जेसे कुछे जमींदारी निवारक कानूनों में एक किसान के 
पास रखने के लिए भूमि का अधिकतम परिमाण भी नियत करने का प्रस्ताव किया गया 
उत्तर प्रदेश में यद्यपि वर्तमान खेती की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई तो भी भविष्य 
में किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार अथवा बिक्री के द्वारा ३० एकड़ से अधिक भमि 
नहीं लेने दी जायगी । 


४. स्वामित्व भूसम्पति का आकार | एक आथिक भूमि की परिभाषा जो कुछ 
भी तय की जाय किन्तु भारत में अधिकांश भूसम्पति--भले ही वह स्वामित्व हों अथवा 
कृषिक्रम--आथिक आकार * की नहों हूँ। काल्वर्ट ((8]ए७:४) ने संयुक्त पंजाब 





१. “भारत में इस प्रकार के सच्के किसानों के पास औसत क्षेत्रफल बहुत कम 





| 
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के सवसे नीचे वर्ग से ऊपर निकल आये हैं। एक वार प्रत्येक किसान को १५ एकड़ भूमि 
मिलने का नियम पास हो जाते पर यह संख्या अपने आप कम हो जायगी। यह समझा जाता 
है कि एक जोड़ी बैलों से लगभग १४ एकड़ भूमि को अच्छी तरह जोता जा सकता हैं। 
अतएव यह स्पप्ट है कि उस परिमाण में भूमि प्राप्त करने में अनेक किसान असफल रहे । 
इसलिए वहां छगान पर भूमि लेने की बड़ी मांग बन गयी है और इसी तथ्य के कारण 
बहां छगान वरावर बढ़ता जाता है और जमींदार उचित नकद” लगान लेने के बजाय उपज 
का आधा भाग प्राय: ले लेता है। इस प्रकार पंजाब के अधिकांश खेत' आथिक स्तर से 
नीचे है । पंजाब (१) में खेतों का आकार और भी छोटा हो गया है । नहरी पानी की 
भूमि, जहां बड़े वड़े खेत थे--पाकिस्तान में चली गई । इसके अतिरिक्त पश्चिमी पंजाब 
में हिन्दुओं तथा सिक्खों द्वारा कुल ५७ लाख एकड़ छोड़ी गयी, जबकि पूर्वी पंजाब में 
मुसलमानों ने कुछ ४५ छाख एकड़ भूमि ही छोड़ी । पूर्वी पंजाब में भूमियों के छोटा होने 
का यहां एक और कांरणे हें । क्‍ 
निम्नलिखित तालिका में १९३१ में प्रति काइतकार जोते जाने वाले एकड़ों 
और खेत के औसत आकार को दिया गया है। इससे स्थायी मौरूसियों की दशा पर प्रकाश 
पड़ता है । वास्तविक स्थिति इससे भी खराब है, क्योंकि अनेक छोटे-छोटे किसान अत्यन्त 
छोटे-छोटे खेतों को जोतते हें । 













प्रांत प्रति किसान द्वारा जोते जाने | १९३१ में खेतों का एकड़ों 
___ वाले एकड़ में औसत आकार 
बम्बई १६८ ११९७ 
मध्यप्रदेश २०१० ८५ 
पंजाब । ८'८ ७२ 
मद्रास । ५९ ४*५ 
बंगाल न ६ २५ 
असाम ३०४ लगभग. २*० 
उत्तर प्रदेश ३-३ ग 
विहार, उड़ीसा २९ . ४ और ५ के बीच में 


यदि हम भारत की अन्य देशों के साथ तुलना करें तो हमको पता चलता है 

कि फ्रांस में प्रति किसान के पास १५६ एकड़, जमनी में १९ एकड़, इंग्लेंड में २७ 

एकड़ और अमरीका में कम से कम १४० एकड़ औसत भूमि है । इस विषय में कैनेडा, 
. अर्जन्ठाइना और आस्ट्रेलिया तो और भी अच्छी स्थिति में हैं । 


| ७. भतियों का खण्डीकरण | एक भूसम्पति के उप-विभाग का परिणाम यह होता 

है कि उस किसान की प्रत्येक पीढ़ी के साथ वह अधिकाधिक छोटा होता.जाता है । खण्डी- 
करण का अर्थ यह है कि भूमि के टुकड़े-टुकड़े होकर गांव भर के क्षेत्रफलमें बिखर जाते हैं । 
स्वामित्व का विभाजन होने का प्रायः परिणाम कृषि का विभाजन होता है । किन्तु 
ऐसा सदा नहीं हुआ करता । एक किसान एक ऐसी भूमि को छगान पर ले सकता हू 
जिसमें विभिन्‍न मालिकों के कई टुकड़े हों । इसके विरुद्ध एक सम्पूर्ण बड़ी भूमि को 
छोटे टुकड़ों में बांठ कर विभिन्‍न किसानों को दिय' जा सकता है। आशिक दृष्टिकोण 
से कृषि का एकीकरण स्वामित्व के एकीकरण की अपेक्षा अधिकाधिक महत्वपूर्ण है । 
यदि दोनों का साथ-साथ एकीकरण हो तो यह और भी अच्छा है । 
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जब कभी कई स्वामियों के अन्दर सम्पत्ति का उप-विभाजन होता है तो भूमि 
के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती के प्रत्येक भाग का एक 
भाग चाहता हैं । अतएव स्वामित्व के विभाजन का परिणाम क्ृषि के विभाजन के रूप में 
होता है। भारत में भूमि-खण्डीकरण बहुत बढ़ गया है । डाक्टर मान ()7. ७777 ) 
ने पता लगाया था कि पिंपलछा सौदागर नामक ग्राम में १५६ मालिकों के पास ७२९ भूमि- 
खंड (/?]0॥8) थे, उनमें से ४६३ एक-एक एकड़ से भी कम, और २११ चौथाई एकड़ 
से भी कम थे। रत्नागिरी में कुछ भूमि के खंड का आकार इतना छोटा था कि उसको 
०"००६२५ एकड़ के रूप में लिखना पड़ता है। पंजाब में ऐसे खेत थे, जो एक मील लम्बे 
कितु कुछ ही गज चौड़े थे और कुछ इतने छोटे थे कि उनको जोता भी नहीं जा सकता था । 
मिस्टर भल्ला ने पता लगाया था कि पंजाब के बेरामपुर गांव में ३४४ प्रतिशत किसानों 
में से प्रत्येक के पास पच्चीस-पच्चीस टुकड़ों से अधिक थे। पिपलछा सौदागर में ६२ प्रतिशत 
भूमिखंड क्षेत्रफल में एक-एक एकड़ से कम थे, जाटेगांव में ऐसे भूमिखंड ३१ प्रतिशत थे। 
कीोटिंग ((१९96877 886 ) ने बम्बई के विषय में लिखा है, भूमि को टुकड़े-टुकड़े करने 
की यहां इतनी ब्राई थी कि उससे लाभ नहीं हो सकता था ।” क्षषि का खण्डीकरण 
स्वामित्व के खण्डीकरण की अपेक्षा बहुत बड़ी बुराई है और वह अत्यधिक व्यापक भी है । 

८. उप-विभाजन तथा खण्डीकरण के कारण । भूमियों के छोटे-छोटे टुकड़ों में 
बंट जाने और फिर उनके भी छोटे टुकड़े हो जाने के कारण नीचे दिये जाते हें :-- 

(१) जनसंख्या की वृद्धि--ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जाती है, भूमि अत्यधिक 
खंडों में विभक्त होती जाती है । और ऐसी दशा में भूमियों का आकार घटता जाता है । 

(२) उत्तराधिकार के काबृत---उत्तराधिकार हिंदू तथा मुस्लिम दोनों कानूनों 
में उत्तराधिकारियों में भूमि सम्पति के विभाजन का विधान है । विभाजन के समय 
उत्तराधिकारी प्रत्येक प्रकार की भूमि में से एक-एक टुकड़ा मांगते हें । इस प्रकार भूमि 
के खंड हो जाने से टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं । 

(३) दस्तकारियों का पतन--मशीन के बने मांल की प्रतियोगिता के कारण 
भूमि पर दबाव बढ़ गया है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब भूमि से बढ़ी हुई जनसंख्या को 
हटा लेने के लिए उसके साथ कोई औद्योगिक विकास का कार्य नहीं है । 

(४) भू-सम्पत्ति से प्रेस--भारत में भूमि को सम्मान का साधन समझा जाता है 
और मालिक उसे सुगमता से नहीं बेचता | प्रत्येक व्यक्ति सम्पत्ति के अपने छोटे से भाग 
से चिपटा बैठा रहता है, जो स्थिति को और भी खराब कर देता है । 

(५) ब्रिटिश राज--ने शान्ति स्थापित करके भूमि में अधिकार के मूल्य को 
बढ़ा दिया और रुपया उधार देने वालों को भूमि में रकम लगाने को प्रोत्साहित किया । 


(६) किसानों की ऋणग्रस्तता ने भी उसी दिशा में कार्य किया । 

(७) सम्मिलित परिवार प्रणाली के टूट जाने तथा व्यक्तिवाद की भावना 
के विकास ने सम्मिलित परिवार की कृषि को असंभव बना डाला । 

तो भी, मुख्य कारण जनसंख्या का बढ़ना है, जिसके साथ रोजगार के वैकल्पिक 


क्षेत्रों का विस्तार नहीं हुआ । 
९, उप-विभाजन तथा खण्डीकरण की बुराइयाँ । कभी-कभी खेतों के विभाजन 
को इस कारण उचित ठहराया जाता है कि उससे सभी उत्तराधिकारियों को समान 
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अवसर मिलता है। भमि-रहित श्रमिकों की वृद्धि रुकती है तथा आथिक एवं सामाजिक 
स्थिरता बढ़ती है ।इसी प्रकार टकड़े-टुकड़े करने कीप्रथा को भी इस कारण उचित ठहराया 
जाता है कि यह किसान की ऋतु विपर्यय से रक्षा करके उसको विभिन्‍न प्रकार की भूमि 
प्र फसल बोने योग्य बनाती है और फसलों की अधिक उचित अदल-बदल को संभव 
बनाती है । किन्तु भसि खण्डीकरण की बुराई उससे होते वाले किती भी प्रकार के रलतभ 
से बड़ो है ॥ उनसे मानवी शक्ति तथा भौतिक साधनों की बरबादी होती है और कृषि 
की उन्नति रुकती है॥ थह देखा जाता है कि किसान अपने पास रखे हुए खराब से खराब 
सामान का भी उत्तम छाभ के साथ उपयोग नहीं कर पाता ॥ कुओं क. खोदना, श्रम- 
बचत के उपायों,बडी मात्रा में उत्पादन जैसी उनन्‍्नतियां तो असंभव हो जाती हैं.॥ इसके 
अतिरिक्त मनष्य तथा पश॒ से फसल की रक्षा करने की कठिनाइयों के कारण उसमें कोई 
नया काम अपनी ओर से करने को मन नहीं होता । इससे भी खराब बात यह हे कि 
बाढ़ों, सीमाओं और मार्गों में अधिक क्षेत्र बरबाद हो जाता है ४ 

““” इसके अतिरिक्त खण्डीकरण की और वराइयां भी हैं ।६ उसमें समय शक्ति, 
खाद और उपज का वह॒त विनाश होता है । यह तब होता है जब कि भूमि-खंड बहुत 
बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। कुछ भूमि खंड तो इतने छोटे होते हँ कि उनमें खेती 
की ही नहीं जा सकती । इस प्रकार इससे भूमि बेकार हो जाती है । इसके अतिरिक्त 
इनसे सीमाओं, मनष्य, पश तथा जल के मार्ग के अधिकार के विषय में ऐसे झगड़े 
पैदा हो जाते हैं, जो ग्राम-जीवन में सदा देखने को मिलते हैं और उनमें किसान का 
समय, धन और शक्ति का बहुत विनाश होता है !! 


१०, प्रस्तावित उपचार । इस बुराई को दूर करने के लिए दो प्रकार के उप- 
चारों का प्रस्ताव किया जाता है--एक वह, जो आशिक भमि खंडों का निर्माण करने 
का यत्न करते हैं, और दूसरे वह, जो इस 2 के भविष्य में विस्तार को रोकते हें, 
वह यह हैं :-- 

(१) आथिक भूमिदण्डों का निर्माण--(क ) इसको या तो समस्त भूमि का 
सामाजीकरण करके और फिर उसमें रूस के समान सब्मिलित कृषि के सिद्धान्त पर 
खेती करके किया जा सकता है, अथवा-- 

(ख) व्यक्तिगत भूमि सम्पत्ति को एकत्रित करके उसमें सहकारिता अथवा 
सम्मिलित प्रबन्ध के आधार पर कृषि कर के इस प्रकार किया जा सकता हैँ कि व्यक्ति- 
गत भूसम्पत्ति भी बनी रहे । 

(ग) इठली के समान राज्य धन देकर आ्थिक भूमियों के निर्माण के लिए सभी 
पुरानी बंधकों को ले ले। भारत में अर्थ-विरोधी भूमियों की संख्या अत्यधिक होने के 
कारण तथा स्वामित्व के पक्ष में प्रवलछ भावना के कारण इस प्रणाली में अत्यधिक खर्चे 
बैठेगा । इसके अतिरिक्त इस विषय में भूमि-बंधक बेक भी कुछ कार्य कर सकते हैं । 


(२) अधथिक भसियों की रक्षा--एक उपाय ऐसा किया जा रहा है कि जो 
भूमियां आ्थिक रूप में दढ़ हैं, उन्हें विभाजित होकर अनुत्पादक न बनने दिया जाय । 
यह निम्नलिखित ढंग पर किया जा सकता हैं :-- 


(क) उत्तराधिकार के कानून में परिवर्तेत करके तथा सब से बड़े पूत्र' को 
उत्तराधिकार देने के कानून को अपनाकर, जिससे भू-सम्पत्ति सब से बड़े लड़के को ही 
मिले, किन्तु उससे छोटे पुत्रों के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, जो कि कठिन 
है। और इसके परिणामस्वरूप बिना भूमिवालों का वड़ा भारी वर्ग वन जायगा। इसके 
अतिरिक्त आथिक भावना भी इस मार्ग में भारी रुकावट सिद्ध होगी । 
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(ख) जब कभी कोई भूमि निर्माण योग्य आकार की हो जाय तो उसको अवि- 
भाज्य घोषित कर दिया जाय। मिस्र ने यह कार्य करने के लिए पांच फेन कानून (+968 
768686७४७ 7,998) पास किये हें । यद्यपि भूमि का नाम मात्र के लिए उत्तरा- 
धिकारियों में विभाजन हो जाता है, किन्तु उसे वास्तव में उनमें से एक के हाथ में छोड़ 
दिया जाता है । जो उन सब की ओर से उस पर खेती करे, अथवा प्रबन्ध के लिए किसी 
ट्रस्टी के सुपुदे कर दिया जाता है ।* मिस्टर कीटिग ने प्रस्ताव किया हैं कि किसी आथिक 
क्षेत्र के मालिक को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह उस भूमि की रजिस्ट्री अविभाज्य 
भूमि के रूप में कर सके । 

(ग) जैसा कि कई राज्यों में यत्न किया गया है, वर्तमान छोटे-छोटे टुकड़ों को 
एक में मिलाकर; इस विषय में केवल पंजाब ने ही कुछ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की 
है । पंजाब में पहले इस कार्य को मा और सहकारिता विभागों (8०४७४ ०८०७ 974 
(70-0007'.8607976 26]09707770768 ) की ओर से किया जाता था, किन्तु इसमें बहुत 
सुस्ती तथा विलम्ब होता था। १९३६ के एक्ट में ऐसे हिस्सेदारों के विभाजन के फलस्वरूप 
भविष्य में होने वाले टुकड़ों के कार्य को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाँ 
किसान लोग भूमियों को एक नहीं करना चाहते थे, इस कानून ने वहां भी कोई प्रभावशाली 
कार्य का प्रबन्ध नहीं किया । पंजाव की नहरी नौ-आबादियों में अधिकार पृथक 
करने पर रोक लगा कर उनके विभाजन को रोका गया । कुछ अनुदानों ((४॥:9870/8 ) 
के मामलों में केवछ एक उत्तराधिकारी के लिए ही उत्तरधिकार सोमित कर दिया गया । 
जहां तक ठीक मालिक का प्ररन था, यह नीति अत्यन्त सफल रही, किन्तु सब मिला कर 
भूमियों के विभाजन को देखने में यह भी सफल न हो सकी अतएव बम्वई भूमि खंडी- 
करण निवारक तथा भूसंपत्ति चकबन्दी अधिनियम (/0?76787607 0० ऋ+७ 8- 
7067686707 870 (00780749607 0०67 नि0द7728 0०५9) जो पास 
हो चुका है और पंजाब और पेप्सू में आइ्वयक परिवरतेन सहित छागू किया गया है, इन 
दोनों त्रुटियों को दूर कर देता है । 

(घ) सहकारिता तथा सम्मिलित कृषि से भी, जो अन्य देशों में अत्यन्त सफल 

हो चुकी है, भूमियों के टुकड़े होना रुक सकता है । इस विषय में भारत में, विशेष कर उत्तर 
प्रदेश की नई सुधारी हुई भूमियों में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया गया है। कुछ व्यक्ति- 
* गत भूमियों की कृषि पर भी इक्के-दुक्के इस प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हूं । 
क्‍ ११. भूमिवों का एकत्रीकरण । शाही कृषि कमीशन ने लिखा था कि “भूमि के 
टुकड़े-टुकड़े होने की बुराई को रोक कर उसमें कुछ सहायता देने का केवल एक उपाय 
दिखलाई देता है, वह प्रणाली है खेतों का एकत्रीकरण । इसमें जहां तहां बिखरे हुए 
' टुकड़ों के बदले में एक ठोस भूमि प्राप्त करके भूमि को एक किया जाता है। इस प्रणाली से 
एक मालिक की समस्त भूमि का एक भूमि-खंड अथवा विभिन्‍न प्रकार की मिद्टी के 
कुछ भूमि-खंड बन सकते हैं? ।” क्‍ 

पंजाब में भूमि के एकत्रीकरण का कार्य १९२०-२१ में आरम्भ किया गया था। 
आरम्भ में यह कार्य सहकारिता संस्थाओं द्वारा बिल्कुल स्वेच्छापूर्ण आधार पर 
किया गया । तीन करोड़ एकड़ के समस्त कृषि-क्षेत्रफल में से कुल साढ़े चौदह लाख एकड़ 
कृषि-भूमि का ही एकत्रीकरण किया जा सका। इस कार में वाधा पहुंचाने वाले अड़ियल 
अल्पसंख्यकों के प्रबन्ध के लिए १९३६ में भूमियों का एकत्रीकरण अधिनियम 
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((४0080086007 ०7 0]07988 १०६ 936) पास किया गया । के 
अधिनियम ने एकत्रीकरण के कार्य को अनिवाय बना दिया। पंजाब में भूमियों के 
एकत्रीकरण से बड़े छाभ हुए हैं। वहां जोतने योग्य भूमि बढ़ गई हैं और उसकी 
उपज भी बढ़ गई। अब भूस्वामियों में अपनी भूमि का विकास करने की बड़ी भारी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी है। सिंचाई के अवसर अब घट गये हैं किन्तु भारत के अन्य भारों 
में एकन्रीकरण सफल प्रमाणित नहीं हुआ । पंजाब में भूमि की उत्पादन शक्ति एक- 
सी होने तथा भूमि पर अधिकार करने के नियम” सरल होने के कारण एकत्रीकरण 
के कार्य में सुविधा हुई। फ्लाउड कमीशन (+#]0पव० 0०फ्ाांडछ07)॥ 
अनुसार पंजाब में एकनत्रीकरण को दो कारण प्रोत्साहित करते हैँ, (१) फसले पूर्णतया 
सिंचाई पर निर्भर रहती है । अतएव जिस किसान के भूमि-खंड मिल कर एक हो जाते 
हैं, वहां वह एक कुआं बना लेता है, (२) वहां अद्धं-जमींदारी प्रथा बहुत कम है । विभा- 
जन के बाद पंजाब में इस विषय में और भी उन्नति की जा रही है । 

१९४७-४८ में पंजाब में १,५७३ सोसाइटियां थीं और उनकी सदस्य संख्या 
२,२०,००० थी। दिल्‍ली में ५३ सोसाइटियां थीं और उनकी सदश्य सख्या ७,००० 
थी । पंजाब के नेतृत्व का अन्य राज्यों ने अनुगमसन किया। १९३९-४० में उत्तर प्रदेश में 
१८२ सोसाइटियां थीं, जिन्होंने ७७,६७२ पक्के बीघा भूमि को मिला कर एक किया था। 
माल विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण १९४७ में इस योजना 
का परित्याग कर दिया गया । अब उस काम को फिर हाथ में ले लिया गया है। 
मध्यप्रदेश में एकत्रीकरण का कार्य १९२६ से किया जा रहा है, और 
इसमें अच्छी उतनति की जा चुकी है : मध्यप्रदेश के १९२८ के अधिनियम के 
अनुसार यदि वास्तविक भूस्वामियों की आधी संख्या, जो हस्तगत किये हुए ग्राम- 
क्षेत्र के कम से कम 3 क्षेत्र क॑ मालिक हों--इस बात की घोषणा करे कि एकत्रीकरण 
के पक्ष में है, तो इस दिशा में अनिवार्यता का प्रयोग किया जा सकता हैं। 


आरम्भिक दिनों में जब लोग एकत्रीकरण और उसके लाभों से परिचित नहीं 
थे, बहुत होशियारी से काम करना पड़ता था। शाहीकृषि कमीशन ने लिखा है कि 
“राज्य को एकत्रीकरण के विषय में--जहां कहीं उसको अनुमति देने वाले अधिनियम 
के अधीन लागू किया गया हो--अपने को बचाते हुए कार्य करना चाहिए | जब किसी 
प्रकार की अनिवार्यता को लागू करना हो तो विशेष क्षेत्रों को चुन लेना चाहिए, राज्य 
को प्रचार कार्य करना चाहिए, वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिए, और 
आरम्भिक चरण में उसका खर्च भी उठाना चाहिए* ।” हम अनुभव करते हैं कि अब 
वह समय आ गया है, जब एकत्रीकरण के कार्य को प्रत्येक गांव में अनिवार्य कर 
दिया जाना चाहिए। प्रचार से क्षेत्र तैयार हो जायगा, किन्तु अन्त में अनिवायेता 
किसी न किसी रूप में तो करनी ही पड़ेगी । 

बम्बई का १९४७ का, खंड निवारक तथा भूमि एकत्रीकरण अधिनियम 
इस दिशा में प्रथम ठोस चरण था। इसके अनुसार यह अधिकार दिया गया 
हैँ कि वह स्थानीय दशाओं का ध्यान रखते हुए किसी ऐसे भूमि खंड के परिमाण 
को अनिवार्य रूप से निश्चित कर दे, जिसमें पृथक्‌ भूमि-खंड रूप में लाभप्रद खेती 
की जा सकती है, और जिसे प्रामाणिक क्षेत्र! (859709/0 ७7७७) कहा 
जाता है। इस प्रामाणिक क्षेत्र से कम भूमि खंड को टुकड़ा (79877976) 
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कहा जायगा । किसी प्रामाणिक क्षेत्र का नोटिस निकलू जाने पर सभी टकड़ों को 
अधिकारनपत्रों में टुकड़े लिख दिया जायगा । इस प्रकार के टुकड़ों का हस्तान्तरीकरण 
अथवा पटटे पर देना तब तक नहीं हो सकता जब तक वह एक स्वीकत स्व 
(७77०6) संख्या के उपविभाग (50 0-720ए78707 ) में न मिल जांय । किसी भूमि 
का इस प्रकार हस्तान्तरीकरण अथवा विभाजन नहीं हो सकेगा, जिससे उस 
भूमि के टुकड़े होते हों । उक्त अधिनियम में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया 
है कि वह किसी क्षेत्र में बिखरे हुए टुकड़ों का एकत्रीकरण कर सके । पंजाब के १९४८ 
के अधिनियम तथा पेप्सू के १९५० के अधिनियमों का बहुत कुछ आकार बम्बई 
का अधिनियम है । 


जमींदारी प्रथा के समाप्त हो जाने पर और भूमि को वास्तव में खेती करने 
वाले को दिये जाने पर इस प्रकार को कानून बनाया जाना चाहिए कि भमियों का 
एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर विभाजन न किया जा सके । अभी तक इस कल्याण- 
कर व्यवस्था बकको सौराष्ट्र के अधिनियम में ही रखा गया है । 


१२. सम्मिलित कृषि । भूमि एकत्रीकरण इन ब्राइयों का कोई कार्य साधक 
उपचार नहीं हैँ । यदि किसी छोटी भूमि का एकत्रीकरण कर लिया गया और उसको 
फिर टकड़े होने से बचा लिया गया तो भी वह छोटी भूमि ही बनी रहेगी । यदि 
उसका आकार आश्थिक स्तर से कम होगा तो उसमें श्रम तथा पूंजी का दुरुपयोग होगा । 
इसका एक हल जो कि एक क्रांतिकारी हल हे--यह है कि भमि में व्यक्तिगत स्वामित्व 
को एकदम समाप्त कर दिया जाय ।। यह प्रस्ताव है कि संपूर्ण भूमि का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया जाय और उस पर आधुनिकतम वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाय 
और श्रमिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मजदूरी दी जाय । इसको सम्मिलित 
कषि' कहा जाता है । 


देश के वर्तमान सामाजिक संगठन में यह परिवर्तेन अत्यधिक क्रांतिकारी होगा 
धर्म तथा प्रथा दोनों में ही भूमि के ऊपर व्यक्तिगत अधिकार को स्वीकार किया गया 
है और किसान के मस्तिष्क में भूमि पर अधिकार की अभिलाषा इतनी गहरी होकर 
घुसी हुई है कि उसे सुगमता से नहीं निकाछा जा सकता । 


१३. सहकारिता कषि । सहकारिता कृषि एक ओर सम्मिलित कृषि तथा 
दूसरी ओर कृषक स्वामित्व के अन्दर एक समझौता हैं। यह भमिमें व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
समाप्त किये बिना विशाल आकार की कृषि के सभी लाभ देती हैं। भस्वामिमों को 
सहकारिता कृषि समितियां बनाने को प्रोत्साहित किया जाता है, गांव की भमि को 
कृषि के लिए मिला कर एक कर दिया जाता है किन्तु इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व के 
अधिकार को कायम रखा जाता हैं। इस प्रकार राज्य के यंत्रों अथवा सहकारिता 
संस्थाओं के वेज्ञानिक यंत्रों से खेती की जा सकती है। यंत्रों का केवल बड़े-बड़े खेतों पर ही 
लाभप्रद रूप म उपयोग किया जा सकता हैं। काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है और 
स्वामित्वाधिकार के लिए पृथक प्रतिफल दिया जाता है । 


भारत के विभिन्‍न भागों में किये हुए प्रयोगों से पता चलता है कि यहां सहका- 
रिता कृषि के लिए बड़ा भारी क्षेत्र है। साठ छाख एकड़ क्षषि योग्य बेकार भमि को 
सुधारा जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में सहकारिता के आधार पर नई-नई 
बल्तियां बसाई जा रही हैं । फिलस्तीन की क्व॒ुत्जा बस्ती तथा मेक्सिको में ईजीजोस 
बस्ती को इन बस्तियों के लिए आदशे बनाया जा सकता है। भमि को पांच-पांच सौ से 
लेकर पन्द्रह-पन्द्रह सो एकड़ के प्रत्येक टुकड़ों में विभाजित करके ऐसे प्रत्येक भूमिखंड में 


८८ भारतीय अथंशास्त्र 


तीस से लेकर५० परिवार तक को बसाया जा सकता है । इन बस्तियों के प्रत्येक परिवार 
को एक घर, एक छोटा भूमि खंड, सब्जी बोने के लिए बीज तथा एक या दो गौएं दी 
जानी चाहिएं । उनको फसल के उत्पादन में परामर्श देने के लिए सरकार को एक 
विशेषज्ञ देना चाहिए । इस भूमि को सम्मिलित रूप से मिलाकर खेती की जाय, मजदूरों 
को स्थिर दर से मजदूरी दी जाय, खेत की सभी सम्पत्ति सम्मिलित सम्पत्ति के रूप 
में रखी जाय और खच्च काट कर उसके लाभ को उनके द्वारा कमाई हुई मजदूरी के 
आधार पर बांट दिया जाय । सम्मिलित कृषि उन क्षेत्रों में भी की जा सकेगी जहां बह- 
हेशीय नदी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जहां जमींदारी समःप्त की जा चुकी हैं । 
तो भी, यह सभी क्षेत्रफल भारत की समस्त कृषियोग्य भूमि का एक बहुत छोटा भाग होगा । 
शेष भारत में भूमि का एक बहुत बड़ा भाग अब भी व्यक्तिगत भूस्वामियों के हाथ में है । 
जिनके खेत छोटे-छोटे तथा आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक हूँ, उनमें किसी न किसी प्रकार से 
सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है और इनमें अंतिम लाभ अत्यन्त स्पष्ट होगा। 
यह छोटे-छोटे किसान अत्यन्त पुरातनपंथी तथा अज्ञानी हैं। कांग्रेस किसान सुधार कमेटी 
((070027/888 /8798797 +8/07778 (१077777668 ) ने १९४९ में प्रस्ताव 
किया था कि इनमें व्यापक रूप से इस बात का प्रचार किया जाना चाहिए कि वह सहका- 
रिता कृषि संस्थाएं बना लें, और राज्य उतको अच्छे बीज, खाद, खेती के यंत्र और सस्ती 
पूंजी देकर सहायता करे । कमेटी का कहना है कि यदि स्वेच्छायूवंक किये गए प्रयत्नों का 
उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकलता तो फिर अनिवार्यता के लिए नियम बनाने पड़ेंगे | 

भारत सरकार ने हाल ही में अपने चार उच्चाधिकारियों को इज्राईल में 
सम्मिलित तथा सहकारिता कृषि की प्रगति का अध्ययन करने के लिए भेजा है । इन 
अधिकारियों ने वहां जांच करने के वाद यह विचार प्रकट किया है कि भारत में ऐसी 
कृषि का भविष्य उज्ज्वल है और वह भारत छौट कर इज्राईल की इस सफल पद्धति 
को अपनाने का प्रयत्न करेंगे । 

१४. संप्रक्त ग्राम-प्रबन्ध । अभी पिछले दिनों एक और सुझाव हुआ है कि 
सम्मिलित रूप से प्रबन्ध किये हुए गांवों का निर्माण किया जाय | इस योजना को लेखक 
के शब्दों में दिया जाता है, संयुक्त प्रवन्ध दब्द का अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है, 
जिसमें स्वामित्व के अधिकारों को मानते हुए भी भूस्वामी अपनी-अपनी भूमि को 
प्रबन्ध के लिए मिला कर एक कर लेते हैं । इसके अन्तवेर्ती भाव को एक साधारण 
उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है । कल्पता करो कि हमारे पास ६० एकड़ भूमि 
का एक क्षेत्रफल है, जिसके मालिक दस हैं और जिनकी अपनी दो, चार, छे, आठ अथवा 
अधिक एकड़ भूमि है । यह हो सकता है कि इन दस आदमियों में से चार अपने-आप 
खेती नहीं करते, संभवत: इसलिए कि उनमें से दो किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, एक 
व्यापार करता है और एक अत्यन्त वृद्ध होने के कारण काम करने योग्य नहीं है । वर्तमान 
प्रणाली में जो लोग अपने खेतों को स्वयं नहीं जोतते, वह अपनी खेती अस्थायी 
काइतकारों से करा लेते हैं । किन्तु यह व्यवहार में काफी न होने के कारण हम यह 
मान लेते हूँ कि उस ६० एकड़ भूमि का दसों मालिक मिल कर प्रबन्ध करते हैं, किन्तु 
वास्तव में उस पर छः मालिक ही काम करते हैं, जो गांव में काम करने के लिए उप- 
लब्ध हें । 

“अब उस भूमि से होने वाली आय को दो भागों में बांट दिया जाता है। काम 

के कारण होने वाली आय तथा स्वामित्व के कारण होने वाली आय । यही वह अन्तर 
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है, जो अस्थायी किसान और मालिक को उसी भूमि के टुकड़े से मिलने के बीच 
होता है। यह विभाजन माल अथवा नकदी किसी भी रूप में हो सकता'है। इस विषय 
में कुछ तो गांव में रिवाज बन जाते हैं और कभी-कभी मजदूरी को प्रतियोगिता से तय 
किया जाता है । उदाहरण के लिए, यह मान लिया जाता हैं कि सालिक और कृषि 
मजदूर अथवा बटाईदार में उत्पादन को आधा आधा कर लेने की परिपाटी चली आती 
है । वह छः आदमी, जो उस ६० एकड़ भूमि में अपने हाथ से खेती करते हैं, अपने श्रम 
के बदले में उसके उत्पादन का आधा भाग पाने के अधिकारी हैं। उत्पादन के शेष 
आधे भाग को भूमि के स्वामित्व के नाते यह छः: तथा शेष चार पाने के अधिकारी होंगे । 
यदि सुविधा के लिए इस ६० एकड़ भूमि को दस-दस एकड़ के ६ भागों में बांद दिया 
जाता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता अधा अपने द्वारा किये हुए काम का पारिश्रमिक ले छेगा 
और शेष आधे को सम्मिलित साझे में रखेगा । इस सम्मिलित भाग (सम्मिलित 
बंटाई) में से फार्म पहले भूमि की मालगुजारी देगा, फिर पूंजी लगाने के ऐसे कार्य करेगा 
जो सम्मिलित कृषि के लिए आवश्यक हों तथा अन्य जरूरों खच निकालेगा । शेष रकम 
को स्वामित्व के लाभ के रूप में प्रत्येक स्वामी द्वारा फार्म को दिये हुए क्षेत्र के 
परिणाम के अनुसार बांट दिया जायगा ।* | 


इस प्रकार अपने समस्त लाभों सहित विश।ल पैमाने पर खेती करके भी 
भूमि का स्वामित्व वना रहेगा । किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने पर स्वामित्व का 
यह अर्थ नहीं रहेगा कि किसी विशेष भूमि-खंड पर स्थायी भौतिक क-जा, और न 
उसका यह अर्थ होगा कि भूस्वामी उसे किसी अन्य स्थायी काइतकार को लूगान पर उठा 
दे । उसके पुत्र किसी विशेष भूमि-खंड का बंटवारा नहीं करा सकेंगे । उनको अपने भाग 
से प्राप्त होने वाले लाभ को आपस में बांटने का अधिकार होगा और उस सम्मिलित 
प्रबन्ध वाले गांव में उनको काम करने का अधिकार होगा ।/* 


उसको प्रबन्धकारिणी सभा में गांव के सभी परिवारों के प्रतिनिधि रहेंगे । यह 
सभा अन्य कार्यों के अतिरिक्त काम की इकाइयों को देगी तथा छाभ का वितरण करेगी। 
यह स्पष्ट है कि संयुक्त प्रबन्ध एक ऐसी सहकारिता सोसाइटी द्वारा ही किया जा 
सकता है, जो इसी उद्देश्य के छिए वनाई गई हो ।” 
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१. प्रस्तावना । हम किसान की, उसकी भूमि की कानूनी स्थिति के सम्बन्ध में 
तथा भूमि का छोटा आकार होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में 
पहले ही विचार कर चुके हैं । अब हम स्वयं किसान और उसके साधनों--:जेसे, भूमि 
यंत्रों, बीज, खाद, पशु और सिंचाई की सुविधाओं के सम्बन्ध में--जो उसे मिल सकते 
है, विचार करेंगे। 


२. कृषक । हल के पीछे रहने वाले आदमी, स्वतः किसान की क्‍या स्थिति है ? 
उसके विषय में अनेक प्रसिद्ध लेखकों ने परस्पर विरोधी विचार प्रकट किये है। डाक्टर 
वोएलकर ()7. ५४००!०७१०७४) भारत में क्ृषि कार्य के सम्बन्ध में अपनी योग्यता- 
पूर्ण रिपोर्ट में, भारतीय किसान के सावधानतापूर्ण कृषिकार्य के साथ-साथ उसके कठिन 
श्रम, उसकी दृढ़ निश्वयता तथा उसके साधनों के उपजाऊपन की” प्रशंसा करते हूँ । कृषि 
कमीशन ने भी यह 2ब्रीकार किया है कि, 'जिन परिस्थितियों में एक साधारण किसान 
काम करता है, उनमें कृषि विशेषज्ञों ने सुधार का प्रस्ताव करने के काम को एक 
सरल काम नहीं पाया । संभवत: इन विचारों में यह सुझाव दिया गया है कि दोष किसान 
का नहीं, वरन्‌ उसके वातावरण का है । इसके विरुद्ध काल्वटे एक आइरिश लेखक का 
उदाहरण देता है, किसी राष्ट्र की सम्पत्ति उसके पास मिलने वाले भौतिक साधनों में 
न होकर उसके निवासियों की शक्ति, उनके द्वारा किये जाने वाले आरंभिक और उनकी 
नतिक योग्यता में होती है ।* इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता में गण न होने 
के कारण वह निर्धन है । 


इस विषय में तथ्य यह हैँ कि जहां वातावरण अनुकल होता है, भारतीय कृषक 
अत्यधिक साधन सम्पन्नता प्रकट करता है । किन्तु जहां वर्षा अनिश्चित होती है अथवा 
भमि पर अधिकार करने के नियम दमनात्मक होते है, इन गणों का लोप जैसा हो जाता 
हैं। तो भी साधारणतया हमारे किसान उन्नत देशों के भौतिक और मानसिक विकास से 
बहुत नीचे हें। उनके इस पिछड़ेपन के कारण कुछ तो ऐतिहासिक और राजनीतिक 
तथा कुछ सामाजिक तथा जलवायु सम्बन्धी हूँ । किन्तु वह सभी कारण एक-दूसरे के 
साथ अभिन्‍नता से मिले हुए हैं।. 

वर्तमान स्थिति के कुछ भी कारण क्‍यों न हों, वर्तमान तथ्यों से इंकार नहीं 
किया जा सकता । इस बात से इंकार नहीं क्रिया जा सकता कि भारतीय किसान का 
स्वास्थ्य और उसकी शवक्त ब्रिटेन तथा अमेरिका के किसान के स्वास्थ्य तथा शक्ति से 
कम होती है । वह अनेक रोगों का तथा 44878 का शिकार होता है । उन रोगों से 
न केवल अनेक किसान मर जाते हूं, वरन्‌ शेष जीवित रह जाने वाले शारीरिक योग्यता 
को भी खो बैठते हैं । जिन लोगों को सदा रोग घेरे रहते हैं, वह जड़ बद्धि वाठे और 
निरुत्साही हो जाते हैं । इस समस्या को सुलझाने के लिए, रोकने तथा आरोग्य करने 
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दोनों प्रकार के उपायों से काम लेना पड़ेगा । इस दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा 
विभाग कार्य कर रहे हैं, किन्तु उसका अधिक छाभ नागरिक क्षेत्रों को पहुंच रहा है । 


इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता की व्यापक अशिक्षा से इंकार नहीं किया जा 
सकता । उनमें से केवल ८ प्रतिशत पढ़े-लिखे हैं और वह भी प्रायः नगरों में रहते हें । 
हमारे कृषि विद्यालयों ने भी अनेक व्यावहारिक किसान उत्पन्न नहीं किये। हमारी शिक्षा 
प्रणाली में तत्काल ही एक मौलिक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, जिससे 
वह ऐसे व्यावहारिक व्यक्तियों का निर्माण करे, जो देश के आथिक विकास को उच्च- 
स्तर पर पहुंचा दें । 
इस बात से इत्कार नहीं किया जा सकता कि किसान पुरातनपंथी है । उससे 
नये वेज्ञानिक यंत्रों अथवा खाद का प्रयोग कराने के लिए उसके सामने प्रदर्शत करके 
उसे विश्वास कराना पड़ेगा । अतएवं अनुसंधान जो कुछ सहायता दे सकता हैं, उसे 
मिलनी चाहिए, और शिक्षा, ट्रेनिंग और राज्य की सहायता भी उसको उपलब्ध 
होनी चाहिए। यदि उसकी व्यक्तिगत तैयारी कुछ नहीं है तो उसकी भूमि और उसके 
यंत्र भी अच्छे नहीं रह सकते । पहले हमको भूमि की समस्या का अध्ययन करना चाहिए 
३. भारतीय भूमि की समस्या । हम भारत में भमियों के मुख्य प्रकारों के सम्बन्ध 
में पहले ही अध्ययन कर चुके हँ। यह प्रैइ्न प्रायः पूछा जाता है कि क्या उसकी उपजाऊ 
शक्ति घट रही है। १८९३ में डाक्टर वोएलकर ()7', ४०७।०१७०) की सम्मति 
थी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति घटने की कोई निश्चित गवाही नहीं मिलती । १९२८ 
में क्रषि के सम्बन्ध में बिठलाए हुए शाही कमीशन ने लिखा था, हमारे सामने जो 
प्रयोगात्मक तथ्य उपस्थित हैँ, उनसे हमारी इस धारणा की पुष्टि होती है कि जब भमि 
में प्रतिवर्ष फसल बोई जायगी और जब फसल खेत से उठा लेने पर भी उसमें खाद नहीं 
दिया जाता तो भूमि की दा स्थिर हो जाती हैं। भारत में एक संतुरून स्थापित हो 
गया है और कृषि की वर्तमान स्थिति में और घटी होने की संभावना नहीं है ।/१ १९३७ 
में सर जान रसेल (9877 ४०४० ऊ+ेप्र886]!] ) ने लिखा था, “सुनने कई,.अजसस्सें 
बतलाया गया कि चावल की. उपज कम हो रही है, किन्तु इसके अच्छे अंक-नहीं-मिलछते । 
कॉर्सिले को उचित है कि वह नमूने की सर्वे (807५७७9) लेने का प्रबन्ध करे।”* 
१९३९ में मध्यप्रदेश के कृषि रासायनिक राव बहादुर वाल ने अपनी सम्मति प्रकट की 
थी कि भूमि अपने उपजाऊपन की स्थिर दशा में अत्यन्त निम्न स्तर पर पहुंच 


गई 






इस प्रकार सर्वसाधारण दृष्टिकोग यह है कि निश्चयात्मक तथ्य नहीं मिलते, किन्तु 
उपलब्ध जांच परिणामों से पता चलता है कि भारतीय भूमियां हास के निम्नतम स्तर 
पर पहुंच गई हूँ | यद्यपि उनसे प्रति वर्ष भारी फसलें ली जाती हैं, तथापि उनको खाद 
के रूप में बहुत कम वापिस किया जाता है । 


शक्ति समाप्त होने के अतिरिक्त भूमि को दराड़ों, हानिप्रद क्षारों के उभरने 
अथवा पानी भर जाने से भी हानि पहुंचती है। भूमि का तल अत्यधिक वर्षा और 
नदियों की बाढ़ से बढ़ जाता है । भूमि कट जाने की समस्या उत्तरप्रदेश, पर्चिमी बंगाल 
' और पूर्वी बंगाल में उत्पन्न हुई, जहां इस प्रणाली से अनेक गफाएं भमि में बना 
गई । पर्वतों की ओर अधिक वर्षा होने से बम्बई और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में 
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०. 


९२ भारतीय अयगास्न्र 


भमि फट गई। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार ८० छाख एकड़ भूमि बरबाद हो गई, 
पंजाव में अकेले होशियापुर में ही एक छाख एकड़ भूमि कृषि के लिए बेकार हो गई। 
या तो भूमि का ऊपरी भाग बह गया अथवा वह बाढ़ के कारण बाल से ढक गया। 


भारत सरकार ने पांच वर्ष पूर्व अमरीकन भूमि संरक्षण विशेषज्ञ डाक्टर 
शहर्ट ([)0. 5890४)97%) की सेवाएं प्राप्त करके कुछ वेज्ञानिकों क्रो अमरीक' की 
भमि रीतियों का अध्ययन करने का काम दिया था। अब वह वैज्ञानिक अमरीका से 
वापिस आकर राज्य सरकारों को भूमि को फटने से बचाने के लिए उचित योजनाएं 
बनाने का परामझशं दे रहे हैं । 


भूमि कई कारणों से फट सकती है (१) वक्षों के काट देने से, (२) उसकी 
हरियाली हटा देने से, जिससे वह भूमि वायू और वर्बा के लिए खुल जाती है (३) 
पश्ञओं का अनियन्त्रित रूप में चरता, विशेषकर बकरियों द्वारा । क्योंकि उससे भूमि 
नंगी हो जाती (४) पहाड़ियों पर खेती करने से । 


इसके उपचार यह हँ--वब॒क्षों का पुनः लगाना, सीमा बांधना, किनारे बनाना 
भमि को सुधारता तथा चराई पर नियन्त्रण रखता । पंजाब सरकार ने इस बुराई का 
निवारण करने के लिए एक दरार विरोधी विभाग खोला है ( ३7॥-870- 
8707 206]097577676 ) | वहां एक ऐसा कानून भी है, जिसके अनुसार भमियों 
को किसी विशेष ऋतु में चरने के लिए बंद किया जा सकता है । थोड़े-थोड़े अंतर 
पर खाइयां खोदना भी लाभदायक हैं । इससे पानी का बहाव रुक कर पानी वहीं 
जज्ब हो जाता है| इन नालियों में घास और वृक्ष लगाये जा सकते हैं। पानी का 
नीचे की ओर अत्यन्त वेग से बहना रोकने के लिए किसान किनारों पर छोटे छोटे बांध 
बना सकते हैँ । उत्तर प्रदेश की सरकार मानसून के महीनों में भूमि पर खाद का काम 
देने वाली फली बो देती है, जिससे भूमि के ढके रहने से वह फटने से वच जाय । इस 
फली से भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता है । पंजाब का जंगलात विभाग पानी से बरबाद 
हुई भूमि को सुधार रहा है । 


४. खादें | भूमि में उर्वेरापन फिर लाने तथा बंजर भमि से फिर काम लेने के 
लिए सभी प्रकार के खादों से काम लेने की बड़ी भारी आवश्यकता है | उनके सम्बर 
में नीचे विचार किया जाता है । 


(क) पश्च-क्षेत्र लाद--इसमें गाय भंस क। गोबर तथा मूत्र होता है। आजकल 
गोमत्र को बरबाद होने दिया जाता है और गोबर के कण्डे पाथ कर जला लिया जाता 
है । इसका कारण सदा ही इंधन की कमी नहीं होती, वरन एक रिवाज जेसा पड़ गया है । 
इस रिवाज को बन्द करना चाहिए । जहां गोबर को अन्य ईंधन न मिलने से जलाने के 
काम लिया जाता है, वहां गांव वालों के लिए अन्य ईंधन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। 
सड़क तथा नहर के किनारे तथा गांव के कुछ संरक्षित प्रदेश में वक्ष लगाने से ईंधन 
की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है । 

(ख) कम्पोस्ट खाइ--यह खाद सभी प्रकार के कूड़े करकट तथा घास पात को 
इकट॒ठा करके मिलाने से बनता है। चीन में पशुओं के गोबर आदि में वनास्पति तिनके 
आदि मिलाकर इस प्रकार का बहुत-सा खाद तैयार किया जाता है । मनुष्यों के मल 
को इसमें मिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाइयों के पायखाने खोदे जा सकते हें । 

(ग) विष्टा--विष्टा को खाद के रूप में काम लेने के लोग अभी तक भी 
विरोधी हैं | यद्यपि यह विरोध अब क्रमश: बहुत कम होता जा रहा है । विशेषकर ऐसे 


कृषि सम्बन्धी समस्याएं ९३ 


स्थानों में, जहां यह खाद के रूप में मिल जाता है । विष्टा को बस्ती से कुछ दूरी पर 
गड्ढे में भिजवाना पड़ता हैं। केवल म्युनिसिपैलिटियां ही ऐसा कर सकती हैं । किन्तु 
इसको बिक्री से आमदनी इसको भेजने के खर्च से कहीं अधिक होगी। बम्बई, मद्रास, 
पंजाब और अन्य राज्यों ने विशेष कानून बना कर म्युनिसिपैलिटियों को यह कार्य करने 
के लिए विवश किया हे | सेवेज (नगर की नालियों की गंदगी) तथा कीचड़ भी खाद 
के महत्व पूर्ण साधन हैँ । कम्पोस्ट खाद के उपयोग से खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ 
सकता है । सरकार ने कम्पोस्ट के उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए विशेष अफसर 


रखे हुए हें। एक अखिल भारतीय कम्पोस्ट विकास कमेटी भी है । 


. (घु) हरे खाद--भारतीय किसान चने जैसी दालछों के फसलों के महत्व को 
जानता है, क्योंकि यह भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। प्रयोगों से पता चलता है कि 
सन की फसल से सबसे अच्छी खाद मिलती है। देंचा, ग्वार, वरसीम तथा मूंगफली आदि 
जिनकी पत्तियों को हरे खाद के रूप में जोता जा सकता है, अच्छी खाद मानी जाती है । 
सरकार इन ब्वस्तुओं के बीज बांद कर इनकी खाद को प्रोत्साहित कर रही है । 


(ड.) खली--तिलहन के निर्यात से नत्रजन के एक अत्यन्त बहुमूल्य साधन को 
खो दिया जाता हैं| यदि देश में ही तेल बनाया जाय तो पशुओं के लिए भोजन तथा 
खेतों के लिए खाद दोनों के काम आ सकती है। 


(व) रासायनिक खाद--कृषि की उन्नत प्रणाली में नाइट्रेट आफ सोडा 
(०॥४9608 07 58049 ), सल्फेट आफ अमोनिया (9प707%8॥8 ०0[| ७४0770- 
78 ) आदि से नाइट्रोजज तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन वर्षा तथा 
वर्षा के जल की खाद से भी प्राप्त किया जाता है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं होता । 
अतएव कृत्रिम खाद की मांग बराबर बढ़ती जाती है। यद्यपि वह अभी परि- 
मित है । जो थोड़ा बहुत रासायनिक खाइ बनाया जाता है उसे चाय उत्पादक ले लेते 
हैं। भारत रासायनिक खाद के परिमाण तथा प्रकार, दोनों में ही दरिद्र है। अतएव उसका 
आयात किया जाता है । सरकार ने बिहार में धनबाद के पास सिद्री में रासायनिक खाद 
का एक बड़ा कारखाना खोला है। यह पूर्ण हो गया है और हमको साढ़े तीन लाख टन 
अमोनिया सह्फेट देगा । 


(छ) अन्य साधन--पश्चिमी समुद्र तट पर खाद के रूप में मछडी का उपयोग 
किया जाता है। समुद्री तट के पास समुद्री घास भी बड़े भारी परिमाण में मिल जाती 
हैं और बह एक बहुमूल्य खाद है। चावल की भूती भी उपयोगी होती है। फडों 
तथा सब्जियों की वृद्धि के लिए हडडी का आटा बहुत अच्छी खाद होता है। कसाई 
खानों में एकत्रित किये हुए रवत को सुखा कर उसका चूर्ण बता लिया जाता है। वह 
भी एक अच्छी खाद होता है । इनके अतिरिक्त फसलों का अदल-बदल कर बोना, 
मिश्रित फसल तता बंजर भूमि को पत्तों से भरना भी भूमि के उपजाऊपन की अन्‍य 
प्रणालियां हैं । भारत सरकार देध्ष में उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के खाद का 
प्रयोग करने पर विशेष बल दे रही है । 


५. कृषि के औजार । कृषि कमीशन ने लिखा है कि, “भारत में कृषि के 
ओजार सब मिलाकर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार बिलकुल ठीक हैं। वह सूखे बैलों 
को योग्यता के अनुरूप कम खर्च वाले हल्के, चाहे जहां ले जाने योग्य तथा सुगमता से 
बन जाने वाले हैं। उनका सबसे बड़ा महत्त्व इसमें है कि वह सुगमता से मिल जाते . 


हि भारती प अर्यशञास्त्र 


हैं) ।” तो भी वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में उनमें सुधार की बहुत बड़ी गुंजायश है। 
कृषि विभाग ने लोहे के हल, गन्ना पेरने के कोल्हू, पानी फेंकने की छोटी मशीन, पानी 
उठाने की मशीन, मोटर के दो पहियों वाली गाड़ियां (397/77098 ), जिसे गांव 
वाले डनलप कहते हैं, कुदाली (088), बीज बोने वाला, कुट्टी काटवे की मशीन 
(#०१06४७ 0४॥॥878) आदि सुधरे हुए यन्त्रों को जनता में चलाया हैँ। गन्ने के 
रस को पकाने की सुधरी हुई किस्म की नई भट्टियों सेभी काम लिया जा रहाहे। 
भारत में काम आने वाले समस्त औजारों की संख्या से तुछना करने पर उपयोग में 
आये हुए सुधरे हुए औजार बहुत कम हैं। 


(१) कांस भूमि तथा दलूदल भूमि के सुधार, (२) कुछ राज्यों में जमींदारी 
प्रथा के समाप्त कर देने, (३) तथा बहुद्देशीय योजनाओं के आरम्भ करने के परि- 
णामस्वरूप ऐसी बड़ी-बड़ी भूमियां बनाता सम्भव हो सकेगा, जिन पर भारी मशीनों 
से सहकारिता आधार पर खेती की जा सकेगी । अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने भारत को 
अमरीका से ३७५ भारी ट्रैक्टर मोल लेने के लिए एक करोड़ डालर का ऋण दिया 
है। इनमें से अधिकांश ट्रैक्टर आ चुके हें और वह केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठत द्वारा किराये 
के आधार पर विभिन्न राज्यों को दे दिये गये हें। 

६. उन्नत बीज । अच्छी किस्म के बीजों के महत्व पर जोर देने की खास 
आवश्यकता नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि बीजों की सुधरी हुई किस्म से 
उपज को दस से बीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है । दुर्भाग्यवश बीज का चुनाव 
विशेष सावधानी से नहीं किया जाता । अनेक मामलों में बीज के लिए रखे हुए अनाज 
को बोने का समय आने से पूर्व ही खाकर समाप्त कर दिया जाता है। अथवा वह 
बेपरवाही से रखने के कारण खराब हो जाता है। तब किसान को अन्य प्रकार का बीज 
बोना पड़ता हैं । 


पिछले वर्षों में कृषि-विभाग ने किसानों को उन्नत किस्म का बीज देकर बहुत 
अच्छा काम किया है। ऐसी नई-नई किस्मों का निर्माण किया गया है जो रोगों का 
मुकाबला कर सकें। कुछ संसार भर के सबसे अच्छे गेहूं तथा चावल के बीजों को 
भारत में पेंदा किया गया है । किसान भी उनके मूल्य को खूब समझता है। किन्तु 
कठिनाई यहहे कि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते । समस्या है उनका अधिक उत्पादन 
करके उनके अधिक विभाजन की । “विभिन्न प्रान्‍्तों में उन्नत बीजों का एकड़ों में 
क्षेत्रफ १से १० प्रतिशत तक है। मध्यप्रदेश ओर मद्रास दो ही ऐसे अपवाद हें 
जहां प्रतिशत अनपात २३ प्रतिशत है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि सरकारी 
फार्मो की संख्या बढ़ाई जाय, जहां मुख्य बीज को अधिक उगाया जा सके । इस उद्देश्य 
के लिए कई राज्यों ने योजनाएं बनायी हैं। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई और 
बिहार को अपने सुधारे हुए बीज की पूर्ति १९५२ तक रूगभग २५० प्रतिशत बढ़ा लेने 
की आशा है । 


७. फसल के सामान्य तथा संक्रामक रोगों का नियन्त्रण। अधिक अच्छे बीजों 
की समस्या से ही पौधों के रोगों के नियन्त्रण का प्रइन भी निकट रूप से सम्बन्धित है । 


. गन्ने के विषय में यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है। १९३७ में किये हुए परीक्षण 
से पता चला था कि १९३७ में बिहार की गन्ना फैक्टरियों को जो गन्ना दिया गया था, 
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उसमें से ३७ में से ५३ प्रतिशत तक रोगयुक्त था, जबकि १९३६ में दिया हुआ २० 
से ३५ प्रतिशत तक रोगाक्रांत था। इससे पता चलता है कि रोग फेल रहा है । यह 
अनुमान लगाया गया है कि कीड़ों, जंगली पशुओं तथा संक्रामक रोगों द्वारा भारतीय 
फसलों के समस्त उत्पादन को १० से २० प्रतिशत तक हानि होती है ।* 


इसके मुख्य उपचार यह हैं : (१) रोग के एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
फेलने से रोकने के उपाय, (२) रोग को किसी एक स्थान में नियन्त्रित करने के 
उपाय, (३) फसलों को संक्रामक रोगों से बचाने के उपाय, और (४) पशुओं से 
बचाने के उपाय । 


(१) प्रथम उपाय के लिए हमको रोगयक्त पौधों के आयात को बन्द कर 
देना चाहिए और साथ ही भारत में रोग के प्रसार को रोका जाय । सरकार ने कृषि 
तथा महामारी अधिनियम' ([786068 ७700 76808 208) बनाया हुआ है, 
जिसमें यह व्यवस्था है कि आयात किये हुए पौधों के साथ उनका स्वास्थ्य प्रमाणमात्र 
भी अवश्य होना चाहिए । 


देश के आन्तरिक भागों में रोग फैलने के विषय में कृषि तथा महामारी अधि- 
नियम में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि इसके प्रसार को रोकने के लिए अन्त- 
प्रन्तीय विधान बनाने चाहिएं, किन्तु इस व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं उठाग्रो गया । 


(२) दूसरे प्रकार के उपायों में रोग रोकने के कुछ उपाय यह हँ--भूमि 
की दशा को बदल देना तथा पौधों पर चूर्ण छिड़ान कर, उन पर तरल पदार्थ छिड़क 
कर अथवा उन्हें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ से धूनी दी जाय । 

(३) टिडिडियां तथा टिड्डे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इनके सन्निकट 
आक्रमण की सूचना समय पर दे दी जाती हे । 


(४) जंगली पशु खड़ी फसल को सदा ही बरबाद करते रहते हैं । इस खतरे 
का प्रबन्ध करने के लिए बन्दूकों के क्लब बना देने चाहिएं तथा शास्त्रों के लिए लाइसेंस 
स्वतन्त्रतापूर्वक दिये जाने चाहिएं । गोदाम में रखे हुए खाद्य पदार्थों को चूहे तथा 
घूस नष्ट कर देते हैं। इसका उपाय केवल यह है कि खाद्य रखने के गोदामों में सीमेंट 
का फर्श हो, उनमें वायु के आवागमन के लिए पर्याप्त रोशनदान हों और उनमें डी. 
डी. टी. (2.2.77.) तथा गामेक्सीन ((४७707777795876 ) नामक रसायनिक द्र॒व्यों 
को अच्छी तरह छिड़क दिया जाए । 

८. पशुधन । भूमि के अतिरिक्त कृषि का महत्वपूर्ण साधन किसान के पशु 
होते हैं । अपने खेत के अत्यंत छोटा होने तथा आथिक साधन सीमित होने के कारण 
किसान के लिए यंत्रों से खेती करना व्यावहारिक नहीं हे। अपने खेतों को जोतने 
के लिए, सिंचाई करने के लिए तथा उनकी उपज एवं खाद को उठा कर ले जाने के 
लिए पशुओं का होना अनिवार्य है । वह केवल दूध का साधन ही नहीं हैं किन्तु अपने 
जीवन काल में दूध और खाद भी देते हें और मरने पर मांस, खाल, बाल, और 
हडिडयां देते है । यह हिसाब लगाया जाता है कि यद्यपि भारतीय पशुओं का आथिक 

नियमों के प्रतिकूछ द्योषण किया जाता है तो भी उन से प्रति वर्ष १२६५ करोड़ रुपये 


१. भारत सरकार के कृषि सचिवालय द्वारा १९४९ में प्रकाशित दो पर्चे । 
इनमें एक का नाम “80०7 587०9 70 की००५ ” तथा दूसरे का 
05७060665 #0009 894 8664 (778 है । 
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की आय होती है । यह रकम भारत की नकद* फसल के कुल मूल्य से भी अधिक हे । 
डाक्टर राइट (/07.७४/2)8) की सम्मति में उतसे १००० करोड़ रुपये की आय 
प्रतिवर्ष होती है । 

भारत में पशुओं का महत्व होते हुए भी कुछ ऐसी प्रतिकूछताएं भी हैं जिन 
की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम बात यह है कि भारत में आथिक औचित्य 
से अधिक संख्या में गाय-भेंसों को रखा जाता है। यह अनुमान रगगाया गया है कि भारत 
में १९४० में १७ करोड़ ८० लाख गाय-मेंसों की संख्या १९४५ में १७ करोड़ ७० लाख 
हो गयी, अर्थात्‌ पांच वर्ष में १० छाख गाय-भेंस कम हो गयीं, इसी बीच भेड़ों, बकरियां 
तथा अन्य पशुओं में ७० लाख की कमी हो गई अर्थात्‌ ९० लाख ८० हजार से ९० 
लाख १० हजार रह गए ।* गो-संख्या एन. आई. सी. (४. ।. (४.) के अनुसार १९४८- 
४९ में १९४५ की अपेक्षा ३ प्रतिशत कम हो गयी। 


मोटे हिसाब से हमारे पास बोई हुई प्रत्येक सौ एकड़ फसल के लिए सौ 
गाय-भेस हैं, हालंड में कुल ३८ तथा मिस्र में कुल ३५ हैं। इस प्रकार भारत के पास 
पशुओं की अत्यधिक और बेहिसाब संख्या है। काम करने योग्य पशुओं की संख्या साढ़े 
पांच.करोड़ से अधिक नहीं है और वही कृषि का काम चलाते हें। इस प्रकार हम अपनी 
मानव जन संख्या के समान पशु जनसंख्या में भी अत्यधिक व्यर्थ का बोझा उठाये हुए 
हैं । इसके कारण दोनों की ही दशा गिरती जा रही है । 


इस देश में पशुओं की अत्यधिक संख्या होने के विभिन्‍न कारण हें । हिंदुओं में 
जीवहिसा के विरुद्ध भावना इतनी प्रबल हैं कि वह पशु की हत्या करने की अपेक्षा 
उसको भूखों मार देंगे, दूसरे गाय भेंसों को अयोग्यता तथा अधिक मृत्यु संख्या के 
कारण किसान अपने पास अनेक पशु सुरक्षित रखता हे। भारतीय पशुओं के निम्न 
कोटि का होने के कारण उनको गरूत ढंग से पारकूना, उनको कम भोजन मिलना 
और रोग है। यह सब कारण एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । अत्यधिक पशु रखने के कारण 
उन सब को चारा मिलना कठिन हो जाता है , जिससे उनको पेट से कम भोजन. दिया 
जाता है । अतएवं इन तीनों समस्याओं पर ध्परान देना आवश्यक है। 


९. पशुओं की नस्ल बढ़ाना। भारत के पशु चरने के लिए गांव की साधारण 
कृषि-भूमि तथा फसल कटे हुए खेतों में मिल कर झुण्डों में जाते हैं । इस प्रकार गौओं को 
घटिया किस्म के बलों से मिलना पड़ता हे और उससे नस्ल लगतार घटिया बनती 
जा रही है। नस्ल सुधारने के लिए गौओं को चुने हुए सांड से ही मिलने देना 
चाहिए। इसके साथ ही गांवों को चुने हुए अच्छे सांड भी दिये जाने चाहिएं । पशृ-चिकित्सा 
विभाग ने अभी-अभी बधिया करने का कार्य आरम्भ किया है। गांवों को सांड देने के 
विषय में कृषि विभाग: अधिक ध्यान दे रहा है । पंजाब के हिसार फार्म में तथा मद्भास 
राज्य के होसूर फार्म में इस विषय में अत्यन्त उपयोगी कार्य किया जा रहा है, जहां 
उच्च नस्ल के सांडों को तैयार करके सन्‍्तान उत्पादन के लिए सस्ते मूल्य पर दिया 
जा रहा हैँ। 
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१०. पशुओं को खिलाना। भारतीय पशुओं को पेट भर चारा नहीं मिलता, 
क्योंकि (१) चारा पैदा करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिलती, (२) खिलाने की 
प्रणाली में चारा बहुत बरबाद होता है, दूध सूख जाने पर गौओं को तथा काम 
न करने वाले पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता हूँ कि वह बंजर भूमि में से जो कुछ मिले 
चर आया करें। इस समस्या को हल करने के लिए (१) बुरे पशुओं की संख्या कम 
कर देनी चाहिए, (२) सन्‍्तानोत्पादन पर नियंत्रण लगाना चाहिए, तथा (३) चारा 
अधिक उत्पन्न किया जाय, तो भी हमारी अधिक खाद्यान्न, पटसन, तथा रुई की आव- 
इयकताओं के कारण यह संभव है कि चारे का उत्पादन अधिक न किया जा सके, इसलिए 
मिस्र की बरसीम नामक घास तथा अन्य अत्यधिक उत्पन्न होने वाली घासों का उत्पादन 
अपने खेतों में करके चारे को बढ़ाया जा सकता है, उपलब्ध चारे को अस्तबल में नांदों 
में खिला कर बचाया जा सकता हैँ, घटिया तिनकों की कुट्टी बनाई जा सकती है, 
घास को सुखा कर गोदाम में रखा जा सकता है, तथा मशीन से उसकी कुट्ढी काटी 


जा सकती हे । 

११. पशुओं के रोग। भारतीय पशुओं में समय-समय पर मुंह तथा पैरों के 
रोगों के अतिरिक्त अन्य महामारियां भी फैछती रहती हैं । उनका कारण उनकी कम 
जीवनशक्ति, अस्वास्थ्यकर रहने की जगहें तथा पीने के पानी का गंदा होना हैं । इस 
कार्य के लिए रोग को रोकने तथा उसकी चिकित्सा, दोनों प्रकार के ही कार्य करने 
होंगे। सफाई शिक्षा से हो सकती है और प्रचार ग्रमीण उन्नति की साधारण योजना का 
एक भाग है। इंजेक्शन देकर रोग रोकने के उपायों को भी आजमाया गया है । इसमें 
दो प्रधान बाधाएं हैं, एक धन की कमी तथा दूसरी गांव वालों का दकियानूसीपन--- 
यद्यपि इसमें अब कुछ कमी होती जा रही है, चिकित्सा की समस्या को हल करने के लिए 
अनेक स्थानों पर पशुओं के अस्पताल काम कर रहे हैं और स्रमणशील कार्यकर्ता गांव में 
जा-जा कर चिकित्सा करते हैं, किन्तु ऐसे अस्पतालों की संख्या बहुत कम है । अतएव 
हम यह कह कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत को आज अधिक पशुओं की आव- 
इयकता नहीं, वरन्‌ अच्छे पशुओं की हे । 


आठवाँ अध्याय 
5 द्र 
क्राप मजदूर 
१. इस समस्‍या का महत्व । प्रकृति शासन विज्ञान (/?|/ए7870079059 ) 
के नेता क्वेसने ((0४8७४7%७9) ने एक बार कहा था, “निर्धन किसान, निर्धन राजा 
निर्धन देश । ” यह बात भले ही सब देशों के विषय में सत्य न हो, किन्तु भारत के विषय 


में, जहां, ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हुए होने पर भी वह अपने देश की आवश्यकता 
पूर्ण करने के योग्य उत्पादन नहीं कर पाते--यह्‌ निश्चय से ठीक है । 


पहले भारत सरकार औद्योगिक मजदूरों पर अधिक ध्यान दिया करती थी 
और कृषि मजदूर की प्राय: उपेक्षा किया करती थी । इसके परिणामस्वरूप भूमिहीन 
मजदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय हो गई है । भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार 
की निद्रा भंग हो गई है । वह ग्रामीण भारत में कृषि मजदूरों की मजदूरी को नियमित 
करने की भारी आवश्यकाता का अनुभव कर रही है । अब कानून तथा अन्य साधनों 
द्वारा मजदूरों की दशा को सुधारने का यत्न किया जा रहा है। समस्या वास्तव में अत्यन्त 
आवश्यक है और इस पर सभी दृष्टिकोण से विचार किये जाने की आवश्यकता हेै। 
यहां अधिकृत रूप से मालूम किया गया हैं कि आज समस्त भारत में १६ 
' करोड़ मजदूर हैं । इनमें .शिल्पकार, छोटी-छोटी भूमि के किसान, अस्थायी काश्तकार 
और बिना भूमि के कृषि मजदूर हैं। इनमें कम से कम ६ करोड़ ८० लाख कृषि मजदूर 
हैं।* यह बात चिता की है कि यह संख्या बराबर बढ़ रही है । 
२. कृषि मजदूरों के भेद । कृषि मजदूरों को निम्नलिखित वर्गों में विभकत 
किया जा सकता है। (क) खेत में काम करते वाले--जैसे खेत काटनेवाले, हल चलाने 
वाले आदि, (ख) साधारण मजदूर, जेसे कुंआं खोदने वाले या अन्य छोटे-छोटे काम 
करने वाले और (ग) अभ्यस्त मजदूर जैसे राज, बढ़ई, लहार, आदि | फिर कुछ के पास 
भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े भी हें । उनकी दशा भूमिहीन मजदूरों से भी गई-बीती 
है । अपने जीवन यापन के लिए उनको भी कभी-कभी मिलते रहने वाले छोटे-छोटे काम 
करने पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त यह ऐसे किसान हें, जो अस्थायी रूप से भूमि को किराये 
पर लेकर जोतते हैँ । वह भूमि के मालिक के साथ फसल को बांट लेते हैं और बटाईदार' 
कहे जाते हैं । भूमि के लिए प्रतियोगिता के कारण उनको भूमि के लिए अत्यधिक किराया 
देना पड़ता है। अतएवं वे कम मजदूरी पाने वाले मजदूरों से अधिक अच्छी दशा में नहीं 
हैं । उनमें बालक मजदूरों तथा महिला मजदूरों का भी अत्यधिक प्रतिशत अनुपात है । 
यह अनुपात प्रत्येक प्रान्त में भिन्‍न भिन्‍न प्रकार का है। पंजाब में यह प्रति १००० में ११५ 
तथा उड़ीसा में ४११ हे । 


३. पगार की दरें तथा उसके चुकाने की प्रणालियां। कृषि मजदूरों के विषय 
में विश्वास योग्य अंक नहीं मिलते | इनकी मजदूरी नकद में न होकर जिन्स में होने तथा 
उसके साथ' कुछ अतिरिक्त सुविधाएं होने के कारण, जो प्रत्येक स्थान में भिन्‍न प्रकार 
की हे, उनकी मजदूरी का नकदी में हिसाब छुगाना अत्यन्त कठिन है। इस विषय में डाक्टर 
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१. अत्तर्राष्ट्रीय अमिक संघ का १९४४ का अनुमान । 
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आर० के० मुकर्जी ने अंकों को एकत्रित करने में बहुत अच्छा काम किया है। प्रायः ' 
देखने में आया हैं कि खेतिहर मजदूरों को उनकी सेवा के लिए जिस के रूप 
में मजदूरी दी जाती है। वह कुछ अन्य देनदारियों के अतिरिक्त जो परम्परा 
से निश्चित है, फसछ का एक भाग पते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय मजदूरियां 
बढ़ जाने पर भी खेतिहर मजदूरों को मूल्य बढ़ जाने के कारण अत्यधिक हानि उठानी 
पड़ी । जांच करने से यह पता चला है कि जहां मजदूरी जिंस में दी जाती है, उसकी नकद 
कीमत का तखमीना नहीं लिया जा सकता । किन्तु जहां नकदी में दी जाती है, वहां वह 
नीचे लिखे प्रकार से दी जाती है । 


खेतिहर मजदूरों के देनिक पगार* 
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१. यह आंकड़े भारतीय श्रम वाधिक पुस्तक १९४९-५० से लिये गये हैं 


१०० भारतीय अथंशास्त्र 


श्रम सचिवालय ने मद्रास, मैसूर और बिहार के क्ृषि मजदूरों की दशा के 
सम्बन्ध में तीन रिपोर्ट प्रकाशित की हैं । इन मजदूरों के परिवार समस्त योगफल में से 
१५ प्रतिशत से रलूगा कर ३८ प्रतिशत तक हैं। प्रत्येक दशा में उनका खर्चे उनकी आय 
से अधिक हैं। उनकी आय का एक बड़ा भाग भोजन पर खर्च हो जाता है, जो 
परिमाण और प्रमाण, दोनों की दृष्टि से घटिया होता है । इनमें से अधिकांश 
ऋणी हैं । 


उपरोक्त तालिका से विदित हो जाता है कि खेतिहर मजदूरों की पगारें किसी भी 
दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं | केवल यही नहीं, इन बेचारे मजदूरों को एक वर्ष में काफी 
समय बेरोजगार रहना पड़ता है। पंजाब का दृष्टान्त देते हुए कालवर्ट साहिब लिखते 
हैं कि वहां एक औसत कृषक एक वर्ष में २५० दिनों से अधिक श्रम नहीं करता । ऐसे समय 
जब कि कोई काम नहीं होता मजदूर लोग ऋण छेकर अपनी गुजर करते हैं । 


४. न्यूनतम पगार अधिनियम १९४८ ॥ इस अधिनियम में यह व्यवस्था की 
गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के पास होने के तीन वर्ष के अन्दर- 
अन्दर अपने-अपने यहां कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय कर दे । अतएवं १९४९ 
में लगभग २००० गांवों में कृषि मजदूरों की दशा का पता लगाने के लिए जांच का कार्य 
किया गया । किसान सुधार कमेटी (४ 2७७ 7०%7 +08/07778 (४0707070086 ) 
ने भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों के लिए स्थानीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए पगार बोड्ड 
(५४७४०४४ 309708 ) बनाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार के बोर्डों में मालिक 
और मजदूरों दोनों का प्रतिनिधित्व होगा । उनको किसानों तथा मजदूरों के जीवनमान 
का अध्ययन करना चाहिए । 


भारत के मजदूरों के तथ्यों को एकत्रित करने के कार्य की गुरुता के अतिरिक्त 
उनके निरीक्षण तथा जांच करने की भी समस्या है । कृषि मजदूर पूर्णवया असंगठित हें 
और गांवों में बिखरे हुए हें इसलिए इस समस्या को हल करना और भी कठिन है । अतएव 
कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि हमारा तात्कालिक कार्य यह है कि कृषि को एक 
लाभकर व्यवसाय बनाया जाय ओर श्रमिकों को स्वामियों तथा मनुष्यों के सामूहिक लाभ 
के लिए संगठित किया जाय न कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्रों में 
लागू किया जाय । तो भी सरकार ने कृषि मजदूरों की दशा सुधारने का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि दिल्‍ली राज्य में कृषि मजदूर 
की न्यूनतम मजदूरी १--४-० से छेकर २-०-० तक निश्चित की गई है । 


५. काम के घंटों का नियमन | काम के घंटे स्थान-स्थान पर पृथक-पृथक ऋतु 
में और यहां तक कि प्रत्येक फसल में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के होते हैं, और न कृषि 
मजदूर को पूरे वर्ष भर काम ही करना पड़ता है। तो भी उसका खेत पर काम करने 
का दिन बहुत लम्बा होता है। औद्योगिक मजदूरों को यह लाभ है कि उसके काम के 
घंटे कानून द्वारा निश्चित कर दिये जाते हें। कृषि मजदूरों को यह सुविधा देने के लिए कुछ 
भी नहीं किया गया है। उसके घंटे खेत बोते तथा काटते समय अत्यन्त रुम्बे होते हैं, किन्तु 
काम इतना कठिन नहीं होता। किसान सुधार कमेटी (.8 27%7797 +ि९[07778 

(४0777760066 ) का प्रस्ताव है कि एक दिन मनुष्यों के लिए १२ घंटे से और 


१. यह अवधि अब बढ़ा दी गई है। अब राज्यों की सरकारों को न्यूनतम पगारें 
३१ दिसंबर, १९५३ तक नियत करनी होंगी । 


कृषि मजदूर १०९१ 


स्त्रियों के लिए १० घंटे से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और यदि वह॒ आठ घंटे से बढ़ें 
तो उनको अतिरिक्त मजदूरी दी जानी चाहिए । 


६. किसान दास-प्रथा । डाक्टर मुकर्जी एक प्रकार के भूमि मजदूर के विषय में 
कहते हैं, जिसको कभी नकद मजदूरी नहीं मिलती और जो कभी दासों से अच्छे नहीं रहते । 
बम्बई में कोली लोग, मद्रास में पुलियान, बिहार में काम्या, उड़ीसा में चाकर, मध्य- 
प्रदेश में शलकारी उसी प्रकार के हैं। उनको उनका मालिक व्यावहारिक रूप में मोल 
ले लेता है । बम्बई के हाली लोग भी इनसे कुछ अच्छे नहीं होते । उनको सामान्यतः 
खाद्यान्त का थोड़ा राशन दिया जाता है। कभी-कभी उनको गाय भेंस के गोबर में से 
अनाज चुनने की अनुमति दे दी जाती है । वह अन्न को धोकर अपने काम में ले आते हैं और 
गोबर मालिक के जलाने के काम के लिए छोड़ देते हैं । अन्य मामलों में हाली अपने मालिक 
का जीवन भर दास रहता है, जो उसके लिए एक पत्नी को भी मोल लेकर देता 
हैं । इन श्रमिकों में से कुछ बेगार करते हैं । इस बुराई से पंजाब भी खाली नहीं है । 
राज्यों में, जहां, अर्द्ध सामन्त-प्रथा है, यह बुराई और भी बुरे रूप में हैं। गांव वालों को 
अपने जमींदार को कुछ दिन तक बेगार देनी पड़ती है, नकद नजराना देना पड़ता हैं और 
अपनी मुर्गियों, बकरियों, तथा अन्य घरेल पशुओं का एक भाग मुफ्त में देना पड़ता है । 


७, श्रमिकों का संगठन--एकमात्र उपाय । किसान सुधार कमेटी ने प्रस्ताव 
किया हैं कि सुयोजनाबद्ध कृषि विधान के साथ-साथ देश भर में श्रमिकों का एक संगठन 
होना चाहिए। इस संगठन का उद्देश्य यह प्रचार करता होना चाहिए कि “उस विशाल 
जनसंख्या को अद्ध मानव के उस स्तर से ऊपर उठाया जाय, जिसमें यह कुछ स्थानों में 
इतना गिर गई हे कि वह घोंधे, चूहे तथा गोबर से चुने हुए अन्न के दाने खाकर गुजारा 
करती है ।” अमीर किसानों को मजदूरों का भविष्य में शोषण न करने दिया जाय । इन 
दोनों के स्वार्थों की टक्कर को उन सुसंगठित कृषि मजदूरों के यूनियनों (संघों) द्वारा 
रोकना चाहिए जो सहकारिता की प्रणाली पर सहकारिता की भावना में काम करेंगे, 
अन्यथा संघर्ष अनिवार्य है और उससे शीघ्य या देर में रक्तपात होगा। 


श्रम संगठनों के मार्ग में बाधाएं। विज्ञाल क्षेत्रों में फेले हुए कृषिमजदूरों की 
विशाल संख्या को यूनियनों के रूप में संगठित करना सुगम काम नहीं हे । उनका अज्ञान 
तथा उनकी निरक्षरता कठिनाई को और भी बढ़ाती है । उनमें से अनेक दलित जातियों 
के हैं। यद्यपि उनके पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ किया गया है किन्तु वह अभी 
तक समाज के नीच वर्ग में गिने जाते हें। राजनीतिक कार्यकर्तता अभी तक औद्योगिक 
क्षेत्रों में ही लगे हुएहँ । इसके अतिरिक्त गांवों में मजदूरों की मांग कभी-कभी और वह भी 
मौसम पर ही होती है । वह अधिक कार्य का बहुत थोड़ा समय होता हैं और उसके 
बीच के समय में कोई भी काम नहीं होता । किसान सभाओं ने भी खेतिहर मजदूरों की 
अभी तक उपेक्षा ही की है। अतएबव उनके सम्बन्ध में कोई अंक नहीं मिलते और ना 
ही कोई सुलझे हुए विचार मिलते हें । 


अतएव इस कठिनाई को सुलझाने के लिए किसान मजदूर को संगठित करने के 
साथ-साथ बिना भूमि के मजदूरों को काम देने के लिए निम्न-प्रकार की योजना अप- 
नानी चाहिए । 


१. कृषि मजदूरों को छग्रात्रार काम देने के छिए फसलों को अदल-बदल करने 
तथा मिश्रित खेती की प्रणाली को अपनाना चाहिए । 


भारतीय अर्थशास्त्र 


२. काम तथा मजदूरों को एक साथ लाने के लिए ग्रामीण श्रम नियोजन संगठनों 
(छिपा ॥/9090प7 ॥50॥978868) की स्थापना करनी चाहिए । 
३. कृषि से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों--उदाहरणार्थ कम तेल 
निकालने के कारखाने, सब्जी तथा फल लगाने तथा टीनों में भरने के कामों 
को गांवों में खोलना चाहिए । 


४, बड़ी-बड़ी घास वाली और ऊसर भूमियों को सुधारने का काम करना चाहिए, 
जिससे श्रमिकों को स्थिर किया जा सके । 


५. महिला श्रमिकों को घरेलू काम के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए अथवा 
उनपे कोई हल्का काम लेना चाहिए, जिसके लिए वह विशेष रूप से उपयुक्त हों । 


नोवाँ अध्याय 
किन 
सिंचाई 
१. सिंचाई का महत्व । यह हो सकता है कि'भूमि, बीज और खाद सभी अच्छे 
हों, खेती, औजार और पशु भी अच्छे हों, किन्तु बिना उचित और नियमित पानी मिले 
खेती अनिश्चत होती है । जहां वर्षा समय पर और पर्याप्त नहीं होती, वहां कृत्रिम 
सिंचाई कृषि-कार्यों के छिए अनिवार्य होती है । क्‍ 
भारत में सब॒ मिला कर प्रति वर्ष ४५ इंच वर्षा होती है, किन्तु इसमें स्थानीय 
विभिन्नताओं पर ध्यान रखना पड़ता है । उदाहरणार्थ, पश्चिमी राजस्थान में वर्ष भर में 
कुल १९ इंच वर्षा होती है, किन्तु उत्तर प्रदेश में पव॑तों के नीचे के इलाकों में १०० इंच 
तक वर्षा होती' है । इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु के द्वारा विषम रूप से विभकत कर दी 
. जाती है। मद्रास के अतिरिक्त शेष भारत में अधिकांश वर्षा जून से लेकर अक्तूबर तक 
होती है। वर्ष का शेष भाग अत्यन्त सूखा होता हे। तीसरे, कभी कभी वर्षा बहुत कम 
होती है तथा लगभग सूखा पड़ जाता हैं। इस प्रकार रेलों तथा नहरों के यूग से पूर्व 
“देश में कभी-कभी भयंकर अकाल पड़ते रहते थे और अनेक वर्षों में बड़े भारी इलाकों में 
जनता को अभाव का सामना करना पड़ता था ।”, 


२. सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र । अविभकत भारत में समस्त क्रृषि क्षेत्र 
२९ करोड़ ८० छाख एकड़ में से ७ करोड़ २० लाख एकड़ सिंचाई वाले क्षेत्र थे, अर्थात्‌ 
समस्त कृषि क्षेत्र के २४ प्रतिशत भाग में सिचाई होती थी । विभाजन के बाद भारत के पास 
२५ करोड़ १० छाख एकड़ कृषि भूमि में से ४ करोड़ ८० लाख एकड़ अर्थात्‌ १९ 
प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र हो रह गया । आज (१९५१) में ५ करोड़ भूमि की सिंचाई की 
जाती है। इसमें लगभग १८ प्रतिशत में बर्ष में दो-दो फसलें ली जाती हें। विभिन्‍न राज्यों 
में सिचाई का महत्व भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का है जैसा कि नीचे दी गईं तालिका* से 
प्रगट है । 

सिचाई क्षेत्रफल (१९४९-५० ) 


राज्य कुल सिचित क्षेत्रफल (हजार रोकड़ों) 
१, आसाम १०८२ 
२. बिहार ४२८० 
३. बम्बई. १७६० 
४. मध्य प्रदेश २६८६ 
५. मदरास' १०,०७० 
६. उड़ीसा (१६०५ 
७. पंजाब ५८४६ 
८. उत्तर प्रदेश १०,८०३ 
९. पश्चिमी बंगाल २३१३ 
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२. यह आंकड़े पंच-वर्षीय योजना से लिये गये हें । देखिये पृष्ठ, ३७३ 


१०४ भारतीय अर्थशास्त्र 


३. सिचाई कार्यों के भेद--भारत में सिंचाई कार्यों के तीन मुख्य भेद 
हें-- (क) कुएं, (ख) तालाब, और (ग) नहरें। 

१९५० में कुल साढ़े सत्ताईस करोड़ क्षेत्रफल में से साढ़े पांच करोड़ एकड़ 
में सिंचाई होती थी । यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्यों में इस प्रकार 
विभकत था :-- ह । 

सिचित क्षेत्र (१० लाख एकड़ों में ) 
नहरों द्वारा तालाबों द्वारा कुओं द्वारा अन्य साधनों द्वारा समस्त क्षेत्रफल 
२८ दर १४ हि; है 


(क) कुओं हारा तिचाई--ऊपरी भाग के कुएँ--भारत में लगभग २५ छाख 
कुए हैं और उनमें कुल १०० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई हैँ। भारत में पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, मद्रास और बम्बई राज्य कुओं की सिंचाई के लिए प्रसिद्ध हैं। कुएं 
प्रायः व्यक्तिगत होते हैं कितु सरकार भी तकावी ऋण" देकर उनके बनाने में 
सहायता करती है । साथ ही वह इस प्रकार सुधारी हुई भूमि पर मालगुजारी कौ 
वृद्धि को अस्थायी रूप से स्थगित कर देती हैं। अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन 
के अनुसार १९४४ से लेकर १९४७ तक ७२,००० कुएं बनवाये गए। अगले दो वर्षों 
में ५२००० नये कुएं बनवाये गए। औसत रूप से एक कुआं ५ एकड़ भूमि को सींच 
सकता है और प्रति कुएं पर एक टन खाद्य का अतिरिक्त उत्पादन होता है । ऊपरी 
भाग के कुओं में यह सुविधा होती है कि उनको देश के अन्दर उपलब्ध सामग्री 
से ही बनवाया जा सकता है । 

नलीदार कुएँ या ट्यूबबेल--१९४८ में सरकार ने दो अमरीकन विशेषज्ञों 
की सेवाएं यह विचार करने के लिए प्राप्त कीं कि फसलों को नलीदार क्ुओं से 
एकड़ों के परिमाण के आधार पर सबसे अच्छी तरह किस प्रकार जरू दिया 
जा सकता है । 

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में नली- 
दार कुओं के विकास के लिए बड़ी भारी गुंजाइश है। अतएवं सरकार ने ६००० 
नलीदार कुएं बनाने की योजना बनाई। इस मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई बिजली 
की कमी की थी, जिसको उत्पन्न करने के छिए अनेक योजनाएं भारत में चल रही 
हैं। एक नलीदार कुआं ६० फुट से के कर ५०० फुट तक गहरा जाता है । उसको 
विशेष यंत्रों से ही बनाया जा सकता है । वह एक घंटे में ३३,००० गैलन' पानी खींचता 
हैं और लगभग ५०० एकड़ भूमि को सींच सकता है। 

(ख) तालाब--जबकि कुएं व्यक्तियों के ही होते हैं, तालाब प्राय: सदा 
ही राज्य के होते हैं। पंजाब के बाहर वह लगभग सभी प्रान्तों में मिलते हें । मद्रास 
में वह सबसे अधिक संख्या में ३५,००० हें। वह सभी प्रकार के आकार के 

होते हैं। वह बड़ी-बड़ी झीलों से लेकर--जो नदी के तल में उसके आरपार 





१. यह ऋण भूमि सुधार ऋण अधिनियम ([/80वं [77970ए७77076 ,0%&78 
48०6 ०| 888 ) के अनुसार दिये जाते हें। इस अधिनियम के अनुसार स्वीकृत 
प्राथियों को ६ प्रतिशत ब्याज पर (बम्बई में पांच प्रतिशत) ऋण दिये 
का हैं, इसकी वसूली सरल किद्तों में ७ से ३० वर्ष तक के समय में की 
जाती है । फ 


सिचाई 83, 


बड़े ऊंचे बांध बनाकर तैयार की जाती हँ--गांव की छोटी तलेया तक के आकार 
के होते हैं । अनेक तालाब अत्यन्त प्राचीन कार के बने हुए हैं तथा अनेक पट 
गए हैं । जहां नहर बनाना संभव नहीं होता वहां यह बड़े उपयोगी होते हैं, किन्तु 
उनके लगातार साफ किये जाते रहने कीं आवश्यकता है । 

(ग) नहरें--वर्तमान समय में सिंचाई का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप 
है । कुछ थोड़े से अपवाद को छोड़ कर उंन सबको सरकार ने ही बनाया हैँ और 
वही उनका खर्चा चला रही हैं । वह साधारणतया दो प्रकार की होती हँ--बारह- 
मासी तथा बाढ़ की । बारहमासी नहरों से पूरे वर्ष भर जल मिलते रहने का विश्वास 
रहता है, किन्तु बाढ़ की नहरों से केवल बाढ़ के दिनों में ही जल मिलता है। एक 
तीसरे प्रकार की--बांध की नहरें--भी होती हें । उनको किसी घाटी के आर- 
पार बांध बना कर वर्षा के दिनों में बरसाती पानी को एकत्रित करके बनाया जाता 
है । फिर इस जल से वर्ष के सूखे दिनों में भूमि- सींचने का काम लिया जाता हैं । 
इस प्रकार की नहरें दक्षिण तथा मध्यभारत में हें । ह 

४. विभाजन से पूर्व सिबाई । भारत के पास जल के साधन अत्यन्त विस्तीर्ण 
है । एक विश्वस्त गणना से पता चला हैं कि समुद्र को बह कर जाने वाले जल 
में से कुल ६ प्रतिशत जल का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है । यद्यपि 
प्रत्येक स्थान की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैँ, तो भी यह कहा जा सकता 
है कि सिंचाई के विकास की संभावना सब कहीं है । 


प्राचीन काल में भी, यद्यपि आधुनिक प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जाता 
था, तथापि भारत में बड़ी बड़ी नहरें थीं । पूर्वी जमना नहर, पश्चिभी जमना नहर, गंगा 
नहर और काप्रेरी तथा किस्टना डेलूटाओं की सभी नहरें प्राचीन नहरें हैं । पंजाब में 
एक प्राचीन हसली नहर थी । वह सब गत शताब्दी में बेकार हो गयी थीं। उनकी मर- 
म्मत करवा कर उनको उपयोग लायक बनाया गया हैँ। कुछ व्यक्तिगत कंपनियों 
ने इस दिशा में कार्य करने का यत्न किया, किन्तु वह असफल रहीं और उन्होंने 
सरकार के लिए मेंदान छोड़ दिया । ऋण लिये गए और १८८० से लेकर १९०० 
तक अत्यन्त विशाल आकार की पांच सिंचाई की नहरें बनायी गयी थीं । इसमें पंजाब 
में सरहिंद नहर, उत्तर प्रदेश में गंगा की नीची नहर तथा आगरा नहरें तथा 
उपनिवेश नहरें थीं, जो अब पाकिस्तान में चली गयी हैं । १८७७-७८ के अकाल 
से रक्षा करने के लिए अकाल रक्षा बीमा. फंड की आधी रकम सिंचाई की नहरें 
बनाने में लगा दी गई । इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर, मद्र,स 
में ऋषिकुल्या योजना, और नीरा तथा परियार नहर प्रणालियों जैसे महत्व- 
पूर्ण जलाशय बनाये गये । इनको बम्बई राज्य के बांधों द्वारा बनाई हुई झीलों से 
पानी मिलता था । १९०३ में भारतीय सिंचाई कमीशन के प्रस्तावों के फलस्वरुप 
अनेक नई योजनाओं को बना कर पूर्ण किया गया, उनमें पंजाब की तीन नहरें (जो 
अब पाकिस्तान में हें) और बिहार की त्रिवेणी नहरें बनायी गईं । 


१९१९ के राजनीतिक सुधारों के बाद सिंचाई प्रान्तीय विषय हो गया है 
और प्रान्तीय सरकारों ने इसमें अधिक दिलचस्पी ली । उन पर अनमानित व्यय 
५० लाख रुपए से अधिक होने की दशा में भारत सरकार से खर्च की स्वीकृति 
लेनी पड़ती थी। रकम उधार ली जा सकती थी और अनेक नई योजनाएं, जैसे 
पंजाब ,में सतलुज घाटी और सकक्‍्खर बांध, अवध में शारदा नहर योजना और 
मद्रास-कावेरी-मेत्तू योजनाओं को चालू किया गया । 


१०६ भारतीय अधंज्ञास्त्र 


५. विभाजन के बाद सिंचाई । भारत के विभाजन के बाद सरकार ने 
अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की भारी आवश्यकता को अनुभव किया 
है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनेक छोटी तथा बड़ी सिंचाई योज- 
नाओं को हाथ में ले लिया गया है। सबसे बड़ी बाधा यंत्रों की कमी है। इत सब, 
एक उद्देश्य वाली तथा बहुद्देश्यी योजनाओं की संख्या १७० है। इन सबके पूर्ण हो 
जाने पर और भी अढ़ाई करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । 


मद्रात ने सिंचाई की अत्यन्त विशाल योजना आरम्भ कर दी है। उसने 
उसको तीन वर्गों में विभाजित किया है : (क) अल्पकालीन योजना--पांच करोड़ 
रुपये की लागत से ४ लाख एकड़ भूमि को सींचने के लिए है, (ख) मध्य आकार 
की योजना में ३० करोड़ रुपये की लागत से ५ छाख एकड़ भूमि को सींचा जाएगा, 
(ग) बड़ी योजना में ७८ करोड़ रुपये की लागत से ३० छाख एकड़ भूमि में नहरें 
बनाई जाएंगी । इन योजनाओं में तुंगभद्रा नदी तथा रामपद सागर के बांध 
भी सम्मिलित हें । 


उत्तर प्रदेश ने भी कुछ अत्यन्त उपयोगी योजनाओं को हाथ में लिया 
है । वहां बिजली पैदा करने के लिए अनेक नये बांध, बिजलीघर तथा नदियां 
बनाई जांयगी | इस बिजली से नलीदार कुएं (ट्यूबवैल) चलाये जाएंगे। इनमें पीपरी. 
बांध और बिजलीघर अत्यन्त महत्वपूर्ण हें। रिहंद नदी के आरपार एक २८० फुट 
ऊंचा बांध सवा सोलह करोड़ रुपये की लागत से बनाया जायगा । यह ४० लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई करेगा । इससे बाढ़ नियंत्रण, मत्स्यपालन, नौका संच- 
रण तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का अतिरिक्त लाभ होगा । नायर नदी पर 
बनाये जाने वाले नायर बांध से २,३८,००० एकड़ की विशाल भूमि को सींचने 
के अतिरिक्त इससे दस एकड़ भूमि के सिंचाई साधन अधिक विकसित हो जांयगे । 
रामगंगा योजना से बिजली मिलने के अतिरिक्त ८ लाख एकड़ भूमि सींची जायगी । 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाओं की भी मंजूरी दी गई है। 


पश्चिमों बंगाल ने दामोदर घाटी बांध योजना को अपने हाथ में लिये हुआ 
है । इससे किसानों की आय प्रति वर्ष ६ करोड़ रुपये और बढ़ जायगी । इसमें मूरा-के ही 
नदी पर एक बांध बनाया जायगा। इससे ६ छाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसके 
अतिरिक्त अन्य अनेक छोटी-छोटी योजनाएं भी हाथ में छी गयी हें । 


बिहार में सब से अधिक महत्वपूर्ण योजना कोसी बहुद्देशीय योजना हैं । इस 
से सिंचाई, बिजली; नोका, संचरण, बाढ़ नियंत्रण, पानी भरी भूमि का सुधार तथा 
मत्स्यपालन आदि अनेक काम होंगे। इसमें २० करोड़ रुपये लगेंगे और २० लाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई होगी। इससे १९८ छाख किलोवाट सस्ती बिजली भी मिलेगी। गंडक 
घाटी योजना एक नदी पर बांध बना कर सारनः जिले की ६ लाख एकड़ तथा 
मुंगेर जिले की ५०,००० एकड़ भूमि को सींचा जायगां। बिहार ने बिजली के पम्प छगाकर 
पानी ऊपर उठाने की अनेक योजनाएं भी अपने हाथ में ले रखी हें । 


बस्बई के पास मेशवा नदी तथा माही नदी योजनाएं तथा वरदला तालाब 
योजना, गंगापुर बांध योजना, अशोक ताल योजनाएं हैं। इन पर कुल खर्च ३४ करोड़ 
रुपया बेठेगा और इनसे ७,६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । 


सध्य प्रदेश चार करोड़ रुपये की लागत से ११ योजनाओं को अपने हाथ में ले रहां 


१०८ भारतीय अर्थशास्त्र 


बन जायगा । इस योजना को सब से अधिक प्राथमिकता दी गई है । इसके १९५४ तक 
समाप्त होने की आशा है| उसमें कुल व्यय ४८ करोड़ रुपये होगा । 


(ग) भाकरा और नांगल योजनाएं--नांगल योजना से भाकरा को बिजली दी 
जायगी । इसमें सतलूज नदी के आरपार नांगल में भाकरा से ८ मील नीचे बांध 
बनाया जायगा । यह बांध १,०२९ फूट लम्बा, ४०० फूट चौड़ा होगा । इसका तल नदी 
तल से ५० फुट नीचे होगा । इस तल के ऊपर १०,००० क्यूसेक ((४78608 ) योग्यता 
की नहरों को धा राएं दो बिजलीघरों को जांयगी । यह दोनों बिजलीघर ९८ फुट के झरने 
से चलेंगे और ८०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करेंगे। 


भाकरा में भाकरा पर बीच के संकुचित मार्ग के आरपार ६८० फुठ ऊंचा एक 
बांध बना कर एक ५६ मील लम्बा तालाब बनाया गायगा। इसमें ७४ लाख धन फुट पानी 
आ सकेगा अर्थात्‌ इसमें से प्रति सेकिड में ६,६०० क्यूसेक ((!प8288 ) उन २७० 
दिनों तक छोड़े जा सकेंगे जो वर्ष का सूखा भाग होता है । इस सिंचाई प्रणालछी में २०० 
मील लम्बी नहर तथा उसकी विभाजक शाखाएं होंगी, जो ४५ लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई करेंगी । इस योजना से चार छाख किलोवाट बिजली बनेगी । उसमें कुछ 
खर्चा १३३ करोड़ रुपये लगेगा, जिसमें से २१ करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हें । ७७ करोड़ 
रुपया १९५६ तक खर्च होगा और और शेष बाद में खर्च होगा । इस योजना से प्रतिवर्ष 
निम्नलिखित उत्पादन का अनुमान किया गया हे । 


खाद्य पदार्थ ११ लाख ३० हजार टन, दर ५०० रुपया प्रति टवब । कुल मूल्य 
५६ करोड़ रुपये । लम्बे रेशे की कपास की ८ छाख गांठें, भाव ४०० रुपये प्रति गांठ, 
कुल मूल्य ३२ करोड़ रुपये । योग फल ८८ करोड़ रुपये । | 

इन योजनाओं के पूर्ण होने पर पंजाब की आथिक समस्याएं हल हो जाथँंगी । 


७. सरकार को सिंचाई नीति । भारत अपने जरू-साथधनों के विषय 
में अत्यन्त भाग्यशाली हे, किन्तु अभी तक उनमें से ६ प्रतिशत से अधिक का उपयोग 
नहीं किया जा सका है । शेष जल बेकार जाता हे। बड़े-बड़े क्षेत्रफल बीरान पड़े हूँ । 
अनेक क्षेत्रों में पाती की कमी के कारण फसल अच्छी नहीं होती । इसके अतिरिक्त 
कुल लगाई हुई पत-बिजली की शक्ति पांच लाख किलोवाट से अधिक नहीं है, जबकि 
उसमें से चार करोड़ किलोवाट बिजली ली जा सकती है । 


ब्रिटिश शासकों ने भारत के उत्पादन साधनों का उपयोग करने का अधिक 
प्रयत्न नहीं किया। अंत में अब हमारे यहां राष्ट्रीय सरकार बन गई, जों सिंचाई तथा पन- 
बिजली योजनाओं को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है । 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं के व्यय का 
संयू क्त योगफल ७३४ करोड़ रुपया है । इसमें से १४४ करोड़ रुपया मार्च १९५१ तक 
खर्च किया जा चुका है। ४५० करोड़ रुपया अगले पांच वर्षों में १९५६ तक खर्च किया 
जायगा और शेष १४० करोड़ रुपया बाद में खर्चा जायगा | इन योजनाओं से ८८ 
लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। पांचवें वर्ष में ११ छाख किलोवाट बिजली का 
अतिरिक्त उत्पादन होगा । 


..._ <. सिंचाई के खतरे । बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं विशुद्ध वरदान ही सिद्ध नहीं 
हुई हैं। पंजाब (पाकिस्तान) तथा बम्बई के कुछ इलाकों में भूमि में पानी भर जाने तथा 
रेह बढ़ आने से न केवल भूमि बिगड़ गई हैँ वरन्‌ वह स्थान अस्वास्थ्यकर भी हो गए 
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! इस प्रकार भमि का बड़ा भारी भाग कषि के योग्य नहीं रहा । इसका कारण भूमि के 
अन्दर पानी के स्तर का ऊपर आ जाना है । उसके प्रभाव भूमि पर निम्न प्रकार से 
देखने में आते हैं । (१) इससे कृषि भूमि में पानी भर जाता है। अत्यधिक पानी भर, 
जाने से झील भी बन जाती है, (२) भूमि की ऊपरी तह में खार जमा हो जाते हैं, जिन्हें 
थुर या खार भी कहते हैं । 

प्रोफेसर बृजनारायण के अनुसार इस खतरे का निम्नलिखित चरणों में पता हो 
जाता हैं -- 

(१) एक दो वर्ष तक बरानी फसलें अत्यधिक अच्छी होती हैं, (२) तीसरे 
वर्ष ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में कललर दिखलाई देने लगता है, जहां बीज नहीं उगता, (३) 
उत्पादन कम होने लगता है और पानी के क्षेत्र फैलने लगते हैं, (४) नहर के समीप कें 
क्षेत्रों में जंग लगे हुए रंग का पानी भर जाता है, (५) पानी का स्तर भूमि के समीप 
तक बढ़ जाता है, (६) आबादी के मकान फट-फटकर ट्टने रूगते हैं, (७) आबादी में 
एक दुर्गन्ध फैल,जाती है और पीने के पानी का स्वाद कच्चा" हो जाता है। 


जल के भूमि की ऊपरी सतह के अन्दर आ जाने पर भूमि के खाद भी उसके ऊपरी 
भाग में आ जाते हैं। नहरें इस संकट को दो प्रकार से लाती हैं। वह पानी-निकास की 
नालियों को काटती हुई निकलती हूँ और इस कारण वर्षा या बाढ़ के पानी का अधिक 
जमाव हो जाता है । दूसरे, उनके कारण उसका जल लंब रूप में सोखा जाता है और 
अन्ततः सिमने के स्तर तक जा पहुंचता है । 


इसके उपचार साधारणतया यह बतलाये गए (क) पानी को नलीदार 
कुओं या सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा खींचा जाय, (ख) नहरों की तछी कंकरीट की 
बनाई जाय किन्तु इससे वितरण की शाखाओं को उन्नत नहीं किया ज। सकता, (ग) 
अवरुद्ध पानी-निकासों को खोलना । संभव है इसमें सारी नहर को ही दुबारा बनाना पड़े । 
(घ) नहरों से सिंचाई न करा कर कुओं से सिंचाई कराई जाय । इसमें बहुत खर्चा लगता 
है । यह तभी ठोक रहता हैं जब खतरा बिल्कुल सामने हो। (ड.) अति सिंचाई न की 
जाय । नहरों से पानी लेने को वत्तमान प्रथा में सिंचाई आवश्यकता से अधिक हो 
जाती है । सिचाई-कर उपयोग किये हुए जल के परिमाण के अनुसार नहीं लगाया जाता 
वरन्‌ उत्पन्न की हुई फसल पर लगाया जाता हे । जल की बिक्री परिमाण के अनसार 
करने से किसान पानी का व्यर्थ व्यय नहीं करेंगे । 
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दसवाों अध्याय 
कृषि-उपज की बिक्री 
१. समस्या का रूप। बहुत समय नहीं हुआ, जब भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 

स्वावलम्बी थी.। जो कुछ पैदा होता था, वह गांव में या उसके आसपास ही खप जाता 
था। बिक्री की कोई समस्या नहीं थी । किन्तु अब स्थिति बदल गई है। गांव के अतिरिक्त 
उत्पादन को दूर के बाजारों में बेचा जाता है, और इस प्रकार प्राप्त की हुई रकम से 
विदेशी माल खरीदा जाता है। इस प्रकार किसान की आथिक स्थिति उस रकम पर 
निर्भर करती है, जो वह अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेच कर प्राप्त कर सकने में समर्थ 
होगा । मूल्यों के ऊपर उसका लेशमात्र भी नियंत्रण नहीं है, जो संसार में पूर्ति तथा मांग 
के व्यापक अंगों द्वारा निश्चित की जाती है। यदि उसके उत्पादन को ठीक हाथ में दिया 
जाय, उसके तथा उसके उपभोक्‍ता के बीच के बिचवैयों के लोभ को कम कर दिया जाय 
तो उसको अपनी बिक्री से कुछ अधिक मिल सकता है । यह तभी हो सकता हैं जब 
किसान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाय। किसान को प्रत्येक 
स्थान में बाधाएं हें। उसके कार्यों का ऋतु-सम्बन्धी तथा बिखरा हुआ रूप और 
प्रकृति पर उसको निर्भरता भारतीय किसान की बाधाएं हैं । इसके अतिरिक्त, उसका 
अज्ञान, पुरातनपंथी, पूंजी का अभाव, यतायात के त्रुटिपूर्ण साधन तथा अन्य बाधाएं 
हैं । हम अब विज्नेता के रूप में किसान की इनमें से कुछ बाधाओं और उन्हें दूर करने 
के उपायों के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 

उसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि उसको अपने उत्पादन को प्रतिकुलू स्थान, 
प्रतिकूल समय में तथा प्रतिकूल शर्तों पर बेचना पड़ता है । 

२. वरतंबान प्रगाली । (१) गांवों में बिक्ो--प्रत्येक वर्ष में बिकने वाली. 
उपज का अनुपात प्रत्येक व्यक्ति तथा स्थान के विषय में भिन्‍न होता है । खाद्य फसलों की 
अपेक्षा व्यापारिक फसलों का आधिक्य' (877/[0!708 ) अधिक बिकता है। धती किसान 
अधिक अनुपात में अंत में बेच सकते हें । किन्तु वह फसल के समय में थोड़ा परिमाण 
बेचेंगे। निर्धने किसान सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने तथा सर- 
कार का कर्जा चुकाने के लिए अपने निजी खर्च को काट कर भी अपनी पर्याप्त उपज 
को बेच देता है । 

कृषि-उपज का जो भाग गांव तथा बाजार में बिकता है, उसके अनुपात के 
सम्बन्ध में कुछ सूचना उपलब्ध हैँ। यह अनुपात लगाया गया है कि ६० प्रतिशत गेहूं, 
३५ प्रतिशत कपास तथा ७० प्रतिशत तिलहन (तेल के बीज) पंजाब के गांवों में ही 
बिक जाते हैं ।! 

उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत गेहूं, ४० प्रतिशत कपास तथा ७५ प्रतिशत तिलहन 
गांव में बेच दिया जाता है । बिहार, उड़ीसा और बंगाल में ८५ प्रतिशत तिल॒हन तथा 
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९० प्रतिशत पटसन को गांवों में ही बेच दिया जाता है? । “किसानों के ऋणग्रस्त 
होने अथवा अपने छोटे-छोटे खेतों पर अल्प परिमाण में खेती करने के कारण बाजार में 
उनकी उपज का अनपात गांव की अपेक्षा कम जाता है ।” संवाहन के कारण भी 
बाजार में बेचे जाने वाला अनुपात कम होता है । 


गांव में उपज का जो भाग खेती न करने वाले उपभोक्ता के अतिरिक्त विभिन्‍न 
प्रकार के मध्य श्रेणी वालों को बेचा जाता है, और उन्हीं के द्वारा यह दूरवर्ती उपभोक्‍ता- 
केंद्रों में पहुंचता है । यह मध्य श्रेणी वाले या तो गाँव के बनिये या फेरीवाले व्यापारी" 
होते हैं, जो या तो स्वयं अपने लिये मोल लेते हूँ अथवा किसी छोटे कस्बे के आड़ती के 
प्रतिनिधि के रूप में, किन्तु जहां किसान की गर्दन महाजन के हाथ में फंसी होती है, 
बह अपनी उपज को स्वतन्त्रता से नहीं बेच सकता | तब ऋणी को धनी के हाथ उसकी 
दर्तों पर अपना माल बेचना पड़ता है । प्रत्येक दशा में यह तथ्य है कि यदि किसान अपने 
माल को बाजार में ले जाने के बजाय गांव में ही बेचता है तो उसको मूल्य बहुत कम मिलता 
है । किन्तु उसे बाजार तक ले जाने के लिए गाड़ी तथा अच्छी सड़कों की आवश्यकता है । 


(२) गाँव से बाजार को ले जाना-- संवाहन साधन प्रायः अत्यन्त कम और 
खराब होते हैं, उनके कारण न केवल ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है, वरन्‌ उनके कारण 
माल बेचने में छोटे-छोटे व्यापारी तथा बिचंयों की संख्या अधिक होती जाती है । बह 
कृषि उत्पादन को बाजार में सस्ते किराये पर जल्दी लाकर बाजार में बाघा भी 
उपस्थित करते हैं ।* यह कठिनाइयां पहाड़ी जिलों में और भी अधिक बढ़ जाती है, जहां 
किसान अनाज के व्यापारी की दया पर ही निर्भर रहता हैं, क्योंकि माल की ढुलाई करने 

गीग्य पशुओं की संख्या उसी के पास होती हैं। कभी-कभी वह २० प्रतिशत मलल्‍य तो 
किराये में ही वसूल कर लेता है, चाहे भले ही बाजार १५ मील के अन्दर-अन्दर ही हो। 


कृषि उत्पादन को मंडी तक बेल गाड़ियों, ऊंट गाड़ियों या जानवरों पर छाद 
कर ले जाया जाता है । विभिन क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रणालियों से काम लिया जाता है । बंगाल 
में तथा दक्षिण के समुद्री किनारों के मंदानों में नदी यातायात अब भो महत्वपूर्ण बना 
हुआ है । उत्तरी भारत में गाड़ी तथा लद्द_ पशुओं से प्रायः काम लिया जाता है, मोटर 
टुक का भी उपयोग किया जाने छगा हैं । 


(३) मंडी--बहुत कम मंडियाँ संगठित हैं, अधिकतर मंडियां असंगठित हें 
और पुराने ढंग की हैं, उनमें बिक्री या हिसाब के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैँ । वहां 
स्थायी कार्यकर्त्ता नहीं होते । वह बहुत छोटी मंडियां होती हैं, जहां केवल आड़तिया होता 
है, जो वहां से माल खरीद कर कुछ बड़ी मंडी में बड़े आड़तिया के पास भेज देता है, बड़ा 
आड़तिया प्रायः छोटे आड़तिया की पूंजी से सहायता करता है । 


१. गांव के बाजार दो प्रकार के होते हैं, (१) गांवों में कभी-कभी छूगने वाली पेंठ, 
यह या तो सप्ताह में दोबार या पन्द्रह दिन में लगती है, इसमें फेरीवाले गांव 
की उपज. बेचते हेैं। (२) बड़े-बड़े मेले, जो कभी-कभी किसी धामिक अवसर 
पर होते हैं । 

2- यह फेरीवाले मध्य श्रेणी वाले विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न नामों से पुकारे जाते 
हें जैसे पंजाब में ब्योपारी और मध्य प्रदेश में बंजारा आदि । क्‍ 
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जिन स्थानों में मंडी योग्य उत्पादन गेहूं कपास, गन्ना तथा पटसन अधिक पैदा 
होते हैं, उनके पास संगठित मंडियां बन गई हैं । इस प्रकार के स्थानों में विशेष प्रकार को 
फसलें होती हैं और मूल्यों का निर्धारण दूर की मंडियों के चालू मूल्य के अनुसार किया 
जाता है। ऐसा प्रायः वहीं होता है जिन क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएं होतो हैं। “इन 
बड़ी-बड़ी मंडियों में थोक आड़तिया दिखलाई देता है और अनाज के सोदों में सहायता 
करता है। वह गांव के बनिये या व्यापारी को इस शर्त पर पूंजी देत। है कि आस- 
पास की उपज उसके पास फसल के समय नियमित रूप से पहुंचाई जायगी.। बड़े-बड़े 
त्गरों तथा सराफों तथा निर्यात फर्मों के कमीशन एजेंटों का काम भी करता है ।* 

थोक आड़ तिये को पक्का आडइतलिया भी कहते है । वह कच्चे आइ़तिया से बिल्कुल 
भिन्‍न होता है । कच्चा आड़तिया गांव के किसानों, बनियों, तथा व्यायारियों का एजेंट 
होता है। पक्का आड़ तिया किसान विक्रेता के साथ कभो भी सीधा सोदा नहीं करता। 
आइड़तिये के अतिरिक्त कुछ बिचवैय और भी होते हैं, जिन्हें दलाल” कहा जाता है । 


क्‍ मंडियों में सौदे प्रायः इस प्रकार के होते हैं, व्यापारी अथवा बेचने वाला अपना 
माल एक ऐसे आड़तिये या दलाल को सौंप देता है, जो मोल लेने वाले की ओर से काम 
करता है । दोनों आड़तिये अपने-अपने हाथ एक कपड़े के अन्दर डालते हैं और 
एक दूसरे की उंगली को पकड़ने का यत्न करते हें । सौदा प्रायः आने के विषय में किया 
जाता है, क्योंकि रुपयों के सोदे के विषय में कोई मतभेद नहीं होता । इस प्रकार कपड़े 
के अन्दर तब तक सोदा होता रहता है जब तक वह या तो तय न हो जाय अथवा टूदन 
_ जाय । उसके परचात्‌ तय की हुई कोमत बेचने वाले को बतला दी जाती है ।* 

. कभी-कभी उपज को सब के बीच में नीलाम, कर दिया जाता है । कच्चे आड़तिया 
का स्थान लेने वाली सहकारिता दुकानें मंडियों में बहुत कम हैं । सौदा समाप्त होते ही 
कच्चा आड़तिया बेचने वाले को मूल्य चुका देता है, यद्यपि उसको मोल लेने 
वाले पक्के आड़तिये से तुरन्त मूल्य नहीं मिछकता। उन आड़तियों के द्वारा यह उपज खुदरा 
व्यापारियों, मिल्लों और निर्यातकों तक जाती हे । 


३. वर्तमात्त प्रणाली की त्रुटियां । भारत में माल बेचने की वर्तमान प्रगाली 
की मुख्य त्रुटियां यह हे--(१) उत्पादन की किस्म का अच्छा न होना, (२) यातायात 
की अपर्याप्त सुविधाएं, (३) बिचवयों की संख्या का बढ़ते जाना, (४) माल को ग्रोदाम' 
में रखने की सुविधाओं का अभाव, (५) बाजार की धोखाधड़ी । अब उनके विषय में 
विचार कर उनके उपचारों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा । 


(१) उत्पादन की किस्म का अच्छा तन होन।--यद्यपि गत कुछ वर्षों में स्थिति में 
कुछ सुधार हुआ है । तथापि भारतीय उत्पादन की विदेशी बाजारों में ख्याति अच्छी नहीं 
है । उत्पादन की किस्म के अच्छा न होने के कारण यह हैं। (क) बेपरवाही से चुने हुए 
बीज, (ख) प्राकृतिक आपत्तियां, जैसे रोग, महामारिया, सूखा, अति वर्षा आदि (ग) 
फसल काटने का बाबा आदम के जमाने का तरीका, जिस से अनाज में कंकर मिट्टी भर 
जाती है, (घ) गोदाम ठीक तौर से रखे जाने की सुविधाओं का अभाव, जिससे अनाज 
वर्षा, धूछ तंथा चूहों के लिए खुला रह जाता हैँ (डः) जानबूझ कर मिलावट करना और 
पानी छिड़कना, (च) वर्गीकरण का अभाव । 
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भारत के समस्त क्षेत्रफल के ९० प्रतिशत भाग में अब भी घटिया किस्म का बीज 
बोया जाता है । रोगों तथा महामारियों की समस्या की ओर भी अभी तक अधिकांश 
रूप में ध्यान नहीं दिया गया है, फसल काटने की प्रणाली प्राचीन काल से ही दोषपूर्ण 
चली आ रही है । जब तक फसल मशीन से न काटी जायगी. यह प्रगालो ऐसी हो रहेगी । 
गोदामों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में अभी बहुत थोड़ा काम किया गया है । किसान 
ऐसे गोदाम बनाने के लिए अत्यन्त निर्धेन हें जिन पर सीलन तथा चूहों का बस न चले । 
किस्म के घटिया होने का कारण कुछ तो बेईमानी है ओर कुछ निर्यात के लिए नियत 
किये मान का निम्न होना हैं । अतएवं बेचने वाला अच्छी किस्म के माल को घटिया बना 
कर बेचता है। कपास में मिलावट को रोकने के लिए पग उठाये जा चुके हें। इस प्रकार 
के कानून अन्य, उत्पादनों के विषय में भी बनाये बिना उनकी किस्म को नहीं सुधारा 
जा सकता । 

(२) वर्गोकरण तथा चिह्न बनाना--१९३७ का क्रृषि उत्पादन (वर्गीकरण 
तथा चिह्न बनाना) अधिनियम (08770 एप] 704ंप708 (-#478 87वें 
97778 2307 07 4937) जब से पास हुआ है, तब से वर्गीकरण तथा 
प्रमाणीकरण की दशा में कुछ निश्चित काम हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार विश्वस्त 
व्यापारियों को लाइसेन्स देकर उन को अधिकार दिया जाता है कि वह सरकारी मार्के- 
टिंग कर्मचारियों के निरीक्षण में कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण करें। तब ऐसे उत्पादन 
प्र आगमाक्क का लेबल लगा कर बाजार में बिकने को भेज दिया जाता है । आगमार्क के 
अधीन १९४७ में १० करोड़ रुपये के, १९४८ में १२ करोड़ रुपये तथा १९४९ में १३ 
करोड़ रुपये के उत्पादन बेचे गए। इनमें तम्बाक्‌ू,धी तथा सन को अधिक ख्याति मिली।* 

(३) यातायात को सुविधाएँ--शाही कृषि कमीशन ने लिखा है कि गत शताब्दी 
के उत्तराद्ध में विश्व की इतनी अधिक उन्नति होने पर भी भारत को रेलों तथा सड़कों 
के विषय में अब भी एक पिछड़ा हुआ देश समझा जाता है । भारत में प्रति सी वर्ग 
मील में कुल २"८ मील रेल लाइन ही है, जब कि ब्रिटेन में २२७ मील तथा अमरीका में 
८' ३ मील है । इसके अतिरिक्त भारत में मार के किराये की दर भी क्ृषि उत्पादनों 
को बाहर भेजे जाने को अनुत्साहित करती है । 

भारत अन्य देशों की तुलना में सड़कों के विषय में भी दरिद्र ही है । उसमें प्रति 
सो वर्ग मील में कुछ २० मील सड़कें हें, जब कि ब्रिटेन में २०७, जापान में ३९९ तथा 
अमरीका में १०१ मील सड़कें हैं। कच्ची सड़कें गमियों में घूल वाली तथा ऊंची-. 
नीची और बरसात में कीचड़ तथा दलूदल से भर जाती हैं । इसलिए यदि गांव वाला 
अपने उत्पादन को अपने गांव में ही बेचता है, तो इसमें कोई आइचर्य की बात नहीं । 
विनाशकारी प्रतियोगिता से बचाने के लिए सड़क तथा रेल सविस का ठीक-ठीक सहयोग 
होना आवश्यक हे । 

(४) बिक्री-सम्बन्धी सुचना--बिक्री के समाचार मिलते रहने का आरम्भ 
कर दिया गया हैँ । आकाशवाणी के स्टेशनों से कुछ वस्तुओं के बाजार भावों को 
प्रतिदिन सुनाया जाता है। किन्तु रेडियो सुनने के यंत्र देश में पर्याप्त नहीं हैं। सरकार 
के मार्केटिंग अफसरों को मुख्य बाजारों के मूल्य मालम करके उन्हें गांव के बाजारों में 
भेजना , चाहिए । 

(५) बित्रवेयों की अधिकता--किसान तथा उपभोक्‍ता के बीच में बिचवैयों 
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की बड़ी भारी संख्या है । हम देख चके हे कि व्यापारी, कच्चा आड़तिया, दलाल, पक्का 
आड़तिया, थोक व्यापारी तथा खुदरा बेचने वाला सभी कमा रहे है । संभव है, उनकी 
संख्या इससे भी अधिक हो । उनमें से प्रत्येक को अपना-अपना पारितोषिक मिलता 
है। यदि इनमें से कुछको कम किया जा सके तो बिक्री-खरचे कम होकर उसका लाभ उत्पा- 
दक और उपभोक्ता दोनों को मिले । उनमें से कुछ तो बिलकुल बेकार हें जेसे दलाल । 
- यदि किसान अपनी उपज को स्वयं बड़ी मंडी में ले जा सके तो व्यापारी को भी दूर किया 
जा सकता हें। क्योंकि कच्चे आड़तिये के स्थान पर सहकारी दृकान खोली जा सकती 
है, किन्तु उसको पूर्णतया मिठाया नहीं जा सकता । पक्‍क्ना आडइुतिया तथा थोक «में 
मोल लेने वाले अब भी प्राय: एक व्यक्ति ही होते है । गांव की सहकारिता सोसाइटी 
के द्वारा बिक्री करने से उपभोक्‍ता के पास सीधे पहुंचा जा सकता है । 


(६) स्टोर तथा गोदामों की सुविधाएं--सुरक्षित आथिक स्थिति न होने के 
कारण किसान फसल काठते ही अपनी उपज को बेच डालता है । जितना उसको अपने 
उपयोग तथा बीज के लिए चाहिए,उसको पास रखकर शेष को वह बेच देता है । अतएव 
वह स्टोर या गोदाम बनाने का खच करना व्यर्थ समझता हे । वह प्रायः मिद॒टी के बड़े- 
बड़े बतेनों में, थेलों में अथवा भूमि के नीचे खत्तियों में, जहां पानी का स्तर ऊंचा नहीं 
होता, अनाज का संग्रह कर लेता है । भूमि के नीचे के गोदामों में सफेद चींटियों, चहों 
तथा नमी से बरबादी होती हू । बड़े-बड़े बाजारों में उत्पादन को कोठों में रखा जाता 
है । इस माल को अधिक समय तक रखने के लिए खत्तियों तथा कोठों की अपेक्षा संग्रह 
करने के लिए अधिक उत्तम साधन होने चाहिएं। यदि ऊंची जगह पर सीमेंट के गोदाम 
बनवा कर उनमें अनाज रखा जाय तो बेकों द्वारा उस पर धन देने की प्रथा अधिक चल 
पड़ेगी। महत्वपूर्ण मंडियों में लाईसेंस वाले गोदामों का होना आवश्यक है। इस प्रकार 
के गोदाम बनाने के लिए सरकार को सहायता करना आवश्यक है । केवल बम्बई, मध्य 
प्रदेश, ट्रावन्‍्कोर-कोचीन, और मद्रास राज्यों में गोदाम बनाने के अधिनियम बन 
चुके हें । गांवों में सहकारिता समितियां अपने सदस्यों के लिए गोदाम बना सकती हैं । 

(७) धोखा-धड़ी के कार्य--वर्तेमान प्रणाली की एक और कमी है । अनेक 
प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी, जिससे किसान-विक्रेता से उसके विक्रय मल्य के कुछ भागों 
को ठग लिया जाता हैं। यह प्रणाली सुसंगठित मंडियों तक में है। इनमें से कुछ कार्य 
यह हं। (क) आइ़तिया और दलाल बेचने वाले तथा मोर लेने वाले दोनों की ओर 
से काम करते हें, (ख) पद के अन्दर मूल्य तय करना, (ग) गलत तोलना और 
(घ) अनेक प्रकार के शुल्क । 


(क) कुछ लोग बचने वाले तथा मोल लेने वाले दोनों की ओर से काम करते 
हेँ और दोनों से अपना कमीशन लेते हं। इस प्रकार किसान के स्वत्व को बाधा 
पहुंचती हे । 

(ख) पर्दे के अन्दर मूल्य तय करन!--हम देख चुके हें कि आड़तिये लोग किस 
प्रकार मूल्य तय करते हू । बेचने वालों को तब तक पता नहों चछता जब तक मल्य तय 
नहीं हो जाता। इससे उसको विश्वास नहीं होता । क्योंकि दोनों आड़॒तिये एक हो मंडी 
के होते हैं । मूल्य को खुले आम तय करना चाहिए 


(ग) गलत तोलना--देश में अनेक प्रकार के बाट तथा नाप प्रचलित हैं । कभी- 
कभी उसी बाजार में दो प्रकार के बाटों से काम लिया जाता है-एक मोल लेने के लिए 
तथा दूसरा बेचने के लिए। बाटों का एक मान निश्चित करने के लिए विभिन्‍न प्रान्तों 
में कई अधिनियम पास किये गए हें । किन्तु वह बुराई तब भी नहीं मिटी । केन्द्रीय विधान 
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मंडल. [ (0677७ 7,687886078 ) ने १९३९ में एक बाटों का मान 
निर्धारण अधिनियम ( 859749748 ० ४४०१४॥४ ०७% ) पास किया था, 
जिससे सभी प्रान्त एक से बाटों तथा नापों से काम ले सकें । इससे बाजार में कुछ अच्छी 
स्थिति हो गई और उससे उत्पादन तथा उपभोक्‍ता दोनों को छाभ हुआ, किन्तु जिन क्षेत्रों 
में यह अधिनियम छाग है,, वहां भी अभी बहुत कुछ काम करना बाकी हैं । 

(घ) बाजार के शुल्क-- भारत में वर्तमान विक्रय प्रणाली की सबसे बड़ी 
बराई है बेचने वाले पर अनेक प्रकार के शुल्कों का लगाया जाना | गेहूं के लिए 
समस्त प्रतिशत शल्कों की दर अलूग-अछग है, जैसे--पंजाब में १८) २ से लेकर उत्तर 
प्रदेश में ३२३) १ और मध्य प्रदेश में ३॥।) २ तक | इन्हीं प्रान्तों में मोल लेने वाला 
१॥०)॥, १०] ८ तथा ।“) देता है। यह शुल्क ऊंचा है और बेचने वाले को मोल लेने 
वाले की अपेक्षा सदा अधिक देना पड़ता है । 

यह शुल्क कमीशन, पल्लेदारों, तुलाई, इनाम, धर्मादा (मंदिर या गोशाला- 
के लिए) आदि का योगफल होते हैं। बेचने वाला यदि सहकारिता दुकानों द्वारा बेचे तो 
वह उनमें से कम से कम आधे शल्कों को बचा सकता हैं। बेचने वाले को माल लेने 
वाले के नौकर, उसके दलाल और उसके दानकार्यों के लिए क्‍यों देना चाहिए ? व्यर्थ के 
शुल्कों को गैर-काननी बनाकर अन्य शल्कों में एकरूपता उत्पन्न करनी चाहिए। नियमित 
बाजारों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के यत्न किये गए हैं । किसान को नगर-प्रवेश कर 
( (00070 6ंप्र॥698 ) या चुंगी, मार्ग से अन्त्य कर ( "67097709] $8588 ) 
और मार्ग कर (7"0!] $95 ) भी देने पड़ते हैं। गेहूं रिपो्टों (७)७७६ #8.007) 
के अनुसार यह कभी-कभी समस्त उत्पादन के ४ अथवा ५ प्रतिशत तक होते हैं । 

४. नियमबद्ध मंडियां । किसान को वतंमान प्रणाली की बुराइयों से बचाने 
के लिए साधारणतया दो सुधारों का प्रस्ताव किया जाता है। उनमें से एक है, बम्बई के 
नमूने पर नियमबद्ध मंडियों की स्थापना तथा दूसरा है. सहकारिता संस्थाओं द्वारा 
उनके माल की बिक्री । इन दोनों सुझावों को पहले ही किसी न किसी मात्रा में कार्यरूप 
में परिणत किया जा च॒का है । 

नियमबद्ध मण्डी सब से प्रथम १८९७ में बरार में कपास के लिए खोली गई थी । 
कृषि कमीशन ने सुझाव दिया था कि इसी प्रकार की मंडियां अन्य क्षेत्रों में भी खोली 
जांय । बम्बई ने एक अधिक विस्तत कानन--बम्बई कृषि उत्पादत मंडी अधिनियम 
(3070709ए 2 2776प॥प/8] 0470७ (७7"४७४४ ०5) बनाया,था । 
हंदराबाद राज्य, मद्रास, मध्यप्रदेश, मेसूर तथा पंजाब में भी उसी प्रकार के .कानन 
१९३९ में बनाए गए थे। अपने मूल रूप में यह सभी कानून एक-दूसरे से मिलते-जलते 
हैँ । इन अधिनियमों की मुख्य बातें यह हें :--- 

(क) प्रत्येक मंडी में मंडी का प्रबन्ध करने तथा वहां ईमानदारी से काम कराने 
के लिए उस मंडी के क्षेत्र में एक मंडी कमेटी बनाई जायगी । उस कमेटी में फसल उत्पन्न 
करने वालों, कमीशन एजेंटों (आड़तियों) तथा व्यापारियों के प्रतिनिधि होंगे । इन लोगों 
का निर्वाचन सरकार उन नामों में से करेगी, जो उस कार्य के लिए उसे बाजार के व्यापारी 
तथा जिला बोर्डों के सदस्य लोग देंगे । 


(ख) यह मंडी-कमेटी मंडी के विभिन्‍न कार्यों तथा शुल्कों का मान निश्चित 
करेगी, प्रामाणिक बातों की खोज करेगी, इस बात की देखभाल करेगी कि एक दलाल 
बेचने वाले तथा मोल लेने वाले का प्रतिनिधित्व न करे और ईमानदारी से काम करने 
का प्रबन्ध करेगी । झगड़ा होने पर यह पंच निर्णय की सुविधा भी देगी:। 
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(ग) इस अधिनियम में दलालों को लाइसेंस देने तथा बाटों के सम्बन्ध में व्यवस्था 
की गई है | इसमें कानून भंग करने वालों के लिए दण्ड का विधान भी किया गया है । 


इन अधिनियमों के अन्तर्गत किसानों को पर्याप्त लाभ हुआ है और मंडियों में 
बिक्री सम्बन्धी परिस्थितियां सुधर गई हें । 

५. सहकारिता बिक्री । सहकारिता बिक्री के अनेक लाभ बतलाए जाते हैं, जैसे 
अधिक बिक्री, स्थिर उत्पादन, आवश्यकता की वस्तुओं का नियंत्रित रूप से बराबर 
मिलते रहना, उत्पादनों की सौदा करने की शक्ति का बढ़ जाना, खर्चा घट जाना, 
अधिक अच्छा काम देना, खेती में लागत लगाने के लिए ज्यादा पूंजी मिल सकना, इत्यादि । 
भारत में सहकारिता बिक्री आरंभिक चरण से निकल कर आग बढ़ रही है| अनेक राज्यों 
ने बिक्री करने के संघ बनाए हैं, मद्रास में धान की बिक्री करने वाली सोसाइटियां, 
उत्तर प्रदेश में घी यूनियन तथा गन्ना बेचने की कमेटियां ((४9879 2 870769077 2 
800789॥768) तथा बम्बई में रुई बेचने वाली सोसाइटियां इस विषय में 
उल्लेखनीय हैं। वह न केवलअपने सदस्यों की उपज को कमीशन लेकरन्बेचती ह, वरन्‌ 
कभी-कभी वह खाद तथा शुद्ध बीज देकर सदस्यों का उत्पादन भी बढ़ाती हें । उत्तर 
प्रदेश तथा बिहार की गन्‍ना कमेटियां गन्ना उत्पादकों के स्वत्वों की मिल-मालिकों 
के विरुद्ध रक्षा करती हैं तथा गन्ने की किस्म को उन्नत करने में सहायता देती हें, 
रुपया उधार देती है और गांव में लोकोपकारी कार्य करती हैं। बम्बई की रुई बिक्री 
सोसाइटियां भी सहकारिता सफलता का उत्तम उदाहरण हें। वह अपने सदस्यों 
के लिए कपास ओट कर रुई के गठठे बनाती हें तथा उत्पादन का बीमा भी करती हैं । 
१९४७-४८ में भारत में बिक्ती सोसाइटियों की कुछ संख्या ३,७५१ थी । उनके सदस्यों 
की संख्या २० लाख थी और उनकी कार्यकारी पूंजी ५॥ करोड़ रुपये से अधिक थी। 


सरकार द्वारा स्थापित किये हुए बिक्री करने के नये-तये संगठन सहकारिता 
बिक्री का बाजार बनाने में उपयोगी काम कर रहे हैं । 


६. बिक्री करने के नये संगठन । कृषि कमीशन का सुझाव था कि बाजार की 
विविध बिक्री योग्य वस्तुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बिक्री अफसर ( #॥5 के 
४७॥१)२०७॥४08 (0977067 ) रखे जांय। १९३४ में शाही कृषि कॉंसिल 
( [779 6779] (४/0प्र70 07 #&2770प7/प७6 ) के परामशेदाता के रूप 
में मिस्टर ए. एम. लिविग्सटन (0. 0(. 4/ए772860076 ) को रखा गया। निम्न- 
लिखित दिशाओं में कार्यवाही की गई : (१) भारतीय उत्पादकों के लिए विदेशी बाजार 
में प्रचार ; (२) मुख्य उत्पादन का वर्गीकरण तथा गोदामों में संग्रह, बिगड़ने, वाली 
बस्तुओं के लिए विशेष बिक्री विभाग ; (३) उपभोक्‍ता की आवश्यकताओं की सूचनाएं 
भारत में तथा विदेशों में देना: (४) किस्म तथा मांग के आधार पर उत्पादन की 
योजना ; (५) नियमबद्ध मंडियों का विकास; (६) समस्त भारत में एक सर्वे- 
मान्य योजना का विकास करने के लिए बाजारों की छानबीन (5प/४०ए४) 
करना; और (७) सुसंगठित भावी मंडियों, वस्तु विनिमय साधनों तथा गोदामों 
की स्थापना । 


१९३९ में केद्धीय तथा प्रान्तीय बिक्री कर्मचारी रखे गए। केन्द्रीय कर्म- 
चारियों में एक कृषि बाजार परामशैंदाता ( 0276पप्र/क (४७/766 
ै१एव887), प्रयोगात्मक वर्गीकरण और पैकिंग स्टेशनों के लिए निरीक्षण अफसर 
5879067एंआं78 (07067 ) तथा अधीन अफसर (5प707670968 ()70878 ) 
रखे गए। प्रांतीय कर्मचारियों में एक प्रधान बिक्री अफसर (09]07 (७779॥#78 
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()7# 06४७) तथा सहायक अफसर रखे गए | उनका काम तीन प्रकार का था | 

(१) अन्वेषण, (२) विकास, तथा (३) वर्गीकरण । अन्‍न्वेषण में महत्वपूर्ण 
वस्तुओं की बिक्री की छानबीन, नियमबद्ध मंडियों की समस्याएं, माल बाहर भेजना तथा 
गोदाम मे रखना आदि। विकास का कार्य प्रायः छानबीन के परिणाम पर निभर करता 
था | इसका अथं था उत्पादक तथा व्यापारी को उपभोक्ता की आवश्यकताओं का 
समाचार देते रहना तथा प्रामाणिक वर्गों का जनता में प्रचार करना । वर्गीकरण का 
कार्य पारिभाषिक था तथा उसपदार्थ के उन रासायनिक तथा भौतिक गणों से सम्बन्ध 
रखता था, जिनका वर्गीकरण किया जाता था । यह पदार्थ तिछहून, अनाज फल आदि थे। 


७. इस संगठन की सफलताएं । इस संगठन ने अच्छा काम किया। (१) 
अनेक वस्तुओं की बिक्री की छानबीन करके उनके संबन्ध में रिपोर्ट छाप दी गई। 
जिन वस्तुओं की छानबीन की गई थी, उनमें मुख्य यह थीं--चावल, गेहूं अलसी, मूंगफली 
तम्बाकू, कहवा (00766 ), फल, दूध, अण्ड, पशु, खालें--कच्ची और पकक्‍की खालें । 


हि । ५ 


(२) छानबीन से पता चला कि जिन वस्तुओं की किस्मों में मिलावट की जाती 
है, उनका वर्गीकरण कर देने को आवश्यकता हैं । इस उद्देश्य के लिए १९३७ में कृषि 
उत्पादन वर्गीकरण तथा चिह्नित करना अधिनियम (2 277 0प70779] 0708 प0७ 
७794[7₹2 कयते (७/+४78 ०5 ) पास किया गया । उसके फलस्वरूप 
वर्गों में विभाजित सभी वस्तुओं, विशेषकर बिगड़ने योग्य मार का अच्छा मूल्य मिल 
जाता है । 

(३) गेहूं, अलसी तथा मूंगफली के ठेके की शर्तों का मान निश्चित करने में भी 
उन्‍नति की गई। इस प्रकार उनकी बिक्री का क्षेत्र व्यापक हो गया। 


(४)अन्त में बाजार-समाचारों के मिलते रहने का प्रबन्ध किया गया । जिसों 
के मल्यों, कोषों और गतियों के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा सुनाकर इस कार्य को 
किया जाता है देहाती कार्यक्रम में बंद होने के प्रति दिन के भाव भी सुनाये जाते हैं । 

८. कृषि-मल्यों की स्थिरता । जब तक किसान को अपने उत्पादन का लाभ- 
प्रद मलल्‍्य मिलने का विश्वास न कराया जा सके, बाजार में कोई उन्नति नहीं हो सकती । 
स्थिरता अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकती है, जंसा कि गत दो दशाब्दियों में हो चुका 
है--मंदी के समय अत्यधिक कम मल्य तथा युद्ध के समय अत्यधिक ऊंचे मल्य। 
यह किसान को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे जीवन-मान का विश्वास दिलाती है, 
और उसमें अधिक उन्नत उत्पादन के लिए उत्साह उत्पन्न करती है । 

संयुक्त राष्ट्र संघ ( 0. ४. 0.) ने भी कृषि वस्तुओं के मलयों के स्थिर होने 
की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार संगठन ( ॥766778607क%7 नफछ७त० 072०७772960798 ) में 
जिसों के समझोतों ((४070770876ए 2 8278986776708 ) को उसका एक भाग 
बना दिया गया हे । मल्यों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने आवश्यक 


ठ््<ड 
(१) उस स्तर को तय करता, जिस पर विशेष जिसों के मूल्य को स्थिर किया 
जाय। यह स्तर अधिकतम तथा निम्नतम स्तर के बीच में घटता-बढ़ता रहता है। यह 


पादक तथा उपभोक्ता दोनों के लिए छाभकर है । 


(२)उनके स्टाक (संग्रह) को सरकार अपने पास रखे । यह स्टाक व्या- 
पारिक साधनों द्वारा अथवा सीधे सरकार द्वारा बनाए जा सकते हैं। किन्तु उनका 
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परिमाण ऐसा होना चाहिए कि सरकार उस जिस को निरिचित न्यूनतम मूल्य पर बाजार 
में दे सके । 


(३) सरकार को अधिकतम और निम्नतम मूल्य पर, जैसी की आवश्यकता 
हो, जिस को मोल लेकर और बेचकर मूल्य के निश्चित स्तर को स्थिर रखना चाहिए । 
व्यक्तिगत व्यापार उसी स्तर के अंदर करने दिया जाय | यदि मूल्य निश्चित निम्नतम 
मान से कम होने लगें तो उनको ऊपर उठाने के लिए (१) निर्यात बढ़ाना चाहिये अथबा 
(२) मार को स्वयं मोल ले लेना चाहिये | यदि मूल्य अधिकतम स्तर से ऊपर जाते 
हों तो सरकार को (१) निर्यात बंद कर देना चाहिये और (२) अपने स्टाक को कम 
मूल्य पर बिकने के लिए बाजार में लाना चाहिये । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
कृषि अथं-प्रबन्ध जर ऋणत 


१. प्रस्तावता । आज का प्रत्येक आधुनिक व्यवसाय साख पर चलता है, तो भी 
कृषि पूंजी लगाने की विचित्र रूप से आवश्यक समस्या को उत्पत्न करती है । क्योंकि 
क्षि का भविष्य कुछ निश्चित नहीं होता । उसमें उत्पन्न की इकाई बहुत छोटी 
हैं और उसके-कार्य स्वभाव से ही अत्यन्त बिखरे हुए होते हैं । किसान की अशिक्षा के 
कारण भारत में ये विशेषताएं अधिक ख्याति पा गई हैं । इसलिए गांव को पूंजी देने की 
समस्या के लिए प्रथम तो उनका ऋणत्वा' से छटकारा करना है । इसके अतिरिक्त 
किसान को भूमि में सुधार करने, अपने औजारों को बदलने तथा बीज, खाद और पद्ञु 
मोल लेने के लिए रुपये की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में उसके खेत में बहुत थोड़ी * 
पंंजी लगी होती हें। उसके ऋण में जकड़े रहने का मूल कारण यह हूँ कि भारतीय 
क्ृषि अपनी प्राचीन प्रणाली तथा छोटी-छोटी भूमियों के कारण पर्याप्त लाभजनक नहीं 
रही है । अतएवं किसान को आवश्यक कार्यों के लिए उधार लेने पर विवश होना पड़ता हे, 
जो उचित होते हुए भी उत्पादक नहीं है।* जिस रकम को विशुद्ध रूप से उत्पादक कार्यों 
के लिए ऋण रूप में लिया जाता है, उससे ऋणत्व नहीं बढ़ता । अतएवं गांव को पूंजी 
देने की समस्या को तीन दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिये 

(क) वर्तमान ऋण को कम किया जाय और यदि संभव हो तो बिल्कुल समाप्त 
कर दिया जाय ; (ख) भविष्य में अनुत्पादक कार्यो के लिए ऋण लेने को अनुत्साहित 
किया जाय और (ग) उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेने को प्रोत्साहित किया जाय । 

अतएव, हमारा अध्ययन अन्वेषण की तीन दिशाओं में चलेगा :-- 

(१) किसान की ऋण के लिए आवश्यकता और उसे अब तक किस प्रकार 
पूरा किया गया है ; (२) ऋणी होने के कारण, और ऋण का परिमाण; (३) उसको 
दूर करने के लिए अब तक अपनाए गए उपाय और भावी कार्यक्रम । 

२. किसान की साख के लिए आवश्यकता । किसान को खेती का काम चलाने 
के लिए तीन प्रकार की साखों की आवश्यकता होती है : 

(क) कुएं, तालाब, बंद पानी की दिशा बदलने की नाली को बनवाने, पहाड़ी 
इलाके को सपाट करने, जंगलों को साफ करते, सिंचाई की नाली बनाने, भूमि का 
सुधार करने अथवा बाढ़ लगाने आदि स्थायी उन्नति के कार्यों के लिए दीघेकालीन 
साख (अथवा पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए) । 


(ख) मध्यकालीन साख (१५ मास से लेकर ५ वर्ष तक की अवधि के लिए ) 


हे. हक कर पु कर अलकम हे कील और | 
१. पंजाब में मोटे तौर से प्रति एकड़ तीस रुपये पंजी पर्याप्त समझी जाती है, 
ब्रिटेन में १५ पौंड की आवश्यकता पड़ती है--प+०ए७४त 8. -- 70० ए?प7]9४ 
70499. ४0!. ॥7., $. 828 
२. बैंकिंग जांच कमेटी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बंगाल और बंबई में ऋणों का ७० 
प्रतिशत तथा मद्गास में ऋणों का ६० प्रतिशत अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया 
गया था । 
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की महंगे औजारों, पशु मोल लेने तथा मकान खड़ा करने के लिए आवश्यकता 
पड़तो है । 

(ग) अल्पकालीन साख (१५ मास या उससे से अवधि के लिए )--इसके 
अतिरिक्त किसान को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं, जैसे बीज, खाद, भोजन सामग्री 
आदि की व्यवस्था के लिए द्रव्य चाहिये । 


३. अर्थ-प्रबन्ध की संस्थाएँ । किसान इन साधनों हारा अपनी आवध्यक- 
ताओं के लिये पूंजी प्राप्त करता है। 


(१) गांव का महाजन । 

(२) देसी महाजन किसी विचवैया के द्वारा काम करता हुआ । 

(३) व्यापारिक या संयुक्त पूंजी बेकों से । 

(४) सरकार । 

(५) सहकारिता साख समितियाँ. ( 00-0967988076 (४/९९४ 50- 
666068 ) । 

(६) भूमि बंधक बेंकों से ([,870 (०7४29806 3977]:5 

हम इस अध्याय में महाजन के कार्यों तथा उसके फलस्वरूप कृषि के ऋणत्व के 
सम्बन्ध में विचार करेंगे । उन उपायों पर भी विचार करेंगे, जिनसे इस बुराई को दूर 
किया जा सकता हैं । सहकारिता साख समितियों के विषय में इससे अगले अध्याय में 
विचार किया जायगा । | 

(१) सरकार--अर्थ-प्रबन्ध की संस्था के रूप में--उनन्‍नीसवीं शताब्दी में 
पास किये हुए उन दो अधिनियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैं , जिनके 
अनुसार सरकार किसानों को ऋण देती है । वह यह हैं :--- 

(क) भूमि सुधार अधिनियम ( 7+9704 ॥77[070 77767 ४७६ ) 
श्८ हा ॥ इसके अनुसार कुएं आदि स्थायी सुधार-कार्यों के लिए दीघेकालीन साख दी 
जाती है 

(ख) कृषक ऋण अधिनियम ( #87/07 67788 ॥,0978 |०७॥ ) 
१८८४ । इसके अनसार बीज, औजार खाद, पदश् आदि के लिए अल्पकालीन ऋण दिये 
जाते हैं । इन ऋणों से अकाल जेसी आपत्तियों के समय बड़ी भारी सहायता मिली है । 


तकावी ऋण--जेसा कि इन ऋणों का नाम है--कई कारणों से लोकप्रिय नहीं 
हुए । प्रथम, यह विशेष कार्यों के लिए दिये जाते हैँ, जबकि महाजन किसी भी कार्य के 
लिए दे देता है । किसान महाजन को ही फलूत: पसन्द करता हैं। दूसरे, ऋण बहुत 
देरी करके दिये जाते हें और वह भी किसी अधीन अफसर को घस देकर । तीसरे 
उसको वसूल करने का ढंग अत्यधिक कठोर है । अन्ततः किसान को तकाबी ऋण की न 
तो सुविधाओं का पता है, और नहीं उसको लेने की विधि का ज्ञान है । 


इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि इन ऋरणों को अधिक उदारता से दिया 
जाय और इनके देनें में कम से कम देरी की जाय । विभाजन के बाद से सरकार ने भमि 
सुधार, रासायनिक खाद, कुओं तथा औजारों के लिए ऋण तथा सहायता देने की उदार 
नीति अपना ली हैं। अतएवं, तकावी ऋण तथा अधिक अन्न उपजाओ' योजना के लिए 
सरकार ने दी जाने वाली रकम में पर्याप्त वृद्धि कर दी हैं । उक्त दोनों अधिनियमों के 


कृषि अर्थ-प्रबन्ध और ऋणत्व १२१ 


अधीन दिये हुए ऋणों की रकम १९३८-३९ के १ करोड़ रुपये (भारत तथा पाकिस्तान 
दोनों में) से वढ़ कर १९४९-५० में अकेले भारत में ही २५ करोड़ रुपये हो गई है।* 
(२) गांव का सहाजन--गांव का महाजन गांव की कृषि की साख का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण साधन है । उसके भी दो वर्ग होते हैं, उधार देने का पेशा करने वाला, जो 
व्यापारी भी होता है, गांवों में अधिक पाया जाता है। १९३१ में भारत में इस प्रकार 
के २५-३० लाख महाजन या साहकार थे । दूसरा उधार देने वाला पेशेवर नहीं होता, 
और वह प्राय: जमींदार होता है। पेशेवर के विरुद्ध कठोर कानून बन जाने के कारण जमींदार 
को अब अधिक ख्याति मिल रही है । 
सौ वर्ष पूर्व उधार देने वाला महाजन अत्यन्त उपयोगी था। वह रुपयां तो उधार 
देता था किन्तु दामदुपत के परम्परागत नियम के कारण वह अपनी उधार दी हुई रकम 
से दोगुनी रकम से अधिक नहीं ले पाता था । अतएव, उस समय ऋण न चुकाने के 
कारण भूमि, मकान अथवा मवेशियों की कुर्की का कोई प्रहइन नहीं था । जनसंख्या का 
दबाव अधिक बढ़ने पर भूमि का मूल्य बढ़ गया। ब्रिटिश दीवानी कानून में भी ऋणदाता 
के साथ रियाय॑त की जाती थी, जो किसान का शोषण करके उसकी भूमि ले लेने में अपना 
लाभ समझता था । अपने हानिकारक कार्यों के साथ भी गांव का महाजन भारतीय 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है । उसके कई कारण हैँ । जैसा कि केन्द्रीय 
बेंकिंग- जांच कमेटी ने बत॒काया है, “उसके पास पहुंचना आसान है, उसके व्यवसाय की 
प्रणाली सीधी-सादी तथा लोचदार है, उसका ऋण लेने वाले के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत 
सम्बन्ध होता है । प्रायः: उसके परिवार के साथ उसके वंश परम्परागत सम्बन्ध होते 
हें । अपने स्थानीय ज्ञान तथा अनुभव और उसी स्थान पर उपस्थित रहने के कारण 
वह, व्यक्तियों को बिना स्पष्ट सम्पत्ति के भी रुपया उधार दे देता है , और तिस पर भी 
हानि से अपनी रक्षा करता हैं। / वह उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए दीर्घकालीन 
तथा अल्पकालीन दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं के निमित्त साख देता है । 
इस विभेदरहित उधार देने का परिणाम अदृरद्शिता होती है । उसी के कारण बंगाल 
कमीशन की समिति में “देश के अनेक भागों में भाव अब भी ऊंचे हैं । पेशेवर साहुकार 
अपने कणों के ऊपर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है, विशेषकर वह ऋणी के उत्पादन 
को सस्ती दर पर मोल लेता है, और जमींदार साहुकार का रुपया उधार देने का उद्देश्य 
' अन्त में ऋणी की भूमि को ले लेना होता है ।* ः 
निजी रुपया उधार देने के साथ अनेक बुराइयां लगी होती हैं, यद्यपि उनका 
प्रचलन कुछ क कम हो गया है । महाजन लोग झूठे कागज लिखवा लेते हैं, उनमें उधार दी 
हुई रकम से बड़ी रकम लिखवा लेते हैँ, उसमें से बलपूर्वक किश्तें काटते हैं, उत अदाय- 
गियों की कोई रसीद नहीं देते और बाद में उनसे मुकर जाते हैं, उनका उधार धोखे 
की कीमतों पर चलता है, वह बिना दी हुईं रकमों के अस्थिर प्रतिज्ञा पत्रों को रखे रहते 
हें, अत्यधिक सूद लगाते हैँ और अन्य भी बीसियों प्रकार की नीचताएं करते है--यह 
तथ्य गवाहियों द्वारा प्रमाणित हो चुके हँ।$ इस प्रणाली की त्रुटियां असामान्य हैं, 
किन्तु त्रुटियों के होते हुए भी इस प्रणाली को सहन किया जाता है। इस साहकार को 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में से निकाला नहीं गया। इससे पता चलता है कि वर्तमान स्थिति 


१. आंकड़े पंच-वर्षीय योजना, पृष्ठ, २३५ से छिये गये हैं । 
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में भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था उसके बिना नहीं चछ सकती । बंगाल अकाल 
कमीशन ने लिखा है कि “हमारा विचार है कि व्यक्तिगत महाजन अभी बहुत समय तक 
गांवों में ऋण बांटने के कार्य को मुख्य रूप से करता रहेगा । इस तथ्य की स्वीकार कर 
लेने के आधार पर ही ग्रामीण साख के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई जानी चाहिए। 
साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रणाली में संशोधन भी करना 
पड़ेगा । ु 

(३) सहकारिता साख को कृषि के लिए अर्थ-व्यवस्था का अत्यधिक हितकर 
साधन होने के कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा पसन्द किया गया है । उसके सम्बन्ध में विस्तार 
से अगले अध्याय में विचार किया जायगा । 

४. ऋणत्व का परिमाण । भारत में कृषक लोगों की ऋणग्रस्तता के परिमाण 
के सम्बन्ध में अनेक बार अनुमान लगाया गया है। सन्‌ १८९५ में सर एफ. निकलूसन 
ने अनुमान लगाया था कि मद्गास में गांवों का समस्त ऋण ४५ करोड़ रुपया था। इसी 
आधार पर १९११ में सर मेक्‍्लेगन (577 ७0]8897 ) ने यृमस्त ब्रिटिश 
भारत के ग्रामीण ऋण को ३०० करोड़ रुपया बतलाया था । 


इसके बाद अगली महत्वपूर्ण जांच सर एम. एल. डालिंग ने की थी। उन्होंने अपनी 
जांच का आधार सन्‌ १९१८-१९ में पंजाब की २,१०६ सहकारिता संस्थाओं के ५५३०८ 
सदस्यों से सम्बन्ध रखने वाले अंकों को रखा था। उन्होंने परिणाम निकाला था कि इस 
प्रान्‍्त का समस्त कृषि-ऋण ९० करोड़ रुपया था, अर्थात्‌ उसका औसत प्रति एकड़ 
३१० और प्रति किसान ७६ रु० पड़ता था और वह भूमि की मालगृजारी की मांग 
से कम-से-कम १९ गुता था । 
पंजाब में प्रत्येक ऋणी मालिक के ऊपर औसत ऋण ४६३ रुपये था, कित्तु प्रत्येक 
ऋणी अस्थायी किसान पर यह १५० रु० था । इस आधार पर डालिंग ने यह हिसाब 
लगाया कि ब्रिटिश भारत (वर्मा सहित) का समस्त कृषि ऋण ६०० करोड़ रुपयों से 
कम नहीं था ।* ु 
१९३५ में डाक्टर मुकर्जी के हिसाब के अनुसार वह१२०० करोड़ रुपये था तथा 
मि. ई. वी. एस. मेनम (.#. ४. 8. /४७77977) के अनुसार १८०० करोड़ 
रुपये था। डाक्टर पी. जी. टॉमस ( +£. (४. ॥"१907798 )४ के अनुसार १९३३ 
तक यह बोझ २२०० करोड़ रुपये हो गया होगा । गत वर्षों में कृषि उत्पादन का मल्य 
पर्याप्त बढ़ गया है । इस मूल्य वृद्धि से उन बड़े-बड़े जमींदरों को लाभ हुआ है. जिनके 
पास बेचने के लिए फालतू जिन्स थी। साधारण किसान को इससे विशेष छाभ नहीं 
आ। अकाल जांच कमीशन ने १९४५ में यह परिणाम निकाला था कि थोड़ी भूमि 
वाले वर्ग को कोई भौतिक लाभ नहीं हुआ । हां, जिन लोगों ने, अन्य प्रकार की मज- 
दूरियां कीं, वह लाभ में रहे, क्योंकि मजदूरों की दर भी बढ़ गई थी। ग्रामीण ऋण- 
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ग्रस्तता? के सम्बन्ध में ऊंची कौमतों के समस्त प्रभाव के पूर्ण चित्रण को छानबीन से 
उपस्थित किया जा सकता हैं। किन्तु १९४६ में रिजर्व बेंक की सम्मति में ऋणी 
किसानों ने या तो अपनी बढ़ी हुई आय से अथवा अपनी भूमि के एक भाग को बेच कर 
अपने ऋणों को चका दिया था इस प्रकार न केवल बेंकों तथा सोसाइटियों के 
ऋणों का हीं भुगतान कर दिया गया वरन अनेक प्रान्तों में वापिसी की रकमें अग्रिम 
रूप में बंकों में जमा हो गई थीं ।”* 


किन्तु भारत के विभिन प्रांतों में की गई ताजी जांच ने इस दृष्टिकोण का खंडन 
कर दिया। मद्रास तथा मंसूर में, जहां अत्यन्त विस्तार से जांच की गई हे, यह पता चलता है 
कि ऋण फिर बढ़ रहे हैँ । संभवत: ऋण सबसे कम १९४४ के आसपास रहे. होंगे । इसके 
अतिरिवत कीमत बढ़ जाने के कारण मिलने वाली सुविधाओं को किसानों तथा कृषि 
मजदूरों तक नहीं पहुंचाया गये। कृषि मजदूरों की जांच से भी इसी परिणाम का समर्थन 
होता है | सहकरिता ऋण भी बढ़ते जा रहे है । तो भी यह आशा की जाती है कि वर्तमान 
ऋणग्रस्तता का अधिकांश भाग उत्पादक उद्देश्यों के लिए है। जमींदारी प्रथा के बन्द 
होने तथा ग्रामीण सुधारों का भी अवश्य प्रभाव हुआ होगा अर्थात्‌ भूमि के अधिकार ( उदा- 
हरणाथ उत्तर प्रदेश में भूमिदारी) प्राप्त करने और ऋण की मर्यादा के लिए धन 
की चिन्ता ने निर्धनों के ऊपर और ऋण बढ़ा दिया । 

५. ऋणग्रस्तता के कारण। ऋण लेने वालों के लिए ऋण लेने का अर्थ हैं, 
उसकी ऋण लेन की आवश्यकता और चुकाने की जमानत । इंसका अभिप्राय यह 
भी है कि उधार देने वाला अपनी पजी उधार देने के लिए सहमत है । उधार देने की 
सहमति (१) उधार लेने वाले द्वारा दी जाने वाली जमानत और (२) उस न्या- 
यालय के अस्तित्व पर निर्भर है, जिसमें कर्ज की वापिसी के लिए प्रार्थना की जा सके । 

यद्यपि किसान सदा ही उधार लेता रहा है, तथापि ब्रिटिश राज्य के पूर्व उसकी 
ऋणग्रस्तता कभी. भी एक गंभीर समस्या नहीं बनी थी । उस समय यह (क) उधार 
देने के लिए पूंजी कम थी, (ख) खर्च काट कर बचत इतनी कम होती थी कि उधार चुकाने 
की गुंजाइश नहीं थी (ग) किसी प्रकार की जमानत देने के लिए नहीं थी और (घ) 
उधार को वापिस वसूल करने के कोई निश्चित साधन नहीं थे । 

ब्रिटिश राज्य ने उधार लेने तथा देने, दोनों के ही अवसरों को बढ़ा दिया। 
भूमि पर दबाव बढ़ते के साथ-साथ उधार लेने की आवश्यकता बढ़ती गई । फिर सामाजिक 
आवश्यकताएं भी थीं, उन्होंने किसान की खर्चीली आदत के साथ मिल कर ऋण के 
बोझ को भयंकर बना दिया । अब हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों को संक्षेप में इस 
प्रकार कह सकते हैं । मुख्य कारण सात हूँ :-- 

१. किसान को अपना काम चलाने के लिए उधार लेना ही पड़तों है। उसका 
खेत एक आ्थिक इकाई नहीं होता । वह कई-कई टुकड़ों में बिखरा हुआ होता है। 
उसे अनेक बार प्रकृति की दया पर निर्भर रहना पड़ता हैँ। सूखा तथा बाढ़ें उसे उसके 
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१२४ भारतोय अधथंवास्त्र 


परिश्रम का लाभ नहीं उठाने देतीं। उसके पास औजार थोड़े होते हें और वह भी 
घटिया किस्म के । उसमें खाद मोल लेने की सामथथ्य नहीं होती। उसको इन सब आब- 
इयकताओं को पूर्ण करने के लिए उधार लेना पड़ता हैँ । 

२. उसके मवेशी खाल तथा हड्डी के थेले मात्र हें। उनके लिए चारा पर्याप्त 
नहीं होता । वह सूखा तथा रोग के कारण मर जाते हैं। किसान के पास अन्य कोई साधन 
न होने से उसे उधार लेना पड़ता हे । 

३. फसल की असुरक्षा के कारण किसान की फिजलखर्ची की आदत और भड़क 
उठती है । उसको व्ययसाध्य मकदमेबाजी का भी शौक है। श्री विलोकसिंह ने पंजाब के 
जिला होशियापुर में ३८ प्रतिनिधि गांवों की जांच की थी। उनको पता चला कि प्रत्येक 
सात परिवारों में से दो सीधे तौर से मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे ।* 

४. किसान' का विवाह तथा अन्य उत्सवों में अत्यधिक व्यय उसके ऋण के परि- 
माण को और बढ़ा रहा हैं । 

५. महाजन के दुष्टतापर्ण तरीके किसान के एक बार पंजे में फंस जाने पर 
फिर उसे वहां से नहीं निकलने देते । वास्तव में किसान अपना जीवन-कार्य ऋण के भारी 
बोझ को अपने सिर पर लिये हुए आरंभ करता है, उसको वह कुछ और बढ़ाकर अपने 
उत्तराधिकारी को दे देता है । 

भूमि का मुद्रा-प्रसार के कारण बढ़ा हुआ मूल्य किसान को अधिक ऋण 
लेने के लिए तथा बनिये को ऋण देने के लिए प्रलोभित करते हैं । 


७. छोटे-छोटे खेतवाले के लिए मालगुजारी की रकम चुकाना भारी बोझा है । 
उसके पास नकद रुपया तो होता नहीं, अतएव उसे मालगजारी चकाने के लिए प्राय 
उधार लेना पड़ता है, फिर भले ही उसका औसत २ २० प्रति एकड़ हो । 


मिस्टर थाबंन (07. ॥79079प07७) ने पंजाब के एक क्षेत्र में जांच 
क रके१८९६ में पता लगाया था कि उस क्षेत्र में लिये हुए ऋण में से १२ प्रतिशत 
मालगजारी चकाने के लिए लिया गया था। पंजाब की सहकारिता समितियों की रिपोर्ट 
से पता चलता हैँ कि लगभग १५ प्रतिशत ऋण मालगुजारी चुकाने के लिए दिया गया था । 
बम्बई के एक माल अफसर सर टी. होप. (97 ॥. ॥7098 ) ने १८७९ में घोषणा 
की थी कि रेयत के ऋण का कुछ भाग हमारी मालगजारी में भी आता है। /* 


अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि भारत के कुछ भागों में भूमि पर 
मालगुजारी लगाने की प्रणाली भी ग्रामों की ऋणग्रस्तता का कारण बनी, किन्तु आज 
ऊंचे मूल्यों के युग में यह बात महत्वपूर्ण नहीं है । 

६. ऋगत्व के परिणाम । उत्पादक उद्देश्यों के लिए उधार ली हुई रकम से 
समृद्धि अधिक बढ़ती हे, किन्तु अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया हुआ ऋण किसान के अन्य 
अधिकांश ऋणों के समान एक ऐसा अभिशाप हू, जिसका बोझ सदा बढ़ता जाता है, 
और जो एक स्थायी दुःस्वप्न सिद्ध होता हे। इसके आथिक, सामाजिक और नेतिक सभी 
प्रकार के बुरे परिणाम होते हें । 
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कृषि अर्थ-प्रबन्ध और ऋणत्व रा 


(१) आथिक परिणाम--ऋणग्रस्तता से कृषि अपूर्ण रह जाती है । जब किसास 
को पता चलता है कि उसके अतिरिक्त परिश्रम का लाभ उसके ऋणदाता को पहुंचता 
हैं तो वह अपनी स्थिति को उभा रने में रुचि लेना बन्द कर देता है । इस प्रकार उत्पादन 
कम हो जाता है । यदि ऋणग्रस्तता का परिणाम भूमि की बिक्री या बंधक करना हो, 
जैसा कि देह" के अन्य सभी भागों में देखने में आया है । इसका अर्थ यह हुआ कि 
किरायेदार किसानों तथा भूमि रहित मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुईं । अपनी उपज को 
बेचने में भी ऋणी किसान हानि में रहता हे। उसे अपने ऋणदाता को उसकी शर्तों 
पर बेचनी पड़ती है । इसका अर्थ यह हैं कि न केवल उसकी उपज का आथिक छाभ कम 
मिलता है वरन्‌ उससे बेचने की उन्नत प्रणाली में भी बाधा आती है । इस प्रकार कृषि 
सम्बन्धी उन्‍नति सम्भव नहीं हैं । 


(२) सामाजिक परिणास--पारस्परिक स्वत्वों के टकराने के कारण ऋण- 
दाता तथा ऋणी में झगड़ा पेदा होता है । भूमि-रहित वर्ग बढ़ता जाता है और उसके 
पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं होता । इससे सामाजिक असन्तोष तथा राज- 
नीतिक आन्दोलन बढ़ता है, ऐसी स्थितियों में साम्यवाद को उर्वरा भूमि मिल जाती है । 


(३) नैतिक परिणाम--किसान की सम्पत्ति छिन जाती है, और अनेक मामलों 
में उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता भी छिन जाती है । कुछ राज्यों में इस प्रकार की दास- 
प्रथा मौजूद है । बिहार और उड़ीसा में कमिऔती* समझौता तथा मद्रास में पन्‍्नैयल 
प्रथा ने श्रमिकों की दासता की परिस्थितियों को उत्पन्न कर दिया। प्रोफेसर पी. जे. 
टॉमस (?70. ?. 7. ॥!॥07798 ) का कहना है कि एक श्रमिक एक विवाह अथवा 
मृतक संस्कार के लिए थोड़ी-सी रकम उधार लेता हैं । किन्तु उसके बदले में उसे अपने 
ऋणदाता से केवल नाममात्र का गुजारा लेकर काम करना पड़ता है । वह आवश्यक रकम 
कभी भी नहीं बचा पाता और यह सौदा उसकी जन्म भर की दासता में परिणत हो 
जाता है ।*. 


७. ऋण से मुक्ति के उपाय । इस समस्या पर दो प्रकार से आक्रमण किया 
जा सकता है, पुराने ऋणों का निपटारा तथा नये ऋणों पर नियन्त्रण । 


(१) पुराने ऋणों का निपटारा--यह स्पष्ट है कि जब तक पुराने ऋणों का बोझ 
कम न किया जायगा, कृषि की उन्नति की कोई आशा नहीं की जा सकती । जहां ऋणी 
की सम्पत्ति उसके ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, हम ऋणी को दिवालिया 
घोषित कर सकते हैं। कुछ राज्यों में इस प्रकार के कानून पास हुए हें कि कुछ दशाओं में 
उनको दिवालिया स्वीकार कर लिया जाय | अन्य राज्यों में भी कुछ निश्चित समय तक 

१. बम्बई में १९२६ से १९३७ तक क्ृषि-जीवियों की पचास लाख एकड़ भूमि कृषि 
न करने वालों के हाथ में चली गई । अन्य सब राज्यों में भी यही सब कुछ हुआ, 
इसी कारण भूमि के अधिकार बदलने के अधिनियमों (,98706 /88798607 

_ ॥,98ए/8) को स्वीकार करना पड़ा । 


२. कमिऔती समझौतों को १९२० के एक अधिनियम द्वारा कानून-विरुद्ध ठहरा दिया 
गया । कृषि कमीशन ने लिखा था कि कमिया इस कानून से काम लेने के लिए 
अत्यन्त निर्धन है, और इस लिए यह कानून श्रभाव रहित सिद्ध हुआ । (पृष्ठ ४३५) 
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१२६ भारतीय अर्थशास्त्र 


ऋणों की अदायगी के स्थगित किये जाने, ()/07960077070 ) तथा ऋणों में कमी 
करने तथा ऋणों को शान्‍्त ((00700]98707 ) करने के कानून बनाये गए हें । 
(क) ऋणों की अदायगी का स्थगित किया जाना अथवा मोरेटो रियम--इसका 
अभिप्राय अदालत में ऋण च॒काये जाने की कार्यवाही को रोक दिया जाना हैं। ऋणी- 
किसानों की मंदी के समय में रक्षा करने के लिए राज्य सरकारों ने बहुत समय से यह 
व्यवस्था की हुई है । अभिप्राय यह था कि डिगरी को एकदम इजराय न कराया जा सके | 
ऋणियों पर डिगरियों के इजराय को रोकने तथा उनकी बेदखली को रोकने के कानून 
उत्तर प्रदेश में १९३२ में, मध्य प्रदेश में १९३४ में और बम्बई में १९३८ में बनाए गए 
थे। अन्य राज्यों में भी ऋण शक्ति अधिनियम पास करके ऋणी को यंह अधिकार दिया 
गया कि यदि वह ऋणों को शान्‍्त करने का प्रार्थना-पत्र दे दे तो न्यायालय इजराय 
की कार्यवाही को रोक देगा। इसका अर्थ हैं ऋण के सम्बन्ध में उसकी अदायगी को 


स्थगित करने की परोक्ष सुविधा । 

(ख) ऋग समझोता विधान--इसका अभिप्राय है ऋणी तथा ऋणदात़ा, 
दोनों समझौता बोर्डों (0070079868707 3097"068 ) की सहायता से ऋण के 
सम्बन्ध में परस्पर समझौता करलें । इसके सम्बन्ध में कानून का आधार केन्द्रीय 
बेकिंग जांच कमेटी की सिफारिश थीं। इस कानून की आवश्यकता सन १९३० की भयंकर 
मंदी के समय कृषि पदार्थों का मल्य अत्यधिक घट जाने के कारण अनुभव की गई थी। 
इस विषय में नेतृत्व मध्य प्रदेश ने १९३३ में किया | इसके बाद पंजाब (ऋण मुक्ति) 
अधिनियम (77]980 +8७|67 07 [78860॥68078688 0०9) १९३४, बंगाल 
(कृषि ऋगप्रस्त) अधिनियम (38789] 0 ४7४0प 079] 0800078 805) 
१९३५, आसाम ऋण समझोता अधिनियम (88977 )2600 (/000988707/ 
80205) १९३५ तथा मद्रास ऋण समझोता अधिनियम १९३६ में बने । 

विस्तार की बातों में कुछ विभिन्‍नता होने पर भी इन सब अधिनियमों की साधा- 
रण बातें एक-सी ही थीं। उन सभी में ऋण के लिए ऐसे समझोता बोड्ड बनाने का विधान 
था, जिसके ३ से ९ तक सदस्य हों । ऋणी तथा ऋणदाता उसके सामने. उपस्थित होकर 
अपना मामला रखे । इसका अध्यक्ष एक सरकारी अफसर होता है । कोई ऋणी. अथवा 
उसका कोई भी ऋणदाता इस बोर्ड को ऋण का समझौता करने का प्रार्थना-पत्र 
दे सकता हैँ। तब प्रत्येक ऋणदाता को एक नोटिस दिया जाता हूँ कि उक्त ऋणों पर वह 
अपने ऋण का विवरण भेजें । इसके पश्चात्‌ दोनों पक्ष अपना-अपना मामछां समझाते 
हैं। बोर्ड समझा कर काम ले सकता हू, कित्तु बंगारू में उसको रजिस्ट्री करदों जाती 
है । तब ऋणी की स्थिति का ध्यान रखते हुए उसकी १५ से छूगा कर २० वर्ष तक 
की किर्तें कर दो जाती हैं । 

समझौता किये हुए ऋण को अदायगी इस सम्पूर्ण समस्या की एक पहेली है । 
यह आवश्यक हैँ कि अदायगी का उचित ढंग निकाछा जाना चाहिए | उत्तका चकाने से 
इंकार कर देना भौतिक रूप से गलत है, भूमि बंवबक बेक संभवतः इस. कार्य के लिए 
सबसे अच्छे प्रतिनिधि प्रमाणित हो सकते हैं । इस प्रकार के बेंक मध्य प्रदेश, मद्रास, 
मेसूर और बम्बई में अच्छा काम कर रहे है । समझोते द्वारा ऋण मध्य प्रदेश, पंजाब, 
बंगाल तथा आसाम में पर्याप्त मात्रा में कम कर दिये जाते हूँ । 

(ग) अनिवार्य रूप से ऋण को कम तथा समाप्त करना--इस प्रकार की 
व्यवस्था मद्रास कृषक मुक्ति अधिनियम (७8798 _ै 8770प#प्र/9] ३9)67 
30०5) १९३८, मध्य प्रदेश और बरार ऋणग्रस्तता मुक्ति अधिनियम ((0, 2; ॥90 
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96787 १९]३७॥ 07 706956०7688 23660) १९३९, बम्बई कृषक ऋणी 
मुक्ति अधिनयम (30770997 8770प्रॉपा'७&] ॥060960773 06]66 206) 
१९३९, तथा उत्तर प्रदेश कृषक ऋण मुक्ति अधिनियम (ए. 7. &27706प6प9७| 
]0000 7086967798707 200) १९३९ में की गई थी । मैसूर तथा ट्रावन्कोर ने 
भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की थीं । 

इन अधिनियमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हेँ:-- 

(१) बकाया ऋणों की रकम को इस प्रकार कम करना कि वह ऋणदाता 
द्वारा वसूल की हुई सब रकमों को मिलाकर मूलधन के दोगुने से व बढ़ने पाए 

(२) ब्याज की बकाया रकम को कम करना, और 

(३) बाद के वर्षों के लिए ब्याज की दर तय करना । 


इनमें मद्रास का अधिनियम सबसे अधिक मौलिक था। वह॒ १ अक्तूबर १९३७ 
को बकाया निकलने वाले ब्याज की सभी रकमों को साफ कर देता था, केवल असल 
रकम ही चकानी पड़ती थी । भावी ऋणों में दमदुपत? का नियम लाग किया जाता था। 
ब्याज की अधिकतम दर ६। प्रतिशत हो सकती थी । 


मध्य प्रदेश तथा बरार के अधिनियमों में ऋण-मक्ति अदालतों की व्यवस्था 
की गई थी और ऋण की मल पंजी में भूमि की अनमानित कमी के आधार पर ऋणी 
को सीढ़ी दर सीढ़ी चुकाने को सुविधा दी जाती' थी । 

बम्बई के अधिनियम में दीवानी अदालतों की अधीनता में काम करने वाले 


ऋण तसफिया बोड ( ॥0600 2 4[प्स्‍8707076 30978 ) द्वारा कृषकों के . 
ऋणों को अनिवार्य रूप से आंशिक रूप में कम कर दिया जाता हैँ । इस कम किये ऋण 
की भी आसान किझतें कर दी जाती हैं । 


उत्तर प्रदेश के अधिनियम के अनुसार ऋणदाता को असल रकम से दोगनी 
रकम से अधिक नहीं देना होता और उसमें भी उसे पहले ली हुई रकमों को मुजरे 
देना होता है । 

(२) नये ऋणों पर प्रतिबन्ध--ऋणग्रस्तता की समस्या को दूसरे रूप से 
सुलझाने के लिए अनुत्पादक ऋण को अनुत्साहित किया जाता हैँ । इसका अर्थ यह है 
कि ऋण लेने वाले में एक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए । यह 
काम प्रचार तथा शिक्षा के प्रसार से ही हो सकता है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायतें बहुत 
कुछ कर सकती हैं । 

कित्तु केवल समझाने से कुछ परिणाम निकलने में बहुत समय लगेगा। इस 
बीच किसान की रक्षा की जानी चाहिए। यह किसी अंश में उसके ऋण को 
सीमित करके किया जा सकता हैं । हम देख च॒के हूँ कि भूमि का मल्य बढ़ जाने 
पर ऋण अधिक लिये जाने लगे, क्योंकि उन उधार देने वालों को अधिक जमा- 
नत मिलने लगी । अतएवं भमि के हस्तान्तरण के अधिकार को सीमित कर देने 
से ऋण लेना कम हो सकता है । इसके अतिरिक्त किसान की सम्पत्ति को कुर्की से 
मुक्त करके उधार देने के प्रलोभन को भी कम किया जा सकता है। इसके अति- 
रिक्त उधार को इस प्रकार नियमित किया जा सकता हैं कि उसमें धोखाधड़ी के 
कार्य असम्भव हो जाय॑ । यदि ऋणदाता नियमित हिसाब रखे, ऋणी को उसकी 
देनदारियों के सम्बन्ध में सूचना देता रहे, निश्चित दर से अधिक ब्याज न ले और 
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उधार देने का व्यवसाय करने के लिए एक लाइसेंस ले ले तो उसकी ओर से धोखा- 
धड़ी के काम असम्भव हो सकते हेँं। इस प्रकार के नियम विभिन्न राज्यों में लागू 
किये गए हें और यदि उनको भली प्रकार से कार्यरूप में परिणत किया गया तो 
अनुत्पादक उधार लेना निश्चित रूप से कम हो जाएगा । 

८,_उधार लतने वाले पर प्रतिबन्ध । इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमि 
के हस्तांतरित करने पर काननी प्रतिबन्ध हैँ । इसका एक असाधारण उदाह- 
रण १९०१ पंजाब भूमि हस्तान्तरीकरण अधिनियम (?07]970 +७70 ै]678- 
607 ४00) में मिलता है । इसी प्रकार का एक अधिनियम उत्तर प्रदेश में १९०३ 
में बन्देलखंड को लिए पास किया गया था। मध्य प्रदेश तथा बम्बई में आदिवासियों 
द्वारा भूमि के हस्तानतरित किये जाने पर प्रतिबन्ध लाग है । 

पंजाब अधिनियम पर बहुत वाद-विवाद चला । क्षि कमीशन के शब्दों 
में “उसकी व्यवस्था के अनसार मुख्य परम्परागत कृषिजीबी वर्गों को उस कोटि 
में रखा गया है। जिन पर यह प्रतिबन्ध लागू होते हँ। अनसूचित कबीलों 
()ए०४7760 [५७७४ ) के सदस्यों को जिलों के वर्ग में रखा गया हैँ और इस प्रकार 
के वर्ग वालों को हस्तान्तरीकरण की सुविधा दी गई है बशतें कि उक्त कबीले की 
कोई प्राचीन प्रथा इसमें बाधक न हो; एक वर्ग के सदस्यों द्वारा दूसरे वर्ग के 

इस्पों को भूमि बेचने या बन्धक रखने पर इस अधिनियम में प्रतिबन्ध रूगाया गया 

हैं ।/) कमीशन की सम्मति में इस अधिनियम से उसका यह उद्देश्य पूरा हो जाता है 
कि क्षिजीवी की भूमि कृषि आजीविका न करने वाले को न दी जाय । 

इस कानन से बचने के लिए बेनामी सौदों का प्रयोग किया गया । इसके 
द्वारा भूमि का हस्तान्तरण कृषिजीवी के नाम होता था, किन्तु उसका वास्तविक 
लाभ कृषि न करने वाले महाजन को जाता था । 

इस कानून की आलोचना की सर्व साधारण बातें यह हें :-- 


(१) विभाजन से पूर्व तथा जनसंख्या का परिवर्तन न होने से यह कहा 
जाता था कि यह एक साम्प्रदायिक कार्य है, जिसके द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध मुसल- 
मानों को सहायता दी जा रही है । अब इस युक्त में कोई बल नहीं है । 


(२) इससे इसके उद्देश्य की पूति नहीं हुई, क्योंकि इससे निर्धन किसान 
के लिए केवल स्वामी बदला गया हें । अब क्षषि न करने वाले के स्थान में क्ृषि- 
जीवी महाजन उसकी भूमि को मोल लेता है और उसे एक साधारण किसान बना 
देता है । इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अधिनियम का आशय सभी प्रकार 
की भूमि के सौदों को रोकना नहीं था । आश्िक खेत बनाने के लिए भूमि का 
मालिक बदलना लाभदायक हे । अन्त में १९३८ का संशोधन क्ृषि-जीर्व 
जन को भी क्ृषि न करने वाले महाजन के स्तर पर ही ले आता है। ४ 

(३) यह नगर की पूंजी को गांव में खर्च होने से रोककर उन्नति के 
मार्ग में रोड़ अटकाता है । डालिग का कहना हैं कि “जर्मनी में ग्रामीण कार्य प्राय 
ऐसे मनृष्य कर रहे हैँ, जो कृषिजीवी नहीं होते ।/* पंजाब का अनभव भिन्न प्रकार 
का हैं। यहां कृषि न करने वाला जमींदार स्वयं कृषि नहीं करता और “उसके सुधार 
में कोई पंजी भी नहीं खर्चे करता ।.... - किन्तु वह उससे यथासम्भव अधिक से 
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अधिक लगाव वसूछ करके ही संतुष्ट हो जाता है ॥7* 

भारत में जनतन्त्र बत जाने के बाद पंजाब भूमि हस्तात्तरण अधिनियम 
(?77]|99 7,970 3]6790707 ४०05) को विधान के विपरीत समझ कर 
राष्ट्रपति ने इसका खंडन कर दिया है । इसका मुख्य कारण यह था कि इस अधि- 
नियम में जनता के किसी विशेष वर्ग के विरुद्ध विभेदात्मक व्यवहार किया गया 
था 

भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध के अतिरिक्त सम्पत्ति के अन्य रूपों को 
कुर्की पर भी प्रतिबन्ध हैं। उदाहरणार्थ, जाब्ता दीवानी (0046७ ० (एए7 
70086 ४7७ ) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि कृषि के लिए आवश्यक 
औजारों, पशुओं तथा कृपक के मकान को न तो कुर्क किय। जा सकता है, और 
ते ही नीलाम किया जा सकता है । उसकी गिरफ्तारी पर प्रतिबन्ध छगा कर 
उसे किद्तों में ऋण चुकाने की सुविधा दी गई । 

९, ऋणदाता पर श्रतिबन्ध । ऋणदाता पर भी कुछ सीधे से प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये हैं । जेसे, उसको अपनी रजिस्ट्री करा कर उधार देने का व्यापार 
करने का लाइसेंस लेन ॥ होगा, अपने हिसाब को नियमित रूप से रखना होगा । 
ब्याज की दर सीमित रखनी होगी, इत्यादि । 

इन शर्तों को विभिन्न राज्यों द्वारा पास किये हुए अनेक अधिनियमों में 
रखा गया है । इस विषय में एक महत्वपूर्ण कानून क्रणों पर अधिक ब्याज लेने का 
अधिनियम ( (8प770पस्‍8 ,0978 /०$) है, जिसे केन्द्र द्वारा १९१८ में पास किया 
गया था । इसका उद्देश्य हे व्याज की न्यूनतम दर को तय कर देना | इसकी एक 
विशेषता यह है कि अद्वाछत पुराने सौदों पर फिर विचार कर सकती है और उसकी 
दर्तों के औचित्य की जांच कर सकती है । तो भी, कृषि कमीशन की सम्मति में 
यह अधिनियम मर चुका है । अतएव, इसका लगभग सभी राज्यों ने संशोधन किया 
और अब न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह पिछले हिसाब को 
फिर खोले और उसमें ब्याज की दर को कम करें । 

अन्य कानून लगभग सभी राज्यों में उसी उद्देश्य से पास किये गए थे। यहां' 
उन सब पर एक साथ विचार किया जायगा । 

(१) ऋणदइाता की रॉजिट्री और उस्तका लाइसेंस लेत:--मध्य प्रदेश, 
बिहार, बंगारू, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कितो ऋणदाता को उधार 
देने का व्यवसाथ आरम्भ करने से पूर्व अपनी रजिस्ट्री कराकर लाइसेंस लेता अनि- 
वायें है | बेईमानी करने पर लाइसेंस को रह किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 
लाइसेंस न लेने वाले ऋणदाता पर जुर्माता किया जा सकता है, जबकि बिहार, 
बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में वह अदालत से अपने दावे को अमली रूप देने 
“के लिए नहीं कह सकता । 

(२) हिसाब को नियमित रूप से रखना--ऋणदाता के लिए यह आवश्यक 
हैँ कि वह अपने हिसाब को नियमित रूप से रखे और अपने ऋणी को समय-समय 
पर उसके ऊपर वाजिब रकम तथा व्याज के सम्बन्ध में सूचना देता रहे। आसाम 
और मद्गास में इस प्रकार का विवरण ऋगणी द्वारा मांगे जाने पर ही दिया जा 
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सकता हैं । उसको वसूल की हुई रकमों की रसीद भी देनी चाहिए। एसा न करने 
पर जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है । आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश 
में नकली हिसाब रखने पर सजा का विधान किया गया हैं। तो भी यह देखने में आया 
है कि व्यावहारिक रूप से इस कानन पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसे लागू 
नहीं किया जाता । ऋणी की तात्कालिक आवश्यकता और उसका अपने अधि- 
कार के सम्बन्ध में अज्ञान उसको प्रभावहीन कर दंता है । 

(३) ब्याज की दरों को सीमित रखना--ब्याज की अधिकतम दर जो ली 
जा सकती है, उसको कानून ह्वारा तय कर दिया गया है। सुरक्षित ($80ए7"७40) 
तथा असुरक्षित ([778800780 ) ऋणों में अन्तर कर दिया गया हैं। असुरक्षित ऋण 
में प्रायः ब्याज अधिक देना पड़ता हैं। बिहार तथा आसाम में चतक्रत्रद्धि ब्याज लेना 
वर्जित हैं । उत्तर प्रदेश में बाजार की स्थिति के अनुसार ब्याज की दर समय-समय 
पर प्रकाशित की जाती है। पंजाब में सुरक्षित कणों पर अधिकतम ब्याज १२ प्रति- 
शत साधारण तथा ९ प्रतिशत चत्रवृद्धि ब्याज लिया जा सकता है। असुरक्षित कणों 
प्र क्रमशः १४ प्रतिशत साधारण ब्याज तथा ८॥ प्रतिशत चत्रब्ृद्धि ब्याज लिया 
जा सकता है । बंगाल में इससे भी ऊंची दर ली जा सकतो है । रूगभग सभो राज्यों 
में ब्याज की समस्त रकम मूल से नहीं बढ़ सकती । 


ब्याज के नियम अमल में लाना अत्यधिक कठिन है । ऋणदाता एक आव- 
इ्यकता मे पड़े हुए उधार मांगने वाले से सदा ही ब्याज अधिक ले सकता हैं । इस 
सम्बन्ध में या तो वह अदालत के बाहर इकरारनामा कर सकता है अथवा ब्याज: 
को फालतू रकम को मूल में सम्मिलित करके दी हुई रकम से अधिक का कागज लिखवा 
सकता हैं। इस प्रकार के दुरुपयोग कई बार प्रकाश में आ च॒के हें। इस विष में किसान 
को उसके अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए बड़ा भारी प्रचार किये जाने की 
आवश्यकता हूँ ।" 

(४) मिश्वित--अन्य धाराएं, भध्य प्रदेश, बंगारू और उत्तर-प्रदेश की 
तरह, ऋणी को अपमानित एवं परेशान करने से बचाने के सम्बन्ध में हेँ । पंजाब 
बिहार और उत्तर-प्रदेश की तरह उन धाराओं के अधोन कर्जे के भगतान में उसके 
सामान की कुर्की नहीं हो सकती । 

; १०. ग्रामीण साख के लिए, नयी संस्थाएं । किसान ऋणी (कर्जदार) 
हैं, क्योंकि उसकी आमदनी थोड़ी है । ऋणी होने के कारण, उसकी साख नहीं 
है, इसलिए सूद की दर ऊंची थोड़ी आय, भारी कर्जा, महंगा उधार, हेतु 
और प्रभाव की एक कड़ी हेँ । महंगे उधार का अर्थ है, थोड़ी आमदनी और उपरांत 
दुष्ट चक्र चल पड़ता हैं| वास्तविक समस्या यह है कि किसान को आय को कैसे 
उन्नत किया जाय । एक उपाय सस्ती साख का है | विश्लेषग करने पर हमें पता चलता 
है कि किसान को आवश्यकताएं दोवेकालिक, मध्यकालिक, ओर अल्पकालिक 
साख के लिए हैं। अब अल्पकालिक ओर दोधेकालिक साख में सहज ही अन्तर स्पष्ट 
हो गया है । .अनेक सहकारिता संस्थाएं भूतकाल में असफछ हो गईं; क्योंकि उन्होंने 
कंवल अल्प-कालों के लिए रुपया कर्ज देते की आवश्यकता को नहीं समझा था । 
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२. पाठक को इससे अधिक ज्ञान के लिए एन. पी. सी. की (एक (७४- 
ह७४ए8 & #४७४८७) पर दी गई रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।। 


राज्य का कृषि से सम्बन्ध १६१ 


'कीं। किन्तु सरकार की नीति मुख्यतः: ऊपरी बातों तक ही सीमित थी अर्थात्‌ माल- 
'गुजारी में छट, अकालों में सहायता, तकावी ऋणों का देना आदि । १८८९ में शाही 
कृषि समिति (80ए8] 4 877076प787 500669) के डा० न. ए. वोयककर की 
रिपोर्ट ने भारतीय कृषि की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और साथ ही 
उन उपायों की तजवीज भी की कि जिनके द्वारा उनका हल हो सकता था । 


वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में, जान पड़ता था कि सरकार ने अपनी उदा- 
सीनता की वृत्ति का परित्याग कर दिया था और वह सक्रिय कार्य करने को उद्यत 
थी, जिसके प्रमाण में उसने १९०४ की सहकारिता विधि ( (४0-0[08786776 4069) 
को स्वीकार किया | १९०५ में कृषि के केन्द्रीय और प्रान्तीय विभागों की स्थापना 
'की, और १९०६ में अखिल भारतीय क्ृषि-सेवा के लिए (.]!] ॥70]9 ४8 277- 
-07[67/98]! 567"४708 ) विधान बनाया । १९१९ से, जवसे कृषि राज्य का विषय बन 
गया, केद्धीय सरकार ने अपने कार्यकलापों को राज्य सरकारों के कार्यों को “निरीक्षण, 
निर्देशन और नियंत्रण” करने तक सीमित कर लिया । 


१९३७ में, प्रान्तीय स्वायत्त शासन (70770 ए7049] *प6070779 ) के प्रादु- 
भाव से, मन्त्रियों ने पर्याप्त उत्साह उत्पन्न किया, किन्तु अधिकांश प्रान्तों में मन्त्री- 
'मण्डल अल्पकाल तक ही रह सके और उन्होंने अपना ध्याव काइतकारी सुधार और ऋणी 
किसानों की सुरक्षा जैसी समस्याओं तक ही सीमित रखा, और क्रृषि कार्यवाहियों 
की उन्नति के लिए कोई खास कार्य न हुआ। सारांश यह है कि कृषि-क्षेत्र में सरकार 
के कार्यकलापों से कोई खास भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कृषि की उन्नति के लिए 
सरकार के व्यय का कुल योग, भारत में कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्र और 
'उसमें लगी जन-संख्या को दृष्टि में रखते हुए बहुत ही थोड़ा है । द्वितीय विश्व-युद्ध ने 
'कृषि की समस्या को सर्वोपरि उपस्थित कर दिया । भारत की विदेशी खाद्य-अन्नों 
'पर दयनीय निर्भरता ने हमारी सरकार में अभूतपूर्व स्फूरति उत्पन्न की और उस 
आपत्ति का सामना करने के लिए निश्चित कार्य किये जा रहे हैं। खाद्य-उत्पादन 
ने रुवोच्चि प्राथमिकता ग्रहण कर ली है, और प्रायः सभी राज्यों में अधिक 
अन्न उपजाओ” आन्दोलन के लिए होने वाले कार्यों के अतिरिक्त बड़े-बड़े विकराल 
सिंचाई साधनों का निर्माण हो रहा है । 

२. राज्य कृषि विभागों के कृत्य ।* कृषि को उन्नत करने का कार्य मुख्यतः 
राज्य सरकारों का हैं, केन्द्रीय सरकार तो केवल श्रृद्धला-बद्ध करने का साधन-मात्र 
है और बह राज्य सरकारों को आवश्यक प्रोत्साहन देती है, उनका संचालन और 
/निर्देशन करती है । 

कृषि के राज्य विभागों के मुख्य कृत्यों में निम्त की देख-रेख और नियन्त्रण 
'भी सन्निहित हैं, (क) कृषि विषयक शिक्षा, (ख) कृषि विषयक अनुसन्धान, (ग)। 
प्रदर्शन और प्रचार, (घ) कौशल विषयक प्रगतियां और (झ) उद्चत बीजों, औजारों, 
'बनावटी खादों आदि का वितरण । 

अब हम इन पर विस्तृत विचार करते हैं । 


कृषिविबयक शिक्षा । कृषि में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा दी जाती है । प्रार- 


१. विभिन्न प्रान्तों में हुए कार्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए रिजर्व बेंक आफ 
इंडिया द्वारा प्रकाशित (85886 380 ४0 88७००पौै/प/ं588 79 7708, ) पढ़ें । 


१६२ भारतीय अथंज्ञास्त्र 


स्भिक रूप में, प्राकृतिक अध्ययन द्वारा कृषि के एकांगी दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती 
है। पंजाब सरीखे कुछ राज्यों में वर्नाक्यूछर मिडिलू स्कूलों और हाईस्कूलों में कृषि 
को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कृषि में एफ. एस. सी. करने को भी गुंजा- 
यश रखी गयी है । वेज्ञानिक कृषि में उच्च-पाठ्यक्रम के लिए पूना, कोयम्बटूर, नागपुर 
कानपुर में कृषि कालेज भी हें । लायलपुर कालेज (पर्चिमी पंजाब) के मुकाबले 
में लधियाना (पंजाब) में भी कालेज शुरू किया गया है । कृषि में पोस्ट ग्रेजुएट 
की शिक्षा के लिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीटयट, नई दिल्‍ली में शिक्षा 
दी जाती है । 

एग्रीकल्चरल कालेजों में, सैद्धान्तिक और क्रियात्मिक, दोनों ही प्रकार की 
शिक्षा दी जाती है । वह कृषि समस्याओं के विषय में अनुसन्धान भी करते हेँं। यह 
अनुसन्धान या तो स्वतन्त्रतापृ्वंक होते हें अथवा, किसी विषय की निखिल भारतीय 
महत्ता होने पर, इंडियन कौंसिल आव एग्रीकल्चरल रिसचे के निर्देशन में किये जाते हेँ। 


कृषि विषयक अनसंधान । शाही कमीशन की सिफारिश के अनुसार, 
१९२९ में इम्पीरियल (अब भारतीय ) कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चररू “रिसचे की स्थापना 
गे गई थी। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में कृषि अनुसन्धान को उन्नत करना, निर्दे- 
शन करना और श्रृद्धला-बद्ध करना, और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों और विदेशों 
में कृषि अनुसन्धान के साथ सम्पर्क करना था ।” यह वेज्ञानिक सूचना के लिए 
विलयरिंग हाऊस के रूप में कार्य करती हैँ । यह कौंसिल दो संस्थाओं द्वारा कार्य करती 
है : (अ) एक प्रबंधक संस्था, जो कोष आदि तथा अन्य प्रश्नों का प्रवन्ध करती 
है, और (आ) एक परामशंदातृ संस्था, जो अनुसन्धान क्र प्रस्तावों का परीक्षण 
करती है । और प्रबन्धक संस्था के समक्ष उपस्थित करती है । 


कौंसिल, स्वीकृत आधार पर अनुसन्धान के लिए कृषि के राज्य-विभागों और 
विश्व-विद्यालयों को निश्चित उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान करती है। सामान्यत 
कौंसिल सीधे जांच का कार्य नहीं करती, किन्तु दो मामलों में उसने सीधे नियन्त्रण 
का कार्य किया है । वह यह है : उत्पादन का मल्य, विशेष कर कपास और गाद्ने का, 
और (२) कृषि विषयक प्रयोगों का सैनिक दृष्टि से नियन्त्रण । कौंसिल की 
अनेक योजनाओं पर विभिन्न संस्थाओं ने कार्य किया । 

कौंसिल की ओर से, अनुसन्धान के परिणामों को विस्तार देने के लिए एकः 
मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है । 

कौंसिल ने ग्राम-जीवन को उन्नत करने के लिए और भारतीय कृषि तथा पशु- 
पालन को अधिक लाभदायक बनाने के लिए अर्थपूर्ण कायें किया है। इसने श्वृद्धुला- 
बद्ध अनसंधान . का संगठन किया और ऐसी ग्रामयोजनाएं चाल कीं, जिनका सम्बन्ध 
कृषि और पशुपालत के सभी महत्वपूर्ण अंगों से था । क्षेत्रीय कमेटियां बनाई गई 
हैं, जो क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति ध्यान आकषित करेंगी । 

लगभग १२५ करोड़ रुपये खर्चे करके यह गत २० वर्षों में उन्नत किस्म: 
के चावलों, गेहं तथा अन्य अन्नों के उत्पादन का कारण बनी हैं, और उनके द्वारा लगभग 
२९ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है । चावल की सिंदूरी किस्म में परिवर्तत कर देने 
से चावलों में जंगली घास की बुराई से सफलतापूर्वक पिण्ड छड़ाया गया है और उसके: 
फलस्वरूप, मध्य प्रदेश के अकंले छत्तीसगढ़, डिवीजन में २० लाख मन धान की 
पैदावार हुई । ऐसी किस्म का गेहूं तैयार किया गया हैं, जिसे कीड़ा न रूम सके ॥ 
गेहूं के कीड़े ने बहुत बड़े क्षेत्रों को उजाड़ दिया है। और वाधिक हानि का अनु- 
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मान ६ करोड़ रुपये किया जाता है । जहां तक छोटे अनाजों का सम्बन्ध है, ज्वार 
में २० प्रतिशत और बाजरा में ३० प्रतिशत अधिक प्राप्ति की गई है। मककी के विषय 
में भी कार्य आरम्भ कर दिया गया है । दालों में ऐसी किस्सें तैयार की गयी हें, 
जो मुर॒झा न सकें और चने की चुनी हुईं किस्मों से स्थानीय किस्म की अपेक्षा १० 
से ३० प्रतिशत अधिक प्राप्ति हुई है । 

पशु-पालन के सभी अंगों से आपूर्ण १०० से अधिक योजनाएं प्रगति कर 
रही हैं । मुख्य जोर रोगों के नियन्त्रण पर दिया जा रहा है, और उनमें भी 
रिडर पैस्ट (एक प्रकार का गाय-बैलों का रोग) पर मुख्यतः मुक्ति के उपायों का 
उदारतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है । | 

पशुओं की नसल बढ़ाने के अनुसन्धान के फलूरूप उन्नत किस्म के नर-पशुओं 
का उत्पादन हुआ है । भेडों की नसरू में अनुसन्धान करने के फलरूप वढ़िया ऊन 
का उत्पादन हुआ है । मुर्गी-तसल बढ़ाने के अनुसन्धान से प्रकट हुआ हैं कि पश्चिमी 
पक्षियों को जल-वायु के अनुकूछ बनाया जा सकता है और स्थानीय पक्षियों की ऋरास- 
ब्रीडिंग (भिन्न प्रकार के नर-मादा से उत्पन्न प्राणी) से उत्पादन और प्राप्ति में वृद्धि 
हो सकती हैं । 

शहद की मव्खियों के बारे में अनुसन्धान किया गया हैँ और देसी मक्खियों 
की किस्म का ज्ञान हासिल किया गया है । उनके पालन और जंगली दशा के विषय 
में भी खोज की गई है, ताकि ग्रामीणों को मक्खियों को पालने के उच्चत उपाय 
सिखाये जा सके । 

मिश्रित खेती और सूखी खेती के सफल प्रयोग किये गए हैं। इससे कृषि आंकड़े 
और पैदावार की भविष्य-वाणियों के तरीके में उन्नति हुई है । 

प्रदर्शत और प्रचार। अनुसन्धान करने के बाद उस परिणाम का क्षेत्र अथवा 
स्वतः किसान की भूमि पर प्रदर्शन करना होता है । जिन अवस्थाओं में किसान रहता 
है, उनमें उस उपाय का सफल प्रदर्शन करने के बाद, यह आवश्यक है कि नये 
ढंग के विषय में जोर-शोर के साथ प्रचार किया जाय । सरकारी क्षेत्रों में उच्चत बीज 
भारी परिमाण में पैदा किये जाते हैं अथवा निजी उत्पादकों से खरीदे जाते हैं । 
उसी प्रकार नवीन प्रणाली के औजार सरकार की देख-रेख में बनाये जाते हें । इसके 
बाद, सुविधाजनक स्थानों पर सरकारी डिपुओं, अथवा स्टोरों (भण्डारों) द्वारा किसानों 
के लिए बीजों , औजारों और खादों की पूर्ति के प्रबन्ध किये जाते हें। किसानों तक 
पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों का भी उपयोग किया जाता है । 

टेविनकल प्रगतियां । भारतीय कृषि को सरकारी मार्गों द्वारा जो टैक्निकल प्रग- 
तियां प्राप्त हुई हैं, वह इस प्रकार हैं : उन्नत किस्मों को चाल करना, रोगों पर नियन्त्रण, 
सिंचाई, मिट्टी की कांट-छांट की रोक, अच्छे और उन्नत औजार, फसल का बेहतर 
क्रम, चारे की फसलों का अधिक उपयोग, ताकि क्षेत्र को अधिकाधिक खाद मिल सके। 
जितने कुल क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है और जितने कुल के आधे में जूद बोया जाता 
है, उसमे ८० प्रतिशत उन्नत बीज का उपयोग होता है । व्यापारिक या नकद फसलों 
के विषय में बिक्री के सिद्धान्त को दृष्टि में रखा जाता है और खाद्य फसलों के बारे 
में पोपण मूल्य के सिद्धान्त को दृष्टि में रखा जाता है। 

धिनाशकारी कीड़ों को रोकने की दिशा में भी बहुत-सा काम किया गया है । 
इस उद्देश्य के लिए खेती के समय या मिट्टी की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा 
सकता है, प्रतिरोधी किस्मों को चालू किया जा सकता है अथवा कीड़ों को रासायनिक 
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औषधियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है । भारत में कीड़ों वाले पौधों की आयात के 
विरुद्ध और स्थानीय कीड़ों को नष्ट करने के उपायों के लिए कानून पास हो चुके हें । 
अभी तक इस बुराई की पकड़ नहीं हो सकी । 


जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, पानी के इकट्ठा हो जाने के विरुद्ध साव- 
धानी रखी गई है । कृषि विभाग, जंगल विभाग के सहयोग से मिट्टी की कांट छांट 
(80]-/08707) की भीषण समस्या का हल करने की चेष्टा कर रहा 
है । यह कांट-छांट केवल अधिक वर्षा के क्षेत्रों में ही नहीं होती, प्रत्युत सूखे क्षेत्रों में 
भी हं.ती है । बेहतर खादों और क्षषिसार मुहय्या करने की भी चेष्टाएं की जा रही 
हैं । सिंद्री में सरकार का कृषि-सार का निजी कारखाना है । 

३. सफल परिणाम । कृषि उन्नति के विषय में प्रान्तीय कृषि विभागों और 


कौंसिल ने काभदायक कार्य किया हैं । 

इस काम का सम्बन्ध फसल की बेहतर किस्मों को चालू करने, हल चढलाने 
और खाद डालने के उन्नत उपायों, कटाई और संग्रह करने के बेहतर, उपायों, टिड्डियों 
के लिए उपायों, उत्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों, और संरक्षित सेरा के प्रयोग, और 
पशुओं की उन्नति, मिट्टी और खादों को उचन्नत करने के प्रबन्धों से है । 

जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण काम भिन्न फसलों के लिए उन्नत किस्म के बीज 
से सम्बन्धित है । हाल ही के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उन्नत किस्म 
की फसलों का क्षेत्र, जो पहले ब्रिटिश भारत के नाम से ख्यात था, बोये जाने वाले 
क्षेत्र के कुल-योग का १० प्रतिशत है । किन्तु एकाकी फसलों के सम्बन्ध में पर्याप्त 
रूप से अनुपात में अन्तर है, सबसे ऊंचा अनुपात गन्ने और जूट का है । 

यद्यपि बहुत प्रभावपूर्ण उन्नति की गई है, तथापि समस्या की पोर को ही 
केवल छआ जा सका है। क्‍योंकि हम देख चुके हें कि कृषि-क्षेत्र का केवल ५, 
ही उन्नत किस्म की कृषि के उपयोग में है । भारत सरकार का क्ृषि-सम्बन्धी प्रति 
अंश का व्यय एक आना छः: पाई होता है। राज्यों का प्रति अंश का औसत व्यय 
साढ़े ९ आने है किन्तु यह अमरीका में कृषि पर व्यय होने वाले प्रति अंश के ७७ 
रु. और कैनेडा में खर्च होने वाले २० रुपये की तुलना में कुछ भी नहीं। इसमें कोई 
आइचय की भी बात नहीं कि प्रगति बहुत मन्थरगति से हो रही है ।” 

४. ग्राम पुर्नानर्माण । ग्राम पुन्निर्माण क्‍या है ? ग्राम पुननिर्माण अथवा ग्राम 
उद्धार, जेसा कि बहुधा कहा जाता है, भारतीय ग्रामजीवन के पुनर्निर्माण के लिए एक 
आन्दोलन है । इस आन्दोलन के भौतिक, मानसिक और नैतिक अंश हैं । भौतिकरूप 
में, इसके द्वारा क्ृषक-वर्ग के स्वास्थ्य को उन्नत करना है और उनके जीवन-मान को 
ऊंचा उठाना है । पहला कार्य सफाई के प्रति प्रोत्साहन उत्पन्न करने और चिकित्सा 
सहायता द्वारा पूर्ण हो सकता हैँ । दूसरा कार्य पूर्ण करने के लिए कृषि की बेहतर 
रीतियों, अर्थ और बिक्री को लोकप्रिय बनाना होगा । जहां तक मावसिक अथवा 
बौद्धिक अंश का सम्बन्ध है, लड़के-लड़कियों और वयस्कों के लिए शिक्षा सुविधाएं 
दी गई हें । 

रेडियो, सिनेमेटोग्राफ, और यात्रा दलों द्वारा भाषणों और प्रदर्शनों से भी जान- 
कारी और शिक्षा दी जाती है, जो भी हो, नैतिक अंश सर्वोपरि आधार-मूछक है । वह 
ग्रामीण की इच्छा-शक्ति को सजग करेगा ताकि वह अपने व्यक्तित्व के मूल्य को पह- 
चाने । इसका उद्देश्य उसमें आत्मोन्नति और आत्मनियन्त्रण की इच्छा उत्पन्न करना 
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है ; और वह इसकी पूर्ति चाहे व्यक्तिगत रूप में करे अथवा सामूहिक रूप में। इसके द्वारा 
उसे सदियों के आधारहीन भयों, मिथ्याडंवरों और हीन-भावों से मुक्त करता हूँ। 
सारांश, यह कि उसके जीवन के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तेत करना हैँ । 

आन्दोलन, का श्रीगणेग--सरकार के भिन्न विभाग--कषि, सहकारिता, 
सिंचाई, जंगल, पशु-चिकित्सालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकत्सा--अपने-अपने ढंग से और 
अपनी-अपनी सीमा के अन्तर्गत ग्रामों की सहायता करने में लगे हुए हैं। जो भी हो, 
यह देखा गया है कि इन विभागों के अधिकारी ग्रामीण को किसी प्रकार की उन्नति 
के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं कर सके । अनेक संस्थाओं ने उसे गड़बड़ा दिया है और उनके 
नुस्खों ने, जो कभी-कभी एक-दूसरे के विपरीत होते हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न नहीं किया। 
उसे अपनी समस्या को भी अपनी आंखों देखने योग्य नहीं बताया गया। 

पहले तो, बहुत ही अनमने होकर यह माना गया, किन्तु भारी मन्दी के अब- 
सर पर निश्चित रूप से मान लिया गया कि यदि पर्याप्त और चिरस्थायी परिणाम 
प्राप्त करने हैं, तो आम सम्बन्धी गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, गंदगी, बीमारी, आदि 
सब समस्याओं को एक समस्या मानकर एक ही समय सुंधारना होगा। 

५. पंजाब में प्राम-पुनवासि । इस बात का श्रेय. एफ. एल. ब्रेन, आई. सी. 
एस. को है कि जिन्होंने ग्राम सुधार आन्दोलन को संगठित रूप में आरम्भ किया । 
उन्होंने अपने पहले प्रयोग जिला गुड़गांव (पंजाब) में किये थे, जबकि वह वहां 
के डिप्टी कमिइनर थे। उन्होंने प्रत्येक गांव में एक ग्राम पथ-प्रदर्शक (8786 ) नियत 
किया था । यह पथ-दर्शक भिन्न विभागों के विश्ञेषज्ञों और ग्रामवासियों के बीच 
सम्बन्ध बनाये रहता था और विशेषज्ञों की सम्मतियों को ग्राम्रवातियों तक पहुंचाता 
था। इस योजना से आशातीत सफलता नहीं मिली । 


मि० डारलिंग ने कहा था? कि ग्राम पथ-दरशशकों को जल्दी में चुन लिया 
गया था, वह पर्याप्त रूप में शिक्षित नहीं थे” और उनकी दंेख-रेख का प्रबन्ध नहीं 
था । अपनी नितांत युवावस्था के कारण, वह ग्रामीणों को किसी प्रकार प्रभावित 
नहीं कर सके । इसके अतिरिक्त, स्थानीय अवस्थाओं के सविस्तार अध्ययन की ओर 
भी उचित ध्यान नहीं दिया गया । 

महाव अपकर्ष के दिलों में ग्राम पुनर्वास आन्दोलन ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त 
की । इस उद्देश्य के लिए पंजाब में मि० ब्रेन की सेवाओं का उपयोग किया गया और 
वह अक्तूबर १९३३ में, ग्राम पुनव॒र्सि के कमिश्नर नियत किये गए । १९३५-३६ में, 
भारत सरकार ने प्रान्तों में वितरण करने के लिए एक करोड़ रु. की सहायता की 
धोषणा की, जो ग्राम क्षेत्रों की उन्नति और आथिक प्रगति की योजनाओं पर व्यय किया 
जाना था। भिन्न प्रान्तों में, ग्राम-उद्धार आन्दोलन को इससे पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुई । 
जो भी हो, मि० ब्रेन की अध्यक्षता में यह आन्दोलन पंजाब में बहुत जोरों के साथ 
चला । 


म् 
हि 


मि० ब्रेन ने जो कार्यक्रम बनाया था, उसका लक्ष्य निम्न क्रियात्मक कार्यवाहियों 
के लिए था :-- 

(अ) स्वास्थ्य, 

(१) अधिकार दिया गया कि सब प्रकार का कूड़ा-कचरा गड्ढों में डाला 
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(६) 


भारतीय अथंशास्त्र 


जाय और ग्राम के प्रत्येक सहन और मकान को श॒द्ध और साफ रखा जाय 
और उनकी उफाई की जाय; चाहे वह मकान हो, दफ्तर हो सकल हो 
मन्दिर हो, अस्तवल हो या आवास हो । 

व्यक्ति और ब॒स्त्रों की सफाई, विशेषकर वच्चों की, और सफाई तथा 
शुद्धता की शिक्षा देता और अभ्यास करना । 

प्रत्येक रहने वाले कमरे में दो रोशनदान रखना । 

सम्पूर्ण ग्राम में टीके लगाना और पुनः लगवाना । 

मलेरिया को रोकने के लिए जोहड़, नाली, छेद, गड़ढ़े किसी मकान, 
सेहन या गांव अथवा किसी सरकारी काम के आसपास पानी के जमाव 
में मच्छरों की वृद्धि असम्भव बनाई जाय । ऐसे पानी के सब स्थान, जो 
धोने और पीने के उपयोग के नहीं, या तो प्र दिए जांय, अथवा उनमें तेल 
डाला जाय । 


शिक्षित दाइयों का प्रबन्ध करना । 


(आ) कृषि कार्य : 


(8) 
(२) 


अच्छे बीज, विशेष रूप से गेहूं, कपास और गनन्‍ते के लिए 

धरती की ओर अधिक ध्यान देने के लिए विम्न बातों पर कार्य किया 

जाय : उन्‍त्रत ओजारों तथा उपायों का प्रयोग किया जाय, धरती की 

अधिक खदाई और गोड़ाई हो, नई और अधिक लाभदायक किस्म की 

फसलों को बोया जाय, कपास को पंज्ितयों में बोया जाय, पौधों के रोगों 
और कीड़ों की रोकथाम की जाय, पहाड़ी और असमान प्रदेश में खेतों 
ग मेढ़ें बनाना तथा उन्हें समतलरू बनाना । 

पशुओं की नसल को उन्नत करने के लिए अच्छी किस्म का सांड खरीदते 

और रखने के लिए ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करना । 

पशु-रोगों की रोकथाम के लिए मेलों तथा अन्य गांवों से आने वाले 

पशुओं को पृथक्‌ रखना । 

मिश्चित्र : 

बच्चों के कानों को छेदने की रीति का त्याग और बच्चों को सोने या 

चांदी के आभूषण पहनाने के चलन की रोकथाम । 

मितव्ययता, बचत और सब प्रकार के अनावश्यक और अनत्यादकः खबरें 

की काट-छांट करना, विशेषकर मकदमेबाजी और आपसी झगडों, सामा- 

जिक उत्सवों, आभषणों तया मद्यपान से सम्बन्धित व्ययों में । 

खाली समय का उपयोग करने के लिए, और बच्चों तथा वयस्कों की 

स्वास्थ्य उन्नति के लिए खेलों एवं स्वास्थ्य-प्रद मनो रंजनों का आयोजन। 
कन्या-शिक्षा; इसे नगर और ग्राम में समान रूप से सब प्रकार की 

प्रसन्‍नता और उन्नति का मछ माना जाय । 

इन ध्येयों की प्राप्ति के लिए निम्न साधनों का निश्चय किया गया :--- 

जो कुछ किया जाना है, उसकी जानकारी के छिए सुसंगठित प्रचार का 

आयोजन । 


राज्य का कवि से सम्बन्ध १६७ 


(२) अच्छे स्कूल हों, खेल के मैदानों और वागों का प्रबन्ध हो, अच्छे खेलों 
और ज्यारीरिक व्यायाम की शिक्षा हो, सफाई के अभ्यास पर और 
स्वास्थ्य-जान की शिक्षा पर बल दिया जाय । 
सहकारिता तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं का आयोजन हो, ताकि उनके 
द्वारा छोगों को अपने हित के लिए संयुक्त रूप में मिल कर काम करने 
का उपयोग किया जा सके । 

वस्तुतः, इन्हीं आधारों पर कार्य किया गया और भिन्‍न शोर्षेकों के अवीन नाना- 
विध सफलता प्राप्त हुई । किन्तु यह आंदोलन स्वेच्छायूबंक नहीं था । मि. ब्रेत ने स्वीकार 
किया था, “यह कार्य क्रिप्रात्मक रूप में पूर्गतया सरकारी प्रेरणा, दबाव, अनुरोध और 
यहां तक कि आदेश द्वारा हो रहा है ।” यदि सरकार के विशेष यत्न वन्द कर दिये 
जाय, तो सारो प्रगति रुक जायगी और पूर्वतः प्राप्त परिणाम भी नष्ट हो जाय॑ंगे । 

६. अन्य राज्यों में ग्राम-पुनविर्माग । अन्य राज्यों की सरकारों ने भी उन्हीं 
आधारों पर कार्य. किया । प्रत्येक के विषय में कुछ दब्द नीवे लिखे जाते हैं :-- 

(१) उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ग्राम-पुतर्निर्माण के लिए 
एक विशेब अफसर नियत किया । एक प्रान्तीय ग्राम सुधार बोर्ड (॥0/70ए78049/ 
छिप्ा9) क्‍067७]0]07767॥ 30970 ) बनाया गया, और राष्ट्रीय निम/ण विभागों 
के अधिकारी उसके सदस्य बने । जिला-प्राम-सुधार समितियों द्वारा कार्यक्रम का संचा- 
लन होता है । प्रत्येक ग्राम-पुनर्वात की एक इकाई में १५ ग्राम सम्मिलित किय्रे गये हूँ। 
यह काम बेहतर जीवनयापन संस्था और बेहतर कृषि-कार्य समितियों और पंचायतों 
द्वारा किया जाता है। उनके मुख्य कामों में उन्तत बीजों और औजारों का वितरण, 
पशुओं की नस्ल को उन्नत करना, घरेल दस््तकारियों को उन्‍तत करना, ग्राम को सफाई 
और पानी की पूर्ति में उन्‍्तति करना और अच्छे पंचायत घरों का निर्माग करना है । 

(२) बम्बई--बम्बई में, ग्राम-पु्ननिर्माण विभाग को पहले सहकारिता विभाग 
के साथ जोड़ा गया था, किन्तु बाद में दोनों विभागों को पृथक्‌ कर दिया गया। आ्राम- 
उन्नति के कार्य को आथिक रूप में जिछा कलेक्टर के अधीत कर दिया गया। प्रचार 
कार्य का भार कृषि और सहकारिता विभागों को सौंपा गया । ग्राम-उत्नति का एक 
प्रान्तीय बोर्ड निदेशन और परामर्श के लिए बताया गया ।. कुछ गैर सरकारी मतोनोत 
सदस्यों के अतिरिक्त इसके निम्न सदस्य थे: सहकारिता समितियों का रजिस्ट्रार, 
डाईरक्टर आव्‌ इंडप्ट्रीज (उद्योग) ग्राम उन्नति और कृषि-प्रस्त्री, अध्यक्ष के रूप में | 
बोर्ड के कार्य को सुविधा प्रश्न करने के लिए चार कम्तेटियां बताई गईं । (अ) कृषि 
ओर चल-सम्पत्ति की कमेटो; (ब) शिक्षा और प्रचार कमेटी, (स) घरेल उद्योग- 
घन्धों की कमेटी, (द) पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक कमेटी । जिला ग्राम-सुधार बोड्ड 
उन्हें सहायता देने के लिए बनाये गए । उन्नति के कयं॑ के लिए निम्न मुख्य संस्थाएं 
थीं : ताल्ल॒का सुधार समितियां, बेहतर कृषि कार्य को समितियां और अन्य सहकारिता 
समितियां । उनके कार्य में निम्न बातें समाविष्ट हैं, उनत प्रणालों के बोजों और औजारों 
का सस्ती दरों पर वितरण, पशुओं को नव में प्रगति, सूखे क्ृषि-कर्य की रीतियों का 
विस्तार, घरेलू दत्तकारियों को उन्नत करना, सफाई का उन्नति करना, विकित्सा- 
सहायता की पूति, और पिछड़े क्षेत्रों तथा कबीलों को देखभाल करना । 

(३) पश्चिसी बंगाल--प्रामपुनर्वास के डाइरैक्टर के अधीन ग्राम-सुआार का 
एक अलग विभाग हैँ । यूनियन बोर्डों, ग्राम-उद्धार समितियों और लोक-कल्याण 


४] 
नर 
मनी, 


१६८ .. भारतीय अर्थशास्त्र 


समितियों द्वारा कार्य का संचालन होता है। इस क.य॑ में निम्न कार्य सम्मिलित हैं : 
काटने योग्य जंगलों को काटना, सड़कों की मरम्मत, नालछियां बनाना, कुतीन का वित* 
रण, पानो की काई को साफ करना, बीजों का वितरण और ट्यूबवेलों (कुओं) की 
खुदाई । मुख्यतः ग्राम-पुधार का उद्देश्य जोवन की अवस्थाओं को उन्नत करना, खाद्य 
के मान को ऊपर करना, मनो रंजन प्रदान करना और घरेल दस्तकारियों को उत्नतः 


करना है। 
(४) सद्रास--मद्गरास में जिला बोड ग्राम-सुधार के कांयों की देख-भाल करते 
हें। ग्राम की पंचायत द्वारा यह कार्य होता है । मख्य कार्यों में सफाई को उन्नत करनें 
यातायात और पानी की पूर्ति सम्मिलित हैं । एक महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण डिस्पेन्सरियों 
को सहायता देना है । अन्य कार्य अच्छे बीजों और औजारों का वितरण और ग्रार्मो 


में गोदामों के निर्माण हें । 

(५) अन्य राज्य--अन्य राज्यों में बिहार और आसाम का नाम इस सम्बन्ध! 
में उत्लेखनीय है। बिहार में, १९३८ में ग्राम-उन्नति विभाग की स्थापना की गई थी । 
प्रत्येक डिबीजन में चार आदर केन्र बनाए गए थे, जिनमें २० से ३० ग्राम शामिल: 
थे। उन केन्द्रों में ग्राम उन्‍नति का तीब्रगति से कार्य होता हैँ । इन केन्द्रों में संगठन- 
कर्त्ताओं को इस बात की शिक्षा दी जाती हैँ कि वह नये केन्द्रों में कार्य आरम्भ करें। 
राष्ट्र-तर्माण विभागों के मुख्य अधिकारियों का एक प्रान्तीय-ग्राम-सुधार सलाहकार 
बाड है, जो संयोजक संस्था का काम करता है । 


कोचीन, मैसूर, हेदराबाद, बड़ौदा और काश्मीर जेसे अन्य राज्यों में भी उन्हीं 


दिशाओं में कार्य हो रहा है । 

७. काये करने की प्रतिनिधि संस्थाएं । सरकारी--भिन्‍न राज्यों में ग्रामपुनर्वास,. 
संगठन और गति-विधियों का समान अनुपालन होता है। एक नियंत्रण संस्था 
हैं, जो अलग विभाग या विभाग के एक अंश द्वारा निमित की गईं है। राष्ट्-निर्माण 
के मुख्य अधिकारियों का एक सलाहकार बोडे है । देख-रेख करने वाली प्रतिनिधि 
संस्थाएं हें, जो स्थानीय-प्रशासन सम्बन्धी सुविधा के अनुसार जिला बोडे, यूनियन 
बो्डों अथवा ताल्‍लका बोर्डों द्वारा निर्मित की जा सकती हैं । असर काम सहकारिता 
की भिन्‍न प्रणालियों द्वारा किया जाता है, ज॑ से बेहतर कृषि-कार्य समितियां और बेहतर 
जोवन-यापन समितियां । कुछ अवस्थाओं में ग्राम-पंचायतें इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण 
संस्था का रूप घारण कर रही है । अधिकांशत:, धन सरकार द्वारा दिया जाता है, और 
कुछ दशाओं में पंचायतें भी देती है । 


गर सरकारी संस्थाएं--कतिपय गेर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भी बहुत लाभ- 
दायक काम हो रहा है| इममें महत्वपर्ण निम्न हैं: अखिल भारतीय चर्खा संघ, अखिल 
भारतीय ग्राम-उद्योग समिति, लोक-सेवक मंडल (5867ए७768 ०07 794%&. 
5००॥७४ए) और ईसाई मिशन। अन्य संस्थाओं में निम्न उल्लेखनोय हें: गो-सेवा 
संघ, श्री निकेतन, बोलपुर (बंगाल), आदरों सेव! संघ, सर डे विड हेमिल्टन का गोसावा 
(बंगाल) में कार्य, और राज्यों में भिन्‍न किसान सभाएं । यह संगठन कार्य के एक अंग. 
में विशिष्टता प्राप्त किये हूं । 

८ परिणाम | ग्राम पुनर्वास से सम्बन्धित भिन्‍न संगठन अच्छे बीज की पूर्ति 
उन्नत औजारों की पूर्ति, पशुओं की नसलों को उन्‍नत करने, घरेल दस्तकारियों को 
प्रोत्साहन देने, सफाई को उन्नत करने, और प्रायमरी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के. 


राज्य का कृषि से सम्बन्ध १६९. 


सम्बन्ध में प्रशंसतीय रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टों को पढते से अच्छा 
प्रभाव होता है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि कतिपय दिशाओं और कतिपय क्षेत्रों में बहुत 
अच्छा कार्य हुआ किन्तु इस कार्य से ग्राम की अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवततेतन नहीं 
हुआ और ना ही ग्रामीण के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तेन हुआ । इस अल्प सफलता 
के अनेक कारण हें । 

पहली बात यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें शारीरिक और 
सामाजिक अनेक प्रकार की विविधताएं हे। संकरी्णंता और रुड़िवाद की शर्वितवां इतनी 
बलवान हें कि उन्हें अल्पकाल में जीत लेता आसान नहीं । 

दूसरी बात यह है कि कार्य-विधियों के विषय में उचित योजना नहीं बनाई 
गईऔर न ही उन्हें श्रुद्धला-बद्ध रखा गया। इस आन्‍न्दोडन के पहले दर्ज में समस्याओं 
की जांच और सविस्तर परिमाण का अनमान होना चाहिए था और दूसरे दज में एक 
अखिल भारतीय संगठन का निर्माण होना चाहिए था, जो आंदोलन को गति प्रदान 
करता । 

तीसरी बात यह है कि प्रेरणा ऊपर की ओर से हुई और स्वतः छोगों. 
की ओर से नहीं । ग्राम-नेताओं को शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए था | ग्राम- 
संस्थाओं--पंचायत, सहकारिता समिति और स्कल--को अधिक सक्रिय कार्य सौंपा 
जाना चाहिए था। विशेष रूप से पंचायत को जिला बोर्ड सरीखी उच्च-संस्था की देख- 
रेख में ग्राम का अप्ली प्रबन्धक बनना चाहिए था । 

अंततः, ग्राम पुननिर्माण आन्दोलन ने कुछ आधार-म्‌लूक समस्याओं को अछता' 
ही छोड़ दिया हैं। उदाहरणतया, भूमि-पड़्ा की समस्या, काइतकारी कानूत, भूमि सुधा र, 
भू-सम्पत्तियों की चकबन्दी, सहकारिता आधार पर क्षषि कार्य को प्रोत्साहत देना, 
इत्यादि---जब तक इन समस्याओं का उचित निराकरण नहीं होता, तब तक ग्राम- 
जीवन में न तो छाभदायक परिवर्तन हो सकते हें और न ही जीवन-मान को उच्च किया 
जा सकता है । 


पन्द्रहवा अध्याय 
कर डे 5 
भूमिकर नीति 

२. भमिकरा | प्राचीनतम कार से राज्य की आय के रूप म॑ भूमिकर या 
मालगुजारी अब तक चला आता है। जो भी हो, प्रस्तुत नवीन काल में मालगुजारी 
निर्धारण को रीतियों, आंकने की विधियों और उसे संग्रह करने के तरीकों के विषय में 
विधान सभाओं, समाचा र-पत्रों और सभा-स्थछों से समय-समय पर आक्रमण हुए है । 
इस अध्याय में पहले हम भारत में भूमिकर की प्रचलित रीतियों का विवरण देंगे, और 
उसके वाद सरकार की नीति के सँद्वांतिक आवार का परीक्षण करेंगे और अन्त में, 
उन भिन्‍न सुधारों का मस्यांकन करेंगे, जिल्हें भूमिकर पद्धति को अधिक न्यायसंगत 
बनाने के लिए प्रस्ताववत किया जा सकता हूं । 

२. भूमिकर की नीतियां। भारत में प्रचलित भूमिकर की रीतियों को दो 
दृष्टिकोणों से विभाजित किया जा सकता हैं । 

(अ) क्‍या भमिकर सदैव के लिए एक ही वार नियत कर दिया गया है 
अथवा उसप्तमें समयांतर संशोधन होता है। पहले को चिरस्थायी (भू-प्रबन्ध इस्तमरारी 
बन्दोबस्त (227777877876 38#608778768 ) कहा जाता हे और दूसरे को अस्थायी 
भुप्रवन्ध ([8779078/'ए 5600877876 ) । इस अवस्था में २० से ४० वर्ष की 
अवधि में संशोधन किया जाता है । 

(व) वर्गीकरण के दूसरे आवार में भूमिकर के भुगतान का उत्तरदायित्व 
होता हैे। इस आधार पर हमारे यहां भूमिकर की तीन रीतियां हूँ 

(१) जर्म॑दारी विवि--इस विधि के अनुसार भूमिकर के भुगतान का उत्तर- 

दायित्व जमींदार अथवा भूमि के उस स्वामी पर है, जो वास्तविक 
किसान से राशि वसूल करता हैं। यह बंगाल और उत्तर प्रदेश में 


अधिकतम प्रचलित हैं । 
(२) रष्यतवारी-डजिजि--इसके अनुसार प्रत्येक भूमिधारी भूमिकर के भुग- 


तान के लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी हैँ। यह बम्बई और मद्रास 
में प्रचलित है । 

(२) महालवारी-जितवि---इसके अधीन ग्राम-समाजों के सदस्य संयक्त रूप 
में और खंडित रूप में भूमिकर भुगतान के लिए उतरदायी हूँ। यह 
रीति पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित है । 


संयृर्ण क्षेत्र का २५% जमींदारी पद्म के अथीनब चिरस्थायी भू-प्रबन्ध के 

अनुसार बसा हुआ हैँ और ३९% जमींदारी और महालवारी पट्टा के अस्थायी 
प्रबन्ध के अनुसार और रण्यतवारो पट्टा कुल क्षेत्र के ३६% पर है ।* 

विरस्थायी भू-प्रबन्ध । सरकार को दातव्य भूमिकर के सरकारी निर्धारण 

गे “भू-प्रवन्त्र की ब्याख्या का रूप दिया जा सकता है । सबसे पहले माप, दर्गीकरण 

और भूमि का मूल्य और सब सम्जन्धित व्यक्तियों के अधिकारों की जांच कर ली 


>> लत» लन_नन तक पलक न जमा तनमन पक + ४-० निभाता न यनन पान ८५५ कक हनन पाना, 
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भूमिकर नीति १७१ 


जाती है।? जैसा कि हम ऊपर लिख चके हैं, एक भ-प्रवन्ध स्थायी भी हो सकता हैं 
अथवा अस्थायी भी । 


१७९३ में, बंगाल में स्थायी भ-प्रवन्ध लागू किया गया था। जमींदारों से 
सदंव के लिए नकद मालगजारी लेना नियत किया गया । जमींदारों द्वारा वसूल किये 
लगान का ३६ सरकार को जाता हें और + ५ जमींदारों के पास रहता है । उत्पादन 
की उन्नत कीमतों ओर सुरक्षा में वद्धि के कारण भूमि की कोमत धोरे-बीरे बढ़ गई 
ओऔर उसके फलूरूप जमींदारों की आय पर्याप्त रूप में बढ़ गई । १९०० में सरकारी 
तौर पर अनमान किया गया था कि स्थायी प्रबन्ध के अधीन क्षेत्रों की सरकार को दी 
जाते वाली मालगजारी ४ करोड़ रु० से कुछ कम थी, जब कि उसो क्षेत्र को किरायों 
का आय लगभग साढ़े सोलह करोड़ रुपये थी ।॥* 


१७९५ में, स्थायी भ-प्रबन्ध बतारस में लाग कित्रा गया और साथ ही मद्रास 
प्रांत के उत्यीय भाग में भी छागू हुआ | इस विधि को विस्तार देते के लिए एक बार 
आन्दोलन भी हुआ था। किन्तु १८८३ में ऐसी तजबीजों को अच्त में रह कर दिया 
गया था। वेंगारलू मालगुजारी कमीशन (१९३८-४० ) ने उसे हटाने की सिफारिश 
की थी। 


स्थायी भ-प्रबन्ध का निम्न कारणों से समर्थन किया जाता हैः-- 


(क) आशिक दृष्टिकोण से राज्य के लिए यह तवियत और स्थिर आय का 
विश्वस्त साधन था । 

(ख) यह सोचा गया था कि जमींदारों को राजभक्‍त-वर्ग बनाने से भारत 
में राजनीतिक स्थिरता में सहायता मिलेगी (किन्तु अस्थायी प्रबन्ध 
वाला क्षेत्र भी राजनीतिक स्थायित्व का उपभोग करता था । ) 

(ग) यह भी कहा जाता है कि इस वितजि से किसानों की समृद्धि बड़ी और 
वह साधन-सम्प्न और साहमी बने । (किन्तु अन्य स्थानों की तरह 
बंगाल में भो अकालों का दौर था। किसानों और जनता के कोष की 
कीमत पर केवल जमींदारों ने ही ऐश्वर्य किया |) 


रथायी भ-प्रबन्ध छोगों के लिए तभी लाभदायक हो सकता है, जबकि खेती 
करने वालों और राज्य के बीच के सब विचौहड़े हटा दिये जाय॑ं, ताकि किराये की 
भावी वृद्धि के हितों का उपभोग वह असल आदमी कर सके, जो हल को स्वय॑ 


जोतता 


४. स्थायी भू-प्रबन्ध को हटाले- का प्रदत । बंगाल म,लागजारी कृप्तीशन के 
बहुमत ने स्थायी भू-प्रबन्ध को निम्न आधारों पर हटाने का समर्थन किया था :-- 


(क) इसके कारण भूमि को कोमत में वृद्धि के अंश के छिए सरकार वंचित 
रह जाती हू । भूमि के मूल्य में वृद्धि का कारण जनसंख्या में वद्धि और 


क्षि-कार्य का विस्तार है । 
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१७२ भारतोय अथंशध्यास्त्र 


(ख) इससे सरकार को खनिजों और मछली-व्यापार की आय में हानि 
होती है । 

(ग) इसके कारण सरकार ग्राम-अवस्थाओं के सही ज्ञान से वंचित रह जाती 
है, किन्तु रव्यतवारी विधि में सरकार को संयक की सुविधाएं हूँ । 

(घ) यह ऐसा लोह-द्वार है, जिसने सब वर्गों के साहसिक कार्य और प्रारंभ 
करने की भावना को नप्ट कर दिया है । 

(ड') इसके कारण जमोंदार के पिटठुओं की एक बड़ी भारी संख्या बढ़ी, 
जिन्होंने असछ किसान और जमींदार के बीच अपने अनेक हितों की 
रचना कर ली थी। 

संक्षेप में, रथायी भ-प्रवन्त्र के परिणामस्वरूप सामन्‍्तशाही की बुराइयों का 
चलन हुआ और असछी किसान का आथिक शोषण हुआ । 

कमीशन ने इस विधि की जगह रण्यतवारी विधि जारी करने का समर्थन 
किया और साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान समय की अवस्थाओं के लिए यह उप- 
यूवत नहीं । नीति यह होनी चाहिए कि असर किसान सीथे सरकार की अधीनता में 
काइतकार के रूप में पहुंच जाय ।" 

तो फिर भू-प्रइन्य की क्या अबधि होनी चाहिए ?--जहां तक भू-प्रबन्ध की 
अवधि का प्रइन है, ३० से ४० वर्ष की अवधि युक्ति-संगत जान पड़ती है । जो क्षेत्र 
अभी उन्नत नहीं हुए, वहां अल्य-अवधि का प्रबंध होना चाहिए, ताकि परिवर्तित अव- 
स्थाओं के अनुसार राज्य अपने अधिकार का ययाज्यीक्र उपयोग कर सके | तीस वर्षे 
का प्रबन्ध एक पीड़ी के लिए राज्य की मांग के विषय में अनिश्चितता को दूर करता है । 

५. अस्थायी भू-पदब्त्त । अस्थायों भू-प्रबन्ध समान चलन के नहीं होते। यहाँ 
निम्न कारणों से अन्तर उत्पन्त होते हैं (१) उन व्यक्तियों में अन्तर कि जिन से रकम 
संग्रहित की जाती है, (२) प्रबन्ध को अवधि में अन्तर, (३) कीमत गिनने को विधि 
में अन्तर, अर्थात्‌ (५) अखण्ड सम्पत्ति (866 88668 ) का निर्णय करने के लिए, 
और (ब) सरकार द्वारा लो जाने वालो संपत्ति का अनुपात । 

.. (१) उस प्रतिनिधि के विषय में, कि जो यह कर चुकाता है, निश्चय करने 
का अंश भूमि की काइतकारी को विधि हे कि जो हमारे यहां तीन प्रकार की हैं: 

१. जमींदारों प्रबन्ध, २. महालवारी प्रवन्ध और ३. र्यतबा री प्रबन्ध । 

(२) जहां तक प्रबन्धरों की अवधि का प्रइन है, मध्य-प्रदेश में २० से ३० वर्षो" 
की भिन्‍न अवधियां हूँ, बरार में २५ से ३० वर्ष, मद्रास में ३० वर्ष, उत्तर प्रदेश और 
पंजाब में यह अवधि ४० वर्ष हे । 

(३) जहां तक अखंड सम्पत्ति के अन्तर का प्रइन है, पंजाब सरकार अखण्डः 
सम्पत्ति का २ ५०० लेती है; बगाल के अस्थायी प्रबन्ध वाले क्षेत्रों में ७० प्रतिशत तक 
हैं और बम्बई में ३५% हैं। 

के हर हम प्रबन्ध की तीनों विधियों के अधीन निर्वारण के विययः में अध्ययना 
करेंगे : जमींदारी, महालवारी ओर रण्यतवारी । 

६. जमींदारी प्रबन्ध । बंगाल का स्थायी प्रबन्ध भी जमींदारी विधि है, और 
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भूमिकर नोति १७३ 


उस पर हम पहले ही विचार कर चके हैं । यहां हम बंगाल के जमींदारों के साथ उस 
श्रबन्ध के विषय में विचार करेंगे, जो अस्थायी प्रबन्ध के अधीन हैं और साथ ही अवध 
के ताल्लकेदारों के साथ प्रबन्ध के विषय में चर्चा करेंगे । 


सामान्य प्रबन्ध कार्यो के विषय में चर्चा की जा चुकी है, अर्थात्‌ भू-सम्पत्तियों की 
रेखा खींची जाती है, भूमि का माप होता है, भ-सम्पत्तियों में भिन्न दलों के अधिकारों को 
दर्ज किया जाता है, और राज्य को दी जाने वाली मालंगजारी का निर्धारण किया जाता 
है। प्रबन्ध अधिकारी (86॥5]670876 (07067) भूमि के मूल्य को निश्चित करता 
हैं। चंकि बंगाल में भमि के स्वामी प्रायः बीच-बिचौले लोग हैं, इसलिए राज्य किराये 
के मूल्य के अंश के रूप में ७०%, तक ले लेता है । अवध के ताल्डकेदारों की स्थिति भी 
कमजोर है और प्रबन्ध प्रत्यक्षतः उनके अधीनस्थ ग्राम-समाजों के साथ हैँ । उन्हें कुछ 
अधिक देने के लिए कहा जाता है, ताकि त/ल्डकेदारों को सरकारी कोष से १०% तक, 
तालडकेदारी भत्ता दिया जा सके । 

७. भमहालवारी प्रबन्ध | इस ढंग का प्रवन्ध परिचमी उत्तर प्रदेश और पंजाब 
से हुं। भूमि का स्वामित्व ग्राम-समाजों या साझी हिस्सेदार समितियों का होता 


सब भूमियों का नाप किया जाता है, भू-सम्पत्तियों की सीमा-रेखाएं खींची' जाती 
हैं, विशिष्ट जायदाद में दिलूचस्पों रखने वाले सब दलों के अधिकारों को पूरी-पुरी तरह 
दर्ज किया जाता है। इसे भूमि को उत्पादन की स्थिति के अनुसार व9त्तों में बांद दिया 
जाता हूँ । 

“अखण्ड-सस्पति/--किराया सम्पत्ति, अखंड सम्पत्ति कही जाती है । प्रत्येक 
जायदाद का निर्वारण किया जाता है । इस निर्धारण में निम्न प्रशन सम्मिलित होते हैं : 
जमींदार जो नकद किराया प्राप्त करता है, और भूमि' का स्वामी होने के नाते, जो लाभ 
वह प्राप्त करता है, उनका द्रव्य रूप में मल्प, अर्थात्‌ चराई के अधिकार, चारा, फल 
सब्जियां आदि | यदि भूमि को मफ्त किराए पर दिया जाता है, अथवा मालिक स्वयं 
अमि पर खेती करता हैँ अथवा नकद के बदले किराया जिन्‍स के रूप में अदा किया 
जाता है, तो उस समय यह मालम करने की चेष्टा की जाती हैँ कि यदि जायदाद को 
नकद किराये पर दिया होता, तो किराया क्या होता । जमीदार का किराया “अखंड 


सम्पत्ति” कहलाता है । 

अखंड सम्पत्ति' और किराया, दोनों समान नहीं हैं, किन्तु सामान्यतः अस्थायी 
कृषक, जो सम्पूर्ण और युक्तियुक्त (किराया चुकाता है, उसी को अखंड-सम्पत्ति के लिए 
लगभग सन्‍्तोषप्रद मान लिया जाता है। इसलिए क्रियात्मक रूप में किराये के आधार 
पर निर्धारण होता है । १९३८ की माल्गूजारी कमेटी के शब्दों में, “जमीन के एक खंड 
से सामान्यतः: जितना किराया प्राप्त हो सकने की आशा की जाती है, उसमें से किराया 
प्राप्त करने में हुई सब लरागतों को घटा करके, जो शेष रह जाता है, वह उस भूखंड की 
अखंड-सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है ।” दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
अखंड-सम्पत्ति और सामान्य किरायों में से छागत घटाना, दोनों पर्यायवाची हैं, और 
जैसी कि व्याख्या भो की गई है, उन्हें जमींदार की अखंड-सम्पत्ति कहा जा सकता है । 

- राज्य की माल्गुजारी की मांग 'अखंड-सम्पत्ति” के अंश के रूप में नियद है । 
पहले, सरकार ने अखंड-सम्पत्ति का ८०% लगाया था, किन्तु बाद में, सहारनपुर नियमों 
(१८५५) के अनुसार यह न्यून करके, ५००८ कर दिया गया था, और इस समय यह 
और भी कम हो गया है, और कतिपय राज्यों में २५% है। 


१जड भारतीय अ्ंशज्ञास्त्र 


पहली स्थिति में, मालगुजारी सम्पूर्ण गांव के लिए नियत की जाती है और उसके 
बाद व्यक्गित अधि-संपत्ति ([70]6/728) के अनुसार विभाजित कर दी जाती हैं । 
गांव के साझी हिस्सेदारों को संयुक्त रूप में और अलग-अलग रूप में उत्तरदायी ह- 
राया जाता है । एक पुर,ना साझी हिस्सेद/र, जिसे पंजाब में लम्बरदार कहा जाता हे, 
मालगुजारी संग्रहित करने की जिम्मेदारी लेता है, और प्रतिनिधि रूप में सरकारी कोष 
में जमा करता है । ग्राम-सम,ज का एक वर्ग अथवा एक साझी-हिस्सेदारी भी व्यक्तिगत 
रूप में, नियत सीमा से उस पार पृथक निर्वारण पर जे१र दे सकता है। इस पृथक निर्धा- 
रण को “पूर्ण विभाजन” कहा जाता है। महालवारी क्षेत्रों में प्रबन्ध-कार्यों का यही 
सामान्य तरीता है, हां, जहां-तहां प्रान्तीयता के कारण कुछ अन्तर अवश्य है। यह प्रबंध 
स्वतः आंशिक कानूनी ओर आंशिक कर-विपथक हें 


पंजाब में बहुधा लगान जिस रूप में दिये जाते हें और फलस्वरूप नकद लगान' 
निश्चित किया जाता हैँ। आदर्ण अधिसंपत्ति के किरायों के आधार पर उचित 
दर निद्िचत कर ली जाती है । यदि एक' वृत्त में, आदर्श अधिसंपत्ति पर नकद किराये 
के आधार पर कृषि हो रही है, तो यह दर वुत्त की सब अविसंपत्तियों प& लागू कर दी 
जाती है | यदि नकद किराये की कोई मिसाल ही न हो, और जेसा कि सामःन्यतः होता 
है, तो जमींदार द्वार प्राप्त जिनन्‍स रूप में किरायों का द्रव्य मूल्त निश्चित कर लिया 
जाता है, और उसका आधार प्रति एकड़ प्राप्ति की औसत ओर औसत कीमतें होती 
हैं । यह वृत्त के लिए प्रवन्ध का ढंग हैं । इसके बाद वह विभिन्न अधिसंपत्तियों पर बांट 
दिया जाता है। सिद्धांत रूप में भुगतान की संयुवत जिम्मेदारी है, किन्तु क्रिणत्मक रूप 
में प्रत्येक सझी-हिस्सेदार की मालगूजारी अलूग-अलग वसूछ की जाती है। पंजाब 
मालगुजारों संशोधन एक्ट, १९२९, (?िप्र7]9० 4+क7व +86ए४०७४06 770॥- 
0706760 2069) के अनुसार सरकार अखंड-सम्पत्ति का २५% माल्गुजारी के रूप' 
में लेती है। । 
सरकने वाले स्तर को रीति--१९३५ में, जिला लायलयुर के पूनप्रंबन्ध के 
अदसर पर पंजाब में निर्धारण का एक नया सिद्धांत बनाया गया था। यह सरकने वाले 
स्तर की रीति (5]6708 509]6 898॥670) के नाम से प्रचलित हैं । १९३० 
में कृषि की कीमतों में गिरावट के कारण इसकी आवश्यकता हुई । इस प्रणाली का 
उद्देश्य यह था, “गत २० या तीस वर्षों के औउत स्तर के अनुसार कोमतों की वद्धि 
को संभावना को दृष्टि में रखते हुए सरकार को पर्याप्त ऊंची मांग के योग्य बनाना, 
और इस बीच ऐसी मांग को प्रत्येक फप्नछ के अवसर पर प्रचलित कीमत के अनुसार सही 
कर लेना ।” पुरानी प्रणाडी के अनुसार, प्रबंध के संपूर्ण काल में प्रमाणित दरों में परि- 
वर्तन नहीं हुआ करता था। निःसन्‍्देह, फसल को स्थिति के अनुसार छट या सहायता दी 
जा सकती थो । नई विधि के अनुसार लगान की दर जो अ्तिम रूप में एक विशिष्ट 
(मुरब्बे--50 0७78 ) के लिए घोषित हुई थी, अधिकतंम रूप में थी कि जिसे 
सरकार ४० वर्ष की अवधि में ले सकती है। किन्तु सरकार इस अधिकतम दर को तब 
तक नहीं लेगी जब तक कीमतों का सामान्य स्तर कम-से-कम' अदल-बदल की कीमतों 
तक ऊँचा नहीं हो जाता । यदि किसी व्य में सामान्य कीमत-स्तर उक्त -कीमतों से 
बढ़ जाता हैं, तो लगात देने वालों को आधिक्य का पूर्ण छाभ दिया जायगा। किन्तु 
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ध्यान नहीं दिया जाता यह बहुत हो अन्याय है। भारत में--वह देश, जिसकी भूमि पर 
बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव हो, जहां रोजगार के साधन सीमित हों और जहां लोगों की 
भारी बहुसंख्या को जीविका-उपार्जन के लिए भूमि की ओर ही झुकना पड़ता है--कि राये 
स्वभावत: ऊंचे होगे। यदि असामीमात्र जोबिका-उपार्जव की अपेक्षा कृषि को व्यापा- 
रिक रूप में करते, तो जो-कुछ वह देते योग्य हो सकते, उसकी अपेक्षा वह कहीं 
अधिक हैं। इसलिए, किराये को मारलगुजारों का आधार बनाना उचित नहीं । 

जब कृषि सम्बन्धी कीमतें गिरती हें, (जंसी कि ३० के वर्षो में गिरी थीं) 
तो किसान को निश्चित हाति हं.ती है । यहां तक कि उसकी आय किसान-परिवार के 
काम करने वाले रुदस्यों की पगार भी प्री नहीं कर सकतीं। इस प्रकार उन्हें जमीं* 
दार के रभ के लिए अपने को दास बनाना पड़ता है। प्रो० बृजनारायण के कथना- 
नुसार, जमींदार के हिस्से में छूट का बहुत बड़ा अंश होता है ओर “सरकार की माल- 
गजारी इस रूट का एक अंश है। 

१०. मालगुजारी का भार । क्‍या मालगृजारी का बोझा अत्यत्रिक है ? 
सरकारी नीति के परिपेषकों को युक्ति है कि यह बोझा भारी नहीं है। ऐतिहासिक 
रूप में हिन्दू अथवा मुस्लिम शासकों के कःछू की अपेक्षा मालगुजारी इस समय पर्याप्त 
रूप में कम हे । इस प्रकार मनु ने संपूर्ण उत्पाद का ५ से ५ तक, और “यद्ध अथवा 

अन्य सार्वजनिक संकट में तो एक-चौथाई तक लेने क। आदेश किया था।* अकबर के 
काल में यह अंश अधिक था । पंजाब में सिक्‍्खों ने उप्से भो अधिक लिया था। फल- 
स्वरूप सिक्‍्ख-काल में सम्पूर्ण उत्पाद की ६ से ३ तक की भिन्‍त सांग थी। अंग्रेजों ने 
अखंड रुम्पत्ति की ३ अविकतम मांग नियत को थी, यद्यपि वास्तव में यह किराये के 
३०% से कम होती है। रुम्पूर्ण उत्पाद की दृष्टि से आंकने पर १९३६-३९ में 
समाप्त होने वाले तीन वर्षों में जो औसत वसूली हुई, वह केवल ६-७ प्रतिशत थी। 
पंजाब लगाव कमेटी (१९३०) का कहना है कि, यदि हमें मन्‍्दी के पूर्व तीन वर्षों को 
लेना होता, तो अवुपात सम्भवतः ५ प्रतिशत की अपेक्षा न्‍्यून होता। इसकी तुलना में 
सौ वर्ष पूर्वे, सिक्‍्खों ने ३३ से ४० प्रतिशत लिया था ।”* 
१९३६-३९ में समान्‍्त होने वाले तीन वर्षों में, पंजाब में कृषि-गत प्रति एकड़ 
की औसत मालगुजारी १र० ९ आ० २ पा० रही थी। 
भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रान्तों में १९३९ की जन-संख्या के अनुसार प्रत्येक 
व्यवित और कृषि-गत प्रति एकड़ को माल्गुजारी का भार निम्न आंकड़ों द्वारा 
प्रकट होता है ।* 
4 #ब्एकगर00 छ790प्राएए 00णफां॥8४० 8०9076 (4924--998) ७. 89, 
2, ६09076, 9. 4[ 
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१९३९ में सालगुजारी का भार 


प्रान्त प्रति कृषि-गत जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर 
एकड़ पर 
रू०-आ०-पा० रू०-आ०-पा ० 
बंगाल : 
स्थायी प्रवन्ध १- ४-० ०--१२-० 
अस्थायी प्रबन्ध ३- ४-० 95 ९९०३० 
अवध : 
स्थायी प्रबन्ध १-- ६-० १-१५-० 
अस्थायी प्रबन्ध १-१५-० १-- ९-० 
पंजाब : १--१५-० 
बम्बई: 
र्यतवारी १-१ १-० १-१५--० 
मद्रास : ह 
रव्यतवारोी २- ८-० १--१५--० 
जनींदारी १- ६-० ०-- १ ४--० 


इस प्रकार वर्तमान प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि (१) प्रति एकड़ और 
जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पर मालगूजारी का बोझा बहुत ही कम हैं ऑर भूतकाल कौ 
तुलना में तो यह न के बराबर है; (२) यह कहा जाता है कि यदि इस भार को भी 
हटा दिया जाय तो वह किराया वसूछ करने वालों के पास चला जायगा, और वास्तविक 
किसान को इससे लाभ नहीं होगा,' (३) यह कहा जाता है कि अंग्रेजो शासन-काल 
में किसान को समद्धि में वद्धि हुई, जब कि टैक्‍स कम कर दिया गया था, और अन्तत 
(४) मालगजारी टक्‍्स नहीं, प्रत्युत किराया है, और इस प्रकार उत्पादन के मूल्य में 
इसका प्रवेश नहीं और फलत: वह किसान की समृद्धि को प्रभावित नहीं करता । 

मालगुजारी किराया हे या टेक्स है, यह प्रश्न विवादास्पद है, इसके विषय में हम 
आगे विचार करेंगे । जहां तक इप वाद के समर्थन में दी गई अन्य यूक्तियों का सम्बन्ध 
हैं कि भारतीय किसान पर मारलगुजारी का गंभीर भार नहीं है, निम्न उत्तर दिया जा 
सकता हैं 

१. हितल्द और मस्लिम शासकों के काल में मालगजारी नियत थी और जिन्स- 
रूप में संग्रहित को जाती थी; वतमान में, यद्यपि छुट और निलंबन स्वीकार किये 
जाते हूँ तथापि दी जाने वालो राशि नकद में नियत है, जब कोममनें न्‍्यन हों, तो इससे 
बहुत ही कठियाई होती है। संग्रहित करने को राशि और ढंग भारतीय शासकों की 
अपेक्षा अत्यधिक कठोर है। 

२. ब्रिटिश-काल में दस्तकारेयों के क्षय और जव-प्रंख्या में वद्धि के कारण 
भूमि पर पर्याप्त रूप में दबाव बढ़ा। यहां तक कि जब भारतीय शासक सम्पूर्ण 
उत्पादन का बड़ा अंश ले चुकते थे, तो प्रति परिवार के लिए एक बड़ा अंश बच जाता 
था । उस शेष से वह अपनी परम्परागत सुविधाओं से गृजर-बप्तर कर सकते थे । 

३. यदि हम इसी समस्या को मान लें कि सेकड़ों वर्ष पहले भार की अपेक्षा 
वतमान का भार हल्का है, तो अन्यायपूर्ण होते को दशा में, वर्तमान बोझा न्याय नहीं 
ठहराया जा सकता। हमें १६वीं सदी के न्याय-स्तर को लागू नहीं करना चाहिए, 
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जवकि हम २०वीं सदी में रह रहे हें। हमें मालगजारी का अनुपात उसके गुणों के 
आधार पर टैक्स लगाने के नवीन-सिद्धांतों के अनुसार आंकना चाहिए 

४. यह कहना कि इस प्रणाली को हटा <5ने से उसका लाभ किराया प्राप्त 
करने वालों को चला जायगा, यह यक्ति-प्रक्त नहीं । अनेक मालगजारी देने वाले 
किसान-मालिक हें; किसो प्रकार की छुट अथवा समाप्ति से उल्हें प्रत्यक्ष: ओर 
तत्काल छाम होगा । जहां तक सम्बन्ध बड़े जमोंदारों से है (यदि उन्हें बना रहना 
है। तो यह वोझा अत्यधिक भारी होने की अपेक्षा अत्यविक हल्का हैं। उन 
मालगजारी के रूप में नहीं प्रत्यत कवि-आयों के रूप में अधिक राशि देती चाहिए । 


०. जहां तक किसातों की समद्धि में वद्धि का सम्बन्ध है, यह #श्चित तथ्य 
गीं। इस विपय पर भिन्‍न मत हें कि औद्त किसानों को आज के दिच अधिक अन्न 
वस्त्र और स्वास्थ्य छाभ हुआ है या सदियों पहले अधिक था। यदि उसकी गरीबी में 
न्यूनता हो गई (हम खुशहाली तो कह ही नहीं सकते ) तो यह कोई न्याय नहीं कि उस 
पर ऐसा बोझा लादा जाय कि जो उसकी आर्थिक क्षमता के अनुकूछ न हो। ऐसे हो वर्गों 
को लीज्ये, कि जो ब्रिटिश राज्य में वास्तव में हो खुशहाल हुए थे, तो क्या उन्होंने 
उसी अनुपात से अपना अंश चुकाया ? 
किसान-कृषक को सहायता देने से क्‍यों इंकार किया जाता है, इसका 
वास्तविक कारण यह है कि यदि अनाथिक अधिसंपत्तियों को मालगुजारों से छूट दीः 
जाये तो सरकार की अर्थ-व्यवस्था पर भीपणग प्रह्मर होगा । 
मालगजारी का कोई भी रूप हो, वह देने वालों की टेक्स को क्षमता के अनु 
रूप होना चाहिए, और उसे टैक्स की विख्यात रीतियों के अनुसार ही लगाया जाना 
- चाहिए। सब से महत्वपूर्ण रति, अर्थात्‌ “साम्य” (॥07007॥9) की संतुष्टि को जायगी 
बशर्तें कि अर्थ-व्यवस्थाहीन अधिसंपतियों को मालगजारी में से निकाला जाना हो और 
प्रगति का सिद्धान्त (?/470770]8 0 970878887070) लागू किया जाना हो। 
इसके अतिरिक्त, इस मौसमी अवस्थाआं और कीमतों में परिवर्तत के अनसार मेलू 
बेठाने के छिए भी लोचदार बनाना चाहिए 


११. टक्‍्स था किराया। मालगुजारी टंकक्‍्प है या किराया, यह एक पुराना 
विवाद हैं और नीति के विषयों से इसका कोई क्रियात्मक सम्बन्ध नहीं । बेडन पावेल 
ने इसे लाभहीन “वागृयद्ध कहा है। इतने पर भो यदि हम मान ले कि भारत में 
राज्य की व्यापक जमींदारों हु ओर फलस्वरूप मालगृजारी किराया हैं, तो लोक-हित 
से संबंधित किये बिता यह आरोप लगाना उचित नडीं । एक जमींदार भी, यदि वह 
जागरूक हू, अर्थ-व्यवस्थाहीन अधिसंपत्तियों को किराये से मक्‍त कर रुकता है । जब 
वह जमींदार भी राज्य है, हो उसका मुख्य दृश्टिकोण प्रजा का हित होना चाहिए 
(किसी प्रकार के सैद्धांतिक अधिकारों को थोपे बिना) । यदि छोटे अविसंपत्ति वाले 
को सहायता चाहिए, तो उसे मिलनी हो चाहिए, भले ही वह, जो भगतान कर रहा 
हैं, वह मालगृूजारी रूप में सिद्धांततः टैक्स अथवा किराया माना जाता है । 


मालगुजारी किराया हे या टक्‍स, यह इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेगा : 
“भूमि का मालिक कौन हैँ ?” यदि राज्य मालिक हैं तो यह किराया होगा; और 
यदि लछोग मालिक हूँ तो वह टक्‍्स । यह प्रमाणित करने के लिए बहुत थोड़े उदाहरण 
हैं कि भारत में राज्य ही जमींदार है। भारत में राज्य इतिहास के आधार पर भमि के 
स्वामित्व का दावा नहीं कर रुकता । 5िल्सन के कथनानसार, “सत्ता के स्वामित्व का 
अधिकार हिन्दुओं की व्यवस्थाओं अथवा प्राचीन निययों द्वारा प्राप्त नहीं होता और न हीः 
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नवीन हिन्द्र वकील उसे विशिष्ट अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व के अनुरूप स्वीकार 
करता है।” जहां तक मस्लिम कानून का सम्बन्ध है, हमारे पास कर्नल गेल्लोते के 
अधिकारपूर्ण शब्द हें : “जहां तक सम्भव हो सकता है, भूमि किसान की सम्पत्ति थी । 
जब तक वह अपने करों का भगतान करता था, तब तक उसे अज्ञांत करने के लिए 
तो कानन ने कोई अधिकार दिया था, और न ही उसे हटाने के लिए नीति में कोई 
आदेश था ।* * * *** 


यहां तक कि आधूनिक काल में भी, भारत में राज्य ने भमि के स्वामित्व के 
अधिकार का दावा नहीं किया। जैसा कि बेइन पावेल ने जमींदारां भ-खंड के विषय 
में उल्लेख किया है, सरकार ने निश्चित रूप से यह कहा है कि भूमि के स्वामित्व के 
अधिकार “भूमिधारियों में निहित घोषित हो चके रव्यतवारी जिलों में रिक्त 
और व्यर्थ भूमि पर राज्य का “विशिष्ट अधिकार” हेँ। किन्तु किसान को निकाडते 
का उसे अधिकार नहीं, “सिवा माल्गजारी का भगतान न करने के फलस्वरूप अपराध 
के कारण । “फलत:, वह निर्णय करते हैं, “भारत के अधिकांश भाग पर सरकार 
का स्वीकृत स्वामित्व” विद्यमान नहीं है ओर अन्य भागों पर केवछ बहत हो विशेष 
दया में है । १ 


इस दायित्व में टेक्स और साथ ही किराये के अंश भी सम्मिलित हैं । चंकि 

राज्य द्वारा यह अनिवार्य कर लगाना ओर समयांतर संग्रहित करना है, इसलिए यह 
टक्‍्स से मिलता-जुलता है। किन्तु चूंकि प्रायः” सभी भूमियों को यह भुगतान करना 
ता है, और इसमें प्रगति (0//027888707) का कोई तत्व नहों, और कुछ प्रांतों 

में क्रपि-आयों के टेक्‍स से यह अतिरिक्त है, तो कोई इसे किराया भी समझ सकता 
है. । “संभवत: यह कहना इसका निकटतम रूप होगा, वेरा एन्स्टे उल्ेख करती हें, 
“कि यह किराये पर टेक्प है चंकि भारत में अत कृषकों का एक बड़ा अनपात 'भ- 
स्वामियों' के रूप में हे, इसलिए इसमें संदेह नहों कि सरकार उस एक आय को माल- 
गुजारी के रूप में प्राप्त कर रही है, जो अन्यथा उनकी जेबों में चछी गई होती ॥”3 


किन्तु, चाहे यह किराया है, अथवा टेक्‍्प है, यह एक दायित्व है, जो सरकार 
द्वारा लगाया जाता हैँ और फलरूप इतने किसानों को “भमगतान करने को कार्य-शश्ति 
के समान कर लेना चाहिए और इसे टैबस लगाने की ख्यात रीतियों के अनरूप बना 
लेना चाहिए । हु 


१२. सालगुजारी सुधार की दिद्याएं । भारतीय मालगुजारी-प्रणाली की विशे- 
षज्ञों और राजनीतिज्ञों, दोनों ने हो कड़ी आलूचना की है । यह मुख्यतः इस सूत्र 
पर आधारित हें : “पुराना टेक्स, टैक्स नहों है।” वर्तमान प्रणाली के विषय में निम्न 
आपत्तियां हूँ 


क. किसानों की बहुसंख्या पर यह भार दबाव के रूप में है।. 


ख. यह साम्यता की रीति को भंग करती है, क्योंकि इसमें न्यूनतम छट नहीं 
और न ही प्रगति है । ' 


निर्धारिण का आधार अन्यायपूर्ण और अस्पप्ट है। 


न जतनोशकननक... 3+ननान विननानरभनननलननिनन-ह9»% 3०० र«ल+क न «+ नमक नानी 





.......>ननननननननतन नि लयन नी नर न.. टन 


4, (0८०08 व ४9प ५. 85809ए, 09. ०४४., 9, 376, 
9, 50076 //870 वै3 879 #9ए९0प6 768. 878 7768. 
8. ४. 878599. 09. ०७78. 0. 376. 


१८० भारतीय अर्थशास्त्र 


घ. इस प्रणाली में छवीडेपन का अभाव है, वयोंकि या तो मालगुजारी स्थायी 
नियत कर दी जाती है अबवा ३०-४० वर्षों के दीघंकाल के लिए 


ड* संग्रहित करने में कठोरता की जाती है । 

जहां तक वर्तमान प्रणाली को सुधारने का प्रश्न है, जेसा कि पहले भी कहा 
जा चुका है, यह कहना कि मालगजारी टेवस है या किराया, इससे उसका कोई संबंध 
नहीं । वर्तमान प्रणालों उन्नत करने के विभिन्न प्रस्ताव किये गये हैं। (१) छोटी 

-सम्पत्तियों के स्वामियों की सहायता, (२) बड़ी माहुंग्री देने वालों और अन्य रूपों 
मे टैक्स देने वालों के बीच टैक्‍स लगाने के भार का अधिक साम्यतापूर्वक वितरण । 
सुधार के लिए निम्न प्रस्ताव उपस्यिति किए जा सकते हें : 

१. स्थायी प्रवन्ध को हटा दिया जाय | इस विषय पर हम विचार कर चके 
हैं और हमने उसका समर्यन किया हे । 

२. कुछ लेखकों का प्रस्ताव हैं कि आधुनिक मालगुजारी-प्रया हटा दी जाय 
और उसकी जगह कृषि से प्राप्त आयों पर आयकर लगाया जाय । _* 

३. कुछ अन्य माडगुजारी में आयकर के धिद्धांत को लागू करना चाहते हें, 
अर्थात्‌ छोटी भ-सम्पत्तियों को मक्‍त किया जाय और बड़े भ-स्वामियों पर प्रमाणित दर 
लगाई जाय । 

४. अन्ततः, कुछ लेखकों ने उन दं.नों को व्यवत किया है, जो शद्ध-सम्पत्ति 
गणना के विषय में हूँ, विशेष कर पंजाब में, और वह चाहते हैं कि इस अनुमान को 
अधिक वज्ञानिक रूप दिया जाय । 


सोलहवाँ अध्याय 
भारतीय उद्योग 


१. भारतीय उद्योग-धन्धों का सिहावलोकन । भारत का औद्योगिक अतीत 
दर्त मान में हमारे लिए विशेष रूप से उत्साहुप्रद है । जृव॒कि शेष विश्व अभी अद्धंसमभ्य 
दशा में था, तब संसार के व्यापार और उद्योग में भारत की.उज्जतम-स्थिति थी। 
“जिस काल में. योरोप के पश्चिम में, जो नवीच औद्योगिक. प्रणाली का जन्म स्वान- है, 
असम्य जातियों का अधिवास था, उस समय भारत अपने शासकों को संपत्ति और 
अपने कारीगरों की कलापूर्ण चातुरी के लिए विख्यात था।* “ईसा से दो हजार वर्ष 
पूर्व की मिस्र द्वेश की ममियां बढ़िया किस्म की भारतीय मरूमल में लिपटी' हुई देखी 
गई हू ।”* तेहरबीं शताब्दी के पू्॒व-भाग में, जब मार्को पोलो ने भारत कौ यात्रा की, 
तो उसने कहा था कि भारत एशिया के मुख्य: विक्रेता के रूप में अपनी पुरानी ख्याति 
को स्थिर बनाये हुए हैं। इस प्रकार के अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं, किन्तु इस 
बत की आवश्यकता नहीं | यह सर्वमान्य है कि भारत ने अपने अतीत में जो ओद्यो- 
गिक उन्नति की थी, उसका जाज्ज्वल्यमान रूप प्रकट किया जा सकता है । 

२. भारतीय उद्योगों का पतन। किन्तु भारत ने जो स्पर्द्धापूर्ण स्थिति बना छी 
थी, वह सदैव के लिए स्थिर रहने वाऊ नहीं थी। हमारी इस गर्व॑पूर्ण रचना का 
विध्वंस करने के लिए कुछ अंशों ने पड़्यन्त्र किया । 

(१) पुरानी भारतीय अदालतों का अंत । भारतीय उद्योग देसी न्यायालयों की 
देख-रेख में फूलते-फलते थे। ब्रिटिश सत्ता के एकीकरण और केन्द्रीयकरण से उनका लोप 
हो गया। स्वाभाजिक ही था कि जब उनके संरक्षक हो छोप हो गए, तो उद्योग भी 
जीवित नहीं रह सकते थे ।. 

(२) विपरीत पदिचसी प्र भाव--१श्चिमी रंग में शिक्षित हुआ नया शिष्ट 
समाज पुरातन भारतोय गौरव का फोका स्थानापन्न था । जेसा कि डा० एन्‍्सटे का 
कहना है, “भारत के धनी वर्ग ने योरोपीय फैशन को अपनाना शुरू कर दिया और 
या तो वह आयात की हुई वरतुओं को खरीदते अथवा उन सस्ते देशो उत्पादनों से 
ही संतुप्ट हो जाते कि जो योरोपियनों को बेचे जाते थे। यदि उनन्‍्हों को वह पहले 
अपने ही यहां से लेते, तो निश्चय ही नाक-भों सिकोड़ते।” हर बात में पश्चिमी 
ढंग को अपनाने की एक लहर सी पेदा हो गई थी । 

(३) घर में और भारत में ब्रिटिइ-तीति--अपने निजी उद्योगों को उन्नत 
करने और उन्हें विदेशी प्रतिद्वन्द्िता से सुरक्षित रखने की इच्छा के फलस्वरूप, 
ब्रिटिश पालियामेंट ने भारतीय वस्त्र पर प्राय: प्रतिरोधो कर लगा दिये थे। १७०० 
और १८२९ के बीच रंगीन छींटे पूर्णतया रोक दी गई थी, और कतिपय अन्य किस्मों 
पर ३० से 5८० प्रतिशत तक कर देना होता था। श्री० होरेस विल्सन लिखते हें, 
“यदि इस प्रकार के प्रतिरोधी कर और बन्धन विद्यमान न होते, तो पैसके और, 
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9 ८२ भारतीय अर्थशास्त्र 


मांचैस्टर की मिलरों का जन्मते ही गला घंंट जाता और उन्हें वाष्प की शक्ति से 
भी चलाना कठिन हो सकता था ।* 

भारत की अधीन-सरकार ने होम गवर्नमेंट की ईमानदारी के साथ हां-में- 
हां मिलायी । अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में सस्ते दामों पर झोंकने का प्रत्यक यत्न 
किया गया और भारतीय उत्पादकों को निरुत्साहित करने और दवाने की हर चेष्टा 
की गई । 

(४) मश्नीन-बनी वस्तुओं को प्रतिहंंद्विता--मशीन की वनी वस्तुओं की 
प्रतिदंद्धिता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह कठिनाई-रहित थीं और याता- 
यात तथा वहनीयता के साधनों की प्रगति से अधिक प्रभावशाली बत गई थीं। पुरानी 
दस्तकारियां, जिनमें एक वस्तु को बनाने के लिए कारीगर असाधारण लम्बा समय 
लेता था, भले ही वह सुन्दर एवं कलापूर्ण होती थीं, स्वभावतः ही उस औद्योगिक 
ऋति के समक्ष नहीं टिकती थीं, जो विदेश्ञों में हो चुकी थी। 

वर्तमान परिस्थिति यह है कि कुछ-एक प्राचीन उद्योग जीवित, हें और अनेक 
सवीन महान्‌ उद्योगों को भी उन्‍नत किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में हम घरेल 
उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे और आगामी तथा उसके बाद के अध्याय में तवीन 
वृहद्‌-उद्योगों तथा उनकी समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। 

किक | 
घरेलू दस्तकारियां 

३. नवीन औद्योगिक रचना में लवु-स्तर उद्योगों का भाग । अतीत में, 
विश्व-उद्योगों में भारत का प्रमुखतम स्थान था । पुराने भारतीय उद्योग अधिकांश 
लघु-रतर पर थे और उनका स्थान “घरेलू” वर्ग में आता है। हमने यह भी देख 
लिया है कि कुछ एक विपरीत स्थितियों के कारण, भारतीय उद्योगों का, जो किसी 
समत्त वहुत फूली-फली दशा में थे, पतन हो गया। 

हाल ही के समय में, लघृ-स्तर उद्योगों को नये अनुकल अंशों द्वारा विशेष 
सहायता प्रदाव की गई है, अर्थात्‌ सस्तो बिजली की प्रगति, जो छोटे अंशों में दी 
जा सकती हैं; धनी वर्गों में कलापूर्ण और ऐश्वर्य की वस्तुओं के लिए रुचि की वृद्धि, 
सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति, और टेकनीकल (कला-कौशलरू विषयक) ज्ञान का 
विस्तार । इस प्रकार वृहद्‌-स्तर उद्योगों के साथ-साथ लघु-स्तर उद्योगों की सफलता 
भी हमें दिखाई पड़ती है । वह लघु-उद्योग प्रतिद्वंद्ी होने की अपेक्षा बृहद्‌-उद्योगों के 
पूरक के रूप में हें । 

फ्रांस में ९९ प्रतिशत से अधिक औद्योगिक व्यवसायों में, प्रत्येक में १०० से 
कम कार्यकर्ता नियोजित हैं। जमनो में, संपूर्ण जनसंख्या का १२६ प्रतिशत दस्तका- 
रियों से अपनी आजीविका उपाज॑न करता है । बरमिंघम जैसे बृहद्‌ औद्योगिक नगर 
में, कम से कम ५० प्रतिशत लघु-स्तर औद्योगिक व्यवसाय हैं, ओर उनमें ५० से भी * 
कम कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं ।! जापान में, औद्योगिक जनसंख्या का ५३ प्रतिशत 
ऐसे छोटे व्यवसायों से जीविका उपार्जन करता है जिनमें ५से भी कम कार्यकर्ता 


नियोजित हें ।* बेल्जियम, हालेंड और स्विट्जरलेंड में अनेक छोटी-छोटी वस्तुएं 
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भारतीय उद्योग १८३ 


लूघू-स्तर पर निर्मित की जाती हैं। अमरीका में यह अनुमान किया गया है कि 
अमरीका के व्यापारिक व्यवसायों में १२-५ प्रतिशत लघु-व्यवसाय हें, जिनमें देश का 
४५ प्रतिशत श्रम नियोजित है, और बह सम्पूर्ण व्यवसाय के ३४ प्रतिशत का प्रवन्ध 
करते हैं।* प्रायः प्रत्येक देश में लघु-स्तर उद्योग जावित हैं, और वह अत्यधिक 
महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । 

४. भारत में लघ॒ु-स्तर उद्योगों के पुन्नॉवन के कारण ॥ औद्योगीकरण की 
उन्नत दक्षाओं में पहुंचे हुए देशों में से भो जब बृहद-स्तर के उद्योग लघु-स्तर के 
उद्योगों का विनाश करने योग्य नहों हो सके, तो भारत में घरेल उद्योगों को दुड़ता 
के विषय में समझ लेना कोई कठिन बात नहीं । घर और वाहर प्रतिइंद्विता के 
होने पर भी भारत में घरेल्‌ दस्तकारियों ने अपने को ज्यों-त्यों जीवित रखा है। 
घरेल उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए संक्षेप में निम्न हेतु बताये जा सकते हैं 


१. घरेल दस्तकार की निश्वलता और घर पर रहने की आदतों ने उसे 
पुरानी छकीर* का फकीर बना रखा है। इसके साथ ही वेकल्पिक कार्यों के अभाव 
में दस्तकार अपने पैतृक व्यवस्ताय को न तो त्यागने कोग्य बना और न ही उममें ऐसी 
इच्छा उत्पन्त हो सकी । 


२ जातिनपांति की प्रणाली भी इस बात के लिए उत्तरदायी है कि उसे' 
जाति-गत व्यवसाय से ही चिपके रहना पड़ा, हालांकि उनमें से लाभ का अंश निकल 
गया था। 

३. अपने ही मकान में, अपने परिवार के प्रिय सदस्यों की सहायता से अपयी 
इच्छा के आधार पर कार्य करने का एक निजी आकर्षण होता है। यह वातावरण 
बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होता है, और उसे ऐसा लगता हैँ कि वह अपने व्यवसाय का 
विशेषज्ञ है । ह 


४. हमारी जनसंख्या के ६५ प्रतिशत का व्यवसाय कृषि है किन्‍्त इस 
कृषि से जो रोजगार मिलता हूँ, वह स्थायो नहीं । वर्ष में तीन-चार मास के लिए 
किसानों को बेकार रहना पड़ता है। अनेक ऐसे प्रक उद्योग हैं, जिन्हें करषि के साथ 
जोड़ा जा सकता है । 


ह ५. अब भी भारत में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, जो कलापूर्ण कार्य के 
लिए मूल्य देने को तेयार हैँ और उसके ग्राहक हैं। उनके संरक्षग ने अनेक पुरानों 
दस्तकारियों को पतन से बचा लिया हूँ । 


६. कतिपय ऐसी वस्तुएं हैँ, जिनकी मांग स्थानीय है, अल्प है अथवा अत्य- 
धिक सीमित है, और इसलिए उनका मशीन से उत्पादन नहीं हो सकता। उनका 
'बरेल उद्योग में ही निमाण किया जा सकता हे । 


७. घरेल दस्तकार में यह योग्यता है कि वह भिन्न ग्राहकों की भिन्न रुचियों 

'के लिए अनेक ढंगों को चालू कर सकता है, और उन्हों के कारण वह स्थिर रहा और 

उन्होंने उसे मृत्यु से बचा लिया । बाजार की निकटता उसे अपने ग्राहकों की आवश्य- 

कताओं का अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करती है, और उसके कारण वह इस 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता हैँ कि उन्हें कोन-सी बात सर्वाधिक संतुष्ट करेगी । 
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१८४ भारतोय अर्थशास्त्र 


८, गांव का एकाकीपन अभी पूर्णतया नप्ट नहीं हुआ और अनेक ग्रामीण 
दसरतकारियां अब भी ऐसी हैं, जिनका मुकावछा मशीन की बनी टवस्तुएँ नहीं कर 
सकती । 

९, कुछ कछाकारों ने अपने को नई अवस्थाओं के अनुकूल बना लिया हैं और 
उन्होंने अपनी दस्तकारी को नये पदार्थों अथवा नये औजारों का छाभ उठाकर बचा 
लिया है । जुलाहे ने मिल के बने सृत और वेशपूर्ण शटल (सृत की नली) को, रंगरेज 
ने बनावटी रंगों को, दर्जी ने सिलाई की मशीन को, ठठेरे ने पीतल और तांबे की 
चादरों को और लोहार ने मशीनों के बने लोहे को अपना लिया हूँ । 


१०. हाल ही के दिनों में भारतीय रुचि में भी कुछ परिवर्तेत हो गया जान 
पड़ता है, और हाथ की बनी वस्तुओं का फिर से पोषण होने छूगा | भारतीय भावना 
अब “भारतीय वस्तु को खरीदो” आन्दोलन के पक्ष में हो गई है और उसे बल प्रदान 
करने लगी है, और फलस्वरूप घरेल दस्तकारियों को स्वाभाविक रूप में लाभ प्राप्त 
हुआ है । 
११. हाल ही के वर्षों में, केन्द्रीय और राज्य-सरकारों ने भी घरेल उद्योगों को 
पनपाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान किये हें । 

यही कुछ अंश हैं, जिनके कारण भारत में घरेल दस्तकारियों की आश्चर्यजनक 
उपयोगिता प्रकट हो जाती है। 


५. घरेल उद्योगों की वतेमान स्थिति। भारत में सब घरेल उद्योगों की 
समान दशा नहीं है। उनकी वर्तमान अवस्था प्रत्येक के साथ होने वाली मशीनी वस्तुओं 
की प्रतिदंद्धिता के आधार पर भिन्न-भिन्न है । कुछ दस्तकारियां तो संपूर्णतया मर ही 
गई हैं । उदाहरण के लिए, ढ।का की मलमल का तो नाम-निशान ही नहीं मिल सकता । 
कुछ अन्य ऐसी हैं, जो मृतप्राय दशा में हैँ, अर्थात्‌ हाथ-कताई और अभी कुछ अन्य 
हैं, जैसे व॒नने के हाथ के कर्षे, कि जो हाल ही के वर्षों में पुन: सांस लेने लगे हें। 


प्रो० राधाकमल मुकर्जी ने घरेल दस्तकारियों की एक बहुत लम्बी सूची दी 
है, जो अब भो देश के भिन्न भागों में जीवित हैं।? उनमें से कुछेक हम यहां 
देते हैं: बनारस, इलाहाबाद और जोनपुर के जिलों में अनेक गांवों में टोकरी बनाना, 
मलाबार और दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल में रस्से बटना, चटाई बनाना, पंखियां बनाना; 
आसाम में रेशम के कीड़ों का पाछना, मेरठ, बदायूं, मिर्जापुर (उ० प्र०), बोलपुर 
(बंगाल), चेन्नापटन (मैसूर) और कोंडापल्ले (मद्रास) में छाख और खिलौने 
बनाना; अमृतसर, मिर्जापुर और वनारस में दरियां बताना; मुशिदाबाद, मालदा,, 
मंदुरा और भागलपुर में रेशम बुनना; मिर्जापुर (उ० प्र०) और नदिया (बंगाल) 
में कल़ापूर्ण मिट्टी की मृत्तियां बनाना; तिन्नेवल्ली (मद्रास) में लंगियां और साड़ियां 
बनाता; फतहएुर और फरीदाबाद (3० प्र०) में कांच की चूड़ियों का काम ॥ 
डा० मुकर्जी उल्लेख करंते हैं, “प्रत्येक जिले के एक या अधिक गांवों में सती कपड़ा 
और रेशम की बनाई होती हैं, कड़ी का काम होता है, सोने, चांदी, तांबे, द्िघातु, 


बस, बेंत, पीठ और चमड़े का ऊँचे स्तर पर कलापूर्ण काम होता है। सारे देश भर 


मे कर्घों पर कताई और बुनाई का काम होता है। साबुन-साजी का भी बहुत विस्तार 
-के रथ काम किया जाता है। ) 





4, 66 #60॥0776 29709]078 07 (०१७४४ 779079, /9#4; 970. 44-.-2,. 


भारतीय उद्योग १८५, 


अब हम कुछेक महत्वपूर्ण घरेल उद्योगों पर विचार कर सकते हैं । 

६. सूती कर्घों का उद्योग । यह कहना भूल है कि कर्घा उद्योग अधूरी दशा 
में है अथवा इसका कोई महत्व नहीं। भारतीय टेरिफ बोर्ड, १९३२ (भारतीय तटकर 
संघ--78४४१ 830970--रिपोर्ट, पृ० १५७) के अनुसार कर्घा उद्योग मे छग- 
भग १ करोड़ आदमी छगे हुए थे--इससे अधिक संख्या केवछ कृषि की ही हूँ | उसी 
तटकर संघ ने अनुमान किया था कि देश में कर्घों की संख्या अढ़ाई लाख हूँ। 
क्षे द्वारा सूत की खपत और कपड़े का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा हैं । १९०० 
में २२ करोड़ पांड से ८८ करोड़ गज और १९३८ में ४७ करोड़ ९० लाख पौण्ड से 
१९२ करोड़ गज से कुछ कम बना था। गत २० वर्षों में जो प्रगति हुई हैं, वह विशेषः 
उल्लेखनीय है। इस प्रकार कर्घों का उद्योग न तो मरा ही है, और न ही गिर रहा 
है, औरन ही किसी भी दशा में महत्वहीन है। 

भारतीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चर्खा-संघ के कार्य-- 
कलापों द्वारा विशेष रूप से, इस उद्योग को पुनर्जविन प्रदान करने में सहायता प्रदान 
की हैं। सरकार भी इस दिशा में पीछे नहीं रही। १९३४ में, पंचवर्षीय योजना का 
आरम्भ किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग' की उन्नति के छिए प्रांतीय 
सरकारों को ५ छाख रु० वाधिक देना किया था। जून १९५० में, भारत सरकार ने 
हँडल्मों के उत्पादन के निमित्त कतिपय सूत की किस्मों को सुरक्षित रखते की घोषणा 
की थी । 

युद्वोत्तर-काल में हेंडडम उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामता करना पड़ा 
है, अर्थात्‌ मिल-उत्पादन में व्यूनता के कारण सूत की पूरति में कमी हुई। भारत पाकि- 
स्तान की तनातनी, जिससे पाकिस्तान का निर्यात प्रभावित हुआ, और बर्मा तथा 
राजनीतिक संकटों के कारण अन्य सुद्रपूर्व के देशों के बाजारों की क्षति हुई। इन 
अंशों के कारण उत्पादन में भारी गिरावट हुई और वाजार में माल रुक गया। 
१९४७ में केन्द्रीय अनुदान बंद हो जाने से प्रांतीय सरकारों ने उद्योग की सहायता 
में न्‍्यूनता कर दी ओर मद्य-निषेष को नीति के कारण प्रान्तीय सरकारों की आयों 
पर प्रभाव पड़ा। १९४९ में हेडलम उद्योग पर बड़ा भारी संकट आया । इस 
उद्योग को सहायता देने को दृष्टि से भारत सरकार ने हँडलरूम के वस्त्र को निर्यात-- 
कर की छूट दे दी । विदेशों को निर्यात करते की एक योजना बनाई गई। सरकार 
ने अपनी आवश्यकताओं का एक-तिहाई हेंडलम से खरीदना चाहा। किरायों. में 
विशेष रियायतें की गईं। समस्या का मर्म यह है कि आवश्यक किस्म के सूत की 
नियमित पूर्ति हो । इस उद्देश्य के लिए देश के तकुओं के एक निश्चित अनुपात को 
हेडलम के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। 

७. रेहाम उद्योग | भूतकाल में रेशम का उद्योग भारत में बहुत-ही बढ़ा-चढ़ा 
था । किन्तु जिन कारणों ने हेडल्म के सूती उद्योग को प्रभावित किया था, उन्होंने 
भारतीय रेशम उद्योग को भी क्षति पहुंचाई। बनावटी रेशम का आविर्भाव उसके - 
कफन में एक ओर कील सिद्ध हुआ। 

फलत:, भारतीय रेशम उद्योग की स्थिति ईर्षा-रहित है । भारतीय रेशम घरेल. 
बाजार तक में हीन-दृष्टि से देखा जाता है। इसके तह करने की रीति इतनी खराब है कि 
घरेलू जुलाहा भी चीन और जाषान के तह किये रेशम को उपयोग में लाना बेहतर 
समझता है। भारतीय रेशम भहे रूप में निर्यात्‌ किया जाता है, जिससे रोलिग (तह: 
करना और पालिश करना) विदेश में किया जाता है। इस उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र. 


१८६ भारतीय अथंज्ञास्त्र 


काइ्मी र, मैसूर और बंगाल हैँ और रेशम बुनने के लिए तिम्त नगरों के नाम उल्लेल- 
नीय हैं: मुशिदाबाद, तंजोर, बनारस, सूरत, अमृतसर और मदुरा । 

हाल ही के वर्षों में गिरते हुए रेशम उद्योग ने सरकार और देशभक्त भारतीयों 
का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने घरेलू-बनी वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने की 
प्रवत्ति का अधिकाधिक प्रदर्शेत किया है । सरकार ने एक केन्द्रीय रेशम बडे भी बताया 
है, जो कच्चे रेशम के उद्योग को उच्चत करेगा। इसके मुख्य कार्य-कलाप यह हैं : 
वैज्ञानिक और कला-कौशलछ सम्बन्धी अनुसंधान, शहतूत की खेती को उन्नत करता, 
स्वस्थ रेशमी कीडों का पालन और वितरण, टैकनीकल सलाह देना, रेशम के बाजार 
को उन्नत करना, आंकड़ों को सँप्रहित करना, और उद्योग की उन्नति के लिए सरकार 
को परामर्श देना । 

८. ऊनी उद्योग । ऊन की बनी हुई महत्वपूर्ण वस्तुएं शाल, कालीन, कम्बल 
पट और पश्ममीने हैं । 

कोई समय था, जब काइमीर के शालरू बहुत मशहूर थे और उनसे भारी- 
भरकम कीमतें वसूल होती थीं। भारतोय नरेश-वाद के क्षय से भयंकर संकोचन 
हुआ । घरेलू मांग का तो लगमग सफाया ही हो गया किन्तु योरोपियनों की 
मांग ने इस उद्योग के पतन को किसी सीमा तक बचा लिया । जो भी हों, 
योरोपियनों की मांग स्पष्टतः सस्ती किस्म के लिए थी, और फलतः घटिया शालों 
के लिए । इससे घटिया किस्म का माल तैयार होने लगा । गत सदी के सन्‌ ३० 
के आरम्भ में, काश्मीर में भीषण अकाल पड़ने के कारण इस उद्योग को भारी 
धक्का लगा । १८७१ में फ्रांस और एशिया के यूद्ध ने योरोपीय मांग को रोक 
दिया और (इंग्लेंड में) पैपले में शालों के निर्माण ने उद्योग की स्थिति को और भी 
क्षीण कर दिया। काश्मीरी पश्मीनों--हाथ के वुने शाल-की आज भी बहुत ख्याति है । 

कालीन-उद्योग ने मुगल बादशाहों के संरक्षण में उन्नति की थी । किन्तु 
इसकी भी मृगल राज्य ज॑सी ही दशा हुई। विदेशी बाजारों के संकेत से रासायनिक 
रंगों और भड़कीले डिजाइनों के कारण भारतीय कालीन उद्योग में से कछा और 
सजीवता का लोप हो गया हे। फलस्वरूप, घरेल दस्तकारी के रूप में कालीन 
उद्योग क्रियात्मक रूप में मर चुका हे। और इन दिनों अधिकांश कालीन फेैक्ट्रियों 
ओर जेलों में बनते हे । अमृतसर (पंजाब) कालीन-उद्योग का महत्वपूर्ण केन्द्र है । 
इस उद्योग के अन्य केन्द्र हें : बीकानेर, मिर्जापुर, एल्लोर और आगरा। 

कंबल-उद्योग का आश्ञापूर्ण भविष्य है । कंबलों के लिए जो ऊन काम में 
आती हैं, वह देश के सभी भागों में प्राप्य है। इसके अतिरिवत इसके लिए घरेलू 
बाजार भी बहुत बड़ा है। क्रियात्मक रूप में इस दिशा में विदेशों प्रतिद्वंद्विता' भी 
नहीं। थोड़ी-सी सावधानी और ध्यान देने से इस उद्योग को सहज ही उन्नति की 
जा सकती है । ह | 

९. हाथ-बने कागज का उद्योग । भारतीयों में हाथ के बने कागज की कला 
का सदियों से चलन है। भारत में प्राचीनतम कागज पर जो. पांडुलिपी मिली हें, 
यह तेरहवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश की हें।* काइमीर अकबर के काल से 
कागज के लिए प्रख्यात था। _ अहमदाबाद में भी, कागज बनाने का व्यापार 
फलता-फलता था और १८४८ में, ८०० आदमी और लड़के नित्य कागज बनाने 
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के काम में नियोजित किये जाते थे।* केवछ एक पीढी पीछे की बात है कि 
मुसलमानों का एक वर्ग, जिसे काजी कहा जाता है, हुगली, हावड़ा और मुशिदाबाद 
(बंगाल) के जिलों में इस उद्योग में लगा हुआ था। 

इस समय में भी देश के अनेक भागों में और भारत भर को जेलों में 
हाथ का कागज बनाया जाता है । देश के ऐसे मख्य भाग यह हैं: काश्मीर, हेदराबाद, 
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बम्बई और मद्रास। 

इस लाभपूर्ण और प्राचीव कछा को पुनः जीवित करने के लिए सक्रिय 
यत्न किये जा रहे हें | अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ ने बंगारू, बिहार, उड़ीसा, 
बंबई तथा अन्य स्थानों में बांस, कागज की रही, जूट की रही तथा अन्य वस्तुओं 
से कागज बनाना शरू किया हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रेरणा से देहरादृत की 
जंगल अनुसन्धानशाला प्रयोग कर रही है कि इस घरेल उद्योग को कंसे उन्नत किया 
जा सकता है, और इसके साधनों में क्योंकर प्रगति हो सकती है। यदि कागज की 
मिलें गूदे की पृत्ति करती रहें तो इससे स प्राचीत उद्योग को उद्चत करने को 
सुविधा हो सकती हे । 

१०. घरेल उद्योगों की बराइयां और उपचार । भारतीय घरेल उद्योगों 
का अध्ययन यह प्रकट करता हैँ कि वह सुखद स्थिति में नहों है । कुछ एक उनमें 
से मर भी चुके हें, कुछ अन्य मृतप्राय है और, कुछ और पानी पर तिरनते के 
समान संघर्ष कर रहे हे । 

घरेल दस्तकारियों के सामने जो कठिनाइयां हूँ, उनमें से कुछेक निम्न हे 

(क) अर्थ-व्यवस्था की सुविधाओं का अभाव और कारीगरों का ऋऋणी 


होना । 

(ख) संगठित बाजारों की अनुर्पाध्थति, जो कारीगरों को पूर्णतया बिच- 
वयों की दया पर छोड़ देती है । 

(ग) अयोग्य प्रणालियां और उत्पादन की ऊँची लागत, जिससे छाभ का 
अंश नाममात्र रह जाता है । 

(घ) निरक्षरता, अज्ञानता और कारीगर की अनृदारता के कारण अयोग्य 
मानवता का अंश । 

हमारे घरेल उद्योगों को पुनः: जीवित करने के लिए यह आवश्यक हैँ कि 
इन दो दोषों को दूर करने के विषय में सोची-समझी हुई योजना वनाई जाय । इस 
दिशा में निम्न उपायों का संकेत किया जा सकता है 

१. शिक्षा का विस्तार, सामान्य और कहा-कौशल सम्बन्धी, किया जाय, 
ताकि कारीगरों में से अज्ञानता और अनुदारता दूर हो । 

२. कारीगर को अर्य-व्यवस्था और सामाजिक उद्धार के लिए एक गम्भीर 
आन्दोछून किया जाय। 

३. उसे उवार-पट्टे की प्रणाड़ी पर अधिक योग्य और बेहतर औजार दिये 
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जाये और साथ ही उचित दरों और सरल शर्तों पर आवश्यक गुणों वाले कच्चे 
पदार्थ भी दिये जायेँ। 

४. नये और आकर्षक डिजाइन उसके ध्यान में लाते रहना चाहिए ओर 
उसके मार्ग-दर्शन के लिए जगह-जगह जाने-आतने वालों को भेजते रहना चाहिए और 
उन्हें आवश्यक प्रदर्गन देने चाहियें। 

५. औद्योगिक प्रदर्शनियां की जाय॑ ताकि घरेल दस्तकारियों के उत्पादनों 
को आवश्यक प्रचार मिल सके, और उत्पादक और उपभोक्‍ता के बीच की खाई पूर्ण 
हो सके | 

६. संग्रहालय तथा मार्कोटेग के डिपो खोले जायं, ताकि कारीगर को 
मार्केटिंग के कठिन कार्य से मुक्ति मिले और वह केवल उत्पादन-कार्य में ही अपनी 
शक्ति लगाये । 

७. मार्केटिंग और अर्थ-व्यवस्या और कारीगर की सहायता सम्बन्धी सब 
समस्याओं का निराकरण सहकारिता में निहित जान पड़ता है, और इससे उसकी 
आधथिक, नैतिक और शिक्षा-विषयक प्रगति होगी | सहकारिता उसे आर्थिक, और 
मार्कोटग की सहायता देने के अतिरिक्त उसमें आत्म-विध्वास और आत्म-नियंत्रण 
की भावना भरेगी। 

८. अनुसन्धान के प्रयोगों द्वारा हमें उसकी योग्यता को इतना ऊंचा बनाये 
रहना चाहिए कि वह अपने को सदैव मशीत से आगे ही देखे, पीछे नहीं, क्योंकि इस 
समय तो वह नितांत हीन-अवस्था में है । 

९. घरेल दस्तकारियों को शिल्प-संघों में संगठित किया जा सकता है । इस 
प्रकार के संध काइमीर में बन भी चुके हूँ । 


१०. १९३४ में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा स्थापित कमेटी की सिफा- 
रिशों के अनुसार सरकार की सहायता से मार्केटिंग और अर्य-व्यवस्था की कम्पनियां 
बननी चाहिएं, ताकि कारीगरों को यह सुविवाएं दी जा सकें । 

११. एक बहुत ही आवश्यक कार्य यह जान पड़ता है कि घरेलू उद्योगों का' 
नवीन वृहद्‌-स्तर उद्योगों के साथ गठबन्धन किया जाय । वर्तमान में, दस्तकारों 
एकाकी है । घर और बाहर से उसे सर्देव प्रतिद्रन्द्रिता का खतरा बना रहता हैं । 
उद्योग की भिन्न कड़ियों को श्रुद्धलाबद्ध करने की नितांत आवश्यकता है । 

सरकार ने लवबु-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए योरोप में विशेष यत्न 
किये । १९३५ से, भारत में भी, केन्द्रीय ओर प्रास्तीय सरकारें घरेल उद्योगों पर 
विशेष ध्यान दे रही हैं । घरेछू उद्योगों को पुनर्जोवित करने और उन्नत क रने के लिए 
धन खर्चे कर रही हें। किन्तु इस प्रकार के यत्त देश भर में बिखरे हुए घरेल उद्योगों 
की आवश्यकताओं के तुल्य नहीं हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे घरेल 
उद्योगों पर लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या आश्रित है, ओर इस प्रकार के उद्योगों से 
जिन आथिक लाभों की आशा की जाती है, और उन वस्तुओं का कला की दृष्टि से 
जो मूल्य होता है, एक विशिष्ट यत्न करने की आवश्यकता जान पड़ती है। 


भारत सरकार ने १९४८ में जो घरेलू उद्योग बोडे (४७ (005#8806 
+967867788 30470 ) स्थापित किया था, उसका १९५० में पुनः निर्माण किया 
सया। इस बोडे के निम्न कार्य हैं: (क) केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य के 
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अनुदानों सहित उत कोप़ों का लेन-देन करवा, जो घरेलू उद्योगों की प्रगति के लिए 
उपलब्ध हैं, (ख) घरेल उद्योगों से सम्बन्धित योजनाओं की देखभाल कराना, उन्हें 
चलाना और उन्हें ' प्रारम्भ करना; (ग) घरेल उद्योगों से सम्बन्धित योजनाओं को 
बनाने और चलाने के लिए भिन्न राज्यों को परामर्श देता और सहायता करना; और 
(घ) घरेल्‌ उद्योगों के विषय में राज्य सरकारों के कार्य -कलापों को श्रुद्ध लाबद्ध क रने 
में सहायक होना । 

बोर्ड ने निम्न तात्कालिक' कार्यक्रम का निर्णय किया: (१) वर्तमान घरेल 
उद्योगों का झीघछ्वातिशीक्ष पर्याहोकन किया जाय, (२) लघ॒ृ-स्तर उद्योगों के लिए 
उन्नत मशीनों के उपयोग के लिए श्रम को शिक्षित करने की व्यवस्था; (३) सह- 
कारिता आधार पर घरेलू उद्योगों की प्रगति के विषय में प्रोत्साहन देना; और (४) 
भारत तथा विदेशों में घरेलू उद्योगों के उत्पादवों के लिए बाजार की व्यवस्था 
करना । 

उन ग्राम-उद्योगों की सहायता करने का निर्णय किया गया, जिन्‍्हें वृहद्‌-स्तर 
व्यवसायों की प्रैतिद्वंद्विता से क्षति होती है, अर्थात्‌ चमड़ा रंगाई और चमड़े को दस्त- 
कारी हाथ-कताई और बुनाई, जूट और ऊन की कताई, मिट्टी के बेन बनाना, 
खाने योग्य तेल, धातु का काम, धान से चावल निकालना, रस्से बनाना, हाथ बना 
कागज, आदि । 

पंचवर्षीय योजना में भी भारतीय सरकार ने घरेलू तथा लघु-स्तर उद्योगों को 
पर्याप्त महत्व दिया है यद्यपि इन उद्योगों को उन्नत करना राज्य सरकारों की जिमे- 
दारी है लेकिन फिर भी केन्द्रीय सरकार ने नीति, अनुसन्धान तथा उत्पादन योजनाओं 
के निर्माण करने में अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व लिया है। लगभग सभी राज्य सर- 
कारों को आदेश दिया गया है कि वे इन उद्योगों की उन्नति के लिये विशेष योजनाएं 
बनायें। कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं तैयार भी कर लीं है । 


 सत्रहवों अध्याये 
वृहृद्‌-स्तर उद्योग (१) 


(१. सूती मिल कारखाना उद्योग। इसका महत्व--हमारे देश में इस 
उद्योग की असाधारण महत्ता है। इस उद्योग में लगभग एक सौ करोड़ रुपये की 
पूँजी लगी हुई है और यह लगभग ५ लाख श्रमिकों तथा उनके परिवारों को आजी- 
विका प्रदान करता है और यदि हम उन लोगों की संख्या भी सम्मिलित कर लें, 
जो कृषि और सूती वस्त्र के वितरण तथा साथ ही जो सूती-बस्त्र का व्यापार करते 
है, तो सम्भवतः: यह कहना अत्युक्ति नहीं कि इस उद्योग पर प्रत्यक्षत: अथवा अधप्र- 
त्यक्षत: १ करोड़ ५० लाख व्यक्ति आश्रित हैं । " 

युद्युपि भारत में पहली मिल कलकत्ता में १८१८ में स्थापित हुई थी, तयापि' 
उद्योग की | सही अर्थों में नींव बम्बई में रखी गई थी, जब॒कि १८५४ में वहां, एक मिल 
की स्थापना हुई थी । तत्पशचात्‌ और भी मिले शुरू को गई । विशेबरूप से अहमृदा- 
बाद, शोल्यपुर और नागपुर के प्रदेशों में । प्रथम विश्व-युद्ध से तत्काल पहले के 
सम्नय में भारतीय सती उद्योग अच्छे ढंग से चल रहा था और यातायात में संकुचन 
तथा सेनिक उहइयों के लिए मांग में वृद्धि के कारण युद्ध ने उसे विशेष प्रगति 
प्रदान की । 


युद्धकाल की चहल-पहल समाप्ति के साथ ही भारतीय सूती-उद्योग के 
लिए अभूतपूर्व मंदी लेकर आई और १९२५ में तो स्थिति और भी संकटपूर्ण हो: 
गई । इस मंदी के लिए निम्न अंश उत्तरदायी थे : जापान द्वारा गलू-घोंट' प्रति- 
हंद्गिता, आन्तरिक प्रतिद्वंद्िता, ऊंचे पगार, स्थानीय ऊचे टेक्स और बम्बई को अन्य' 
ऊंची लागतें, दोपपूर्ण संगठन, पूंजी का सीमा-आधिक्य, इत्यादि । सहायता के उपाय 
के रूप में, १९२६ में रूई उत्पाद-कर हटा दिया गया । समय पाकर यह उद्योग संर- 
क्षण के लिए अधिकारी बन गया, किन्तु ब्रिटिश-वस्त्र की आयात को प्रायमिकता की' 
स्वीकृति होने के कारण, किसी सीमा तक, यह संरक्षण नष्ट-प्राय हो गया। हितीय 
विश्व-युद्ध के आरम्भ के समय यह नहीं कहा जा सकता था कि भारतीय सूती-उद्योग 
सुखकर ढंग से चल रहा था। 


द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व के दस वर्षों में भारतीय वस्त्र-उद्योग लगभग अंध- 
कार पूर्ण समय में से निकल रहा था। युद्ध की घोषणा ने आशा की एक किरण 
छिटका दी थी। १९४२-४३ में सूतीवस्त्र की निर्यात ८१ करोड़ ९० राख गज की 
थी, जो १९३८-३९ से चार गुना अधिक थी । लंका, आस्ट्रेलिया, अफ़ोका और मध्य- 
पूर्व के समूद्र पार देशों में आश्यार्तीत मांग है। विदेशी श्रतिइंद्विता होने पर भी उसका 
स्वागत हुआ है । जापानी आयात पूर्णतया लोप हो चुके हे और इंग्लेड के आयात में 
भी पर्याप्त न्यूनता हो चुकी है । किन्तु जापानी उद्योग को पुनः तीत्र गति से जारी 
किया जा रहा है । इंग्लेड भी बलवान प्रतिद्वंद्वी है। भारतीय उद्योग को विदेशी प्रति- 
हुंद्धिता का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। १९४९-५० में भारत ने ९१-५ 
सिलियन (दस लाख का एक मिलियन) गजों को आयात की थी. 


बृहद-स्तर उद्योग । १९९ 


जो भी हो, उद्योग के लिए य द्व केवल वरदान ही नहीं था । श्रम विषयक कष्ट 
हुए, पगारें बढ़ गई और महंगाई भक्तों की स्त्रीकृति करनी पड़ो। मशोनों, रुई और 
मिलों के सामान को आयात करना आसान नहीं था, जिससे मांग को वद्धि के फलस्वरूप 
उद्योग को विस्तार नहीं दिया जा सका। टेक्सों में वृद्धि हुईं। इस सब का अर्थ उत्पा- 
दन का उच्चतर मल्य था। मशीनों का अत्यधिक अवमल्यन हुआ। रूगभग ६०% 
मशीनें पुरानी है और उन्हें बदल डालने की आवश्यकता है। साररूप में यह कहा जा 
सकता हैं कि युद्ध ने उद्योग के लिए तुलनात्मक सफलता का अवसर उत्पन्न कर दिया 

अप्रैल १९४८ में, वस्त्र पर से नियन्त्रण हटा दिया गया था, किन्तु जुलाई' 
१९४८ में पुन: नियन्त्रण करना पड़ा । दिसम्बर १९४८ से वस्त्र उत्पादन पर निय॑- 
त्रण लागू किया गया। इन नियंत्रण उपायों का उदव्य यह है कि उत्पत्ति में एक- 
रूपता ओर स्थिरता लाने के लिए उत्पादन में बद्धि की जाय और उत्पादन मं अनेक 
रूपता छाई जाय | वितरण का काय राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया है । कुछ राज्यों 
ने मिल-बने कपड़ों का राशन कर दिया । 


कड वर्षों से कपड़े के उत्पादन में ह्वास हो रहा था। पुनः नियंत्रण करने 
और राज्य सरकारों द्वारा व्यापार के सामान्य स्रोतों में हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप 
उत्पादन पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई नई संस्थाएं 
सस्‍्टाकों (माल) को खपाने के अयोग्य रहीं । कच्ची रई को पूति की कठिताई भी 
एक बहुत बड़ा अंश था | किन्त्‌- अब स्थिति सुबर रही है और उत्पादन बढ़ रहा है । 
१९५२ में कुल उत्पादन ४०७६-४० मिलयिन गज था और १९५२ में यह उत्पादन बढ़: 
कर ४६०३९ २० मिलियन गज हो गया। इस प्रकार धागे के उत्पादन में भी बड़ोची: 
हुई । धागे का कुछ उत्पादन १९५१ में १३०४ मिलियन पौण्ड से बढ़ कर १९५२ 
में १४४८ मिलियन पोण्ड हो गया । 

प्रथम पंच-वर्षोाय योजना में कहा गया है कि १९०५-५६ तक स्थापित 
क्षमता १६७१ मिलियन पोण्ड सूत की और ४७४१ मिलियन गज कपड़े की होगी. 
और अनुमानित उत्पादन १६०० पौण्ड सूत और ४५०० मिलियन गज कपड़ा होगा। 


निःसन्देह, भारतीय वस्त्र व्यवसाय ने बहुत उन्नति की है। किन्‍्त यह नहीं' 
कहा जा सकता कि उद्योग की स्थिति निर्तात स्थिर है। इसकी स्थिति को दइ करने 
के लिए निम्न उपायों का आश्रय लिया जा सकता हैं 


१. यह आवश्यक हैं कि अधिक छाभों के काल में सरक्षित कोप बनाने के 
लिए कार्य किये जाया और छाभों को उच्च लाभांशों में नप्ट नहों किया जाना 
चाहिए, ताकि यह उद्योग स्थिरता के साथ भविष्य का मकाब॒रा कर सके। 

२. यदि उद्योग को विदेशी प्रतिद्वंद्चिता का सकलतापूर्ण मकाबला करना हें, 
और विदेशी बाजारों में दढ़ पग जमाना है, तो यह आवश्यक होगा कि जापान की” 
तरह रुई को खरीदते और निर्मित वस्त्र को बेचने के लिए उच्चक्रोटि के व्यापारिक 
_ उपाय किये जायें। 

३. यह भी आवश्यक है कि वस्त्र की किस्म को उन्नत बनाने के प्रयत्न जारी, 
रखे जायें और उत्पादन में मिन्‍नता उत्पन्न की जाय। 

४. वस्त्र उत्पादन की मिलों में मर्शानों की पर्याप्त उनन्‍्तरति की आकव्यकता 
हैं। हावर्ड और व॒ुल्लों लिमिटेड के टकतीकल एक्सपर्ट मि. हेरल्‍्ड हिल की, जि्होंने, 


५९२ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


कुछ वर्ष हुए भारतीय मिलों का दौरा किया था, राय थी कि भारतीय मिलों में बहुत 
सी मशीनों को बदलने की आवश्यकता है । 

५. अज्ञानी और अन्यत्र व्यस्त डाइरेक्टर, अयोग्य और स्वार्थी मेनेजिंग 
एजेंट (कई मिलों में ऐसी अव्य-वस्था है), अर्थव्यवस्था के दोषपूर्ण बन्ध कि जिन्हें 
मौसमी-मित्र कहा जाता है, कुछ ऐसे दुर्बल चिह्न हैं, जिन्हें नष्ट कर देना चाहिए । 

६. सबसे बढ़ कर यह कि उद्योग के संगठन को और कसा जाना चाहिए। यह 
सनतांत व्यक्तिगत आधार पर संगठित है। प्रत्येक मिल ने रुई, मशीनों और मिल 
दम्बन्धी सामान को क्रम करते के निजी प्रबन्ध किये हुए हैं, और साथ ही अपने उत्पा- 
'दनों को विक्रय करने और अपने उपलब्ध साधनों के सीमित साधनों से बीमा करने 
के निजी अव न्ध किये हुए हैं। यह आवश्यक है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया 
जाय और सहकारिता के क्षेत्र को विस्तार दिया जाय। 

२८ जूट उद्योग । जूट उद्योग भी पहले (हँडल्म) हाथ के कर्षों' का उद्योग 
था और डा० फोब्स रॉयल (0708 स्‍809]96) के शब्दों में, “इसका रूप विस्तृत 
घरेल निर्माण का है। * * * * सभी वर्गों में इसका प्रवेश है और प्रत्येक गृहस्थी में 
इसका स्थान हैं ।” १८५७ तक, भारत से निर्यात होने वाली सनी की सब बोरियां 
हाथ से बनती थीं। १८५०-५१ में निर्यात का मूल्य २१,५२,७८२ रु० था।!' 


जूट-मिल उद्योग का श्रीगणेश जा आकूलेंड नाम के व्यक्ति ने किया था । 
उन्होंने सेरामपुर के निकट रिशरा में पहली जूड मिल की स्थापना की थी। १८५९ 
में, बोनियो जूट कम्पनी ने बिजली से चलने वाली पहलो रूम लगाई थी। पहले तो 
बहुत धीमी प्रगति थी, और पहली मिल को बन्द कर देना पड़ा था। किन्तु कुछ ही 
बरसों में, जूट मिलों का कार्य बहुत चल निकला और वैलेस के शब्शों में, “उन्होंने ', 
१८६८ और १८७३ के बीच “केवल रुपया ही बनाया । 


प्रथम विद्व-युद्ध से इस उद्योग को बहुत प्रेरणा मिली। किन्तु, युद्धोत्तर वर्षो 
में यह सुखद स्थिति में नहीं था, विशेष रूप से १९३० के वर्षों में विश्व-विस्तृत आथिक 
मंदी के कारण । संक्षेप में यह कहना चाहिए कि भारत ने जूट उद्योग में निरन्तर 
प्रगति की है। युद्ध की घोषणा से इस उद्योग में पुन: जान पड़ गई। उसके बाद से यह 
उद्योग निरन्तर फूल-फल रहा हे । जो भी हो, युद्ध के कारण पूर्ण छाभ प्राप्त करने के 
मार्ग में विदेशी बाजारों की क्षति और जहाजी कठिनाइयों की वाधाएं थों। हाल ही 
के युद्ध ने इस उद्योग की दु्बंछताओं को अस्थायी रूप में छिपाने में भी सहायता प्रदान 
की है। केवल आमूल रूप में पुनः संगठन ही इस उद्योग को सुदृढ़ बना सकेता है । अनि- 
वार्य रूप में, अभिनवकरण ही इसका केवल मात्र स्थायी निराकरण जान पड़ता है। 


विभाजन ने संपूर्ण जूट उत्पादन के एकड़ों में से भारतको ७२९८ और जट 
निर्णाण में से ७३% वंचित कर दिया है। संपूर्ण, ११३ जूट मिलें भारत में है । विभा- 
जन के शीक्ष बाद, पाकिस्तान ने 'जूट की लड़ाई शुरू कर दी। १९४८ में एक समझौता 
किया गया, किन्तु पाकिस्तान ने ईमानदारी के साथ उसका पालन नहीं किया। पाकिस्तान 
अपने ही यहां इस उद्योग को उन्नत करने की चेष्टा कर रहा है । भारत भी, जूट के 
विषय में अपने को आत्म-निर्भर कर लेना चाह रहा है। | ह 

जूट-वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है । १९४७ में १०१ लाख टन के विरुद्ध . 





7. 70% 0708 फै07%89--7009 कां07008 ?]8068 ०7 [748, 880, ल्‍0; 20]. 


बहुदु-स्तर उद्योग १९३ 


१९४८ में १०४ राख टन का उत्पादन बढ़ गया। यदि हम गेर-एसोसियेशन मिलों के 

लगभग ७० हजार टन को भी शामिल कर लें, तो संपूर्ण उत्पादन, यदि बढ़ेगा नहीं, तो 
१९४६ के निकट तक पहंंच जायगा, जो १०७ छाख टन था। जो भी हो, १९५० 
में, यह उत्पादन केवल ८३६ लाख टन था । 


हा लोहा और इस्पात उद्योग । यदि हम कृषि और उद्योग की उचन्नति के 
कार्य क्रमों को सफलतापूर्वक निभाना चाहते हें और देश के जीवन-मान के स्तर को उन्नत 
करना चाहते हें, तो स्वदेशी लोहे तथा इस्पात के उद्योग को उन्नत करने की तात्कालिक 
आवश्यकता के विषय में किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता । यह लोहे और इस्पात 
गी उद्योग है, जो फेक्ट्रियों, औजारों और साधनों, मशीनों, ट्रंक्टरों, मकानों, बिजली 
घरों, इंजनों, जहाजों के छिए आधारमूलक कच्चे पदार्थों को पूति कर सकता है और 
सबसे बढ़कर आथ्थिक प्रगति के लिए यह अत्यावश्यक हे । 


नवीन प्रणालियों और बहद-स्तर पर अभी हाल ही से लोहे और इस्पात का 
निर्माण जारी हुआ है। सबसे पहला और वास्तविक सफल यत्न टाटा आइरन एंड 
स्टील कंपनी ने किया था, जो १९०७ में स्थापित हुई थी | उससे अगले वर्ष आसनसोछ 
के निकट हीरापुर में इंडियन आइरन एंड स्टोल कंपनी ने अपने कारखाने बनाये और 
१९२३ में, भद्गावटी में मेसूर आइरन वर्क्स को स्थापना हुई। १९३७ में, स्टील कार्पो- 
. रेशन आवब्‌ बंगाल को स्थापना हुई। टाटा आइरन एंड स्टील वकस की क्षमता 
८,५०,००० टन की हैं, स्टील कार्पोरेशन आज बंगाल को २५०.००० टन की और 
संसूर आइरन एंड स्टील वक्‍्स को २५ हजार टन को क्षमता हूं । 


भारतीय छोहे और इस्प्रात का उद्योग टाटा आइरन एंड सटीक वक्‍्स का 
क्रियात्मक रूप में पर्यायवाची बन गया है । कामनवलथ के महानतम व्यवसायों में से यह 
एक हैं। टाटा आइरन वक्‍स की विलक्षणता यह हैँ कि इसकी निजी कोयले की खानें हैं 
और लोहे की कच्ची धातु की पूर्ति के कोष हैं, चने के पत्थरों को खान हैँ ओर कच्ची 


काली धातु (/872970688 ) के भंडार हैं । 


प्रथम विश्व-युद्ध ने लोहे और इस्पात के उद्योग को बहुत उत्साह प्रदान किया 
था। किन्तु, युद्ध के उपरान्त, इस उद्योग का भी घोर मंदी से पाला पड़ा ओर फिस्क्रूू 
कमीशन ने तात्कालिक जांच की सिफारिश की, ताकि उसे संरक्षण की स्व्रीकृति दी 
जाय । तदनुसार, १९२४ में आयात-करों ओर सरकारी सहायता के रूप में सरक्षण का 
अनुदान किया गया। १९४७ में, जांच के अवसर पर इस उद्योग ने संरक्षण के लिए. 
अनुरोध नहों किया ओर इसीलिए उसे नहीं मिला । 


भारतीय लोढे और इस्पात के उद्योग को जो संरक्षण मिला था, उसका इसने 
उचित उपयोग किया, क्‍योंकि संरक्षण-काल में उसने उल्लेखनीय प्रगति की। उत्पादन 
की क्षमता बढ़ गई है, पद्चतियों में उन्नति हो गई है और छागत कम हो गई है ।" 


टाटा कम्पनी भारतीय बाजार के ७५% अंश को संतुप्ट करती है और छग- 
भग ६ लाख स्त्री-पुरुष श्रसिकों तथा उनके आश्वितों का पालन करती है । सार्वजनिक 
(सरकारी) कोष को यह लग भग ६४७ करोड़ रुपये कर रूप में देती है । भारत में म्‌ख्य 
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१. १९३३ में टाटा कम्पनी ने टेरिक बोड को जो स्मार-पत्र दिया था, उसके 
आधार पर। 


१९४ भारतीय अर्थशास्त्र 


लोहे और इस्पात के उत्पादकों की संपूर्ण छगी हुई पूंजी अनुमानतः ६८२ करोड़' 
रुपये हे । 
अनेक अन्य सहयोगी उद्योगों का भी जन्म हो गया है। उदाहरण के लिए, 
मशीनीटूलों (औजारों) का उद्योग है, जिसने १९४६ में लगभग ९ हजार टूल बनायें 
थे, जिनका मूल्य पौने दो करोड़ रुपये था। इसके अलावा टीन-प्लेटों और तारों और 
तार के कीलों तथा इंजीनियरिंग विषयक सामान्य उद्योग हैं । इंजनों और रेलों के 
पहिये निर्माण करने जैसे भी अन्य अनेक उद्योग उन्नत हो गए हैं । सब किस्म की मशीनों 
की अब भी आयात की जाती है। इसलिए, विस्तार के लिए इस दिशा में बहुत बड़ा 
क्षेत्र है। 
युद्ध शुरू होते से पूर्व युद्ध-सामग्री की महान तैयारी ने लोहे और इस्पात के 
उद्योग को खूब चमका दिया था। युद्ध शुरू होते हो वह और भी चमक उठा। अभूत- 
पूर्व समृद्धि का उदय हुआ । कीमतें, छाभ और उत्यादन--सब कुछ बड़ गए। 

युद्ध के उपरान्त, उत्पादन में क्षीणता और निर्यातों की गिरावट भारतीय 
लोहे और इस्पात के उद्योग के विशिष्ट कृत्य हें। १९५०-५१ में इस्पात का उत्पादन 
१०,०४,५६१ टन था । उत्पादन में कमी के मुख्य कारण यह हेः--कीयले की 
अल्प और चिन्ताजनक पूर्ति; श्रम-सम्बन्धी गड़बड़ें ओर यातायात की कठिनाइयां । 

उद्योग के मुख्य उत्मादकों की स्थापित क्षमता अनुमानतः १,०७१,००० टन 
पूर्ण इस्पात और १,८७८,००० टन कच्चे, लोहे की हैं । ढलाई के कारखानों को तीन 
लाख टन वाधिक कच्चे लोहे की दरकार होती है, और दूसरे दर्जे के उत्पादकों को ३ 
लाख टन इस्पात की छड़ों की जरूरत होती है । पूर्ण इस्पात की खपत का अनुमान १० 
लाख टन किया गया है, जो संभवत: १५ या २० छाख टन तक जा सकती है। वृद्धि- 
करण की योजनाओं पर काम हो रहा है और क्रियात्मक रूप होते ही स्थापित क्षमता 
साई चार छाख टन हो जायगी । इस विस्तार के बाद भो उद्योग का क्षमता ओर देश 
की आवश्यकताओं के बीच न्यूनतम ४ लाख टतवों का टोटा रह जायगा। इसलिए प्रति 
वर्ष ६ लाख टन पूर्ण इस्पात की क्षमता वाले नये कारखाने की अत्यावश्यकता है । 

प्रथम पंच-वर्षीय योजना ने १९५५-५६ तक पूर्ण इस्पात की स्थापित क्षमता 
१,६५९,००० टन बनाई और अनुमानित उत्पादन १,३१५,००० टन कहा है । २१ 
दिसम्बर १९५३ को भारत सरकार और एक जर्मन कम्पनी ([९०प])]08 70 
42670982 ) के बीच एक समनुवन्ध (0 87860076) हुआ। इस समनुबन्ध के 
अन्तर्गत एक” हिन्दुस्थान इस्पात लिमिटेड नामक कम्पनी का निर्माण किया जायगा 
और इसु/वर लगभग १०० करोड़ रुपये व्यय किये जायंगे । 

.... ४. खांड उद्योग | भारत के विषय में विश्वास किया जाता हैँ कि खांड का यह 
असली घर है । कहा जाता हू कि भारत में उस समय खांड बनती और उपयोग में 
लाई जाती थी, जब कि शेष दुनियाँ उसके नाम को भी नहीं जानती थी।" एक 
समय था, जब कि भारतीय निर्यात आयात से अधिक थे। किन्तु जावा की खांड ओर 
योरोप की सरकारी सहायता प्राप्त खांड की प्रतिद्वंद्रिता ने भारतीय खांड उद्योग का 
धातक संहार किया । ह 

प्रथम विश्व-युद्ध से जो प्रोत्साहन मिला था, वह केवल अस्थायी सहायता-सात्र 

_था ओर भारत में जा चन्द कारखाने थे, उनकी भी बहुत बुरी अवस्था थी । 

(, .77479867 (५7888, (ृपठ89 फचजए शकछहइीाओं 9 8 9०]087 ४6७० #& 
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वहद-स्तर उद्योग १९५ 


१९३२ में, इस उद्योग को १५ वर्ष के लिए संरक्षण प्रदान हुआ था। संरक्षण-कर 
के अधीन आश्रय मिलते पर इस उद्योग ने आश्चर्यजनक प्रगति की । दो वर्षों के 
अन्दर-अन्दर कारखातों की संख्या में ४०० प्रतिशत को वृद्धि हो गई है। ओर १९३ १- 
३२ से खांड के उत्पादन में ७०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त, 
आयातों में भी एकाएक हास हुआ है। १९३०-३१ तक दस छाख टन की औसत थी, 
किन्तु १९३६-३७ में शुद्ध आयात केवल १२ हजार टन के आसपास थो । इस समय भारत 
विश्व में खांड का महानतम उत्पादक है और महत्ता की दृष्टि से भारत में सूती 
वस्त्र मिल उद्योग के बाद दूसरा स्थान खांड उद्योग का है । 


कुछ ऐसो त्रुटियां ओर बावायें हैं, जिनके कारण भारतीय खांड उद्योग कष्ट 
उठा रह हैं: (१) सबसे बड़ी बाघा यह है कि भारत में गन्ने की उत्पत्ति बहुत कम 
है । वर्तमान में हमारा उत्पत्ति क्यूबा की अपेक्षा एक तिहाई है, जावा से एक चौथाई 
है ओर हवाई से द है । 

इसके अतिरिक्त गन्ने की कृषि का वितरण भी ठीक नहीं है; कुछ कारखानों 
के आस-पास तो बहुतायत है, ओर कुछ अन्यों के पास कमी हूँ । उत्तर प्रदेश और 
बिहार में शुगर कंट्रोल एक्ट्स (शक्कर नियंत्रण विधेयक) ने सुधार करने की दृष्टि से 
क्षेत्रीय विधि का परिचलन किया हूँ और प्रत्येक कारखाने के लिए क्षेत्र नियत और 
सुरक्षित कर दिये हें। 


(२) जिस कोमत पर कारखातों में गन्ना पहुंचाया जाता है, वह जावा की 
अपेक्षा बहुत ऊंची हे । 


(३) खांड के उत्पादन में हमारी ऊंची लागत का एक अन्य कारण यह हैं 
कि गन्ने पेलने का मोसम बहुत छोटा होता हे अर्थात्‌ वर्ष औसत में .११० दिन । इस- 
लिए यह आवश्यक है कि जल्दों पकते वारू। ओर देर से पकते वाली किस्मों को मालम 
किया जाय । । 

(४) पेलवे की क्षमता भी हमारे यहां कम है । इसका कारण दोषपूर्ण आकार, 
प्रकार और मशीनों का अमसंतुलित रूप और अनेक शूगर मिलों का अर्थ-व्यवस्थाहीन' 
आकार हैं । 

(५) अनेक मिलों की स्थिति भी अमंतोषजनक है । न तो वह कच्चे सामान 
की दृष्टि से ही ठीक हैं और न हो बाजार सम्बन्धों की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश ओर 
बिहार में क्रश: ७५% ओर ८१९ खांड के कारखावे हेँ। बम्बई में खांड की खपत 
सबसे अवबिक है, किन्तु उत्पादन अत्यल्त, दूसरी ओर विहार में उत्पादन अधिक ओर 
खपत भत्यल्प और मद्रास में उत्पादन थाड़ा और खपत अधिक होती है । 


(६) हमारे शक्कर उद्योग में एक अन्य मूलाधार दोष कृषि ओर निर्माण 
की दिशाओं के बीच परस्पर मे का अभाव हैं, जबकि अन्य देशों में दोनों का 
गठ-बन्धन एक सामानन्‍्य-अंग है। हमारे कारखाने निजी गन्ना नहों उगाते और इसी- 
लिए न तो परिमाण का उन्नत कर सकते हें और न हो उसके प्रकार को । « 

खाँड उद्योग की आवश्यक समस्याओं म एक उप-उत्पादनों (9ए [90- 
07608 ) को उपयोगिता के विषय में है । फूजछे को अधिक किफायत के साथ कागज 
और गत्ता बनाने के काम में छाया जा सकता हूँ, किन्तु वर्तमान में वह ईब्रन के काम आता 


१९६ भारतीय अभथंशास्त्र 


है। इसके बाद, सीरे की निरन्तर बड़ने वाली मात्रा कारखानों के लिए दिन-दितव सिर- 
दर्दी का कारण बन रही है और इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी हानि- 
कारक बनती जा रही है। उसका खाद के रूप में, चारे के रूप में, सड़कों पर प्लस्तर 
करने के रूप में और मद्यसार बनाने के रूप में उपयोग किया जा सकता हूँ। 


भारत में खांड उद्योग के विस्तार की अवस्थाएँ विशेष रूप से अनुकूल ज़ान 
पड़ती हैं । हमारे यहां गन्ने की बहुतायत है और सस्ता श्रम भी हैं। हमारी जन- 
संख्या का अधिकांश निरामिब होने के कारण हमें बहुत बड़ा बाजार मिला हुआ हैं । 
हमारी प्रतिअंश की वाषिक खपत ६-७ पौण्ड है, जो दूसरे देशों की तुलना में तुच्छ 
सी जान पड़ती है । आस्ट्रेलिया में प्रतिअंश की खपत १०५-८ पौण्ड वापिक हूँ, इंगलंड 
में ९०५४ पौण्ड और अमरीका में ९४८ पौण्ड है। जीवन-मान को किचिन्मात्र भी 
उन्नत करने से बहुत बड़ा क्षेत्र हाथ आ सकता है । 

द्वितीय विश्व-युद्ध ने भी खांड उद्योग की बहुत बड़ी पूर्ति की थी । खांड का 
नियन्त्रण छागू किया गया था। दिसम्बर १९४७ में यह हटा दिया गया था, किन्तु 
झूगर सिडीकेट की समाज-विरोधी नीति के कारण उसे पुनः लागू करना पड़ा और 
सिडीकेट की समाप्त कर दिया गया था। क्‍ 

१९०१-५२ में खांड का कुल उत्पादन १३५ लाख टन था। प्रथम पंच वर्षीय 
योजना के अनुसार १९५५-५६ तक खांड उद्योग की स्थापित क्षमता १५-४ लाख टन 
की हो जायगी और अनुमानित उत्पादन १५ लाख टन होगा । 

यह शोक की वात हैँ कि इस उद्योग को लगभग १८ वर्ष तक संरक्षण मिलते 
पर भी यह विदेशी प्रतिद्वन्द्विता का मुकाबला करने योग्य नहों हुआ । वस्तु-स्थिति यह 
है कि जब तक गन्ने के प्रकार में उन्नति नहीं हो जाती, और प्रति एकड़ की पैदावार में 
वृद्धि नहीं हो जाती, और जब तक पेलने की क्षमता नहीं बढ़ती, और अतिरिक्त 
लागतों को कम करते के लिए उप-उत्पादनों के उपयोग में वृद्धि नहीं की जाती, तब 
तक हमारा खांड उद्योग विदेशी प्रतिद्वंद्विता का सामना करने योग्य नहीं हो सकता । 

»५. कागज का उद्योग । इस नवीन कागज उद्योग के आरम्भ का श्रेय डा० 

विलियम केरी को है, जिसने एक सो वर्ष पहले, हुगली नदी पर स्थित सेरामपुर में 
कागज बनाने की पहली मशीन लगाई थी। किन्तु वास्तविक आरम्भ १८६७ में 
बालली में रायल पेपर मिल की स्थापना के साथ हुआ । इसके बाद अन्य मिले इस 
प्रकार बनीं : अपर इंडिया पेपर मिल, लखनऊ (१८७९) ; कलफ़त्ता के निकट टीठा- 
- गढ़ पेपर मिल (१८८२) ; डक्‍्कन पेपर मिल कं० (१८८५) ; बंगाल पेपर मिछ क॑० 
(१८८९) ; इंपोरियल पेपर मिल्‍स (१८९२), जिसे १९०७ में टीटागढ़ पेपर मिल्स 
ने ले लिया था। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जो मिलें बनी थीं, बह निम्न है : इंडियन 
पल्प कंपनी, (१९१८ में बनी और १९२२ में काम चाल किया गया); कर्नाटक 
पेपर मिल्ज, राजा मुन्द्री (१९२७) ; पंजाब पेपर मिलज, अब (श्रीगोपाल पेपर मिल्ज, 
जगाधघरी ) । अभी हाल ही एक मिल की स्थापना आसाम में हुई है, और अन्य अनेक 
भिले १९३९ में शुरू हुई । १९५१ में, भारत में १५ भिलें थीं, जिनमें से तीन पल्प 
बोर्ड बनाती हूँ, और १७ गत्ता बनाने वाली मिलें हैँ । बंगाल में भिलों की सर्वाधिक 
संख्या हैं और देश के कागज सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्पादन का ५० प्रतिशत उत्पादन बंगाल 
में होता हैँ। 

इस उद्योग की कच्चे पदार्थों के विषय में भी सुखद स्थिति है । भारत में 


बहुद-स्तर उद्योग १९७ 


विभिन्न किस्मों के घासों का अतुल भंडार है । सबाई नाम की घास सबसे अधिक उप- 
योगी सिद्ध हुई है। किन्तु अब बांस को इसका पूरक बना दिया गया हैं और उसके 
तार का कच्चा पदार्थ कागज उद्योग में लगाया जा रहा हैं। भारत में बांस का अतुल 
भंडार हैं और उपयोगिता विषयक अवस्था भी बहुत अनुकूल है । घास-बने कागज की 
अपेक्षा बांस-बना कागज बढ़िया होता है, क्योंकि बांस-बने कागज में दाग-धब्बे नहीं 
होतें, और यही नहीं कि इसमें आरम्भिक मजबूती होती है, प्रत्यूत यह बहुत टिकाऊ 
भी है । ह 


भारतीय कागज उद्योग को १९२४ में जो पहला संरक्षण मिला था, उसका उसने 
उचित उपयोग किया था । द्वितीय विश्व-युद्ध के आरंभ से पूर्व भारत कागज विषयक 
आत्म-निर्भ रता प्राप्त कर चुका था। इस समय उत्पत्ति बहुत बढ़ी हुई है और उसकी 
किस्म आयात किये कागज से किसी भी दशा में घटिया नहीं । भारतीय मिलें न्यूजप्रिट 
को छोड़कर, कि जिसकी आयात करनी पड़ती है, लगभग सभी किस्म के कागज 
बनाती हैं। 

हाल ही के वर्षों में भारतीय मिलें अपनी मशीनों को उन्नत करने और उन्हें 
बड़ाने के लिए बहुत-सा धन खर्च कर रही थीं । किन्तु अब भी कुछ महत्त्वपूर्ण त्रुटियां 
दोष हैं । अनेक ईकाइयां उत्पादन सम्बन्धी आकार की अपेक्षा छोटी हैं। बहुत-सी 
मशीनें अब भी पुरानी हें, विशेष रूप से कागज बनाने वाली मशीनें; और संक्षेप में, पल्प 
बनाने वालीं और कागज बनाने वाली मशीनों की क्षमता में भी अन्तर है अर्थात्‌ दोनों 
के बीच संतुलन का अभाव है। 


भारत में कागज उद्योग के विस्तार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। 
ज्यों-ज्यों निरक्षरता के विरुद्ध आंदोलन में प्रगति होगी, त्यों-त्यों कागज की मांग में 
वृद्धि होकर रहेगी । हमारे यहां कागज की प्रति अंश की खपत १-८ पोंड हैँ जब कि 
अमरीका में २४० पौंड है । 


द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय कागज उद्योग पर घोर प्रभाव हुआ | बाल्टक 
देशों तक युद्ध के विस्तार के कारण बुडपल्प ( ४४००१-७प७) की विदेशी पूर्ति रुक 
गई। आयात क़ियात्मक रूप में बन्द हो गई थी। सरकारी कार्य-कलापों तथा अन्य 
आवश्यकताओं ने मांग में वृद्धि कर दी थी। मिलों ने अपनी अधिकतम क्षमता के साथ 
काम किया। किन्तु, तिस पर भी कागज की बड़ी भारी कमी थी.। 

विभाजन के फलस्वरूप, जो जंगल कच्चे पदार्थों के लिए संपन्न थे, वह पाकिस्तान 
के भाग में चले गए । इससे कच्चे पदार्थों की कीमतें चढ़ गई थीं। इस उद्योग को जिन 
अन्य अड़चनों का सामना करना पढ़ता है, वह यह हैं : कैमिकलों (रसायन) की ऊंची 
कीमतें और यातायात आदि के ऊंचे दाम । 

१९५२ में कागज और कागज बोर्ड का उत्पादन १,३७,५०४ टन हुआ था। 
पंच वर्षीय योजना के अनुसार १९५५-५६ में कुल उत्पादन १,६५,००० टन हो जायेगा। 
इस उद्योग से प्र॒त्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतट: लगभग ६० हजार लोगों को रोजगार 
मिलता हैं। 

इस वर्ष (१९५३) के मध्य में मध्यप्रदेश में नेपा मिल्‍ज का कार्य शुरू हो 
जायेगा। यह मिल लगभग ३०,००० टन अखबारी कागज उत्पन्न करेगी । यह उत्पादन 
भारतीय आवश्यकताओं के एक तिहाई भाग को पूरा करेगा । 


१९८ भारतीय अथ शास्त्र 


६. चमड़ा ओर चमड़ा रंगाई का उद्योग। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय अथ्थ 
व्यवस्था में चमड़े के उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके विषय में कहा जाता हैँ कि 
यह मूल उद्योग बन गया है । 

चमड़ा और चमड़ा-बनाई के उद्योग को दो वर्गों में बांदा जा सकता हे: 
देसी और नवीन किस्म का । भारतीय नरेशों और नवाबों की फौजी आवश्यकताओं की 
यूति के लिए भारत में बहुत लम्बे समय तक चमड़े का देसी उद्योग चलता रहा होगा। 
इस समय भी देश में इसका वहुत विस्तार है, जो कि स्थानीय चमड्रा-बनाई के साधनों 
पे भद्दी-ली शक्ल का बनाया जाता है और उसके द्वारा अधिकांश स्थानीय आवश्यकताओं 
की पूति होती है । अमरीका में (क्रोम) कमाई की विशेष प्रणाली की खोज हो जाने से 
और मशीनों के चछन के कारण भारतीय टानिंग उद्योग का पतन हुआ, और फलस्वरूप 
खालें कच्ची अवस्था में निरंतर वृद्धि के साथ निर्यात की जाने लगीं । टानिंग की 
विधियों में अनेक दोष हें । कहा जाता है कि प्रतिवर्ष खालों की कीमत का लगभग ४० 
प्रतिशत इस कारण नप्ठ हो जाता है कि उनकी सफाई और धुलाई दोषपूर्ण होती हूँ 
और उन्हें देरी में छीला जाता है । इसके अतिरिक्त घटिया और अपर्वाप्त नमक का 
प्रयोग किया जाता है। मार्केटिंग के प्रबंध भी अधरे और अपूर्ण हें। 


टानिंग उद्योग के नवीन वर्ग में पश्चिम में टानिंग के लिए उपयोग में लाथे 
जाने वाले वैज्ञानिक उपाय हैँ और उसके लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता 
है। १८६७ में, कानपुर में गवर्नमेंट हार्नेस एंड सेडलरी फंक्ट्री की स्थापना हुई थी और 
१८८० में, मेसर्स एलन एंड कपर द्वारा प्रबंधित आर्मी बट एंड एक्विपमेंट फंक्‍्ट्री 
सरकार की आर्थिक सहायता द्वारा स्थापित हुई थी । एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्री 
कसटर्न इंडियन आर्मी एंड एक्विपमेंट फैक्ट्री बम्बई .में थी । अन्य अनेकों की भी 
स्थापना हुई। 


फोजी आवश्यकताएं सदेव हो चमड़ा-उद्योग के सामने बड़े परिमाग में रही 
हैं । इतका स्रोत सेना की आवश्यकताएं हैं। १९१४-१८ के युद्ध-काल में, इस उद्योग 
को विशेष विस्तार प्राप्त हुआ था। द्वितीय विश्व-युद्ध ने भी इस उद्योग को अधिक 
विस्तार देते के लिए विशेष प्रेरण। प्रदान की थी । उत्पत्ति का परिमाण वहुत बढ़ गया 
था। मेससे एलन्‍न एंड कपर युद्ध से पूर्व २ हजार जोड़े प्रतिदिन बनाते थे, किन्तु युद्ध के 
काल में १९ हजार जोड़ प्रतिदिन बनाते थे। बाटा कंपनी ने अपने उत्पादन को दोगुना 
कर दिया था। १९३६ में इस उद्योग में लगे तीन हजार छोगों की संख्या में वृद्धि हो 
भई और युद्ध-काल में वह २० हजार हो गई । 


१९४९ में, १३ ऐसे बड़े व्यवसाय थे, जो नवीनतम प्रगालियों और मशीनों से 
काम लेते थे और लगभग २५ हजार मजदूर उनमें काम करते थे | इसके अतिरिक्त उस 
समय भारत में २५० टेतरियां थों। अनेक छोटी-छोटी टेनरियां भी पैदा हो गई हैं । 
इस शा में जूतों के ऊपरी चमड़े और बकसों आदि के लिए बछड़ों की खाल का क्रोम' 
बनाने के कार्य की आश्चयंजनक प्रगति हुई है। चमड़े के पटों और चमड़े के रोहरों 
जेसी नई चीजों के निर्माण का कार्य भी होने लगा है । 

अनुमानत:, जूतों का उत्पादन ८५ छाख जोड़ों का है, जिसमें से १ छाख सेना 
ले लेती है । नवीनतम मशीलतों से संपन्‍त फैक्ट्रियां आगरा, कानपुर और कलकत्ता में हैं। 


इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारत में जूते का बहुत बड़ा बाजार है, 
औद्योगिक उन्नति चमड़े की बनो वस्तुओं की मांग में वृद्धि करेगी, और तिस पर 
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हमारे यहां असीमित कच्चे माल की पूरति भी है। इस उद्योग का पूर्णतया उज्ज्वल 
भविष्य है। भारत में अब भी जूते पहनने का बहुत कम चलन है । कुछ काल तकती 
कोई भी उत्पादन की वृद्धि घरेल मांगों में ही खप जायगी। निर्यात का संभावनाएं भी 
हो सकती हैं! 

»% ७. रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योगों की अत्यव्रिक राष्ट्रीय महत्ता 
है। भारी रसायन उद्योग मूल उद्योग है। ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग नहीं हैँ, जो 
किसी-न-किसी अवस्था में रसायतों का उपयोग न करता हो। 

इस उद्योग का इतना महत्त्व होने पर भी, हमने, भारत में इस उद्योग को _उल्त 
करने के लिए बहुत थोड़ा काम किया है। जान पड़ता है कि हम एक सो वर्ष पीछे 
हैं। गंधक का तेजाव बनाने में कुछ उन्‍्तति की गई है, किन्तु झोरे के लिए इतनी 
नहीं की गईं | इस मंथर प्रगति का कारण तत्संबंत्री ज्ञान ओर शिक्षित कार्यकर्ताओं 
का अभाव है । इसके अतिरिक्त भारतीय बाजार विदेशों मित्रणों से आच्छन्न है । 

प्रथम विश्व-युद्ध के समय रसायनों के उत्पादन को किसी सीमा तक प्रोत्सा- 
हन मिला था, किन्तु कोई सराहनीय प्रगति नहीं हो सकी । शीघ्र ही वह उत्माह 
समाप्त हो गया। १९२८ में, इस उद्योग को संरक्षण प्रदात करने के लिए टैरिफ 
बोर्ड को आवेदन किया गया और बोर्ड की सिफारिश पर १९३१ में उसे संरक्षण 
दिया गया, जो ३१ मार्च, १९४६ तक बढ़ा दिया गया था। 

द्वितीय विश्व-युद्ध ने रसायन उद्योग को बहुत उत्साह प्रदात किया। यूद्व- 
कार्यो' में इसकी उपयोगिता के कारण सरकार स्वतः इसकी उन्नति में दिलचस्पी लेने 
लगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रवान सम्रिति ने इस उद्योग को समस्याओं के 
प्रति बहुत ध्यान दिया । एक सरकारी कारखाना स्थावित किया गया। साडा एश, 
हवाई जहाजों का तेल और अनेक औषधियां तथा रसायन, जो पहले विदेशों से आते 
थे, बनाने शुकहू किये गए और गंत्रक के तेजाब तथा अलमोनिप्रम सल्फेट जमे पुराने 
रसायनों के निर्माण में पर्याप्त वृद्धि की गईं । किन्‍नू इतने पर भी भारत में रसायनों 
का उत्पादन विदेशों--अमरीका तथा योरोपीय देशों, विशेषकर जर्मनी के उत्पादन 
की तुलना में तुच्छ है। यह देश की आवश्यकताओं के लिए अपर्याय्त है। 

युद्धोत्तर प्रगतियां-- १९४६-४७ में सात मुख्य केमिकल उद्योगों ने संरक्षग के 
लिए आवेदन-पत्र दिया था और टेरिफ बोर्ड के विचार करने और उसकी सिफारिशों 
पर विद्यमान राजस्व करों को संरक्षण करों में बदल़ दित्रा गया। इसके अतिरिक्त 
विक्रय पर २ प्रतिशत की सहायता का भी अनुदान दिया गया । 

सिद्री में सरकारी फैक्ट्री, जो एशिया में सबसे बड़ी है, की योजना है कि तीन 
लाख ५० हजार टन अमोनियम सल्फेट पैदा किया जाय । फःलछाइजर्स एंड कमिकल्स 
(ट्रावनकोर) लिमिटेड ने अपने उत्पादनों को बाजार में रखना शुहू कर दिया है । 
पुता में नेशनल कैमिकल लैबारेटरी की आधार-शिछा रख दी गई है । इससे वैज्ञानिक 
अनुसंधान को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 


१९४५ में, गंधक के तेजाबों का उच्चतम उत्पादन ६२,५५० टन था और 
१९५० में १,०२,४८० टन उत्पादन था। १९५५-५६ तक स्थापित क्षमता २,३०,००० 
'टन तक हो जायगी और उत्पादन १,८०,००० टन होगा । १९५४० में सोडा एश का 
उत्पादन ४४ हजार टन था, जबकि स्थापित क्षमता ५४ हजार टन की थी। १९५५०- 
५६ तक स्थापित क्षमता की आशा ८६ हजार ठन तक की है और अनुमानित उत्पादन 


२०० भारतीय अथंदश एस्न्र 


७८ हजार टन हैं। १९५० में कास्टिक सोडे का उत्पादन ११ हजार टन था, जबकि: 
स्थापित क्षमता १९ हजार टन थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार १९५५-५६: 
तक स्थापित क्षमता ३३ हजार टन तक की हो जायगी और अनुमानित उत्पादन २९. 
हजार टन होगा । 


यद्धोत्तर काल में रसायन उद्योग की प्रगति में विदेशी विनिमय की न्यूनता की 
बाधा थी, कारीगरों का अभाव था और यातायात की कठिनाइयां थीं। रसायनों की 
खपत देश की अद्योगिक प्रगति का संकेत समझा जाता है । भारत में प्रति व्यक्ति गंधक 
के तेजाब की खपत ०४५ पौण्ड है, जबकि अमेरिका में १२० पौण्ड और इंगलंड में 
४५ पौग्ड है। सोडाएश की भारत में ०.६ पोण्ड खपत है किन्तु अमेरिका में ५६ पौण्ड 
है। कास्टिक सोडे की खपत अमेरिका के मुकाबले में 4५०5 है । इससे पता छंगता हूँ 
कि हम किस प्रकार पिछड़े हुए हूँ । 


#८. तेल निकालने का उद्योग। संसार में भारत सबसे अधिक तिलहनों का 
उत्पादक हैं । किप्तु यह शोक की बात है कि अपने देश में बीजों से तेल न निकाल: 
कर, तिल॒हनों का बहुत बड़े परिमाण में विदेशों को निर्यात किया जाता हैँ । यह 
अद्योगिक दृष्टि से उचित नहीं और आथिक दृष्टि से हानिकारक है । इससे देश को 
केवल यही हानि नहीं होती कि निर्माण का लाभ नष्ट हो जाता है, प्रत्यत खली के 
रूप में एक ठोस सम्पत्ति से हम वंचित हो जाते हें जो कि पशुओं के चारे और खाद 
के काम आ सकती है । 

प्रथम विश्वयुद्ध से इस उद्योग को चेतना मिली थी । यद्धकाल में अलसी केः 
तेल, मंगफली के तेल और रेंडी के तेल की औसत निर्यातों में ४४३ प्रतिशत, १५० 
प्रतिशत और ६० प्रतिशत क्रमशः की वृद्धि हुई थी । तब से लेकर इस उद्योग ने पर्याप्त 
उन्नति की है । लगभग ५ सौ बड़ी मिलें हैं और लगभग १००० मध्यम आकार की 
मिले देश में तेल निकालने का काम कर रही हें । मिलें शहरी लोगों की आवश्य- 
कताओं की व्यवस्था करती है और निर्यात के लिए तेल बनाती हें । इनके अतिरिक्त 
देश भर में बेलों से चलने वाले कोल्ह भी हें । इस प्रकार, देश भर में भारी परिमाण 
में तेल बन रहा हैं । ह 


भारतीय तेल उद्योग के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं । पहली बात तो यह कि अन्य 

देशों में तेलों के विरुद्ध बहुत ऊंचे करों की दीवारें हें, जबकि तिलहनों का प्रवेश मफ्त 

। इससे भारत से तिलहन के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और तेलों के निर्यात' 

के प्रति निरुत्साह । दूसरे यह कि, तिलहनों की अपेक्षा तेल का अधिक किराया हैं, 

जिससे तिलहनों की निर्यात अधिक लाभकर होती है । तीसरे यह कि, भारत की अपेक्षा 

योरोप में खली का अच्छा बाजार है । भारत में, बहुत थोड़े परिमाण में खली खाद! 
और पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है । 


द्वितीय विदव-युद्ध ने निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयां पैदा की थीं, किन्तु साथ। 
ही देश में तेल उद्योग को उन्नत करने के बहुत से अवसंर भी प्रदान किये । हमारे 
यहां कच्चे माल का अतुल भंडार है । साबने, ग्लिसरीन, पेंट, वनस्पति घी और वानिस 
उद्योगों के लिए तेल आवश्यक हैँ। किन्‍्त्‌ यदि उद्योग को स्थिरता की दशा में लाना 
हैं, तो तेछ और खली का प्रामाणीकरण अनिवार्य होगा । इसके अलावा किसान को: 
खाद और चारे के लिए खली का उपयोग करने की प्रेरणा करनी चाहिए और उसे: 
समझाना चाहिए कि मशीनी खली भी सर्वथा उपयक्त हैं। 


अठारहवोँ अध्याय 
वृहद्‌-स्तर उद्योग (२) 


7१. ज्ीज्ञा उद्योग । अन्य अनेक भारतीय उद्योगों की भांति, भारतीय शीशा 
उद्योग के भी भाग हें: (१) देशी और (२) नवीन। इस उद्योग की देसी दिशा 
मुख्यतः चू डियां बनाने के सम्बन्ध में है, और देश भर में यह फैला हुआ है, विशेषदूप 
से उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास में । किन्तु इस घरेल उद्योग का असली घर गंगा 
की घाटी है, जहां कुशल कारीगरों, कोयले और शोरे की बहुतायत है, और वहां यह 
एटा, फतहपुर और फीरोजाबाद में केन्द्रीभूत हो गया है। बेलगांव, दक्षिण में एक: 
अन्य केन्द्र है। फीरोजाबाद में लगभग १०० नियमित चूड़ियां बनाने के कारखाने हें । 
किन्तु नये फंशनों के कारण और शौशे के कारखातों में बनने वाली बेहतर चड़ियाँ, 
विशेष रूप से जापान की रेशमी चड़ियों की प्रतिद्वंद्विता, इस उद्योग को पतन की 
ओर ढकेल रही हें । 


प्रथम विश्व-युद्ध इस शिशु-उद्योग के लिए वरदान सिद्ध हुआ था। युद्ध-काल 
से पूर्व कारखानों की ३ की संख्या में वृद्धि हुई और १९१८ में यह संख्या २० हो 
गई। युद्ध के उपराँत यह उद्योग चल सकने योग्य हो गया था। दोतों युद्धों के 
बीच उत्पादन में २५० प्रतिशत की वृद्धि हुईं। आयात की कीमत गिर गई। जो भी 
हो, फीरोजाबाद से बाहर की छोटी-छोटी दस्तकारियाँ मरणासन्न दशा को प्राप्त हो 
रही थीं। ह्वितीय विश्व-युद्ध ने विदेशी प्रतिद्वंद्विता का नाश करके इसके पतन को 


रोक लिया । 


नवीन शीश उद्योग--नवीन शीज्ा उद्योग १८९० के वर्षों के बीच स्थापित 
हुआ था। पहले की महान्‌ कोशिशें मुख्यतः इन कारणों से असफल रहीं : अनुभव- 
शील प्रबन्धकों का अभाव; कुशल कारीगरी का अभाव; स्थान विषयक गलत 
चुनाव, जहां न तो पर्याप्त पूत्ति हो पाती थी और न ही आवश्यक माल मिल पाता 
था; अर्थ-व्यवस्था की कठिनाइयां । किन्तु जैसे-तैसे उद्योग सांस लेता रहा और उसी 
बीच प्रथम विश्व युद्ध उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचा। जो भी हो, युद्ध के उप« 
रांत, विदेशी प्रतिद्व्विता के पुनर्जज्म से यह उद्योग पुन: कठिनाई में पड़ गया। 
१९३२ में टेरिफ बोर्ड ने १० वर्ष के लिए संरक्षण कौ सिफारिश की, किन्तु सरकार 
ने इस आधार पर संरक्षण अस्वीकार कर दिया कि देसी कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति 
का अभाव हूं ओर उद्योग को सोडाएश की आयात पर आश्रित रहना पड़ता हूं । 


द्वितीय विश्व-पुद्ध ने इस उद्योग की बहुत सहायता की। रक्षा विभाग की 
आवश्यकताओं के कारण अनेक नयी-नयी वस्तुएं बनने छूगीं। सरकारी टैकनालो- 
जिस्ट ने उन नये प्रग्गोगों को. तैयार किया और उद्योगों को नियमित उत्पादन के: 
लिए उन्हें सौंप दिया | टैकनालोजिस्ट के निर्देशन में भदियों को उन्नत किया गया ओर 
93 डबल बनाने वाली, साफ करने वाली और चित्रकारी करने वाली मशीनें 
लगाई गईं । 


२०२ भारतोय अथंवाःस्त्र 


नये साथनों और मशीनों की फैकिट्रयां गाजियाबाद, बतारस ओर फीरोजाबाद 
में स्थापित की गई । फीरोजाबाद में घरेल उद्योग के लिए एक गैस बनाने का कार- 
खाना खोला गया । आधारम्‌ठक टैकनीकल (कला विषयक) उन्नति की गईं। अनेक 
नई छाइनें जारी की गई अर्थात्‌ शीशे की गोलीदार बोतलें, माईक्रोस्कोप के लिए शौशे, 
की स्लाइडें, जहाजों पर उपयोग के वृत्ताकार शोणे, हल्के रंगों के शोश, इत्यादि | 
भारतीय शौशे के कारखाने इस समय निम्त वस्तुएं निर्माण कर रहें हें: लेपों की 
चिमनियां, ग्लोब, पाती पीने के गिलास, पानी के जार, फूछदान, बोतडें, शोशे को 
चादरें, बिजली के बल्ब, वाष्प-यंत्र, अस्पतालों की वस्तुएं, इत्यादि। विदेशी आयातों 
की शीघ्रातिशोध्य जगह ली जा रही है । 

भारतीय जीजा उद्योग के वापिकर उत्पादन का मूल्य २०० लाख रुए जाका 
गया था और यहां लगभग १०० कारखाने हैं, जो घरेलू आवश्यकताओं के ५० प्रतिशत 
की पूर्ति कर रहे हैं। 

यद्धोत्तर प्रगतियाँ--युद्धोत्तर प्रगतियों के लिए ध्येय नियत कर लिया गया 
है : शीशे को चादरों के लिए ४ करोड़ २० छाख वर्ग फूट (वर्तमान रे करोड़ वर्ग फूट 
के विरुद्र ); शीशे के खोल २ करोड़ ५० लाख नग (वर्तमात १ करोड़ र ० छाख के 
विरुद्ध); चदमों ओर वैज्ञानिक प्रसाववों के लिए असीमित क्षेत्र, क्योंकि वर्तमान 
उत्पादन न होने के बराबर है । 

१९०० में, २५८,००० टनों की स्थापित क्षमता के विरुह शीगे और शीशे 
के सामान का उत्पादन १०७,००० टन हुआ था। प्रथम पंच-वर्षीय योजता का विचार 
है कि १९५५-५६ तक स्थापित क्षमता ३०३,००० टन' हो जायगी और अनुमानित 
उत्पादन २१८,००० टन होगा । 


४ २. सीमेंट उद्योग । सीमिट का पहला कारखाना, जिसके आरंभ करते का 
श्रेय साऊब इंडस्ट्रियल्स लि० मद्रास को है, १९०४ में चाल हुआ था। किंतु इसकी 
प्रणालियों में कार्य-कुशछता का अभाव था, इसलिए बाद में उसे बंद करता पड़ा । 
इस उद्योग की असलो आधारशिला १९१२-१३ में रखी गई, जबकि तीन कारखाने 
एक साथ स्थापित हुए थे। अभो उन्होंने कार्य आरम्भ ही किया था कि प्रथम विश्वयुद्ध 
छिड़ गया और सरकार ने उत्पादन पर अधिकार कर लिया। इत कंपनियों की सफ लता 
के फलस्वरूप सात ओर कारखानों की स्थापता हुई और विद्यमान कारखानों ने १९१९ 
और १९२२ के बीच अपनी क्षमता को दोपगूना कर लिया। 


युद्व-काल में उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के फहस्वरूप उत्पादन का आधिक्य हुआ 
और गलू-घोंट प्रतिद्वंद्किता जारी हो गई, जिसके कारण अधिकांश व्यवसायों को क्षति 
हुईै। अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए १९२४ में इसने संरक्षण के लिए 
आवेदन किया। कित्तु टेरिफ बोर्ड ने संरक्षण के लिए इस आधार पर सिफारिश 
करने से इंकार कर दिया कि इस उद्योग के दुर्भाग्य का कारण उत्पादन का आधिक्य 
और आंतरिक प्रतिद्वंड्िता है । 
बोर्ड ने परामझश दिया कि उद्योग में निकटतर सहयोग होना चाहिये, तो तत्काल 
स्वीकार कर लिया गया। १९२७ में, कंक्रीट एसोसियेशन आव्‌ इंडिया बनाई गई, 
जिसका काय॑ प्रचार करना और सीमिट के उपयोग के लिए जनता को शिक्षित करना 
था। इससे आगे का कदम, १९३० में सीमिट मार्केटिंग. कम्पनी का निर्माण था। इस 
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कंपनी ते विक्रय प्रबन्धों का केन्द्रीकरण किया और भिव्त कारखानों के लिए कोडे 
नियत किये । किन्तु इस प्रगाली में दोष था और कई-एक कारखानों को क्षमता से 
'निम्त स्‍तर पर काम करना होता था और यहां तक कि जो न्यूनतम रूप में अयोग्य 
थे, उन्हें भी कोटा दिया गया। फलूत: १९३६ में एसोसिएटिड सीमेंट कं० लिमिटेड, 
(ए. सी. सी. &. (2. (!.) के नाम से सम्मिश्रीकरण (67867) किया गया । 
इस प्रकार भारत में सोमेंट उद्योग का सुदृढ़ संगठन हुआ--उत्पादन और विभाजन, 
दोनों ही दिशाओं में । सीमेंट उद्योग ने अपना अभिनवकरण करके अन्य भारतीय 
उद्योगों के लिए सर्वोत्तम मार्गे-प्रदर्शन किया हैं । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में सीमेंट की मांग एकाएक बढ़ गई और इससे 
उद्योग को बहुत प्रेरणा मिली । नागरिक खपत पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े | १९४१-४२ 
में उत्पादन भी चोटी तक पहुंच गया था। युद्ध को समाप्ति के बाद उत्पादन गिरना 
शुरू हुआ । 

उत्पादन में क्वास के कारणों के लिए निम्न बातें उत्तरदायी थीं : मजदूरों 
की अशांति, राजनीतिक अवस्थाओं की अस्थिरता; कोयले की चिताजनक और ' 
अल्प पूर्ति; यातायात की कठिनाइ्यां; और युद्ध के दबाव के कारण मशीनों और 
कारखानों की टूट-फूट और घिस्ताई । 

१९५४२ में, भारत संब में सीमेंट के उत्यादत का अनुमान छाभग ३५:३७ 
लाख टन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का विचार हेँ कि १९५०५ ५६ तक स्थापित 
क्षमता ५१९४ लाख टन की होगी और अनुमानित उत्वादव ४६१३ छाख टन हो 
जायगा । 


/ ३. दियासलाई उद्योग । भारतीय दियासकाई का उद्योग अभी हाल ही में 
पदा हुआ है । १९२२ तक केवल एक सफर कारखाना था, जो अहमदाबाद में, 
१८९४ में गजरात इस्लाम मैच फंक्टरी नाम से स्थापित हुआ थ।। अन्य सब 
कारखाने, जो युद्ध-यूर्व के काल में शुरू हुए थे, अर्थ-व्यवस्था की कठिताइयों, या 
प्रबन्ध की अनुभवहीनता और अज्ञानता अथवा अवृचित स्थाव चुन लेने के कारग 
बन्द करने पड़े । 

१९२२ में, दियासझाई के आयात-कर में १॥) प्रति गृरे की वृद्धि कर दी 
गई, जिसके कारण भारतोय उद्योग को ठोस संरक्षण प्र.प्त हुआ और उप्तके आश्रय 
में अवेक कारखाने स्थापित किए गये । 

१९२७ में दियासलाई उद्योग ने अपनी स्थिति को कठिवाई सें देखा और 
संरक्षण के लिए आवेदन किया किन्तु टरिफ बोर्ड ने १९२८ में केबल इसी सहायता 
को सिफारिश की कि राजस्व-कर को संरक्षण कर में बदल दिया जाय, जिससे 
उद्योग को चलते रहने का विश्वास हो गया । जो भो हो, भारत में काम करने वाले 
स्विडिश संघ की वितवाशकारी प्रतिद्वंद्विता के विरुद्र भारतीय फर्मों के रोने-घोने के 
श्रति सहानुभूति से विचार नहों किय्रा गया । 

. भारतीय दियासलाई उद्योग को बहुत बड़ा परेल बाजार होने का लाभ है। 
अनुमानतः, १ करोड़ ७० लाख गुूर्स वाधिक की खत होती है। और सब्ता एवं 
योग्य श्रम भी पर्याप्त परिमाण में प्राप्त है। साथ ही इस उद्योग ने गतिशील उन्नति 
की हूँ । बहुत दिन की बात नहीं, जब कि हम आयात को हुईं दियासलाइयों पर 
निर्भर रहते थे । किन्तु, इस समय हम क्रिप्रात्मक रूप में आत्मनिर्भर है । १९५२ 


२०४ भारतीय अर्थशास्त्र 


में कुल उत्पादन ६,०८,२०० केस था । प्रथम पंचवर्षीय योजना ० विचार है कि: 
१९५०-५६ तक संपूर्ण स्थापित क्षमता ७,६६,००० केसों की होगी और अनुमानित 
उत्पादन ६,९०,००० केसों का हो जायगा। 


किन्तु भारतीय दियासलाई उद्योग की विक्षिप्तता का एक कारण शक्तिपूर्ण: 
स्विडिश संघ का आधिपत्य है । वर्तमान में यह वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी के नाम 
से ख्यात है । भारतीय दियासलाई उद्योग की उन्नति अधिकांशतः इस विदेशी फर्म की 
उन्नति है । इसने पहले ही अनेक अनुचित उपायों द्वारा बहुत से भारतीय व्यवसायों 
को हथिया लिया है। बोर्ड में रुपये की पूंजी के साथ कुछेक बनावटी भारतीय 
डाइरैक्टरों को लेकर इसका हाल का पुन्निर्माण इसकी वास्तविकता को छिपा नहीं 
सकता । 


# ४. चाय का उद्योग । विश्व में चाय का महानतम निर्यात होने के कारण भारत 
की स्थिति स्पर्धा करने योग्य है। चाय के लिए विश्व भर की मांग में से ४०%. से 
अधिक भारत पूर्ति करता है । 


चिरकाल तक योरोपीय बाजारों में चीनी चाय को उच्चतम स्थान प्राप्त था। 
यह १८२० की बात है जबकि आसाम में देसी चाय की खोज हुई । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने १८३५ में प्रयोग के लिए एक बाग शुरू किया । तब से छेकर इस 
उद्योग ने काफी उन्नति की। चीनी चाय धीरे-धीरे योरोपीय वाजारों से निकाल दी 
गई। गत शताब्दी में भारत के चाय उत्पादनों में ३००% की वृद्धि हुई। 


चाय की खेती नितान्त जलवायू की अवस्थाओं पर निर्भर करती है । चाय के 
बाग आसाम, बंगाल, बिहार, दक्षिणी भारत और उत्तर भारत में पाये जाते हें। 
किन्तु पश्चिमी बंगाल और आसाम में अधिकांशतः बह केन्द्रीमत हूँ । भारत संत्र में ७ 
लाख ३० हजार एकड़ों के चाय के सम्पूर्ण क्षेत्र में छझगभग ७३% आसाम और 
परदिचमी बंगाल के दो जिलों में है और २०% दक्षिण भारत में समझा जाता है । १९५० 
में, उत्पादन उच्चतम अंक तक पहुंच गया था अर्थात्‌ ६५ करोड़ ८० लाख पौण्ड | 

पंजाब सरकार को कांगड़ा में उत्पादन-बृद्धि की दृष्टि से चाय उत्पन्न करने 
वालों के लिए समय-समय पर वेज्ञानिक परामशं दाता की सेवायें मुहय्या करती चाहिएं। 


१९३० के वर्षों की महान्‌ मन्दी ने चाय उद्योग को भारी धक्का पहुंचाया । 
मूल्यों में भीषण गिरावट हुई और १९३२-३३ का वर्ष सबसे ज्यादा बुरा था। उद्योग 
को सम्पूर्ण विनाश से बचाने के लिए १९३३ में वि३क के मुख्य चाय-उत्पादक देशों के 
बीच पांच वर्ष के लिए एक अत्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। १९३८ में वह दोबारा हुआ 
ओर इस समय भी वह चाल है। समझौते के अधीन प्रति वर्ष साथी देशों के लिए 
निर्यात के कोटे नियत किये जाते थे । 


चाय उद्योग की समस्याओं का मूल स्वतः भारत में भिक्ल जायगा । औसत 
भारतीय के पक्षपात और गरीबी के कारण भारत में चाय की बहुत थोड़ी खपत हूँ ॥ 
किन्तु भारत की लाखों करोड़ों की जनसंख्या प्राय: सीमाहीन बाजार का द्योतक है । 
इंडियन टी मार्केट ऐक्सपेन्शन बोर्ड (भारतीय चाय प्रचारक समिति) बहुत जोरों के 
साथ चाय का आन्दोलन शुरू कर रहा है। भारत में चाय की वतेमान खपत का अनु- 
मान १५ करोड़ पौन्ड के आसपास किया गया हैँ । गत 2१० वर्षों में यह खपत 
लगभग दो गुना हो गई हैँ । 
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द्वितीय विश्वयद्ध ने चाय-उद्योग को अस्थिर कर दिया; समुद्र पार के वाजार जाते 

रहे, कीमतों में घटा-बढ़ो हो गई और निर्यात के कोटों का पुनः चलन हो गया । किन्तु 

जापान ने यद्ध में प्रवेश किया तो फारमोसा, चीन, जापान और डच ईषट इंडीज जैसे 

महत्त्वपूर्ण पूर्ति के साधन बन्द हो गये। फलस्वरूप, भारतीय चाय को मांग में वंद्धि हुई । 

द्व के दबाव और थकावट ने अमेरिका, इंग्लेंड, आस्ट्रेलिया और मध्यपूर्व के देशों से 

चाय की मांग में वृद्धि उत्पन्न की। सम्पूर्ण युद्धकाल में भारतीय चाय उद्योग समृद्धि 
प्राप्त करता रहा। 


१९५२ में इस उद्योग में महान अवकर्ष आया । चाय के मूल्यों में भीषण 
गिरावट हुई; कई बगीचे इस आर्थिक मन्दी के कारण बन्द हो गये | मजदूरों की छंटनी 
की गई ओर पगारें भी तीचे गिरी । चाय उद्योग का नियन्त्रण करने के लिये भारतीय 
संसद ने १९५३ के आरम्भ में चाय उद्योग अधिनियम पारित किया । आशा हैं कि 
इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की स्थिति सुधर जायेगी । 


| ५. तम्व्लाक का उद्योग | तंबाक के लिए भारत पुतंगालों का ऋणी हें कि 
जिन्होंने १६-त्रीं शताब्दी के आरम्भ में इसे यहां चाल किया था। भारत में 
'तम्वाक उद्योग का महत्व इसी बात से आँका जासकता हू कि इस फसल की 
वाधषिक पैदावार की कोमत अनमानत: १८ करोड़ रुपए हैँ। विश्व में तवाक पंदा 
करने वालों में अमरीका के बाद भारत का हो दूसरा स्थान हें । 


भारत में तंबाक पांच क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता हैं: (१) उत्तरी बंगाल 
'का क्षेत्र, जहां सिगा[र, चुरट, हुक्‍॒का ओर खाने को पत्ती का तंवाक्‌ पेदा होता हें; 
(२) मद्रास में गूंट्र का क्षेत्र, जहां वर्जिनिया सिग्नेटओर पाईप का तंबाक होता 
है; (३) उतरी विहार का क्षेत्र, जहां खाने की पत्ती और सिगरेट का तंबाकू 
होता है; (४) बम्बई और बड़ौदा में गुजरात का क्षेत्र, जहाँ मुख्यतः: बोड़ियों के 
लिए तंबाक होता है; वजिनिया तंबाकू की भी कोशिश की जा रहो हे; और 
(५) बम्बईं के बेलगांव और सूरत के जिलों का निपानी क्षेत्र और कुछ आस-पास 
के राज्य । किन्तु तंबाक' पंदा करने वाले इन विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर देश के 
सब भागों में स्थानीय खपत के लिए बहुत बड़े परिमाण में तंबाक्‌ पैदा किया जाता 
है। भारत में पेदा किया हुआ तंबाकू आंशिक रूव में भारत में निर्मित होता 
हैं और आंशिक नियति किया जाता हे। इंडियन लीफ टबको डिवैलपर्मेंट कृम्पती 
सबसे बड़ी क्रेता है ओर सम्पूर्ण फसलू के आधे से अधिक को वह खरीद लेती 
है। गत २५ वर्षो में तंबाक्‌ के निर्माण के लिए बहुत-प्ें कारखाने स्थापित किये 
गए हैं। सिगारों आर चुरटों के लिए मद्रास को विशेयता प्राप्त है; बीड़ियां प्राय 
“सभी मुख्य नगरों में बनाई जाती कित्तु पूना, जब्बलपुर ओर नागपुर मख्य 
केन्द्र हैं। मध्यअदेश मे यह घरेल उद्योग बहुत समृद्धिवर्ण है; लगभग ५० हजार 
व्यक्तियों को इससे रोजगार मिलता है । हुक्‍के का तम्बाक प्राय: सभी स्थानों पर 
'बनाया जाता हूँ कितु रामपुर, गो रखपुर, ठलब्ननऊ और दिल्‍ली इसके लिए विशे्र मशहर 
हैं । दिल्ली आर संबृक्‍त प्रांत में खाने को पत्तों का त्तम्बाक विशेषत्ञया प्राप्त होता 
हैं और मद्रास और मैसूर में संघतों । 


भारत मे उत्पन्न होने वाले तम्बाक की किस्म को उन्नत करने के छिए हाल 
हो के वधा में सफल चेष्टाएं की गई हें । बढ़िया किस्म को उगाने की स॑ भाव- 
नाओं की खोज को जा रही है। १९३६ में इंपीरियल (अब भारतोय) कोन्सिल आब 
एग्रीकल्चरल रिसचे ते गुन्टूर में तंबाकू के लिए एक सब-स्टेशन (उपगृह) स्थावित 
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किया था। अनेक राज्यों ने अपने यहां निजी अनुसंधान के स्थान स्थापित किये है । 

६. लाख का उद्योग। भारत प्रति वर्ष ४९ से ५० छाब टन छाख 
पैदा करता है । इसका मुख्य उपयोग फर्तीचर के पालिश करने में होता हैं। यह 
ग्रामोफोन के रिकार्डों, सोने ओर चांदी के जेवरों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने, 
लकड़ी के खिलौनों को जोड़ने और पैन-होल्डरों (कलमों) के उपयोग में भी आता 
है। इन सब उद्देश्यों के लिए भारत में सम्पूर्ण उत्पादन को ३ प्रतिशत को खपत होती 
है और शेष का तियांत किया जाता है। अमरीका इसका सबसे बड़ा ग्राहक है। ग्रामो- 
फोन रिका्डों के उद्योग के जन्म ने लाख उद्योग को प्रगति को गतिशील बना दिया हैं । 
इस उद्योग में लाख के विश्व-उत्पादत का ४०% खप जाता है। भारत में ग्रामोफोन 
रिकार्डों में प्रति वर्ष ३२०० टन के लगभग को खयत हो जातो है । 

ग्रामोफोन रिकार्डों के अतिरिक्त, विदेशों में फ्रांसीसी पालिश, फर्श के वानिश, 
बिजली और सीमेंटों के वानिश, पहियों के दांते बनाने, चमड़ा पालिश करने, कागज 
को पूर्ण करने इत्यादि निर्माण के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता हैँ। इससे पता 
चलता है कि लाख-उद्योग की प्रगति के लिए कितना विस्तृत क्षेत्र विद्यमान हैं । इस 
बहुमूल्य पदार्थ का पूर्ण उपयोग करने में हम अभी .बहुत दूर हें। बिहार में नाभकुम 
स्थित इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट (भारतीय लाख अनुसंघानशाला ) लाख के नये- 
नये प्रयोगों को सिखलाने और इसको खेती को उन्नत करने की दिशा में बहुत हितकर 
कार्य कर रही है । 

* ७. सिनेमा उद्योग । हमारे शिशु उद्योगों में फिल्म उद्योग एक है। १९३९ में 
इसने अपनी रजत-जयन्ती मनाई थी। किन्तु इसने तीज्न वेग के साथ उन्नति को है ओर 
इस समय भारतीय उद्योगों में इसका आठवाँ स्थान है । इसके द्वारा केनद्वीय आर प्रान्तीय 
राज्य-कोष को १२१ करोड़ रुपया प्राप्त होता है ओर लगभग ४० लाख रुपया वापिक 
मनोरंजन टेक्स से प्राप्त होता है । इसलिए, भारत में फिल्‍म उद्योग के महत्व के वित्रय 
में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। हॉडोवूड के बाद, दुनिया में भारत सबसे बड़ा फिल्म- 
निर्माता है । 

पहली भारतीय फिल्म “हरिश्चच्द्र” १९१३ में बनाई गई थी। बोलने वाली 
फिल्मों के निर्माग से इस उद्योग की उन्नति को प्रोत्साहन मिला । इस समय लगभग 
१५० कस्पनियाँ फिल्‍म तिर्माण का कारये कर रही हैं। अधिक महत्वपूर्ण केन्द्र बम्ब्रई, 
कलकत्ता, मद्रास और पूना हैं। किस्तु, देश में निर्मित होने बालो सम्पूर्ण संख्या का दो 
तिहाई अंश बम्बई में निर्मित होता है, इसलिए वह “भारत का हॉलोवंड” कहलाने का 
' अधिकारी हैं। १९५१ की फिल्म जांच कमेटी के अनुसार ३२५० सिनेमाघर हें और 
६० स्टूडियो हैं ।। इस उद्योग में ३२ कराड़ रुपये की पूंजी लूगो हुई है ओर वार्षिक 
आय लगभग २० करोड़ रुपये की है। 

_. किन्तु अभी तक हमने अपने कार्य-कलापों को फिल्मों के उत्पाइन और वितरण 
तक ही सीमित रखा हुआ है। कच्चे फिल्मों तथा सिनेमा सम्बन्धी प्रसाधरों के छिए 
हम पूर्णतया विदेशों पर ही आश्वित हैं। मारत में फिल्मों को बढ़ती हुई माग से भारत 
में एक अनुकूल क्षेत्र को जन्म मिलता है अ।र उसका उपयोग करने के लिए भारतीय 
औद्योगिकों को कच्चे फिल्मों तथा सिनेता प्रसाधनों के निर्माण के कार्य को उठाना 
चाहिए। 

फिल्म जांच कमेटी के शब्दों में “जहां बुद्धि और कला का संगम होता है, वहां 
आज की फिल्म का प्रदर्शन नितान्‍्त क्षीण है, क्योंकि उसकी कथा-उस्तु पुराने ढर तथा 
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विसे-पिटे ढंग की है।” फिल्म निर्माता अपनी योग्यता और उच्च-श्रम का प्रदर्शन 
करने के लिए सच्चे अर्थों में कलापूर्ण फिल्में बाजार में दे सकते हैं | कमेटी ने अखिल 
भारतीय फिल्म कौन्सिल बनाने की सिफारिश की थी, जो “मित्र, दाश निक और पथ- 
प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी । और साथ ही फिल्म फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना 
की भी सिफारिश की थी, जिसकी आरम्भिक पूँजी एक करोड़ रुपए हो । 

४८. रेयन का उद्योग। यद्यपि भारत में रेयन का उद्योग अभी शिशु दशा में 
ही है, तथापि इसने तीक्र गति से उन्नति की है और इसने हमारे देश में महत्वपूण 
स्थान प्राप्त कर लिया है। वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद इसका 
महत्व हें। 

यह केवल ११३६ की ही बात है कि जब सूती उद्योग को संरक्षण मिला, 
तो उससे लाभ उठाने के लिए रेयन बुनाई का उद्योग संगठित आबार पर आरंभ 
किया गया। १९३६ तक रेयन सूत का केत्रछ हेंडलम पर बनने वाले उपयोग करते 
थे अथवा मिलों में साड़ी की कन्नी बनाने के लिए इसका उपयोग होता था । केवल 
रेयन के वस्त्रों का उत्पादन नाम-मात्र को होता था । किन्तु १९३६ के बाद कुछ हो 
वर्षों में अनेक रेयन बुनने की मिलें स्थापित हो गई और यह शिश्ु-उद्योग वृहद्‌ वस्त्र- 
उद्योग में परिवर्तित हो गया । जब से रेयन की आयात पर से नियंत्रग हटा लिया गया 
है, तब से और अधिक भिलें स्थापित हो गई हैं । भारत में इस प्रकार की ३०० मिलें 
हैं, जिनमें १५ हजार कर्षे काम करते हैं । किन्तु उद्योग की क्षमता नये व्यवसाइयों 
द्वारा शीक्ष ही बढ़ रही हैं और साथ ही वर्तमान मिलें भी विस्तार करने जा 
रही हैं । ह 

असली रेशम के निर्माता ओर सूती वस्त्र के निर्माता, पहले-पहल इस उद्योग 
की स्थापना के समय बहुत व्याकुल हुए थे । इसकी स्थिति बहुत चिन्ताजनक रही है ॥ 
वास्तव में ही यह आश्चर्य को बात हे कि यह उद्योग इतने लंबे यू द्र के काल में कंसे 
जीवित रह सका, जबकि पूर्ति सर्वथा टूट चुकी थी, और अब यह स्थिति है कि यह. 
उद्योग स्थिर हो गया है, और सरकार को चाहिये कि वह इस उद्योग को निर्भरता 
से मृवत करे । 

४९. रेशम का उद्योग। रेशम की घरेल दरतकारी के विवय में पहले ही विचार 
हो चुका है। १८३० तक, भारत रेशमी वस्तुओं का बहुत बड़े परिमाण में नियत्ति 
करता था, किन्तु हम देख चुके हे कि भारतीय रेशमी वस्त॒ओं को किस प्रकार आस्त- 
रिक ओर बाहरी बाजार से धीरे-भीरे निकाल दिया गया । 

घरेलू दस्तकारी के अतिरिवत, रेशम के कारखाने भी स्थापित किय्रे गए हें। 
किन्तु सेसून और अलांयस सिल्क कम्पनी, बम्बई जैसी कुछेक सम्मानित फर्मों को 
छोड़ कर अधिकांश कारखाने तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही छोटे हैं, जिनमें कुछ 
सो आदमी कार्य करते हैं। इन कारखानों को विशिष्ट रूप से रेशमी सूत के आयात 
पर निर्भर रहना होता है, खास कर चीन और जापान से । किस्तु भारत में अनेक 
बड़े भूखंड हैं, जो रेशम की खेती के लिए उपयुक्त हैं | इस विषय में कोई कारण 
नहीं जान पड़ता कि वेज्ञानिक अनुसंधान की सहायता मिलने पर भारत कच्चे 
रेशम और रेशमी वस्तुओं को विदेशी आयातों से क्यों छुटकारा नहीं पा सकता ? 


काइमीर की अरिथर अवस्थाओं ने रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में बावा डाल 
दी है। 


२०८ भारतीय अभथंशास्त्र 


इस उद्योग को १९३४ में पहले संरक्षण मिला था। इसके बाद पुनः टरिफ 
'बोर्डे की सिफारिश पर तीन वर्ष के लिये १९४९ में आयात-कर को लगभग तीन 
गणा कर दिया गया । उद्योग द्वारा संरक्षण के स्तर की अपयाप्तिता के विषय में 
आपत्ति करने पर टैरिफ बोड को पुनः १९५१ में जांच करने के लिए कहा गया । यह 
स्पष्ट है कि यह उद्योग केवल सं रक्षण पर ही जीवित नहीं रह सकता। इसे न केवल 
आयातों की ही प्रतिहंद्विता का सामना करना होता है, प्रत्युत कृत्रिम रेशम का भी । 
केवल पुनः संगठन करने के आधार पर ही यह उद्योग सुदृढ़ हो सकता है । 

१० ऊन का निर्माण। ऊन की घरेल दस्तकारी को छोड़ कर, जिस के 
विषय में हम चर्चा कर चके हैं, भारत में ऊनी मिलों (कारखानों) का उद्योग भी 
किसी सीमा तक उन्नति कर रहा हैं । 

पहली ऊनी मिल १८७६ में कानपुर में स्थापित हुई थी । अगले दस वर्षो में 
कुछ और मिलें स्थापित हुई, जिनमें सब से मह॒त्वपूर्ण धारीवाल एजर्टन वूलन मिल्ज 
हैं । प्रथम विश्व-पुद्ध ने इस उद्योग को कुछ प्रेरणा दी । १९१९ और १९२१ के बीच 
बम्बई में तीन मिलें स्थापित हुईं। कठोर प्रतिद्वंद्बता के फलस्वरूप १९२४ में कुछ 
मिलों का दिवाला निकल गया । १९३० के वर्षों में ऊन का उद्योग मनन्‍्दी की पकड़ 
में आ गया। किन्तु सरकार को १९३४ में टरिफ बोर्ड की संरक्षण के लिए सिफा- 
रिश् को स्वीकार करने के सिवा अन्य कोई चारा न रहा। इसके सिवा, घरेल ऊन के 
उद्योग को ५ लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया, जो पांच वर्षों में फेला कर 
दिया जाना था । 

ऊनी निर्मित वस्तुओं में फ्लतलछ, सर्ज व ट्वीड, ब्रॉड क्लाथ, कंबल और नमदे 
'भी निहित है। यह मिलें अधिकतर भारतीय ऊत का उपयोग करती हें और केवछ 
बढ़िया कपड़ों के लिए उन्हें आस्ट्रेलिया की ऊन पर निर्भर रहना पड़ता है | बम्बई, 
कानपुर, धारीवाल (पंजाब)३ और बंगलौर इस उद्योग के मुख्य केंद्र हें । 

द्वितीय विश्व-युद्ध ने ऊन के उद्योग को बहुत प्रोत्साहन प्रदान किया। भारत 
में ऊनी मिलों ने भारतीय सेना की बढ़ती हुई वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण 
करने के छिए अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम किया । १९५२ में ऊनी वस्तुओं 
का उत्पादन १६६६८ छाख पौ०ण्ड था। इस उद्योग के सामने बढ़िया काऊंटों के 
उत्पादन में वृद्धि करने के विषय में यह समस्या है क्रि उप्तके पास ऊनके लिए छूडटओं 
'की कमी है और वह एकमात्र आस्ट्रेलिया से आयात किये जाते हें। 


११. नमक उद्योग । नमक भारत के अनेक भागों में बनाया जा सकता हैं। 
केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसे बनाना कठिन हूं, क्योंकि वहां का जलवाय नमी 
वाला हैँ और गंगा का समुद्र में निरन्तर बहने वाला पानी वाष्प द्वारा नमक बनाता 
कठिन कर देता 

भारत में नमक के दो ख्ोत हें: (१) नमक वाला पानी राजपूताना में सां भर 
झील से; और (२) बम्बई और मद्रास में समद्री नमक के कारखाने । 


नमक उद्योग को १९३० में संरक्षण दिया गया था। १९३१ तक नमककर 
जारी रहा । १९३३ में गांधी-इरविन समझोते ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए 
व्यक्ति को नमक बनाने का अधिकार दिया था। १९४७ में इस समझोते में संशोधन 
किया गया, जिसमें नमक के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं के इस अधिकार की 
शर्त को स्पष्टतः व्यवत्त किया गया था। 


बृहद्‌-स्तर उद्योग (२) २०९ 


हाल ही के वर्षों में, जहां तक सम्बन्ध नमक की पूति, कीमत और प्रकार से 
है, अवस्था बहुत ही असंतोषजनक' रही है। विभाजन के कारण तो नमक के सम्बन्ध 
में भारत की स्थिति और भी क्षीण हो गयी है । पंजाब की नमक की पहाड़ियों और 
खेवड़ा की खानों को हानि से भारत को २५ छाख मन नमक की क्षति हुई है । 


रत सरकार ने डिवेलपमेंट कमेटी उत्पादन में व॒द्धि करने के लिए स्था- 
पित की थी । १९४६-४९ के काल में ४८० से ६३५ छाख मन का विभिन्‍न रूप में 
उत्पादन होता रहा । १९५० में यह ७१३ राख मन हो गयाऔर १९५१ में अनुमान 
किया गया है कि ७२७ लाख मन हो जायगा। यह सम्भव है कि ७३२ मन का 
चिह्नित अंक पार हो जायगा । भारत ने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली हैं । और 
जनवरी १९५२ में ४.७ छाख मन की जापान को निर्यात की गई। आशा की जाती 
हैं कि दक्षिणी तट के कारखाने १९५२ में अपने उत्पादन में ४०% की वृद्धि करेंगे । 
अथम पंच वर्षोय योजना का विवार है कि १९५६ तक ३०,७५,००० टनों की उत्पत्ति 
हो जायगी । । 
४१२. कुछ अन्य उद्योग । इंजों निर्य रिंग उद्योग--भारत में इंजीनियरिंग उग्योग 
का गत शताब्दी के अद्ढ में आविर्भाव हुआ था । किन्तु यह मुख्यतः रेल की मरम्मत 
के सम्बन्ध तक ही सीमित रहा है । नवीन वहद-प्तर के उद्योगों की प्रगति के साथ 
वर्कशाप (कारखाने ) बनों । हार ही में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी ने इंजीतिय- 
रिंग की अनेक दिशाओं में कार्य करना आरम्भ किया हे ओर इस उद्योग को उन्नत 
किया है। फलस्वरूप वर्तमान में कई किस्मों के टूल (औजार) और उपकरण भारत में 
बनने लगे हें। किन्तु इतने पर भी आज तक इंजीनियरिंग उद्योग मरम्मत तक ही 
सीमित है। अब भी हम पूर्णतया आयात की हुई मशीतों पर आश्षित हैं, जो औसतन 
१६ करोड़ रुपये वाषिक की आतो है । इत मशीनों को कीनत के साथ यातायात, बीमा 
'तथा अन्य दातव्यों को भी जोड़ा जा सकता है। इस सब का तात्पर्य यह हैं कि भारतीय 
व्यवसायी को पर्याप्त रूप से प्रारम्भिक बाधा होती हैं। पूंजी की ऊंची छागत, योग्य 
श्रम का अभाव और आचन्तरिक प्रतिद्वं द्विता कुछेक कठिनाइयां हैँ, जिनसे इंजीनियरिंग 
उद्योग को सामना करना पड़ता हैं। इंजीनियरिंग उद्योग निम्न मुख्य औद्योगिक केन्द्रों 
में कन्द्रीभूत हें: बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद और मद्रास आदि। 
इंजीनियरिंग उद्योग की जांच करने के लिये भारत सरकार ने २० मई १९५०३ को 
'एक समिति नियुक्त की। इसकी घोज़गा श्री टी० टी० क्ृष्णमचारी जो कि केन्द्रीय 
सरकार में उद्योग तया व्यापार के मंत्रों हैं, भारतोय संत्तद्‌ में की । इस समय इंजी- 
'निर्यारेंग उद्योग की सम्पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा। समिति विशेष 
'क़र इस वियय पर विचार करेगी और क्षमता का सम्पूर्ण प्रयोग करते के लिये 
अपनी सिफारओशें सरकार के सम्मुख रखेगी । 


» एल्यूमनियम उद्योग --एल्यूमीनियम उद्योग नवीवतम उद्योगों में से एक 
है।यह १९ वा शताब्दी के अन्त की वात है, जबकि बिजली पालिश करने की 
अगाली की खोज हो जानते पर एल्यूमीनियम व्यावॉरिक उपयोग के लिए संभव हो 
सका। वर्तेब्ान में यह उद्योग दृह्तापूत्रेंक भारत में जम गया है और इसे मूल-उद्योग 
घोषित किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा को दृष्टि से इसके महत्व के प्रति उपेक्षा नहीं की जा 
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सकती । विजली के कार्यों में हल्का होते के कारण इसका अधिक उपयोग होता है ॥ 
इसलिये यह उद्योग हमारी बहु-मुखी योजनाओं में बहुत सहायक सिद्ध होगा । 

यह यायायात॒ उद्योगों, संप्रेषण कार्यों, खाद्य और रसायन उद्योगों, मकान 
बनाने और रसोई में बासनों के रूप में इस्तेमाल होता हैँं। महत्व की दृष्टि से 
एल्पूनियम उद्योग लोहे और इस्पात के उद्योग से दूसरे दज पर है । 

मई १९४९ से सरकार भारत में एल्यूमीनियम के एकमात्र निर्माताओं, 
इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी और एल्यमीनियम कार्पोरेशन आव्‌ इंडिया को तीन 
वर्ष के लिए उनके उत्पादनों की विक्रय कीमत और वैसी ही आयात की हुई वस्तुओं के 
बीच के अन्तर द्वारा और आयात उत्पादनों पर अतिरिक्त विदिष्ट कर छगा कर 
सहायता दे रही है । उस सहायता को दुष्ट में रखते हुए कि जो इस उद्योग को 
विदेशों में मिलती है, भारतीय उद्योग को मिलने वाली सहायता अपर्याप्त घोषित की 
जानी चाहिए। सरकार ने टैरिफ बोर्ड की यह सिफारिश स्त्रीकार कर ली है कि चतुथ 
योजना के अधीन अमरीका से टैकतीकल परामर्श ओर सहायता प्राप्त करनी चाहिए 
और इस उद्योग के लिए महायंत्र और मशीनों की आयात को प्राथमिकता दी जाय । 
सरकार इस उद्योग को विजली की पूति में सहायता प्रदान करके ठोस मदद कर 
सकती है, क्योंकि विजली की छागत अटकल रूप में सम्पूर्ण का ४०% होती है । 

अप्रैल, १९५१ में राष्ट्रीय योजना कमीशन (नैशनल प्लानिंग कमीशन) ने 
वर्तमान इकाइयों को ५ हजार टन तक प्रत्येक को बढ़ा देने ओर हीराकुड क्षेत्र में १५ 
हजार टन की नई इकाई स्थापित करने तथा १९५५-५६ तक सम्पूर्ण ऊपादन को 
२५ हजार तक प्रतिवर्ष कर देते की समस्या पर उद्योग के साथ विचार किया । वर्ते- 
मान में दो प्रमुख कारखानों की सम्मिलित उत्पादन-क्षमता ४ हजार टन है । १९५० 
में उन्होंने ३५३६ टन का उत्पादन किया था, जब कि हमारी वाधषिक आवश्यकताएं 
१५ हजार टन प्रति वर्ष की हैं । 

» रंग-रोगन का उद्योग--रंग-रोगन बनाते वाला पहला कारखाना १९०२ में 
कलकत्ता के पास खोला गया था | यह पहला ही साहस बहुत सफल रहा । प्रथम 
विश्व-युद्ध के कारण इस उद्योग को प्रेरणा मिली । तब से लेकर यह त्रमशः उन्नति 
करता जा रहा हैं, यद्यपि उल्लेखनीय कोई बात नहीं । रंग-रोगन बनाने के छिए जो 
भी वस्तुएँ दरकार होती हैं, भारत में वह सब पैदा होती हैँ, जैसे, तारपीन, अलसी 
का तेल, लाल जिस्त, सुह्ागा आदि । गत कुछ वर्षों में रंग-रोगनों का सराहनीय 
उत्पादन बढ़ गया है । 

८ साबुन का उद्योग--इस उद्योग का यह उल्लेखनीय उदाहरण है कि इसने सर- 
कार से संरक्षण अथवा किसी प्रकार की सहायता प्र:प्त किये बिना ही उन्नति की है । 
भारत मे साबुन निर्माण की परिस्थितियां सर्वथा अनुकूल हैं। हमारे देश में वनास्पति 
तेल वहुत बड़ी मात्र में उत्पन्न किये जाते हें और उनकी पूतिमें और भी वद्धि ह' सकती है । 
केवल कास्टिक सोडे को आयात करनी होती है । इसके लिए बहुत बड़ा घरेल बाजार 
है, सस्ता श्रम हैं, टकस का अनुपात न्यून है और विदेशी साबुन पर आयात-कर छगा 
हुआ हँ--यह सब अश इस भारतीय उद्योग के लिए अनुकूल है । 
रु नवीन भ्रणाली के अनुसार साबुन का पहला कारखाना एन. डब्ल्य. सोप कम्पर्नी 
हक न 5 में खोला था। स्वदेशी आन्दालन के कारण बंगाल में कई कारखाने खोले' 

३ थे, जिनमे उल्लेखनीय यह हैं: बुलबुल सोप कम्पनी, नेशनल सोप व्क्स, ओरियंटल 
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सोप वकर्स । प्रथम यद्व आरम्भ होने के अवसर पर साबुन का उत्पादव २० हजार टन 
था । युद्ध ने इसे विस्तार दिया। १९३५ ओर १९४४ के बीच उत्पादव में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई, जो ! लाख २० हजार तक चली गईं थी। 

सब प्रकार के साबुन और बहुत ही बढ़िया किस्म के साबुत भी बनाये जा 
रहे हैं | सम्पूर्ण उत्पादन में से नहाने का साबुन ८०% है । सम्‌ वे देश में साबुन बनाने 
के छोटे-छोटे कारखाने हैं, जो सम्पूर्ण उत्पादन में से २०% की पूर्ति करते हैं । मोदी सोप 
मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, टाटा कैमीकल कम्पती, गाडरेज और लिवर ब्रदर्स आदि कई 
बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बहद परिमाण में बढ़िया किस्म्र के साबुन बना रही हैं । यह आव- 
उयक है कि इनके साथ ही डब्बे और बैरल (ढोल) बनाने के उप-उद्योग भी जारी 
किये जायें | भारतीय साबुन उद्योग ने अभी तक चर्बियों का बहुत ही थोड़ो मात्रा 
में उपयोग किया है, जवकि विदेश के साबुन उद्योग में यह साबुन के लिए महत्वपूर्ण 
पदार्थ माना जाता है । 


१९०५-५६ तक स्थापित क्षमता को आशा २ छाख ८८ हजार टन तक जाने 

की है; और उत्पादन २ छाख ७० हजार टन तक हो जायगा । 
४ बनास्पति उद्योग--हाल ही के वर्षों में वनास्पति उद्योग बहुत ही बड़ गया है, 
और कुछ लोगों का मत है कि इसका भयानक रूप में विस्तार हुआ हैँ। इस समय 
हान खाद्य-उद्योगों में इसका स्थान दूसरा है, जिसमें २३ करोड़ रुपये की (जी लगी 
हुई है। वनास्पति उत्पादत करने वाली यहां ४० फंक्ट्रियां हें, और इनके द्वारा 
प्रत्यक्षत: १५ हजार श्रमिकों को रोजगार मिलता है, ओर कई हजार को अप्रत्यक्ष रूप 

में उप-उद्योगों से रोजगार मिलता हैं । 

सबसे महत्वपूर्ण विचार वनास्पति के खुराक विषयक मूल्य का हैं। इजुतनगर 
में एक प्रयोग द्वारा पता चला है कि चूहों की खुराक में ५ प्रतिशत वनास्पति ने उन्हें तीसरी 
पीढ़ी में अन्धा कर दिया । जो भी हो, इस निर्णय के बारे में डा० गिल्डर जैसे अधिकारी 
_ व्यक्तियों ने चुतोती दी और कहा कि यह अंबता बंगाली क्षीण खुराक के कारण हुई 
ओर वनास्पति के कारण नहीं । सबसे ताजा निर्णय वनास्पति अनुसन्धान निर्माण 
समिति (वनास्पति रिसर्च प्लानिंग कमेटी) का हें, जिप्तमें बताया गया है कि चार 
भिन्न केद्रों में प्रयोग करने पर माल पर हुआ है कि वनास्पा। के पिघ उठने का तापमान 
३७० सेंटोग्रेट है और यह मूंगफली के तेल के मृकाविले में किसी प्रक/र हानिकारक नहों 
है । जो भी हो, यह केवल एक पिपरीनत निर्णय है । इससे केव्रछ इनना ही पत्रा चलता 
हैं कि वायुरूप तत्व के मिश्रण (॥96/0297965707 ) से तेल का खुराक विषयक 
मूल्प उच्चत नहीं हो जाता । तो फिर देश १२ करोड़ रुपये वापिक वायूुतत्व मिश्रण पर 
क्यों खर्च करता जा रहा है ? यह समझा जा सकता है कि इसके रंग, गंध और बनाने- 
ठनावे के लिए यह कीमत चुकाई जाती है। विशेषज्ञों द्वारा परस्पर-विरोधी सम्मतिपों 
को दृष्टि में रखते हुए, वनास्पति के खुराक विषयक मूल्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित 

मत नहीं दिया जा सकता; इसे संदिग्ध ही समझा जा सकता हूँ । 


वनास्पति के विषय में असली कप्ट यह है कि सामान्य आदमी असली घी और 
इसमें भेद नहीं कर सकता। और इसके फलस्त्ररूप मिलावट की बराई पैदा होती है, 
जो इन दिलों प्रायः सर्वत्र देखी जाती है। ढंग यह होना चाहिए कि जो वनास्पति 
च हते हैं, वह वनास्पति ले सकें, किन्तु जो असली घी चाहते हैं, उन्हें दनास्पति की 
मिलावट के बिना असली घी मिल सके। इस उद्देश्य के लिए रंग डालना आवश्यक 
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जान पड़ता है । किन्तु रंग ऐसा होना चाहिए कि जो आंखों को भा सके, स्वास्थ्य के छिए 
हानिकर न हो, और उसके फीके पड़ने का भयत्र न हो । भारतीय दुग्बशाला अनुसवान ससद 
(इंडियन डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने मालूम किया है कि रततजोत की जड़ के रस से 
वतास्पति घीः:की यदि रंगा जाय, तो उससे बहुत संतोषजनक परिणाम हो सकता है । 


१३. औद्योगिक प्रगति का अवलोकत। हमने भारत के औद्योगिक क्षेत्र 
के विस्तृत और विभिन्न रूपों में अवलोकन किया है। हमन भिन्न भारतीय उद्योगों 
के मुलोत्यादन और प्रगति की खोज की है और उनमें से प्रत्येक के समक्ष उत्पन्न होने 
वाली समस्याओं पर विचार किया है । इस औद्योगिक प्रगति का माप-दंड वया है ? 

कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को देखते हुए हमें मालम होता है कि जूट और चाय 
का उत्पादन घरेल मांग की अपेक्षा सामान्यतः बढ़ गया है । द्वितीय विश्व-पुद्ध के प्रार- 
म्भिक अवसर पर भारत निम्न उद्योगों में क्रियात्मक रूप से स्त्रतः संतुष्ट हो गया था: 
खांड, सीमेंट, कयड़ा लोहा और इस्पात, कागज और दियासलछाई। विश्व के दस महान्‌ 
औद्योगिक देशों में भारत ने भी स्थान प्राप्त कर लिया है। इससे उच्चतम स्थिति का 
ज्ञान होता है। इससे भी बढ़कर, द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में उद्योगों ने गुण-विषयक 
और परिमाण विबयक प्रगति में भी वृद्धि को। विद्यमान उद्योगों का विस्तार हुआ 
और कई नये उद्योगों की स्थापना हुई । 

किःतु इसके कारण वास्तविक स्थिति के प्रति हमें आँखें नहीं मूंद छेनी चाहिएं। 
निरचय ही, अभी भी हम ओद्योगिक रूप में पिछड़े हुए हैँ। अन्य देशों के साथ तुलना 
करते हुए और अपने मानव-श्रम तथा सामान के प्रसाधनों को दृष्टि में रखते हुए 
हमारी औद्योगिक प्रगति तुच्छ-सी घोषित की जानी चाहिए । भारत की इस्पात की प्रति 
अंश खपत ८ पोंड प्रति वर्ष है, जबकि इप के विपरीत अमरीका में ८६० पौंड, इंग्लेंड में 
५२० पड, और आस्ट्रेलिया में ४७० पोंड हैं । गंधक के तेजाब की खपत भारत में प्रत्ति 
अंश अमरीका की अपेक्षा ४०० गुना न्यून है और सोडे की १०० गुना न्यूव। बड़ी मुद्िकिक 
से भारत की कर्मकर जनसंख्या का २% वृह॒दू-स्तर उद्योग में छगा हुआ है ।* 


किन्तु हमारी प्रगति केवल यही नहीं कि धीमी थी, प्रत्यृुत यह असमान भी थी । 
परिपूरक होने की अपेक्षा यह प्रतिद्ंद्वितपर्ण रही है। हमारे उद्योगपति लकीर के 
फकीर बने: प्रारम्भ करने के बजाय उत्होंने नकल की । जैसे ही किसी नये उद्योग की 
स्थापना का पता चलता है, तेसे ही अंधाधुन्ध खाई को पाटने को भगदड़ हो जाती है; 
और जब तक वह उद्योग पारिश्रमिक देता बद ही नहीं कर देता, तब तक कारखाने 
पर कारखाना खुलता चला जाता है । यही नहीं कि उसी दिशा को ही ग्रहण कर छिया 
जाता है, प्रत्युत उद्योगपति तब तक उसी स्थान की ओर कारखाने के लिए दौड़े जाते 
हैं, जब तक कि वह उद्योग बुरी तरउ केन्द्रीभूत और असंतुडित नहीं हो जाता। इसक्रे 
अतिरिक्त बाजार की द॒ब्टि से भी, जैसा कि खांड के विषय में हुआ, अथवा पदार्थों के 
विषप में, जेसा कि रुई के विषय में हुआ अथवा बिजली के स्रोत के विषय में, जैसा 
कि सीमेंट उद्योग के विषय में हुआ, विपरीत दशा हो जाती है । 


,. इसके अतिरिक्त हमारे औद्य गिक स्वरूप की आधारशिला भी दृढ़ता से कोसों 
दूर है। हमें पूर्णतत्रा विदेशों की मशीनों, मशीनों के औजारों, मिलों के सामान, पुर्जो 
ओर अनेक आवश्यक पद थों के लिए विदेशों पर पिर्भर रहना होता है। यहां तक कि 
बहुधा कुशल-का रीगरों को भी बाहर से मंगाना प श्ता है । हे 
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(क) पुरानी घिसी-पिटी मशीतों की जगह नये यंत्र और नई मशीन ब्राप्त 
करने में कठिनाई । 

(ख) श्रमिकों में अनुउस्थित रहने का चलन और अपने रोजगार की अवस्थाओं 
को उन्नत करने के लिए हड़तालों का शस्त्र अपनाने में वृद्धि । 

(ग) यातायात की समस्या महानतम बाबा थी। या तो कच्चे पदार्थों की 
समय पर ओर पर्याप्त परिमाण में प्राप्ति के विषय में अथवा पूर्ग वस्तुओं की बिक्री के 
विषय में अनेक कठिनाइयां थों। स्टाक संचित हो गए थे ओर उत्पादन धीमा हो 
गया था। 

(घ) राजनीतिक प्रगतियां भी उत्पादन को रोकने में कम जिम्मेदार नहीं 
हैं। राजनीतिक मामलों के अंतिम निर्णय के विषय में पहले तो. अनिश्चितता थी और 
जब १५ अगस्त १९४७ को अंतिम निर्णय हो गया तो उप्से संपूर्ण समाज की अथ- 
व्यवस्था ही गड़बड़ा गई । 

(ड.) मार्शल योजना ने भारत उत्पादन साहसों में बाधा उत्पन्न की, क्‍योंकि 
अमरीका ने अपने बड़े-बड़े सामान योरोप भेजने शुरू कर दिये थे। इसके साथ ही, हमें 
माछम होता है कि देश अद्धं-युद्धकाल की अ्॑-व्यवस्था में बदल रहा हैं । 

(च) १९४७-४८ के लियाकत अछी बजट ने भी उद्योग पर अनावश्यक 
भोझ डाला। यद्यपि १९४८--४९ और उससे भी अधिक १९४९-५० के बजट न ठोस 
सुविधा प्रदान की थी, तथापि औद्योगिक क्षेत्रों में यह धारणा विद्यमान थी कि टैक्‍स 
के स्तर का बोझा अब भी इतना भारी है कि जो भारतीय उद्योग के लिए असहनीय 
हे । 

(छ) सरकार द्वारा औद्योगिक निश्चित-तीति के अभाव ने भी औद्योगिकों को 
कुंद कर दिया । उद्योग के राष्ट्रीयकरण के नारे ने भी, जो इन दिनों बहुधा सुनाई 
देता है, भावी पृंजीयतियों को भयभीत कर दिया है । 

अक्तूबर १९४८ में, सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक रियायतों 
की घोषणा की थी, जिनमें यह भी सम्मिलित थीं :-- 

१. तीन वर्ष के बीच उत्पादन आरंभ करने वाले नये उद्योगों को ५ वर्ष के 
लिए लगी पूंजी पर ६% की सीमा तक के लाभों पर से आय-कर की छूट दी गई । 

२. जो कारखाने तीन शिफ्ट चला रहे हें ओर जिनके नये मकान, नये यंत्र 


और नई मशीनें हें, उन्हें वर्तमान दर से दो-गुता अवमूल्यन (0697808697077 
8]07797008 ) मंजूर किया गया। 

३. यंत्रों ओर मशोनों पर आगमशुल्क आधा कर दिया गया ओर कतिपय 
कच्चे पदार्थों पर से या तो आयात-कर हटा दिया गया अथवा कम कर दिया गया। 


१९४८ के उत्तादत के आंकड़े कुछ आश्ाप्रदद थे ओर जान पड़ता था कि दिशा 
बदल गई है | पिछडे वर्ष की तुलना में, कपड़े, सीमेंट, खांड, कैमिकलों (रसायनों), 
खादों, साइकिलों, मोटर की बैटरियों, हल्के इंजीनियरिंग के सामानों और अन्य मिश्रित 
उद्योगों की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक थी। 


उद्योगों की केद्वीय परामरंदात्‌ संविति ( नवम्त््रर १९४९ ) की स्थाप्री 
प्मिति के प्रस्ताव-अनुसार यह निर्गव कित्रा गया कि कार्थकारी दलों को ६ मास के 
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अन्दर-अन्दर पिम्न बातों पर सिफारिशों करने के लिए नियत किया जाय : (क) 
उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय; (ख) उत्पादन की छागतों को कम 
करने के उपाय; (ग) उत्पादनों में गुण-विषयक उन्‍्तति करने के उपाय; (घ) 
उद्योगों के संगठन, प्रबन्ध ओर श्रम का योग्यता को उन्नत करने के उपाय; (ड*) 
उद्योग के अभिनवक रण के उपाय; (च) जिन्‍सों की क्रय के बेहतर उपाय | आवश्यक 
उद्योगों के उत्पादत के लक्ष्य नियत किये गए । इत उपायों का फल निकल रहा हैं 
और सभी दिद्याओं में उत्पादन बढ़ रहा हे। 
औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से १९५१ का वर्ष बहुत अनुकूल था और गतवर्ष 
की अपेक्षा इसमें ६० की वद्धि हुई थी, यद्यपि १९४८-४९ का चोटी का उत्पादन 
अभी अछता ही रह गया था इस परिणाम के लिए अनुकलरू अंशों का उल्लेख करते 
समय यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में उध्ति हो गई थी और कच्चे 
र्थों की प्राप्ति में यातायात की स॒विधाओं से स्थिरता उत्पन्न हो गई थी (यद्यपि 
पूति अभी अपर्याप्त ही थी), श्रम विषयक झगड़ों का अभाव हों गया था और 
पाकिस्तान के विनिमय दर को स्वीकार कर लेने से भारत में जूट के परिचलन की 
सुविधाएं हो गई थीं। १९५२ में भी औद्योगिक स्थिति में सुधार होता चला गया 
और कुल उत्पादन में पर्या त वृद्धि हुईं। अब औद्योगिक वस्तुओं की इतनी न्यूनता 
नहीं रही जितनी कि यूद्धोत्तर के तात्कालिक वर्षों में थी । 

/- १५. हमारे ओद्योगिक स्वरूप का आकार ।? किसी देश के औद्योगिक स्वरूप 
के आदर्श को निश्चित करने वाले कुछ अंश हैं । अति महत्वपूर्ण अंग यह हें: प्राकृतिक 
प्रसाधन और पूंजी की प्राप्यता, व्यवसायी की योध्यता, प्रबंब विषयक तथा कृत्य 
विषयक चतुराई ओर कला-कोशल ज्ञान जेसे अस्थिर' अंश है । राज्य की नीति भी 
ओद्योगिक आकार की रूपरेखा को प्रभावित करने में कम नहीं कही जा सकती। 
इन अंशों ने भारत के वर्तमान ओद्योगिक स्वहूप को पूर्णतया प्रभावित किया है और 
भविष्य की रूपरेखा के विषय में भी यह निश्चय करेंगे । 

है और इस्पात के उद्योग की प्रगति के लिए भारत में प्राकृतिक वातावरण 
विशेष रूप से अन॒कल है। इसलिए स्वभावतः: यह आशा की जा सकती हे कि जो 
उद्योग लोह और इस्पात के उद्योग की जिन्‍सों के उपयोग और खपत पर निभर करते 
हैँ, उनकी उन्नति के लिए संतोषप्रद सुविधाएं विद्यमान हें। इस भारी उद्योग का क्षेत्र 
भी हल्के-फूल्के उद्योगों के लिए आकर्षण का विषय होना चाहिए। 


हमारे औद्योगिक स्वरूप का यह आकार भारत में उपलब्ध अस्थिर अंशों का 
भी समर्थन करता हैं । भारत में पूंजी का अभाव है ओर विदेशी पूंजी के आने की भी 
बहुत आशा नहीं। बहुत ऊंचे औद्योगिक देशों से कछा-कोशलर विषयक जान प्राप्त कर 
लेना भी कठिन है, क्योंकि सामान्यतः उसके साथ विदेशी पूंजी भी आ जाती हैं। यह 
केवल विदेशों से, सरकारी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा प्राप्त हो सकतो है, जैसे 
कि प्रेसीडेंट ट्र मेन का चतुर्थे-योजना कार्यक्रम है। केवल प्रबंध विषयक और कार्य- 
चतुराई थोड़े काल में उन्नत की जा सकती है | इस प्रकार हम यह आशा नहीं कर 
सकते कि हम उन चंचल अंशों को इतना उब्नत कर लेंगे कि हम गहरे-भ्रम उद्योगों 
के विपरीत गहरी पूजी के उद्योगों की स्थापना करने योग्य हो जायेँ । फलस्वरूप, बतें- 
मान स्थिति और भविष्य की आशाओं को दृष्टि में रखते हुए, भारत में वृहद्‌ स्तर के 
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उद्योगों का आकार अल्प-चतुर और हल्के उद्योगों का होगा; अन्तर अधिक 0 
और हलके उद्योगों का, और उससे भी बाद में अल्प चतुर आर भारों उद्योगों का 
होगा । यदि हम अपने साधनों की पूर्ण उपयोगिता चाहते हें तो अधिक चतुर और 
भारी उद्योगों की प्रगति की पर्याप्त काल तक प्रतीक्षा करती चाहिए । े 

किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से सरकार भारी उद्योगों को उत्नत करने का 
विशिष्ट यत्न कर सकती है। १९४८ की ओद्योगिक नीति के वक्तव्य से सुरक्षा उद्योगों 
की प्रगति का प्रगटीकरण हो जाता है अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण, हवाई जहाजों 
का निर्माण आदि; भारी मूल उद्योग, अर्थात्‌ लोहा और इस्पात का उद्योग; यातायात 
के साधनों का निर्माण; हल्के आधारमूलक उद्योग अर्थात्‌ कैमिकल (रासायनिक) 
उद्योग; और अनिवार्य खपत की वस्तुओं के उद्योग अर्थात्‌ खांड, सीमेंट, कपड़ा आदि। 
जो भी हो, अपने सीमित साधनों और उनकी उन्नतहीन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए 
इस आदशे को केवल धीरे-धीरे ही स्वीकार किया जा सकता हैं । 

अपने साधनों की संतुलित बांट के लिए हमें सावंजनिक और निजी दिशाओं में 
प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए । इसके लिए राष्ट्रीय योजना बनाना अनि- 
वा है । सार्वजनिक दिशा में जो उद्योग उन्नत होंगे, उनका क्रम संभवत: इस प्रकार 
होगा : प्रथम, अनिवार्य रक्षा उद्योग; हितीय, प्राकृतिक साधनों की उन्नति, जैसे पानी से 
बिजली, तृतीय,सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योग; और चतुर्थ, वृहद्‌ मूल और आधारमूरूक: 
उद्योग | निजी दिश्या में यह क्रम सम्भव है। प्रथम, वर्तमान उद्योंगों की स्थापित क्षमता 
से अधिकतम उत्पादन में वृद्धि करना; ट्वितीय, प्रभावकारी मांग की सीमा तक वत॑- 
मान उद्योगों का विस्तार करना; तृतीय, वर्तमान उद्योगों के पूरक उद्योगों (दोनों 
दिशाओं में); चतुर्थ, अन्य सम्बन्धित उद्योग, जो बाहरी अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र की 
वृद्धि करते हों और पंचम, ऐसे उद्योग, जो आन्तरिक और बाहिरी बड़े बाजार के 
लिए हों । 

इच्छित आदर्श प्राप्त करने के लिए उद्योगों की स्थान-विषयक और लघृ-स्तर 
तथा वृहद्‌ स्तर के उद्योगों के पारस्परिक सम्बन्धों की समस्या को बहुत सावधानी के 
साथ हस्तगत करना होगा । 


/(१६- अद्योगिक योजनाएं बनाना । १९५१ की योजना कमीशन ने अपनी 
रिपोर्ट में भारत की औद्योगिक उन्नति की समस्या के प्रति अधिक ध्यान दिया है । 
वर्तमान औद्योगिक स्वरूप, युद्ध और युद्धोत्तर की औद्योगिक प्रगतियों और औद्योगिक 
संगठनों तथा प्रबन्धों का सरसरी अवलोकन करते हुए कमीशन ने कुछेक महत्वपूर्ण 
सिफारिशें की हैं । इस सम्बन्ध में उनकी मुख्य सिफारिशों यह हैं :-- 

(क) क्षि उन्नति और सिंचाई के विस्तार और बिजली विषयक योजनाओं 
की औद्योगिक जिन्सों की मार्गों की पूति की जानी चाहिए। 

(ख) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पत्ति निश्चित लक्ष्य तक हो जानी: 
चाहिए और इसके लिए उद्योग की वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाय । 

(ग) जो उद्योग कच्चा छोहा, इस्पात, भारी रसायन आदि का उत्पादन करते' 
हें और जो देश की सामान्य आथिक प्रगति के लिए आधारमूलक महत्व रखते हें, 
उनकी क्षमता को विस्तार दिया जाना चाहिए, और 


(घ) विद्यमान औद्योगिक स्वरूप की त्रुटियों और हीनताओं. को दूर कियाः 
जाना चाहिए। 


वृहद्‌-स्तर उद्योग (२) ही 


देश की आवश्यकताओं और साथ ही उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए 
कमीशन ने औद्योगिक प्रगति के प्रश्नों को निम्न क्रम से प्राथमिकता देने की सिफा- 
रिश की हैं : 

(१) उत्पाद वस्तुओं के उद्योगों में विद्यमान क्षमता की पूर्ण उपयोगिता, 
जैसे जूट और उपभोक्‍ता वस्तुओं जैसे सूती कपड़ा, खांड और साबुन की क्षमता का 
पूर्ण उपयोग किया जाय । 

(२) इस्पात, सीमेन्ट, खादों, भारी रसायनों, मशीनों के औजारों आदि जेसे 
उत्पाद वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन-शक्ति की क्षमता को विस्तृत किया जाय। ओर, 

(३) औद्योगिक इकाइयों की पूति, कि जिन पर पूंजी का एक भाग पूर्वेतः 
खर्च किया जा चुका हूँ । 

चकि प्रसाधनों का जो समूह सरकार के हाथ में है, वह कृषि, सिंचाई और 
शक्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है, इसलिए उद्योगों की उन्नति का कार्य निजी 
उद्योगपतियों के जिम्में गा दिया गया है, किन्तु इस शर्ते पर कि वह राज्य के स्वे- 
नियन्त्रण के अन्तर्गत यह कार्य करेंगे । उद्देश्य यह है कि दोनों दिशाएं मिल-जुलू कर 
काम करें और निजी-भाग योजना के नियन्त्रण में रहें और योजना-अधिकारी द्वारा 
उपस्थित किये गए ध्येयों को स्वीकार करें। कंमीशन ने १९५५-५६ तक मुख्य उद्योगों 
द्वारा प्राप्ति के लिए उत्पादन के लक्ष्य और स्थापित-क्षमता नियत कर दी थी।) इन 
लक्ष्यों को पदार्थों की उपलब्धता, पूंजी, पूंजी प्रसाधनों और बाजार की खपत की 
क्षमता का सावधानी के साथ परीक्षण करने के बाद नियत किया गया था। आशा की 
जाती है कि वस्तुओं के बहाव की वृद्धि होने से कतिपय दिशाओं की मांग के दबाव में 
कमी हो जायगी और यहां तक कि निर्यात के लिए भी गंंजायश रह जायगी । 


निजी दिशा में साहसिक कार्यों के अतिरिक्त, राज्य के साहसिक व्यवसाय भी' 
होंगे, जो भले ही संख्या में कम होंगे, किन्तु आथिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। 
इनमें निम्न उल्लेखनीय हें: सिद्री फर्टलाइजर फेक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव वकक्‍से, 
ड्राई कोर केवल फैक्ट्री और मशीनी औजारों, ठेलीफोन प्रसाधनों, गणित विषयक 
सामान आदि बनाने के लिए भी विभिन्‍न साहसिक कार्य होंगे। राज्य सरकारों के 
अधीन साहसिक कार्यों में उल्लेखनीय यह है : मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिट (अखबार का 
कागज ) बनाने वाला कारखाना और मेसूर में गैस विषयक खादों का कारखाना। 
यद्यपि पंच-वर्षीय योजना के अनुसार राज्य के साहसिक कार्यों का क्षेत्र सीमित है, 
तथापि राज्य का नियंत्रण पर्याप्त रूप में विस्तृत है । 


उत्पादन-शक्ति, योग्यता और प्रबंध के स्तरों में ऋ्रिक प्रगति के लिए कमीशन 
ने प्रत्येक मुख्य उद्योग के लिए डिवैलपर्मेंट कौंसिल ([)678]09778796 (0०पश०][8 
प्रगतिशील संसद) बनाने की सिफारिश की, जिसमें उद्योग, श्रम और कला-कौशलू 
विषयक प्रबन्ध के प्रतिनिधि हों । सरकार को परामर्श देने के अतिरिक्त इन कॉौंसिलों 
के यह कार्य-कालाप होंगे : (१) स्थापित क्षमता की पूर्ण उपयोगिता प्राप्त करने के 
लिए उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश करना; (२) कच्चे पदार्थों को नष्ट होने से बचाने 
के लिए अधिकतम उत्पादन प्राप्ति के लिए, गुण को उन्‍नत करने और लागत को कम 
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करने की दप्टि से योग्यता के सिद्धान्तों अथवा आद्शों का प्रस्ताव करना; (३) उद्योग 
के कार्य-संचालन को उन्नत करने के लिए उपाय बताना, विशेष रूप से अयोग्य अंशों के 
विषय में; (४) वितरण ओर विक्रय प्रणालियां बनाने में सहायता देना कि जिससे 
उपभोक्‍ता को संतोष हो। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि उद्योग सब सम्बन्धित 
लोगों के संयुक्त यत्नों और आंतरिक नियन्त्रण द्वारा व्यवस्थित होंगे । 

विस्तार करने के कार्यक्रम की मूल लागत का अनुमान १२५ करोड़ रुपये किया 
गया है, जिसमें से, आशा की जाती है कि स्वतः उद्योग पूंजी के बाजार में से ८०-९० 
करोड़ रुपया पैदा करने की स्थिति में होगा। और १०-१५ करोड़ रुपये के लिए 
आशा की जाती है कि इंडस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन (औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 
समिति) दे सकेगी । सरकार को भी जहाज बनाने और स्पात के कारखानों जैसे 
बड़े-बड़े व्यवसायों में सहायता करनी होगी, विशेष रूप से ऐसे व्यवसायों में, जो चिर- 
काल तक कोई लाभ नहीं दे सकेंगे । 


उन्‍नीसवाँ अध्याय 
आओयोगिक अथं-व्यवस्था ओर प्रबन्ध 


१, भूमिका । अर्थग-व्यवस्था उद्योग का जीवन-रकत है। ओद्योगिक यंत्र के 
पहियों को चिंकनाहट देने के लिए पर्याप्त अर्थ-व्यवस्था नितांत आवश्यक है, जिससे 
उसके सरलतापूर्वक चलने का भरोसा बना रहे अथवः बन्द होने से उसे रोका जा सके। 
भारत में उद्योगो की धीमो प्रगति के अति महत्वपूण कारणों में से एक कारण पर्याप्त 
और सामयिक अर्थ-व्यवस्था का अभाव है । 

औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की समस्या का अध्ययन (क) लघ-स्तर आर मध्यम 
आकार के उद्योगों; और (ख) वृुह॒द्‌ू-स्तर अथवा संगठित उद्योगों के सम्बन्ध में किया 
जा सकता है । 

२. लख और मध्यम आकार के उद्योगों की अथ-व्यवस्था । ग्राम-क्षेत्रों में 
ओद्योगिक अर्थ-व्यवस्था, छोटे उत्पादक को अर्थ की आवश्यकता, कच्चे पदार्थ क्रय 
करने, उत्पादत के खर्चों को पूरा करने और अंत में वस्तुओं के उत्सजव के लिए 
होती है । 

ग्राम-क्षेत्रों में, पूंजी सर्वंधा अव्यवस्थित हैँ और वस्तु-स्थिति यह हैं कि अधिक 
पंजी भी उपलब्ध नहों। गांव में अर्थ का केवल एक ही। साधन है ओर वह है साहकार। 
छोटा उत्पादक गरीब होता है और वह अच्छी जमानत देने के भी अयोग्य है, इसलिए 
साहकार का कोष अत्यधिक दरों के सिवा उत्तकी ओर नहीं बढ़ता। ऋगी को अज्ञा- 
नता और असहाय दशा का प्रत्येक लाभ उठा लिया जाता है? ' सहकारिता बेक अपने 
कार्य-कलापों को चल कृषि-विपयक्त अर्थ-व्यवस्था तक सोमित रखते हें ओर बह 
स्थानीय उद्योगों के लिए द्रव्य देना ब्राई समझते हू फलत:, स्थानीय उद्योग कोष के 
अभाव में क्रियात्मक रूप में भर्खों मरते है अथवा उन्हें अकारण ऊंचे दर देने होते 


शहरी केद्धों मं औद्योगिक अथ-वब्यवस्था--शहरों में पंजी बेहतर ढंग से 
संगठित होती हैं। प्राय: प्रत्येक नगर में या तो किसी न किसी बेंक की शाखा होती 
हैं अथवा संयवत पंजी बक होता है । हाल ही के वर्षों में स्थिति पर्याप्त रूप से उन्नत 
हो गई है, क्योंकि बहुत से नये बंक जारी हो गए हैं । किन्‍त्‌ शहरी क्षेत्रों में घरेल 
कारीगरों और मध्यम आकार के उद्योगों, जेसे आटे की मिलों, चावल की भिलों, 
छापेखानों, दियासलाई के छोटे कारखानों, बनियान-जराबों के कारखानों, साबन, 
खेलों के सामान के कारखानों, लोहे और पीतल की ढलाई के कारखानों इत्यादि के 
लिए भी अर्थ-व्यवस्था की अवेक्षाकृत अधिक आवश्यकताएं है, क्योंकि उनके कार्य का 


स्तर बड़ा है। 
घरेल कारीगर को आर्थिक सहायता देने के छिए, साधारण साहकार को छोड 


कर, मध्यवर्ग के कुछ लोग तेयार हो गए हूँ । महाजन नकद उधार देता है, और 
वह कच्चे पदार्थ का व्यापारी भी है, तो वह उसे भी उधार में देता है। महाजन 


रा 
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रश्के भारतीय अर्थशास्त्र 


कलाकार की दरिद्रता और एकाकीपन का पूर्ण छाभ उठाता है और इस सुविधा के: 
लिए ऊंची कीमत वसूल करता है। पंजाब बेकिंग एच्वायरी कमेटी (पंजाब साहुकारा 
जांच समिति) के अनुसार जुछाहों को १२२% से लेकर ३७% तक अदा करना 
होता था । निश्चय ही यह दर किसी भी उद्योग के लिए इतनी अधिक है कि वह उसे 
सहन नहीं कर सकता । 

मध्यम-आकार के उद्योगों की दशा भी अच्छी नहीं । यद्यपि उन्हें साधन-पूणः 
व्यदित आरम्भ करते हैं तथापि, उन्हें भी, बहुधा सहायता की आवश्यकता होती हैं। 
देसी साहकार, जो व्यक्तिगत जमानत पर उधार देते हैं, ९ से १५५७ तक की ऊंची दरें 
वसूल करते हें। संयुक्त पूंजी बैंक स्थिर पूंजी के विरुद्ध ऋण देते हैं। यह संपत्ति और 
मशीनों के अनुमानित मूल्य का २० से ३०% तक देते हैं और गोदाम के माल के 
विरुद्ध ७०% तक । जिन शर्तों पर बक रुपया देते हैं, वह कष्टकर और असुषिधा- 
जनक समझी जाती हैं। “इसमें संदेह नहीं कि छोटा व्यवसायी ' * ** * बेंकों और 
उचित दरों पर अर्थ-व्यवस्था के अभाव में पूरी तरह अवरुद्ध है |”! 

आर्थिक सहायता का एक अन्य साधन राज्य है। सभी राज्यों में (770 
569686 570 60 धवेप्रशए68 2०668) राज्य-सहायता उद्योग विधेय कार्ये 
कर रहे हैँ। किन्तु राज्य के ऋणों का सुखद अनुभव नहीं रहा, वयोंकि ऐसे ऋणों 
की बड़ी संख्या अप्राप्य हो गई और उसे रद्द करना पड़ा। सरकारी ऋण अपनी 
लम्बी-चौड़ी बेधता के कारण विपरीत प्रचार के हेतु बनते हँ। वह व्यवसायी, जो 
अपनी साख के लिए उत्साही होते हैं, सरकारी अधिकारियों के जांच के नपने से दूर 
रहना चाहते है। न ही सरकारी अविकारी औद्योगिक समस्या और पक्ष-विद्येष की 
साख की महत्ता को आंकने के योग्य होते हैं। १९३३ में पाँचवीं औद्योगिक कांकेंस इस 
निर्णय पर पहुंची थी कि यह ऋण किसी सराहनीय सीमा तक उन्नति की प्रेरणा करने 
मेंसफल नहीं हुए ।* फलूत', राज्य की प्रत्यक्ष सहायता की योजना का कोई महत्व नहीं 
जान पड़ता । 

३. वृहद-स्तर उद्योगों की आथिक-सहायता । बुह॒दू-स्तर उद्योगों को मुख्य 
व्यय के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ भूमि क्रय के लिए, कारखाने का 
भवन्त बनाने के लिए, मशीनें आदि लगाने के लिए और यदि व्यवसाय चल रहा हो तो 
विस्तार के लिए और अदला-बदली के लिए। इसके अतिरिक्त, कच्चे पदार्थों के क्रय 
के लिए, गोदाम सम्बन्धी माल के लिए, उत्पादन और बिक्री प्रबन्धों के आरम्भिक अन्य 
खर्चों के लिए और उद्योग की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को एर्ण करने के लिए 
भी कोषों की आवश्यकता होती है । इसे कार्यकारी पूंजी कहा जाता है। : 


इन उद्योगों को केसे आथिक सहायता दी जाती हूँ : (१) हिस्सों और ऋण पत्रों 
से--हमारे उद्योग अपनी पूंजी के अधिकांश हिस्पों को सामान्य हिस्सों के रूप में चाल 
करते हूँ और हाल के बरसों में उन्हें अल्प मूल्यों वाले हिस्से जारी करने को प्रवृत्ति 
हो गई है । भारतीय पूंजी छगाने वालों में ऋण-पत्नों को लोकप्रियता नहीं जान 
पड़ती और कम्पनियां भी, साख नष्ट हो जाने के डर से जारी करने में संकोच 
करती हूँ। भारत में ऋण-पत्रों ([)899०760४४९४) के लिए बाजार के सीमित 
होने के निम्त विभिन्न कारण हें : कानूनों और स्टाम्प विषयक भारी दातव्य 
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औद्योगिक अर्थ-व्यवस्या और अजन्‍्ध २२१ 


((!]9/288 ) और अन्तलिद्वित बढ़ा ((79887-ए/70798 (07777 58207 ) 
परिवर्तन करने की बड़ी फीस, सोमित लाभ, पजी थिस्तार को आशा का अभाव 
उद्योगों में लगी पूजियों की बहुब। असफलताएं, बीमा कंपनियों का डूबने वाले कामों में 
पूंजी लगाना, इत्यादि। फलप्वरूप, कंपनियां अपनो सामान्य आवश्यक्रताओं के लिए 
उचित परिमाण में पूंज। उत्पन्न नहीं कर पाती । 

(२) मंर्नोेजिग एजेंट--भारतीय जनता सरकारी ऋण पत्रों ((0ए०७77- 
770876 56०प्र8868) और म्यनिसीपल अथवा ट्रस्ट के ऋषणों में पूंजी लगाना 
बेहतर समझती है। इस प्रकार चकता पंजी बड़त्ा मुख्य व्यय क्रो लिये भी पर्याप्त नहीं 
होती । इससे कंपनी की अर्थ-व्यवस्था विस्ताजनक हो जाती है और मैनेजिंग एजेंटों 
तथा अन्य अथ-व्यवस्थापकों की दया पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मेनेजिंग एजेंट 
अधिकांश हिस्सों को क्रय कर लेते हैं, विस्तार के लिए द्रव्य देते हें और क5ट के समयों 
पर व्यवसाथ की सहायता के लिए भी हाथ बटाते हें। हमारे उद्योगों में मेतेजिंग 
एजेंट जो कार्य करते हैं, उनके उस रूप का परीक्षण हम आगे करेंगे। 

(३) अमानतें--कोषों के लिए एक अन्य स्रोत भी है, अर्थात्‌ जनता की अमानतें 
जमा करना । यह रीति विशेष रूप से अहमदाबाद में प्रवलित हेँ। किन्तु अमानतों 
'को “मोसमी-मित्र कहा जाता है और तनिक सी विपरीत दशा होते ही उनके भाग 
जाने की सम्भावना होती है । इसके अतिरिक्त, इन अल्प-कालिक अमानतों में से व्यय 
की योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था करना सारहीन भी है । 


(४) नकद साख ( (४98४) 67/8१]8 )--नकद साख की प्रणाली के आधार 
'पर अल्प-कालिक ऋण स्टाकों की जमानत पर व्यापारिक बकों से प्राप्त किए जा 
सकते हैं और कुछ दशाओं में, मेनेजिंग एजेंटों की अतिरिक्त जमानत के साथ भी। 
किन्तु नकद साख प्रणाली मंदी के दिनों में असफल हो जाती हैं, क्योंकि, या तो वह 
राशियां वापिस मांग ली जाती हैँ कि जो बिक्री के लिए बाध्य करके मंदी को बढ़ाती 
हैं अथवा मिल-मालिकों को जमानत में वद्धि करने के लिए कहा जाता है, कि जो 
सदेव कर सकना आसान नहीं होता । 

४. हमारे बेंक और उद्योग । यह जान पड़ता है कि हमारे बेंक बहुत ही रूखे 
और पुरानी छकीर के आधार पर काय कर रहे हैं ओर उद्योग के लिए उनका कोई 
अधिक उपयोग नहीं हो पाता । उनकी व्यवितगत जमानत पर अथवा बिना भार के 
रोध (78700):) की जमानत पर द्रव्य अगाऊ करने की अनिच्छा और उनका ऐसी 
जमानत पर अड़े रहना, जिसमें स्पष्ट पृष्ठ-पीषण हो ओर सुविधायूर्वक वसली हो 
सके, उद्योग उनकी उपयोगिता से वंचित रह जात। है । 


हमारे द्रव्य के बाजार का एक भी ऐसा सदस्य नहीं, जिसने उद्योग को सहा- 
यता देने का लक्ष्य बनाया हो। इंपीरियल बंक पहले से ही सामान्य व्यापारिक 
साहुकारा के कारोबार से परिपूर्ण है और ऐसे अनेक अन्य संयुकत-ूृंजी बेंक भी नहीं 
हैं, जो अनुभव और आथिक बल से उद्योगों को आथिक सहायता देने के योग्य हों । 
विदेशी विनियम बँंक अपने ही क्षेत्रों में व्यस्त हैं और भारतीय उद्योगों को आर्थिक 
सहायता देने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। देसी बेंकों को व्यापार और सामान्य 
साहुकारे में अर्थ लगाना अत्यधिक लाभकर जान पड़ता है और वह उद्योग को ओर 
नहीं झुकते । इसके अतिरिक्त, उनके साधन इतने क्षीग हे कि वे उद्योग के छिए कोई 
ठोस सहायक भी नहीं हो सकते । सहकारिता बेंक कृषि की सहायता के लिए नियत 


२२२ भारतीय अथशज्ञास्त्र 


हैं । इस प्रकार, “औद्योगिक सम्बन्ध बनाने वाली कोई भी साहुकारा संस्था 
नहीं हे | /्थु 

हमारे बेंक बहुधा अपने कोषों को सरकारी ऋण-यपत्रों में लगाते हैं ओर अपने 
गोदामों में वाणिज्य-वस्तुओं को रखकर द्रव्य अगाऊ देते हैं अथवा यदि ग्राहक के 
पास ही रखा गया हो, तो अन्य काननी कृत्य पूर्ण किए जाते हैं। उद्यग, जो आ्थिक 
रूप में भूखों मर रहा है, इन चढनों को पसन्द नहीं करता। श्री मनु सूबंदार ने 
माईनारिटी रिपोर्ट में उद्योग के प्रति बैंकों के व्यवहार की कड़ी आलोचना की हैं। 
उनका कहना है, “बेंकों ने अल्पकालिक पूंजी लगाने के सिद्धान्त पर अडे रहने में अति 
करके उद्योग और स्वतः अपना अहित किया है ।* हाल ही के वर्षो में भी कोई उन्नति 
नहीं हुईं । फिस्कल कमीशन (१९४९-५०) को इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा था कि 
व्यापारिक बेंकों ने वर्तमान में सख-विषयक जो सुविधाएं दे रखो हैं, वह उनकी प्रगति 
की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं । * 

बैंकों की अयनी निजी कठिताइयां हैँ। उन्हें अमानतें जमा कराने वाह 
([06|700800783) के हित के लिए अपने आर्थिक साधनों क्वो अत्यन्त तरक् 
करना पड़ता है ताकि संकट के समय उनकी मांगों को पूरा किया जाय । एक औद्योगिक 
फर्म की विश्वसनीयता का निश्चय करने के लिए उनमें आवश्यक ज्ञान और साबनों 
का अभाव होता हैँ । स्वतः व्यवसायी भी अपनी सही-सहो दशा को पूरी तरह प्रकट 
कर देने के लिए तैयार नहीं होते। किन्तु इतना सब कुछ कहने पर भी 
वस्तु-स्थिति वही रह जाती हे कि बंकों ने हमारे उद्योगों की प्रगति के प्रति उपेक्षा 
की भावना रखी है और उनमें सहानुभूति का अभाव रहा है । 

७५, ओद्योगिक अथं-व्यवस्था की उन्नति के लिए प्रस्ताव। औद्योगिक अर्थ- 
व्यवस्था के उक्त परीक्षण से प्रकट होता है कि हमारे उद्योगों को बैंकों से बहुत थूड़ी 
सहायता मिल रही है और हमारे यहां हाल ही के वर्षों में स्थापित इंग्लेंड जुपी 
सहायता. देने वाली विशेष प्रकार की कोई संस्थाएं भी नहीं हैं । हमारे उद्योगों के 
सम्बन्ध में, या तो पर्याप्त आर्थिक सहायता नहों पहुँच रद्दी अथवा निपेधात्मक 
कीमतों पर उन्हें सहायता दो जाती हूँ ॥ ै ०० 

भारत में औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की त्रुटियों को पूर्ण करने के छिए निम्न 
प्रस्ताव उपस्थित किप्रे जा सकते हैं: (१) बड़े व्यापारिक बेकों को उद्योगों के प्रति 
सहानुभूति की भावना उन्‍तत करनी चाहिए ओर उनके साथ निकट और निरन्तर 
सम्बन्ध बनाये रहना चाहिई, ताकि वह अपनी सुरक्षा को बनाये रह कर उन्हें साम- 
यिक ओर पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकें। यह बेंक कम-से-कम विशेष प्रकार को 
संस्थाएं बनाने में सहायक हो सबते हूं, जैसे कि इंग्लेड में मध्यत्थ का कार्य करने 
वाली संस्थाएं हैं। वह संस्थाएं एक ओर उद्योग ओर विनियोजक के बीच ओर दूसरी 
ओर, वर्तमान औद्योगिक फर्मो को आर्थिक परामशशंदता के रूप में मध्यस्थ होती हें। 

(२) हमारे यहां बहुत बड़ी अंश-पूजी के औद्योगिक बेंक होने चाहिएं ओर 
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औद्योगिक अथे-व्यवस्था ओर प्रबन्ध २२३ 


औद्योगिक अर्थ-सहायता के कारोबार में विशिष्टता के लिए उन्हें दीर्घ-कालिक अमानतें 
प्राप्त करनी चाहिएं। संभव है, अंश पूँजी में से एक भाग लेकर सरकार भी सहायता 
करे अथवा बेंकों हारा दी गई पेशगियों पर न्यूनतम लाभांश के संरक्षण द्वारा सहायता 
करे । | 

(३) छोटे विनियोजक की सहायता के लिए, जो उपस्थित की गई विभिन्न 
जमानतों के बीच भेद-भाव नहीं कर सकता, हमें ऐसे विनियोजक ट्रस्ट स्थापित करने' 
चाहिएं जो हिस्से रखते हों अथवा कारोबार करते हों, ताकि वह छोटे विनियोजक को 
ऋणपतन्र खरीदने का अवसर प्रदान कर सकें । 

(४) पूँजी की बिखरी हुई ओर छोटी राशियों को संचित करने के लिए 
विशेष प्रकार की बेकिंग संस्थाएं शुरू की जा सकती हें। उन्हें छोटी अमानत वालों 
को बेहतर शर्तें और सुविधाएं देकर उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी चाहिए । 

यदि उपर्युक्त प्रस्तावों पर कार्य किया जाय, तो यह आशा की जा सकतीं 
है कि देश की ओद्योगिक प्रगति की राह में से एक बहुत बड़ी बाधा हट जायगी । 

६. औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था आयोग । हविंतीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर 
भारत में औद्योगिक प्रगति के लिए बहुत लछालसा थी । किन्तु राजनीतिक अस्थिरता 
विद्यमान थी । विभाजन के कारण बहुत ही अस्थिर अवस्था हो गई थी ओर फलरूप 
कई बंक असफल हुए । किन्तु उद्योग को घिसी-पिटी मशीनों को बदलने और अभिनव- 
करण के लिए पूंजी की अत्यन्त आवश्यकता थी । दूसरी ओर, पूंजी: के बाजार की उदा- 
सीन स्थिति थी । फलस्वरूप, ऐसी संस्था की बहुत आवश्यकता थी, जो उद्योग के 
लिए प्राप्ति और विस्तार में सहायक होती । १ जुलाई, १९४८ को (वाहक 
7097008 (/07]007980707 ०6) ओखद्योगिक अर्थ-व्यवस्था कार्मोरिशन अधिनि- 
यम लागू किया गया | अधिनियम की धारा के अनुसार इसका ध्येय यह है कि ऐसे 
उद्योगों की पूंजी विषयक आवश्यकताओं को मध्यकालिक और दीरघे-कालिक साख के 
रूप में प्रदान किया जाय कि जो व्यापारिक बेंकों के सामान्य कार्य-कलापों से बाहर 
हैँ । उसकी अंश-पूंजी ५ करोड़ रुपए की हे और केन्द्रीय सरकार, रीजर्व बेंक, परिगणित 
बंकों (50] ७ ०.४९ 09707:8 ) , बीमा कम्पनियों, विनियोजन ट्स्ट और इसो प्रकार 
अन्य अर्थ-संस्थाओं ने संयुक्त रूप में इसके हिस्से लिये हुए है । 

कार्पोरेशन के हिस्सों को केन्द्रीय सरकार का संरक्षण प्राप्त है ओर सरकार 
ने मूलघन को लोठाने तथा २३% तक का अधिकतम लाभांश देने की प्रतिज्ञा की 

ई है। 

कार्पोरेशन को निर्माण करते वाले व्यवसायों या उन व्यवसायों को, जो बिजली 
का उत्पादन अथवा पूर्ति करेंगे, दीघं-कालिक ऋण देने का अधिकार दिया गया है, 
जो पच्चीस वर्ष के अन्दर-अन्दर छौटाना होगा । कार्पोरेशन को यह भी अधिकार दिया 
गया हूँ कि वह धारा के अनसार किन्‍्हीं ऋण-पत्रों और हिस्सों के विषय को अन्तलिखित 
करे, जिससे कार्पोरेशन प्राप्त किये हुए हिस्सों अथवा ऋण पत्रों को सात वर्ष के 
अन्दर-अन्दर अपनी अन्तलिखित देनदारी को पूर्ण करने के लिए उन्हें प्राप्त कर सके। 
इन ऋणों पर कार्पोरेशन ५३ प्रतिशत की दर से ब्याज लेती है ओर नियमित भगतान 
करने पर आधा वापिस मिल जाता है । हु 


छ्जा 


राज्य के औद्योगिक व्यवसायों को इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है। कार्योरेशन 
केवल निजी औद्योगिक साहसिक कार्यों को, हिस्सेदार बनने के बिना अर्थ-महायता 
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प्रदान करती है। यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों अथवा सहकारिता समितियों को 
भी ऋण दे सकती है किन्तु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों अथवा हिस्सेदारियों को नहीं। 
इसके कार्यकलाप व्यापारिक बैंकों की प्रतिद्वंद्विता के नहीं प्रत्यृत पूरक के हैं, क्योंकि 
बेंक उस रूप और समय का अनुदान नहीं कर सकते कि जो कार्परेशन कर सकती 
है। कार्पोरेशन सैनिक और. राप्ट्रीय महत्व के उद्योगों को विशेष महत्व प्रदान 
करती है। 
औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था कारपरेशन हमारे उद्योगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध 
हो सकती है। वह संस्थापकों को बहुमूल्य परामर्श दे सकती है और उनकी योजनाओं 
को उन्नत करने में सहायक हो सकती है तथा भिन्न दिशाओं में उतका पथ-प्रदर्शन भी 
कर सकती है और आर्थिक आधार की दृष्टि से उन्हें दृढ़ बना दे सकती हैं। भारतीय 
उद्योग को पुनः संगठन और युद्ध के कारण घिसी-पिटी मशीनों को बदलने के लिए 
बुहद्‌ कोषों की आवश्यकता है। इस दिशा में भी कार्पोरेशन ठोस सहायता प्रदान कर 
'सकती है। 
कार्पोरेशन को यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो कोष उसने दिये हें, 
उनका यथासंभव उपयोग हो रहा है या नहीं । उसे उन व्यवसायों पर निरन्तर दृष्टि 
रखनी होगी कि जिन्हें उसने सुविधाएँ दी हुई हैं। यह निरीक्षण उन फर्मों के लिए बहुत 
लाभकर प्रमाणित होगा और उन्हें अनेक अड़चनों पर विजय पाने के योग्य बनाएगा। 
यह सभी जानते हैं कि भारत में कलछा-कोशल विशेषज्ञों की बहुत ही कमी है । कार्पो- 
रेशन प्राप्त प्रस्तावों का विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण करती है और इस प्रकार बहुमूल्य 
सहायता प्रदान करती है। इसके विशेषज्ञ के परामर्श से जिन्‍स की गृुण-विषयक 
उन्नति की जा सकती है और इस प्रकार भारतीय उद्योग की तुलनात्मक स्थिति सुदृढ़ 
बन जाती है। कार्पोरेशन ने परामर्शदातु कमेटी बना ही है, जो वस्त्र-निर्माण की 
योजनाओं का परीक्षण करेगी । 


उन आवेदनों को रह कर दिया गया है, जो कानून की धाराओं को पूर्ण 
नहीं करते थे । कार्पोरेशन के अध्यक्ष का कहना है कि कार्पोरेशन में रुपये की कमी 
नहीं थी और कोई भी आवेदन-पत्र रुपये की आवश्यकता के कारण अस्वीकार नहीं 


किया गया । 


७. विदेशी पूंजी की समस्या | भारत में औद्योगिक प्रगति का एक और 
पहल है, जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और वह है विदेशी पूंजी का प्रभृत्व । 
रिजवं बंक आवू इंडिया ने हाल के परीक्षण में भारत में जून १९४८ तक संपूर्ण 
विदेशी पूंजी का अनुमान ५९६ करोड़ रुपये बताया है, जिसमें से इंग्लेंड के ३७६ 
करोड़ रुपये हैं, अमरीका के ३० करोड़ रु०, पाकिस्तान के २१ करोड़ रु०, और 
'कैनेडा के ९ करोड़ रुपये हैं। 


विदेशी पूंजी' के छाभ--उपयोग करने वाले देश को विदेशी पंजी से पर्याप्त 
लाभ होते हैं। जब देशी पूंजी की कमी होती है, तो देश की आशिक प्रगतियों का 
संचय करने के लिए उसे मुव॒त्त भी नहीं किया जा सकता। सब उपनिवेशों, अमरीका 
और जापान ने अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए विदेशों से पूंजी 
ऋण ली थी। विदेशी पूंजी निःसंदेह, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाती है । भछे 
ही लाभ बाहर जाते हूं, किन्तु पगारों का भी महत्वयूर्ण लाभ होता ही है । विदेशी 
पूंजी से बनी रेलें और नहरें, विदेशी पूंजी का भुगतान करने के बाद राष्ट्रीय आय 
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का स्थायी स्रोत बत कर रहेंगी। फलस्वहूप, विदेशी पूंजी आथिक समृद्धि उत्पन्न 
करने का महत्वपूर्ण साधन हो सकती है । 

विदेशी पं जीवादी आरंभिक दशा में सामान्यतः हानियां उठाते हें और देश को 
यह लाभ के समान है । बाद में, देशी पूंजी स्थापित दिशाओं का लाभ उठा सकती हूं 
ओर आगे बढ़ सकती है। हमने देखा है कि भारत में शोशा ओर लोहा ओर इस्पात 
के उद्योग प्रारंभिक अवस्थाओं में किस प्रकार असफल हुए और उनकी हावियां विदेशी 
व्यवसायों को हुई । 


इससे भी बढ़कर एक अन्य छाभ कला-कोशल विषयक ज्ञान को देश में लाने 
का है। विदेशी पंजीवादी योग्य संगठन की स्थापना करता है और नवीन कला को 
जारी करता है । यदि धीरे-धोरे यह आप्त कर ली जाय और देश के साहसिक व्यव- 
सायों को सोपी जाय, तो निःसंदेह, बहुत लाभ होगा । 


विदेशी पंजी के दोष--विदेशी पूंजी के उपयोग के साथ सामान्यतः कुछ 
बराइयां भी जुड़ी होती हें । सबसे बड़ी बुराई राजनीतिक चलन की है । कहा जाता 
है कि “व्यापार के पीछे-पाछे झंडा चलता है । जो देश विदेशी पंजी का उपयोग करता 
है, वह शोध ही विदेशी प्रभुत्व में चला जाता हैं। अनेक राजनोतिक पेचोदगियां 
उत्पन्न हो जाती हैं । मिस्र और चीन ने इस प्रकार के प्रभत्व से हानि सहन की है । 
भारत में भी स्वार्थी हितों की रचना की गई थो। जिस देश में बह कार्य करते थे 
उन्होंने स्वत: उसके साथ संपक नहीं बनाया था, और जैसे ही भारत को राजनीतिक 
अधिकार की स्वीकृति का अवसर हुआ, तेसे ही वह एकाएक भयभीत हो गए 


एक अन्य त्रुटि यह है कि देश के प्राकतिक साधनों का विदेशों के हित के लिए 
शोषण हो सकता है और संबंधित देश को उससे चिरकारू तक हानि बनी रह सकती 
है । कुछ लूं.ग उस समय तक प्रतीक्षा करना बेहतर समझेंगे जब तक कि देशों साहसिक 
व्यवसायी ओर पंजी आगे नहीं आ जाते ओर उस समय तक देश के प्रसाधनों को 
उन्नत नहीं होने देंगे । 

विदेशों नियन्त्रण के साथ विदेशी पूंजी 'मूल' उद्योगों ओर राष्ट्रीय रक्षा से 
संबंधित उद्योगों के मामलों में खतरनाक होतो है | संभव है, इससे देश की स्वाधीनता 


को भी खतरा हो जाय । संभव है, आथिक प्रगति के लिए यह सौदा बहुत ही महंगा 
साबित हो. । 


रिजबव बक के हाल ही के परीक्षण ने इस दृष्टिकोण का समर्यत किया हे कि 
विदेशी विनियोजन में विदेशों स्वामित्व निहित होता है । विदेशों व्यवसायों में ऊंचे ओर 
महत्वपूर्ण स्थान वह अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित कर देते हैँ ओर भारतोपों को 
बेकार के ठाली काम सॉप देते हें। इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के व्यापार तथा 
उद्योग सचिवालय ने १९५२ में एक जांच की । इस से यह विदित हुआ कि भारत में 
२५७ विदेशों फम हैं ओर उन में १००० रुपये या इस से ऊपर वेतन पाने वाले भार- 
तीय कर्मचारियों को संख्या २२५९ थी जब कि इसी श्रेणी के विदेशी कर्मचारियों को 
संख्या ६९६४ थी । शिक्षाधीनों को शिक्षा नहीं दी जाती और कछा-कोशल तथा विधियों 
को छिपा कर रखा जाता है। ऐसी अवस्था में विदेशी पंजी के उपयोग से देश को कम 
लाभ होता हैं और उसे हीन स्थिति को सहन करना पड़ता है। 


किन्तु यह स्मरण रखने की बात है कि यह आपत्तियां विदेशी नियन्बण के 
विरुद्ध हें और विदेशी प्‌जी के नहीं । विदेशी प्रत्रन्ध और विदेशी नियल्त्रण के जिना 
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विदेशी पंजी का स्वागत किया जा सकता है और वह देश के आर्थिक हित के अनुकूल: 
हो सकती है । इसलिए यदि विदेशी पूंजी का उचित संरक्षगों के साथ उ पयोग किया 
जाय, तो कोई हानि नहीं हो सकती आर इसके विपरीत बहुत हित हो सकता हैं । 

८. नई नीति। ६ अप्रैल १९४८ को प्रकाशित किये प्रस्ताव में सरकार ने 
विदेशी पूंजी में भाग लेने के विषय में अपनी नीति की घोषणा की हूँ। यह कहा 
गया था कि नियम रूप में, व्यवसाय के नियंत्रण और स्वामित्व में अधिकांश भाग 
भारतीयों के हाथ में होगा । पृजी की भारी आवश्यकता को महसूस करते हुए _ अब 
सरकार सीमित अवधि के लिए नियंत्रण के साथ विदेशी पूंजी को लेते के लिए तैयार 
हो गई है और १९४८ की नीति में फेर-बदर किया गया हूँ । अर््ल, १९४९ मे 
प्रधान मंत्री ने विधान सभा में अपनी नीति का विवरण देते हुए विदेशी पूंजीयतियों 
की सब शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा की थी । इस नोति के मुख्य अंग 
. इस प्रकार हैं: 

(अ) सामान्य औद्योगिक नीति को लागू करने में विदेशी और भारतीय 
व्यवसायों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। है 

(ब) विदेशी विनिमय की स्थिति के अन॒कल लाभों को भेजने आर पूंजी 
को निकालने की उचित सुविधायें दी जाएंगी, और 

(स) राष्ट्रीयकरण की दिशा में उचित और समान क्षतिपूर्ति की जायगी । 


विदेशी पूंजी के लिए अत्यधिक उपयोगी क्षेत्र निम्न हें, (१) सार्वजनिक 
योजनाएं, जिनमें विदेशी सामग्री और टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता है, (२) नये 
औद्योगिक कार्य, जिनमें देसी साहस आगे नहीं बढ़ रहा है; (३) जहां घरेल 
उत्पादन घरेल मांग के लिए संतोषप्रद नहीं और देसी उद्योग पर्याप्त रूप में तीत्र 
गति से विस्तार नहीं कर रहा । संयुक्त व्यवसायों की रीति का भी समर्थन हो 
सकता है, जिनमें विदेश। औद्योगिक और भारतीय व्यापारी परस्पर मिलें। इस 
विषय में कुछ संयुक्त व्यवसाय भारत में पहले हो आरम्भ हो चुके हें जैसा कि 
बिड़ला-नफील्ड और टाटा-इम्पीरियल कैमिकल। यह दोनों व्यवसाय साझे आधार 
पर कार्य करंगे। कितु इस प्रकार के साझे कारोबार के संधि-पत्रों को सरकार की 
अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय पूंजी के पर्याप्त अंश 
का भरोसा देना चाहिए, भारतीयों को शिक्षा की सुविधाएं देनी चाहिएं ओर भार- 
तीय सहयोगियों को अधिकृत प्रणालियों की गुप्तता बतानी चाहिए । 


इस समता पूंजी के अतिरिक्त, अमरीका के ([7867760णों उ3क्व८ 
707 68007807760707 66 406980]077678) अन्तर्राष्ट्रीय. पुर्ननिर्माण 
एवं प्रगतिकारी बेंक तथा (#5007% 77907 38007) आयात-निर्यात बैंक 
जेसी सरकारी और अद्ध-सरकारी संस्थाओं, से नियत ब्याज पर पूँजी प्राप्त हो: 
सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने इस समय तक कृषि और बिजली को योजनाओं को: 
पूर्ण करने के लिए ६२५ मिलियिन पोंड'का कर्जा प्रदान किया है । उसे यह भी निवे- 
दन करना चाहिए कि वह उच्च प्राथमिकता की विशिष्ट औद्योगिक योजनाओं को, 
जिनके लिए वृह॒द्‌ पूंजी की आवश्यकता है, चलाने के लिए सहायता दे। यह बड़े 
हर्ष की बात हे कि गत वर्ष (१९५२) में भारत और अमेरिका के मध्य में एक सन्धि 
हुई जिसके अन्तर्गत अमेरिका ने भारत को आथिक तथा टैक्नीकल सहायता देने का 
वायदा किया है। इसी प्रकार कामनवैल्थ में पिछड़े देशों के साधनों को विकसित: 


औद्योगिक अथ-ब्यवस्या ओर प्रबंध २२९ 


देने वाली संस्थाएँ, योग्य संचालक समिति का अभाव और व्याषारिक बेंकों की पेशगियों 
के विषय में रीतियां आदि । गे 
जिन फर्मों का मैनेजिंग एजेंट प्रबन्ध करते हैँ, उनकी ओर से सामान और 
मशीनों का क्रय, पूर्ण वस्तुओं का विक्रय और महायन्त्र, इमारतों के बीमे का भ्रबन्ध 
तथा व्यापार में लगी पूंजी के प्रबन्ध के अतिरिक्त उनके तीन मुख्य काम होते हैं : 
(१) प्रारम्भ करना, (२) फर्म के कार्य को नियमित रूप से चलाना, (३) अर्थ- 
व्यवस्था करना । मैनेजिंग एजेंट फर्म का निर्माण करने के लिए प्रारम्भिक योजनाओं के 
कार्य करते हैं ओर उसे अपने पांवों पर खड़ा कर देते हैँं। वह दिन-प्रति-दिन का का रो- 
बार चलाते हैँ । फर्म में उनका आशिक स्वार्थ पर्याप्त रूप में होता है। वे मुख्य हिस्से- 
दार होते हैँ और कम्पनियों को स्वयं ठोस राशियां ऋण देने के अतिरिक्त वह बेंकों से 
अथे-व्यवस्था के प्रबन्ध करते हैँ कि जहां उनकी व्यक्तिगत प्रत्याभूति प्रायः अनिवायें 
होती है । यह भी उनकी रु्याति और साख ही होती है, जो कुछ घनी लोगों को अपना 
द्रव्य मिल में अमानत रखने के लिए प्रेरणा प्रदातन करतो है। संक्षेप में, मेनेजिंग 
एजेंट, संस्थापक, अर्थ-व्यवस्था करने वाह, प्रबन्धक और प्रतिनिधि--सब कुछ 
एक में है । * 
उनके पारिश्रमिक का यह रूप होता है : नियत मासिक भत्ता, जिससे क्लर्क़ों 
तथा कार्यालय का संचालन व्यय पूर्ण किया जाना होता है, साथ में नियत न्यूनतम कमी- 
शन और इनके अतिरिक्त छाभों का प्रतिशत अंश । लाभों पर कमिशन से हिस्सेदारों 
और मेनेजिंग एजेंठों के स्वार्थों में पारस्परिक निकट सम्पर्क हो जाता है । ' 
११, मेनेंजिंग एजेंसी पद्धति की आलोचना। मेनेजिंग एजेंसी प्रणाली का 
समय-समय पर गम्भीर परीक्षण हुआ है, विशेष रूप से यह परीक्षण १९३६ में इंडियन 
कम्पनीज (अमेंडमेंट-संशोधन ) एक्ट स्वीकार होने के समय हुआ था ।* प्रत्येक 
वस्तु के दो पहल होते हैं : बुरा और अच्छा । 
बुराइयां---४स रीति की अनेक बुराइयों में यह कहा जा सकता है कि मनेजिंग 
एजेंटों के मुकाबिले में हिस्सेदारों का स्वाथ गौण हो जाता है, धोखाबड़ी और शोषण 
की गूृंजायश होती है, एक ही मैनेजिंग एजेंसी के अधीन भिन्न फर्पों के स्वार्थों में खींचा- 
तानी होने के अवसर होते हे । 
इस रीति ने स्वतन्त्र और योग्य डाइरैक्टरों की उत्पत्ति में बाधा डाली है । 
डाइरेक्टर केवल मैनेजिग एजेंटों की कठपुतलिताँ होते हें। १९२५ में, बम्बई काठन 
मिलों के १७५ डाइरैक्टरों में से ९५ मैनेजिंग एजेंसी के डाइरैक्टर थे।* मैनेजिग' 
डाइरेक्टर निर्णय करते हैं और डाइरेक्टर उन निर्णयों पर हस्ताक्षर कर देते हें। 
मि. जे. ए. वाडिया ने, जो १३ काठन मिलों के डाइरेक्टर हैं, १९२७ में टेरिफ बोर्ड 
के सामने वक्‍तव्य दिया था, कि यदि डाइरेक्टर सक्रिय भाग छे, तो उन्हें डाइरैक्टरी 
से हाथ धो लेना होगा। 
4, विस्तृत चर्चा के लिए पढ़ें, 8690768 04 $090. वएवांक्ा वंधरवंप३४एंक्र 
(2०णायांइशं०0, 498, $9 42-78; [704879 (00009 76589 परकण/ 
30874, 927. ४०!, ] 97: 86-92 & 59, ५० ॥.; & 7९4७709 0४ 
30007099, 37048 & #&)77948)094 '(ए।| 07978  #880098707५ 
०. 40, फावांब्रा (०77०. रन्‍्मांदंणह गिच्तुपांएए 00थाशां॥699 
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२३० भारतीय अथंज्ञास्त्र 


उद्योग और बैंकिंग प्रणाली के बीच स्थिर सम्बन्धों की प्रगति के विषय में 
भी बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि बैंक मैनेजिंग एजेंटों की गारंटी पर ऋण देते है और 
फूर्म की वास्तविक शक्ति पर नहीं । ु 

इस रीति के विहद्ध एक अन्य हेतु यह है कि इन ऐजेंसियों के अवीन अनेक 
फर्म होती है । बिहार और उड़ीसा बैंकिंग जांच कमेटी के शब्दों में, “उन के कार्य- 


कलापों की विस्तृत और धुआंधार अग्नि में उन के पास अनेक लौह-शिराये हैं, उनका 


दृष्टिकोण बहुत विशाल और उन के कार्यो का केंद्र उस से भी अधिक बड़ा है और उन 
के आ्थिक मापदंड बहुत बड़े हैं ।” कलकत्ता की एंड्यूल एंड कम्पती, उदाहरणार्थ 
५४ फर्मो का प्रबन्ध करती है । ढ कि 

अविवेकी एजेंटों ने अनेक प्रकार से इस रीति का दुहपयोग किया हैं, जैसे 
नियम-विरुद्ध और गृप्त कमिशतें प्राप्त करता, गबन करता, जानबूझ कर हिस्सों की 
कीमतों को चढ़ा देना और उसके बाद उच्च शिखर पर बाजार को बेचने के लिए बाध्य 
करना, कंपनी के स्वार्थों को उपेक्षा करना, और सेंकड़ों उपायों से-अस्थिर विनियोजक 
का शोषण करना । सितम्बर १९५१ में इंडियन कम्पनीज अवेंडमेंट एक्ट को बहस का 
उत्तर देते समय अ्थंमन्त्री श्री देशमुख ने कहा था, कि उन के पास लगभग एक सो 
ऐसे मामले हैं, जो मैनेजिंग एजेंटों के कुप्रबन्धों के भिन्न कृत्यों के ठोस उदाहरण हूँ। 

इसके अतिरिक्त मैनेजिंग एजेंट आरम्भ करने और साहसिक कार्य करने के 
लिए तिन्दनीय क्षीणता का प्रदर्शव करते है । प्रबन्ध करने की रीतियां अत्यधिक संकी गे 
हैं। प्रबन्ध-चातुर्य की अपेक्षा अर्थ को अधिक महत्व दिया जाता हैं। परिणाम यह 
होता है कि बहुत थोड़े प्रमुख मंनेजिंग एजेंट होते हैं, जो पूंजी बाजार पर प्रभुत्व 
जमा पाते हैं। जो केवल चुकता पूंजी के १० प्रतिशत के स्वामी होते हैं, वह अपने को 
सारे का मालिक समझते हें । 

योजना कमीशन के शब्दों में, “कच्चे पदार्थों को क्रय करने, पूर्ण जिन्सों की 
बित्री करते और आशिक लेन-देव के अचन्तर्परिवर्तत के विषय में अधिकारों के 
विशाल दुरुपयोगों के उदाहरण प्रकाश में आये हें। सब से बह कर, मं तेजिंग एजेंसी 
की कई फर्मे' कारखानों का प्रबन्ध, क्रम और विक्रय संगठन, परिगणना का तरोका 
आदि के वियय में अपनी प्रशासन प्रणाली में प्रगति करते में असफल रही हैं, और यह 
अंश ओद्योगिक योग्यता के लिए अनिवाय॑ हैं ।* 

लाभ--किन्तु कतिपय लाभ भी हैं, जो मैनेजिंग एजेंसी रीति के पक्ष में कहे 
जा सकते हें । अच्छे मैनेजिंग एजेंटों ने, जिन्होंने सद-व्यवहार और ईमानदारी के लिए 
अपनी ख्याति की साहसपूर्वक रक्षा की है, और जिनकी एक व्यवसाय का प्रबन्ध करते की 
बोग्यता के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, इस रीति को उच्चतम लाभ 
करने योग्य बनाया है। विशिष्ट रूप में उन्होंने अपने अधीन विभिन्न व्यवसायों में 
संगठन के लाभ को उपलब्ध किया है। आन्तरिक और बाहरी, अनेक प्रकार की 
बचतों को स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक एजेंसी अनेक व्यवसायों की ओर से 
वस्थुओं का विक्रम करती है और पदार्थों, मशोनों तथा मिल स्टोरों का क्रय करती 
है, और वही कार्याठ्य उसका प्रवन्ध भी करता है। इससे विभिन्‍न व्यवसायों में 
आशिक सहयोग की प्राप्ति भी संभव हुई है, क्योंकि एक व्यवसाय के आधिक्य कोषों 
को उस दूसरे को ऋण रूप में दिया जा सकता है कि जिसेअ ।वश्यकता हो । 
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मैनेजिंग एजेंसी पद्वति हिस्सेदारी के लाभों को संयक्‍त पूंजी संगठनों के साथ 
भभिला देती है । अन्त में हम औद्योगिक कमीशन के इस थिचार से सहमत हो सकते हैं 
कि व्यक्तिगत मैनेजिंग डाइरैक्टर के अधीन असाधारण कम्पनी के प्रबन्ध की अपेक्षा 
इस रीति की सफलताओं की बहुत बड़ी सूची हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा 
'सकता है कि यह रीति बहुत महंगी है और भारतीय उद्योग इसे सहन नहीं कर 
सकता । जैसे हो व्यवसाय भली प्रकार स्थापित हो जाता है और भय की अवधि 
समाप्त हो जातो है तो मेनेजिंग एजेंटों के वेतन का स्तर निम्न किया जा सकता हैं। 


यह आवश्यक है कि मेनेजिंग एजेंटों को अपने अंदर जिम्मेदारी की भावना पंदा 
करनी चाहिए, उनमें सार्वजनिक हित का भाव होना चाहिए और जिस फर्म का वह 
प्रबन्ध करते हैं, उप्तके प्रति विवेकपूर्ण हित होना चाहिए और उन्हें शोघध्य धनी बनने 
'के उपायों को तिलांजलि दे देनी चाहिए । उन्‍हें औद्योगिक प्रगति को नई दिशाओं की 
खोज करनी चाहिए और नये व्यवसायों का मार्ग-दर्शक बनना चाहिए । जो कोई संकीण 
और नये साहसिक कार्यों का निर्माण करने में क्षीण हैं, उनके लिए कोई स्थान नहों 
होना चाहिए 

इंडियन कम्पनीज अमेंडमंट एक्ट (१९३६) के कारग, जिसे भारतीय हिस्से- 
दारों का अधिकार-पत्र कहा जाता है, अनेक प्रकार की उन्नति हुई है। एजेंटों को 
अवधि २० वर्ष नियत कर दी गयी है, कितु वह दोबारा नई हो सकती है । उन्हें इससे 
पूर्व भी, किसी अपराध अथवा दिवालिया हो जाने को दशा में हटाया जा सकता 
है। उनका पारिश्रमिक न्यततम की शर्ते के अनसार दद्ध लाभों के प्रतिशत के रूप में 
नियत कर दिया गया है, यद्यपि शर्तें हिस्सेदारों द्वारा अदलो-बदली जा सकती हैं। 
एक कम्पनी के कोषों का दूसरी कंपनी में उपयोग नहीं हो सकता,- और मैनेजिग एजेंट 
स्वत: अपनी ओर से कोई प्रतिद्वंद्वों व्यापार नहीं कर सकेंगे । चलित हिसाब के सिवा 
उन्हें ऋणों की मनाही कर दी गई हे। डाइरैक्टरों के बोर्ड में उनके मवोनोत सदस्यों 
की एक तिहाई संख्या नियत की गई है। 

निःसंदेह, यह बहुत बड़ी प्रगति है । कितु मेनेजिंग एजेंट अब भी अनेक तत्सम 
व्यवसायों की ओर से कार्य कर सकता ह और उनके स्वार्थ अनेकों में नहीं टकरायेंगे । 
अन्य कम्पनी की वस्तुओं को खरीदने वाले के रूप में और दूसरी कम्पनो को बेचते 
आ,ले के रूप में, वह अब भी कानन विरुद्ध लाभ कर सकते 


श्री जे. जे. कापड़िया, मंत्री, बम्बई शेयर होल्डर्स एस्रोसियेशन के कथना- 
नसार, “हाल ही के वर्षों में प्रबन्ध आविकारों को, हिस्सों की बहुत बड़ो संख्या के साथ, 
कृत्रिम कीमतों में बेच दिया गया हे। मेनेजिंग एजेंसी पद्धति के अनेक आपत्तिजनक 
कृत्यों को प्रकाश में छाया गया है। हिस्सेदारां के स्वार्थों की चिन्ता किये बिना प्रबन्ध 
अधिकारों में नियमित व्यापार होता रहा है। क्षति-प्रू्ति के रूप में बड़ी-बड़ी राशियों 
को समान करने के लिए काननी धोखे के उपायों को ग्रहण किया गया है। नग्रे 
मनेजिग एजेंटों ने सब संभव उपायों से अपने को समद्धिशाल्ली बनाने को चेष्टा 
को हू । हाल ही के वर्षा में मनेजिंग एजेंपी पद्ति को बराइयां लाभों की अपेक्षा 
अधिक मुख्य रही हूँ । प्रबन्ध में विश्वास के अभाव ने पंजो निर्माण के कार्य में 
घोर बाधा उत्पन्त को है । इस रीति को शुद्ध करने के लिए (कम्पनो रॉ) कम्पनी 
विधेयक का अधिक संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान कानन में ठोस संश।धन को' 
'तजवीर्जो के लिए कम्पनी लॉ कमेटी कार्य कर रही है। इस बोच, सितम्बर १९५१ 
में इंडियन कम्पनीज एक्ट का संशोवन इस उद्देश्य से किया गया कि मैनेजिंग एजेंपी 
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के अधिकारों के लेन-देन के व्यवहार को और समाज विरोधी उद्देश्यों के लिए सु- 
स्थापित कम्पनियों के प्रबन्धों को हस्तगत करने की दृष्टि से हिस्सों को खुले बाजार 
में कठिन परिस्थिति में धर्केलने से रोका जाय। अर्थ-मंत्री ने इसे “अन्तरिम प्रथम- 
सहायता-उपाय” का नाम दिया था। केन्द्रीय सरकार को पूर्व-स्वीकृति के बिना 
मनेजिंग एजेंसी की अवधि और व्यक्तियों में परिवर्तत नहीं किया जा सकता । 


१२. राज्य और उद्योग । भारत में उद्योगों के प्रति राज्य की नीति का' 
संक्षेप में परीक्षण करना अनुचित न होगा । 


भारतीय सरकार और व्यवितगत शासक हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में 
बुरी तरह जकड़े हुए जान पड़ते थे। “उद्योग को नियमित रूप से चलाना घातक: 
था, उसको सहायता करना निर््क था, और उसमें भाग लेना सावंजनिक द्रव्य को 
नष्ट करना था।” मुख्यतः प्रथम विश्व-यूद्ध के आरम्भ होने तक यह नीति चालू थी। 


किन्तु किन्‍्हीं प्रान्तीय सरकारों ने, जिनमें मद्रास सरकार उल्लेखनीय हे, 
निजी प्रेरणा से किचित्‌ अग्रगामी नीति को आपनाया था। मद्रास सरकार के 
नियुक्तित-काल में सर अल्फ्रेड चटटंन ने एल्यूमीनियम और चमड़ा रंगाई-बनाई के उद्योगों 
में सक्रिय दिलचरपी छी थी। किन्तु लार्ड मार्ले ने १९१० के सूचता-पत्र में इन कार्ये- 
कलापों पर ठंडा पानी छिड़क दिया था और इस उत्साह की उष्णता को पर्याप्त रूप में 
शान्‍्त कर दिया था । उसने यह सिद्धांत बना दिया था कि योरोपीय रीति और विज्ञान 
द्वारा प्रकाश में आये उन्नत उपायों के ज्ञान की शिक्षा देने से अधिक करने की आव- 
ध्यकता नहीं । उसके अनुसार, सरकार का यह काम नहीं कि वह इस प्रकार के 
उपायों की व्याप रिक सम्भावनाओं का प्रदर्शन भी करे। उसका उत्तराधिकारी, छाडे 
क्रीबी इस नीति में थोड़ा संशोधन करने को उद्यत था किन्‍्तु सरकार पहले ही धवके 
से स्वस्प् नहीं हो सकी थी । 


जो भी हो, प्रथम विश्व-युद्ध के आरम्भ ने इस नीति में परिवर्तन किया । 
युद्ध को सफल बनाने के लिए भारतीय उद्योगों को उन्‍नत करने की अत्यावश्यकता 
हुई। १९१६ में भारतीय औद्योगिक कमीशन की स्थापना की गई, जिसने भारतीय 
साधनों और उद्योगों का व्यापक पर्यालोचन किया और उसने सिफारिश की कि सर- 
कार को उद्योगों की उन्नति में सक्रिय भाग लेना चाहिए । १९१७ में भारतीय युद्ध- 
सामग्री बोर्ड ([#वा8४ ४प्रशांधर०0 00974) की स्थापना हुई, जिसके कार्य- 
कलापों ने भारतीय उद्योग को उन्‍्तत करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। 

प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने अधिक सक्रिय 
भाग लेता आरम्भ कर दिया। मांटेग्यू-बैम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था, “कि देश की 
औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के लिए स्वीकृति देनी चाहिए और उसका उत्तरदायित्व 
भी ग्रहण करता चाहिए ।” १९२१ में भारतीय स्टोर क्रय विभाग (ताक 
/2600788 /0॥9886 06997677676) की स्थापना हुईै। फिस्कल कमीशन: 
को सिफारिशों के अनुसार सरकार भारतीय उद्योगों की संरक्षण-नीति की सहायता के. 
लिए निश्चित रूप में वचनबद्ध हो गई थी । 

१३. नई औद्योगिक नीति। भारतीय संसंद में ६ अप्रैल १९४८ को डा० 
श्यामाग्रसाद मुकर्जी ने, जो उन दिनों उद्योग और पूर्ति के सचिव थे, भारत सरकार. 
की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य बातें यह थीं : 

(अ) भारत सरकार का विचार है कि उत्पादत की सामान्य घठा-बढ़ी के 
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अनसार छाभों में श्रम के भाग को सरकने वाले स्तर के आधार पर बनाना चाहिए। 
सरकार ने एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया, जो न्यायपूर्ण पगारों, पूंजी के 
लिए उचित लाभों और श्रम की बेहतर अवस्थाओं के विषय में परामझों देगी । 

(ब) उद्योगों को मोटे रूप में चार भागों में बांदा गया : 

१. मितान्त सरकारी एकाधिकार : यद्ध सामग्री का निर्माण, अणुशक्ति को 
उत्पादन और नियन्त्रण तथा रेल यातायात का स्वामित्व ओर प्रबन्ध । 

२. सरकारी नियन्त्रण-क्षेत्र : जिनमें राज्य निजी व्यवस्था का सहयोग प्राप्त' 
कर सकता है, अर्थात्‌ कोयला, लोहा और इस्पात, हवाई जहाजों का निर्माण, जहाज 
बनाना, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बेतार के यंत्रों का निर्माण, किन्तु रेडियो-प्राप्ति के 
यन्‍्त्रों और खनिज तेलों को छोड़कर, इन क्षेत्रों में विद्यमान व्यवसायों को १० वर्ष 
के लिए प्रगति करने की स्वीकृति होगी । राज्य के साहसिक कार्यों का प्रबन्ध सामान्यत 
जनता के सहयोग से होगा । इस नीति के आधार पर सरकार पांच बड़ी योजनाओं 
'को हाथ में लेगी,.जिन पर २०० से ३०० करोड़ रुपए तक लागत आयगी, अर्थात्‌ 
मशीनों के औजारों का कारखाना, तारें बनाने का एक कारखाना, एक रेडियो यन्त्र 
और रेडर बनाने का कारखाना, एक इस्पात का कारखाना और एक औद्योगिक मशीनें 
निर्माण करने वाला कारखाना । इस दिशा में (१९५१) के अन्त तक सरकार २७ 
४५ करोड़ रुपये लगा चुकी है, जिनमें से १६-५० करोड़ रुपए सिद्री खाद कारखाने 
और ७८७ करोड़ रुपये चित्तरंजन इंजन बनाने के कारखाने में लगे है । 


३. राज्य के नियमों और नियन्त्रण के अन्तर्गत--नमक, मोटरें और ट्रेक्टर;. 
बिजली, इंजीनियरिंग, मशीनों के औजार, भारी रसायन खादें और औवधि-निर्माणं, 
बिजलो-रसायन उद्योग, लोहा-इतर धातुएं, रबड़-निर्माण, विद्युत और औद्योगिक 
मद्यसा र, सूती और ऊनी वस्त्र-व्यवसाय, सोमेंट, खांड, कागज, अखबारी कागज, हवाई 
और समुद्री यातायात, खनिज और सुरक्षा से सर्म्बान्धत उद्योग । 

४. राज्य के सामान्य नियन्त्रण के अन्तर्गत निजी व्यवसाय का क्षेत्र : नीति के 
विवरण में इस श्रेणी के उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया था। 

(स) विदेशी पंजी के सम्बन्ध में, स्वामित्व और प्रबल नियन्त्रण की मुख्य 
दिलचस्पी, नियमतः भारतीय हाथों में रहेगी, किन्तु विशिष्ट विषयों का निपटारा 
करने की शक्ति ली. जा सकेगी। जो भी हो, सभी विषयों में इस बात पर बल दिया 
जायगा कि योग्य भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षित किया जाय ताकि वह अन्‍्त में: 
विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ग्रहण कर सकें । जेसा कि पहले कहा गया है, १९४९ में 
इस नीति में संशोधन किया गया। इसके फलस्वरूप नीति पर्याप्त मात्रा में उदार 
हो गई । 

(द) घरेलू और लघु-स्तर के उद्योगों के विषय में, सरकार की मान्यता 
हे कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उनका बहुत महत्वयूर्ण अंश है, और उसके लिए सरकार 
चाहती है कि व्यक्तिगत, ग्राम अथवा सहकारिता व्यवसाय जारी किये जाय॑ और विस्था- 
पित व्यक्तियों के पुनर्वास के साधनों को उपस्थित करती है। इन उद्योगों की उन्नति 

प्रान्तीय क्षेत्र मं आती हूँ, किन्तु केनद्वरीय सरकार इस बात की जांच करने की जिम्में 
दारी लेगी कि केसे और क्यों-कर यह उद्योग वृहदु-स्तर के उद्योगों के साथ श्रद्धला-बढ् 
और संगठित किये जा सकते हें, अर्थात्‌ बस्त्र-मिल व्यवसाय को प्रतिद्वन्द्दो बनाने कीः 
अपेक्षा हेंडलम उद्योग का पूरक क्यों-कर बनाया जा सकता हूँ । 
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(इ) औद्योगिक-गहों को उन्नत करने के लिए दस लाख श्रमिकों के लिए 
मकान बनाने की दप्त-वर्षीय योजना तैयार को गयो हे ओर उस पर कार्य किया जा 
रहा है। 

(फ) सरकार की आयात-निर्यात-कर नीति अनुचित विदेशी प्रतिद्वंद्विता को 
रोकने और उपभोक्ता पर अन्यायपूर्ण वोझा डाले बिता भारत के सावतों के उपभोग 
'को उन्नत करने के लिए बनाई जायगी। 

(ज) टैक्स-प्रणाली का निरीक्षण किया जायगा और जहां आवश्यक होगा, 
सुधार किया जायग , ताकि बचत और विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जा सके और 
जन-संख्या के अल्प-वर्ग के हाथों में सम्पत्ति को अकारण केद्धीमूत होने से रोका 
जाय । ु 

अक्तूबर १९४८ में, उद्योग के लिए सरकार ने इन रियायतों की घोषणा 
की : (१) अवमृत्यन रियायतों को उदार बना दिया गया, (२) नये उद्योगों को 
'पुंजी पर ६ प्रतिशत की सीमा तक के लाभों पर ५ वर्ष के लिए छूट दे दी गयी, . 
(३) यंत्रों और मशीनों पर आयात-कर में १० से ५ प्रतिशत की कमी की गई, 

(४) वस्त्र पर से निर्यात-कर में २५ से १० प्रतिशत की कमी की गयी और (५) 
औद्योगिक' कच्चे पदार्थों पर से आयात-कर उठा दिया गया । 

यह मान लिया गया है कि राज्य को औद्योगिक उन्नति में प्रगतिशील भाग 
लेना चाहिए किन्तु मुख्य ध्येयों को प्राप्त करने की योग्यता निजी व्यवसाय के उत्तर- 
दायित्व की तत्कालिक सीमा और परिधियों का निरचय करेगी । वर्तमान में, संभव 
है, सरकार के साधन इस प्रकार विस्तृत रूप में उद्योग में अग्रगामी होने की स्वीकृति न 
दें कि जितनी होनी चाहिए। इस स्थिति का उपचार करने के लिए, अन्य उपायों के अति- 
रिवत, सरकार एक संस्था बनाने का विचार कर रही है, जिसमें व्यापारिक उपायों और 
प्रबन्ध में योग्यता-प्राप्त व्यक्ति होंगे । इस बीच, राज्य, विद्यमान चाल इकाइयों को 
चलाने और हस्तगत करने की अपेक्षा अन्य उन क्षेत्रों में उत्पादन की नई इकाइयों को 
केन्द्रीभूत करने में अपने कार्य-कलापों का विस्तार करेगा कि जहां पहले से कार्य हो रहा 
हैं । उचित निर्देशन और नियंत्रण से निजी व्यवसाय बहुम्‌ल्य कार्य कर सकेगा । 


जान पड़ता है कि सरकार ने मध्य-मार्ग को अपनाया है । नई नीति दोनों 
'मतों की उपेक्षा करती है: दाएं पक्ष का मत, जो यह कहता है कि राज्य को निजी 
व्यवसाय में कदावि हस्तक्षेप नहों करना चाहिए और बायें पक्ष का मत, जो शत 
प्रतिशत समष्टिवाद में विश्वास करता है और निजी लाभ-प्राप्ति के रूप को नैतिक- 
'पतन मानता है । सरकार भारत में नियंत्रित अथवा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्था- 
'पना करने की इच्छुक है । 


१४. उद्योग कानून, १९५१ (प्रगति और विधि) (77७ [70प४&6769 
[26760]007676 ०2४प८।७४707 ) 0०॥ 98व | उद्योग को सुदृढ़ अवस्था 
में लाने के लिए सरकार ने अक्तूबर १९५१ में उद्योग प्रगति और नियंत्रण अधि- 
नियम ([707807768 ।2878]07977606 (१00070] 0७४) स्वीकार किया । 
इसके द्वारा सरकार को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं, जिनके अधीन यह किमी भी 
उद्योग को हस्तगत कर सकती है अथवा नया शुरू कर सकती है, इसके साथ ही निजी 
साहसिक कार्य को केन्द्र को नीति-विधि के अनुसार उद्योगों को प्रगति के लिए भी 
संभव बनाया गया है । इसके अधीन वर्तेमान साहसिक कार्यों को रजिस्ट्री कराई जाय 
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और नयों के लिए छाइसेंस लिये जाय॑ं । लाइसेंस में निम्त बातों की शर्ते लगाई जा 
सकती हैं:--स्थान विषयक्र आकार के विषय में न्‍्यूवतम स्तर, सावन और कला 
'कौशल के विषय में | अधिनियम अधोन बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सरकार 
उद्योगों को निम्न बातों पर आचरण करने के लिए कह सकती है:--प्रगत को विस्तार 
देने के लिए, उत्पादन को विविपूर्वक करने के लिए, विशिष्ट कच्चे पदार्थों के उपयोग 
के लिए, उत्तादत का परिमाण नियत कर सकती है, ऐसी रोतियों पर रोक लताता, 
जिन से उत्पादन में न्‍्यूनता की संभावना हो, निश्चित रूप में हिसाब-किताब रखना, 
'परिणाम उपस्थित करता, इत्यादि। यह अधिनियम सरकार को अजिकार देता है कि 
-बह किसी भी औद्योगिक व्यवसाय के मामलों को जांच अ।रम्भ कर सकती हे, जिसमें 
या तो उत्पादन में कछ्ास हो अथवा गुणविषयक गिरावट हो अथवा बुरा प्रबन्ध हो 
अथवा जब राष्ट्रीव साथनों की क्षति होती हो। 


कानून में एक धारा रखी गयी है, जिसके अधीन ३० व्यक्तियों की केन्द्रीय 
'परामर्शदात्‌ृ समिति बनायी जायगी । इसमें भिन्न आश्थिक हितों का प्रतिनिधित्व 
होगा और यह सरकार को उद्योगों के नियंत्रण और विधिव्रों के विषय में परामर्श 
'देगो । योजना कमीशन को सिफारिशों के अःधार पर प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिए 
'प्रगतिकारी समिति ([087७]0007600 0077०+)) बन ई जायगी, जिसमें 
प्रबन्ध, श्रम ओर कुशलू-कारोगरों (टेक्नीशियन) का प्रतिनिधित्व होगा, ताकि 
उद्योग की कार्यकुशलता में प्रगति हो सके । सरकार ने इस समय इस अधिनियम के 
अन्तर्गत दो ऐसी समितियां नियुक्त की हैं। उद्योग मन्त्री श्रो टी० टी० कृष्णमाचारी 
के कहवे के अनुसार, यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो लगभग २० या ३० और समि- 
तियां स्थापित की जायेंगी । इसके अब्ीन आद्योगिक उत्तादन पर उपकर लाते का 
भो अधिकार दिया गया है, जो औद्योगिक अनुतंवान और कछा कोशल को शिक्षा में 
व्यय किया जयगा । सरकार किप्ो भो उम्रोग से यह मांग कर सकतो है कि वह 
कुशल-करारोगरों और श्रम को योग्यता-प्रदान के लिए सुविधाएं दे । इस कानून के 
अधोन किसो भो नियंत्रित उद्योग के विषय में सूचता अथवा आंकड़ों के लिए कहा 
जा सकता हैं । | 


डा. एस. पी. मुकर्जी ने देश के औद्योगिक विधानों में इस कानून को सोमा- 
चिह्न के नाम से उल्लेख किया था। उन्होंत। कहा था कि देश में आद्योगिक प्रगति के 
लिए योजना के श्रीगणेश में यह रेखा चिह्न है। जा भो हो, व्यापारिक समाज ने इस 
कानून का स्वागत नहीं किया । भारतीय व्यापार मंडल ने इसकी इन शब्दों में आलो- 
चना की थी, “असामयिक अ.र शी द्वतापूर्वक बनाया गया ।” इसमें संदेह नहीं कि राज्य 
के नियंत्रण में दीर्घे-पत्रता होतो है, गति और कल्पना का अभाव होत। है, किन्तु, क्या 
भारत में उद्योगपतियों की कार्यकारिता इससे अच्छी है ? 


ह ५ मई १९५३ को भारतीय संसद ने इस अधिनियम में संशोधन किया। इस 
संशोधन के अन्तर्गत सरकार के अधिकार और भी बढ़ा दिये गये हैं । सरकार किसी भी 
औद्योगिक इकाई को कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले सकती है । 


यह सच है कि वर्तमान में भारत सरकार अपने को असहाय अनुभव करती 
है, क्योंकि उप्तके पास उद्योग का प्रबन्ध करने वाला योग्यता-प्राप्त मंडल नहीं हैं। 
किन्तु केवल रूस ही नहीं, यहां तक कि ग्रेट ब्रिटेन ने भी दिखा दिया हैं कि ऐसे जन- 
सेवकों की खोज करना क़ठित नहीं, जो व्यापारिक प्रबन्ध की सफलता को भी प्रमा- 


२३६ भारतीय अथशास्त्र 


णित कर देंगे। जैसा कि टॉसिंग का कहता है, “जब कि जनरल जन्मजात होते हैं, 
कंपटन और कनेल बनाये जा सकते हैं।” है 

१५. उयोग कें विषय में राज्य सरकारों के कास। प्रत्येक राज्य में “उद्योग 
का विभाग” है, जिसका कार्य राज्य में औद्योगिक प्रगति को उत्तत करना हूँ । यह 
विभाग कला-कौशल सम्बन्धी योग्यता की शिक्षा प्रदान करते हैं और केवल विद्यमान 
उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक अनुसंधान ही नहीं करते प्र॒त्युत उनके विषय में भी, 
'कि जिसको जन्म दिया जा सकता है। वह बिक्री-सम्बन्धी संगठन को भी उत्नत 
करने का प्रयत्न करते हैं, और औद्योगिक सूचना के लिए सूचना विभाग का भी काम करते 
हैं । राज्य की आथिक अवस्थाओं को उन्नत करने की अपनी चेष्टाओं में वह अन्य 
लाभप्रद विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं । उनके निम्न मुख्य कार्य हें:-- 


१. औद्योगिक शिक्षा--भारत में शिक्षा की प्रणाली अत्यषिक साहित्यिक और 
शास्त्रीय है और वास्तविक जीवन के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं बेठता। समय- 
समय पर कई समितियां सरकार ने नियुक्त कीं । उन सब ने भारत की शिक्षा-पद्धति 
की आलोचना की ओर टेकनीकल शिक्षा के महत्व पर बल दिया । इसके फलरूप सरकार 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ--व्तमान में, प्रत्येक राज्य में दस्तकारी संस्शएँ 
स्थापित हो चुकी हें; जैसे लुवियाना (पंजाब) में होजरी इंस्टीट्यूट, भागलपुर 
(बिहार) में सिल्क इंस्टीट्यूट; और गुलजारी बाग में घरेलू दस्तकारियों की 
संस्था । पंजाब में प्रत्येक जिले, अथवा औद्योगिक केन्द्र में एक दस्तकारी स्कूल 
है, जहां दस्तकारी की शिक्षा के अतिरिक्त विशिष्ट दस्तकारी में, जो उस क्षेत्र में 
महत्व रखती है, विशेष शिक्षा दी जाती है। टाठा आयरन एंड स्टील कम्पनी, 
जमशेदपुर जैसी बड़ी औद्योगिक फर्मों ने अपने निजी दस्तकारी स्कूल खोल दिये हूँ । 

किन्तु भारत में दस्तकारी शिक्षा की जो सुविवाएँ हैं, उन्हें न तो परिमाण 
में और न ही प्रमाण रूप में पर्याप्त कहा जा सकता है। उद्येग की आवश्यकताओं 
और जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसके बीच पारस्परिक सम्बन्ध बहुत थोड़ा 
है। जो लोग कारखाने के काम में निपुग हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है और जो 
नौजवान दस्तकारी संस्थाओं में शिक्षित होते हैं, वह जब कारखानों में प्रवेश करते हूं 
'तो उन्हें कुछ पता नहीं होता । हमें टेक्नीकल स्कूलों की “आवश्यकता है, जहां साधा- 
रण कार्यकर्ता शिक्षित किया जाय, जहां मुख्य कार्यकर्ता की शिक्षा के लिए उच्च 
टक्‍्कीकल शिक्षा का प्रबन्ध हो, और हमें व्यापारिक कालेजों को आवश्यकता है, 
मंनेजरों को शिक्षा दो जा सके। 

२. औद्योगिक अनुसंधान--भारतीय उद्योगों की प्रगति के लिए अनुसंधान के: 
महत्व के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | हमने इस दिशा में द्विमृखी' 
चेष्टाएं की हे । प्रत्येक मुख्य उद्योग में जुदा अनुसंधान ,संगठन है। सब राज्यों केः 
उद्योग विभागों ने भी अनुसंधान शालाएं स्थापित की हुई हैं। पंचम उद्योग कांफ्रेंप 
के विचारों के फलरूप १९३५ में औद्योगिक अनुसंधान ब्यूरों नाम से एक केन्द्रीय: 
संस्था बनी थी। उसके साथ औषोगिक अनुसंधान कौंतिक के नाम से एक सलाहकार 
समिति भी बताई गई थी । यह संस्था औद्यागिक सूचना प्रदान करती है, अनुसंधान के 
कार्य में उद्योगों को सहयोग देतो हे और उद्योगों को लाभपूर्ण सूचना देगे के लिए एक 
पत्रिका प्रकाशित करती है । गत युद्ध की आवश्यक्रताओं को पूर्ण करने के लिए भारत' 
के सब औद्योगिक प्रसाधनों की शाध्यातिशीघ्न प्रगति की आवश्यकता प्रतीत हुई थी ॥ 
जिनमें इसके फलरूप एक नई संस्थ। की नियुक्ति हुई थी, अर्तात्‌ वेज्ञानिक और औद्योगिक 
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भारत के आस्तरिक व्यापार के आकार और रूप को सही तौर पर नापने के लिए 
आंकड़े उपलब्ध नहीं है। बेकों के भुगतानों के अंकों से भी, जैसा कि अच्य देझों में 
'वह करते हें, हमें विग्वस्त सूचना नहीं मिलती कि जिससे आच्तरिक व्यापार को सीमा 
अथवा राशि का पता लग जाय। न ही रेल के आंकड़े ही किसी रूप में विश्वस्त हूँ । 
क्योंकि रेलों द्वारा सामान ढोना भी व्यापार की प्रचलित अवस्थाओं और भूमि 
यातायात की स्पर्धा पर अधिकांगत: निर्भर करता है। फलूत:, हमारे आन्तरिक व्या- 
पार के अनमानों का आधार तो केवल अटकल ही है । एन० पी० सी० की व्यापारिक 
'सब-कमेटी का निर्णय था कि “यह अटकल लगा लेना पयाप्त होगा कि हमारा आन्तरिक 
व्यापार ७००० करोड़ रुपयों से कम नहीं । इन आंकड़ों की हमारे विदेशी व्यापार के 
'आकार के साथ तुलना हो सकती है, जो ५०० करोड़ रुपयों का है ।” यह अनुमान 
१९४० में किया गया था। तब से लेकर कोमतों में अभिवृद्धि के झुकाव, आथिक 
प्रतिबन्धों ओर अन्य असाधारण अंशों के प्रभाव के कारण भी आन्तरिक व्यापार 
की कुल राशि में भारी परिवर्तन हुआ ही होगा, किन्तु वस्तुस्थिति की सामान्य रूप- 
रेखा ज्यों की त्यों, रह जाती है । 
आन्तरिक व्यापार के परिमाण के कुछ संकेत भारत में रेलों की 
कुल आय और यातायात द्वारा उपस्थित किये गए हैं । यह देखा गया है कि जहां 
एक ओर १९४६ में भारत ओर पाकिस्तान की नम्बर १ रेलवे पर ५२ लाख वैगनें 
भरी गई थीं, वहां दूसरी ओर १९५० में केवल भारत में ही ६२:६ लाख वेगन' भरी 
गई, जो लगभग २१ प्रतिशत अधिक हें। यह वृद्धि रेलों के विभाजन के बावजूद भी 
हुई, जिसके फलस्वरूप उसी अवधि में २६५६ करोड़ ८० लाख से लेकर २५०० 
करोड़ टन मीलों की न्यूनता हो गई है । इसके साथ ही रेल-यातायात की कुल आय 
में वृद्धि हुई अर्थात्‌ १९४६ में २१५ करोड़ रुपयों की अपेक्षा १९५० में २६० करोड़ 
रुपये हो गई ।”* 


युद्ध-कालीन वर्षों में किसी भी सीमा तक ओऔद्योगीकरण की ओर पग बढ़ाया 
गया । युद्धोत्तर वर्षों में, रेलों और सड़कों के निर्माण की विशाल योजनाएं उपस्थित 
'की गई है । जैसे ही, वह सक्तिय होंगी ओर ज्योंही इंजनों और वैगनों की स्थिति में 
सुधार होगा, त्योंह्दी, निश्चित रूप से भारत के आचन्तरिक व्यापार में एकाएक वद्धि 
हाने लगेगी | ह 

२. आंतरिक व्यापार का भविष्य । यद्यपि सम्पूर्ण आंकड़े तो उपलब्ध नहीं, 
तथापि भारत के आन्तरिक व्यापार की बढ़ती हुई महत्ता के विषयः में प्रायः सही 
'घारणा बताई जा सकती हैं। यातायात के साधनों और उद्योगों की उत्तरोत्तर वृद्धि 
के साथ आन्तरिक-व्यापार में शीक्ष ही उन्नति होकर रहेगी । सुरक्षा और ओद्योगी- 
करण की वर्तमान नीति से आयात में न्‍्यूनता होगी और देश के आंतरिक व्यापार में 
वृद्धि । फलरूप, व्यापार के लिए अनुकूल सन्तुलून की आवश्यकता नष्ट हो चुकी है । 
भारत ने अपना सम्पूर्ण स्टलिंग ऋण चुका दिया है । इसके अतिरिक्‍त युद्ध-काल में 
उसने करोड़ों स्टलिंग की कमाई भी कर ली है । यद्यपि उसने एक बहुत बड़ी राशि 
खर्च कर डालो है, तथापि अभी भो उसके पास ५०० करोड़ रुपप्रे से अधिक का 
सस्‍्टलिंग है । इस प्रकार यह प्रामाणित हो जाता है कि देश में कच्चे माल का अधिक 
प्रयोग होगा और विदेशों से मुख्य वस्तुओं, क। अधिक क्रय हो सकेगा । 





१. स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रेटट ऑफ इंडिया । 


२९७० भारतीय अथंशास्त्र 


बे, तटवर्ती व्यापार 


३. महत्ता । भारत की भोगोलिक अवस्था और दो हजार मील से अधिकः 
लम्बा तट महान्‌ विदेशी व्यापार और सामुद्रीय अवस्था के महत्व को प्रकट करता है । 
अधिका र के नाते उसके पास व्यापारिक जहाजों का विद्ञाल बेड़ा और संवाहा की 
विशालता होनी चाहिए थी। किन्तु ब्रिटेन के राजनीतिक प्रभुत्व में होने के कारण 
उसके समुद्री व्यापार पर अंग्रेजी जहाजों का प्रभुत्व था । उसके जहाज अपने तटवर्त्ती 
व्यापार का २५ प्रतिशत अंश संवाहन करते थे । मिं० एस० एन० हाजी तथा अन्य 
ने कई बार सरकार से प्रार्थना की कि तटवर्तो व्यापार को भारतीय हितों के लिए 
सुरक्षित किया जाय, किन्तु उनके यत्न हमेशा अप्तफल रहे । अन्त में द्वितीय विश्व- 
युद्ध के कारण सरकार को बलवान भारतीय नौ-सेना एवं वृहर व्यापारिक जहाजों 
के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता के लिए मान्यता प्रदान करनो ही पड़ी । 

बन्दरगाहु--यद्य पि भारत का दो हजार मील रुम्बा तट है तथापि उसकी 
अच्छी बन्दरगाहे बहुत ही थोड़ी हैं। पश्चिमी तट की बन्दरगाहें वर्ष में ३ से ४ 
मास तक वष।ऋतु के कारण यातायात के लिए बन्द हो जाती हैं । कच्छ और कंेबे 
की खाड़ियां ओर बम्बई की बन्दरगाह विशिष्ट हैं | मद्रास और विजगायटप ही 
केवल दो ऐसी बन्दरगाहें हें, किन्तु सभी ऋतुओं में जहाजों को आश्रय देने के 
लिए सुरक्षित कही जा सकती हैं । कलकत्ता समुद्र से काफी अन्तर पर हैं और इसके 
अतिरिक्त हुगली के रेतीले टोलों के कारण उसमें अनेक बाधाएं हूँ, जिन्हें निरन्तर 
खोदते रहना होता है। 

बन्दरगाहों की कमों को पूरा करने के लिए विशेषकर कराची की क्षति के 
बाद, भारत सरकार कुछ नई बन्दरगाहें बनाने का यत्न कर रही है। तदनुसार 
सरकार ने कांदला, ओखा और मंगलोर को चुना है | विजगापटम एक मुख्य बन्दर- 
गाह है, जिसका भविष्य उज्ज्वल है। यह मद्रास अ,र कलकत्ता के मध्य में स्थित 
है और यहां से मध्यप्रान्त के उत्पादनों का निर्यात होता है। इन दिनों यह स्थान 
जहाजों के निर्माण का केन्द्र बन गया है । 

 जहाज-निर्माण--१९३९ में भारत के पास केवछ ३० जहाज थे, जो स्पष्ट 
रूप में डेइ छाख टन के लगभग के थे। भारत के आकार, तठ की हरूम्बाई और 
सेनिक स्थिति की तुलना में यह अवस्था बहुत हो शोचनीय थी | सरकार ने इस 
दिशा में भारत की कमजोरी को जान लिया है और वह अवस्था को सुधारने के यत्लों 
श लगी हुई है । प्राईवेट (भिजी) कम्पतियां अभों इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त पूंजी 
पंदा नहीं कर सकतीं । फलस्वरूप, सरकार ने जहाज बनाने वाली तीन काप रेशनों 
की स्थापना का निर्णय किया है। प्रत्येक की पूंजी दस करोड़ रुपया होगी और वह 
समुद्र पार के व्यापार में हिस्सा ले सकेंगी, और आवश्यकता होने पर ५१ प्रतिशत 
या इससे अधिक पूंजी को प्राप्त कर सकेंगो । 


स, विदेशी व्यापार 


४. ऐतिहासिक अवलोकन । ईसा को शताब्दी से कुछ हजार वर्ष पूरे, 
भारत के व्यापारिक सम्बन्ध ईजि:ट, रूम, अरेबिया, चीन ओर प्रशान्त द्वीपों के साथ 
थे। मुस्लिम काल में, विशेषत: मुगल राज्य में उत्तर-पश्चिमी काफिलों के मार्गों को 
काबुल और कंधार की राह से खब इस्तेमाल किया जाता था और सुदृरपूर्व और 
छाल समुद्र से आने वाले व्यापारियों के लिए मरूबार का तट संगम का स्थान 
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था । इन समयों में भी भारतीय व्यापार का पहले जैसा ही रूप रहा, ओर आयात 
मख्यत: ऐश्वर्यशाली वरतओं की ही होती, “क्योंकि जनता अपनी गरीबी के कारण 
उन्हें खरीद नहीं सकती थी ।”१ ईस्ट इंडिया कम्पत्री के आरम्भिक काल में कम्पती 
ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और उसने भारत के रेशमी और सुन्दर 
वस्त्रों को इंग्लेंड भेजा किन्‍्त जैसे-जैसे १८ वीं शताब्दी बढ़ती गईं, तेंसे-तेसे 
भारतीय शिल्प पर इग्लंड में या तो भारी करों द्वारा प्रतिबत्ध रुगने लगे अथवा 
उन पर पूर्णतः ही रोक लगा दी गई। ज्यों-ज्यों ओद्योगिक क्रांति लम्बे लम्बे डग भरने 
लगी, त्यों-त्यों भारत कच्चा मार देने वाला और निर्माताओं को मंडो का रूप 
धारण करने रूगा। १८६९ में स्वेज नहर का खलना भारत के विदेशी व्यापार के 
इतिहास में सर्वोच्च घटना है। इसके द्वारा भारत और इंग्लंड की दूरी में ५ हजार 
मील से भी अधिक की कमी हो गई, और पहले जितना समय छगता था, उससे 
आधा समय छूगने रूगा। इंग्लेंड तथा अन्य देझों के साथ व्यापार को भारत में 
रेलें जारी करने और मुख्य बन्दरगाहों को तटवर्ती नगरों से मिला देने से भी अति: 
रिक्त परिपुष्ठि मिलों । 

इसी बीच भारत एक देश बन चुका था, बाहर ओर भीतर शान्ति थो। उसो 
काल में इंग्लेंड ने अपना औद्योगीकरण कर लिया था, और वह स्वतन्त्र व्यापार के 
आधार पर कार्य कर रहा था। भारत को उसका अनूसरण करना था । इन सब 
कारणों से भारत का विदेशों व्यापार बढ़ गया और फलरूप आइचयेज॑नक विस्तार 
हुआ । 

प्रथम युद्ध काल में भारत की आयात और निर्यात, दोनों में ही भारी अन्तर 
हुआ, जो निम्न तालिका में दिखाया गया है:-- 


तालिका २ 


रुपयों की संब्या करोड़ों में (१९१३-१४ को कीमतों के आधार पर गणना 
किया गया )+५ 


आयात निर्यात योग 
१९१३-१४ १८३ २४४ ४४७ 
११० ४/७४९ है. ६४ १६० र्२३ 


पता चलता हूँ कि निर्यात की अपेक्षा आयात बहुत ही नीचे आ गई और कूछ 
योग में यह गिरावट रूगभग ५० प्रतिशत ही हुई । 

व्यापार को न्यूनता के प्रमुख क[रग यह थे :-- 

(क) शत्रु-देशों के साथ व्यागार पर कड़ी पावन्दियां थीं। 

(ख) लड़ाके देशों में विशाल क्षेत्रों के विनाश ने उनकी क्रयशक्ति को न्‍्यन' 
कर दिया था। ह 


हल -नलतलभ ७५ कन>-- न 
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१. मोररूंड--“फ्रॉम अकबर ट औरंगजेब 
२. पी. सी. जन की इंडस्ट्रियल प्रोब्लैम्ज्‌ आव्‌ इंडिया, पृ० १२७ से ली गई 
तालिका । 
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(ग) कुछ देशों में मुद्रास्कीति का प्रभाव उतके व्यापार पर भी हुआ था। 

(घ) जहाजों में माल रखने के स्थानों का अभाव, किरायों में वृद्धि ओर वीमों 
की राशियों ने व्यापार को भारों धक्का पहुंचाया । 

युद्ध समाप्त होते ही व्यापार में एकाएक उन्नति हुईं । भारतीय वस्तुओं 
की बहुत मांग थो। किन्तु भारत में रेल-यातायात की कठिनाइयों और रुपये की 
विनिमय दर ऊंची होने के कारण, हमारे निर्यात ओर भी अधिक होते। सदा की 
भांति इस उन्नत दशा के अनन्तर मंदी आई, जबकि हमारा व्यापारिक-सन्तुछूतन १९२० 
से १९२२ तक विपरोत हो गया । १९२१-२२ के बाद भारतीय व्यापार धीरे-धीरे 
सम्मलने लगा और यह क्रम सामान्य अवस्था प्राप्त होने तक जारी रहा । 


भारत अब भी निर्मित वस्तुओं की आयात करता था, कित्तु आयात-पत्र में उसके 
योग की महत्ता पहले की अपेक्षा कम थी । इसका मुख्य कारण तो स्वदेशी आन्दोलन 
और सुरक्षा के फलस्वरूप प्रगतिशील औद्योगीकरण था, हालाँकि उसका रूप 


अचल था । | 

१९२९ में न्यूयाक में वाल स्ट्रीट के व्यापार-भंग ((7४98) ) ने, “जो उसके 
इतिहास में महानतम है,” कीमतों की गिरावट का श्रीगणेश किया और जिसका 
अन्त विद्वभर में एक अनहोनों मंदी के रूप में हुआ। मंदी के इस तात्कालिक 
कारण की पृष्ठ-भूमि में अन्य गम्भीर कारण भी थे | इस मंदी ने सर्वत्र ही 
राष्ट्रीय भावना की लहर को वेग प्रदात किया, जिसके फलस्वरूप आयात- 
निर्यात-कर सम्बन्धी प्रतिरोबों का जन्म 'हुआ, कोटा ( नियत अंश ) 
निश्चित हुए और दोतरफा संधियां (3808798) 878७॥68 ) की गईं, जिसके 
कारण विद्व व्यापार में अधिक न्यूनता हुई । एक शिलिग ६ पैंस की दरसे रुपये की 
उस समय की ऊंची कीमत ने, जबकि दूसरे देश अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर रहे थे, 
भारतीय निर्यात को निरुत्साहित किया । कच्चे माल और कृषि उत्पादनों की अपेक्षा 
निर्माण की हुई वस्तुओं की कीमतें अधिक गिर गईं, जिसका परिणाम यह हुआ क्रि 
भारत के निर्यात की अपेक्षा उसकी आयात अधिक सिकुड़ गई । १९३३-३४ में प्रकाश 
की झलक दिखाई दी, जिससे पता चला था कि भारतीय निर्यात ने अपना रुख मोड़ा है 
और वह सही दिशा की ओर अग्नसर हो गया हैं । 

तीज्र आथिक राष्ट्रीयता, उच्च यातायात कर-विषयक प्रतिरोधों और दोतरफा 
संधियों के बावजूद भी १९३४ के उपरान्त ऋण: पुनः सुधार होने जा रहा था । मुख्यतः 
इसके निम्न कारण थे : (१) अमरीका में रीकवरी प्लान (पुनः सुधार योजना) की 
स्वीकृति (२) रबड़ सरीखे कच्चे सामान के उत्पादन पर अवरोध और नियन्त्रण, (३) 
विश्वभर में यूद्ध के भावी खतरे के लिए शस्त्रीकरण पर व्यय । कैनेंडा में, १९३२ में 
ब्रिटिश साम्राज्य के देशों ने, जो ओटाबा संधि ((008णछ9७ 72806) की थी, उससे 
भारत के व्यापार को सहायता मिली। १९३४ में इंडो-जेपीनीज व्यापार समझौता हुआ 
और जापान के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धों में उन्नति हुई। धीरे-धीरे कच्चे 
माल की कीमतों में उन्नति हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के निर्यात की 
कीमतों में वृद्धि हुईं। १९३६-३७ तक व्यापार में भी उन्नति होती रही, किन्तु १९३७- 
३८ में पुनः एक धक्‍्का-सा छगा, जो “अल्प कालीन विराम” (880७४88709) के 
ताम से ख्यात है और वह १९३८-३९ तक ही रहा जबकि शस्त्रीकरण की दौैड जारी 
थी और उसके परिणामस्वरूप' विश्व भर में अत्यधिक व्ययों के कारण कीमतों में वृद्धि 
हुई और व्यापार में उन्नति | तत्पर्चात युद्ध की आशंकाओं के बादल अधिक गहरे 
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हुए और उनके कारण व्यापारिक कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न हुआ। इस काल में 
जापान चीन के साथ लड़ने में व्यस्त था और उसकी भारतीय कपास को मांग कम 
हो गई थी, फलत: गये वर्ष की अपेक्षा १९३७-३८ में भारतीय निर्यात हा न्यूतता आ गई । 
किसानों की ऋ्रय-दक्ति में छहास होने से उनकी आयात की वस्तुओं की मांग में भी 
कमी हो गई । 

५. द्वितीय विश्व युद्ध काल में व्यापार । १९३९ में युद्ध की का घोषणा से, भारतीय 
व्यापार का चित्र ही बदल गया । कीमतों में वृद्धि होने लगी, क्योंकि भारतीय वस्तुओं 
की मांग वढ़ गई थी । भारतीय निर्यात १९३९-४० में बढ़ गया,और यद्यपि युद्ध के कारण 
भारत से कई मंडियां छिन गई थीं, तथापि १९४१-४२ में उसका कुछ निर्यात उन्नत 
हो गया था । यहां यह बता दिया जाय कि इन वर्षों के व्यापारिक अंकों में अनेक न्यून- 
ताएं थीं । रे 
तालिका २ 
भारत का विदेशी व्यापार, जिसमें पुननिर्यात भी सम्मिलित हैँ--- 

(रुपये करोड़ों में) 
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इन त्रुटियों के होने पर भी जेैसे-तैसे व्यापार के ऊपरिलिखित आंकड़े हमें निम्न 

निर्णय पर पहुंचाते हैं :--- 

(१) भारतीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये गये, जो १९४२-४३ में कड़े हो 
गए, जबकि भारत का कुल व्यापार न्यूनतम था । (7७086 (!00870]]8/8 ) 
व्यापार नियन्त्रक नियत किये गए और कोई भी निजी व्यापार पूर्व-स्वीकृति प्राप्त किये 
बिना नहीं हो सकता था। प्राथमिकता का तरीका बनाया गया और व्यापारियों को 
बहुत छान-बीन के बाद लाइसेंस (आज्ञा-पत्र ) दिये जाते थे। तटस्थ देशों की उन 
फर्मो के नामों को 'कालछी सूची” में दर्ज कर दिया गया था, जिनके द्वारा शत्र-देशों को 
खबरें पहुंच जाने का भय था और उनके साथ व्यवहार करने पर भी रोक छगा दी गई 
थी । 

(२) ज्यों-ज्यों युद्र म प्रगति होती गई, भारत के हाथ से अनेक अच्छी मंडियाँ 
निकलती गई --युद्ध के प्रथम वर्ष में फ्रांस और इटली जैसी महाद्वीपीय मंडियां या तो 
ह्ास अथवा शत्रु अधिकार के कारण इससे छित गईं। १९४१ में जबईजापान मित्र-राष्ट्रों 
के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ, तो उसकी भारत स्थित सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। 
आगामी वर्ष में जबकि बर्मा में युद्ध हो रहा था, हमारे लिए सुदूर पूर्व की मंडियां भी क्‍ 
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बन्द हो गई | इन क्षतियों के वावजूद भी भारत को उतनी हानि नहीं हुई, क्योंकि उसे 
भध्यपूर्व में नई मंडियां मिल गईं । और उसने मित्र-राष्ट्रों के छिए अपने निर्यात का विस्तार 
क्र लिया । 


(३) १९४२-४३ में अल्पकालिक विराम (]8088207) का तीसरा कारण था 
जहाजों में अयधिक स्थानाभाव । व्यापारिक सूचियों की कठोरतापुर्वक जांच होती 
थी और सब अनावश्यक वस्तुओं को काट दिया जाता था । जहाजों में उपलब्ध स्थान 
को अधिकतर सिपाहियों और युद्ध सामग्री की यातायात के उपयोग में लाया जाता था। 
उच्चतम किराए और बीमे की दरें भी समुद्री व्यापार के लिए बाबा रूप हुई । 


(४) चूंकि युद्ध लंबा हो गया था इस कारण इंगलेण्ड और अमेरिका के स्टाक 
चुक गये और उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी । उस काल में यही दो देश थे,जो भारत को 
निर्माण की हुई वस्तुएं दे सकते थे । इससे आयात की गिरावट को सहायता मिली । 


(५) युद्ध-काल में भारत के निर्यात ने आयात की अपेक्षा, वृहद्‌ उछाल का 
दिःद्शन कराया--विदेशी व्यापार के विरुद्ध जो विपरीत अंश कार्य कर रहे थे 
उनसे निर्यात की अपेक्षा आयात में अधिक संकुचन पैदा हुआ । युद्ध के अन्तिम वर्ष में 
आयात में बद्धि का कारण जहाजों में उपलब्ध स्थानों का आधिक्य था । शत्रु पन- 
ड्ब्बियों की कार्यवाही में होने वाली कमी व्यायारिक-लाभों में चित्रित हो रही थी । 

६. युद्धकालीन वर्षों में निर्यात को विस्तृत करने के यत्न । युद्धकाल में भारत के हाथों 
से अनेक मंडियां निकल गयीं । उसकी कपास, तिलहन, खालें, जो बहुवा जापान, फ्रांस 
और जम॑नी को भेजे जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में थिना बिके पड़े भरे । सरकार ने वाजार में 
आधिक्य को रोकने के लिए नकदी फसल की जगह खाद्यान्नों को पैदा करने के लिए भर- 
सक कोशिश की | वस्तृस्थिति यह थी कि बर्मा के चावलों की आयात के स्थान पर जो खाई 
उत्पन्न हो गयी थी, उसे पूरा करना था | इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सामग्री की लंका, 
ईरान और मध्यपूर्व की मित्र-राष्ट्र सेनाओं को भोजन देने के लिए आवश्यकता थी । इस 
प्रकार एक ओर, खाद्य अच्नों की कीमतों में न्‍्यूनता होने का खतरा थोड़ा था, और दूसरी 
ओर घाटे के प्रान्तों में भारी अकाल पड़ा हुआ था । फलस्वरूप सरकार खाद्य की स्थिति 
को उचकृनत करने के लिए प्रत्येक उपाय को उपयोग में लाई। 


सरकार ने व्यापारिक फसलों की खेती करने को भी निरुत्साहित करने की चेणष्टा 
की । उसने मित्र-राष्ट्रों की ओर से बस्त्रों को खरीद लिया और मध्य-पूर्व में वस्त्र का 
निर्यात भी किया । इस प्रकार मिलों में कपास की खपत में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया 
गया। इन सव के अतिरिवत, हमारे उत्पादों के लिए नई मंडियां खोजने की चेष्टाएं की गयीं । 
१९४० में, भारत सरकार के आर्थिक परामर्श दाता डा. टी. ई. प्रेगोरी और सर डेविडमीक 
का एक शिष्ट-मंडल अमरीका भेजा गया । उन्होंने १९४१ में सूचना दी कि अमरीका 
कपास, तिलहन तथा अन्य कच्चे मालों के लिए भारत की खोई हुई महाद्वीपीय मंडियों 
के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता । यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि अमरीका औद्योगिक 
देश होने के साथ ही कृषि देश भी है । उसे भारतीय कपास की आवश्यकता नहीं थी और 
वह आवश्यकताव॒ सार सब प्रकार के तिलहन की आयात अर्जन्टाईना से करता था । जो 
भी हो, उसे भारतीय अभ्यक, रबड़ और काले रंग के खनिज पदार्थों की आवश्यकता थी । 
रिपोट में यह भी कहा गया था कि धातुओं की चित्रकारी की हुई वस्तुओं, कसीदाकारी 
की वस्तुओं, गलीचों और दरियों के लिए अमरीका में मंडी मिल सकती है । काश्मीर और 
बनारसी माल की वहां मांग है । 
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सौभाग्य से, भारत को मध्यपूर्व में लाभदायक मंडियां मिल गयीं । टर्की, ईरान, 
ईराक, अरेविया और ईजिप्ट की मंडियों को पाकर उसे संतोष हुआ । इन्हें न केवल 
भारत की चाय और कणचा माल ही चाहिए था प्रत्यत उसका वना कपड़ा भी उन्हें दरकार 
था, कैनेडा और आस्ट्रेलिया ने भी उसकी कुछ चीजों की खफ्त की । १९४० में ( #/5]0077 
4 6ए7807ए (00प्र7०] ) निर्यात परामर्शदात्‌ समिति इस उद्देश्य से नियत की गयी कि 
वह भारत से निर्यात के उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव करे। विदेशों के साथ 
व्यापारिक श्र खला जोडने के लिए अफगानिस्तान, कैनेडा, अर्ज॑न्टाईना, आस्ट्रेलिया, ईजिप्ट 
केनिया, नेटाल, लन्दन और न्ययाक॑ में ट्रेड कभिइ्तर नियत किये गये । इसके फलस्वरूप 
विदेशों में भारतीय निर्यात भीषण क्षति से सुरक्षित रहा। 


७. युद्धोत्तर वर्षों में व्यापार | निम्न तालिका युद्धोत्तर वर्षो में भारत के व्यापार 
के दृष्टिकोण को उपस्थित करती है :-- 


( रुपये करोड़ों में ) 





वायू और समुद्र द्वारा पाकिस्तान, ईराव और अफगा- 

बरषे निस्तानके साथ भूमिद्वारा ' 
मा आयात, जोगी । पा न 
८5९ ष न ष 
पुनर्नियात।.. यात दे निर्यात आयात श्र मी 
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१. यह विदित हुआ है कि भारत के विदेशी व्यापार ने, जैसे-जैसे महान युद्ध पृष्ठ 
भूमि में होता गया, मल्य और विस्तार, दोनों ही दष्ष्टियों से उच्चतर स्तर को प्राप्त 
किया । 

२. भारत सरकार द्वारा नियन्त्रण छगाने अथवा उन्हें क्षीण करने से विदेशी 
व्यापार पर प्रभाव हुआ । 


देश के व्यापारिक शेष (39]9708 07%7/9008 ) में घाटा बढ़ रहा था, 
विशेषकर अमरीका सरीखे दुलभ मुद्रा वाले देशां के साथ । यह खाद्य सामग्री, कपास 
सरीखे औद्योगिक कच्चे माल ओर रदी हुई मशीनों की जगह नई लाने के लिए भारी 
भरकम सामान और जल-विहुत ट्न्त्रों तथा अनेक बहुमुखी धन्धों की आयात के कारण 

आ । रू 

हे नियति पर नियन्त्रण धीरे-धीरे कम हुए, किन्तु परिमाणात्मक सीमाएं सदा 
जारी रहीं । विदेशी क्षेत्र की घोषणा कर देने से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण अनिवार्य थे । 
डालर तथा अन्य दुलंभ मुद्राओं की प्राप्ति-कठिनाइयों के कारण तरल करेंसी के देशों 
की अपेक्षा उक्त प्रकार के देशों में निर्यात के लिए अधिक उदारता से लाइसेंस दिये 
गए 


१. मासिक अंक-गणना के सार से संग्रहीत । सरकारी कोष की निर्यात और आयात इसमें 
शामिल नहीं। इस खाते में १९४८ और १९४९ के वर्षों में कमशः: १४४ लाख 
रु० और ५६४ लाख रु० कां संतुलन-घाटा था। 


२९६ भारतीय अरथंगास्त्र 


५. सितम्बर १९४९ में भारतीय मद्दा में अन्य स्टलिग देशों की भांति ३०९५. 
प्रतिशत मुल्य की कमी की गयी ताकि दर्लूभ मुद्रा के देशों के साथ निर्यात को प्रोत्साहन 
मिल सके और आयात में निरुत्साह। समष्टि रूप से इसका उद्देश्य व्यापारिक घादे 
को न्‍्यन करना था। इस उपाय और आयात पर कड़े नियन्त्रण से नवम्बर १९४९ से 
और आगे की ओर व्यापारिक घादा अतिरिक्त छाभों के रूप में बदल गया। 


८. भारतीय व्यापार के विचित्र रूप (१) युद्द-पुर्व के वर्षों में--भारत के युद्ध-पूर्व 
वर्षों में विदेशी व्यापार के निम्न मुख्य रूप थे:--- 

(अ) प्रथम विश्व-यद्ध से पूर्व आयात और निर्यात दोनों में ही इंग्लंड की विशिष्ट 
स्थिति थी । १९१४ से पूर्व भारत की कुल आयात में से ६३% वह देता था। यह अंक' 
क्रमशः उस समय तक घटता गया जब कि १९३८-३९ में वह ३०% पर आ पहुंचा, 
किन्तु इतने पर भी वह अभी पर्याप्त बड़ा था । भारत की आयात में इंग्लेंड की विशिष्टता' 
इस कारण थी कि संसार में यह सब से पहला देश था, जिसने अपना औद्योगीकरण किया. 
था । इसके अतिरिक्त एक शताब्दी से अधिक काल तक वह भारत पर शाज़न भी करता रहा 
था। इस प्रकार वह भारत में अपना माल बेचने की प्रमुख स्थिति में था । 


कि १९०९-१४ तक भारतीय निर्यात में इंग्लंड का आयात की तरह बहुत बड़ा भाग 

नहीं था, कुल योग में से केवल २५% था। यह प्रतिशत १९३८-३९ में उन्नत होकर 
३४ हो गया। इंग्लैंड ने भारतीय रेलों, कारखानों और वाग-बगीचों में रुपये की बड़ी-बड़ी. 
राशियां लगायीं | इन से वह बड़े-बड़े लाभांश प्राप्त करता । इस से बढ़कर, अंग्रेजी जहाजों 
बेकों और बीमा कम्पनियों ने “अदृष्ट सेवाएं” की । इन तथा अन्य सेवाओं के लिए भारत 
को एक बड़ी भारी कीमत देनी होती थी । यह था एक कारण, जिसने भारत के निर्यात में 
इंगलेड का भाग स्थिर बनाये रखा । 

जब अन्य देशों ने अपना औद्योगीकरण कर लिया, तो उन्होंने भारत के साथ सीधे 
रूप में व्यापारिक संबंध जोड़ने शुरू कर दिए । फलस्वरूप, भारत के व्यापार में त्रिटेन का 
भाग कम होना शुरू हो गया और जापान, जमेनी और अमेरिका ने उसका आंशिक स्थान: 
ले लिया । 

(ब) निर्माण की हुई वस्तुओं में कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं, शीशें का सामान, घड़ियां 
और क्लाक, खिलौने, मोटरकारें, साईकिल, सिलाई की मशीनें, स्टेशनरी और ऐसी ही' 
अनेक वस्तुओं की आयात की गई थी । जेसे-जेसे समय बीतता गया, भारत ने इन में से 
कुछेक वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किये । फलस्वरूप, उन वस्तुओं की 
आयात में न्यूनता हुई, किन्तु दूसरी ओर उनके कच्चे माल की आयात में वृद्धि हुई । 


भारत के आयात व्यापार की बनावट (आ।यातों का प्रतिशत) 


९९२००४९ १९३८-३९ १९३९-४० 
१, खाद्य, पेय और तंबाक्‌ ११ १६ हे 
२. कच्चा माल ्‌ 3 ५ 
३. निर्मित वसस्‍्तए टड दर ५६ 


यह पता चला हैं कि १९२०-२१ तक में भी, निर्मित वस्तुओं का इतना आधिक्य 
था कि हमारी कुल आयात का वह ८४% था । उस समय तक भारतीय तटकर विषयक. 
नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की सहायता करना था। प्रथम विश्व-यद्ध के समय, 
यह अनभव किया गया कि इस नीति का रूप बदलने की आवश्यकता है । तदतसार १९२१ 
में तेटडकर सम्बन्धी कमीशन (+#8687 0 ०शाशाह8897 ) नियत की गयी ॥ 
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इसके परिणामस्वरूप कुछेक उद्योगों को सुरक्षा मिली । नाममात्र होने पर भी, इस से. 
इस्पात और खांड के उद्योगों को उन्नति करने में सहायता मिली | यह प्रगति भारत: 
के विशाल साधनों के मुकाबिले में कोई महत्व नहीं रखती थी, और ऐसा होने पर भी यह 
वास्तविकता की अपेक्षा दिखावा अधिक था। क्योंकि आयात-निर्यात कर की दीवारों 
के पीछे विदेशी हितों ने भारत में अपने-आप को स्थापित कर लिया था। उदाहरण के. 
लिए, दियासलाई की आयात गिर गयी थी, किन्तु इस गिरावट का कारण भारत में स्वीडन. 
कारखाने की स्थापना था । इसी प्रकार साबुन की आयात में गिरावट का कादण लिवर 
#दर्स का भारत में आ जाना था। अच्य क्षेत्रों में, अर्थात्‌ वस्त्र-व्यवसाय, इस्पात और 
खांड में भारतीय साहस ने उन्नति की थी। नीचे दी गई तालिका से यह प्रकट होता हैँ: 
कि किस प्रकार यु८-अन्तर्काल में कुछ निमित वस्तुओं की आयात में प्रगतिशील न्यूचता हुई ।. 


कुछ निर्मित वस्तुओं की आयात रुपयें लाखों में 


१९२०-२१ १९३२-३३ १९३८-३९ 
सूती वस्त्र ४ ८३,७८ १३,३७ १४, १५ 
लोहा और इस्पात ३१,२९ ५,५० ६६ 
खांड १८,५० ४,२३ २४ 
दियासलाई १,६७ 9 पक 
सीमेंट १, ३ ९ २९ (्‌ 


(स) इन वर्षों में भारत के व्यापार का एक अन्य विचित्र रूप अपने निर्यात में 
कच्ची जिसों की अधिकता का था । प्रथम विद्व-युद्ध से पहले भारत के ७०% निर्यात 
में खाद्य सामग्री और कच्चे माल का समावेश था। युद्ध-काल में, निर्मित वस्तुओं के. 
निर्यात में कुछ वृद्धि हुई, किन्तु अनन्तरकाल में यह स्थिर नहीं रह सकी । उदाहरणार्थ, 
१९२०-२१ में, खाद्य-सामग्री और कच्चे माल की निर्यात ६४०८ थी, दूसरी ओर निर्मितः 
वस्तुओं का कुल योग ३४% था, और १९३९-४० में भी रूगभग वहो प्रतिशत था । इससे. 
स्पष्ट प्रमाणित हो जाता हैँ कि भारत अपने कच्चे माल का यथेष्ट उपयोग नहीं कर सकता 
था और १९३९ तक उसके निर्यात का विस्तार कच्चा माल ही था । 


(द) और आगे, यह देखा जाता है कि जह्न भारत की आयात में अनेक प्रकार की 
वस्तुओं का समावेश था तह, " उसके निर्यात की संख्या बहुत थोड़ी थी । उसके निर्यात 
की मुख्य वस्तुएं थीं : कच्चा पटसन, कपास, चाय, तिलूहन, खालें और पटसन तथा पूती 
कपड़ा; दूसरी ओर आयात में सब प्रकार की अनगिनत निर्मित वस्तुओं का समावेश था | 


(ई) इन वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के उल्लेखनीय रूपों में उसके व्यापार 
का अनुकूल संतुलन एक था । इसके कारण सरकार के लिए सुदृढ़ विनिमय दर को स्थिर 
रखने में सुगमता हुई और वह सब विदेशी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ रही ।. 
केवल कुछेक विशिष्ट वर्षो में ही भारत का प्रतिकूल संतुलन रहा था। सामान्यतः, आयात 
की अपेक्षा निर्यात अधिक थी । १९३१ में शुरू होने वाले मन्दी के वर्षों में यह संतुलन 
धीरे-धीरे कम अनुकूल होने लगे, और भारत को विदेशी माल के निर्यात के घाटे की पूर्ति 
करने के लिए सोने का निर्यात करना पड़ा । ' 


भारत को प्रतिवर्ष ३० से ५० करोड़ रुपये के बीच “रेल व्ययों” (070७ 
(97868) को भी पूरा करना पड़ता था। १९३१ में और उससे आगे भी व्यापारिक: 
संतुलन इंतना अनुकूल नहीं था कि जिससे भारत अमुद्र-पार की अपनी जिम्मेदारियों को. 


२९८ भारतीय अर्थज्ञात्त्र 


यूरा कर सकता, फलतः सोने का निष्कासन शुरू हुआ और १९३९ तक जारी रहा, जबकि 
पुन: अनुकूलता उत्पन्त हो गयी । इन वर्षों में भारत ने ३६२ करोड़ रुपये की लागत का 
'सोना निर्यात किया । 

२. थुद्ध के वर्ष ( १९३९-४५) । युद्ध की घोषणा के बाद दुनिया भर में व्यापार 
में महान्‌ उन्नति हुई । प्रत्येक देश ने उन वस्तुओं की आयात करनी चाही, जिनका वहां 
अभाव था और उसका विचार था कि यदि उसे लड़ना पड़ा, तो वह उनका उपयोग 
कर लेगा । फलतः, भारतीय कच्चे माल की मांग व$ गयी । जो भी हो, जब महा- 
द्ीपीय देशों पर जर्मनी का अधिकार हो गया तो भारत की अनेक मंडियां जाती रहीं, 
जिसके फलरूप उसके विदेशी व्यापार में एक गहरी सिक्रुड़न हो गयी। जापान के 
विरुद्ध यद्ध की घोषणा ने अवस्थाओं को और भी जटिल कर दिया। धीरे-धीरे जैसे-जैसे 
मित्रराप्ट्रों की सेनाएं विजयी होती गयीं, भारत की चाय, कपास और पटसन निर्मित 
'वस्तुओं की निर्यात में उन्नति होती गयी । 

(१) व्यापार को रचना ((/07700870707 ० 77866 )--हेंम देखते हें 
'कि द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में भारत के निर्यात में प्रत्यक्ष परिवर्तन हुआ । (क) अब 
भी जूट निर्मित वस्तुओं को ही गौरव का स्थान प्राप्त था, जिसकी निर्यात, १९४२-४३ 
में ३६ करोड़ रुपये, १९४३-४४ में ४९ करोड़ रुपये और १९४४-५४ में ६० करोड़ 
रुपये की थी । (ख )सूती वस्त्र के निर्यात में भी तीन गति से उन्नति हुई थी, जो युद्ध-पूर्वे- 
काल में ६ करोड़ से उन्‍नत हो कर १९४२-४३ में ४६ करोड़ रु. हो गयी थी, और ३८ 
करोड़ रु. १९४४-४५ में थी। इस एकाएक वृद्धि का कारण जापान का धुरी-शक्त्तियों 

(/ज578 7?0छ8678 ) से सम्मिलन था | इससे भारत को मधब्यपूर्व और अफरीका 
में जापान की फूली फली मंडियों को अधिकृत करने का अवसर मिल गया। (स) यूरोप 
“और अमरीका में चाय की भी बहुत मांग थी और १९४४-४५ में चाय की निर्यात 
३८ करोड़ रुपये बढ़ गयी, (घ) युद्ध-पूर्व वर्षों में फ्रांस और इंग्लेंड आदि देशों को भारत 
मुख्यतः मूंगफली देता था , जिसकी औसत निर्यात ९ लाख टन से अधिक प्रति वर्ष होती' 
'थी । युद्ध-काल में भारत ने स्वतः ही अपने तेल-उद्योग को उन्‍नत किया और इस प्रकार 
इस दिशा में विदेशी निर्भरता से अधिकांशतः अपने को मुक्त कर लिया। (ड-) १९४३- 
४४ और १९४४-४५ में भारत के निर्याज्ञ की कुल राशि क्रमश: २१० करोड़ रुपये और 
२२७ करोड़ रु. थी, जिसमें से निर्यात वस्तुओं की राशि १०६ करोड़ रुपये और ११६ 
करोड़ रु. थी । भारत के निर्यात और आयात में कच्चा माल, खाद्य सामग्री, और निर्मित 
वस्तुएं विस्तारपूर्वक प्रकट करती हैं कि युद्ध-काल के वर्षों में भारत के व्यापार में कैसा 
आदर्श परिवर्तत हुआ था । आगामी तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है । 


. (२) व्यापार की दिशा ( ॥)॥786607 0०07 $7946 ) इन वर्षों 
में, भारत ने अधिकांशतः अपना व्यापार साम्राज्य देशों में फैलाया । उसने आस्ट्रेलिया, 
'कैनेंडा, ईजिप्ट, ईराक और मध्य-पूर्व के स्टलिग क्षेत्र देशों के साथ निकटतम सम्बन्ध 
स्थापित कर लिये थे। भारत ने इन सब देशों के साथ व्यापार का अनुकूछ संतुलन वना लिया 
था, केवल बहरीन्स और ईरान देश ही ऐसे थे जिन्होंने १९४३-४४ और १ ९४७४-४५ में 
क्रमशः ३१ करोड़ रुपये और ५३ करोड़ रुपये की कीमत के खनिज तेल (पैट्रोल आदि) 
दिये थे और बदले में बहुत कम कीमत को वस्तुओं की आयात की थी । 


एक अन्य प्रमुख आकर्षक पहल यह है कि भारत ते अमरीका के साथ बहुत बड़ा 


व्यापार बना लिया हैं। १०४४-४५ में इंग्लेड के साथ १०२ करोड़ रुपये की तुलना में 
'यह ९५ करोड़ रुपये तक आ गया था ॥ 


भारत का व्यापार २९९ 


ब्रिटिश भारत का समुद्री व्यापार (रुपये करोड़ों में) 
१९४०-४१ १९४१-४२ १९४२-४३ १९४३-४४ १९४४-४५ 


 खिाद्यसामग्री. २४ २८ ८ ७ १९ 

| कच्चा माल ४२ ५० श द्डे ११७ 
५७ ५ निर्मित वस्तुएं ७० ९४ ४९ | डेप ६५ 
| मिश्रित २ २ ९ २ २ 

योग १२८ १७४ ११० १९८ २०३ 

(| खाद्यसामग्री 

| (चाय सहित) ४२ ६० ४९ ४८ रण फे 

(निर्यात < कच्चा माल ६८ ७३ प्‌ ण्ड पट 
| निर्मित- वस्तुएं. ८६ ५25 ९८ १०६ ११६ 

[ मिश्रित र्‌ ड रे कु ३ 

योग १९८ आर *अ ९१0 २२७ 


(३) व्यापारिक संतुलन (39]9708 07 77948 )--भारतीय आयात 
सापेक्षित रूप में निम्न स्तर पर रहे (१९४३ से ४४ तक ) । इरुका प्रमुख कारण यह था 
कि विदेशी आवश्यकता की वस्तुओं को दे सकने के आयोग्य थे | जो भी हो, भारतीय 
निर्यातों ने जहाजों में स्थानाभाव होने पर भी अच्छा उत्कर्ष किया । इस प्रकार संतुलन 
भारत के पक्ष में अधिक हुआ । 


व्यापारिक संतुलन (रु० करीड़ों में) 


वर्ष संतुलन वर्ष संतुलन 
१९३८-३९ छह 8, १९४२-४३ हक 
३5076 8 जा १९४३-४४ है 
१९४१-४२ गे १३४४-४५ दब 


३. यद्धोत्तर के वर्ष । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में यद्ध-अन्तर्काल में जो 
विपरीत दृष्टिकोण ग्रहण किया गया था, अब उसकी आवश्यकता नहीं हैं । व्यापारिक 
योजना बनाना एक अनिवायंता हो गई हैं । आज भारत को बड़े परिमाण पर मशीनों और 
यंत्रों की आयात के लिए विदेशी वित्त की आवश्यकता हूं | उसे व्यापार के अनकल 
संतुलन की भी आवश्यकता हैं, ताकि वह उन्नति के उद्देश्य से अपनी आयात के लिए 
चुकाने योग्य हो सके । जिस समय हम यद्धघोत्तर वर्षो में व्यापार के अंकों को देखते है 
तो हमें विचित्र व्यापारिक आलेखन दष्टिगत होते हें । वह निम्न प्रकार 


(१) भारत के विभाजन ने भारत की व्यापारिक राशि में वृद्धि को हूँ। 
निर्यात और आयात दोनों की कीमतों में वृद्धि प्रकट होतो हैं । इसका मर्य कारण 
दुनियां में जहाजी अवस्थाओं का यून: सुधरना और भारी कृषि मशीतवों, जलू-विद्यत 
यंत्रों, औद्योगिक यंत्रों और कपास, जूट और खाद्यअन्नों की महती आवश्यकता है । 
इस प्रकार, १९४८, १९४९ और १९५० में व्यापार के कलू योग को राशि क्रमशः ९२३ 
करोड़ रुपये, १०७० करोड़ रुपए और १०४८ करोड़ रुपये थी। १९५१ में व्यापार 
का कूल योग १६००७ करोड़ रु० हो गया । 


३०० भारतीय अथंज्ञास्त्र 


(२) भारत के व्यापार का संतुलन, विशेषकर डालर और दुलभ मुद्रा देशों 
के साथ प्रतिकूल हो गया । 
व्यापार का संतुलन (रु० करोड़ों में) 








योग स्टलिंग देश | स्टलिंग-हीन देश 
१हढ८ | १३४६ | ह९४ढ | १९४६ | १९४८ | १३४९. 
निर्यात हो न 
आयात ४७० दर२ २३० २८९ ४० रे१्श५ 
हे. आप आओ आज याद 


इस प्रकार, भारत के व्यापार की मुख्य समस्या दुलुभ मुद्रा क्षेत्रों में निर्यात 
में वृद्धि करना था । १९४८ में उसकी अमरीका को निर्यात ७८ करोड़ रुपये थी और 
आयात १०८ करोड़ रुपये । इस प्रकार ३० करोड़ रुपये का घाटा था। १९४९ में यह 
घाटा बढ़ कर ३३ करोड़ रुपये हो गया, व्योंकि अमरीका से आयात १०० करोड़ 
रुपये थी और निर्थात ६७ करोड़ रुपये । फलरूप, भिन्न देशों के लिए निदिष्ट कोटे 
नियत करने पड़े और डालर देशों को सरलू ढंग से लाइसेंस देकर उनके निर्यात को 
विस्तार दिया गया। भि० श्रीराम की अध्यक्षता में (फाह907॥ 00ए80%ए 
(20प707)) निर्यात परामशंदात्‌ समिति ने १९४९ के आरम्भ में प्रस्ताव किया था 
कि हमें अपने सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों में विशेष सुख-सुविधाओं द्वारा यात्रियों 
के आने-जाने को प्रोत्साहन प्रदान करके और उस देश में चाय के निर्यात को प्रोत्साहन 
देकर डालर हाभ करता चाहिए। चूंकि व्यापार का संतुलन अब भी गिरता जा रहा 
था, इस लिए सितम्बर १९४९ में, डालर को दृष्टि में रखते हुए, स्टर्लिंग के मूल्य में 
कमो की गयी और उसके साथ ही रुपये में भी। उसी के साथ ही डालर दश्षों से 
आयात पर और भी कठोर नियंत्रण लगाये गए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
का व्यापार संतुलून नवम्बर १९४९ से उन्नत होना शुरू हुआ और १९५० के व्यापा- 
रिक आंकड़ों में अनुकूल संतुलन दीोख पड़ा। परन्तु १९५१-५२ में संतुलन पुनः प्रति- 
कूल हो गया और लगभग १४४८१ करोड़ रु० का घाटा हुआ ! इम्तका मुख्य कारण. 
यह था कि इस वर्ष भारी परिमाण में खाद्य, कपास, और मशीनरी का आयात किया. 
गया । 

(२) कच्चे मालों की आयात में वृद्धि हो रही है, विशेष कर ईजिप्ट और 
पूर्वीय अफरीका से कच्ची कपास की | आयात को हुई कपास मुख्यतः लम्बे अथवा 
मध्यम तार की है। जब पाकिस्तान भारत का भाग था तब भारत को इतनी कच्ची 
कपास विदेशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। जब से विभाजन हो गया है, 
अवस्थाएं बदल गयी हें और हमें बहुत-सी कपास तथा अन्य कच्चे माल मंगाने 
पड़ते हें । 

, (३) अब हमें बहुत बड़े परिमाण में कच्चे पट्सन की भी आयात करनी 
होती हैं । अगस्त १९४७ में कच्चे पटसन के कल क्षेत्र में से ७३ प्रतिशत पाकिस्तान 
को गया और भारत के हिस्से २७ प्रतिशत रह गया। इसके फलस्वरूप, भारत को पाकि- 


भारत का व्यापार ३०९१ 


स्तान से कच्चे पटसन की लगभग ५० लाख गांठों की आयात करनी पड़ती है । इस कच्चे 

पटसन की भारतीय मिलों में वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनका निर्यात किया जाता 

हैं । पाकिस्तान से कपास और जट के आयात की कठिनाइयों के कारण, सरकार ने 
कपास और जूट की पेदावार को बड़ाने का फेसछा किया 

(४) भारत बड़ी भयंकर स्थिति में हे, क्योंकि उसे खाद्यान्नों की वृहद्‌ आयात 
करनी पड़ती है । १९४८ में, ११० करोड़ रु० की कौमत के लीस छाख टन खाद्य अब्नों 
को लगभग़ दनिया भर के निम्न देशों से आयात करनी पड़ो थी : अज॑न्दाइना, अम- 
रीका, कैने डा, इटली, टर्की, रूस, आस्टलिया, स्थामा और बर्मा। १९४९ में १५० 
करोड़ रुपये की कीमत के ३७ छाख टव की आयात की. गईं । १९५० के लिए लक्ष्य 
१५ लाख टनों का था किन्‍्त उसे २१ छाख टन तक बढ़ाना पड़ा। १९५१ में जिस 
खाईं को पूरा करता था, वह अपेक्षाकत बड़ी थी और आयात ५५ छाख टन 
नियत की गईं है; १९५२ तो और भी अधिक कठिन समझा जाता है। प्रति एकड़ में 
अधिक उत्पादन के लिए गम्भीरतापूर्वक यत्न किये जा रहे हैं और उसके साथ ही 
बड़े-बड़े ट्रेक्ट रों'से, जिनकी आईं० बो० आर० डी० (अच्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास विभाग) से 
लिये ऋण द्वारा आयात की गई है, नया भूमि को खेतीबाड़ी के लिए तेयार किया 
जा रहा हैं। 

(५) भारत में औद्योगीकरण धीरे-धीरे बल पकड़ रहा है और अनेक प्रकार 
की तथा पर्याप्त परिमाण में निर्मित वस्तओं का निर्यात हो रहा है । इस दिशा में 
रुपए के मूल्य में न्यूनता का होना और सरकारी सहायता की तत्परता सहायक हुई 
हैँ । निम्न तालिका से इस प्रवृत्ति का स्पष्टोकरण हो जाता 


भारतीय वस्तुओं का निर्यात (रु० करोड़ों में) 
खाय सामग्री कच्चे माल निर्मित वस्तुएं मिश्रित 


१९४५ ५३ ५७ १०४ प्‌ 
१९४९ ९१४ ९३ २९६ ९ 
१९७ रे १९७५ २९३ र्‌ 


(६) अन्त में, यूद्ध-पूर्व के वर्षों के साथ तुलना करते हुए, भारत के व्यापार 
में पर्याप्त परिवर्तन दीख पड़ता है । अब भी इंग्लेंड हमारे निर्यात और आयात में 
महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, किन्तु अमरीका उसे पकड़ने जा रहाहे। आस्ट्रेलिया, 
पाकिस्तान, कैनेडा, बर्समा और ईजिप्ट का भी भारत के व्यापार मान-जित्र में महत्व- 
पूर्ण स्थान है। मध्ययूवे देशों के साथ भी व्यापारिक बंधनों की बहुत वड़ी आशाएं 
हैं । इन देशों के साथ भारत ने अभी हाल हो नये सम्बन्ध बवाये भी हैं । सुद्रूपूर्व 
के देशों के साथ भारतीय व्यापारिक सम्बन्धों का भविष्य भी उज्ज्वल दीख पड़ता है। 

यह उल्लेखनीय है कि साम्राज्य-इतर देशों के साथ हमारा कूल आयात और 
निर्यात धीरे-धोरे बढ़ रहा हैँ । निम्न त/लिका से यह स्पष्ट हैं :--- 

साम्राज्य-इतर देशों के साथ व्यापार (रु० करोड़ों में) 


निर्यात क्‍ 
वर्ष कामन्वेल्य विदेश स्ट्लिंग स्टरलिंग-हीन 
१९३८ छ५ ८७ *- : हड |. ८८ 
२१९४६ १३४ | शढढ १३५ ' र४२ 
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१९४९ २३९१ १९५ २३८ १८८ 
१९५० २७३ २५० २९३ र्‌३० 
आयात 
वर्ष कामन्वेल्थ विदेश स्ट्लिंग स्टलिंग-हीन 
१९३८ ६५, ८८ ८६ ६७ 
१९४६ १४८ २११७ १४२ १२३ 
१९४९ २८८ ३४२ २९३ ३३७ 
१९०० २३२ २६९ २३१ २७० 


९. अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार की दिश्वा। व्यापार की दिशा से 
तात्पय उन देशों से है, जिनके साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हूँ और उनसे वह 
सामान खरीदता या उन्हें बेचता है । जहां तक भारत के व्यापार का सम्बन्ध है, हम 
सुगमता के साथ दुनिया को कामन्वेल्थ देशों और विदेशों में बांट सकते हैं। यह देखा 
. गया है कि कामनबेल्‍्थ देशों को भारत का निर्यात क्रमशः उन्नत हो रहा है। द्वितीय 
विश्व-युद्ध की समाप्ति पर कामन्वेल्थ देशों और विदेशों के बीच ऐसी प्रवृत्ति देखी 
गई, जो समान रूप में विभाजित थो। 

कामन्वेल्थ देशों से १९०९-१४ तक हमारी आयात ७० प्रतिशत तक बढ़ी हुई 
थी । तब से लेकर वह भी गिरती ही आ रही है, जब कि १९५०-५१ में वह केवल 
४३ प्रतिशत रह गई और ५७ प्रतिशत अन्य विदेशों से खरीदने के लिए रह गया। 
इस प्रक/र इस समय भारत अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
अधिकांशत: इंग्लेड की अपेक्षा अमरीका, जेकोस्डोवाकिय। और बैल्जियम पर और 
खाद्य-अन्नों के लिए वर्मा, अज॑न्टाईना, स्याम, कैनेडा, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान पर 
निर्भर रहा है। 

कुछ अलग-अलग देशों के साथ व्यापार का अध्ययन भी मनोरंजक है । 

१ भारत और इंग्लेंड। भारत के व्यापार के चित्र में इंग्लेड सदा ही 
प्रमुख देश के रूप में रहा है । भारत के निर्यात की सूची में उसका नाम सदा सबसे 
ऊपर रहा है । युद्धोत्तर के वर्षों में भी उसी का नाम सबसे ऊपर हूँ। 

आयात की दिशा में इंग्लेंड पिछड़ता जा रहा है । १९१४ से पूर्व ६३ प्रतिशत 
से द्वितीय विश्व-युद्ध में वह २५ प्रतिशत रह गई । युद्वोत्तर वर्षों में उसने ३० प्रतिशत 
के लगभग पहुँच कर अपनी स्थिति को संभाला | इसका स्पष्ट कारण यह था कि पूर्व 
निशचयानुसार जितने स्टलिंग की भारत को स्वीकृति थी, उसमें से सम्पत्ति और 
उपयोगिता के रूप में उसका इंग्लेड में जमा संतुलन था। निम्न तालिका से भारत के 
व्यापार में इंग्लेंड की स्थिति स्पष्ट हो जाती है :-- 
भारत के व्यापार में इंग्लेंड का भाग 


अवधि आयात प्रतिशत निर्यात प्रतिशत 
१९०९-१० के १९१३-१४ (औसत ) ६९२८ २५" १ 
१९३८-३९ . ३२०५ ३४३. 
१९४५-४६ द ले ० 
१९४९-५० २६६ २५*७ 


१९५०-५१ २१०७ २२०० 
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यद्यपि भारत के विदेशों व्यापार में ब्रिठेव के भाग में प्रतिशत की दृष्टि से 
गिरावट है, किन्तु सम्पूर्ण राशि गिरावट को प्रकट नहीं करती। इंग्लेंड से भारत में 
आयात १९५०-५१ के सिवा निरन्तर प्रगति प्रकट करती है ओर इस अपवाद का 
कारण आयात पर नियंत्रण था। अब यह सहज हो अनुमान किया जा सकता है कि 
इंग्लेंड हमारी वरतुओं के मुख्य खरीददार और मुख्य पूर्तिकर्तता के रूप में अपनी 
स्थिति को फिर से सही कर रहा है। मशीनें, मिलों को वस्तुएँ और मशीनों के 
कल-पुर्जे भारत में इंग्लेंड को निर्यात के अंश हैं। वह भारत को गाड़ियां, रसायन, 
औषधियां और रंग भी देता है। बदले में भारत पटपन की वस्तुएं, चाय, खाल, 
गोंद ओर तिल॒हन भेजता है । 

इंग्लेड के साथ भारत का व्यापारिक संतुलन प्राय: अनुकल रहा है किन्‍्त 
१९५० में केवल एक करोड़ कें आधिक्य के विरुद्ध १९५० के वर्ष में भारत के पक्ष में 
५२ करोड़ रु० को असाधारण वृद्धि हुई। 

(२) भारत और अमरीका । गत विश्व-युद्व से पहले अमरीका भारत की मंडो 
में गहराई से पेठ नहीं सका था । उसने १९३८-३९ में भारत की आवश्यकताओं में से ६ 
प्रतिशत से अधिक की पूति नहीं की थी। युद्ध-काल के वर्षो में भारत के निर्यात का' 
केवल लगभग १० प्रतिशत गिनते हुए, अमरीका ने भारत के आयात के चिट॒ठे में अपनी 
स्थिति को बहुत उन्नत कर लिया हैँ । नीचे को तालिका से अमरीका में भारत के 
व्यापार की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 











। 
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अभी भी इंग्लेड के साथ निकट व्यायारिक संम्बन्ध हैं, किन्तु यूद्वोतर वर्षों में अम- 
रोका द्वितीय स्थान १२ निकट होने जा रहा है अमरीका की मन्डियों में कच्चे पटप्तन, पठ- 
सन का कपड़ा, भेड़ और बकरी की खाल, लाख, काजू और चंदन की छकड़ी को खपत है । 
वह नारियल की जठाओं के टाट, नारियल की छाल आदि को आवश्यकताएं भी भारत से 
ही पूर्ण करता है। भारतीय चाय, रेंडी के बीजों ओर मप्तालों की अमरीक! की मंडी में 
खपत है । जूट और जूट की निर्मित वस्तुओं की अमरीका को भारतीय निर्यात की सबसे 
महत्वपूर्ण अकेली मद है, और वह कुल निर्यात का ५० प्रतिशत है । अमरीका बकरी 
और मेमनों की खालों के लिए भारत का प्रमुख ग्राहक है ओर युद्ध से पूर्व वह ३५ से ४०. 
प्रतिशत ले रहा था। १९५० में अमरीका ने ७ करोड़ रुपये को चाय खरीदी थो, जो 
चाय के भारतीय निर्यात का १० प्रतिशत है। उसी वर्ष ६ करोड़ रु० को खाजा-मेवों. 


३०४ भारतीय अ्थंश्ञास्त्र 


की अमरीका को निर्यात की गई थी । अब अमरीका मशीनों कलू-पुर्जो , खनिज नशीनों 
और टाईप राईटरों का प्रधान पूर्तिकर्ता बन गया है । वह गैस के इंजिनों, ट्रक्टरों और 
तेल निकालने तथा शोधक मशीनों को भी भेज रहा हैँ । भारत को एक अन्य बहुमूल्य 
अमरीकी निर्यात की मद में मोटरकारें, टूक, बसें, तोपों के ढांचे और मशीर्नों के पुज 
भी सम्मिलित हैं। १९५० में, अमरीका से औषधियों, रसायनों ओर दवाइयों की ५ 
करोड़ रु० की आयात हुई थी । अमरीकी साबन-तेल की वस्तुएं भी भारत में लोकप्रिय 
हैं । भारत की सिगरेट बनाने की तम्बाक की ९० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति अम- 
रीका करता है । १९५० में इस जिन्स की आयात की कीमत २-३ करोड़ रुपए थी । 
युद्ध-काल में एक अन्य उल्लेखनीय वृद्धि खाद्य सामग्रियों, विशेषकर सूखे दूध और जमी 
हुई शराबों में हुई । 


अमरीका के साथ भारत के व्यापार का संतुलन सदा ही अनुकल रहा हे । युद्ध 
के उपरान्त, यह अनुकूल संतुलन प्रतिकूल में बदल गया । भारत की अनेक समस्याओं में 
एक यह है कि अमरीका के साथ व्यापार के इस घाटे को केसे पूरा क्षिया जाय । भारत 
को इस घाटों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निधि (76877867079] 
१/07660979ए #प्र06) में से ९२ मिलियन डालर लेते पड़े थे। भारत ने कठोर 
करसी क्षेत्रों मं अपना व्यापार फैलाने का प्रयत्न किया। यह क्षेत्र मशीनों, मशीनी कल- 
'पुर्जों और यंत्रों सम्बन्धी भारत की आवश्यकताओं की पूति करने की स्थिति में है । 
इसी कारण से, उसने सितम्बर १९४८:में अन्य स्टलिंग देशों के साथ अपने रुपये के झूल्य 
में कमी की थी ओर इस प्रकार १९५० में भारत अमरीका के साथ व्यापार की अपनी 
खाई को पूरा करने में सफल हुआ था । १९५१ के पहले ६ मासों में कुल व्यापार का 
संतुलन केवल एक करोड़ रुपये द्वारा भारत के अनुकूल था । 


१९५०-५१ मे अमरीका के साथ व्यापार (रु० करोड़ों में) 











आयात निर्यात 
ज्स्सें कोमत जिन्सें कीमत 
हि न 
कच्ची कपास ४०*६ | चाय ८ 
धातुएं और कच्ची धातु ६५ | मसाले शा 
मशीनें १४७ | खाजा मेवे क्‍ 9 
मोटर-गाड़ियां ७'७ | अभ्मयक ७ 
रसायन आदि ६*४ | काले धातु ३४ 
खनिज तेल ५२ | लाख (चपड़ा) ४*८ 
तम्बाकू, कच्चा रद खाले, कच्ची और पक्की <' २ 
खाद ४-१ | जूट के पदार्थ ३०१० 
भिश्चिति २८१ | मिश्चित ३०*६ 
योग ११५८ योग ११३०४ 
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३०६ भारतीय अर्थशास्त्र 


(५) भारत और मध्यपुर्व । भारत और मध्यपूर्व के देशों में सदियों से 
व्यापार हो रहा है किन्तु गत युद्ध में यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इन 
देशों को योरोप और जापान से अपनी सामान्य पूति भी नहीं हो सक रही थी ओर 
उन्हें भारत की ओर ताकना पड़ा। भारत अपेक्षाकृत अच्छा व्यापार करता, किन्‍त 
यातायात के अपर्याप्त साथनों के कारण वह॒ न कर सका । यह देश क्ृपि-प्रधान हं-- 
खेतीबाडी, सेड़ों और घोड़ों का पलन उनका मख्य व्यवसाय है। तेल-स्रोतों की 
विशाल प्रगति के कारण विश्व-व्यापार मं उनका महत्व हो गया है| भारत इस क्षेत्र 
में से कच्ची कपास और खनिज तेल (पेट्रोल) की आयात करता है और बदले में 
सूती और पटसन की वस्तुओं, इस्पात, चाय और मसालों की निर्यात करता हे किन्त्‌ 


जम्सप०>+श िलस ही“ जल 


द्विमुखी मान्यताओं और ऊपरी कभियों के कारण वह उनकी पूर्ण आवश्यकताओं को 
पति नहीं कर सकता था। 

ईजिप्ट, टर्को और सूडान हमारी पटसन निर्मित वस्तुओं के प्रधान खरी- 
दार हैं। गत युद्ध-काल में और उसके उपरान्त मध्यपूर्व में सूता कृपड़े की भारतोय 
निर्यात विशेष महत्व बनाए रही है । १९३८-३९ में ठगभग ३१ लाख रुपये से यह 
निर्यात बढ़कर १९४२-४३ में १० करोड़ रुपये से अधिक को हो गई। तब से लेकर 
सूती कपड़े, सूत और गूंडी की निर्यात बढ़ी जा रही है । नि:प्ंदेह, ये देश इंग्लड या 
कैनेडा जितनी चाय नहीं खरीदते, किन्तु यह मंड़। उपेक्षा करने योग्य नहीं, वर्योकि 
वर्षभर में ३ करोड़ रु० की चाय की इनमें खपत है । इस ओर ध्यान देते की आब- 
इयकता है । भारतीय तम्बाक्‌ को अधिक लोक-प्रिय बनाया जा सकता है, बशातें कि 
उचित ढंग से इसे पक (बांधना) किया जाय और इस के दर्ज बनाये जायेँ। हमारे 
निर्यात की कीमत की अपेक्षा ईजिप्ट, सूडान और केनियां से हमारों आयात की 
कीमत कहीं अधिक हैँ | उदाहरण के लिए, १९४९ में हमने ७१ करोड़ रु० को वस्तुओं 
की आयात की और बदले में इन अफ्रोको देशों को केवल ३२ करोड़ रु० को वस्तुओं 
की निर्यात कर सकें । 

सु॒द् से पूर्व भारत मुख्यतः: अपने खनिज तेलों को बर्मा (४८ प्रतिशत) 
बहरीन (११ प्रतिशत), जावा (१३ प्रतिशत) ओर अमरोका (२ प्रतिशत) से खरी- 
दता था । जब इंडोज ओर बर्मा पर जापान का अधिकार हो गया, तो भारत को 
खनिज तेलों के लिए ईरान और बहूर्रस्‍-न पर निर्भर रहना पड़ा। इत सब देशों के 
साथ भारत के व्यापार का संतुलन, विशेषक्रर ईजिप्ट से, जहाँ वह कच्चो कपास और 
चावल को आयात करता हू, और ईरान, जहां से वह तेल लेता है, प्रतिकर है। 


(६) भारत ओर पाकिस्तान । विभाजन के बाद का वर्ष महान उत्पात का 
था । विशालरूप में साम्प्रदायिक अज्यान्ति फेल गई ओर जनसंख्या का समष्टि रूप में 
निष्कासन हुआ। फछरूप व्यापार शान्तिपृ्वक न हो सका और उस काल का अनमान 
नहीं किया जा सकता । मई १९४८ में भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापारिक: 
समझौता हुआ, जिसमें दोनों के बोच विनिमय के लिए बहुत-सी जिन्सों का उल्लेख 
किया गया था। दोनों रुपयों की कीमत समान रखी जानी थी ओर विनिमय पर 
किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होने थे । भारत ने निम्न जि की आयात 


और निर्वात की :---- 


भारत का व्यापार ३०७ 


( रुपये करोड़ों में ) 
हलक ललित तीन जल लल की लव ला 











निर्यात (आय ) आयात (भुगतान) 
सूती कपड़ा और सूत १७५ | कच्ची जूट ८०२ 
जूट निर्मित वस्तुएं ६'८ | कच्ची कपास १७३ 
कोयला ६५ | अन्य (खालें, कपास का बीज 
अलसी का तेल ६'८ | सुपारी, सोमेंट,, नमक ओर 
तम्बाक $2 4 ९ फल) १ ९* ह 
कत्रिम रेशम ४*८ ह 
अन्य ( रसायन, ओष घियां सेवाएं *३ 
इस्पात आदि) ३५*८ 
सेवाएँ (पानी और बिजली ) ग्ण्‌ 
योग ८३*६ 
घाटा ३२३८ | 
योग 3 3 अनदओ अंक कल 
शमी तट कर जल रन लक दत लेन वद फ औ दलील / + पनीर जी की कमल जाल ली जता मी + लीन लीड नल पन  परमीनि आर आन बदन अप क 


ऊपर की तालिका से स्पप्ट हो जाता है कि इस काल में भारत को ३४ 
करोड़ रु० का घाटा था । कोयछा और अलसी का 'तैल, दो ऐसी जिन्सें थीं, जिनकी 
पाकिस्ताव ने स्वीकृति सीमा के अनुसार आयात की थो। दूसरी ओर, पाकिस्तान 
ने आयात-निर्यात सम्बन्धी इतने भारी कर लगा दिए थे कि भारत को भी बदले में 
वैसे ही कर लगाने पर बाध्य होता पड़ा । पाकिस्तान ने भारतीय वस्त्र पर आयात 
कर लगाया ओर उपरान्त उसका बहिष्कार कर दिया। इसके साथ हो भारत ने पाकि- 
स्तान को ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया, जितको निर्यात बह 
डालर देशों को कर सकता था। भारत से पाकिस्तान को पूंजी-परिचलत द्वारा चाल 
हिसाब में घाटा बढ़ा, क्‍योंकि व्यापारी बंकों को पाकिस्तान के नये वेक की शर्तों 
को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को १४ करोड़ रु० के लगभग भेजना पड़ा था। 


नो देशों के बोच व्यापारिक समझौता जून १९४९ में पुन: नया किया गया, 
जिसके द्वारा भारत को व्यापार को अपेक्षाकत छोटो राशि और थोड़ा घाटा प्राप्त 
हुआ। दोनों देशों के बीच कठिनाइयां उत्पन्न हुई और समझौता पूर्ण न हुआ। 
उसके बाद, सितम्बर १९४९ में भारतोय झये का अवमल्यन हआ। 
पाकिस्तान से अपने रुपये के मलय में परिवर्वत न करने का निर्मय किया 
इससे भारतीय रुपए के मुकाबले में सब पाकिस्तानी वस्तुओं की कीमत 
बढ़ी ओर दसरी ओर पाकिस्तानी रुपये के मकाबले में भारतीय वस्त॒एं सस्ती हो 
गई । भारत को लाचार होकर पाकिस्तात को निर्यात की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध 
लगाना पड़ा और साथ ही पाकिस्तान की वस्तुओं को खरीदने के लिए इन्कार करना 
पड़ा । इस काल में मारत को ३५४ करोड' रुपये का भगतान करना पडा, जबकि 
उसकी आय केबल २६:२ करोड़ रु० थी। 


किन्त नेहरू-लियाकत समझौते के फहूरूप, दोनों देशों के बीच थोड़ी अवधि 
का व्यापारिक समझौता आ। समझौते के अनुसार व्यापार भारतीय रूपये में होना 
था, और उसके लिए पाकिस्तान को जुदा हिसाब रखना था । समझौते में दर्त थी 


३०८ भारतीय अथंशास्त्र 


कि भारत को कच्चे जूट की आठ लाख गांठें मिलेंगी और बदले में भारत सरकार ने 
जूट निर्मित वस्तुओं, इस्पात को वस्तुएं, सूती वस्त्र और सरसों का तेल आदि पाक- 
किस्तान को देना था। 


(७) भारत और सुद्र-पूर्व के देश । इन देशों के साथ भारत के सदा ही 
व्यवहार रहे हैं । इस व्यापार का कुल योग सराहना-योग्य रहा है, किन्तु जापान, बर्मा 
और लंका को छोड़कर व्यक्तिगत देशों के साथ अधिक नहीं हुआ। 

अन्य देशों को छोड़ कर केवल रुका के साथ ही हमारा व्यापारिक संतुलन 
अनूकुल है, जो विचारणीय है । बर्मा के साथ भारत का व्यापार हमेशा ही प्रतिकूल 
रहा है । हम बर्मा से चावछ, खनिज तेल और टीक को छूकड़ी की आयात करते हैं 
और बदले में कपड़ा, खांड, कागज, बोरियां और तेलो के सामान को निर्मित वस्तुओं 
का निर्यात करते है। 

भारत और इंडोनेशिया का युगों से पारस्परिक सम्बन्ध है| युद्ध-पू्वे के वर्षों 
में भारत गन्ने, खनिज तेल, पै राफोन, मोम, टीक को लकड़ो, कुनीत, मसालों और 
टोन की बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता था । भारत मुख्यतः जूट की वस्तुओं, सूती 
कपड़ों, ववास्पति तेलों और बीजों, कोयछा और आंवले की निर्यात करता था ॥ बाद 
में खांड एकदम बन्द कर दी गयी । हमारे निर्यात १ करोड़ रुपये के थे और आपात 
२ करोड़ रुपयों की' थो । युद्ध-काल में यह व्यापार बन्द हो गया था किन्तु अब पुन: 
चाल हो गया है। इत व्यापार का तरीका तो पहले ही जैसा है, किन्तु एक 
अन्तर है, और वह यह कि जो व्यापार का संतुलन भारत के प्रतिकूल हमेशा रहता 
था, वह अब अनुकूल हो गया है। भारत निर्मित वस्तुओं को निर्यात कर सकता है, 
जब कि इंडोनेशिया चावल, मवका, नारियछ का तेल, खोपा, मसाले और टोक को' 
लकड़ी के अतिरिक्त लोहे से इतर धातुओं को दे सकता है । 


हम जापान से भोवता-वस्तुओं को अनेक किस्मों की आयात किया करते 
थे और विनिमय में उसे देते थे; कच्ची कपास, कच्चा लोहा, काली धातु, अभ्मक, 
रेंडी के बीज, और अन्य औद्योगिक कच्चे माल। युद्धोत्तर वर्षों में जापान का आर्थिक 
जीवन ओर क््यापार मित्र-राष्ट्रों की सर्वोच्च सत्ता (57 ]78776 (४077077970 067 
07 0[]700 ?07987/8 ) के अधीन हो गया था। उसके निर्यात और आयात पर 
नियंत्रण है। १९४८ में मि. .डब्ल्यू., आर, ईटन की अध्यक्षता में जापानी व्यापार 
प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। उपरान्त, जापान और भारत सहित कामन्‍्वेह के 
५ देशों के बीच स्टलिंग-क्षेत्र समझौता हुआ था । भारत ने २६५ मिलियन पौंड की 
कीमत की मशीनें, कपास और ऊन, साइकलें, सिलाई को मशीनें, बिजली के सामान, 
गड़ारियों और तऊुओं की आयात करने का जिम्मा लिया था और. उसके बदले मख्य 
जिन्सें देनी की थीं । - हु 

१०. भारत-पाकिस्तान व्यापार । विभाजन-कालर से पाकिस्तान के साथ 
भारत के व्यापारिक सम्बन्ध किसी भो काल में सुखदायी नहीं रहे | सितम्बर, १९४९ 
में, व्यापारिक सम्बन्ध तभी स्थगित हो गए थे, जब पाकिस्तान ने अपनी मंद्रा का 
मूल्य न घटाने का निर्णय किया था, जबकि अन्य स्टिंग देशों ने वैसा किया था। 
दोनों सरकारों ने १९५० में सीमित व्यापार के लिए अल्पकालिक समझौता किया 
था। निर्तत और आयात की जिन्सों का संतुलन सुरक्षित किया गया । इस व्यापा- 
रिक समझौते का तत्व पाकिस्तान द्वारा जूड को आठ लावब़ गांठें बेचना था और 
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भारतीय जिन्मों को निदिचत मात्रा को खरीदना था अर्थात्‌ जूट निर्मित वस्तुएं, 
(२० हजार टन), सूती कपड़े (४५ हजार गांठें), सरधों का तेल (७ हजार टत) 
आदि । यह समझोता भलो प्रकार सफल नहों रहा | तीन मास को निश्चित अवधि 
में वस्तुओं का चालन नहों हुआ। सितम्बर १९५० में यह समझोता समाप्त ही गया। 


इसी बीच पाकिस्तान, जलाई १९५० में, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिधि के सदस्य के 
रूप में स्वीकार कर लिया गया । भारत और पाकिस्तान के बीच विनिमय दर कौ 
भारतीय १४४ रु. और पाकिस्तानी १०० रु. को थी । कोरिया-युद्ध को घोषणा के 
कारण और विश्व के प्रधान उत्पादक देशों, योरोप और अभरीका द्वारा (जिन में 
पाकिस्तान भी शामिल था) संचित राशियों के फलरूप विक्रय-बाजार की प्रबरूत। 
. थी। इसरी ओर भारत कच्चे जुट और कपास की भारी कमी के कारण परेशान 
था। सो उसे पाकिस्तान को कीमत के मान को स्वत्रीकार करना पड़ा और जन 
१९५२ तक के लिए एक समझोता किया गया । दोनों सरकारों ने दोनों देशों के 
बीच आदान-प्रदान के निपटारे को इस आधार पर स्वीकार किया कि चाल आदान- 
प्रदान से दोनों केन्द्रीय बैंकों ढवरा रुपये संतुलनों का जो संग्रह हो, वह किसो बाघा के 
बिना स्टर्लिंग में हो जाय । इस समझौते के अनसार भारत को कच्चे जट की ३५ 
लाख गांठों का कोटा और ७'७ लाख टन खाद्य-अन्न मिला । बदले में भारत ने कोयला 
(२*१ मिलियन टन), सूत (१५ हजार गांठें) और जूट की निर्मित वस्तुएं ( 
हजार टन) बेचनी मंजूर कीं । कई जिन्सों को आयात ओर निर्यात के खुले लाईसेस 
कर दिये .गए। निम्न तालिका दोनों देशों की निश्चित कालान्तगंत व्यापारिक स्थिति 
की प्रगति को प्रकट करती हूँ :-- 


भारत-पाकिस्तानी व्यापार (र० करोड़ों में) 











आयात निर्यात 
योग । कच्ची | कपास योग | वस्त्र बनास्पति हु 
जूट तेल 
हू, 
१९४८-४०९१ 
अप्रैल से मार्च ८टए्‌ | ७१ २ हि० | ५ ३४ 5 
कम ' 


अप्रैल से दिसम्बर | २९ (| १९ [८ रि७छ २७ | ४६ | रे४ | ५ 
१९५०४ 
जनवरी से दिसम्बर] ३३ | १८ | '३२ /३१ ६ ७४ २८ “०५ ६ 
यह तालिका प्रकट करतो है कि १९५० में भारत का पाकिस्तान के साथ 
व्यापार लगभग संतुलित था, जबकि पूर्वतद: यह घाटे पर आधारित था । इसका मुख्य 
कारण नियंत्रण थे ओर फलूस्ररूप व्यापार के कुल योग में संकोचन था। 
११. निर्यात और आयात का विश्लेषण (अ) निर्यात । अब हम भारत से 
निर्यात होते वालो कुछ आवश्यक जिन्‍्सों के लक्ष्य के बारे में विचार करेंगे । 


7. 99860869087 3.08079806 07 ॥7४0478. 
2, (प्र:७७7०ए बणव 78०७७ 99076, 980.8], 
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(१) जूठ, कच्ची और निर्मित--विभाजन अनःतर वर्षों में जूट की वस्तुओं 
की बहुत मांग था, किन्तु उनका उत्पादन कम था। इसलिए निर्यात पर कठोर तियंत्रण 
कर दिया गया । बदले में खाद्य ओर डालर प्राप्त करने के उद्देश्य से लक्षित कोटे 
नियत किये गए | इस प्रकार दुलंभ मुद्रा देशों को निर्यात में ब॒ुद्रि हुई, किन्तु १९४८- 
४९ के दो वर्षों में अमरीका को होते वाले निर्यात में कमी हुई, जबकि इंग्लेंड और आस्ट्रे- 
लिया के निर्यातों में वृद्धि हुई । भारत की कच्ची जूठ की निर्श्नात पाकिस्तान से प्राप्ति 
की कठिनाइयों के कारण गिर गई। 

१९५०-५१ में सन के टाठट और बोरियों को भिन्न देशों को भारत को निम्त 
निर्यात थो :-- 

१९५०-५१ में जूट निर्मित वस्तुओं को निर्यात (२० लाखों में) 

! 








देश सन का टाट सन की बोरियां याग 
इलेंड | हक | ६ | 
आस्ट्रेलिया १,८ १ ११७० १३,५१ 
पूर्वी अफ्रीका शा १,५३२ १,५ ३ 
ईजिप्ट 9० २,७९ ३,४५९ 
अर्ज॑न्टाइना ९,०९१ ज++ ९,०१ 

अमरोका ३०,०७४ (१६ [| रे०र५ 
57 ४:2*5% ७४४7७ ४४४४४ ७ । 

। हि 

योग ५२,२५ रे १०५,१७ 


शरद की कमिज की उडी अल कट मन कल लीक नल: >शललल ज कर लत जन कमल नम ली मकर मिल रन लिजललर कई 

(२) कपास, कच्ची और रदही--१९३८ में भारत ने २४ करोड़ रुपये की 
कच्ची कपास निर्यात की | विभाजन उपरान्त के वर्षा में, भारत के लिए कपास के 
निर्यात को बनाये रहना कठिन हो गया, क्‍योंकि लम्बी तार वाली कपास के क्षेत्र पाकि- 
स्तान के हिस्से में चले गये थे। इसलिए, भारत को ईजिप्ट, सूडाव, केनिया ओर पाकि- 
स्तान से कच्चों कपास बड़े परिमाण में आयात करनी पड़ी । १५९४९ में तार वाली 
कपास की आयात ७७ करोड़ उपये को हुई ओर १९५० में ७२ करोड़ रुपये की । 
अब भारत केवल छोटे तार की कपास का निर्यात करता है । इस दिशा में उसके 
इग्लंड, जापान, इटली आदि ग्राहक हैं। १९४९ और १९५० के प्रत्येक वर्ष में उसको 
निर्यात १८ करोड़ रुपये को थी । 

(३) कणास निर्मित वस्तुएं--भा रत ने युद्ध-काल में अधिकांशतः सूती निर्मित 
वस्तुओं का निर्यात आरम्भ किया, जबकि जापान मैदान में नहों था । इस प्रकार, 
१९४२-४३ में भारत वे ४७ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा बेचा । विभाजन उपरान्त के 
वर्षों में भोतरी खपत की कोमत पर भो इन निर्यातों को प्रोत्साहन देने के विशेष यत्न' 
किए गये हैं। निर्यात के कोटे नियत किये गए ओर लछाइसेंसों की स्वीकृति दी गई । 
निम्त तालिका कच्ची कयास भर निर्मित वस्तुओं के निर्यात का स्पष्डीकरण करती 
हि 
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कच्ची कपास और वस्तुओं के निर्यात 








१९२३८ ९६९४९ १९५०० 


निजी बस 





टन ००० कीमत टन ००० कीमत टन ०००| कीमत 








कच्ची नें वाल आ गेड्डों में 

कपास ह. करोड़ों में . | रू. करोड़ां में रु. करोड़ों में 
४,५६ ७६ ४८ ४९ ३६ ११७ 

कपास की मिलियन | मिलियन मिलियन 

निमत गज गज गज 

वस्तुएं रे 0 ४६८ १८ ११११६७। १८ 











। 
|| 





हमारे सबसे बड़े ग्राहक मध्यपूर्व के देश, पूर्वों अफ्रोका, आस्ट्रेलिया और 
लंका हे । 
निर्यात (रु० लाखों में) 
१९४३-४४ १९४०-४६ ९१९४८ १९४९ 
कच्ची कपास 9४९ १०,१० २३,३००. १५,८३ 
, कपास की निर्मित वस्तुएं ४२,६२ ... ३२२,८० ३६,९० ४९,३६ 

(४) चाय--चाय हमारी सबसे बड़ी कमाई की वस्तु है और यद्ध और 
युद्वोत्तर वर्षों में इसका निर्यात स्थिर बना हुआ है । विदेशी विनिमय की कमाई में 
जूट से यह दूसरे दर्ज पर है । भारत कालो चाय पैदा करता है । उसका प्रधान प्रति- 
इन्ही लंका है । चीन ओर जापान को हरो चाय अधिकांशतः: बाहर कर दी गई हैं, 
क्योंकि वह लोग, जो निरन्तर एक वर्ष तक काली चाय पीते हें, हरी चाय पीने योग्य 
नहीं रहते । इसलिए, यह आशा की जाती है कि भारतीय चाय को निर्यात अपने 
अस्तित्व को बनाये रहेगी । 

इंग्लंड हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है, जो हमारे जहाजी माल के कुल योग का 
5 खपा लेता है । अमरीका उसके बाद आता हैं। कंनेड। को चाय के निर्यात में भी 
वृद्धि हुई है । आस्ट्रेलिया एक दूसरा अच्छा ग्राहक है, जो वर्ष में २ करोड़ रुपये को 
खरीद करता है । दुलंभ मुद्रा के देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है । भारत ने १९४९ 
में ४९२ मिलियन पोंड (७९ करोड़ रु०) के विपरोत १९५० में ३७६ मिलियन पौंड 
(७० करोड़ रु० की) चाय का निर्यात किया। 

(५) तिलहन और वनास्पति तेल--भारत में उत्पन्न होने वाले तिलहनों में 
मूंगफली सबसे महत्पूर्ण है | युद्धककाल के वर्षो में भारत ने वनास्पति उद्योग की 
स्थापता की और साथ ही साबुन, वार्निश और रंगों के उद्योग का भी विस्तार किया। 
'फलत:, घरेलू खपत के कारण तिलहनों की निर्यात में कमी हो गई । दूसरी ओर, 
वनास्पति तेलों के निर्यात में भारी वृद्धि हो गई है । बीजों के निर्यात में कमी' का 
'एक अन्य कारण यह हैँ कि मूंगफलो और खली की भारी खपत होने लगी है । 
तैलों और तिलहनों के निर्यात का स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :--- 


! 
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भारत का व्यापार ' ३१३ 


बीजों और तेलों का निर्यात (४० करोड़ों में) 


१९३८ १९४९ १९५० 
तिलहन श्ण्‌ ९ १८ 
तेल १ ८ १३ 


(६) तम्बाकू--भारत में तम्बाक्‌ पर्याप्त मात्रा में है । दुनियाभर में तम्बाकू: 
पीने की वृद्धि हो रही है । सरकार ओर दक्षिण भारत की इंडियन सेंटूल टुबेको कमेटो 
द्वारा आशातीत अन्वेषण कार्य हो रहा है और हमारे निर्यात बढ़ रहे हें। इंग्लेंड हमेशा 
ही भारतीय तम्बाकू के लिए सबसे बढ़िया बाजार रहा है। डालर कमी के कारण अब. 
भी इंगलेंड बड़ी मात्रा में खरीद रहा हैं| कुल निर्वात नीचे लिखे अनुसार है :-- 

तम्बाक्‌ का निर्यात (र० करोड़ों में) 
१९३८ १९४९ 8 8 
२"६ १० १६ 
(७) खालें, कच्ची और पक्‍की--युद्ध-पूर्व वर्षों में भारत बहुत बड़ी संख्या मे 
कच्ची खालों का निर्यात करता था। युद्धकाल में समूद्रपार भेजने के लिए महान 
जहाजी कठिनाइयां थीं । फछत:, धीरे-धीरे भारत में खालें पकानें (7'&7778 )- 
के, उद्योग की स्थापना हुईं । युद्ध के बाद सरकार ने पुनः उनकी निर्यात का निर्णय 
किया, किन्तु भारत के विभाजन ने उपलब्ध संख्या में न्‍्यूनता उत्पन्न कर दी । फल- 
स्वरूप दुर्लभ मुद्रा देशों के अतिरिक्त कच्चो खालों के निर्यात पर रोक लगा दी गईं। 
पकी हुई खालों का, तिस पर भी, स्वतन्त्रतापूर्वक निर्यात होता रहा | भारतीय खालों' 
की बहुत मांग है । इस दिशा में इंग्लेड, अमरीका, जर्मनी और फ्रांस हमारे बढ़िया 
ग्राहक हैं। कुल निर्यात निम्न प्रकार हैं :--- 
खालों का निर्यात (२० करोड़ों में) 


तम्बाक्‌ 


है १९३८ १९४९ १९५० 
कच्ची खाल और चाय है ६*३ हे 
साफ की हुईं खाले ५ 8६ मु 


(ब) आयात । आइये, अब हम भारत की आयात-वस्तुओं पर विचार करें। 
पुृ० ३१३ की तालिका भिन्न वर्षों में हमारी आयात की कुछ चुत्री हुई मदों की कोमतें 
प्रकट करती हें। 

भारत में निजी व्यापारिक वस्तुओं की आयात का व्यापार १९४९ में 
६३० करोड़ रुपये के उच्च-स्तर तक पहुंच गया था, किन्तु १९५१ के पहले ९ 
भहीनों ने तो इस स्तर को भी मात कर दिया और सितम्बर १९५१ के अन्त तक वह 
स्तर ५६२ करोड़ रुपये तक जा पहुंचा । १९५० की आयात ५०५ करोड़ रुपये की 
थीं, यह निम्न स्तर, प्रधानत:ः १९४९ की आखिरी तिमाही में भारतीय करेंसी में 
न्यूनता करने और आयात व्यापार पर कठोर नियंत्रण के कारण था। आयात में 
उच्च प्रवृत्ति का कारण खाद्य और बहुमूल्य वस्तुओं की अनिवार्य आवश्यकता थी । 
यह जान पड़ता हु कि १९४५ में ९० करोड़ रु० की तेल की आयात में कमी होकर 
१९५० में ५९ करोड़ रुपये की रह गई, किन्‍त्‌ अभी तक यह मद बहुत बड़ी है । इस 
मद में न्‍्यूनता होने की अभी संभावना नहीं, क्योंकि भारत में सड़कों और हवाई 
आवागमन की वृद्धि हो जाने से हवाई जहाजों और मोटरों के तेल की खपत में वृद्धि: 
होकर रहेगी। १९५० में आयात की अन्य महत्वपूर्ण मर्दे ६६ करोड़ रुपये के खाद्य; 


ह१४ 


भारतीय अथं श्ञास्त्र 


अन्नों, ७२ करोड रुपये की कच्ची कपास, ८६ करोड़ रुपये की मशीनें, रस/यन और 
आंषधियां १५ करोड़ हपये, मोटर कारें २१ करोड़ रुपये, लछोह-इतर निर्मित वस्तुएं 
२६ करोड़ रुपये ओर रंग ओर रोगन ११ करोड़ रुपये । कपास और ऊवी तार तथा 
निर्मित वस्तुओं की आयात १९३८ में १७ करोड़ से गिर कर ४ करोड़ रुपबे तक 


आ गई । 


'समह १: 
खाद्य, पेय 
और 
तम्बाक्‌ 


समह २: 
कच्ची 
वस्तुएं और 
मुख्यतः 
अनिर्मित 
वस्तुएं 


समूह ३: 
मुख्यतः 
निर्मित 
वस्तुएं 


(अ) थल द्वारा पाकिस्ताव से आयात सम्मिलित नहीं है। उ 
पाकिस्तात व्यापार ज्ञोष॑क में अडग दर्ाया गया है। 


कुछ चुनी हुई वस्तुओं की आयात (२० छाखों सें) 


१९३८ 
[ १. अनाज, दालें 
। ओर आदा १०,८३ 
हे २. रसद २३, 
| ३- मद्य १९,७४ 
| ४. तम्बाक १,०४९ 
| ५६, मसाले २,३ हि 
| 
| १. कंच्चो कपास ११,०७ 
५ २. तेल (खनिज) १६,२८ 
. | ३. ऊन 223 
। ४. धातुहीन वस्तुएं १,८९ 
(५, ऊत ओर लकड़ी २,६९ 
[ १. मशीनें १९,८१ 
। २. गाड़ियां ६,७६ 
। ३. सूतो तार और 
| कपड़ा १४,६१९ 
| ४. रसायन और 
। ओबधियां ५,७२े 
| ५. लौोह-इतर घातुएं ४,२० 
। ६. कैचो-छरो आदि 
है आर औजार ५,८३ 
। ७. बिजली की वस्नुएं ३,३३ 
| ८. कागज ३,९ १ 
| ९, लोहा और इस्पात 
|. की वस्पुएं ६४५ 
| १०, रंग और रोगन ३,८२ 
| ११. ऊनी तार 
। और निर्मित 
(.. वस्तुएँ २,२६ 


भारत के आंकड़े 


१९४५ 


हक 
१,४८६ 
१,३४ 
३,६९७ 
१, ४९ 


२८,४५९ 
५0 २६ 
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१९,७४ 
७,७४ 


९) ४८ 


हक 
५,४९१ 


५,रेरे 
४, २३ 
५,०९३ 
६९,२९ 
६०,१९७ 


८७9 


हैं और बाद के केवल भारतीय जततस्त्र के । 


१९४९ 


१०६,०८ 
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हैं भारत- 
(ब) १९४५ तक के संयुक्त 


भारत का व्यापार ३१५ 


जलाने और मशीनों में डालने का तेल अधिकांशतः ईरान से आता है। 
भारत जीवों के तेल का अधिक आयात नहों करता । वनास्पति तेलों के लिए हमारा 
स्रोत लंका है, जहां से एक करोड़ के छगभग के यह तेल आते हूँ । इंग्लेंड ओर 
अमरीका से मख्यतः हमें सब प्रकार की मशीनें, कपड़े सम्बन्धी, बिजली सम्न्बधी 
और धातु सम्बन्धी ब्राप्त होती हेँ। वस्तुतः, निर्मित वस्तुओं की हमारी अधिकांश 
आवश्यकताएं इन्हीं दो देशों से पूरा होती हू । 

भारत अमरीका, अर्जन्टाईता, कैनाडा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टठर्की, 
ईजिप्ट, रूस और बर्मा से खाद्य अन्नों की आयात कर रहा है। यहां तक कि हमारी 
महतो आवश्यकता को पूरा करने के लिए इटलो भी अपना अंश देता हे । 

विदेशों से कच्ची कपास की आयात १९३८ में ११ करोड़ से बढ़ कर 
१९५० में ७२ करोड़ रुपये की हो गई थी। यह उन इलाकों के कारण हुआ कि 
जिन्होंने कयास के तार में विशिष्टता प्राप्त कर छो थी, और वह इलाके पाकिस्तान 
को चले गए । इसलिए भारत को पाकिस्तान, ईजिप्ट, केनिया, टांगानियाका और 
सूडान से कपास की आयात करनी पड़ी । 

आस्ट्रेलिया, कैतेडा, स्विटजरलंड, बेल्जियम, इटली ओर जापान ने मी भारत 
की निर्मित वस्तुओं को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना-अकता 
भाग पूर्ण किया। 

१२. व्यापार का संतुलन । भारत क व्यापार का संतुलन प्रायः संदेव 
अनकल होता था। १९३१ से आरम्भ होकर, मंद्दी के वर्षों में, धोरे-धीरे अनकछ 
संतुलन कम ह!ता गया। इपके बाद उस की को पूरा करने के लिए उसने सोने का 
निर्यात आरम्भ कर दिया। इन वर्षों में अन॒कल संतऊरून के लिए अत्यावइतक कारण 
यह था कि भारत को “धरेल व्ययों' (स्0786 (!॥8/2९४) का मंद को पूरा 
करना होता था, जो ३२ से ४० करोड़ रुपये वापिक में चछतो-फिरती थीं--और 
यह भगतान की एक बड़ी राशिथी। यदि भारत किसी वर्ष में निजी खप्त की 
वस्तओं के व्यापार में उतने अतिरिक्त का उपाज॑न नहीं कर सकता था, तो उसे 
अंतर को पूरा करने के लिए सोने की निर्यात करनी होती थी । 


१९३१-३२ से १९३९-४० तक भारत को अपने निर्यात की कीमत में हुई 
गिरावट को पूरा करने के लिए ३६२ करोड़ रुपये तक का सोना निर्यात करना प 


था। 

घरेल व्यय ( 0708 (!9/288 )--आखिर यह व्यय है क्या कि जिन्होंने 
भतकाल में भारतीय सरकार को आथिक ओर विनिमय नोति को आच्छादित कर 
रखा था ? इंग्लंड ने भारत से प्रति वर्ष भगतान लेने होते थे । इन मगतानों के लिए 
भारत को अनकल संतरून चाहिए था । इन भगतानों को अक्सर सम्पत्ति के 
निकलने की मोरी' के रूप में आलोचना की जाती थी; यह एक प्रकार की भेंट थो 
जो राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भारत इंग्लेण्ड को देता था । 

रेलों और कृषि योजनाओं को धन देने के लिए इंग्लेग्ड में लिये ऋणों का 
व्याज--जब यह ऋण खड़े किये गए थे, तब भारत में पर्याप्त पूंजी नहीं थी । दूसरे 
भारत की अपेक्षा लूंडन में बहुत कम ब्याज था। सभी दंश, जिन्हें बड़ी-बड़ी योज- 
नाओं के लिए पंजी की दरकार थी, उन दिनों रुपयों के कर्जे के लिए लंडन गये । 
कुछ अथ-शास्त्रियों ने सरकार पर ऋण लिये धन के दुषप्रयोग का आरोप लगाया 
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है । किन्तु व्यक्तिश: रूप में छोगों ने भी कठोर श्रम द्वारा उपार्जित धन को खर्चे करके 
में भलें की हैं । सम्भव था, कि यदि ऋणों का उचित प्रवन्ध हो पाता, तो भारत रेल 
की सड़कें या नहरें कुछ अधिक मील की बना लेता । किन्तु, केवल यही तो एक दोष' 
है, जो सरकार को मढ़ा जाता है । इन व्ययों को किसी भी हूप में मोरी' (8७97४) 
नहीं कहा जा सकता । 

(ब) राजस्व के विरुद्ध सरकारी स्टोरों पर व्यय--एक असे से, यथासम्भव 
सरकारी सामान की भारत से खरीद होती थी, किन्तु इससे पूर्वे इंग्लेण्ड में इस मंद 
पर काफी बड़ी रकम ख््चे करनी होती थी । 


(स) छुट्टी और विश्राम के भत्ते, सब प्रकार की पेंशनें और सुविधाएं और 
लंडन में भारत के हाई कमिइनर को बनाये रहने तथा इंडिया आफिस का व्यय-- 
भारत में काम करने वाले ब्रिटिश असैनिक अफसरों को पेंशने और सुविधाएं दी जाती 
थीं, भारतीयकरण का प्रइन, बेशक प्रमुख था, किन्तु अब भी योरोपियनों की एक 
पर्याप्त संख्या थी, जिन्हें भुगतान करना होता था । 

(द) फौजी और जहाजी व्यय--भारत में ब्रिटिश फौज की यह कह कर 
आलोचना की जाती थी कि भारत की रक्षा के लिए यह बहुत बड़ी हैं। यदि इसे 
शाही उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, तो इंग्लेण्ड को भो इसका एक अंश देंना 
चाहिए । १९३४ में जिठिश सरकार ने इस सिद्धात्त को स्वीकार किया और भारतः 
में फोज रखने के लिए दो करोड़ रुपये वार्षिक देना शुरू कर दिया। १९३८ तक 
भारत ब्रिटिश राजकोष (30707870 ऑर6॥6060०७४७) को जहाजो रक्षा के लिए 
एक लाख पौंड वार्षिक देता रहा, जब यह अंश देना किया गया. था,.तो शर्ते यह 
थी कि भारत के ६ सशस्त्र रक्षक जहाज रहेंगे । 

आलोचना का दूसरा आधार यह था कि भारतीय सियाही की अपेक्षा ब्रिटिश: 
सिपाही महंगा है। इस बार के युद्ध में भारतीय फौजों के कार्यों नें यह साबित कर 
दिया है कि भारतीय सिपाही छड़ाके के रूप में दुनिया में किसी से पीछे नहीं । 


जो भी हो, यह बधाई की बात है कि इस युद्ध के दौरान में ब्रिटिश सरकार 
द्वारा भारत में महान खरीददारियों के कारण हमारा सटलिंग सम्बन्धी सारा ऋण 
चुक गया हैं । भारत ऋणी देश की जगह साहकार देश बन गया। 


रटठलिंग सम्पत्ति के एक अंश के साथ, जो भारत का जमा था, इस देश में 
नौकरी करने वाले ब्रिटिशों की पैन्शनों और प्राविडेंट फंडों को पूंजी का रूप दे दिया 
गया। रेल की एनूटीज ( ॥7४प0788 ) को भी पूंजी का रूप दे दिया गया और १४ 
करोड़ रुपये ब्याज रूप में बढ़े डाले गये । 


घरेल व्ययों में सम्मिलित चार ऊपरलिखित मदों के अतिरिक्त, भारत को 
कुछ अन्य भुगतान भी करने पड़ते थे । उदाहरण के लिए, (१) भारत में निजी' 
विदेशी पूंजी की एक बहुत बड़ी रकम लगो हुई थी, उसका ब्याज और लाभ भी देश 
से बाहर चला जाता था। आयात पर हमारे निर्यात का आधिक्य अधिकांशतः इस 
मद में गिना गया था, (२) इसके अतिरिक्त, विदेशी जहाजी कम्पनियों, बेंकरों, और 
कमीशन एजेंटों की सेवाओं के बदले भी भुगतान करना था। इन्हें छोड़, भारत में 
काम कर वाली विदेशी बीमा कम्पनियों के प्रीमियमों. (चंदों) की बहुत बड़ी: 
रकम थी। 
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ऊपरलिखित यवितयों को दृष्टि में रखते हुए यह विचार कि (धरेल-व्यय 
“सम्पत्ति की मोरी” अथवा एक अधीन देश की ओर से मालिक को “भेंठ थी 
सवंथा अर्थ-हीन है । इसके साथ ही, यह भी मानता पड़ेगा कि शिकायत के लिए भी 
शउचित आधार,थे । 


३. विभाजन के बाद प्रतिकल संतुलन । कारण--हछितीय विश्व-युद्ध से पूर्व 
और विशेषकर यद्ध के दिनों में, भारत के निरन्तर अनकलू संत॒लऊलन थे | इसलिए यह 
आइचयं की बात है कि एकाएक, यूद्ध के बाद, उसके भगतानों का संतुलन प्रतिकूल हो 
गया। आइये, इसके कारणों पर विचार करें । 


(१) यद्ध-काल में भारत आयात की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक 
करता था । उसे अन्तर स्टर्लिंग सम्पति के रूप में चकाया जाता था, जिसका परि- 
चलन मद्राविस्तार में हो गया, अर्थात्‌ वस्तओं के मकाबिले में रुपयों का परिचलन 
अधिक था। भारत बिक्री की दप्टि से अच्छा देश बन गया और खरीद की दृष्टि 
सेबरा। 


(२) भार॑त खाद्य-अब्यों की वहद आयात करने वाला वन गया । यह अनेक 
कारणों से हुआ। बर्मा जो चावलों की ही नियात करते वारहा था, अब भारत का 
अंग नहीं रह गया | भारत की जनसंख्या ४० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ र 

। भारत के खाद्य अन्नो के जो आधिक्य के क्षेत्र थे, वह पश्चिमी पंजाब और सिध 
अब पाकिस्तान के भाग हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप भारत को डालर क्षेत्रों से 
खाद्यअन्नों की भारी संख्या में आयात करनी पड़ी ओर इन क्षेत्रों के साथ उसके 
व्यापार का संतुलून पहले से ही प्रतिकूल है। 


(३) भारत और पाकिस्तान रूप में हमारे देश का विभाजन भी हमारे 
प्रतिकल संतुलनों के लिए उत्त रदायी है । हम जूट, कपास, खालों आदि कच्चे मालों 
का बड़े परिमाण में निर्यात नहीं कर सकते, जैसा कि पहले हम किया करते थे। 
वस्तुतः, इनमें से कुछेक की हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है, ताकि हमारी मिल 
(कारखाने) चछ सके । इस प्रकार १९४९ में हमतें न केवल स्टर्लिंग सम्पत्ति द्वारा 

बत हुई समस्त राशि को खवबे कर डाला, प्रत्यत मशीनरी, औद्योगिक कच्चे मालों 
और भोकक्‍ता वस्तुओं पर और ज्यादा खर्चे कर डाहा । सितम्बर १९४९ में रुपये 
गे कीमत घटाने के बाद, भारत-पाकिस्तान का व्यापार एकदम रुक गया। पाकिस्तान 
ने भारतीय वस्तुओं पर कर लगा दिये और उसके कपड़े का बहिष्कार कर दिया। 
उसने कच्ची जूट देने तक से इंकार कर दिया, जिसके लिए भारत भुगतान कर चका 
था। चंकि पाकिस्तान ने रुपये की कीमत घटाई नहीं थी, इसलिए भारत के लिए 
उसकी वस्तुएं खरीदना बहुत महंगा था । इन्हीं कारणों से भारत से पाकिस्तान को 
निर्याता पर कर तथा अन्य प्रतिबन्ध छगाये गये। पाकिस्तान के साथ 
भारत के अपने व्यापार के सन्तुलन में भारी घाटा था। और यही दशा शेष दुनिया 
के साथ भी थी। 


(४) भारत में धत-राशि की अधिक आय को कारण, आयात वस्तुओं और 
उसक साथ ही देश में उत्पादित वस्तुओं की अधिक माँग थी। इस प्रकार, निर्यात 
योग्य आधिक्य लघृतर हो गया था और पहले जित वस्त॒ओं की भारी संख्या में निर्यात 
होती थी, वह लघुतर संख्या में निर्यात होने छगीं। तिछ॒हुन, कच्चा लोहा, कच्ची कपास 
आदि इसी श्र॑णी में थे । 
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(५) वस्तुओं के मृकाबिले मे भारत में धत का अधिक परिचलत होने के 
कारण, उत्पाद-मल्य अपेक्षाकत ऊंचा था | फलस्वरूप, यदि मजरी इतनी अधिक न 
हो गई होती, तो उस दशा की अपेक्षा निर्यात का परिमाण पर्याप्त रूप में न्‍्यूत हो 
गया होता। 

जो उद्चार किए गए--इस तथ्य ने, कि भारत के व्यापार का सच्चुलव न 
केवल दलंभ मद्रा क्षेत्रों के साथ प्रतिकल था, प्रत्यत स्टलिंग देशों के साथ भी था 
भीषण परिस्थिति के लिए लोगों की आँखें खोल दों। सरलतापूवक इसका उपचार 
यह बताया गया कि “कम आयात--अधिक निर्यात ।/ “अधिक नियत का अथ 
“अधिक उत्पाद” है जो अधिक मझीनों के बिना नहों ही सकता ओर भारत उनका 
उत्पाद नहीं कर सकता। फलस्वरूप, “कम आयात” की तजवीज शंकित हो 
आ्राह्मय हो सकती थी । अधिकाँश स्थितिपों में विदेशों में हमारा व्यय अनिवार्य हैँ और 
उसका निपटारा केवल उत्पाद और अपने लोगों के श्रम से पूरा किया जा सकता था। 
फलत:, हमें अपने व्यापार के लिए अल्यकालिक और दीर्घ-कालिक, दोनों ही योजनाओं 
की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जित विधियों को अपनाया, आइये, उत पर 
विचार करें। 

(१) निर्यात सम्बन्धी यत्न । भारत सरकार निर्यात में वद्धि के लिए चिन्तित 
थो। तदनसार उसने, १९४९ में गोरवाला नियत प्रोत्साहन समिति ((५0709 |& 
कार0076 7?/07700807 (/0777706088 ) की स्थापता की और निम्न रूप में 
उसका सिफारिशों को कार्यान्वित किया[:-- 

(क) जुट तथा अन्य वस्तुओं के सट्टे को रोक दिया कि जिनकी प्रवृत्ति जुए 
गतिद्ील होती थी । 

(ख) निर्यात नियन्त्रणों में, विशेषकर निर्वित वस्तुओं से सम्बन्धित, उदारता 
कर दी गई ओर लाइसेंसों का तरोका सरल कर दिया गया। कोटे की समाप्ति तक 
नियत कोटे के भीतर स्वतन्त्रताएबंक वस्तओं का नियत होता था। 


(ग) नियत की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए नियंत्रित कच्चा 
साल पैकिंग का साम!न और यातायत को सुविधाएं दी गई थीं । 


(घ) इस बात का विश्वास दिलाने के प्रबन्ध किये गए थे कि भारतीय 
वस्तुओं में कोई शिकायत नहीं, और यदि कोई हुईं तो, उस पर तत्काल कार्यवाही 
की जायगा । 

(ड.) यदि आवश्यता हुईं तो, सरकार निर्यात-क रों का संशोवन करेगं। और 
निर्यात होने वाली वस्तओं पर प्रान्तोय जिक्री टैक्‍स भी नहों छगाये जायेंगे । 

सरकार ने नियात वियन्त्रण नीति के विषय में राय देने के लिए निर्यात 
परामशंदात कोन्सिक की रथापना की थो। प्रत्येक ६ मास बाद निर्यात नीति का 
सिहावलोकन किया जाता हें और प्रचलित अवस्थाओं के अनसार वस्तुओं के निर्यात 
पर रोक लगाई जाती ह या प्रोत्पाहन दिया जाता है । घरेल खपत के लिए आवश्यक 
कच्चे मालों को निर्यात पर कछ्बी ऊन की तरह रोक लगा दी गई थो। 


(२) आयात नियन्त्रण नीति--डालर सुरक्षित रखते के लिए डालर और द्लभ 
म॒द्रा क्षेत्रों से आयात पर रोक लगा दी गई थो। स्टर्लिंग देशों के साथ घाटा होते के 
कारण, रठ।लंग देशों की आयात पर भी वेसी ही रोक छगा दी गई थी, प्रध्येक ६ 
मास बाद विदेशी विनिमय के प्रसाधनों की रिथिति का अवलोकन किया जाता था 


भारत का व्यापार ३५६ 


और आगामी अधे-वर्ष का कार्य क्रम इत ढंग से बनाया जाता था कि उपलब्ध विदेशी 
प्रसाधवों पर अतिरिक्त व्यय न हों। साथ ही सरकार ने आयात-व्यापार नियन्त्रण 
पर अमल करने के विषय में परामर्श देने के लिए आयात-परामर्शदात सविति नियत 
की थी । इप प्रकार को वस्तओं का प्रत्॒न्ध करने के लिए उन्‍हें अनेक वर्गों में विभा- 
जित कर दिया गया था, उनमें से कु छेक को सुरूम मुद्रा देशों से ( (0[09870 (+४877&। 
॥08786 ) ओ० जो ० एूू० (खुले लाइसेंस) में रखा गया था; अन्यों के लिए 
डालर क्षेत्रों से उदारतापूव क लाइसेंस दिए जाते थे; कुछ ऐसी भी अन्य वस्तुएं 
'थों, जिनके लिए लाइसेंस नहों मिलता था ओर अन्त में ऐसी वच्तएँ थी, जिनके लिए 
आर्थिक सीमाएँ नियत कर दो गई थीं; जिनके अन्दर-अन्दर उन वल्तओं को दृरूभ 
या सुलभ मुद्रा देशों अथवा दोनों से ही आयात को जा सकती थी। एसी सूर्चियाँ 
बनाते समय बहुमूल्य बल्तुओं, कच्चे पदार्थों और आवश्यक भोक्‍ता वस्तुओं को 
“प्राथमिकता दी गई थो । 


(३) अधिक उत्पाद--जेसे कि ऊपर व्याड्या की गई हैं, भुगतानों के संवेछन 
में घाटे केवल विदेशी व्यापार को नियमित क रने द्वारा प्रे नहीं हो सकते, क्योंकि यह 
तो केवल अस्थायी रूप से रोग को दबाना मात्र है, वास्तविक इलाज तो देश के उत्पाद 
की व॒द्धि करता है ' सरकार ने इस विद्वान्त की शक्ति को महसूस किया ओर उत्पाद को 
विस्तार देने के लिए यत्न आरम्भ किये। इस उहृश्य की प्राप्ति के लिए कई एक ब 
मी कौशलों की योजना बनाई गई। खाद्य की खाई को पूर्ण करने के अतिरिक्त 
बेकार पड़ी जमीन को ट्रब्टर मशीनों की सहायता से खेती योग्य बनाने के लिए निर॑- 
तर यत्न हो रहे हैं ताकि भारत को कपास ओर जट के लिए पाशिरतान की निर्भरता 
से मब्ति दिलाई जा सके । 


(४) मुद्रा-अवसमल्यन--सितम्बर १९४०९ में सरकार ने महसूस किया कि 
उसकी निर्यात में वृद्धि की कोशिशें असफल हो रही हैँ ओर डालर तथा रटर्जिंग, दोनों 
प्रकार के वाहरी देशों के साथ व्यापार में घाटा बढ़ रहा है। अन्य सटॉलिंग देश भी उसी 
स्थिति में थे और ब्रिटिश साम्राज्य का डालर-कोष रिवत था। इस ध्थिति को ठीक 
करने के लिए इंग्लंण्ड ने अपनी मुद्रा की ३० प्रतिशत कीमत घटा दी और रटर्लिंग 
देशों ने उसका अनुसरण किया । उस समय से जो व्यापारिक संतरून की स्थिति थी 
वह निम्न तालिका से स्पष्ट हैँ :-- 


कुल व्यापार का प्रत्यक्ष संतुलन (रु० लाखों में) * 
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रुपए का मल्य घटाने का भारत के विदेशी व्यापार पर आशज्ञातीत प्रभाव 
हुआ । इसका सम्पूर्ण फल तो केवल वर्षो के अनन्तर ही जाना जा रुकता है, किन्तु 
तात्कालिक प्रभाव निम्नलिखित है:-- ह 


नफिननन- लक 
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(क) आयात पर--डालर तथा अन्य दुलंभ मुद्रा क्षेत्रों ने अपनी मुद्रा की 
'कीमत नहीं घटाई, जबकि स्टर्लिंग क्षेत्रीय-देशों ने, पाकिस्तान को छोड़कर, अपनी 
म॒द्रा का मूल्य घटाया था। इन क्षेत्रों की आयात पर रुपये के बिल्मकाबिल ४४ 
'प्रतिशत तक की अधिक लागत हुई। हमें इन देशों की आयात की सूची में से उन 
वस्तुओं को निकाल देना पड़ा कि जो अनावश्यक थों । जो भी हो, हम मशीनों 
और तत्सम्बन्धी सामान को तो काट नहीं सकते थे, और उनके लिए हमें अधिक 


देना पड़ा । 


किया जा सकता हैं । 
दुर्लभ तथा सुलभ मुद्रा देशों को भारतीय वस्तुओं की निर्यात (र० करोड़ों में) 





निर्माता 


जूट 

'कच्ची जूट 

कच्ची रूई 
और खुदरा 

सूती कपड़ा 

खालें और 

कच्चा चमड़ा 

'खालें और 
चमड़ा 

मसाले 

लाख 

चाय 

'कल्ची काली 
धातु 

'तैल और तेल 
के बीज 

अप्रक 

'तम्बाक्‌ 

मिश्रित 





थोग 


दुलभ मुद्रा वाले क्षेत्र 


रुपये की कीमत | रुपए की कीमत 
घटाने से पहले | घटाने के बाद 
अक्तूबर ४८ से | अक्तूबर ४९ से 
सितम्बर ४९ तक|सितम्बर ५० तक 
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भारत की निर्यात पर मुद्रा अवमृल्यन का प्रभाव निम्न तालिका द्वारा अध्ययन 
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(२) नियत पर--भारतीय वस्तुएं डालर की तुलना में सस्ती हो गईं । 
अमरीकी उसी मूल्य से उन्हें अधिक संख्या में खरीद सकते थे। किन्तु क्‍या प्रत्येक 
जिन्स पर उपलब्ध डालरों की संख्या में विरोधी संतुलत की अपेक्षा बढ़ी हुई बिक्री 
कमी कर सकेगी ? स्पष्ट ही है कि यदि मांग लोचदार है और डाहूर की कीमत में 
अपेक्षाकत गिरावट से वृद्धि अधिक है, तो हमें लाभ होता है । यदि मांग लोचदार 
नहीं ओर बड़ी हुई मांग डालर की पिरी हुई कोमत के समान नहीं, तो हमें हानि 
होती है । पहला दशा में निर्यात-कर हमारे डालर-उपाजन की व॒द्धि के लिए हुआ। 
ऐसा कर जूट को वस्तुओं पर लगाया गया था । 


सुलभ मुद्रा देशों को जावे वाली हमारी निर्यात पर रुपये की कीमत घटाने के 
प्रभाव का उसी रूप में अव्ययन करते हुए हम निर्णय कर सकते हैं कि उनकी प्रवत्ति 
वृद्धि की होगी, क्योंकि इन देशों को डालर क्षेत्रों से वस्तुएं खरीदना महंगा पड़ेगा 
और उसकी जगह वह भारत अथवा अन्य सुलभ क्षेत्र के देशों की ओर रुख करेंगे 
बदते कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से कर सकें । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि स्टर्लिंग देशों को हमारी सूती कपड़े और अन्य वस्तुओं की नियात असाधारण 
रूप में बढ़ गई है। 

यदि हम निम्न तालिका को देखें, तो हम वैसा ही निर्णय कर सकेंगे :--- 


भारत के भुगतानों का संतुलन (रु० करोड़ों में) 
(पाकिस्तान को छोड़ कर) 
१९४९ । १९५० 

| पहले ६ म|स | दूसरे ६ मास | पहले ६ + 30 

स्टलिंग प्रा. भु. सं. प्रा. भ. सं. प्र. भु. सं. | प्रा. भू. सं. 
क्षेत्र ना २१५७ २२५-९८१५६ १७६+ २०/१८६१६१--२५(२१८ १८४ + ३४ 
दुर्लभ 
करसी क्षेत्र + ६२ १२१ -५९| छ७ ७१ +ई ८८ ९७ -९| ९८ ६० + ३८ 
अन्य क्षेत्र | ४१ ९९-६८ ४१ ६३ -१२| २८ ४७ -९| ५० ६८ -१८ 
यह निष्कर्ष तिकालूता उचित न होगा कि पहले ६ मासों में भारत के भुगतानों के 
संतुलन में वृद्धि पूर्णत: रुपए कीमत घटाने के कारण हुईं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
बहुत सहायक थी। कोरिया में युद्ध छिडने का मुख्य प्रभाव था । राशि-प्ंग्रह के आधि- 
क्‍्य के कारण भारतीय वस्तुओं की मांग और उनको कीमतों में वृद्धि हुई। उन्हीं 
कारणों से हमें हमारी आवश्यकता की सब औद्योगिक कच्ची वस्तुओं और बहुमूल्य 
वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाई हुई | आयातों पर और भिन्न देशों को निर्यात के 
पलिए लाइसेंसों पर सरकारी नियंत्रणों ने इस प्रवृति को सहायता दी ओर व्यापार का 
रुख ऐसी दिद्याओं में कर दिया कि जिनसे भारत को अधिकाधिक लाभ की आशा हो 

सकती थी । 

व्यापार का राष्ट्रीकरण--व्यापार में राज्य का हस्तअप कोई नयी बात 

'नहीं । संकटकाल में अनेक देश ऐसा करते रहे हैं । भारत भी रूस, पाकिस्तान और 
अर्जन्टाइना देशों के साथ वस्तु विनिमय का व्यापार करता रहा है | सरकार भी विदेशी 
व्यापार में, मुख्यतः भारतीय निर्यात करने वालों के विक्षि्त उपायों के कारण, किचित 
हस्तक्षेप की आवश्यकता को अनु मत्र कर रही है । सरकार निर्यात को जाने वाली वस्तुओं 
के वर्गीकरण, चिह्नित करते ओर उनको अवस्था को उद्बत करते की आवश्यकता का अनु- 





सनम लिन लिन िगरि 
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भव कर रही है । फलस्वरूप, उसने राज्य व्यापार पर सिफारिशें करने के लिए देशमख 
कमेटी की स्थापना की । कमेटी ने १९५० में अधे-सरकारी कार्पोरेशन के निर्माण की 
तजवीज की, जिसकी प्रारम्भिक पंजी दो करोड़ रु० को हो और वह खाद्य, कोयला 
इस्पात, कपास, कृषि और स॒ती औद्योगिक उत्पादों सम्बन्धी भारत के विदेशी व्यापार 

का नियंत्रण करें | विश्वास किया जाता है कि कमेटी ने भारत के बेकिंग, जहाजी और 
बीमा व्यवसाय का प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण तथा ग्राम सहकारिता समिति की स्थापना 
की तजबीज की थी । तिस पर भी, देश भर में यह आम विचार है कि अभी विदेशी 
व्यापार का सारा राष्ट्रीयकरण उचित नहीं और सरकार व्यापार के केवल उन्हीं भागों 
पर नियंत्रण करें कि जिन्हें वह सफलतापुर्वेक हथिया सकती है । 

१४, भारत का 'अन्तरेन्दरी” व्यापार । अआन्तरिक और विदेशी व्यापा 
दो किस्मों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का भो व्यापार है । भारत पश्चिम और पूर्व 
के बीच व्यापार के लिए अत्यधिक सविधाजनक स्थिति में हैं । चीच ओर ईस्ट इंडीज 
और लंका से योरोप को जाने वाली वस्त॒ओं को ठहराव के लिए सुविधाजनक स्थान 
मिलता है । उसी प्रकार, योरोप से आवेवाली वस्तुओं का भारतीय वंदरगाहों से विभाजन 
होता हैं । 
तिब्बत, तेपाल और अफगानिस्तान सरीखे देश भी हैं, जिनका निजी समद्रो 
किनारा नहीं । उनके निर्यात और आयात भो भारत के मार्ग से होते है । दिब्बत से ऊन 
और खालें छाहौल और कुलल की राह मारत में आते हूं और विदेशों में भेजे जाते हैं 
बदले में कपड़ा, खांड, चाय, मसाले, आदि विदेशी वस्तुएं भारत की राह से जाती हे । 
भारतीय पनरनिर्यात १९२३-२४ तक बहती रही और उसके वाद १९३३-३४ तक 

गिरती रही । धीरे-धीरे अब वह पुनः उन्नत हो गयी हू । निम्न तालिका यह स्पष्ट 


करती हे :- 
पुर्नानर्यात (रु० करोड़ों में) 
१ ९२० ९ ९४५ श्४ 
१९३९१ रे १९४६ र्३े 
१९३८ हि १९४९ १३ 
५५0 २० 


भारत के 'अन्तबन्दरी” व्यापार का भविष्य कछ उज्ज्वल नहीं दिखाई देता, 
क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे के साथ सीधे सम्बन्ध बताना चाहता है। केवल वही देश, जो 
भारत की सीमाओं से उस पार हूं, और जिसके पास ममद्र-तट नहीं है, भारत को अपने 
निर्यात और आयात के लिए उपयोग में लायेंगे | हाल ही में, द्विमखी आधार पर 
भारत और अफगानिस्तान के बीच एक व्यापार संधि हुई थी । इसके फलस्वरूप हमारी: 
विशिष्ट वस्तुओं का अफगानिस्तान को वस्तुओं के साथ आदान-प्रदान होने लगा है। 

अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार का संक्षिप्त अध्ययन भी भनोरंजक 
होगा । अफगानिस्तान का सामद्रिक सीमांत नहीं है । यद्यपि भारत इस समय उसका 
प्राकृतिक पड़ोसी नहीं है, तथापि उसके भारत के साथ राजनीतिक सम्बन्ध पाकिस्तान की 
अपेक्ष। अच्छे है । फलस्वरूप दोनों देशों के बीच पर्याप्त व्यापारिक सम्बन्ध हैं। 


कल औसत व्यापार, प्रतिवर्ष, १९०० से १९०५ रु० १, ३० लाख 
| मर १९३७-३८ रुू० ५, ८७ लाख 

का छः १६४ रु० २, २९ हूख 

१९५० ., रू० ३, ७५ लाख 


श् है 
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युद्धकाल में अफगानिस्तान के भारतीय निर्यातों में वृद्धि हुई । भारत अफगा- 
निस्तान को कपास, चाय, चमड़े को वस्तुएं, वेज्ञानिक प्रसाधन, रबड़ की वस्तुएं, खांड, 
रेशम की मिर्मित वस्तुएं ओर पशु भेजता है ओर बदले में मुख्यतः फल, बादाम, वत्तास्पातियां 
खाले और फरें, मसाले और ऊन खरीदता हैं। अब अफगानिस्तान के साथ भारत के 
व्यापार में वृद्धि होने का उतना क्षेत्र नहीं रह गया, क्योंकि दोनों के बीच पाकिस्तान 
आगया है । 

१५. भारत के विदेशी व्यापार का आदर्श । भविष्य में भारत के व्यापार 
का आदर्श उसके औद्योगीकरण की निष्ठा ओर चरित्र पर निर्भर होगा । यह देखा 
गया है कि १९४९ में भारत के भुगतान का संतुलन प्रतिकूल था। इसे सुधारने 
के लिए, सितम्बर १९४० में स्टर्लिंग के मुल्य में न्‍्यूनता करने का अनुसरण करते 
हुए भारत ने अपने रुपये की कीमत घटाई | धीरे-धीरे प्रतिकूल संतुलन कम हुआ और 
अन्त में अनुकूछ रूप में परित्रातित हो गया। इस प्रकार ११५७० में, निर्यातों में तो बृद्धि 
हुई और आयातों में भ्यूनता । यह परिवर्तन, तिसपर भी, सम्पूर्णत: रुपये की कीमत को 
घटाने के कारण नहीं है । इसका कारण अधिक रूप में आयातों पर प्रतिबंध ओर निर्यातों को 
विशिष्ट प्रोत्साहन देना है । दीघ-कालिक भुगतानों के संतुलन समन्वय के लिए हमें 
भीतरी और बाहरी लागत एवं कीमत के पारस्परिक सम्बन्ध की अव्यवस्था को ठीक 
करना होगा । भीतरी कीमतों के ढांचे में मुद्रा स्फीति को भी ठीक करना होगा । 

यह उल्लेखनीय है कि देश के विभाजन ने हसारे भोतरी व्यापार के बड़े अंश को 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप में परिवर्तित कर दिया है । फलस्वछूप, जूट ओर कपास, जो पहले 
भारत की निर्यात के अंग थे, अब उसकी आयात की मदद है । 


अल्पकालिक नीति--भारत को अतल्पकालिक वंदेशिक व्यापार-तीति का लक्ष्य 
व्यापार संतुलन प्राप्त करता ओर आवश्यक आयातों के लिए पर्याप्त वेदेशिक विनिमय 
का उपाजन करना हैँ । यह करने के लिए हमें कृषि ओर ओद्योगिक प्रसावनों का योग्यता- 
पूर्वक उपयोग करना है, घिसी-पिटो मशोनों को बदलना है, तिर्माण की नई दिशाओं में 
पूंजी लगाना है ओर साथ ही चालू खपत के स्तर को स्थिर रखना है । भुगतान के संतुलन 
को समस्या पर मांग और पूर्ति को दोनों दिशाओं से आक्रमण करना है। इस मतलब 
के लिए राजकश कमीशन ( |809| (४070778807 ) ने जिन उपायों की तजवोज 
को थी, वह इस प्रकार है :- 
॒ १. मुद्रा-सम्बन्धी ओर बजट सम्बन्धी, जिन्हें मुद्रा-स्फीति-विरोधी कहा जाता 
हूं, उपायों को आन्तरिक आथ्िक दुढ़ता के लिए प्राप्त करना; 

२. विनिमय दर का सही-सही रूप, अर्थात्‌ मुद्रा को कीमत घटाता, 

३. उत्पादन के ढांचे का सही रूप करना ओर 

४. द्विमुखी व्यापार के प्रबन्ध । 


यह बल/वेंक कहा जा सकता है कि मुद्रा-सफीति विरोधी उपाय अन्तर्राष्ट्रीय 
हिसाब में असमानता को सुवारने के लिए अनिवार्य हैँ । जब तक आर्थिक नियंत्रण न हों, 
केवल रुपये की कीमत को घटाना हो प्रभावकारो नहीं होगा । रुपये की कीमत घटाना' 
अनिवार्यतः रक्षात्मक उपाय हैँ । दीर्घकालीन योजना में खपत और उत्साह के &ंचे में 
उन्नत निर्यातों के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है । द्विमुखी समझौते स्वत: असमानता 
को सही नहीं कर सकते, किन्तु उनके द्वारा देशों के बीच व्यापारिक संबंध और सदभावना' 
स्थापित होती हैं । 


३२९४ भारतीय अर्थशास्त्र 


दीर्घ-का्िंक वै देशिक व्यापार नीति के ध्येयों को नोवे लिखे- अनुसार प्रकट किया 
जा सकता हू :-++- 

9, अल्पकालिफ दशा में कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में देशों ने जिस स्थिति 
का उपार्जन किया है, उसे ठोस बनाना । 

२. व्यापारिक आयात के उस आदर्श को उन्नत करना, जिसके द्वारा भारत क्षपनी 
कृषि और उन छोटे और बड़े दर्जे के उद्योगों को उन्नत करने के लिए साधन उपलब्ध 
कर सके कि जिन्हें उन्नत करने की उसकी इच्छा हो । 

३. व्यापारिक निर्यात के उस आदर्श को उन्नत करना, (विस्तार में, संगठित रूप 
में और दिल्या रूप में) जो भारत को इस योग्य बना सके कि (क) वह अपने अनिवार्य 
आयातों का भुगतान कर सके, (ख) उत निर्यातों में विशिष्टता उत्पन्न करने के लिए कि 
जिनमें उसे तुलनात्मक छाभ हो, और (ग) उसके व्यापारिक निर्यात को उन बाजारों के 
लिए निर्दिष्ट करना, जिनमें वह प्रतिद्वंद्ी के विरुद्ध अपनी स्थिरता को बनाय॑ रह सकता 
हे। 

यह नीति हमारी औद्योगिक उन्नति की अनुहूपता में अनेक सु-स्पष्ट दर्जों में से 
होकर निकलेगी । वह दज इस प्रकार हैँ :-- 

(क) १. पहला दर्जा, जिनमें बहुमूल्य वस्तुओं की आयात भारत की धरती, 
खानों, जल-शक्ति और क्षि आदि को उन्नत करने के लिए होगी । 

२. अनिवार्य तृतीय उद्योग जेसा कि संवाद संचाहन ; 

३. अनिवार्य मोलिक उद्योग और ; 

४, अनिवार्य भोवता वस्तुओं के उद्योग । 


(ख) दूसरा दर्जा तब हो जाएगा, जब बहुमूल्य वस्तुओं की आयात घट जाएगी 
और देश में वस्तुए उत्पन्न होने लगेंगी और राप्ट्रीय आय में वृद्धि होगी । अब मोकता वस्तुओं 
का अधिक उत्पादन होगा बशतें कि नियंत्रण कार्यक्रम स्वीकार कर लिया जाता हैं । 

(ग) तीसरा दर्जा दूसरी श्रेणी के उद्योगों में वृद्धि प्राप्त करेगा । आयात गिरेंगी। 
भारतीय वस्तुओं के लिए नये बाजारों की खोज होगी और विशिष्ट वस्तुओं की 
आयात होगी । 

व्यापारिक नीति में प्रगतियां--हाल ही के वर्षों में भारतीय व्यापार नीति की 
रूपरेखा बनी है । इसका प्रथम कारण भुगतानों के संतुलन में घाटे को कम करना था । 
और दूसरा देश में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों मे दिशा-परिवर्तेत करना था । 


यह केवल निर्यातों में विस्तार और आयातों में व्यूनता करने से हुआ है। १९४९ 
में, रुपये की कीमत घटाने से पहले भी हमारी आयात में से अतावश्यक वस्तुओं को निकाल 
दिया गया था और केवल बहुमूल्य वस्तुओं, औद्योगिक कच्चे पदार्थों और अत्यधिक भोक्‍ता 
वस्तुओं की ही देश में आयात की स्वीकृति दी' गयी थी। रुपये की कीमत घटाने और 
सरक'री यत्नों के फलस्वरूप निर्यात का उच्चस्तर तक विस्तार और आयातों में निम्न 
स्तर हुआ। इसीलिए १९५० में वैदेशिक विनिमय की स्थिति में प्रगति दिखाई दी । कौरिया- 
युद्ध के फलरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और राशि-संग्रह ने भी इस दिशा में सहायता की । 
१९५० में, स्थिति में उन्नति होने के फलस्वरूप १९५१ में आयातों को मुक्त कर दिया गया। 
उससे हमारे व्यापार को धक्का लगा और १९५१ में ८७ करोड़ रुपये का घाटा हो गया । 
इस कारण, अब यह आवश्यक है कि आयातों पर नियंत्रण की दिशा में पुन: पग उठाया 


भारतीय राजकर नीति ३२७ 


कौर अन्य उसकी आयात करते थे, किन्तु उनमें से हर एक को विस्तृत उद्योगों की स्थापना 
के छिए दी्घ अथवा अल्पकाल तक सुरक्षा करों के आश्रय की आवश्यकता थी। भारत में 
भी सुरक्षा के पक्ष में साझी भावना विद्यमान है। मुख्य युक्तियां नोचे दी जाती हैं। 

(१) उद्योगों की शेशव दह्शा सम्बन्धी युक्ति--उद्योग की प्रगति के लिए सम्बन्धित 
भिन्न तत्वों को उन्नत रूप देने में समय की आवश्यकता होती हैं, अर्थात मजदूरों को शिक्षित 
करने के लिए, पूंजी संग्रहित करने के लिए और साहसी कार्यकर्ताओं को अनुभव देने के 
लिए, और आवद्यक निपुणता प्राप्त करने के लिए। उस काछ में, जबकि उद्योग इन अभि- 
वार्यताओं को प्राप्त करने में लगा हो, उसे आश्रय मिलना ही चाहिए अन्यथा विदेशों 
प्रतिदंद्विता उसे उड़ा देगी । एक बच्चे को चलना सिखाने के लिए सहारे की आवश्यकता 
होती है । वयस्क आदमी के साथ उसकी कृश्ती की आशा कर सकते से पहले उसे बड़ा 
होना ही चाहिए। इस युत्रित के बल को मार्णल और पीगो सरीखे अथंशाप्त्रियों ने स्वीकार 
किया है । कुछ भारतीय उद्योग, जिनका भविष्य उज्ज्वल है, निःसं देह, अभी शिशु-अवस्था 
में है । विदेशी प्रतिद्वंद्बिता से उनकी रक्षा करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा उनके उन्नत 
होने की बहुत ही कम सम्भावना है । स्व० छाला हरिकृष्णछाल ने शजकर कमीशन के 
समक्ष ऐसे उद्योगों के [विषय में चर्चा करते हुए कहा था, ' शिशु का पालन करो, बच्चे की 
रक्षा करो और वयस्क को स्वतंत्र कर दो ।” यह हू सूत्र, जिसके औचित्य के बारे में 
आपत्ति नहीं की जा सकती । 

(२) उद्योग की विभिन्नता--एक देश के नागरिकों की चहुँपुख्ी उन्नति 
के. लिए, अनेक प्रकार की नौकरियों की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदमी जिस 
व्यवसाय को करता है, उसकी, उसके व्यक्तित्व की प्रगति पर गहरी छाप होती है । कोई 
भी राष्ट्र केवल दुकानदारों और कलर्कों का राष्ट्र नहीं चाहता । नीकरो के विषय में 
जितना मूल्य गुण का है, उतना ही उसकी संख्या का । इसलिए कछ उद्योगों को उन्नत करना 
आवश्यक है, चाहे भले ही उनकी उन्नति के लिए सब परिस्थितियां अनुकूल न हों | वेवल 
सुरक्षा ही ऐसे उद्योगों को प्रगति कर सकती है । अभी तक हमने केवल थोड़े-से उद्योग- 
उन्नत किये हूँ । उद्योग विभिन्नता की प्राप्ति के लिए दूसरों की उन्नति की सुरक्षा आवश्यक 
होगी ! विशिष्टता उस जैसी है कि जेसे एक समान सभी अंडों को एक टोकरी में रखता 
होता है । 

(३) रक्षा के लिए--एडम स्मिथ का कहना है, ऐश्वर्य की अपेक्षा रक्षा बेहतर 
है ।” आवश्यक जिन्‍मों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना यूद्ध-काल में खतरनाक सिद्ध 
होता है। द्वितीय विश्व-युद्ध से कुछ वर्ष पहले इटली और जर्मनी ऐसी आवश्यक वस्तुओं 
के सतत निर्माण की चेष्टा में लगे हुए थे, जिनकी पहले वह आयात करते थे, क्योंकि उन्हें 
मालूम था कियूद्ध के कारण पूति रुक जाएगी। यह यूबित महत्वपूर्ण अथवा आधारमूलक 
उद्योगों या खाद्यों के लिए विशिष्ट बल रखती थी । गत युद्ध में, यदि भारत के उद्योग पहले 
से ही उन्नत हो चुके होते, तो भारत उसमें वहु भाग ले सकता था, जो वह लेने योग्य नहीं 
हुआ। यह यूवित और भी बलवती हो जाती है, वथोंकि भारत अब स्वतंत्र है । उसने उन 
दोनों दलों में से किसी एक के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, कि जिसमें दुनिया बंद गयी है । 
इसलिए, यदि वह दुनिया में शांति-स्थापना के कार्य को करना चाहता है, तो उसे अपने 
रक्षात्मक उद्योगों को उन्नत करना चाहिए । 

(४) आत्म निर्भरता के लिए--यदि एक देश आर्थिक हूप में स्वाबीव बनने का 
इच्छुक है, तो उसे भिन्न प्रकार के उद्योगों को रक्षात्मक करों की सहायता से उन्नत करना 
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होगा । किन्‍्त पृथकत्व न तो सम्भव ही हितकर। दुनिया में साधनों के समर्थनों की' 
वर्तमान प्रगति को दृष्टि में रख कर आत्म-निर्भ रता को प्राप्त करना असम्भव है। यदि इस 
दिद्या में यःन किया गया तो देश के आर्थिक प्रसाधनों की दिद्ा अल्प-लाभ वाले स्रोतों में 
बदल जायगी । तिस पर भी, यदि परिस्थितियों वश ऐसी नीति का आश्रय लेना ही पड़े, तो 
भारत सरीखा देश इस उद्योग को समझता हुआ अपने सीमित अंतर में इंग्लैप्ड और जापान 
की अपेन्ना, जिन्हें कच्चे माल की आयात करनी पड़ती थी, तीब्गति से बढ़ सकता हैं । 


(५) मल उद्योगों के लिए---आधारमलक अथवा मूल-उद्योगों की प्रगति के लिए 
रक्षा-क्रम लागू करना आवश्यक है । उनकी प्रगति की ओर सबसे पहले ध्यान दिया 
जाना चाहिए । उन्हें स्थापित करने के लिए कोर्ड भी प्रयत्न वाकी नहीं रहने देना चाहिए, 
चाहे भले ही कच्चे माल की आयात करनी पढ़े ) जेसा कि है, भारत म एसा संकट उत्पन्न 
नही होगा,क्योंकि यहां लगभग सभी कच्चे मालों की बहुतायत हैँ । मल-उद्योगों की प्रगति 
पर ही देश में अन्य उद्योगों की स्थापना नि: | उनके बिना हमें मशीतों ओर साज- 
सामान के लिए विदेशियों पर निर्भर रहना होगा । उनके बिना आवश्यकता के समय, 
उद्योग का सारा ढांचा ताश के पत्तों से बने मकान की तरह धराशायी व्हों जाएगा। ऐसे 
मल-उद्योगों में रसाथन, बिजली के यंत्र, मगीनें और सब प्रकार के इंजन शामिल हें 

(६) राशिपातन (माल के सस्ता ब्रेचने के ) विरुद्ध (.0767-6777]077£2 ) 
यदि एक अन्य देश हमारे बाजारों में घरेल उद्योगों की वस्तुओं को क्षेत्र से निकाल बाहर 
करने के लिए अपनी वस्तुएं झोंक देता है, तो केवल आत्म-रक्षा में संरक्षण आवश्यक हैं । 
यह सम्भव है कि उस समय विदेश का ध्येय कीमत को कम करके हमारे बाजार पर अधि- 
कार कर लेने का हो, और अंतरकाल में, जब हमारा घरेल उद्योग नष्ट हो जाए, तो 
कोमतें चढ़ा कर अपनो हानि पूरी:'कर छेने का हो। कोई भी राष्ट्र ऐसा करने की 
स्वीकृति नहीं देगा, क्योंकि इससे वेकारी फैलेगी और देश की आश्िक स्थिति बिगड़ेगी ! 

७) सरकारी सहायता प्राप्त वस्तुओं के विरुद्व--धरेल निर्मित वस्तुओं की 
प्रतिद्वंद्विता के विरुद्ध रक्षा होनी चाहिए, जो विदेशों में सरकारी-सहायता द/रा आश्रित 
हों । इन प्रकार की सरकारी सहायता उन्हें अनुचित लाभ प्रदाव करती है और सरकार 
को रक्षा-कर द्वारा उन पर शासन रखना ही चाहिए। भारतीय खांड़ के उद्योग की योरोप 
में सरकारी सहायता प्राप्त खांड-उद्योग ने हत्या की थी। अनंतर काल के संरक्षण से 
भारत इस उद्योग को पुनः स्थापित कर सका । 

(८) अवमलल्‍्यन वाले देशों से वस्तुओं के आने के विरुद्ध--१९ ३०-३१ में येन 
( जापानी मुद्रा) के अवमृल्यन ने हमारे वस्त्र उद्योग के प्राप्त-संरक्षण को किसी सीमा 
तक उदासीन बना दिया था और तब संरक्षण की विधि में बद्धि करनी पड़ी थी। एक 
देश, जो अवमूल्यन-मुद्रा वाला हो, वह अधिक वस्तुओं की निर्यात करने योग्य होता है। 
क्रता देश को निर्यात करने वाले देश की (जिसको मुद्रा का अतमूल्यन हो चुका हें) मदर 
को प्रति इकाई के बदले अपनी म॒द्रा कम देती होती है और स्वभावत: हो वह अधिक कये 
की बलि रखेगा। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता हैं कि इस काल्पनिक और 
अनुचित लाभ को रद कर दिया जाए। 

(१९) सरकारी आय के लिए---कभी-कभी रक्षा-करों का इस आधार पर समर्थ नः 
किया जाता हूँ कि वह राज्यकोष के छिए अतिरिक्त आय के कारण बनेंगे। किसी सामा' 
तक यह सत्य भी हे । रक्षा का सहज उपाय कुछ सरकारी आय अवध्य प्रदान करता है । 
तिस पर भी, सरकारी आय और संरक्षण के बीच प्रम्परागत विरोध है। यदि एक उद्योगः 
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को सक्रिय संरक्षण दिया गया हो, तो विदेशी वस्तुओं की बिक्री का अवसर ही नहीं होगा। 

उनकी आयात नहीं की जाएगी और सरकारी आय नहीं होगी । १९३५ में आयात की. 
खांड के कर में भारी कमी हो गई थी और सरकार को हानि पूरा करने के लिए भारत में' 
निर्मित होने वाली खांड पर उत्पाद-कर लगाना पड़ा था। इसलिए, यदि एक देश अधिक 

सरकारी आय का इच्छुक है, तो वह भारी संरक्षण करों द्वारा प्र/प्त नहीं कर सकता । वह 

राजस्व केवल तभी प्राप्त कर सकता है, यदि भारी संख्या में विदेशी वस्तुओं को आने की 

स्वीकृति हो, और उनपर सामान्य कर छूगे हों। उसके अर्थ यह होंगे कि घरेल वस्तुओं के 

साथ विदेशी प्रतिद्वंद्विता खूब होगी। या तो आप संरक्षण दे सकते हैं या राजस्व ले 

सकते हैं । इसके अलावा, राजस्व करों द्वारा संरक्षण की नीति स्थिर भी नहीं, क्योंकि घरेलू 
उद्योग के लिए इसका अर्थ अनिश्चित होगा | इसलिए यदि संरक्षण दिया जाना हो तो 

प्रवेश के लिए कोई बीझल घारणाएं नहीं होनी चाहिएं । 

(१०) रोजगार में वहद्धि के लिए-एक अन्य आधार, जिसपर संरक्षण की 
मांग की जाती है, यह है, कि दीर्घकाल में आद्योगिक प्रगति देश में रोजगार के बृहृद्रूप 
को जन्म देगी। कोरे सिद्धान्त के रूप में यह यक्तित आवारदहीन है। चूंकि निर्यात आयात 
का भुगतान करते है, इसलिए यदि वह देश आयात कम करेगा, तो वह निर्यात भी कम. 
करने योग्य होगा। इस प्रकार उसके आयात उद्योगों का फैलाव निर्यात-उद्योगों के संक्चन. 
द्वारा प्रतिरोधी-संतुलन वाला हो जाएगा, और संभवतः रोजगार का बिस्तार हो ही न 
सके । किल्तु जहां तक भारत का प्रश्न है, यह युकिति कुछ विचारणीय है, क्योंकि हमारे 
निर्यात-उद्योग भारत के आकार के अनुसार मेल नहीं साते। हमारे कच्चे सामान दूसरों 
को बांट देने योग्य नहीं है। यदि संरक्षण दढ्व। रा हम अपने बाजारों में से विदेशी वस्तुओं को 
खदेड़ दे सकते हँ,तो हमारे उद्योगों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाएगा और उस दशा" 
में रोजगार का क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। वर्तमानसें हमारी आर्थिक स्थिति भसंतुलित है । 
क्रषि और उद्योग के बीच उचित संतुलन उत्पन्न करनाही हमारी परमावश्यकता है । इस 
उद्देश्य के छिए प्रभावशाली संरक्षण बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा। 

(११) भारत में इसकी लोकप्रियता के लिए--भारतीय भावना संरक्षण के 
लिए बहुत प्रबल रही है, और है । अमरीका, जमंनी और जापान में संरक्षण द्वारा जो 
उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति हुई है, और हाल ही में इस नीति से इंग्लैण्ड में जो चहुंपुखी 
सम्पन्नता हुई है; और स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कारण भारतीय उद्योग का जो 
विनाश हुआ है, उसके कारण सभी शिक्षित भारतीय, भारतीय उद्योगों के संरक्षणों 
के प्रबल पक्षपातती बन गए हैँ। यह प्रबल इच्छा यहां तक बढ़ी हुई हैँ कि वह सब कभो- 
कभी तो इस संरक्षण को देश की समस्त औद्योगिक बुराइयों के लिए एकमात्र ओषधि 
मानते हैं। इसलिए, यदि सचेष्ट संरक्षण की नीति का अनुसरण किया जाता है, तो 
उसे प्रबल लोक-प्रियता का समर्थन प्राप्त होगा । 

द ४. संरक्षण के भय। किन्तु संरक्षण बिना दर्द की औषधि नहीं है। इसके 
लिए अनेक यातनाएं सहनी होंगी और त्याग करने होंगे । पहली बात तो यह कि संर- 
क्षणकरों के लगाने से संरक्षण-प्राप्त वस्तुओं की कीमतें चढ़ जायंगी । एक किसान, 
जिसके पास बेचने के लिए अतिरिक्‍त नहीं है, और एक मजदूर, जिध्चको मजूरी बढ़ी 
हुई कीमतों को पाठटने में पिछड़ जायगी, दोनों को, कुछ त्याग करना पड़ेगा । तिस पर 
भो, मुख्यतः मध्यमश्रेणी के ही लोग हे, जिन्हें इस चोट को सहना होगा और इसमें 

सन्देह नहीं कि यह श्रेणी इस विश्वास पर यह सहन करने को तैयार हैँ कि एक दिन 
तो भारत शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र होगा ही । 
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दूसरी बात यह कि, जहां एक ओर जनता की हानि होती हे, तहां निर्माता 
हूभ उठाते हैं। संरक्षण सम्पत्ति-विभाजन में असमानता भो पेंदा कर देते हैँ। इसमें 
'उन छोगों की सम्पत्ति में श्रीवृद्धि होती है, जो पहले ही धती हैं, और सामान्य आदमो 
को त्याग करना पड़ता है। टैरिफ बोर्ड (आयात-निर्यात कर समिति) और भारत सर- 
कार ने भोक्‍ता के हितों को भी क्रमशः ध्यान में रखा है। जो भी हो, हम यह नहीं 
. मान सकते कि संरक्षण का बोझा केवल जन-साधारण को ही उठाना पड़ता है। दिया- 
सलाई और नमक को छोड़कर, संरक्षण-प्राप्त उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पन्न की 
जायंगी, जैसे लोहा और इस्पात की वस्तुएं, खांड, बढ़िया सूती कपड़ा, सीमेंट, कागज 
आदि, वस्तुएं तो गरीब जनता के उपयोग की नहीं, । इनसे सम्बन्धित बोझा तो अधि- 
कांशत: मध्यम श्रेणी को ही सहना होगा और वह इस बात की चिता भी नहीं करते, 
क्योंकि वह यह समझते हैं कि देश का हित किस बात में है ! 

तीसरी यह कि, संरक्षण-रहित उद्योगों का वर्ग शिकार होगा, क्‍योंकि उन्हें 
कुछ वस्तुओं की कीमतें अधिक देनी पड़ेंगी और अधिक मजदूरों देनी होगी, जबकि 
बदले में उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। मिलों के उद्योग को संरक्षण प्राप्त होते से सूती 
खड़्डियों (हेडलमों ) के उद्योग को हानि सहन करनो पड़ी | यही एक कारण है कि जब 
'लोहे और इस्पात के उद्योग को संरक्षण दिया गया था तो इससे सम्बन्धित कुछ उद्योगों 
'के लिए संरक्षण का आनुक्रमिक उपाय भी किया गया था। 


चौथी यह कि, संरक्षण द्वारा निजी स्वार्थों की उत्पत्ति का भय होगा। जिन 
उद्योगों को संरक्षण मिल जायगा, वह उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार, संभव है 
“शिज्षु-अवस्था” वाले “'शिशु-दशा” में ही रह जाँय और यह मानने से इंकार करें कि 
चह बड़े हो गए हें। किन्तु यह खतरा इस आधार पर संरक्षण उठा लेने से नष्ट किया 
जा सकता है कि उद्योग उससे लाभ उठाने के अयोग्य रहा हैं । इसके अतिरिबत, राज- 
नीतिक दलबन्दी का पक्षपात और स्रष्टाचार नष्ट होते चाहियें और ऐसी बातों से 
ऊपर रहकर कार्य होना चाहिए। तिस पर, जबतक सरकार के पास कर लगाने की 
शक्ति है, ऐसे निजी स्वार्थों को हमेशा सीवा किया जा सकता है। और क्या ऐसे निजी 
स्वार्थ उन देशों में नहीं हैँ कि जिसमें संरक्षण नहीं है ? तो फिर संदिग्ध हानि के लिए 
'वास्तैविक अच्छाई को करने में क्यों संकोच करना चाहिए ? 

पांचवों यह कि, राजनीतिक भ्रष्टाचार का भय है । अमरीका में शक्तिशाली 
'कार्पोरेशनों ने बड़ी-बड़ी रकमें विधान सभाओं के सदस्यों को चुनने अथवा सदस्यों को 
प्रभावित करने के लिए अलग रख छोड़ी हैं। इसलिए, एक बार संरक्षण स्वीकार हो 
गया, तो संभव हे, उसे हटाना आसान न हो किल्तु फिस्कलछ कमीशन ने भारत में ऐसे 
“किसी भय की आशंका नहीं देखी, क्योंकि भारतीय विधान सभाएं अनेक ऐसे तत्वों को 
'बनी हुई हैं, जो ऐसी बुराई को फैलने नहीं देंगी। 

छटी यह कि, संरभ्षण को न्यास (टस्ट) की “जननी” साना गया है । जमंनी 
और अमरीका का यह अनुभव है कि एक बार विदेशी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर दिया 
जाय तो घरेल निर्माता एकाधिकार के छाभों को प्राप्त करने के लिए संघ का निर्माण 
"कर लेते हैं । यद्यपि, आल इंडिया शूगर (खांड) सिडीकेट और एसोशिएडेड सीमेंट 
'कम्पनी, दो ही ऐसे संब स्थापित हुए हैं. तथापि संघ-चरूत को यहां विशेष सक- 
'छता नहीं मिल सकती । 


सातवीं यह कि, कहा जाता हूं कि यदि प्रभावशाली संरक्षण प्रदात किया गया 
प्तो सरकार की आय गिरने लगेगी । यह युक्षित ठीक नहीं, क्योंकि सरकार अपनी हानियों 
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की पूर्ति उत्पाद-करों और आय-करों में वृद्धि द्वारा कर सकती है। इस के अतिरिक्त 
देश में रोजगार की बढ़ी हुई प्रवृत्ति भी आनुपात्तिक लघु हानि को पूरा कर देगी। 

इसलिए, सार यह कि हम देखते हूँ कि भारत में संरक्षण की नीति केवल उचित 
ही नहीं, प्रत्यूत आवश्यक हुँ । इसकी हानियों को बढ़ाकर दिखाया गया है और छाभों 
को कम । इसके यह अर्थ नहीं कि हम हर किसी उद्योग पर बिना यह देखे हुए कि 
वर्तेमान में यह हैँ क्‍या, ओर भविष्य में इससे क्या लाभ होंगे, अंधाधुंध संरक्षण की 
नीति लागू करने लाग जाय॑। 

५. परिस्थितियों-वश विवेकपूर्ण संरक्षण । १९१४-१८ के युद्ध में सरकार 
ने यह महसूस किया कि जब तक उद्योग सम्बन्धी उन्नति नहीं होंगी, तब तक 
भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सहायक की अपेक्षा भय का कारण बना रहेगा । 
फलत:, उसने कुछ उद्योगों की स्थापना का निरचय किया । तदनुसार १९१६ में एक 
औद्योगिक कमोशन (॥7तप४809] (/0777778807) की स्थापना की गई। 
उसने सिफारिश की कि भारतीय उद्योगों को उन्नत करवे में सरकार को महत्वपूर्ण 
भाग ये चाहिए, ताकि देश “आदमियों और सामान की दृष्टि, से आत्म-निर्भर 
बन सके। 


६. राज-कर सम्बन्धी स्वायत्त परिपाटी (96 8#809] #प/070779 


()/09५७76707 ) चूंकि पालियामेंट भारत को कानून द्वारा राज-कर सम्बन्धी पूर्ण 
स्वायत्त मानने को तैयार न थी, इसलिए इन शब्दों में एक समझोते को सिफारिश 
की गई : “राज-कर सम्बन्धी भारत का कुछ भो अधिकार हो, कितु यह तो स्पष्ट ही 
है कि उसे ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलैण्ड, केनेडा और दक्षिणी अफ्रीका की 
भांति ही अपने हित्तों पर विचार करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए | इसलिए, 
समिति की राय हैँ कि जब भारत सरकार और उसकी विधान सभा सहमत हैं तो 
राज-सचिव (8607/8$897ए ०07 58988), जहां तक सम्भव हो, इस विषय में 
हस्तक्षेप न करे और उसका हस्तक्षेप, जब भी कभी हो, साम्राज्य अथवा साम्राज्या- 
न्तर्गेत किसी भी राज-कर सम्बन्धी प्रबन्ध के उन अच्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की रक्षा 
के लिए सीमित होना चाहिए, जिनकी भागीदार सम्राट की सरकार है। 

यह विख्यात राज-कर सम्बन्धी स्वायत्त परिपाटी है, जिससे आशा की गई 
थी कि वह भारत को राज-कर विषयक अपनो नीति के सम्बन्ध में कार्यवाही करने 
की स्वतन्त्रता प्रदान करेगी । यहां यह उल्लेखनीय है कि एक रूढ़ि, जो एक रीति है, 
प्रम्परा है अथवा चलन है, वह सामान्यतः: स्वीकार कर ली जाती है, भले ही उसका 
कानूनी आधार न हो । यदि यह स्वीकार कर ली जाती है, तो इस की वही शक्ति 
और मान होता है, जो कानून का । 

राज-सचिव ने इस सिद्धान्त को मान लिया और भारत तथा इंग्लेण्ड के बीच 
व्यापारिक सम्बन्धों क/ वह आधार बन गया । इस रूढ़ि के अनुसार १९२१ में जब 
लंका-शायर के स्वार्थों के दल ने राज-सा्चिव से भारत सरकार द्वारा लगाये वस्त्र- 
करों के विषय में भेंट की थो, तो उन्होंने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। 


| 


७. राज-कर (फिस्कल) कमीशन (१९२१-२३) । इसी बीच फरवरी १९२० 
में, शाही छैजिस्लेटिव कौंसिल में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिसमें धिफारिश 
की गई थी कि कोंसिल में से एक कमेटी नियत को जाय, जो शाही रियायतों 
(स्‍77790977 9] 70/-887/87088 ) की नीति का आश्रय लेने के विषय में सूचना प्रदान 
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करे । इस कमेटी ने प्रस्ताव किया कि सम्पूर्ण भारत की आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी 
नीति के निरीक्षण के लिए एक कमीशन नियत की जाय । 

इसलिए, १९२१ में भारतीय साज-कर सम्बन्धी कमीशन (इंडियन फिस्करूः 
कमीशन ) “सब सम्बन्धित हितों का निरीक्षण करने के लिए; भारत सरकार की 
आयात-निर्यात-कर नीति, जिसमें शाही रियायतों के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करने 
का प्रइन भी सम्मिलित था,” नियत की गई । कमीशन ने अपनी जांच में विवेकपूर्ण 
संरक्षण ([080777779677 8 4?/0॥800707 ) की सिफारिश की थी । 


विवेक-पूर्ण संरक्षण की सिफारिश को गई। इस नीति के अनुसार, प्रत्पेक 
ओर किसो भी उद्योग को जिवेकरहित संरक्षण नहीं दिया जाना था। प्रत्युत, 
संरक्षण की मांग करने वाले उद्योग का भरी प्रकार परीक्षण किया जाता था और 
कतिपय शर्तों को पूरा करने पर ही संरक्षण की स्वीकृति दी जाती थी, ताकि उनके 
लिए होने वाले त्याग की मात्रा को कम किया जा सके । इस सम्बन्ध में कमीशन ने 
जो शर्ते उपस्थित को थीं वह (ट्रिपल फाम ला) “त्रिगुणीसूत्र नाम से विख्यात है । 


८. विगणी सूत्र ([770[8 #07770 ए७ ) सुख्य छर्ते--त्रिगुणी-सूत्र में वह 
शर्ते सम्मिलित थीं, जो संरक्षण की स्त्रीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक उद्योग को पूर्ण 
करनी होती थीं। निम्न मुख्य शर्ते थीं :--- 

(१) संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योग को आवश्यक प्राकृतिक सुविधाओं से 
सम्पन्न होना चाहिए, जैसे; कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा, सस्ती बिजली, पर्याप्त श्रम 
और विस्तृत घरेलू बाजार, जिसके अभाव में वह देश के लिए स्थायी बोझा बन 
जायगा । 


(२) यह उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसके या तो संरक्षण के बिना नितान्‍्त 
उन्नत होने की सम्भावना न थी अथवा देश के हितों के लिए जो शीघ्य पनय नहीं 
सकता था । 

(३) यह उद्योग ऐसा होना चाहिए, जो अंत में संरक्षण के बिना विश्व 
प्रतिदंद्धिता का सामना करने योग्य हो । 

सहायक शत --इस ऊपर लिखे के अतिरिक्त, कमीशन ने कुछ और शत 
भी उपस्थित कीं, जो कम महत्व की थीं : (क) वही एक उद्योग, जो उत्तरोत्तर 
लाभों के साथ बृहद परिमाण में उत्पादन कर सके, संरक्षण के लिए अधिक उपयुक्त 
समझा जाता था। (ख) उसी एक उद्योग के लिए, जिससे समयानन्‍्तर यह आशा की 
जाती थी कि वह देश की सम्पूर्ण आवश्यक्रताओं को पूरा कर सकेगा, प्राथमिकता 
की सिफारिश की जाती थी । (ग) एक वह उद्योग, जो राष्ट्रीय रक्षा औरमूल उद्योगों: 
के लिए अनिवार्य हो, चाहे भले ही वह ऊपर की शर्तों कोन भी पूरा करता हो, 
उसके संरक्षण के छिए सिफारिश की जाती थी। (घ) सस्ती वस्तुओं की राशिके 
विहृद्द, अथवा, यदि वस्तुएं उन देशों से आई हों, जिन्होंने मुद्रा अवमृल्यत या अव- 
मोलन लर रखा हो और इस प्रकार भारतीय निर्माताओं के ऊपर वह अनचित छाभ 
उठाते हों, संरक्षण के विशेष उपायों की सिफारिश की जाती थी। (ड* ) इसी प्रकार 
हि कार्य वाहियों की सरकारी-सहायता-प्राप्त आयातों के विरुद्ध सिफारिश को जाती 
थी । 


सिफारिशों को विश्लेषण--क्रमीशन के सदस्यों की बहुसंख्या की इच्छा थी 
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कि भारत की औद्योगिक उन्नति ब्रिटिश-स्वार्थो' की कीमत पर नहीं होनी चाहिए । 
उन्होंने स्पष्टतया कहा था: “हम यह नहीं भूलते कि इंग्लेंड साम्राज्य का हृदय है, और 
उसी के बल पर साम्राज्य की शक्ति और संगठन का आबआर है * * 4 यदि इंग्लेंड अपने 
निर्यात-व्यापार को स्थिर नहीं रख पाता, तो साम्राज्य का हृदय क्षीण हो जायगा, 
और यह एक तथ्य है, जिसके प्रति साम्राज्य का कोई भी अंग विमृख नहीं हो सकता ।” 
यही एक कारण था, जिसके आधार पर भारतीय-उद्योग की संरक्षण की अधिकांश 
शर्ते इतनी रुकावट पेदा करने वाली थीं, और जो इस प्रकार दर्तों द्वारा अत्यधिक 
उलझी हुई थीं । 

इसके साथ ही, कमीशन की अल्पसंख्या भी “विवेक रहित संरक्षण” नहीं 
चाहती थी, किन्तु वह इतना अवश्य चाहते थे कि भारत के प्रति “शिशु-देश” का-सा 
व्यवहार होना चाहिए, और वास्तव में जो औद्योगिक दृष्टिकोण से था भी। उन्होंने 
अल्पकाल में स्वीकृति देने तथा उदार संरक्षण की सिफारिश की थी । 


नये अभवा पुराने उद्योगों को संरक्षण की स्वीकृति मिलनी चाहिए या नहीं 
इस सम्बन्ध में कोईं कड़े नियम नहीं बन सकते थे । स्थापित उद्योगों के विषय में, एक 
सामान्य आंकड़ों के अनुसार चलना होता था। निश्चयपूर्वक, उन उद्योगों की तुलना 
में, जो अपेक्षाकृत अल्प आयु हैं, ऐसे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में कम खतरा है । / 
किन्तु अल्प-आयू के उद्योगों के विषय में अन्य देशों से आंकड़े लिये जा सकते हैं ।. 
पुराने उद्योग की नई शाखा में फिर भी, कल्यनापूर्ण तत्व हो सकते हैँ। कुछ अनिश्चित 
तत्व शैष रहेंगे हो, चाहे उद्योग नया हो या प्रराना। सामान्यतः, संरक्षण की नीति 
का उद्देश्य नये उद्योगों की सहायता करना हे, किन्तु कभी-कभी पुराने उद्योग को कठिन 
स्थिति से मुक्ति दिलाना भी सम्भव है, और केवल संरक्षण ही उसका उपाय है । नये 
उद्योगों को आयात-करों को वजाय सरकारी सहायता से भी सुविधा दी जा सकती 
है। किन्तु उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयु का अंकन ही कसौटी नहीं 
है । कप्तौटी तो उतर शर्तों को पूर्ण करना है, जो फिस्कछ कमीशन ने उपस्थित 
की है । 

जहाँ तक संरक्षण के उपायों का सम्बन्ध है, अनेक बातों पर विचार करना 
चाहिए । इतना ऊंचा दर नहीं होना चाहिए, जो भोक्‍ता के लिए आवश्यक बोझ के 
रूप में हो अयवा उद्योग को इस इस स्थिति में नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह किसी 
प्रकार की उन्नति ही न करे अथवा देश की आर्थिक स्थिति को ही प्रभावित न करे। 
उचित विक्रय कीमत तक पहुँचने की खातिर, जिसे संरक्षण उद्योग के उत्पाद को विक्रय 
'के लिए सम्भव बनाये, औसत फर्म के उत्पादन व्यय को लेना होगा, न कि उन फर्मों 
को, जो या तो शिखिर पर हैं अथवा निम्न स्तर पर, क्योंकि लक्ष्य, अयोग्य फर्मों को 
ऊपर उठाने का नहों, प्रत्युत योग्य फर्मों को युक्तिसंगत सहायता देने का है। 

डि 8४47 गेर्ड 

९, भारतीय आयात-निर्यात-कर बोडो##(इंडियन टरिफ बोर्ड) । फिस्कल 
कमीशन ने एक भारतीय आयात-निर्यात-क र बो्डे की स्थापना की सिफारिश की है, 
जो संरक्षण के लिए आवेदन करने वाले उद्योगों के अधिकारों की जांच करेगा ओर 
यदि बोर्ड उचित समझेगा, तो सरकार को उनकी सिफारिश करेगा। यह बोर्ड समय- 
समय पर उद्योग के लिए संरक्षण के प्रश्न पर विचार करने को निश्चित उद्देश्य के 
लिए विशेषज्ञों द्वारा नियोजित-होते रहना था। अक्पर यह बोर्ड एक प्रधान और दो 
सदस्यों का होना था। यह उद्योग के स्थान पर जाकर उद्योग की स्थि की विस्तृत जांच 
करता था। समिति को मुख्यतः यह विचार करना होता था कि संरक्षण की स्वीकृति के 
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लिए दी गई शर्तें उद्योग ने प्री की थी या नहों। सब बातों कीं जांच करते के बाद. 
यह सरकार को संरक्षणकी अवधि और उपाय की सिफारिश करता था। संरक्षण की 
समाप्ति पर टैरिफ बोडे को पुनः उस मामले की देख-रेख करने को कहा जाता था। 
संक्षेप में, संरक्षरण का सिद्धान्त लागू करना इसी समिति पर निभर करता था ४ 
पहला टैरिफ बोर्ड, १९२४ में लोहे और इस्पात के उद्योग के सम्बन्ध में बना था ओर 
और अंतिम १९३९ में रेशम उद्योग के लिए नियत किया गया था | 

१०. विवेकपूर्ण संरक्षण । अनेक प्रमुख उद्योगों को संरक्षण दिये गये। हम 
उन पर क्रमश: विचार करेंगे : 

(१) लोहा और इस्पात--१९१४ के युद्ध की समाप्ति के बाद, इस उंद्योग 
को विदेशों से कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा और उसे भारी हानि सहन 
करनी पड़ी । १९२४ में इसका मामला टैरिफ बोर्ड के सामने पेश किया गया । जांच 
करने पर उसे मालूम हुआ कि कुछ ही वर्षों में भारत को अपनी घरेलू आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए अन्य दंशों जैसी कम कीमत पर पर्याप्त छोह्ा और इस्पात के उत्पादन 
योग्य बनाया जा सकता हैँ। इस्पात की आयात की कीमत ओर भारत में उसकी उचित 
विक्रय की कीमत के अँतर को फिलहाल पाटने के लिए टैरिफ बोर्ड ने ३० रुपये से 
लकर ४५ रु० तक प्रति टन के हिसाब से ३ वर्ष के लिए कर लगाने की सिफारिश 
की | समय-समय पर उद्योग की स्थिति के विषय में जांच-पड़ताल की जाती थी। 
१९३३ में संरक्षण की अवधि सात वर्ष के लिए अर्थातू, १९४१ तक, भओोर बढ़ा दी 
गई । उस समय टाटा कम्पनी ने विश्वास दिलाया था कि तब वह संरक्षण वापिस 
लेने जैसी “सब घटनाओं का मुकाबला” करने की स्थिति में होंगे। १९४७ की अंतिम 
जांच के समय, उद्योग ने संरक्षण जारी रखने पर बल नहीं दिया और वह हटा लिया 
गया। इस प्रकार इस उद्योग॑ ने २३ वर्ष तक संरक्षण का उपयोग किया। 

इस संरक्षण के फलस्वरूप, चाहे यह अवरोवबक था, भारत के छोहे ओर इस्पात 
के उद्योग ने तीब्रगति से उन्नति की है ओर सरक्षण-प्रदाव का सत्य उपयाग किया है । 
आज यही उद्योग उत्पाद कर की एक वहूद्‌ राशि देता है, जो राजकोष की बड़ी खाई 
को पाटने वाली है । इस प्रकार इसने १९३९-४० में ३७२ लाख रुपये से कम नहीं 
दिया होगा । भोवता पर उत्पाद के प्रगतिशील मूल्यों के कारण किसी प्रकार का अति- 
रिक्त बोझा नहीं पड़ा और दूसरी ओर टाटा कम्पनी के मजदूरों को अपने स्तर के 
अनुसार जीवन-सम्बन्धी संब सुख-सुविधाएं प्राप्त हें। 

१९४८ में, इंजिनियरिंग उद्योग ने २,१३,००० व्यक्तियों को रोजगार दिया 
था । इसकी प्रगति निम्न आंकड़ों से परखी जा सकती है :--- 


तांलिका * १ 
, भारत में पूर्ण इस्पात का उत्पाद 
वाबषिक औसत हजार टनों में 
१९२९ ८४२ १९४७ ८९३ २९४८ ९२९ 
१९४५ १००२ १९४८ ८५५ १९४९ ९९२ 


का आंकड़े प्रकट करते हें कि विभाजन के बाद इस्पात का उत्पाद नीचे गया 
है। मिले अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकी । कोयले की कमी, श्रम सम्बन्धी 
कष्ट और यातायात की कठिताइयां बाधक थों । इसके अतिरिवत निपुण कारीगरों की 
भी कमी थी | 
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(२) सूती वस्त्र उद्योग--भारत में वस्त्र-उद्योग बहुत पुराना है और उसे किसी 
भी दशा में “शिशु-उद्योग” नहीं कहा जा सकता । किन्तु अत्यधिक पूँजीकरण, सूत के तार 
में चीन के व्यापार की क्षति, मजदू री का ऊंचा दाम, ईंधन के ऊंचे दाम सरीखे कारणों 
से बीसवीं सदी के मध्य में बम्बई के उद्योग भारी कठिनाई में पड़ गए थे । १९२६ में: 
यह मामला टेरिफ बोर्ड के समक्ष पेश हुआ, जिसने निम्न आधार पर सिफारिश को: 

(क) १९२३ से जापानी येन (जापानी मुद्रा) अपने २७ पेंस की विनिमय 
कीमत से बुरी तरह गिर रहा था । वस्तुत:, १९३५ में वह ?४ पैंस तक नीचे चला गया | 
इस गिरावट ने भारत को जापानी वस्त्र के निर्यात में भारी सहायता दी । 

(ख) जापानी मिले डबल शिफ्ट (रात-दिन) के तरीके पर काम करती थीं । 
यद्यपि जापान में कपड़े के मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी, वह भारत से कुछ ही 
अधिक थी, तथापि उनको प्रति मजदूर की उत्पत्ति कहों अधिक थी । 

(ग) यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग था। इसमें ४२ करोड़: 
रु० की पूंजी लगी«हुई थी, और १९२६ में साढ़े चार लाख मजदूरों को रोजगार मिला 
हुआ था। इसलिए इस उद्योग को संरक्षण को आवश्यकता थी। 

(घ) जापान ने अपने उद्योग का यंत्रीकरण कर लिया था, जबकि भारतीय 
उद्योग को विश्व की मन्दी ने ब्ररी तरह कुचल दिया था । 

तदनुसार, टेरिफ बोर्ड ने वस्त्र-उद्योग को पहले से कहीं अधिक संरक्षण प्रदान 
करने की सिफारिश की । उदाहरण के लिए, दोहरे कते और सादे सूत केतार पर मूल्य 
के अनुसार ६६% अथवा १३ आना प्रति पांड (दोनों में जो अधिक हो) कर लगाया 
गया । और असली अंग्रेजी माल पर मूल्य के अनुसार २५% ओर अंग्रेजी इतर माल पर 
३१३% कर नियत किया गया | बाद में जापान द्वारा विनिमय में अवमल्यत पर 
ब्रिटिश इतर कपड़े पर मूल्य के अनुसार २५% कर बढ़ा दिया गया । ब्रिटिश-वस्तुओं 
पर न्यून-करों के कारण अंग्रेजों को निश्चित लाभ होना था। फलस्वरूप, उन्होंने जापान ' 
की कीमत पर भारतीय बाजार का आंशिक लाभ उठाया । 

इस संरक्षण के कारण, यद्यपि यह द्विमुखी और सस्तेपन के लिए नितान्‍्त विरोधी 
कार्यवाही थी और किसी प्रगतिपूर्ण उद्देश्य के छिए नहीं थी, तथापि भारतीय वस्त्र-उद्योग. 
को इससे भारी लाभ हुआ, जेस। कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :--- 


तालिका २* 
दोहरा और सादा सृत मिलियन पोडों में । कपड़ा गजों में 
वर्ष भारत आयात | भारत आयात 
१९२६-२७ ८०७ ४९. | २,२५८ १,७८८ . 
१९३८-३९ १३०३ ३६ | ४२६९ ६४७ 


निम्न तालिका हाल ही के वर्षों में कुल उत्पाद और उसके निर्यात और आयात 
को प्रकट करती है। निर्यात तीत्र गति से बढ़ रही है और आयात में धीरे-धीरे न्यूनता . 
हो रही हैं । 
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4, 88960780708&) &]05607805 07 [709]9. 


३३६ भारतीय अथंजास्त्र 


तालिका ३ 
निर्मित वस्तुओं का उत्पाद और नियत* 
“वर्ष सूत कपड़ा निर्यात आयात 
कपड़ा कपड़ा 
(मिलियन (मिलियन (मिलियन (मिलियन 
पौडों में) गजों में) गजों में) गजों में) 
४९३९ १,२६३ ४,११६ १९२१ दर 
१९४९ १,३३० ३,८०५ ४६८ श्र 
82 १५९५७ ३,६१४ १,११६ ७ 


(३) खाँड उद्योग--गत्ना भारतीय पौवा है और यह भारत से दुनिया भर में 
फेल गया है और इतने पर भी विदेशी सफेद चीनी ने भारत में दृढ़तापुवक अपने पाँव 
जमा लिये थे और १९३१-३२ में ५॥ लाख टन खांड आयात की गयी थी । दरिफ बोडे 
यह मान गया था कि इस उद्योग ने 'त्रिगुणी-सूत्र” की सब शर्तों को पूरा किया है और 
उसने सवा सात रुपये प्रति हंडरवेट का संरक्षण प्रदान किया। आथिक-संकट के कारण 
सितम्बर १९३१ में इस दर में २५%, के आधिक्य की वृद्धि कर दी गई और इस प्रकार 
आयात कर में यह वृद्धि ९ रु. १ आ. प्रति हंडरवेट की हो गयी। 


संरक्षण की स्वीकृति से खांड उद्योग में भारी क्रान्ति हो गयी ओर कुछ ही समय 
में यही नहीं कि भारत खांड-विषयक अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बन 
'गया, प्रत्युत उसके पास निर्यात के लिए भी अतिरिक्त बच गया। सरकार से अधिक 
उत्पाद को रोकने और अयोग्य कारखानों को उखाड़ देने के लिए उत्पाद कर लगा दिया, 
और उसके साथ ही संरक्षण कर में भी उतनी ही वृद्धि कर दी गयी । इस प्रकार १९३४ 
में संरक्षण कर के ७ रु. १२ भाने प्रति हंडरवेट करके साथ ही १ र० ५ आने का उत्पाद-कर 
'लगा कर कुल-आयात कर ९ रु. १ आना कर दिया गया । यह फरवरी १९३७ तक रहा, 
जबकि संरक्षण-कर में न्यूनता करके ७ रु. १२ आने प्रति हंडरवेट कर दिया गया और 
'उसके साथ ही २ रु प्राति हुडरवेट का राजस्व कर लगाया गया। १९ र० ४ आने का 
कुल आय कर अप्रैल १९३९ तक रहा, जबकि संरक्षण कर में अधिक न्यूनता करके 
६ रु. १२ आने कर दिया गया, जिसके अर्थ यह थे कि कुल आयात कर ८ रु, १२ आने 
प्रति हंडरवेट हो गया। संरक्षण की यह कार्यवाही अप्रैल १९४९ से माच॑ १९५० तक 
'पुनः: चाल की गयी, और उपरान्त संरक्षण कर हटा दिया गया। 

संरक्षण के फलरूप इस उद्योग ने उल्लेखनीय उन्नति की है । वस्तुतः. ऐसी गति- 
शील उन्नति के बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं। और यह प्रगति मन्दी के वर्षों में भी जारी 
रही, जबकि भारतीय उद्योग में खांड ही केवल एक चमकता सितारा था । यह गणना की' 
गई हैं कि १९३५-३६ में गच्ने, गुड़, खांड के उत्पाद में छगे हुए १३१ लाख मजदूरों में से 
कम-सें-कम २५ लाख नये थे और उनमें अन्य २५ लाख ऐसे थे, जिन्हें सं रक्षण के कारण 
रोजगार मिला था । इस उद्योग ने जो उन्नति की है, वह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है 
कि १९३२ और १९३९ के बीच ३२ से बढ़ कर कारखानों की संख्या १३९ हो गयी हे, 
खांड का उत्पाद ४७ लाख टन से बढ़ कर ७'७ लाख टन हो गया है, जब कि आयात, 
५-३ लाख टन से गिर कर केवल ३२ हजार टव रह गई है । 
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भारतीय राजकर नीति ३२७ 


कुछ वर्षों में खांड का उत्पाद इस प्रकार हुआ :-- 
खांड का उत्पाद (हजार टवों में) 
१९३८ अर १९५० ९०, २७ 
६९४९ १०,४८४ १९५१ १२,०० के लगभग 
इसकी अनेक त्रुटियों के बावजूद भोक्‍्ता पर इस का भारी बोझा नहीं पड़ा और 
हु उद्योग फूला-फला है । 

(४) कागज और गद्ट का उद्योग--१९ १४-१८ की लड़ाई ने इस उद्योग को 
विदेशी प्रतिद्वंद्विता से कचित मृक्तित दी थी । किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद योरोप के 
देशों से पनः भयंकर प्रतिद्वंद्विता आरम्भ हो गयी । इसलिए, १९२४ में उद्योग ने संरक्षण 
के लिए आवेदन किया। यह पता लगा है कि सबाई-घास (8909-(57'888 ) बहुत 
महंगी है, और इस विदेशी प्रतिद्वंद्विता का मकाबला होना मश्किल है । जो भी हो, बांस 
का गद्य पर्याप्त भी है और सस्ता भी है और बांस के बने कागज का भविष्य भी उज्ज्वरू 
है, खासकर इसलिए कि योरोप में गहेदार लकड़ी की भारी कमी होती जा रही है । 
तदनसार, लिखने और छापने के कागज में एक आता पड की दर से संरक्षण प्रदान किया 
गया। पैकिंग के कागज को सं रक्षण नहीं दिया गया था, क्योंकि यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता था, कि भारत में इसके उत्पाद को स्वाभाविक सुविवाएं हें। इसी प्रकार, 
न्यूजबत्रिट को भी छोड़ दिया गया था। उपरान्त (१९३५ में) लकड़ी के गृह के बने 
कागज की आयात पर ४५ रु. प्रतिटन का कर लगा दिया गया, ताकि भारत मे बांस 
के गद्े का प्रयोग करने का उत्साह बढ़े । १९३९ में संरक्षण की अर्वाव तीन वर्ष और 
बढ़ा दो गयी, कित्तु आयात किये गृददे (00 ) का कर मूल्य के अनुसार २५ रु. कम कर 
दिया गया। संरक्षण इस आधार पर जारी रखा गयाथा कि इप से प्रगति हुई है और 
इसे वापिस लेना नयी मिलों के लिए घातक होगा । १९४७ में यह प्रश्न पुनः बोर्ड के 
सामने रखा गया और संरक्षण हटा लिया गया। 

संरक्षण के अधीन इच्त उद्योग ने पर्याप्त उन्नति की है। १९२५ में ९ मिलों 
की संख्या से बढ़ कर १९४८ में १६ हो गयी और उसी कार में २० हजार टन की 
निकासी की अपेक्षा निकासी एक लाख टन हो गयी। मिलों की निर्धारित शक्ति १ लाख 
३६ हजार टन की है, और लिखने और छपने के कागज के लिए इस उत्पाद शक्ति 
को देश की मांग के अनुप्तार पर्वाप्त समझा जाता हैं । 

(५) दियासलाई उद्योग--१९२२ तक भारत पूर्गतया विदेशी दियासलाई पर 
आश्ित था, जबकि प्रति गुर्त पर १८ रु. का भारी राजस्व-कर (मूल्य के अनुसार १०० 
प्रतिशत से भी अधिक) दियासलाई की आयात पर ऊूगाया गया। इस कर के आश्रय की 
पृष्ठ-भूमि में कुछेक़ छोटे-छोटे कारखातों का जन्म हुआ था । 

जापान और स्वीडन के बीव भारतीय बाजार के लिए संवष हो रहा था। इस 
संघर्ष में स्वीडिश मेच कम्पनी सफरहू रही और इसने भारतीय तट-कर की दीवार को 
फांद कर वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी के नाम से (विमको--५४7]7750) १९२४ और 
१९२६ के बीच भारत में अपनी फंक्ट्रो आरम्भ कर दी। १९२६ में यह मामला टरिफ 
बोड के सामने उपस्थित किया गया और उसने १ रु. ८ आने प्रति गर्त के राजस्व- 
कर को संरक्षण-कर में बदल देवे की सिफारिश की, और सरकार ने मंजरी दे दी । 
दुर्भाग्य से इस संरक्षण-क्र की सहायता से स्वीडिश टस्ट ने भारतीय बाजार पर अपना 
अधिकार जमा लिया। यह टस्ट दुनिया को दियास लाई सम्बन्धी आवश्यकता का ७० 


३३८ भारतीय अथंज्यास्त्र 


प्रतिशत पूर्ण करता था। इस टुस्ट का विश्व भर में प्रसार था। इसने यहां तक कि 
जर्मन दियासलाई उद्योग पर भी एक सहायक कम्पनी के सहारे अधिकार कर लिया था । 
कम्पनी अपने भारतीय प्रतिद्वंद्वियों को खदेड़ देने के लिए अपना माल बेचने वालों को 
बट्ठे देती थी, कमीशन देती थी, ओर इनाम देती थी । इस प्रकार छोटे-छोटे कारखाने 
या तो समाप्त हो चुके थे अथवा उनकी पूंजी को क्रय करके उन पर अधिकार कर 
लिया गया था । फलरूप, उसकी उत्पत्ति में विस्तृत वृद्धि हुई और भारतीय 
उत्पादन में हास हुआ । इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद, टेरिफ बोड ने स्वीडिश कम्पनों 
के यांत्रिक कृत्यों पर रोक लगाने की कोई सिफारिश नहीं को थी | इस प्रकार, १९४८ 
में विमको के ५ कारखानों का उत्पादन १८ मिलियन गुर्स हो गया, जब कि भारतीय 
कम्पनियों द्वारा लगभग २०० कारखानों को उत्पत्ति ७९ मिलियन गुर्स थी । 
यह प्रस्ताव किया गया हैं कि स्वीडिश संघ का एकाधिकार भंग कर देना 
चाहिए और एक कमेटी नियत की जाय, जो भारतीय उद्योग कानून में ऐसे विकल्प की 
तजवीज करे, जो अनुचित व्यापार के तरीकों को कानून-विरुद्ध ठहराये और केवल पूंजी. 
का ही भारतीय-करण न करके उस पर अधिका र भी कर छे। 
इस उद्योग को वर्तमान दशा निम्न तालिका में चित्रित को गई हें :-- 


तालिका ४ 
दियासलाई--उत्पत्ति और आवात 
(सिलियन गुर्सो में) 


वर्ष भारतीय उत्पत्ति आयात 
१९३२-३३ ६, १४ 
१९३८-२९ २१ १,२५६ 
रे २६ श 
१९५० २६ ह ० 


(६) नसक उद्योग--सन्‌ २० के वर्षों में भारत के पूर्वी प्रान्‍्त नमक का 
उत्पाद नहीं कर सके थे। सरकार का मत था कि भारत में इतना नमक नहीं बनाया 
जा सकता, जो पूर्वी जिलों की आवश्यकता की पूति कर सके । सरकार ने विधान-सभा 
में गरमागरम बहस के बाद यह प्रश्न टरिक बोर्ड को सपा था और उसे यह सूचना 
देने क। आदेश किया था कि विदेशों से नमक्त की आयात करने बाले क्षेत्रों के लिए 
भारत में ही नमक के उत्पाद को प्रोत्साहत प्रदान करना उचित है या नहीं । 

बोर्ड ने १९३० में रिपोर्ट दो कि भारतीय आवश्तकताओं की पूरति के छिए 
इस उद्योग की उन्नति की जा सकती है; उस समय, अदत, भारत का एक हिस्सा था । 
उसने भी बाजारों कीमतों को स्थिर रखते के लिए मार्केटेग बोई को स्थापना की 
सिफारिश को | तदनूसार १९३१ में, साल्ट सर्वे कमेटी (नमक पर्ववेक्षण समिति) की 
सिफारिशों के बाद, सरकार ने एक वर्ष के लिए सवा रुपया! प्रतिमन के राजस्व-कर के 
साथ ही सब नमक-आयातों पर (अदन से आने वाले को छोड़ कर )४।॥ आने प्रति मन का 
अतिरिक्त कर लगा दिया और उसमे उत्पाद-कर के अवृरूप बना दिया | इस कर से इस 
उद्योग में दीवतापूर्वक प्रगति हुईं। उपरान्त, यह कर और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया 
गया । १९३२ में, भारत और अदन के बीच कीमतों पर भयंकर संबर्ष हुआ | फलत: 
१०३०५ में आन्तरिक प्रतिद्वंद्विता को दूर करने और कीमें स्थिर रखने के लिए एक' 
साल्ट मार्क टिंग बोड (नमक क्रप समिति) की स्थापना की गई । क्‍ 


भारतीय राजकर नीति ३३९ 


तब से लेकर भारत में नमक निर्माण क्रमशः उन्नति कर रहा है। यह उद्योग इस- 
लिए प्रगति कर रहा है, कि औद्योगिक उहेश्यों के लिए अधिकाधिक नमक की खपत 
हो रही है। इस कारण, हम इस नतीजे पर पहुंचते हें कि नमक को संरक्षण को आव- 
इ्यकता नहीं। दूसरी ओर, वह रासायनिक उद्योग है, जो नमक का कच्चे माल की 
तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जिप्ते उन्नति के लिए संरक्षण की दरकार है । भारत 
में नमक का उत्पाद निम्न तालिक़ा में दर्वाया गया है :--- 
नमक उत्पाद (मिलिप्न पौंडों मे ) 


१९३९ ढद्‌ 
री र, णज्द्‌ 
१९५० ७१ 


(७) छोटे-छोटे उद्योग--कऊुछेक छोटे-छोटे उद्योग भी थे, जिन्होंने फिस्क्रक 
कभीशन को शर्तों को पूरा किया था ओर उउ्हें संरक्षण प्रदात किया गया था अथांत्‌ 
मेगनेशियम वलाराईड, प्लाईवुड, चाय के बक्सों ओर सोने की तारकशी के उद्योगों को । 
फलरूप इन उद्योगों ने भी उन्नति की । 

मलाया और थाईलेंड से मद्रास के लिए टूटे चावलों की आयात पर १५ आने 
प्रतिमन का कर लगाया गया । यही नहीं कि मद्रास खाद्य-विषयक अपनी आत्म-निर्भे- 
रता को खो रहा था, बल्कि किसानां को भी भारो आघात सहता पड़ा था। गिरतो 
हुई कोमतों के दिनों में विदेशों आयात पर २२० प्रति हंडरवेट की कस्टम ड्यूटों 
(आगम शुल्क) द्वारा गेहूं को भी सहायता दी गई थी। 

११. जिन उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया । हमने उन उद्योगों पर विचार 
किया है, जिन्हें संरक्षण दिया गया था। अब हम उन उद्योगों पर विचार करेंगे, 
जिनके लिए या तो टैरिफ बोर्ड ने पिफारिंश नहां की थी, अथवा जिन्हें सरकार ने 
इन्कार कर दिया था। वह थे :--( १) भारी रसायन; (२) तेल; (३) कोयला; 
(४) सीमेंट और (५) शीक्षा । 

(१) हेवी कमिकल इंडस्ट्रीज (भारी रासायनिक उद्योग )--इस उद्योग को 
अक्टूबर १९३१ से मार्च १९३३ तक १८ मास के लिए संरक्षण दिया गया था, किन्तु 
किल्हों प्रत्यक्ष कारणों के बिना ही अनन्तर उसे बंचित कर दिया गया । 

भारी रसायन दो प्रकार के होते हें ::- (क) तेजाब--गंधक, नमक और शोरा 
और इन के आधार पर बने मिश्रण, तथा (ख) सोडा, कास्टिक सोडा, प्तोडियम सल्फा- 
ईड, जिक क्लोराईड, आदि। दूसरे वर्ग के रसायन अभी भारत में बनने आरम्भ नहीं 
हुए, किन्तु पहले वर्ग के रसायन प्रथम विश्व-युद्ध में बनने लगे थे। जो भो हो, उत्पाद 
के कारखाने छोटे थे और उत्पाद का मूल्य ऊँचा था। विदेशी प्रतिद्वन्द्िता और विनि- 
मय की चढ़ी दरों के कारण इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 

इस पर यह प्रइन देरिफ बोर्ड को सौंपा गया, जिसने पता किया कि रसायन 
उद्योग के उत्पादों को भारत के अधिकांश उद्योगों के लिए अत्यावश्यकता है, अर्थात 
वस्त्र उद्योग के लिए, कागज उद्योग, शीशे और चीनी मिट्टो के उद्योग, साबुन उद्योग, 
नकली रेशम के उद्योग, पेंट और वानिश उद्योग तथा अन्यों के लिए । यही नहों कि 
यह मूल उद्योग हैं, प्रत्यूत रसायन उद्योग राष्ट्रीय रक्षा के लिए भी अत्याज्य हैं, क्योंकि 
गन्धक और शोरे के तेजाब बाहूद के निर्माणार्थ मूलतः दरकार होते हैं। इनके अति- 
रिक्त, खादों के निर्माण के लिए, जैसे सुपरफासफेट्स और अमोनिया सल्फट की (नमक 
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और नौसादर) धान, गन्ने, रबड़ और चाय की पेदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक 
उत्पादों की अत्यावश्यकता है । 

बोर्ड ने सिफारिश की (क) वर्तमान मूल्प के अनुसार राजस्व-कर विशेष' 
संरक्षण करों में बदऊे जाँय, (ख) १८ रु० प्रति टन की सरकारी सहायता सुपरफास- 
फेट्स पर, जितका खाद के रूप में उपयोग होता है, दी जाय और (ग) रेलों के किराये- 
भाड़े में कमी की जाय। 

सरकार ने इस समस्या को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से नहीं देखा और अनुरोध 

किया कि संरक्षण नहीं दिया जा सकता । क्योंकि गन्धक का अभाव है, किन्तु विधान- 
सभा और जनता के भारी दबाव के बाद १८ मास के लिए संरक्षण दिया गया और 
अनन्तर, इस क्षीण आधार पर कि संघ-निर्माण असंभव्र जान पड़ता है और यह उद्योग 
अभी पूरी तरह उन्नत नहीं हुआ, संरक्षण को बन्द कर दिया गया। 


(२) तेल उद्योग--१९२८ में, धर्मा शैल ग्रप और स्टेंड्ड आइल कम्पनी के 
बीच दरों के विषय में संघर्ष चल रहा था। उस समय बर्मा भारत का एक भाग था। 
और अटक आइल अम्पनी भी बर्मा-दल में शामिल थी। जो भी हो, भारत में मिट्टी का 
तेल स्टेंडड आइल कम्पवी द्वारा दुनिया की साम्य-कीमतों से नीचे बिक रहा था। 


जांच करने पर टैरिफ बोर्ड को पता लगा कि कीमतों का संघर्ष बर्गा शैल दल 
ने शुद्ध किया था और एशियाटिक पैट्रोलियम कम्पनी ने विश्वास दिलाया था कि उन्हें 
जो हानि होगी, उप्तकी पूति कम्पती कर देगी । उद्देश्य यह था, “अच्छी से अच्छी कीमत 
जो मिल सके, उसे वसूल न करना, बल्कि ऐसी कीमतों को चलाना, जो अपना उद्देश्य 
पूरा कर सकें, ताकि स्टेंडडे आइल कम्पनी बाध्य होकर समझौता करे।” इसप्त प्रकार 
यह स्पप्ट था, “संरक्षण इसलिए मांगा गया था कि वह स्वतः कीमत-संघर्ष को धत 
दे सके और स्टंडडे आइल कम्पनी की लड़ाई का बोझा मिट्टी के तेल की खपत करने 
वाले भारतीय भोक्‍ताओं पर सरक जाय ।”*१ दर-संघर्ष भारतीय भोकताओं के लिए 
न तो वर्तमान में अहितकर था और न ही भविष्य में। फलत:ः बोर्ड और उसके साथ' 
ही सरकार ने “स्थानीय” उद्योग को रक्षा देने से इंकार कर दिया । 


(३) कोयला उद्योग--जूट, कपास, लोहा और इस्पात सरीखे अनेक महत्व- 
पूर्ण उद्योग कोयले पर आश्रित हैं। यह एक मौलिक उद्योग है। किन्तु रेलें कोयले की 
सब से अधिक खपत करने वाली हैँ। जो भी हो, उनकी निजी कोयले की खातों हें 
और वह क यडे के बाजार में तभी प्रवेश करती हैं, जब कौमतें बहुत नी वी हों । इस 
प्रकार, कभी ही ऐसा होता है कि वह बाजार का लाभ उठा सकते की स्थिति में हों । 
१९२६ में, जब ठेरिफ बोर्ड से कोयला उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में कहा गया, 
तो यह उद्योग कठिन स्थिति में था। भारत में बेगनों की कमो और ऊँचे भाड़ों के 
कारण सरकारी सहायता-प्राप्त अफ्रीका के कोयले ने बम्बई और कराची से भारतीय 
कोयले को खदिड़ दिया था । इस प्रकार, भारतीय कोयले को भोषण विनाश का सामना 
करना पड़ा था। | 

टेरिफ बोर्ड ने निर्गय किया कि रक्षात्मक-कर की आवहपकता नहीं, क्योंकि 
उद्योग की भावी प्रगति संरक्षण पर आश्रित नहीं । उसकी युक्षित थी कि उद्योग की 
कठिनाई का कारग आवश्यकता से अधिक उन्नत होना है । टैरिफ बोर्ड की अल्प संल्या 
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तन सिफारिश की थी कि दक्षिग अक्रीका के कोयले पर डेह़ रुपये का प्रतिरोधी कर 
लगाया जाय, किन्तु बहुसंख्या ने इस आधार पर इससे भी इन्कार कर दिया कि इस 
प्रकार के कर से बदले की भावना उत्पन्न होगी । सरकार बहुमत के साथ सहमत 
थी और उसने सहायता से इंकार कर दिया । 


(४) सीमेंट उद्योग--१९२४ में, आन्तरिक और ब्रिटिश प्रतिद्वंद्िता से सीमेंद 
उद्योग विनाश के किनारे पहुँच गया था । बन्दर-स्थित नगरों में ब्रिटिश प्रतिद्वंद्विता 
तो और भी जोरों पर थी । यद्यपि ब्रिटिश सीमेंट भारतीय की अपेक्षा कोई बढ़िया तो 
था नहीं, तथापि भारतीय भोक्‍ताओं को ब्रिटिश-उत्पाद के लिए विशेष दिलचस्पी थी। 
इसके अतिरिक्त, उत्तरी फैक्ट्रियों से समुद्र-तट पर स्थित नगरों तक का रेऊ-भाड़ा भी 
भारतीय जिनस के लिए एक बाधा थी । जांच करने पर देखा गया कि इन नगरों 
की खपत भारत को सीमेंट की कुछ खपत से आधी से अधिक है । 


टेरिफ बोर्ड ने उद्योग के भविष्य ओर उसकी संरक्षण की मांग पर विचार 
किया । वह इस प्ररिणाम पर पहुँचा कि भारत सीमेंट उत्पाद को सभी स्वाभाविक 
सुविधाओं से सम्पन्न है । भारत में उपयुक्त गुणवाली मिट्टी और चूने का पत्थर 
पर्याप्त मात्रा में है । यहाँ खड़िया मिद्ठी भी पैदा होती हे जो एक अन्य कच्चा पदार्थ 
इसके लिए आवश्यक है। श्रम भी यहां बहुत है और इसके बनाने के ढंग में 
बहुत कारीगरो की भो आवश्यकता नहीं होती । किल्तू बोर्ड इस निश्चय पर पहुंचा 
किसंरक्षण-कर भारतीय सीमेंट उद्योग के लिए सहायक नहीं होंगे, क्योंकि “आतन्तरिक' 
विनाशका री संवर्ष विद्यमान है । उसने संकोच के साथ तडवर्ती या उसके आसपास के 
नगरों तक जाने वाले सीमेंट के लिए सरकारी सहायता की सिफारिश को ओर सीमेंट 
की आयात पर मूल्य के अनूसार तदनुरूप कीमत के कर की जगह ९ रु» प्रति टन के 
विशिष्ट कर की सिफारिश को । बोर्ड ने इस क्रम में यह शर्ते भी रखी कि सरकार 
तब तक कोई सरकारी सहायता प्रदान न करे, जबतक उसे यह निश्चय न हो ज।य 
कि ऐसी सहायता भारतीय सीमेंट की कीमतें नहीं गिरायेगी । 

सरकार ने स्वभावतः इन शर्तों वाली तजवीजों को मानने से इंकार कर दिया। 
किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि १९२४ में जब टंरिफ बोडड ने जांच की थी, तो “सीमेंट 
उद्योग को किसी भी अन्य उद्योग की तरह संरक्षण का अधिकार था, क्योंकि उसने सभी 
अनिवार्य शर्तों को पूरा किया था।” संरक्षण अस्वीकार होने के तत्काछ ही बाद तीन 
कम्पनियां दिवालिया हो गईं । यदि उद्योग ने अपने को पहले से इंडियन सीमेन्ट मैन्यफेक्च रिंग 
एसोसिएशन (१९२६) और अनन्तर एसोशिएटिड सोमेंट कम्पनीज लि० (१९३५) 
के रूपमें संगठित ना किया होता तो उसका विनाश हो गया होता । इसलिए, 
यह कहने में संकोच नहीं होता कि सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के इस उद्योग को 
संरक्षण प्रदान करने से इंकार करके “कुछ-कुछ दायित्वहीवता” का परिचय दिया । 


(५) शीशे का उद्योग । इस उद्योग का मामला १९३२ में टैरिफ बोड्ड के 
समक्ष गया । बोर्ड ने विर्णय किया कि सोडा एश के सिवा सब कच्चे पदार्थ भारत में 
उपलब्ध हैं । केवछ एक ही कमी है कि सोडा एश पर्यात मात्रा में यहां उपलब्ध नहीं 
है। इसका अभाव इसलिए नहीं कि सोडा एश बनाने के लिए मूलभूत पदार्थ नहीं 
मिलता, बल्कि इसलिए कि उस समय यह उद्योग ही विद्यमान नहीं था। आज तो इंपी- 
रियल कंमीकल इंडस्ट्रोज, टाटा कैमिकल्स और धरंगधरा कैमिकल्स सोडा एश' 
तैयार कर रहे हैं । 
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टेरिफ बोर्ड ने इस उद्योग के लिए संरक्षण की विफारिश इस आधार 
पर की थी कि भारत में सोडा एश बनाने के लिए उचित साधन मौजद हें । 
फलत: सरकार का इस आधार पर संरक्षणसे इंकार करना कि सोडा एश विदंशों 


से आयात किया जाता है, सर्वधा अनचित था । 
१२. विवेकपूर्ण संरक्षण नीति के परिणाम | इस नीति के कारण मुख्य 


लाभ इस प्रकार हुए :-- 
(१) उन रक्षा-हीन उद्योगों की तुलना में रक्षा-प्राप्त उद्योगों ने मंदी के 


समय में बेहतर स्थिति बनाये रखी । वस्तुतः, सन्‌ ३० की मंदी में संरक्षण-प्राप्त 


उद्योगों ने अपना विस्तार किया और अन्य उद्योग काफी संकुचित हुए । 
(२) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों ने १९२३ से पर्याप्त मात्रा में उन्नति की जेसे कि 


नोचे के आंकड़ों से यह प्रकट हो जाता हूँ :-- 
उत्पाद का क्रम (१९२२ से ५२) 
उद्याग १३२२). ३३ १०२ १९2९ १९४९४ १९५७४ 
इस्पात के टुकड़े (००० टनों में) | १३१ | प९१ १,०४२ १३३० ४१४ 
सूती कपड़ा (मिलि० गज) (१,७१४ (३,१७० ४,११६ [३,८०५ [३,६१४ 














दियासलाई (मिलि० गुसे ) हि हे गा २६ २६ 
कागज और गत्ता ( ००० टनों में) २४ | ४० | ६७ १०३२6 १०९ 
खाँड का गन्ना (००० टनों में) १५३ ९३१ [१,०१० [१,०३४ 





(३) संरक्षण ढ्वारा भारतीय आथिक स्थिति को भी जंसे-तेसे सहायता 
मिली। रासायनिक, तारें बनाने और कील बनानें जैसे अनेक नये उद्योगों का जन्म हुआ । 
(४) नये उद्योगों की स्थापना और पुरानों के विस्तार के फलस्वरूप इस देश के 
ग्ेगों को रोजगार मिलने की संख्या में भो महान्‌ वृद्धि हुई | इस प्रकार, यह देखा जाता 
हैं कि १९३१ में कारखातों में रोजगार पर लगे लोगों का संख्या १४ लाख थो, १९३९ में 
वृद्धि होकर १८ लाख हुई और १९५० में २४ छाख से भी अबिक हो गई । ह 
भारत में भोक्ता पर संरक्षण के बोझे के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है | इसमें 
संदेह नहीं कि संरक्षण में ऊंची कीमतों के रूप में कुछ बोझा अवश्य निहित हैँ । किन्तु यह 
बोझा संरक्षण की राशि और उस अवद्नि पर निर्भर करता हँ कि जिसके लिए वह स्वीकार 
किया जाता है । इप्त बोझे को नापने के लिए हमें संरक्षण करों की दरों और साथ ही राजस्व 
करों को दरों की तुलना करनी होगी बच्चर्ते कि संरक्षण न हो। हमें यह भी निश्चय करता 
होगा कि कितनी मात्रा में जिन्‍्स की आयात हुई, कितनी मात्रा घर में उत्पाद को गयी, और 
संरक्षण के पूर्व और उपरान्त आन्तरिक बाजार में उसकी क्या कीमत थी। इन आंकड़ों 
से संरक्षण-प्राप्त उद्योगों द्वारा होने वाली शुद्ध अतिरिक्त आय के रूप में राष्ट्र के लाभों 
की गणना कर सकते हैं । इस श॒द्ध आय में लाभ, अतिरिक्त मजूरियां, पूंजी का ब्याज 
और साथ ही सरकार को दिये जाने वाले टक्‍्प भी सम्मिलित हूँ । ऊपर के तथ्पों को ध्यान 
में ले आने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचते हें कि “अपने सीमित क्षेत्र के भीतर विवेक- 
पूर्ण संरक्षण कं, नीति ने उचित रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है और इत' मुख्य उद्योगों 
को संरक्षण-प्रदान करने से समाज' को जो सीधे और विक्ृत लाभ हुए हैं, उनका शेष 
भोकता के बोझे को नष्ट कर देता है। 
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१९४५ से संरक्षण-प्राप्त उद्योगों के नतीजे को सही-सही जान लेने का अभी समय 
नहीं हुआ। भारत में बहुमूल्य सामग्री को प्राप्त करने की कठिनाइयों और ऊंची मंजूरियों 
तथा म॒द्रा-विस्तार की कौमतों के फलुस्वहूप अन्य मंहगाइयों के कारण यह अनुमान किया 
जा सकता है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा यह बोझा अधिक हैं । जो भी हो, यह तो 2 
जा सकता है कि यदि विगत काल में दुनिया की परिस्थितियां अधिक अनुकूल होतीं, तो 
भारत की आर्थिक दशा वतंमान-जैसी त्रिशंकु रूप में न होती और उसके औद्योगिक 
स्थापन में वर्तमान-जैसी अनेक खाइयां दृष्टिगोचर न होतीं । 

१३. कया संरक्षण बोझ हे ? प्रायः यह कहा जाता है कि संरक्षण बहुत मंहगा हे 
और किसान उसके बोझे तले पिस रहा है। विश्लेषण करने पर पता रूगता हूँ कि संरक्षण- 
प्राप्त अधिकांश वस्तुएं ग्रामों में प्रवेश ही नहीं कर पातीं और शहरी क्षेत्रों के मध्यम तथा 
उच्च वर्ग में ही उनकी खपत हो जाती है । रेशम, बारीक वस्त्र, शराब, शीश का सामान, 
चीनीके बतंन,रंग-रोगन, घड़ियां और कटलरी आदि जैसी वस्तुएं आवश्यकताएँ नहीं हैँ और 
आमीण-घरों में उनका स्थान भी नहीं। न ही ग्रामवासी कागज, सफेद चीनी और इस्पात 
का अधिक उपयोग-क रते हैं। वस्त्रों पर लगाये गए कर कीमतों में कमी करने और विदेशी 
मुद्राओं में कीमतें घटाने के विरुद्ध सुरक्षा के लिए थे। सरकार ने केवल उस अनुचित 
लाभ को हटाया था कि जिसे भोक्‍ता निर्माता की कीमत पर ले रहा था। इसलिए, यह 
जनगण नहीं कि जो संरक्षण की कीमत देता है, प्रत्युत शिक्षित मध्यमवर्ग है, जो हमेशा 
से इसका समर्थन करता आया हैं। 


इन सबको छोडक र, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हें कि संरक्षण की नीति से, भले 
ही वह सम्पूर्ण न थी, हमें हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ है । बहुत बड़ी संख्या में लोगों 
को रोजगार मिला है । अतेक ऐसे साधनों का उपयोग किया गया है, जितकी ओर कभी 
ध्यान तक नहीं गया था । खांड-उद्योग ने संरक्षण के छाभों का अभूतपूर्व प्रमाण दिया है । 
कागज के लिए बांस के गृह्े का इसके बिना कभी भी उपयोग न हो पाता। वस्तुत:, देश की 
कुछ खपत में वृद्धि और साथ ही उप्तें राष्ट्रीय छाभांश से, चाहे वह थोड़ी ही हो, इन्कार 
नहीं किया जा सकता। 

१४. विवेकपर्ण संरक्षण की नीति की आलोचना। इस वत्तृस्थिति से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इस नीति ने भारत को कुछ उद्योगों की उन्नति करने के योग्य 
बनाया हैँ और कुछ को विनाश से बचाया है । लोहे, इस्पात, कपास, खांदइ और कागज 
के उद्योग इसके चिर-आभारी रहेंगे। 


किन्तु इस विवेकपूर्ण नीति को कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने आड़े हाथों 
भी लिया है ।* कुछ का कहना है कि यह सब विवेकपूर्ण ही था और संरक्षण नहीं 
था। श्री बो. पी. आदरकर के कथानुसार, “इसके द्वारा सरसरी सहायता की अपेक्षा 
कोई विशेष क्या प्रदाव नहीं की गई। भारतीय उद्योगों को ऐवी ईर्षापूर्ण और भेद- 
भाव पूर्ण सहायता मिली कि उनकी भावत्री प्रगति को उनके स्वाभाविक मार्ग पर छोड़ 
दिया गया ।” विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति ने भारतीय अर्थशास्त्रियों की आशा को 
पूर्ण नहीं किया और न ही उनमें विश्वाप्त उत्पन्न किया। भारत में जो कुछ अल्प-काल 
में इसके द्वारा प्राप्त हुआ, उसकी तुलना, रूस ओर जापान में होने वाले इसके प्रभावों 
4. ४३396 एकता & आपाडा-+-हवे परहाशंको 0760ए छाो00 80909) #9/978708 
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के साथ नहों की जा सकती । मुख्यतः, अब भी हमारा देश कृपि-प्रधान ही है, और 
औद्योगिक भारत का हमारा आदर्श अभी दूर हैं । ' 

वास्तविकता यह है कि संरक्षण-स्वीकृति की जो शर्ते रखी गईं थीं, वह बहुत 
ही कड़ी थीं । पहडी दों शर्तें तो अतुलनीय दृष्टिगोचर होती थीं। यदि एक उद्योग को 
सभी स्वभाविक लाभ प्राप्त हों, तो उसे संरक्षण की आवश्यकता ही चहीं होगी। 
तीसरी शर्ते तो केवल विवाद का ही विषय है और आयात तो अधिकांशतः व्यक्तिगत 
तत्व ही है। इससे आगे, उस उद्योग को व्यों संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, 
जिसका यदि अपने देश में तो बाजार नहीं, किनतू उसके निर्यात का बहुत-बड़ा बाजार 
हो । एक ऐसा उद्योग भी इसका अधिकारी हो सकता है, चाहे भले ही उसे कुछ 
कच्चे पदार्थों की आयात करनी पड़े। किन्तु ऐसे उद्योग इस योजना के अनुसार संरक्षण 
नहीं प्राप्त कर सकते। विदेशों में भी ऐसी शर्तों को पुरा कर सकने वाले अनेक 
उद्योग नहीं हैं अर यदि उन्हें भी ऐसा ही करने को कहा जाता तो वह कदापि उच्चत 
न हो पाते । इसके अतिरिक्त, यह नीति केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू हो सकती 
थी, जो पूर्व से ही विद्यमान हों । इसके द्वारा नये उद्योगों का निर्भाण ही नहीं हो 
सकता था। 

टैरिफ बोर्ड का विधान, संगठन, कृत्य और कार्यक्रम ऐसे नहीं थे, जिससे 
उद्योगों को प्रभावकारी और सामयिक सहायता मिल सकती। कार्यकारी वर्ग ने ही 
सदस्यों का चुनाव किया था और शर्तें भी उसी ने बनाई थों । इसके अतिरिक्त उनकी 
इच्छा पुनः नियत होने की भी होती थी। वह लोग, जो अफसराना चमक-दमक में 
रहते हैं, उनसे स्वतन्त्र दृष्टिकोण की आशा नहीं की जा सकती । इसके साथ ही उनके 
हाथ सांकेतिक शर्तों द्वारा भी कसे हुए थे। प्रत्येक उद्योग के लिए नया बोर्ड बनाया 
जाता था। इस प्रकार सदस्यों में अनुभव की तारतम्यता का अभाव हो जाता था। 

यह आपत्ति की गई है कि बोर्ड का दृष्टिकोण प्रायः अत्यधिक कनूती होता 
था और चूंकि उनकी इच्छा दोनों स्तरों को समान रखने की होती थी, इसलिए वह 
भारतीय उद्योग की आवश्यकता के प्रति सहानुभूति दिखाने में असफल रहे थे। १९२७ 
में इस्पात के उद्योग को संरक्षण देने के मामले में और १९३० में वस्त्र-उद्योग को 
संरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर शाही रियायत ([770674%] ?%७/8४७7७७ ) 
से सहज ही पता चलता हैँ कि विदेशी स्वार्थ उनके निर्णयों को प्रभावित करते थे। 
इसके अलावा, कार्यक्रम बहुत ही दीघ॑सूत्री था। देरिफ बोर्ड अपनी सुख-सुविधा के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था और सदरय अपनी सुविधानुसार रिपोर्ट तैयार 
करते थे और उसके बाद सरकार अपना समय«लेती थी । कभौ-कभी तो रिपोर्ट 
प्रकाशित होने में एक वर्ष लग जाता था। उपरान्त, सरकार अपने प्रस्तावों को रूप 
देने के लिए कुछ समय लेती थी और विधान सभा को भी कुछ समय की आवश्यकता 
होती ही थी । इस प्रकार की मंयर-गति वाली योजना से व्यावहारिक स्थिति का, जो 
जल्दी-जल्दी बदल जाती है, मुकाबला करने की आशा नहीं की जा सकती थी। संभव 
था कि उद्योग का अन्त ही हो रहा हो, किन्तु कोई भी सामयिक सहायता नहीं दी जा 
सकती थी। बहुत से मामलों पर यह बात घटती थी, “कि नीरो मौजों में पड़ा था, जबकि 
रोम में आग रूगी हुई थी।' अनेक मामलों में, टेरिफ्‌ बोर्ड की सिफारिशों को सरकार रह 
कर देती थी, यद्यपि उसे विज्ञ संस्था माना जाता था । समय-समय पर होने वाली जांचों 
से अनिश्चय की भावना बढ़ती थी। जब हमें यह स्मरण होता है कि सीमेंट, शीशे, 
कोयले, तेलों, ऊन और छापे की स्याही के उद्योगों को संरक्षण देने से इंकार किया गया 
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(२) जैसे और जब आवश्यकता हो, सरकार को ऐसे उपायों के विषय में परा- 
मर्श देना, जिनके द्वारा आंतरिक उत्पाद अत्यधिक किफायत के साथ प्राप्त किया 
'जा सके । 

(३) जैसे और जब सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर, देश में उत्पन्न हि गई 
जिन्‍्स के उत्पाद मूल्य की जांच करना और उसकी थोक, खुदरा अथवा अन्य कीमतों के 
“विषय में निश्चय करना, और उनके सम्बन्ध में सूचना देता । 

(४) जैसे और जब आवश्यकता हो कीमतें घटाने के विरुद्ध भारत के उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान करने के लिए सिफारिश करना । 

(५) जेप्ते और जब आवश्यक हो, विभिन्न वस्तुओं के मूल्यानुसार करों और 
'विदिष्ट करों और आयात-निर्यात करों और अन्य देशों को दी गई आयात-निर्यात-कर 
विषयक रियायतों के प्रभावों का अध्ययन करना। 

(६) जैसे और जब आवश्यक हो, संवों, ट्रस्टों, एकाथिकार और व्यापार 

सम्बन्धी अन्य रुकावटों के विषय में सूचता देता, जो उत्पाद पर रोक. लगाने या कीमतें 
चढ़ाने से संरक्षण-प्राप्त उद्योगों पर प्रभावित हो सकती हैं और ऐसे चलनों को रोकने के 
लिए उपायों और साधनों की तजवीज करना । 


(७) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों की प्रगति के विषय में, जेसे और जब आवश्यक 
हो, जांच द्वारा निरन्तर निगाह रखना, संरक्षण करों या अन्य स्वीकृत सहायता के साधनों 
के प्रभावों पर दृष्टि रखना, और सरकार को स्वीकृत सहायता या संरज्नण में सुधार की 
आवश्यकता या अनावश्यकता के सम्बन्ध में परामर्श देना; यह विश्वास करने के लिए 
कड़ी दृष्टि रखता कि संरक्षण की स्वीकृति की सस्बन्धित शर्तों का पूरा-पूरा पालन किया 
जा रहा है ओर रक्षित उद्योग योग्यतापर्वंक चलाये जा रहे हैं। 


बोर्ड को अनेक उद्योगों की जांच के लिए कहा गया था, जेैपे, प्लास्टिक की 
वस्तुओं, शीज्ञे की वस्तुओं, स्‍्लेटों ओर स्‍्लेटो पेंसिलों, मैगनीशियम क्छोराईड, रेशम, 
नकली रेशम, सोने और चांदी की तारों का उद्योग और खांड का उद्योग। बोड ने सूती 
वस्त्र और सूत, इस्पात और कागज की कीमतों की जांच की थी और संरक्षण हठाने की 
सिफारिश कोथी। १९५० में इस उद्योग में अशान्ति फेड़ी होने के कारण खांड उद्योग 
पर से संरश्नण हटा लेवे की तिफारिश'की गई थी । सरकार ने बोर्ड की सब सिफारिशों 
को स्वोकार कर लिया । 


टरिफ बोर्ड को सरकार ने जो नये कृत्य स॑पे थे, उनसे स्पष्ट था कि सरकार इस 
बात के लिए चिन्तित हे कि भोकताओं के हितों की रक्षा की जाय । बोर्ड साईकिलों, 
कास्टिक सोडा, ब्लोचिंग पाअऊडर और कैल्शियम क्डछोराईड के विषय में पुनः विचार 
कर रहा है। अन्य उद्योगों का परीक्षण भी होने जा रहा है । 


(ब) अ्रस्तावित आयात-निर्यात कर निर्मात्‌ सम्तति का ढांचा और कृत्य 
(१९५० )--राज-कर (फिस्कल) कमीशन ने भावी टैरिफ (आयात-निर्यात-कर) अधि- 
- कारी वर्ग के विषय में निम्न सिफारिशें की हैं :-- 
(१) टेरिफ कमीशन का दर्जा--भावी टेरिफ अधिकारीवर्ग को टैरिफ कमीशन 


का नाम देना चाहिए। यह अन्य देशों की भांति स्थायी संस्था होनी चाहिए। इस 
' अधिकारी-वर्ग को कानूनी रूप दें देता चाहिए। 
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(२) संगठनत--सभापति सहित इसके ५ सदस्य होंने चाहिएं। किन्तु, आवश्य- 
'कता होने पर, कानून में सात सदस्यों तक वृद्धि करते का अधिकार होवा चाहिए। 
आवश्यकता पड़ने पर विशेष उद्देश्य के लिए परामर्शदाता मिलाने का भी अधिकार होता 
च हिए। जो भी हो, फिप्कल कमीशन ने निश्चित रूप से प्रकट किया है कि टेरिफ 
कमीशन में क्षेत्रीय हितों के प्रतिनिधित्व को स्थान नहीं होता चाहिए । 

(३) कृश्य--कमीशन के क्ृत्यों के विषय में निम्त तजवीजें की गई हैं :-- 

अ) संरक्षण भौर राजस्व आयात-निर्यात करों से सम्बन्धित जांच करना। 
इनमें यह भी सम्मिलित होंगे :--- 

(क) संरक्षण के आवेदन-पत्रों की जांच, 

(ख) कथित कीमतें घटाने के मामलों की जांच, 

(ग) संरक्षण या राजस्व-करों की भिन्नता की जांच; 

(घ) व्यापार समझौतों के अधीन आयात-निर्यात कर सम्बन्धी रियायतों 
की जांच । हि 

नम्बर (क) और (घ) की साधारणत: जांच भारत सरकार द्वारा की जायगी । 
अन्य दो मदों में कमीझन स्वतः अपनी इच्छा से जांच कर सकेगी। 

(ब) देश की अर्थ-व्यवस्था पर संरक्षण के सामान्य प्रभावों ओर कीमतों से 
सम्बन्धित प्रश्नों की जांच करना । कमीशन इन जांचों को केवल. सरकार के आदेश 
'पर करेगी । 

(स) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों का परीक्षण--इप्त शीवंक के अबीव निम्न बातों 
की भी जांच होगी : संरक्षण-प्राप्त जिन्सों के मूल्य उत्पत्ति, गुग और उद्योगों के विस्तार 
की संभावना पर प्रभाव, सं रक्षण-प्राप्त उद्योगों के व्यापार पर लगाई गई रोक से सम्बन्बित 
प्रगति की जांच करना; संरक्षण-प्राप्त उद्योगों पर लादी गई विशिष्ट जिम्मेदारियों की 
जांच करना । यह तजबीज की गई है कि कमीशन समय-समय पर सरकार को परीक्षण 
की सूचना दिया करे; संरक्षण प्राप्त उद्योगों के कार्य करने के तीन वर्ष बाद ऐसी सूचना 
देना बेहतर होगा । 

(४) अधिकार--कमीशन अपने कृत्यों को योग्यतापूर्वक निभा सके, इस उद्देश्य 
से गवाहों को बुलाने और गवाहियां ले सकने के लिए उसे विशेष अधिकार दिये गए हूँ । 

(५) कर्मंचारीवर्ग--कमीशन के क्ृत्यों को पूर्ण करने के लिए स्थायी कर्मचारी- . 
वर्ग रखने की तजवीज की गई है। उस वर्ग में आथिक अनरसंधान, हिसाब-किताब और 
अबन्ब के लिए कुशल व्यक्ति रहेंगे। कमीशन का मत्रो सारे संगठत का केन्द्र होगा । यह 
भी तजबीज की गई है कि कमीशन की जांच सामान्यतः सार्वजनिक हुआ करेगी। 


निःक३--इससे भी आगे, यह तजबीज हैँकिजांच समाप्त होते ही देरिफ 
कमीशन अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सोंप दे और सरकार कमीशन की सिफा- 
'रिशों के अनुधार सामान्यतः: दो मास के भीतर अपना निर्णय करे । इस प्रकार, तात्कालिक 
निर्णय के महत्व को मान्यता दी गई है । यह भी तजब्रीज की गई है कि संरक्षण के 
अलावा, भारत में उद्योगों की प्रगति के लिए राजक र-रहित सहायता भी दी जानी चाहिए 
ओर सम्बन्धित अधिकारियों को दी गई सहायता के उयायों पर एक वक्‍ृतव्य टैरिफ कमी- 
आन को देना आवश्यक होगा । 

१७. भारत में भावी फिल्कल नीति। संरक्षण की नयी कल्पना--भविष्य में 
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अपने उद्योगों को उन्नत करने के सम्बन्ध में संरक्षण की नीति का आश्रय लेने के विषय 
में कोई भी मत-भेद नहीं है। जो भी हो, १९४९-५० की फिस्कक कमीशन ने किन्‍हीं: 
सिद्धान्तों का निर्माण किया है, जिनके अनुसार उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। 
यह सिद्धान्त १९२१ की फिस्कल कमीशन के विवेकपूर्ण संरक्षण के नियमों से भिन्न हें । 
इन सिद्धान्तों को भारत के नये विधान के अनुसार तैयार किया गया हैं, जिसका आदेश 
है कि देश में किसी भी रूप में बेकारी न रहे, सब स्वाभाविक साधनों का उपयोग किया 
जाय और उत्पाद के स्तर में प्रभतिशील वृद्धि होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त, कृषि 
उद्योगों, वस्त्र उद्योगों और सहकारिता के आधार पर छोटे स्तर के उद्योगों को उच्चेत 
करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिएं। उतके साथ ही परिप्कृत आथिक-दशा के साथ 
विस्तृत औद्योगीकरण भी होना चाहिए | तदनुसार, फिस्कल कमीशन ने निम्न सिफा- 
रिश की हैं :--- 
(१) कि रक्षा तथा अन्य सेना-उपयोगी उद्योगों का राष्ट्रीयता के नाते किसी 
भी कीमत पर संरक्षण होना चाहिए 
) कि आधारमलक उद्योगों के सम्बन्ध में, टरिफ बोडे संरक्षण के ढंग तथा 
अन्य शर्तों का निर्णय करेगा और साथ ही उन लगाई हुई शर्तों का समय-समय पर परी- 
क्षण करता रहेगा, और 
३) कि अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में, संरक्षण के लिए जो सिद्धान्त लागू किया 
जायगा, वह इस प्रकार होगा :-- 
“जिन आथिक लाभों से उद्योग संपन्न हो अथवा जो उसे उपलब्ध हो 
अथवा जो उत्तके उत्पाद की असली या सम्भावित कीमत हो, उसे दृष्टि में 
रखते हुए, और जिसके विषय में यह सम्भावना हो कि वह संरक्षण अथवा 
सहायता के बिना भी उचित समय के भीतर पर्याप्त प्रगति करने के योग्य हो 
जायगा और/अथवा यह एक ऐसा उद्योग है, जिसे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 
संरक्षण अथवा सहायता की स्वीकृति होनी चाहिए, ओर इस बात को दृष्टि 
में रखते हुए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों और ऐसे संरक्षण या सहायता 
का संभावित मल्य समाज के लिए अत्यधिक न हो । 


फिस्कलछ कमीशन ने निम्न सिफारिशें और भी की हें 
(अ) यदि उद्योग आन्तरिक बाजार, श्रम-पूति आदि सरीखे आ्थिक हितों से 
सम्पन्न हो, तो संरक्षण प्रदान करने के लिए कच्चे पदार्थों की स्थानीय उपलब्धि की झरतें 
नहीं होती चाहिए । 
हे (ब) सामान्यतः, एक उद्योग से, जो संरक्षण चाहता है, सम्पूर्ण घरेलू आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति की आशा नहीं करनी चाहिए 
(स) एक उद्योग को संरक्षण देने के लिए एक ठोस निर्यात बाजार को दृष्टि 
में रखना चाहिए 
हि (द) जो उद्योग संरक्षण-ग्राप्त उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग कर रहे होंगे, 
नन्‍्हें बदले में संरक्षण की आवश्यकता होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस 
ढंग के कच्चे पदाथ वह प्रयोग में लाता हैँ, किस ढंग का अतिरिक्त बोझा भोक्‍ता पर 
पड़ता है, और निर्मित जिनसों की मांग का ढंग कैसा है, आदि। 
(ई) नये उद्योगों के विषय में संरक्षण के विश्वास के. लिए और भी विशेष 
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आवश्यकता है, क्‍योंकि एक तो प्रारम्भिक पंजी के व्यय की मात्रा बढ़ी होती है, और 
दूसरे विशिष्ट जानकरों की भी आवश्यकता होती है । 

(फ) राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से कृषि उत्पादों को संरक्षण दिया जा सकता 
किन्तु ऐसे संरक्षण की स्वीकति देते समय जिन्‍्सों की संख्या यथासंभव न्यू होनी चाहिए 
और संरक्षण भी अल्य-काल के लिए होना चाहिए; एक समय में ५ वर्ष से अधिक 
का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संरक्षण की योजना के साथ कृषि-उन्नति का 
कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए और ऐसी संरक्षग-प्राप्त जिन्सों के विषय में सरकार को 
वाधिक विवरण दिया जाना चाहिए। 

(ज) संरक्षण-प्राप्त उद्योगों पर उत्पाद-कर लगाना उचित नहीं, और बजठ 
सम्बन्धी अत्यावश्यकताओं के अवसर पर ही ऐसे करों को चालू करना चाहिए। 

देश के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के कतिपय अन्य उपाय भी हैं। फिस्कल 
कमीशन की राय है कि संरक्षित आयात-निर्यात-करों की राजस्व आय में से प्रतिवर्ष 
डिबेलपमेंट फंड (प्रगतिकारी कोप) के रूप में एक अंश अलग कर देना चाहिए। इस 
प्रकार के कोष में से जरूरतमन्द उद्योंगों को सहायता दी जा सकती है । इस प्रकार की 
सहायता किन्‍्हीं मामलों में आयात-निर्यात-कर संरक्षण की अपेक्षा अधिक अच्छी होगी: 

१. जहां घरेल उत्पाद घरेल माँग के केवल एक' छोटे अंश को पूरा करता हो; 

२. जहां जिन्सें अनिवायंतः कच्चे पदार्थ हैं; और 


३. जहां किन्‍्हीं जिन्‍सों के निर्माण के लिए संरक्षण की आवश्यकता हो, किन्तु 
अन्यों से जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं, स्तर अथवा ढंग का भेद करना 
कठिन हूं। 

कमीशन सिफारिश करती हे कि सामान्य गामलों में संख्या सम्बन्धी अवरोधों 
का कभी-कभी ही प्रयोग होना चाहिए। असाधारण आयातों के विपरीत इस प्रकार के 
प्रतिबन्ध केवल अस्थायी ही होने चाहिएं। उसका कहना है कि एक उद्योग की प्रगति 
के किस दर्ज पर आयात-निर्यातकर सम्बन्धी योजना का अंश उपयकक्‍त होगा, इसका निर्णय 
करना कठिन है। किन्‍्हीं मामलों में इस प्रकार के अंश उपयोगी जान पढ़ते हें, क्योंकि 
उनसे भोक्‍ता को जिन्‍्सों की पूर्ति के लिए उपलब्धि का विश्वास बना रहता हैँ। संर- 
क्षण के परिमाण के सम्बन्ध में, यह तजवीज की गई है कि टेरिफ अधिकारी समान और 

थायी नियमों की रचना करें। सामान्य सिद्धान्त के रूप में उचित दीघे-काल के लिए 
गगों को संरक्षण का विश्वास होना चाहिए ताकि वह पूंजी को आकर्षित कर सकें और 
प्रगति के लिए उचित कार्यक्रम बनाया जा सके और उसे क्रियात्मक रूप दिया जा सके। 
कमीशन ने यह भी तजबीज की हैँ कि सरकार की स्टोरक्रय की नीति ऐसी होनी 
चाहिए कि विदेशी वस्तुओं के मुकाबले में घरेल दस्तकारियों को उचित रूप में प्राथ- 
 मिकता दी जाय । 

भोकताओं के हितों की रक्षा के लिए कमीशन संरक्षण-प्राप्त उद्योगों पर कति- 
पय जिम्मेदारियाँ लाग करती है । इन जिम्मेदारियों में मुख्यतः: कीमत सम्बन्धी नीति, 
उत्पाद नीति, उत्पाद की किस्म, प्रगति, अनुसंधान और नौसिखियों को शिक्षित करने 
के लिए कुशल कारीगरों को तैनात करना और समाज-विरोधी कत्यों, से मक्ति है। 
उसका विश्वास हूँ कि इन जिम्मेदारियों को टेरिफ आधिकारियों को निर्दिष्ट सिद्धान्त के 
रूप में मानना चाहिए और विशिष्ट उद्योगों के संरक्षण की मांग की जांच करते समय 
उसे इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तकी राय है कि इन्हें क्रियात्मक रूप देने 
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का कार्यक्रम बना लिया जाना चाहिए औरअ धिकारी-वर्ग को समय-समय पर सरकार 
को सचित करते रहना चाहिए कि संरक्षण-प्राप्त उद्योग किस ढंग से उन पर काय कर 
शहह यु 
१८. व्यापारिक नीति--शाही रियायतें । ( [0) 0879! -/867867068 ) 

भारत सरकार की व्यापारिक नीति में कतिपय परिवर्तेन हुए हँ। मुक्त व्यापार से यह 
विवेकपरर्ण संरक्षण तक पहुंची । जब यह नीति प्रचलित थी, तो शाही रियायत इस पर 

आ कदीं। शाही रियायतों के अर्थ हूँ, “साम्राज्य के अनेक सदस्यों के बीच यथासंभव 
आयात-निर्षात-कर सम्बन्धी प्रतिबन्धों को न्‍्यून कर के साम्राज्य-ः्याफार का विस्तार 
करना ।”* यह विचार दीधं-काल तक बना रहा । १९०३ में यह पहला अवसर था, कि 
जब शाही रियायत के प्रति भारत के दृष्टिकोण को सरकारी रूप में व्याख्या की गई। 
भारत के व्यापार की दिशा और स्थिति की गणना करते हुए सरकार इस निर्णय पर 
पहुंची कि आयात-निर्यात-कर सम्बन्धी सुविधाएं भारत के हित के विपरोत होंगी। 
भारत ऋणी देश था ओर इंग्लेण्ड के प्रति उसके वाषिक दायित्वों का अनपात सा म्राज्य- 
इतर देशों के साथ उसके व्यापार में आयातों के ऊार नियातों की अधिकता द्वारा 
प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार विदेशियों द्वारा बदले की भावना का वास्तविक भय 
था। लाडे कर्जन ने कहा था कि भारत के पास' यत्किचित था, किन्तु इतना नहीं किः 
जो साम्राज्य को दे सके; अर्थात्‌ भारत को बदले में बहुत ही कम लाभ. होगा और 
उसकी हानि अधिक हो सकती थी । 


भारतीय फिप्कल कमीशन ने १९२१ में इस प्रइन पर विचार किया था और संकेत 
किया था कि कच्चे पदार्थों की निर्यात की अपेज्ञा निर्मित वस्तुओं की आयात के लिए 
रियायत की नीति के छाभों की अधिक सम्भावना हो सकती हैँ । कमीशन का कहना था 
कि यह उचित नहीं “कि उन हितों को परिपुष्ट करने के लिए, कि जो मुख्यतः भारतीय 
नहीं,* विवेकपूर्ण संरक्षण के सिर पर अतिरिक्त बोझे को सहन करने. के लिए भारत से 
कहा जाय ।* जो भी हो, १९१४-१८ के युद्ध ने इस विचार को इतना बल दिया था कि 
साम्राज्य के सब साधनों को संग्रहित किया जाय और उन्हें एक सुदह आधथिक इकाई मे 
लाया जाय, किन्तु फिस्कल कमीशन ने, यह मानते हुए भी कि शाही रियायत भारत के: 
लिए हानिकारक होगी, इसका समर्थन किया और टरिफ बोर्ड तथा घारा-सभा की अन- 
मति के बाद इंग्लण्ड को भेंट रूप में कुछ वस्तुओं पर रियायत प्रदान की । इस वस्तस्थिति 
के होते हुए कि भारत सरकार के प्रतिनिधि इस रियायत के विरुद्ध थे, तो भी इसे चाल 
किया गया ओर ब्रिटिश इस्पात को १९२७ में रियायत दी गई और १९३० में वस्त्र- 
व्यापार को | इस प्रकार भारत ने १९२० से लेकर मातृ देश को रियायत दे रखी थी । 


१९, ओटावा संधि १९३२॥ ब्रिटिश फिस्कल नीति में परिवर्तन होने के फल- 
रूप, १९३२ में भारत की फिल्कल नीति में परिवरतंन हुआ । इंग्लेण्ड ने ओटावा में स्वतंत्र 
व्यापार और शाही रियायतों को तिलांजलि दे दी । यह घोषणा की गई कि यदि भारत 
ब्रिटेन का अनुकरण नहीं करेगा, तो उसे हानि होगी । “भारत और इंग्लेण्ड के बीच ओटावा 
संधि से साम्राज्यान्तर्गंत बाजारों में ऐस हानियों के विरुद्ध निश्चित रक्षा के उपाय करना 
था। 7 यदि भारत इसे स्वीकार न करता तो वह बहुत घाटे में रहता । भारत के निर्यात 
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को ब्रिटिश बाजार की प्रतिद्वन्द्रिता का सामना करना पड़ता और यदि वह ओटावा संधि 
को रद्द कर देता तो ब्रिटिश आयात-निर्यात-कर भारत के विपरीत हो जाते । 


भारतीय धारा सभा ने तीन वर्ष के लिए संधि को मंजर किया। फछस्वरूप, भारत 
मोटरों के किसी खास वर्ग पर ७६ प्रतिशत रियायत देता था और कुछ अन्य वस्तुओ प्र 
१० प्रतिशत । इस प्रकार जहां, स्प्रिटों, सुगन्धों, बिजली के अंडों, आदि ब्रिटिश इतर 
वस्तुओं पर ५० प्रतिशत कर था, वहां ब्रिटिश कारों को ३० प्रतिशत और विदेशियों की 
बनी कारों को ३७॥ प्रतिशत देना होता था । इससे भी और आगे, जब कि अन्य विदेशी 
वस्तुएं ३० प्रतिशत देती थीं, तब ब्रिटिश वस्तुएं २० प्रतिशत से ही छटकारा पा लेती थीं। 
इसके बदले में ब्रिटेन ने अनेक जिस्सों पर भारत को १० प्रतिशत की रियायत दी ओर कुछ. 
को कर के बिना ही प्रवेश की स्वीकृति दे दो । * 

१९३६ में, असेम्बली ने इस संधि को समाप्त कर दिया, कित्तु उसी वर्ष फिर से 
उसे चालू कर दिया । इसके बाद यह १९३९ तक जारी रही, जब कि भारत-ब्रिटिश 
व्यापार-संधि ([00-37608॥ 77७08 # 27/8877876 ) ने इसकी जगह ले छी । 

२०. ओटावा-संधि का भारत पर प्रभाव । इस विषय पर बहुत दिन विवाद 
चलता रहा कि ओटावा संधि से भारत को लाभ हआ है या हानि । सरकार का कहना 
था कि इस संधि से भारत को बहुत लाभ हुआ है, किन्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसके सर्वथा 
विपरीत था । 


रियायत-नीति का यह स्वाभाविक परिणाम था कि भारतीय निर्यात इंग्लेण्ड को 
और इंग्लेण्ड की निर्यात भारत को--दोनों में वृद्धि होनी चाहिए । यह तो उसका केवल 
बाहरी दृष्टिकोण हैँ । संधि के सही-सही प्रभावों को आंक लेना आसान नहीं, क्योंकि हम 
उसके अभाव की स्थिति को जानने की दशा में नहीं हैं । इसके अलावा, जिन वर्षों में यह 
चाल था, वह सामान्य वर्ष नहीं थे। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई थी । 
विश्वभर में आथिक मन्दी का दौर था। योरोप-के सभी देशों में आथिक राष्ट्रीयता का 
उदय हो गया था। दुनिया भर में करसी के क्षेत्र बन चके थे । ऐसो अवस्थाओं में जबकि 
विश्व भर की आथिक समता गड़बड़ाई हो, दो देशों के बीच में संधि जेसी छोटी-सी बात 
के प्रभावों का अध्ययन करना असम्भव हैं । 


डा० मदान न यह सिद्ध करने के लिए आंकड़े संप्रहित किये है कि संधि का “एक 
निश्चित ऊंचा मल्य” था । सरकारी मत हैं कि भारत ने जितना दिया, उसकी. अपेक्षा 
उसे अधिक लाभ हुआ। यह लाभ अधिकांशत: धोखे से पूर्ण थे। ब्रिटिश बाजार में रिया- 
यतों द्वारा जिन मुख्य जिनमसों ने लाभ प्राप्त किया था, वह थीं : चावल, चाय, तम्बाक 
और जूट की निर्मित वस्तुएं । शेष रियायत की वस्तुओं से कोई खास लाभ नहीं हुआ था। 
दूसरी ओर, ब्रिटिश जिन्‍सों की कुल संख्या १६२ थी, जिन्हें रियायतें दी गई थीं और 
उन्हें भारतीय उद्योगों की कीमत पर लाभ हुआ था। जिन भारतीय वस्तुओं की इंग्लेंड 
को निर्यात होती थी, उनका किसी भी अंग्रेजी जिन्‍स के साथ मकावला नहीं था। इसके 
विपरीत, उन्होंने ब्रिटिश उद्योगों की सहायता की । 


२१. सोदी-ली ,संधि (अथवा बांवे-लंकाशायर संघि) १९३३॥ सर- विलि- 
यम क्लेयर-ली की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश वस्त्र-उद्योग मिशन १९३३ में बम्बई पहुंचा । 





१. जिन्‍सों के सामूहीकरण और व्यापार पर रियायतों के प्रभाव की जानकारी के: 
लिए देखें, |(४१०० ०9. ०१४., 9. 0३. 


इ५२ भारतीय अवेशास्त्र 


इस मिशन ने वांबे मिल ओनसे एसोसिएशन के प्रधान मि० एच. पी. मोदी के साथ 
संधि वार्तालाप किया । इस संधि से इंग्लेण्ड को पर्याप्त लाभ हुए । और इस संधि द्वारा 
“साम्राज्य में तथा अन्य देशों में ब्रिटिश वस्तओं सरीखे अनेक लाभ भारतीय वस्तृओं को 
भी प्राप्त हुए और साथ ही इंग्लेण्ड को मिलने वाले कोटे में भारत को भी हिस्सा 
मिला ।”? इस संधि में यह भी वचन दिया गया कि लूंकाशायर की मिलों में भारतीय 
कपास के उपयोग में वृद्धि की जायगी । अनन्तर यही संधि (809677]67क्‍97ए 
उ0-3७6879 7846 6 27'.8877676 07 4988) भारत-ब्रिटिश व्यापार 
प्रक-संधि १९३५ में निहित कर दी गई थी। 


२२. भारत-ब्रिटिश व्यापार प्रक-संधि १९३५ ॥ १९३५ में, भारत और 
इंग्लेण्ड के बीच एक प्रक-संधि हुई । उसमें १९३२ की संधि को विक्ृत करने के साथ 
ही भारत में अंग्रेजों को अधिक सुविधाओं की स्वीकृति दी गई। इसकी महत्वपूर्ण शर्ते 
निम्न थीं :-- 

(अ) भारत में बनी वस्तुओं की विक्रय-कीमतों को आयात की गई वस्तुओं की 
कीमतों के वराबर करने से अधिक किसी भी भारतीय उद्योग को संरक्षण नहीं दिया 
जाना चाहिए, और जहां कहीं सम्भव हो, ब्रिटिश वस्तुओं पर नन्‍्यून कर लगाने चाहिएं; 


(ब) कि जब किंसी भारतीय उद्योग को सम्पूर्ण संरक्षण दिया जाना हो, उस 
समय सम्बन्धित ब्रिटिश उद्योगों को ८टरिफ बोड के सामने अपने विषय में बहस का पूरा 
अवसर दिया जाना चाहिए 


(स) कि संरक्षण के दौरान में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा आवेदन करने पर 
भारत सरकार को परिस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो 
तो संरक्षण की दरों में सुधार किया जाना चाहिए; और 


(द) कि ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी मिलों में भारतीय कपास के प्रयोग को 
'छोकप्रिय बनाये और भारतीय खानों के लोहे की कर-रहित आयात जारी रखे, 
'किन्तु यह तभी तक उसी दर पर हो, जब तक कि भारत में ब्रिटिश इस्पात को 
'रियायतें रहें । 


भारतीय विधान सभा ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया, किन्तु वाइसराय 
"ने इसे मंजरी दे दी ओर १९३९ तक यह चाल रही। उपरांत एक नयी संधि हुई। 


(२३. भारत-ब्रिटिश व्यापार संधि, १९३९॥ पहली संधि की जगह लेने के 
लिए असेम्बली में बिल उपस्थित करने से पहले दोनों पक्षों में बहुत दिन तक विचार- 
विनिमय होता रहा । सभा ने इसे सम्पूर्णतया अस्बीकार कर दिया, किन्त वाइसराय 
ने पुनः इसकी स्वीकृति दे दी । इस प्रकार उसने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत 
को जो राज-कर सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी गई थी, वह केवल नाममात्र थी। उसकी 
मुख्य धाराएँ निम्न थीं :-- 


, (१) भारत ने इंग्लेप्ड से आयात की २० वस्तुओं पर ७३ से १० प्रतिशत 
की रियायतें स्वीकार की थीं, अर्थात्‌ १० प्रतिशत रसायनों, पेंटों, सिलाई की मशीनों 
आदि पर और ७३ प्रतिशत मोटरों और साइकलों पर | 


वननल>ल 


, 2(७०७9, ०9. ०760., 9. 426. 
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(२) इंग्लेंड जाने वाली भारतीय कपास की निर्यातों को इंग्लेड से सूती वस्त्रों 
की आयात के सरकते वाले मान से जोड़ दिया गया।* 


(३) भारत तथा अन्य साम्राज्य देशों के बीच रियायतों के आधार पर जातीय 
यक्षपातपूर्ण पारस्परिक समझोता किया गया। 


(४) अपनी ओर से इंग्लैण्ड ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर १० और २० प्रतिशत 
के बीच रियायतें दीं और कुछ वस्तुओं को बिना कर के प्रवेश की स्वीकृति दी, जबकि 
साम्राज्य-इतर बसी ही बस्तुओं पर टैक्स लगाये जा रहे थे। इस प्रकार भारतीय खानों 
के लोहे को १९४१ तक बिना टैक्स के प्रवेश की आज्ञा थी। किन्तु इस शर्ते के साथ कि 
यदिं भारत अंग्रेजी इस्पात पर कर लगाएगा तो वह भी इस लोहे पर कर लगा सकते हूं। 


संधि का परीक्षण--वाइसराय द्वारा संधि को मंजूरी देने पर बहुत 
नाराजगी फंडी। भारतीय व्यापारियों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया । ब्रिटिश भेद-भाव 
के विरुद्ध भारतीय जहाजों और बेकिंग सम्बन्धी फर्मों के संरक्षण के लिए गर-सरकारी 
सलाहकारों की सिक्कारिशों को ठकरा दिया गया | यह विश्वास किया जाता है कि संधि 
के फलरूप जहां ब्रिटिश उद्योगों को ठोस लाभ हुए थे, तहां भारत को विपरीत दशा का 
सामना करना पड़ा था । * 


इंग्लेण्ड से भारत को सती वस्त्र की निर्यातों और भारत से इंग्लेण्ड को कपास 
की निर्यातों को सरकने वाले मान से जोड़ देने के प्रवन्धों के विषय में यही कहना चाहिए 
कि “सिर तो मेंवे लिया, और पूंछ तुम्हारे हाथ से निकल गई, अर्यात यह सौदा इंग्लेण्ड 
के ही पक्ष की जीत में था ।? जिन भारतीय वस्तुओं का प्रवेश बिना कर के स्वीकार 
किया गया था, वह थीं, जठ, लाख, अभ्नक और हरड़ तथा आंवला | भारत का इनमें 
एकाधिकार था, और यह ऐसे कच्चे पदार्थ थे जिनकी इंग्लण्ड को आवश्यकता थी । इसके 
अतिरिक्त इंग्लड में जिन भारतीय वस्तओं को रियायत मिलो थी, उनमें से अधिकांश 
को साम्राज्यान्तगंत देशों से कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामता करना पड़ा जबकि इंग्छेंड को 
भारत में एकाकी रियायत मिली हुई थी ।* र 


जो भो हो, यह संधि १९३२ की ओटावा संधि की अजेक्षा स्पष्ट प्रगति थी । 
समष्टि रूप में, रियायतों के आदान-प्रदान का क्षेत्र और मान उचित व्यवहार के रूप में 
दिखलाई देता था । तिस पर भी, कयास का प्रश्न कुछ भिन्न था | नियत सरकने वाले 
मान-दंड में अधिक मोहरे इंग्लंड के ही पक्ष: में रखे गये थे। उत्तके साथ ही यह भी 
याद रखना चाहिए कि भारत रियायती क्षेत्र की परिधि से बाहर नहीं रह सकता था 
क्योंकि वाहर रहने का अर्थे यह होता कि साम्राज्य के देशों में उसके निर्यात पर 
भारी कर छगते, “इस अनिश्चित दुनिया में केवल यही एक निश्चित बात थी।” 
इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इंग्लेंड को भारी लाभ होगा, उप्तके लिए यह बेहतर 
होता कि वहु भारत के उचित कष्टों को दूर करके उसकी सदिच्छा प्राप्त कर लेता । 


भारत अब एक प्रजातन्त्र राज्य है। प्रेरणा की जाती हैँ कि अब भारत को 
शाही रियायत की घणित पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इस पद्धति में 
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३५४ भारतीय अर्थशास्त्र 


ब्रिटेन के शाही प्रभुत्व की बू आती है, तदतुसार यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन' 
है। आशा है कि शीघ्र ही इस प्रश्न पर कोई निश्चित निर्णय किया जायगा । जो भी 
हो, एक बात स्पष्ट है कि इस पद्धति की समाप्ति आकस्मिक नहीं हो सकती । 

२४. युद्व-पू्व को ह्िमुखी नीति (37]80879]877 ) । इंग्लेंड के साथ 
हिमखी सम्बन्धों के अतिरिक्त, भारत ने तीन अन्य व्यापार संधियाँ की--दो जापान 
के साथ, और एक बर्मा के साथ । (१) १९३४ की भारत-जापान संधि--जापान ने 
अपनी मुद्रा का मूल्य घटा दिया था। सस्ते कपड़े की उसकी निर्यातों ने भारतीय वस्त्र 
उद्योग को बड़ी चिन्ताजनक स्थिति में डाल दिया था। ब्रिटिश-इतर कपड़े की आयातों 
प्र १९३२ में मल्य के आधार पर ५० प्रतिशत कर लगाने के बाबजूद भी स्थिति नहीं 
सुधरी । फलत:, सरकार ने जापान को ६ मास का अनिवाय नोटिस दिया कि १९०४ 
में हुए जातीय-पक्ष के सम्बन्धों का अंत कर दे। इससे जापान ने भारद्ीय कपास का 
बहिष्कार किया और भारत सरकार का मूल्य के अनुसार विदेशी वस्त्र पर ७५ प्रति- 
दत कर लगाने योग्य बता दिया । ु 

१९३३ में एक जापानी प्रतिनिधि मंडल भारत आया और १९३४ में दोनों के 
बीच एक नयी संजि हुई । इस संधि में एक पूर्व-प्रथा ((४00978७7607 ) और एक 
पब-पत्र ([7700000!) निहित थे। पूर्व-प्रथा द्वारा एक दूसरे के प्रति जातीय-पक्ष 
के व्यवहार को निश्चित किया गया था । इसके अतिरिक्त दोनों दलों ने आवश्यकता 
होने पर विशिष्ट कस्टम (आगम ) करों को लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा था, 
ताकि १ जनवरी, १९३४ के बाद अपनी मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन होते के प्रभावों 
को सही किया जा सके। पूर्वे-पत्र का सम्बन्ध सरकने वाले कोटे के आधार पर जापानी 
वस्त्रों की आयातों के साथ भारत की कच्ची कपास की निर्यातों से जोड़ा गया था। 
उसके साथ ही मूल्य के अनुसार जापानी वस्त्र के कर को ७५ से ५० प्रतिशत कर दिया 


गया था । 

इस संधि से दोनों के बीच जो कटता ही गई थी, वह दूर हो गई और यह 
विश्वास किया जाता था कि इससे भारतीय कपास के उत्पादकों और साथ ही जापानी 
निर्माताओं को लाभ होगा । समय बीतने प्रर भारतीय मिल-मालिकों ने शिकायत को 
कि जापान ने संधि को भंग किया है, क्‍योंकि उसने कपड़ों के टुकड़ों की भारी संख्या 
निर्यात करनी शुरू कर दी थी, जो यही नहीं कि कटा से बाहर थे, प्रत्युत उन पर 
आगम-कर भी कम था । इससे बढ़ कर जापान ने भारत को बने वस्त्रों और नकली रेशम 
की वस्तुओं को, जो कोटे में भी शामिल नहीं थीं, भेजकर अपनी निर्यातों में भी व॒द्धि कर 
ली । इसके अलावा, एक गज से अधिक पने का कपड़ा भी भारत को निर्यात फिया 
गया। तथ्य यह था कि जापान ने निश्चित कोटे की अपेक्षा अधिक माल बेचने के 
लिए सब प्रकार की बेइमानी के तरीके अपनाये । इसके अतिरिक्‍न चीनी के बतंनों, 
सा।इकिलों, खिलौनों आर छातों जेसी मिश्रित वस्तुओं को मी भारी संख्या में कम. 
कीमत पर भारत में भेजा गया। इसका फल यह हुआ कि अपरिपक्व भारतीय उद्योगों 
को भारी क्षति हुईं । 

(२) नयी भारत-जापान संधि १९३७--१९३७ में जब पुरानी संधि समाप्त 
हुई और नयी बनने लगी, तो गैरसरकारी सलाहकारों ने इस बात पर जोर दिया कि 
कपड़ों के टुकड़ों, बनावटी रेशम की वरतुओं और बनी हुई सूत्ती षोशाकों को भी कोटे 
में शामिल कर लिया जाय । किन्तु, यद्यपि चर्चा को बहुत लूम्बा किया गया तथापि 
पूर्व-पत्र को नया रूप देते समय पुरानी शर्तों को रखा गया। 


भारतीय राजकर नीति श्षप्‌ 


मूल-कोटा घटा दिया गया कित्तु यह न्यूनता भारत से बर्मा पृथक होने के 
कारण हुई थी, और यह बहुत भी नहीं थो, क्योंकि संधि के समय बर्मा का भाग बहुत 
बड़ा नियत किया गया था । भारतीय कपास के उप्पादकों के स्वाग्रों की रज्ञा की चिन्ता 
में, सरकार ने जापान की मांगों को रोकने के लिए सुरक्षित स्थिति का भी उपयोग 
नहीं किया था। वह कोटे में जापान: की मिश्वित निर्यातों को भी शामिल न कर सकी, 
न ही कपड़े की अतिरिक्त निर्यावों के लिए संधि में रही त्रुटिय्रों को दूर कर सकी। हां, 
इतना अवश्य हुआ कि टुकड़ों को आयात के लिए कपड़े की प्रतिशत का अनुपात नियत 
कर दिया गया। 


नई संधि के अनू सार, जापान भारत को सब प्रकार का कपड़ा और काज़े से 
अलावा अन्य वस्तुएं उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ भारी संख्या में नियात करता रहा, जवकि 
दूसरी ओर उसका भारतीय कपास को बदले में लेना केवल नियत कोटे को जैप्ते-तैसे पूरा 
करना भर होता था। १९४० में संधि का परीक्षण होना था, किंतु बातचीत टूट गईं 
ओर अंतिम रूप में. कुछ निर्णय होने से पूर्व ही युद्ध आरम्भ हो गया। 


(३) भारत-बर्मा व्यापार संधि १९४१--जव से बर्मा भारत से अछा हुआ 
है, तब से, १९३७ से १९४१ तक, जब संधि पर अन्तिम हस्ताक्षर हुए थे, दोनों दंशों 
का व्यापार एक नियम द्वारा श्ातित होता था, जो समान दर्ज को बताये रहता था ॥ 
नई संधि द्वारा वर्मा को भारत में साम्राज्य की वस्तुओं के विरुद्ध १० प्रतिशत और 
साम्राज्प-इतर वस्तुओं के विरुद्ध १५ प्रतिशत की रियायत का सीमान्त दिया गया। 
बर्मा के किसान और खान में काम करने वाले को पर्याप्त लाभ हुआ, क्योंकि चावल 
गोंद, इमारती छकड़ी और कच्चे धाएू भारत में बिता कर के आते थे । खांड और 
कपास. के भारतीय निर्यातकर्ता को भी वर्मी वाजार की प्राप्त सुविधाओं से लाभ हुआ। 
यह स्मरण रहे कि हमारी निर्यातों की कुल राशि से बर्मा की आयात की राशि कहीं 
अविक थी, फलूतः बर्मा को कुल मिलाकर बहुत लाभ हुआ। किन्त्‌ भारत को बर्मी 
चावलों और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता थी । 


२५. युद्धोत्तकाल को हिमुखी नीति। देश के विभाजन के बाद भारत, 
योरोप, एशिया तथा अन्य देशों के साथ भारी संख्या में सुखी संधियाँ कर रहा है । 
इन संधियों का एक मुख्य कारण यह था कि भारत के भुगतानों के संतुलन में न्यूतता 
थी। अनेक अवस्थाओं में आयातों और निर्यातों का कुल मृल्य ही संधि का आधार 
होता था ओर कुछ दशाओं में जिन्पों की समानता ही आधार होती थी। बहुत थोड़े 
मामलों में उन देशों के साथ सीधे व्यापारिक सम्बन्ध बनाने का उद्देश्य था, जहां पू्वे- 
काल में केवल सम्बन्ध थे । केवल व्यापारिक समझौते ही नहीं, वस्तु-विनिमय व्यवहार 
भी किया गया । अनेक संधियों की अवधि बढ़ाई गई और उन्हें नया किया गया । 
१९००-०१ में कुछ नयी संधियां भी हुई । अर्जन्टाईता, ईजिप्ट, और चीन के साथ 
खाद्य प्राप्त करने के लिए वस्तुृ-विनिमय का व्यवहार किया गया, क्योंकि गत कुछ 
वर्षों से भारत में खाद्यों की न्‍्यूतता चली आ रही है । पाकिस्तान, स्वीडत, जापान 
और दक्षिणी जरनी आदि के साथ व्यापार-समझौते किये गए । नेपाल और अफक- 
गानिस्तान के साथ व्यापार-संधियां की गईं। । 

२६. भारत और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन । १९३९-४५ के यूद्ध से पहले 
राष्ट्रीय आथिक रीतियां पैदा हो गई थीं और संरक्षण-बाद की नीति ने व्यापारिक 
अवस्थाओं को चिन्ताजनक बना दिया था और सरकार स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार 


३५६ आरतीय अर्थशास्त्र 


में हस्तक्षेप करती थी। विश्व-व्यापार को सीमित होने से रोकने के लिए सब को 
मिल कर कार्य करना चाहिए, यही इस समय की सबसे वड़ी जरूरत हूँ । दंखा जाता हूँ 
कि अधिकांश राष्ट्रों के भय, समस्याएँ और इच्छाएं समान ही हैँं। इस प्रकार की 
समस्याओं. का निराकरण अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विनिमय से हो सकता है । यह विचार 
इस दशा में काफी अर्से से चल रहा है । १९४१ में, यह एटलांटिक चाटर में भी 
सन्नचहित था । १९४२ में ( ((!प्राप७] #]0 &278०७7708068 ) पारस्परिक 
सहयोग समझौतों में भी इसका आभास मिला | इसी के फलरूप, १९४५ म, व्यापार- 
समझौता एक्ट (7/808 0 2788776768 005) को पुनः नया किया गया और 
ऐंलो-अमरीकन फाइनैन्शियर एग्रीमेंट (भारत-अंगरेज-अमरीकी आथिक समझौता) 
१९४६ में हुआ । इसने अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार संगठन ( [06670 967079] “79068 
(207"7970896707) ) को जन्म दिया, जिसकी पहली बेठक १९४७ में जनेवा में हुई 
और दसरा अधिवेशन १९४८ में हवाना में हुआ। हस्ताक्षर-कर्त्ताओं में भारत भी 
एकथा । हि 
संक्षेप में, विभिन्न उपसमितियों ने (कुल संख्या ६) विभिन्न प्रश्नों पर निम्न 
फसलें किये :--- 

१, परिमाणात्मक प्रतिबन्ध और विनिमय नियंत्रण--लेख्य में कहा गया है 
कि, “कर, टेक्स अथवा अन्य शुल्क के सिवा, कोई भी सदस्य-देश किप्ती जिन्स को किसी 
भी सदस्य-देश से आयात करने पर न तो रोक छगाएगा अथवा न ही प्रतिबन्ध स्थिर 
करेगा । इसके अतिरिक्त न ही कोई भी सदस्य-देश किसी भी सदस्य-देश के लिए 
निश्चित किसी जिन्‍स के निर्यातया क्रम के लिए निर्यात पर रोक या प्रतिबन्ध 
लगाएगा ।* तिसपर भी निम्न को छूट दी गई है :--- 

(१) जिन जिस्सों की पूर्ति अल्प है, उनका समान वितरण करने के लिए 
अस्थायी पफ्रतिबन्ध लूगाए जांयगे, युद्धकाल की नियंत्रित कीमतों और युद्ध के अतिरिक्त 
अंशों को नियमतः समाप्त करने के लिए अस्थायी प्रतिबन्ध लगेंगे । 

(२) खाद्य-सामग्री तथा अन्य अनिवार्य जिन्‍्मों की न्यूनता से मुक्ति पाने के 
लिए अस्थायी रोक लगेगी | 

(३) अन्‍्तर्शासन समझौतों के अधीन नियंत्रण लगेंगे। 

(४) भगतानों के संतुलन की रक्षा के छिए आयात नियन्त्रण होंगे। यहां सदस्य 
की आवद्यकता की परीक्षा है। (अ) मुद्रा सम्बन्धी कोषों में भीषण हक्वास के खतरे 
का पूर्व अनुमान, (ब) यदि एक सदस्य के पास मुद्रा-कोष बहुत कम हो, तो उचित 
बद्धि प्राप्त करने के लिए यत्नशील होना । 

कोई भी सदस्य अन्य सदस्य को शिकायत कर सकता है, जो उसके व्यापार को 
हानि पहुँचाने के लिए. प्रतिबन्ध लगाता है । अच्तर्राद्रीय व्यापार संगठन (आई. टी 

) शिकायत पर विचार करेगा और समन्वय की सिफारिश करेगा, जिसका, यदि 
पालन न किया गया, तो सदस्य-देशों से दंडरूप में आयात-निर्यात-कर विषयक रियायतें 
वापिस ले ली जायंगी। 

२. आयात-निर्यात-कर और रियायतें--आई. टी. ओ. के सदस्य यह मान चके 
हैं कि वह आयात-निर्यात-कर में न्‍्यूनतता करने और रियायतों को,हटाने की दिशा में 
परस्पर चर्चा करेंगे । सदस्यों से साम,न्य नियम यह मांग करता है कि एक-दूसरे के साथ 
जातीय-पक्ष का व्यवहार करंगे, इस प्रकार आयात-निर्यात-कर सम्बन्धों न्यूनताएं बहुमूखी 


भारतीय राजकर नीति | हे५७ 


आकार पर होंगी। भारत जैसे देशों को ऐसे किसो उद्योग की जिन्म के लिए रियायत 
नहीं देनी होगी, जिसका वह संरक्षण चाहते हों । 

३, रोजगार--हंडन लेख्य में कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य “ऐसी कार्यवाही 
करेगा, जिससे वह पूर्ण एवं सम्पन्न रोजगार को स्थिर रख सके ओर प्राप्त कर सके और 
स्वतः अपने क्षेत्र में संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप साधन द्वारा प्रभावकारी मांग के 
उच्च एवं स्थिर स्तर को बनाये रहेगा। 

४. आ्थिक प्रगति--उंडत घोषणा के अधोन युद्ध के कारण क्षोगण हुए राष्ट्रों 
को व्यापार में नियंत्रणों की सहायता से पुनर्स त्थापन की मंजूरी दी गई है। जो देश 
आथिक रूप में पिछड़े हुए हैं--मुख्यत:, भारत ओर चीन--उन्हें विदेशी आदान-अदान 
द्वारा ओद्योगीकरण की स्वोकृति दो गई हैं । 

७५. व्यापारिक आचरण पर प्रतिरोध--लेख्य का कहना है कि “प्रत्येक सदस्य 
इस विश्वास के लिए कार्यवाही करेगा कि उसके क्षेत्र के व्यवसायी ऐसे व्यवहार में नहीं 
पड़ेंगे जो प्रतिद्वंद्ठिता को दवायें, बाजारों की प्रगति को सीमित करें अथवा एकाधिकार 
नियंत्रण को थापे ।” 

६. जिस सम्बन्धी समझौता--जिन परिस्थितियों में सरकारें मुख्य जिन्‍मों की 
कीमतों या आयात, निर्यात, उत्पाद के विषय में समझौता करें, उनकी विस्तृत व्याख्या 
की गयी है। इस प्रकार के समझोतों की निश्चित अवधि है ओर समय-प्रमय पर उनका 
परीक्षण होता रहेगा । 

दो अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भी जोड़ दिये गए हें, अर्थात्‌ एक विश्व के स्वाभाविक 
साधनों को उन्नत करना और स्थिर रखना और अनावश्यक समाप्ति से उनको रक्षा 
करना, और (२) ऐसी मुख्य जिन्स के उत्पाद को विस्तार देना कि जिस की पूति इतनी 
अल्प हो कि भोक्‍ताओं के हितों का नाक होता हो । 


यह व्यापारिक घोषणा-पत्र निव्चय ही महानतम सफलता है । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को नियमित प्रगति प्रदान करने की दीर्घकालीन योजना निहित है । यह इस 
बात को भी स्वीकार करती है कि भारत जेसे युद्ध के कारण उजड़े हुए क्षेत्रों के पुन- 
निर्माण पर ही स्वस्थ व्यापार आश्रित है । केवक-मात्र एक ही अड़चन है कि कम्युनिस्ट 
(साम्यवादी ) देशों ने साथ नहीं दिया। 


इस घोषणा-पत्र के फलस्वरूप भारत का व्यापार, जो अपनी व्यापारिक नीतियों 

को रूप देने के लिए स्वतन्त्र है, प्रगतिशील रूप में उच्नति के पथ पर है। भारत ने सब' 

देशों में पूर्व-पत्रों पर हस्ताक्षर करके जातीय-पक्ष व्यापार को प्राप्त कर लिया है और इस 

प्रकार वह मध्ययूर्वे ओर आस्ट्रेलिया में अपने वस्त्र उत्पादन के साथ मुकाबला करने की 

ला में हो गया है । इस प्रकार, घोषणा-पत्र वस्तुओं के विस्तृत उत्पाद के छिए सीधा 
म्मेदार है । ह 


२७. फिस्कल कमीशन और हवाना घोषणा-पत्र ॥ फिस्करू कमीशन ने हवाना 
घोषणा-पत्र की जांच की और उसे मालूम हुआ कि जब तक भुगतानों के वर्तमान संतुरून 
की कठिनाई जारी रहेंगी, तब तक घोषणा-पत्र भारत की व्यापारिक नीति को रूप देने 
की स्वतन्त्रता पर गम्भीर सीमाएँ लागू नहीं करेगा । दीर्घकाल में, यहु भी सम्भव था कि 
भारत को ऐसी नीतियां बनाने के अधिकार से हो वंचित हो जाना पड़ता । 


३५८ भारतीय अथशास्त्र 


सब आवश्यक अंशों पर विचार करने के बाद, कमीशन ने सिफारिश की कि 
भारत को घोष॑णापत्र का अनुमोदन करना चाहिए, बशर्त कि अमरोका ओर इंग्लेंड 
सरीखे मुख्य आथिक महत्त्व के देश भो इसका समर्थन करें और बशर्ते कि उस अवसर 
पर देश को आर्थिक स्थिति इस उपाय को नन्‍्यायोचित ठहराये । (क्योंकि अमरीका व 
ब्रिटेन ने इस घोषणापत्र का अनुमोदत करने की कोई रुचि प्रकट नहीं की, इसलिए भारत 
के लिए यह प्रदन ही नहीं होता।) कमीशन ने आशा प्रकट की थी कि घोषणापत्र में 
पिछड़े देशों को आर्थिक प्रगति की हर्त को उदांरतापूर्वक क्रियान्वित किया जायगा । 
कमीशन ने जनरल एग्रीमेंट आफ टरिफ एंड टेड के अधोन आयात-निर्यात कर सम्बन्धी 
स्वीकृति और भारत द्वारा प्राप्त रियायतों का विश्लेषण किया और उसकी राय थो कि 
कोई निश्चित मत नहीं बनाया जा सकता । तिस पर भो, उसका कहना था कि जब तक 
आई. टी. ओ. का मविष्य मालूम नहीं हो जाता, तब तक भारत का जनरल एग्रीमेंट से 
बाहर रहना लाभदायक नहीं होगा । कमीशन ने तजवोज की थी कि आयात-निर्यात- 
कर सम्बन्धी जो र्यायतें दूसरे देशों से मिलती हैं, भारत को उन पर केन्द्रीभूत होता 
चाहिए :--- 

(अ) वह जिस्सें, जो विश्व बाजार में अन्य देशों की तत्सम जिस्सों से प्रतिइंड्िता 
के साथ पति करता है; 

(ब) वह जिन्‍्सें, जो विश्व बाजार में अन्य देशों से सम्भावित एवज में प्रति- 
इंद्धिता के साथ पूर्ति करती 


(स) कच्चे पदार्थों की अपेक्षा तिममित पदार्थों पर। 


द्वितीयत:, टेरिफ रियायतों की स्वीकृति के मामले में भारत को निम्न पर केंद्री- 
भूत करता चाहिए : (अ) पूंजीगत वस्तुओं पर; (ब) अन्य मशोनों और साधनों पर; 
(स) अनिवार्य कच्चे पदार्थों पर । 

फिस्कल कमीशन ने यह भी तजबोज की थी कि (१) घरेल ओर छोटे दर्जे के 
उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को, जो अधिकांशत: विदेशों बाजार पर आश्रित हैं, 
विदेश! के साथ व्यापार चर्चा करते समय भारत को मद्दे नजर रखनी चाहिएं। भारतीय 
प्रतिनिधियों को उनके लिए विदेशी व्यापार में अधिकतम टैरिफ सम्बन्धों रियायतें लेनी 
वाहिएं ओर विदेशों से आयात की प्रतिद्वंद्विता के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करने 
चाहिएं । 

(२) जनरल एग्रोमेंट को मदों में व्यापार की गति पर कड़ी निगाह रखनी 
च[हिए ओर व्यापारिक आय को अधथे वाषिक रूप में प्रकाशित किया जाय | 

(३) नई बातचीत शुरू होते से पहले व्यापार, उद्योग तथा अन्य सम्बन्वित 
स्वार्थों के प्रतिनिधियों से रियायतों के विषय में, जिनकी भारत को आवश्यकता होगी 
अथवा अन्य देश जिनकी मांग करेंगे, सलाह ले लेनी चाहिए । 

नयी प्रगतियां--जन रह एग्रीमेंट में जिन रोगों ने शामिल होना था, उनकी ए' 
कान्फेस सितम्बर १९५० में तोरकी (4074 09७, मआी797008 ) में हुई ओर- अप्रेल 
१९५१ में वह समाप्त हुईं। भारत ने अन्य सब देशों के साथ अन्तिम अधिनियम ( .7709 
3029) पर हस्ताक्षर किये । ६ और देश भी उसमें सम्मिलित हो गए। जनरल एग्रीमेंट 
वाले देशों का विश्व के व्यापार में ८५%, का हिस्सा है। यह एक बड़ी सफलता है और 
सब देशों में सहयोग की भावना का प्रदर्शन है । भारत ने इस एग्रोमेंट के अधीन १९५४ 
तक दूसरे देशों को रियायतें ज।रो रखने की स्वोकृति दे रखी हूँ । 


छब्बीसवां अध्याय 
९. ९ म् 
मुद्रावलन ओर विनिमय 
१८३४-१६२४ 

१, भूमिका। भारत की वर्तमान मुद्रा-स्थिति को समझने के लिए यह आव- 
इयक है कि हम गत एक सौ वर्ष के भारतीय मुद्रा-इतिहास को संक्षेप में देख जाय॑ । 
इस काल में भारत को रजत-मान, सुवर्ण-विनिमय-मान, सुवर्ण-धातु-मान और स्टर्लिंग- 
विनिमय-मान (पौंड-पावना मान) का अनुभद हो चुका था। इस संपूर्ण काल में, 
भारतीय जनसाधारण की ओर से मुद्रा के रूप में सुवर्ग-मुद्रा के परिचालन के साथ 
पूर्ण-विस्तृत सुवर्ण-मान की गृप्त रूप में मांग रही है। कभी-कभी बड़े-बड़े सरकारों 
अफसर भी इसका समर्थन करते थे । अब भी इस आदर्श को घिद्ध करना शेष रहत हे 
किन्तु वर्तमान में इस की संभावनाएं हाल ही की अच्तर्राष्ट्रीय करेंसी की प्रगतियों के 
साथ निकटतम रूप में संयोजित हें। 
| २. रजतमान की स्थापना (१८३५) । १८३५ के मुद्रा अधिनियम द्वारा भारत 
में रजत-मुद्रा (केवल चांदी) की स्थापना की गई । इस से पूर्व, अकवर के काल से 
उत्तरी भारत में चांदी के रुपये और सोने की मुहरों की मुद्र। का चलन था, और 
दक्षिण में सोना मुख्य मुद्रा था। इसके अतिरिक्त, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रादुर्भाव 
होने तक, देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार को विक्षिप्त मुद्राओं का चलन था।) 
और व्यापार के हित में उनकी इच्छा थी कि एक सांझो मुद्रा के तरीके को जारी किया 
जाय और उसी के फलरूप १८३५ का अधिनियम स्वोकार हुआ | 


रजत-मान के अधीन कोई भी चांदी लेकर टकसाल में जा सकता था और 
बिना दाम के उसे १८० के तोल में रुपयों की मुद्रा में घड़ा सकता था । जा भो हो, 
सोना इस क्षेत्र में से पूर्णतया लोप नहीं हुआ । १८३५ के एक्ट ने आवश्यकता होने पर 
जनता को सुवर्ण-मुद्रा घड़ाने का भी अधिकार दिया; और १८४१ के घोषणा-पत्र ने 
सार्वजनिक खजानों को अधिकार दिया कि वह सुवर्ण-मुद्रा! (साने को महरों) को 
अंकित-मूल्य के अनुसार उदारता-पू्वेक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात्‌ जनता के एक के 
बदले १५ की दर से । १८५२ में यह घोषणा-पत्र वापिस ले लिया गया, क्योंकि सोने 
की कोमत घट जाने से सरकारी खजानों में सुवर्ण-मुद्रा भारी परिमाण में जमा होने 
लगी थी। अधिकारी .रजत-मुद्रा की नीति पर स्थिर रहे, बावजूद इस बात के कि 
१८९३ तक सुवर्ण-मुद्रा के पक्ष में तब तक आन्दोलन होता रहा। 

३. रजत-मान की अंत । उसी काल में सुवर्ण में चांदी को कीमत गिर जाने से, 
१८७४ के बाद रजत-मान की कार्य-प्रणाली में कठिनाइयां उत्पन्न होने लगीं | चूंकि 
रुपया पूर्ण रजत-मुद्रा में उदारतापूर्वक टकसालों में घड़ा जाता था, इस कारण सुवर्ण 
के बदले में (अथवा पौड-पावना) इसका मूल्य (विनिमय का दर) चांदी की सुवर्ण 
कीमत में गिरावट के साथ हो गिर गया । १८८० में अन्त होनें वाले औसत पांच 





१. अनुमान किया जाता हैँ कि ९९४ तरह को सोने-चांदी को भिन्न तोल और 
रूप की मुद्राएं प्रचलित थीं । 


३६० भारतीय अथंशास्त्र 


वर्षों में चांदी की कीमत ५३ पेंस प्रति ऑंस से गिर कर १८९३ में ३९ पंस प्रति औंस हो 
गई। और तदनुरूप, उसी काल में रुपयों का विनिमय दर २०९५ पेंस से १७४९ पेंस 
रह गया । 


चांदी की सुवर्ण में कीमत गिरने का आंशिक कारण यह था कि एक तो उसकी 
पूति अधिक थी और दूसरे उसकी मांग में संकुचन हो गया था | इस के अतिरिक्त, 
एक ओर आंशिक कारण यह भी था कि सोने का उत्पाद कम था और दूसरी ओर 
योरोपीय देशों ने चांदी की जगह सोने की मुद्रा को अपना लिया था।" और उसके 
कारण इस धातु की मांग बढ़ गयी थी । 


चांदी की कीमत गिर जाने के भीषण परिणाम हुए। छोगों को इस में लाझ 
होता था कि वह चांदी सस्ती खरीदें और टकसालों में उस के रुपये घड़ा लें । द्रव्य की 
शि के परिचालन मेंब ड्धि के कारण कीमतों में सामान्य वद्धि हुई। आयात-व्यापार को 
भी क्षति हुई, क्योंकि पोंड पावने (स्टलिंग) में आयात का मूल्य चुकाने के लिए चांदी 
के रुपये अविक परिमाण में दरकार होते थे । निर्यात सहित, सामान्यतः व्यापार पर 
भी प्रतिकूल प्रभाव हुआ, वर्योंकि विनिमय के दर के विषय में अनिश्चितता हो गयी थी । 
इसके अलावा, भारत-स्थित योरोपीय अधिकारी इंग्लेंड में अपने पींड-पावने के भगतानों 
में हुई क्षति को पूरा करने के लिए रियायतें मांगते थे। कितु सब से बड़ी समस्या, जो 
भुगत!नों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई, वह थी, घरेलू भुगतानों की (0776 
(2)97288 )। विनिमय-अस्थिरता के कारण घरेलू भुगतानों' का बजट बनाने में भारी 
अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, क्योंकि रुपये के रूप' में उसका बोझा भी काफी बढ़ 
गया था । उस समय के अर्थ-सदस्य ने जैसा कि कहा था कि विनिमय में एक पैनी 
गिर जाने का अर्थ बजट में तीन करोड़ रुपये का घाटा हो जाना है* और एक पैनी' 
बढ़ने से आधिक्य हो जायगा। 


कुछ-न-कुछ तो किया ही जाना था। सरकार ने लाड्ड हेरशैल की अध्यक्षता में 
यह मामला एक कमेटी को पेश किया। कमेटी ने १८९३ में सूचना दी और सिफारिश 
की कि सोने और चांदी की निःशुल्क मद्राएं घड़ने वाली टकसालें बन्द कर दी जाय॑ । १८९३ 
के कायनेज एक्ट (मुद्रा टंकन कानून ) द्वारा यह कर दिया गया, और रजत-मान का अंत 
हो गया । कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि फिल्हाल' विनिमय का दर १ शलिंग ४ पेंस' 
नियत किया जाय । 

४, सुवर्ग-सान की ओर। लेकिन किस तरीके को रजत-मान की जगह दी जाती 7 
हेरशैल कमेटी ने तजबीज की थी कि रुपये की निःशुल्क म॒द्रा बनाने की टकसालों का 
अन्त करने के साथ ही घोषणा होनी चाहिए कि, यद्यपि टकसालें जनता के लिए बन्द हें, 
तथापि सरकार सोने के विनिमय में रुपये घड़ने के छिए उन टकसालों का प्रयोग करेगी 
और उसका अनपात १ शिलिग ४ पंस प्रति रुपये का होगा । और सरकारी खजाने सावे- 
जनिक दायित्वों के निमित्त उसी कीमत पर सोना वसूल करेंगे ।/३ 


इसलिए, १८९३ के एक्ट एव] के साथ तीन घोषणा-पत्र (नं० २६६२-४,२९ 
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सुद्राचछलन और विनिमय ३६६ 


जून १८९३) जारी किये गए, जिन के द्वारा इन सिफारिशों को क्रियात्मक रूप देने के 
प्रबन्ध किये गए । 

चेंकि रुपये की अधिकता थी, इसलिए १ शिलिग ४ पेंस' की' कीमत तक पहुंचने में 
उसे समय लगा । २३ जनवरी, १८९५ को भारतीय विनिमय १ शि. 2 पेंस हुआओऔर 
इसके बाद जनवरी १८९८ तक बढ़ता हुआ १ शि.४ पेस के कानूनी अनुपात तक पहुंच गया ॥ 

१८९८ में एक एक्ट पास हुआ, जिस के द्वारा करेंसी नोटों को जारी करने का 
अधिकार दिया गया। यह करेंसी नोट उस सोने के बदले में चाल होने थे, जो राज्य सचिव 
(88078॥97'ए 07 559॥86 )ग्लंड में वसूल करता और उसकी दर एक रुपये के बदले 
७-५३३४४ ग्रेन विशुद्ध सोना था और साथ ही जहाज द्वारा सोना भेजने का किराया भो । 
यह सोना भारतीय कागज मुद्रा के संरक्षण के रूप में अंशत: बैंक आफ इंग्लेंड में रखा जाना 
था। राज्य सचिव ने (२१ जनवरी १८९८) घोषणा की कि वह १ शि. ४३ पेंस प्रति 
रुपया की दर से तार द्वारा कलकत्ता, वम्बई और मदरास में परावत्तंनों (#79778787'8 ) 
को बेचने के लिए तंयार है | 

“१८९३-९८ के करेंसी-सुधारों का उद्देश्य यह था, (१) स्वर्ण कीमत में रुपये के 
मूल्य को और अधिक घटने से रोकना, (२) भारत के लोगों को सहज ही सोने के प्रयोग से 
परिचित कराना, और (३) रुपये-पौंड पावना के अनुपात को १ शि. ४ पेंस प्रति रुपये 
पर स्थिर करना | स्पष्टत:, ये दोनों उपाय अनुभव के लिए, और अस्थायी थे । अन्तिम ध्येय 
स्वर्ण मुद्रा और रुपयों के निश्चित अनुपात के अनुसार परिचालन द्वारा स्वर्ण-मान को जारी 
करना था, और रुपये को द्रव्य के प्रतीक के रूप में पूर्ण कानूनी दर्जे में न्‍्यून कर देना था ।* 

इसलिए, जनवरी १८९८ में, जब कानून हारा नियत विनिमय की असली दर पहुंच 
गई, तो भारत सरकार ने राज्य सचिव को अन्तर्काल की समाप्ति के लिए कहा और 
सुवर्ण-मान छागू करने की योजना उपस्थित की । इस योजना का निरीक्षण करने के लिए. 
सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में, अप्रैल १८९८ में एक कमेटी नियत हुई । 

फाउलर कमेटदी--कमेटी ने भारत सरकार की दी हुई तजवीज के अतिरिक्त 
अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया | इनमें एक प्रस्ताव चांदी के सिक्कों को बनाने के लिए 
टकसालों को पुनः जारी कर देने का था। यह इस आधार पर रद्द कर दी गयी कि इससे 
भारतीय मुद्रा की वही दशा हो जायगी जो १८७८-९३ के काल में थी । इसके बाद लेस्ली 
प्रोबीन और लिण्ड्से ने भी एक-एक योजना उपस्थित की थी । दूसरी योजना का ऐतिहा- 
सिक महत्व भी है, क्योंकि इस योजना में प्रस्तावित आधारों पर ही बाद में भारतीय 
मृद्रा की प्रगति हुई । इन दोनों योजनाओं का लक्ष्य सोने की बचत करना था । प्रोबीन 
की तजवीज सुवर्ण-धातु-मान (50]6 छप![07 889706970 ) की थी और छिण्ड्सेः 
की सुवर्ण-विनिमय-मान की । कमेटी ने दोनों को ही इस आधार पर अस्वीकार कर दिया 
कि इस के पक्ष में न तो कोई परम्परा है, और पुरातन मत भी इसके विरुद्ध है। 

कमेटी ने इन योजनाओं के स्थान पर स्वर्ण मुद्रा के साथ भारत में अन्तिम रूप से 
स्वर्णमान की स्थापना करने के पक्ष में मत दिया । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए! 
उसने निम्नलिखित प्रस्ताव किये, (१) ब्रिटिश स्वर्ण-मुद्रा तथा अद्धं स्वर्ण-मुद्रा को भारत: 
में विधिग्राह्म ([,829) ]6706%) तथा प्रचलित मुद्राएं बना दिया जाय, (२) 
भारतीय टकसालों को बिना किसी प्रतिबंध के सोने की सावरेनों को उसी प्रकार ढालने 





4. पत्र. हा 4269 गत माठठआठपाांठ 7#079098 ० किठवेढाआ उशवां&॥, १०१, 
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:३६२ भारतीय अर्थशास्त्र 


'के लिए स्वतन्त्रता दी जाय, जिस प्रकार शाही टकसाल में आस्ट्रेलिया रे तीन शाखाओं 
'को स्वतन्त्रता दी गई है; (३) विनिमय दर को स्थायी रूप से एक शिलिग ४ पँस की 
दर पर स्थित कर दिया जाय; (४)रुपयों की मुद्रा ढालने पर कुछ प्रतिबंध लगाकर उसको 
असीमित विधिग्राह्म ( 7]70080 ],6७29] "४०४९४ ) बना दिया जाय, उसको 
देश के आंतरिक भाग में स्वर्ण के रूप में बदले जाने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया जाय; 
(५) जब कभी विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु ((+0]0 ॥5907% ?077/ ) से नीचे 
जाने लगे तो रुपये के बदले में सुरक्षित कोष में से सोना स्वतन्त्रतायुवंक दिया जाय; 
(६) रुपये के नये सिक्कों को ढालना तब तक के लिए बन्द कर दिया जाय, जब तक 
बाजार में पड़े हुए सोने का भाव उचित अनुपात में ऊपर न चढ जाय । अन्त में, (७) 
रुपये के सिक्के ढालने से होव वाले लाभ को एक पृथक्‌ निधि में रखकर उस निधि 
का नाम स्वर्णमान सुरक्षा कोष ((५0)6 50970%&706 06867ए8 ) रखा जाय । 


५. स्वर्ण-विनिमय सान का विकास। सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को 
स्वीकार कर लिया और उनको कार्य रूप में परिणत करने के उपायों पर चलना आरम्भ 
कर दिया । सावरेन तथा अद्धं सावरेनों को भारत भर में विधिग्राह्मय बनाकर, उनका 
भाव प्रति पौंड १५ रु० निश्चित कर दिया गया । भारत भर में सोने के सिक्के ढालते के 
लिए कार्यकारी पग उठाये गए, कितु ब्रिटिश कोष द्वारा पारिभाषिक (7780797709/ ) 
कठिताइयां उपस्थित करने के कारण इस योजना को छोड़ना पड़ा । सन्‌ १९०० में 
स्वर्णमान सुरक्षा कोष की रुपये के सिक्के ढालने के छाभ से स्थापना की गयी । सन्‌ 
१८९३ के बाद उसको छोड़कर सन्‌ १९०० में ही उसको प्रथम बार अपनाया गया । 


फाउलर कमेटी के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए मुद्राचलन 

( (पघ७४७7०09 ) कार्यालयों को इस बात की आज्ञा दे दी गयी कि वह जनता को 

अधिकतम परिणाम में स्वर्ण मुद्रा दें । किन्तु उसका परिणाम सनन्‍्तोषजनक नहीं निकला, 

स्वर्ण-मुद्रा तथा करेंसी नोटों पर रुपये में बदलने के लिए बद्रा लगने लगा । अकाल की 

स्थिति तथा बाजार में चलने वाले अनुकूल मुद्रा साधन के पर्याप्त मात्रा में न मिलने के 
कारण म॒द्रा की तंगी बढ़ गई और इससे रुपये की कमी भी विशेष रूप से बढ़ गई ।* 


इस प्रकार सरकार को सन्‌ १९०० में अत्यन्त व्यापक परिमाण यों रुपये के 
सिक्के ढालने की नीति पर फिर वापस आना पड़ा । इससे लंदन के चांदी बाजार को भी 
'बल मिल गया। सन्‌ १८९८ के अधिनियम को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। साथ 
ही इसमें यह भो व्यवस्था की गयो कि भारत में रुपये के सिक्के ढालने के लिए चांदो मोल 
लेने के लिए लंदन में कागजो चलअर्थ की तिजोरी में स्वर्ण के उपयोग करने का अधिकार 
दे दिया गया। इस प्रकार कागजी मुद्राचलन सुरक्षा निधि (8067 (प77870फए 
+06888/978 ) लंदन शाखा की स्थापना को गयी । 


भारत में जो रुपये के सिक्के ढालने के लाभ से स्वर्ण सुरक्षा निधि बनाई गई थी, 
उसके सम्बन्ध में भारत सरकार का विचार उस स्वर्ण को भारत में हो विशेष तिजोरियों 
में बन्द करके रखने का 4।। किन्तु भारत सचिव ने निर्णय किया कि उसको रूंदन भेजकर 
उसको स्टिंग प्रतिभूतियों ( 8867]708 5600/7968 ) में छगा दिया जाय। 
यह सम्मति प्रगट को गई कि लंदन में वह अधिक उपयोगो सिद्ध हो सकेगा, जहां क्रि 
उसका अनिवार्य आवश्यकता के समय भो उपयोग किया जा सकेगा । इस प्रकार सिक्‍का . 


१. चम्बरलेन कमीशन की रिपोर्ट, पृष्ठ २५ । 
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डालने के लाभ को लंदन भेज दिया गया और वहां उसकी एक सुरक्षा निधि बनाकर 
उसका नाम स्वर्णमान सुरक्षा निधि रखा गया । 

इस प्रकार रूंदन में स्वर्णमान सुरक्षा निधि तथा कागजों मुद्राचलन सुरक्षा 
निधि (लंदन शाखा) की स्थापना की गयी । 

सन्‌ १९०६ में स्वर्णमान सुरक्षा निधि को एक भारतीय शाखा को स्थापना 
की गई । इसको रुपयों के सिक्‍कों में रखा जाना था | अल्पकालिक सूचना पर होने वाले 
रुपये की मांग को पूर्ण करने तथा विनिमय दर को एक शिलिंग ४ पेस से अधिक न होने 
देने के लिए इसको भारत में बनाने की आवश्यकता हुई | रुपये के सिक्‍के ढालने से होने वाले 
लाभ को भारत में रुपयों के रूप में सुरक्षा निधि में डालकर उस कोष की स्थापना की 
गई। इसको लरूंदन में स्टलिग में परिवर्तन करने से अच्छा समझा गया । इस समय सर्व- 
प्रथम सुरक्षा निधि को इन दोनों शाखाओं के लिए स्वर्णमान सुरक्षा निधि” नाम का 
उपयोग किया गया । इनमें से एक भारत में रुपयों के रूप में थी और दूसरी लंदन में 
स्टलिंग प्रतिभूतियों के रूप में थी । 

उच्चतर स्वण अंक ([7900967 50606 700०76 ) निश्चित किया गया । 
इसी वीच में एक और बात हो गई । भारत से जहाज द्वारा (भारत में कागजी म॒द्राचलन 
सुरक्षा निधि से लंदन को सुरक्षा निधि) लंदन को सोना भेजने के कार्य को अनावश्यक 
रूप से व्ययसाध्य कहा गया। यह अनभव किया गया कि इस व्यय को भारत में रुपये के 
बदले में लंदन में सोना ले लेने को प्रणालो द्वारा बचाया जा सकता हैँ । अतएव, सन्‌ 
१९०४ में भारत सचिव ने घोषणा की कि वह उन हुंडियों को, जिन्हें कौंसिल ड्राफ्ट या 
कौंसिल बिल कहा जाता था, निसीम परिमाण में १ शिल्िंग ४छ& पेंस को दर पर 
बेचेंगे, लंदन से स्वर्ण निर्यात का बिंदु यही था | इस बोच भारत सचिव की इन हुंडियों 
की बिक्री से लंदन में चांदों मो लेकर भारत को रुपये ढालने के लिए भेज दी जातो थी । 
तो भी कुछ सोना मिस तथ। आस्ट्रेलिया से भारत आता रहा ओर उसका समय-समय 
प्र जहाज द्वारा लूंदन भेजा जाता था। इस व्यय को भी बचाने के लिए सन्‌ १९०५ में 
यह निश्चय किया गया कि मिस्‌ या आस्ट्रेलिया से भारत स्वर्ण मद्राओं के विरुद्ध इस माल 
को तार द्वारा परावत्तंत कर लिया करे । 


इस प्रकार रुपये-स्टलिंग विनिमय के उतार-चढह्ाव की उच्चतर सीमा १ 
शिलिंग ४४ पेंस निश्चत हो गई । जब तक भारत सचिव अपनो हुण्डियों ((00प767/ 
.3]8 ) को उस मूल्य पर बेचने को सहमत रहते थे, विनिमय दर इस बिन्द्र से 
ऊपर नहीं जा सकती थो, तो भो विनिमय दर भारत से स्वर्ण निर्यात बिन्दु से नीचे गिर 
गई, किन्तु सामान्य रूप से भारत का व्यापारिक संतुलन अनुकूछ होते के कारण इस 
संयोग की सभावना को अत्यधिक कम समझा जाता था । 


निध्नतर स्वर्ण अंक (],0 967 5]0606 4?0770) निश्चित किया गया । 
तो भी इस प्रकार का आकस्मिक संयोग १९०७ में उपस्थित हुआ । १९०७ की ग्रीष्म 
ऋतु में वर्षा कम होने, संसार भर में सामान्य आ्थिक तंगी के साथ-साथ १९०७ के 
'पतझड़ में अमेरिकी आथिक संकट के कारण भारतीय विनिमय अत्यन्त निर्बेल हो गया । 
उसका भाव गिरते-गिरते २३ नवम्बर को १ शिलिंग ३5. पेंस हो गया। विनिमय कौ 
इस स्थिति में तब तक सुधार नहीं हुआ, जब तक भारत सरकार तार-परावत्तनों द्वारा 
लंदन में स्टलिंग हुण्डियों को बेचने को तैयार न हो गई, जिनका मूल्य बाद में अन्तिम 
रूप से १ शिलिग ३४३ प्रस निश्चित हो गया । यह भारत से स्वर्ण निर्यात का अंक 
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(6०6 ऋड007+% 20776) था। इन हुण्डियों की आवश्यकता को पूरी करने के 
लिए स्वर्णमान सुरक्षा निधि से 2८० लाख पौंड से भी अधिक रकम निकाली. गई। बाद 
में इन हुण्डियों को भारत सरकार की हुण्डियां (#98678756 (70ए7४०॥ 737|8) 
कहा गया । 

सरकार पर परिस्थितिवश थोपे गये इन कार्यों के वास्तविक परिणामस्वरूप 
एक' ऐसी प्रणाली का विकास हुआ, जिसको साधारण तया स्वर्ण विनिमय मान' ((५0!6 
ए5ड009 9788 8/976970 ) कहा जाता हँ। यह वह प्रणाली नहीं थी, जो भारत 
सरकार का मौलिक उद्देश्य था तथा जिसके संबंध में फाउलर कमेटी ने सुझाव दिया था, 
अर्थात्‌ वह मुद्राचलन के साथ स्वर्णमान था । 

६. मुख्य विशेषताएं। नई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं यह थीं :--- 

(१) नोटों तथा रुपयों वाला आंतरिक चलअर्थ ((प/७७709) यद्यपि 
एक सांकेतिक मुद्रा (70767 (!07) था, किन्तु वह भी मूल्य का मान था, कुछ छोटे 
सहायक सिवके भी थे, जो सीमित विधि ग्राह्म थे । परिमित संख्या में सावरेन' (स्वर्ण-मुद्रा ) 
भी बाजार में चल रहे थे । 

(२) रुपये को केवल विदेशी उद्देश्यों के लिए ही एक रुपये के १६ पेंस की दर 
प्र स्वर्ण में बदला जा सकता था । 

(३) रुपये के स्टलिंग (स्वर्ण) मूल्य को भारत सचिव की हुण्डियों ((/0प्रा- 
० 9:5।|!8) की बिक्री द्वारा १ शिलिग ४छैे पेंस (उच्चतर स्वर्ण अंक) से लेकर 
भारत सरकार की हुण्डियों (88ए७४४७ (!0प7०। ॥37]8) की बिक्री द्वारा 
१ शिलिंग ३5 पंस स्वर्ण-अंक तक नियमित किया गया था । 

इस प्रणाली को चाल रखने के लिए दो सुरक्षा निधियों को रखना पड़ता था । 
इनमें एक भारत में मुख्य रूप में रुपयों में रखी जाती थी, तथा दूसरी लंदन में स्टिंग में 
रखी जाती थी । भारतीय सुरक्षा निधि का निर्माण (क) कागजी चलअर्थ सुरक्षा निधि 
के भारतीय भाग, (ख) स्वर्णमान सुरक्षा निधि की चांदी शाखा, तथा (ग) सरकारी' 
खजाने के बकाया धन से किया जाता था। लुंदन की सुरक्षा निधि का निर्माण, 
(क) कागजी चलअर्थ की लंदन शाखा, (ख) स्वर्णमान सुरक्षा निधि तथा (ग) 
भारत' सचिव के बकाया धन से किया जाता था। इन सुरक्षा निधियों का निर्माण 
पृथक-पृथक उद्देश्यों से किया जाता था, किन्तु व्यवहार में उनको आवश्यकता पड़ने पर 
विनिमय की सहायता के लिए उपलब्ध किया जा सकता था । 

यह प्रणाली प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) में टूट जाने तक अत्यंत सुचारु रूप 
से चछती रही। इस बीच में उसको चैम्बरलेन कमीशन का समर्थन भी प्राप्त हो गया । 

७. चम्बरलेन कमीदान । अग्रैल १९१३ में आस्टिन चेम्बरलेन' की अध्यक्षता 
में चेम्बरलेल कमीशन नियुक्त किया गया था । उसको भारतीय मुद्राचलन तथा 
विनिमय के यन्त्र की जांच करके उसके सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य सौंप गया था । 
इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फरवरी १९१४ में दी। इसमें उसने सरकार द्वारा विनिमय 
को स्थिर करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का समर्थन किया। उसकी यह' 
निश्चित राय थी कि स्वर्ण विनिमय मान न केवल कार्य रूप में परिणत करने योग्य था 
वरन्‌ वह भारतीय स्थिति के मुख्य रूप से अनुकूल था, क्योंकि इस देश में पूर्ण विकसित' 
बेकिंग प्रणाली का अभाव था तथा वह सस्ता भी था। भारतीय जनता की स्वर्ण एक- 
त्रित करने की प्रवृत्ति के कारण उनकी फाउलर कमीशन, की. सम्मति के विरुद्ध यह रायः 
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थी कि स्वर्ण-चल-अर्थ के साथ भारत में स्वर्णगमान स्थापित करना एकदम अनुचित है । 
सिद्धान्त रूप में कमीशन इसके विरुद्ध नहीं थी कि भारत की टकसालों में स्वर्ग मुद्राओं 
तथा अड़ूँ-स्वर्ण मुद्राओं को ढाला जाय । कित्तु इसमें यह शर्तें थी कि भारतीय जनता 
मौलिक रूप में उनकी मांग करे और सरकार उसका व्यय उठाने को सहमत हो । 
कमीशन ने इस प्रणाली में छोटे-मोटे परिवत्तेनों क। भी सुझाव दिया था। उनमें से एक 
था भारत सरकार की भारत सचिव पर हुण्डियों ([88४७४७४७ (70प्र८0० 3|8 ) 
को तुरन्त बेच देना तथा स्वर्णमान रक्षा निधि की चांदी-शाखा को बन्द कर देना । 
उन्होंने लंदन में स्वर्ण तया स्टॉलिंग प्रतिभृतियों की पर्याप्त सुरक्षा-नित्रि के रखे जावे की 
आवश्यकता पर बल दिया, जिससे आंतरिक चलअर्थ को बाह्य चलअर्थ अयवा अंतर्रा- 
प्ट्रीय चलअर्थ में बदला जा सके । किन्तु इस कमीशन के प्रस्तावों पर सरकार पूर्णतया 
तथा ठीक-ठीक विचार भी नहीं कर पाई थी कि प्रथम विश्व-युद्ध आरम्भ हो गया । 
और भारत की चलअर्थ प्रणाली गड़बड़ में पड़ गई । ' 


८. स्वर्ण-विनिमय-सान का टूटना । प्रथम महायुद्ध अगस्त १९१४ में आरम्भ हुआ 
उसने नोटों के बदछे नकद रकम लेने तथा बेंकों से अपनी जमा पूंजी को निकालने के 
लिए बेकों पर अत्यधिक दबाव डाला। वरनिमय भी इस समय निरबेलता के चिह्न प्रगट कर 
रहा था, किन्तु सरकार ने नोटों के ब हे में पर्याप्त नकदी देकर तथा सेविग्स बैंक खाते 
से जमा रकमों को निकालने की पर्याप्त सुविधाएं देकर जनता के हृदय में फिर विश्वास 
उत्पन्न कर लिया। विनिमय को पुष्ट करने के लिए भारत सरकार की नव्वे लाख पौंड 
की हुण्डियां (08ए९७७४७ (0प7०] ॥37]]8 ) भारत सचिव के नाम बेची गईं । 


तो भी वास्तविक संकट १९१६ में आरम्भ हुआ, जिससे अंततः स्वर्ण विनिमय- 
मान पूर्णतया टूट गया। इस प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सरकार 
विनिमय की स्थिरता को बनाये रखने में समर्थ होती । किन्तु सरकार ऐसा नहीं कर 
'सकी, क्योंकि रुपये की एक तीर मांग ऐसे समय में आई जबकि चांदी का मूल्य 
अभूतपूर्व स्‍तर तक चढ़ रहा था । 


रुपये के लिए अत्यधिक मांग के कारण यह थे :---( १) आयात को अपेक्षा 
अत्यधिक निर्यात करना । अनुकूल व्यापारिक संतुलन में वृद्धि के कारण यह थे--(क) 
जहाजों की कमी के कारण आयातों का कम होना तथा युद्ध की अन्य स्थितियां, और 
(ख) ब्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्रों द्वारा यूद्ध-उद्दयों के लिए भारतीय सामग्री की 
अधिकाधिक मांग होते रहने के कारण निर्यातों का बढ़ जाना । 

(२) यूद्ध के पूर्वी क्षेत्रों में लगी हुई सेनाओं के लिए खर्च तथा माल की कौमत का 
भुगतान करने को आवश्यकता के कारण भारतीय' चलअर्थ की मांग और भी अधिक 
बढ़ गई । 

(३) इसके अतिरिक्त उपनिवेज्ञों, अधीन देशों तथा अमेरिका को ओर से 
भारत में मोल लिये जानें वाले माल का मूल्य देने के लिए भी रुपये को आवश्यकता थो। 

(४) युद्ध-कालीन प्रतिबन्धों के कारण चांदी का आयात नहीं किया जा सकता 
था, अतएवं रुपय की मांग और भी अधिक बढ़ गई । 

रुपये की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार को अत्यन्त ऊंचे 
मूल्य पर चांदी मोल लेनी पड़ी । चांदी का मूल्य २७ पेंस प्रति जौंस से बढ़कर १९१६ 
मे ४३ पंस हो गया। यह मूल्य अपनी कहानी आप ही कह रहा हूँ क्योंकि इस मूल्य पर 


३६६ भारतीय अथंज्ञास्त्र 


रुपया सांकेतिक मुद्रा नहीं रह पाता (विनिमय मल्य अम॒द्वित रौप्य पिण्ड के मूल्य के बरा- 
बर हो जाता है) । १९२० में चांदी का मूल्य चढ़कर ८९ पँस प्रति औंस हो गया । 


ह चांदी के मल्य में इतनी अधिक तेजी आने के कारण यह थे : (१) चांदी की" 
पूर्ति में यूनता। (२) मुख्य रूप से चांदी की मुद्रा के लिए चांदी की मांग अविक होने के 
कारण; (३) मार्च १९१९ में स्टलिग डालर विनिमय का सम्बन्ध टूट जाने के कारण 
डालर की अपेक्षा स्टलिंग का मूल्य घट जाना । 


चांदी के मल्य की इस तेजी का प्रभाव भारतीय विनिमय पर अत्यंत भयंकर पड़ा । 
अगस्त १९१७ से रुपया सांकेतिक म॒द्रा नहीं रहा । जनता को रुपये को गलाकर उसकी" 
चांदी बेच लेने में अधिक लाभ था। अतएवं सरकार के लिए चांदी को चड़ते हुए नये भाव' 
पर मोल लेना और बिना हानि उठाए उसको १ शिलिग ४ पेंस की दर पर देते 
रहना संभव नहीं रहा । इसके अतिरिक्त जनता द्वारा रुपयों को गलाने की प्रवत्ति बढ़ 
जाने के कारण नये-नये ढाले हुए रुपये बाजार से अदृश्य होते जाते थे । 


२८ अगस्त १९१७ को भारत सचिव ने तार द्वारा परावत्तंगों की दर को १ 
शिलिंग ४३ पेंस से बढ़ाकर १ शिलिंग ५ पेंस कर दिया । साथ ही यह भी घोषणा की 
गई कि चांदी के मल्य में परिवत्तेत के अनसार रुपये के मल्य में भी परिवत्तंव किया 
जायगा । वास्तव में यह रजत-मान" को फिर लाग करने जैसा था । 


इस प्रकार (6]9279][000 ॥7%7४678) तार से परावत्तेतों की दर 
में समय-समय पर परिवत्तंन किया जाता रहा, यहां तक कि १२ दिसम्बर, १९१९ को 
वह २ शिलिग ४ पेंस तक पहुंच गया । इप्त स्थिति का मकाबला करने के छिए सरकार ने. 
निम्न प्रकार के कुछ उपायों का अवल्ंबन किया ६ 


) विनिसय नियन्त्रण--भारत सचिव ने अपनी हुण्डियों (00प४णा 
279788 ) की बिक्री को २० दिसम्बर १९१६ को २० राख रुपये से लेकर १२० लाख 
रुपयों के अंदर-अंदर परिमित कर दिया । यह रुपये के भुगतान की आवश्यकता को कम 
करने के लिए था । 

(२) चांदी को खरीद--व्यक्तिगत हिसाब में चांदी के आयात को बंद कर 
दिया गया और सरकार ने अमरीका में सिक्का बनाने के लिए चांदी भारी मात्रा में 
खरीदी । 

(३) चांदी बचाने के लिए बरते गए कुछ उपाय--सिंक्‍कों के कार्यों के अति- 
रिबत सोने तथा चांदी के प्रयोग को अन्य सब कामा के लिए कावन-विरुद्ध घोषित कर दिया 
गया । चांदी के सिक्‍कों तथा अमद्वित चांदी की सिलों के निर्यात पर रोक लगा दी गई । 
अढ़ाई रुपये तथा एक रुपये के नोट चलाये गये, निकल की रेजगारी के सिक्के भी 
चलाए गए । 


(४) सरकार ने आयात किए हुए सारे सोने को मोल ले लिया-और उसको 
कागजी चलअर्थ स्रक्षा-निधि में जमा करके उसके विरुद्ध नोट निकाले । 
(५) आर्थिक उपायों मं--जो चलअर्थ की कठिनाई को दूर करने के लिए. 
अपनाए गए, यह थे--अतिरिक्त कर लगाया जाना, प्रधान खर्चों में कटौती तथा 
भारत में बड़े परिमाण पर ऋणों का लिया जाना । 
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किन्तु इस प्रकारके अत्यन्त मूल्यवान उपायोंकों अपनानेपर भी सरकार विनिमय 
की कृत्रिम स्तर पर रक्षा नहीं कर सकी और इस प्रकार स्वर्ण विनिमय-मान ट्टंगया। 


९. स्मिथ कमेटी । ग्रुद्ध समाप्त होने पर मई १९१९ में सर बेबिंगटन' स्मिथ 
की अध्यक्षता में एक चलअर्थ कमेटी का निर्माण किया गया । चांदी के मूल्य में अभी 
हाल में उतार-चढ़ावों को ध्यान में रखते हुए तथा चांदी के भाव की भावी गति पर विचार 
करते हुए इस कमेटी ने २ शिलिग (स्वर्ण ) का अनुपात रखने का प्रस्ताव किया । 
क्योंकि इस दर पर रुपया सांकेतिक मुद्रा बना रह सकता था । ऊंचा अनुपात रखने से अन्य 
लाभ होने की भी आशा थी, जो यह हो सकते थे : (१) इससे आयात की सामग्री 
तथा मशीवें सस्ती हो जाएंगी, फिर भी उससे हमारे निर्यात कम नहीं होंगे । क्योंकि 
सामग्री तथा खाद्य पदार्थों की सव्वब्यापी न्‍्यूनता होने के कारण भारतीय उत्पादों की 
विश्व बाजार में भारी मांग थी; (२) इससे सरकारी आय बढ़ जाती, क्योंकि इसके 
फलस्वरूप भारत द्वारा घरेलू व्ययों (॥70776 (४४9४४2०४) के रूप में ब्रिटेन में किये 
जाने वाले खर्च में लगभग १२ करोड़ को कमी हो जाती । 

कमेटी ने इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया कि बम्बई में एक. टकसाल 
खोली जाय, जहां जनता के लिए सावरन तथा अ्द्ध सावरन के सिक्‍के ढाले जाएं । उसने 
यह भी प्रस्ताव किया कि स्वर्ण-आयात-निर्यात पर संब प्रकार के प्रतिबन्धों को हटा 
दिया जाय, तथा व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप में चांदी का आयात करने दिया जाय -। 
उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि स्वर्णमान सुरक्षा निधि में पर्याप्त स्वर्ण रखा जाना 
चाहिए और स्वर्ण रक्षा निधि के ५० प्रतिशत भाग को भारत में रखा जाना' चाहिए । 
इस कमेटी के एकमात्र भारतीय सदस्य श्री डी. एम. दलाल ने अपने मतभेद पत्र में १ 
शिलिंग ४ पेंस की दर की ही सिफारिश की, तथा यह भी सुझाव दिया था कि चांदी के 
मूल्य चढ़ जाने पर कम चांदी डालकर दो रुपये के सिक्के ढालकर चलाए जाएं | सरकार 
ने बहुमत के मुख्य-मुख्य सुझावों को स्वीकार कर जिया । 

१०. दो शिलिंग का अनुपात। नया भाव २ फरवरी १९२० से उस समय 
अपनाया गया, जब भारत सचिव ने एक रुपये का मूल्य ११*३००१६ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण 
निर्यात किया । दो शिलिग का भाव अधिक समय तक नहीं चला । उसने स्वर्ण का भाव 
प्रति तोला १५॥॥>) निश्चित कर दिया । जबकि वास्तव में उस समय स्वर्ण का बाजार 
भाव २२॥ ) था। अतएवं सरकार के लिए एक रुपये के दो शिलिग (स्वर्ण) भाव से 
स्टलिंग देते रहना कालांतर में असंभव हो गया । १९१९ के बाद व्यापारिक संतुलन भारत 
के प्रतिकूल हो जाने के कारण स्टलिंग की मांग और भी अधिक बढ़ गई | इसके अति- 
रिक्त विनिमय में सट्टा चर रहा था, लोगों ने रुपये के बदले में इस आशा से स्टलिंग 
मोल लेना आरम्भ कर दिया था कि बाद में विनिमय की दर गिरने पर वह स्टॉलिंग 
रुपए बनाकर लाभ कमाएंगे । योरोपीय समुदाय ने भी नये अनुकूल भाव पर इग्लेण्ड 
को रुपया भेजकर छाभ कमाया और इसी प्रकार विदेशी माल के आयातकर्ताओं ने 
अपन आयातों का तुरन्त भुगतान करके छाभ उठाया | इन सब कारणों से स्टलिंग की 
मांग अधिकाधिक बढ़ती गई । ५ 

स्टलिंग का भाव स्वर्ण की तुलना में पौंड से मंदा होने के कारण सरकार को 
रुपये के बदले में दो शिलिग से भी अधिक देना पड़ता था । इस प्रकार जबकि सरकार 
स्टलिंग को एक रुपये के लगभग ३ शिलिग भाव से बेंच रही थी तो उसका वास्तविक 
बाजार भाव बहुत कम था । स्टलिंग को रुपये की अपेक्षा उसकी विनिमय बाजार में 
अधिक मांग होने के ही कारण अधिक नहीं मांगा जाता था, वरन्‌ इसलिए भी मांगा जा; 
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रहा था कि मूल्य भारत की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक तेजी से गिर रहे थे। सरकार ने 
विनिमय दर को प्रथम २ शिलिंग स्वर्ण के भाव पर तथा बाद में २ शिलिग स्टिंग के 
भाव पर बनाए रहने का प्रयत्त किया । किन्तु अन्त में यह सभी प्रयत्त असफल सिद्ध 
हुए। २८, सितम्बर १९२० को सरकार ने लंदन में स्टलिंग की हुण्डियों का बेचना बंद 
कर दिया, किन्तु इस समय तक भारत सरकार की भारत सचिव के नाम से हुण्डियां 
(१०००७७४७ (0प४४०) ५ करोड़ ५२ लाख पौंड की बेची जा चुकी थीं। 
इनका भुगतान लंदन में स्टिंग प्रतिभूतियों और कागजी चलअर्थ सुरक्षा निधि के 
कोष की हुण्डियों (]/.888फप7ए 73]]8) को बेचकर किया गया। इन प्रतिभूतियों 
को एक पौंड के १५ रुपए भाव पर मोल लिया गया था और इनको प्रति पौंड ७ रुपये 
से लेकर १० रुपये तक के भाव पर बेचना पड़ा और इस प्रकार सरकार को ५ करोड़ 
रुपये की कुल हानि हुई। 

इसके फलस्वरूप विनिमय दर बराबर गिरती चली गई, यहां तक कि जुलाई 
१९२१ में वह गिरकर ११5७ पेंस स्वर्ण अथवा १ शिलिग ३३ पेंस,स्टलिग हो गयी । 
इससे भारत के विदेशी व्यापार पर भी भयंकर प्रभाव पड़ा ।? अब सरकार ने विनिमय 
दर को विश्व परिस्थितियों के अनुसार चलने देना स्वीकार कर लिया, जिससे भारतीय 
मूल्यों में कोई अनुचित बाधा न आए। जनवरी १९२३ में विनिमय दर फिर ऊंची चढ़ने छूगी। 
इसका कारण अनुकूल व्यापारिक संतुलन था। यहां तक कि अक्तूबर १९२४ में वह 
१ शिलिंग ४ पेंस स्वर्ण अथवा १ शिलिग ६ पेंस स्टलिंग के स्तर तक पहुँच गया । उस 
समय सरकार पर दबाव डाला गया कि वह विनिमय को उसी दर पर स्थिर कर दे 
किन्तु सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । सरकार ने अप्रैल १९२५ में मुद्रा- 
चलन की पूर्ति को सीमित करके विनिमय दर को १ शिलिग ६ पेंस स्वर्ण तक चढ़ा दिया। 
इसके कुछ मास बाद समस्त परिस्थिति पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए एक 
शाही कमीशन नियुक्त किया गया। 

११. सरकार की नीति की आलोचना की गई । विनिमय को उच्च दर पर 
स्थिर करते और भारत को हानि पहुंचाकर भी फिर उसको उसी दर पर स्थिर रखने 
की सरकार की नीति की भारी आलोचना की गई । यह तक उपस्थित किया गया कि 
चांदी का मूल्य निश्चित रूप से अनिश्चित है और स्टलिंग-डालर दर की दशा भी ऐसी 
ही हैं । अतएव, सरकार को विनिमय दर निश्चित करने से पूर्व कुछ समय तक प्रतीक्षा 
करनी चाहिए थी | इस अनिश्चितता' के समय में विनिमय दर को अपना स्तर आप 
खोजने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए था । 

इस बात को पहले से देख लेना सुगम था कि युद्ध के पश्चात्‌ आयातों में वृद्धि 
द्ोना तथा निर्यातों में न्‍्यूनता होना अनिवार्य था। यूरोपीय छोग, जिन्होंने बड़े-बड़े छाभ 

' उठाए थे--अपने देश का द्रव्य भेजने की सुविधाएं मांगते थे । इस सबका यह अर्थ था 
कि सटलिंग की मांग बढ़ने वाली थी । 

इसलिए यदि अधिकारियों में थोड़ी भी बुद्धि होती तो उनको पूर्वतः दिखलाई 

दे जाता कि उनकी २ शिलिंग दर को भंग करने वाली शक्तियां अपना कार्य कर रही 

थीं। यदि विनिमय को अपना स्तर स्वयं खोजने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता तो 

वह उससे भी नीचे के अंक पर आकर टिकता और इसी दशा में वह निकट भविष्य के 


4. 0. रे छा087-ग्रदांघण (प्रौएए787०ए 77 +907387966 (5880[8680) 
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प्रतिकल व्यापारिक संतुलन को ठीक करने में भी सहायता देता । इसके विरुद्ध उच्च 
विनिमय दर पर उसको जबरदस्ती स्थिर रखने से उत शक्तियों के प्रभाव में अतिशयोक्ति 
उत्पन्न कर दी गईं | सरकार की केवछ २ शिलिंग दर चलाने के लिए ही आलोचना नहीं 
की गई, वरन्‌ इसलिए भी की गई कि उसको यह स्पष्ट हो जाने पर भी कि ऐसा करना 
. निराशाजनक कार्य होगा, सरकार उसको बनाये रखने के लिए आग्रहशील बनी रही । 

सरकार उच्च विनिमय दर पर इस प्रकार क्‍यों चिपटी हुई थी ? उप्तकी (भारत 
कार्यालय) की इच्छा यह थी कि मुद्रा संकोच उपायों द्वारा विनिमय को आगे धकेला' 
जाय, जिससे वह आयातों में सहायक सिद्ध हो सके |”? इस प्रकार उस समय सरकार की 
नीति का पथ प्रदर्शन ब्रिटिश स्वार्थों द्वारा किया जा रहा था। विचार यह था कि अंग्रेजी 
द्रव्य की अपेक्षा भारतीय रुपये का मल्य बढ़ाकर भारत में ब्रिटिश आयातों को प्रोत्साहन 
दिया जाय । मिस्टर ऐंस्कफ ( )॥7. 77300 प08) ) ने कहा है कि उच्च विनिमय 
ब्रिटिश निर्माता को भारत में उसके प्रतिह्वंद्वी की अपेक्षा अधिक अनुकूछ स्थिति में कर 
देता है । अतएवं, सब मिलाकर उसका भौतिक लाभ सबसे अधिक तभी बनता दिखलाई 
देता है, जब इस प्रकार की परिस्थिति में वितिमय दर को यथा संभव ऊंची से ऊंची दर 
पर बांध दिया जाय ।* इसीलिए ब्रिटिश पत्रों द्वारा स्मिथ कमेटी की रिपोर्ट का इतनी 
अच्छी प्रकार से स्वागत किया गया था । 

सरकार की नीति से भारत सरकार को तीन प्रकार की हानि पहुंची--( १) 

प्रथम महोयुद्ध के समय (जैसा कि द्वितीय महायुद्ध में भी हुआ) भारतीय मार का 
भुगतान मित्र-राष्ट्रों ने माल द्वारा न किया वरन्‌ स्टलिंग के उधार खाते के रूप में किया। 
सरकार ने २ शिलिंग दर को बनाये रखने के प्रयत्नों में लगभग २ करोड़ ४० लाख 
पौंड मूल्य के इस एकत्रित स्टलिंग को उड़ा दिया । (२) उच्च विनिमय से आयातों के 
बढ़ जाने के कारण भारतीय उद्योग-धंधों पर उसका विपरोत प्रभाव पड़ा । (३) सर- 
कार के विनिमय दर को उसके स्वाभाविक स्तर तक गिरने देने के आकस्मिक निर्णय से 
अनेक ऐसे भारतीय आयातकर्त्ता नष्ट हो गये, जिन्होंने विदेशी माल का उच्च विनिमय 
दर पर आर्डर दिया था और जिनको अब रुपये के रूप में अपनी आशा से दुगने से 
अधिक राशि देनी पड़ रही थी | सरकारी नीति इंग्लेण्ड को भौतिक लाभ पहुंचा सकती 
थी, किन्तु भारतीय व्यापारियों को नहीं । 
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१. “अप्रैल १९२० में प्रचलित २ शिलिंग ४ पेंस की विनिमय दर ऐसी गिरी कि 
वह बारह मास के अंदर ही गिरकर १ शिलिग ३ पेंस हो गई। विनिमय की यह 
स्थिति आयातकों के लिए अत्यंत संकटमय थी । उनमें से अनेकों ने माल भेजने 
के आर्डर उस समय दिये थे, जब विनिमय दर ऊंची थी, आर्डर भेजते समय 
उन्होंने विनिमय दर के भाव को निश्चित भी नहीं किया था । अतएव मार 
आया तो ब्रह तत्कालीन नीची दर पर मार लेने को या तो सहमत नहीं थे 
अथवा समर्थ नहीं थे । वर्ष के अन्त में भारतीय बन्दरगाहें ऐसे आयात किये 
कपड़े की गांठों, मोटरकारों तथा अन्य वस्तुओं से भरी पड़ी थीं, जिनको माल 
मंगाने वालों ने बन्दरगाहों से नहीं उठाया था। गत वर्ष के विपरीत रुपया 
बाजार में से लगातार वापस आ रहा था। यह व्यापार के साधारणतया रुक 
जाने का चिह्न था। ([8०]00760 07608 (0079070!]67 07 (४प्रा#67- 
०0ए 407 4920-24.) 
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सत्ताइसवां अध्याय 


मुद्रावतन ओर विनिमय (गत अ० से आगे) 
१६२६ से १६३६ 


१. स्वर्ण विनिमय सान की ज्रटियाँ॥ २५ अगस्त १९२५ को लेफ्टिनेंट कमांडर 
हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन की स्थापना करके उसको यह काये 
सौंपा गया कि वह भारतीय मुद्राचलन प्रणाली का अध्ययत करके उसके विषयमें रिपोर्ट 
दे । इस कमीशन से यह आशा की गई कि वह इस बात पर विचार करे कि भारतीय 
मुद्राचलन प्रणाली में भारतीयों के स्वार्थ की दृष्टि से कोई सुधार किया जा सकता 
हैं या नहीं । 

कमीशन को भारत में प्रचलित स्वर्ण विनिमय मान में निम्नलिखित त्रुटियां 
मिलीं-- 

(१) “प्रणाली सरल नहीं है और रुपये की स्थिरता के आधार को' अशिक्षित 
जनता तुरन्त नहीं समझ सकती, चलअर्थ में दो सांकेतिक मुद्राएं (रुपये के सिक्के तथा 
रुपये के नोट ) बाजार में हैं । उनके साथ एक व्यर्थ की पूर्ण मूल्य की अवावश्यक स्वर्ण. 
मृद्रा (सावरेन) को भी लगाया हुआ है, जो बाजार में बिल्कुल नहीं चलछती । सांकेतिक 
चलअर्थ का एक रूप (जिसमें एक दूसरे में बदले जाये के! असीमित दायित्व हे) 
अत्यधिक बहुमूल्य है । यदि चांदी का मूल्य एक निश्चित स्तर से ऊपर चला जाय तो 
वह बाजार से अदृश्य भी हो सकता है । 

(२) साख तथा चलअर्थ की नीति पर नियन्त्रणके लिए दो-दो सुरक्षा निधियों 
का बोझा बनाया हुआ है, जिससे उत्तरदायित्व का विभाजन अत्यन्त प्राचीन तथा 
भयंकर रूप से किया जा रहा है । 

(३) इस प्रणाली से चलअर्थ का स्वयंचलित संकोच तथा विस्तार नहीं हो. 
पाता । इस प्रकार की गतियां पूर्णतया मुद्राचछन अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर 
होती हूँ । 

(४) इस प्रणाली में लोच नहीं है । बेबिगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिश 
पर जिस लोच का प्रबंध" किया गया था, उसकी उपयोगिता पर भारतीय व्यापार में 
घन लगाने की प्रणालियों द्वारा प्रभाव होता है ।* 

२. स्वर्ग धातु मान । ((0]6 37]॥7070 509749706 ) कमीशन का 
कार्य त्रिमुखी था: (१) उसको भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक चलजर्थ 
प्रणाली के सम्बन्ध में प्रस्ताव करना था, (२) उस अनुपात के सम्बन्ध में प्रस्ताव करना 
था, जिस पर रुपये को स्टलिंग के साथ स्थिर रूप से जोड़ा जाना था, और (३) एक 
केन्द्रीय बेंक की स्थापना के लिए किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने थे | 


१. देखो, अगला अध्याय । 
२. हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट, १९२६, पैरा २१. 
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कमीशन ने प्रस्ताव किया कि भारत की चलअर्थ प्रणाली के लिए स्वर्ण-धातु मान प्रच- 
लित किया जाय। विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेंस रखी जाय, तथा केन्द्रीय बैंक का 
समस्त काये करने के लिए भारतीय रिजवं बेक' के नाम से एक केन्द्रीय बेंक खोला जाय । 
रिजवे बेंक की योजना पर हम एक पृथक अध्याय में विचार करेंगे । अन्य दोनों प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में यहां विचार किया जाता है । 


स्वर्ण-धातु मान के सम्बन्ध में अन्तिम प्रस्ताव उपस्थित करने से पूर्व कमीशन 
ने इस सम्बन्ध में अन्य संभावनाओं (१) स्वर्ण-विनिमय-मात को अपनाने तथा (२) 
स्वर्ण-चलूअर्थ के साथ मुख्य स्वर्ण-मान को अपनाने के साथ सम्बन्ध में भी विचार किया । 
किन्तु इन सभी विकल्पों को अस्वीकार कर दिया गया ।* उन्होंने स्वर्ण चलअर्थ के बिना 
स्वणमान अथवा स्वर्ण-धात्‌-मान का प्रस्ताव किया। इस विषय में कमीशन ने लिखा 





१. इन प्रणालियों को अस्वीकार करने के कारण ये थे;-- 


(क) स्टलिंग विनिमय-सान--भले ही इसमें स्वर्णमान सुरक्षानिधि तथा कागजी 
चलअर्थे सुरक्षा निधि को मिलाकर तथा चलअर्थ अधिकारियों पर विधि द्वारा 
निर्धारित (80885760079) उत्तरदायित्व इस प्रकार लगाकर कि वह 
रुपये को आवश्यकता पड़ने पर उच्चतर स्वर्ण-अंक पर तथा स्टलिंग को 
निम्नतर स्वर्ण-अंक पर यथेष्ट मात्रा में बेच सकें, इस मान को पूर्ण कर 
लिया जाय । कमीशन की सम्मति में इस प्रणाली में तब भी मयंकर त्रटियां 
रह जातीं, जो ये हें--रुपये के भाव पर चांदी की तेजी तथा मंदी का बराबर 
प्रभाव पड़ता रहता,रुपया स्वर्ण के साथ बंधा होने के कारण स्टर्लिंग का 
सेवक के समान अनगमन करता रहता और उसका भाव स्टॉलछिंग के भाव के 
गिरने के साथ गिर जाता, जिसके फलस्वरूप भारत में मूल्य बढ़ जाते । किसी 
एक देश के म॒द्राचलन के अधीन भारत का रहना लाभकर नहीं हो सकता 
फिर भले ही वह चलअर्थ कितना ही दढ़ क्यों न हो । (पैरा २५) 


(ख) स्वर्ग विनिमय-मान--इंससे स्वर्ण को तुलना में रुपया स्थिर हो जाएगा 
किन्तु इसमें तब भी कुछ इस प्रकार की त्रुटियां--चांदी के मूल्य में चढ़ने की 
वही शंका, सरलता का अभाव, गत अनुभव के कारण जनता के मन में अवि- 
इ्वास, सांकेतिक चल-अर्थ के लिए अनजाना सहारा तथा परिवरतंनशीलूता 
का अधिकार आदि लके-छिपे रूप में बने ही रहेंगे । चलअर्थ की सम्पुष्टि 
निश्चित तथा सरल होनी चाहिए । (पैरे २९ से ३१ तक) 


(ग) स्वर्ण मुद्राचलन के साथ स्वर्णमान--भारत द्वारा स्वर्ण का अधिक सोखन 
करने के परिणामस्वरूप संसार भर में स्वर्ण का मल्य अत्यधिक गिर 
जायगा और साख में न्‍्यूनता उत्पन्न होगी, जिसकी भारत पर विश्व- 
व्यापार प्रणाली में एक इकाई के रूप' में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी, इससे 
स्वर्ण की मांग के परिमाण तथा समय का अनमान करने में अनिर्चितता 
उत्पन्न होगी, यदि चांदी का स्वर्ण-मल्य गिरा तो उसके परिणामस्वरूप 
व्यापारिक मंदी आयगी और भारतीय जनता के चाँदी-संग्रह का मूल्य 
गिर जायगा; चांदी का मल्य गिर जाने के फलस्वरूप चीन देश भी 
चांदी के स्थान में स्वर्ण को अपना सकता है, इससे स्थिति और भी 
बिगड़ जाएगी, चीन का व्यापार अस्त-व्यस्त हो जायगा, इससे यूरोप 

द्रव्य सम्बन्धी पुननिर्माण की प्रगति में बाधा आयगी, विश्व-मूल्यों 
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“इस' प्रकार का वास्तविक स्वर्णमान' प्रचलित किया जा सकता है, जिसके 
अधीन चलअर्थ का आधार वास्तव में, और एक ढंग से प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई देने वाला 
स्वर्ण हो किन्तु स्वर्ण को बाजार में चलाना भी न पड़े ।............- इस प्रस्ताव का सार 
“>«“““यहें है कि भारत में बाजार के चलन का साधारण माध्यम आजकल के समान 
करेंसी नोट और चांदी का रुपया ही बना रहे और चलअर्थ की स्थिरता को स्वर्ण की 
अपेक्षा इस प्रकार सुरक्षित कर दिया जाय कि चलअर्थ को सभी कार्यों के लिए स्वर्ण में 
प्रत्यक्ष रूप से बदला जा सके। कि्तु स्वर्ण सिक्के के रूप में बाजार में न चले । उसको न 
तो बाजार में आरम्भ में चलने दिया जाय, न उसके बाजार में कभी भी चलते की 
आवश्यकता है ।॥ (परा ५४) 

इस प्रकार इस प्रणाली की मुख्य वातें निम्नलिखित थीं : 

(१) चलअर्थ अधिकारी (वन चुकने के बाद प्रस्तावित रिजर्व बंक और उससे 
पूर्व सरकार) को विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के अधीन' ४०० शुद्ध ऑंस (5१०६५ 
तोले) सोने की छड़ों का क्रम तथा विक्रय करना होगा । स्वर्ण को बिक्री की शर्तें इस 
प्रकार निश्चित की जाएंगी कि साधारणतया चलअर्थ अधिकारी को द्र॒व्यः सम्बन्धी 
उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए स्वर्ण देने को नहीं कहा जायगा । 

(२) सावरेन तथा अद्ध सारेवन' को विधि ग्राह्म मुद्रा नहीं माता जाएगा, 
हपया पूर्ण विधि ग्राह्म मुद्रा बना रहेगा । 

(३) जनता को तीन या पांच साल के लिए सेविग्स सर्टिफिकेट दिये जाएंगे, 
जिनका रुपया जनता अपनी इच्छानुसार रुपये अथवा स्वर्ण में दे सकेगी । ऐसा करने का 
उद्देय जनता के हृदय में नयी प्रणाली के प्रति विश्वास उत्पन्न करता था और संग्र« 
हित धन' को बाहर निकालना था । 

(४) वर्तमान करेंसी नोट चलते रहेंगे और उनके बदले में रुपये मिल सकेंगे । 
यद्यपि कानूनी तौर पर नये नोटों के रुपये देना अनिवायें नहीं है, तो भी यह सुविधा 
जारी रहने दी जायगी । 

(५) एक' रुपये का नोट निकाल कर उसे पूर्ण विधिग्राह्म मुद्रा बना दिया 
जाय । उसके बदले में रुपये के सिक्के नहीं दिये जायंगे । 

(६) स्वर्णमान' सुरक्षानिधि तथा कागज चलजर्थ' सुरक्षानिधि को मिला 
दिया जायगा । | 
इस' प्रणाली से अनेक निम्नलिखित लाभ होने की आशा प्रकट की गई--- 


(क) मुद्राचलन को एक निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तित करने से इस 
प्रणाली से विनिमय में स्थिरता आ' जायगी । 
(ख) यह प्रणाली सरल तथा निश्चित थी और इस प्रकार यह जनता का 
विश्वास प्राप्त कर सकती थी । 
में गड़बड़ी उत्पन्न होगी और भारत तथा शेष संसार को हानि पहुंचेगी । 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका की तो परम्परा से चांदी में रुचि रहती है । 
अतएव वह इस नीति का समर्थन नहीं करेगा ओर उसकी सफलता के 
लिए अमरीका का समर्थन आवश्यक है। इस योजना में खर्चा भी बहुत 
बेठेगा । (परे ३५ से ५२ तक) 
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(ग) जब रुपये के सिक्‍कों तथा नोटों के बदले में स्वर्ण दिया जायगा तो चल 
अर्थ स्वयं ही फैलेगा और जब स्वर्ण के बदले में रुपये तथा नोट दिये जायेंगे तो चल- 
अथ का संकोचन होगा । 

(घ) सस्ता स्वर्ण सुरक्षा निधि में रहेगा और बाजार में नहीं आयगा । 

(ड.) यह ऐसे भावी समय के लिए, जब पर्याप्त स्वर्ण एकत्रित हो जाय, स्वर्ण 
चलअर्थ चल्लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा । 

इसके विपरीत स्वर्ण-घातु-मान ((५0!6 8 70]807 55876974 ) की' 
निम्नलिखित कारणों से आलोचना की गई :-- 


(क) साधारण व्यक्ति के लिए स्वर्ण का आधार न' तो देखने और न स्पर्धा 
करने योग्य था, केवल बड़े-बड़े बंकर तथा बुलियन के दलाल ही ४०० ऑंस (१,०६५ 
तोले) की सोने की छड़ों को मोल' ले सकते थे । 

(ख) ये लोग भी चलअर्थ अधिकारियों से सोना छेतना साधारणतया लछाभ- 
कर" नहीं मानते थे, और न उनकी ऐसा करने की इच्छा थी । 


चलअथ अधिकारियों से सोना मोल लेना तभी लाभकर था, यदि उसकी' 
विदेशों में भगतान करने की आवश्यकता पड़ती । “जहां तक रुपया रखने वाले 
साधारण व्यक्ति का सम्बन्ध था, वह उनको सोने के रूप में नहीं बदल सकता था 
और उसको बाजार से ही आजकल के समान सोना मोल लेना पड़ता था ।“< 


इस प्रकार यह कहा गया कि स्वर्ण विनिमय प्रणाली तथा कमीशन के 
अमद्वित स्वर्ण मान में कोई विशेष अच्तर नहीं था। केवल निर्यात के लिए स्वर्ण का 
क्रय तथा विक्रय विधि द्वारा अनिवार्य बना दिया गया था । भारतीय जनपक्ष अब 
भी पहले के समान स्वर्ण चलअर्थ* के साथ पूर्ण विकसित स्वर्णमान के पक्ष में था । 


१. एक शिलिग ६ पेंस (स्वर्ण) की दर पर सोने का मूल्य २१ रुपये ३ आने 
१० पाई बेठता था, और उसी दर पर चलअर्थ अधिकारी सोना बेचते 
थे ।'यदि विनिमय दर १ शिलिंग ६.७ ( उच्चतर स्वर्ण-अंक ) अथवा 
अधिक होती तो उसका प्रति तोला भाग रुपयों में २१ रुपये ३ आने 
१० पाई से कुछ कम बंठता । ऐसी स्थिति में जनता सोना बाजार से 
मोल लेती, जहां वह चलअर्थ अधिकारियों की अपेक्षा कुछ सस्ता मिलता । 
“जब विनिमय दर उच्चतर स्वर्ण बिन्दु से नीचे होती तो स्वर्ण का विक्रय 
मूल्य २१ रुपये ३ आने १० पाई न होकर कुछ अधिक होता। ऐसी स्थिति में 
रिजवं बंक बम्बई के कार्यालय में विज्ञप्ति मुल्य पर सोना बेचता और यह मूल्य 
इस प्रकार निश्चित किये जाते कि बंक साधारण परिस्थितियों में द्रव्येतर 
उद्देश्यों के लिए सोना देने के कार्य से बच जाता ।(8ण07] '७/क।।॥। 
-:707%87 _00707770 .86, 986 970 _?॥/.88876) 


२. छिला] ७७७४ 77497 +00007770 ,6, 00. 244. 


३. भारतीय लोकमत द्वारा सदा ही भारत के लिए स्वर्ण-चलूअर्थ-मान 
को आवश्यकता के लिए जोर देते के कारण इस प्रगाली के पक्ष में मख्य- 
मुख्य बातों को यहां दिया जाता है +- 


(क) यह स्वयंचालित होगी । मूल्यों तथा विनिमय को परिस्थिति के अनुसार- 


३७४ भारतीय अभथंशास्त्र 


और डाक्टर कैनन ([2%. (/897787 ) तथा डाक्टर ग्रेगरी ( [07.. (५788079) जैसे 
विद्वानों ने यंग कमीशन के सामने अपनी गवाही में इसका समर्थन किया था । 

३. अनुपात का प्रइन । तो भी सबसे बड़ा वादविवाद १८ पेंस के विरुद्ध १६ 
पेंस के सम्बन्ध में था। भारतीय अर्थशास्त्र के इतिहास में इसको अनुपातों का युद्ध 
कहा जाता है । 

हिल्टन यंग कमीशन ने १८ पेंस का प्रस्ताव किया था। उसने इसके कारण 
यह दिये थे : (क) इस दर पर भारत के मूल्य विश्वमूल्यों के साथ बहुत कुछ समान 
स्तर पर आ चुके थे और (ख) पगारों का भी बहुत-कुछ एकीकरण हो चुका था। 

अतएव १६ पेंस पर पुनः वापिस जाने का अर्थ था मूल्यों को फिर ठीक 
करने के कठिन समय को आमन्त्रण देना । इससे सभी मूल्य १२६ प्रतिशत बढ़ 
जावेंगे और इसके परिणामस्वरूप इससे मध्यम श्रेणी वालों तथा उपभोक्ताओं पर 
आपत्ति आ जायगी तथा वास्तविक श्रमिकों की पगारें भी कम हो जांयगी । इससे 
भारत द्वारा ब्रिटेन में होम चार्जेज के नाम से किया जाने वाल्ग व्यय भी अधिक हो 
जायगा । 

(ग) इसका अतृब्गंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनमें से अधिकांश नये 
थे और ऐसे समय पर किये गये थे, जब विनिमय दर एक दशिलिग ६ पेंस था अयवा 
१६ पेंस के अनुपात का चलन बंद हो चुका था । इसमें सन्देह नहीं कि १ शिलिंग ४ 
पेंस अनुपात के समय भूमि का राजस्व प्रायः स्थानों में निश्चित हो चुका था, किन्तु 
उस समय के मूल्यों के पर्याप्त रूप में चढ़ जाने के कारण इस खर्च का बोझ भी साथ- 
ही साथ हल्का हो गया था । 

इन युक्तियों की आलोचना में यह बात उल्लेखनीय हे कि कमीशन ने यह 
स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने पगारों तथा मूल्यों का समन्वय करने के लिए 
जिस अंकसामग्री के आधार पर परिणाम निकाले थे, वह विश्वसनीय नहीं थी और 
भारत जैसे देश में, जहां आर्थिक संघर्ष अधिक परिमाण में उपस्थित रहता है, मूल्यों के 
समन्वय के लिए एक वर्ष का समय बहुत कम हूँ । कमीशन ने इस अनुपात के प्रभाव 





स्वर्ण के स्वतन्त्रतापृ्वक आयोत तथा निर्यात द्वारा संसार के साथ समा- 
नता पर रखा जायगा । (किन्तु यदि जनता न इस प्रकार आयात किये 
हुए स्वर्ण को एकत्रित करना आरम्भ किया तो ऐसा मामला नहीं 
हो सकेगा । ) 

(ख) इससे सोने को जोड़कर रखने की प्रकृति को निरुत्साहित किया-जा 
सकगा, (यंग कमीशन का ऐसा विचार नहीं था ।) 

(ग) इससे चलअर्थ की दृश्य तथा स्पृश्य सम्पुष्टि होने के कारण जनता में 
विश्वास उत्पन्न होगा । 

(घ) जैसा कि १९०० से लेकर १९१४ तक आयात की हुई स्वर्ण-मुद्राओं 
की खपत से प्रकट है कि जनता बाजार में सोने का चलन' पसन्द 
करती थी। भारत के विशेजज्ञों की सम्मति भी इसके अनुकूल थी । 

(ड) स्वर्ण चलअर्थ के बिना स्वर्णमान की ओर जाने के लिए स्वर्ण चल- 
अथ एक आवश्यक विश्वमस्थलू है । (चेम्बरलन कमीशन की रिपोर्ट 
के परा ५६ तथा यंग कमीशन की रिपोर्ट के पैरा ३४,५६ तथा ५७ को 
भी देखो ।) 
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को होम चार्जेज के ऊपर बढ़ा-चढ़ा कर बतलाते हुए यह भी स्वीकारकि या है कि यह 
निर्णायक नहीं है । इसके विरुद्ध उसने लम्बी अवधि वाले अनुबंधों, तथा कृषिजीवियों 
को होने वाली हानियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करके बतलाया है । कम आय वाले 
शिक्षितों (२१ प्रतिशत) के ऊपर संभवत: अधिक ध्यान दिया गया है और शेष (७९ 
प्रतिशत) की समृद्धि को ओर उनसे भी कम ध्यान दिया गया है । 


इसके विरुद्ध भारतीय लोकमत तथा विश्येषज्ञों की सम्मति विद्येष रूप से १ 
शिलिग ६ पेंस के विरुद्ध तथा १ शिलिग ४ पेंस के पक्ष में थी। कमीशन के भारतीय 
सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने 
इस बातको स्वीकार नहीं किया कि भारतीय मूल्य १ शिलिग ६ पेंस की दर पर विश्व- 
मूल्योंके समान स्तर पर आ गए हैं और उस समय भी यह अनुपात विदेशी निर्यात को 
अप्रत्यक्ष रूप से १२६ प्रतिशत लाभ देते हुए भारतीय उद्योगधंधों पर भारी दबाव 
डाल रहा था। इसका अर्थ यह था कि भारत के ऋणग्रस्त लोगों पर, जिनमें अधिकतर 
संख्या कृषिजीबियों.की है--१२६ प्रतिशत का अतिरिक्त भार डाला जाता ।उन्होंने 
'बतलाया कि १ शिलिंग ४ पेंस के अनुपात से होम चार्जेज' पर जो हानि होगी वह 
औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी समृद्धि के कारण बढ़े हुए करों से कहीं अधिक परि- 
साण में पूरी हो जायगी । इसमें सन्देह नहीं कि मूल्य चढ़ने से श्रमिकों को कुछ हानि 
होगी किन्तु औद्योगिक समृद्धि के कारण उनको बराबर काम मिलते रहने से वह 
लाभ में रहेंगे । उन्होंने यह अन्तिम रूप से सिद्ध कर दिया था कि १ शिलिंग ४ पेंस 
के अनुपात पर फिर वापिस जाने से भारतीय कृषि और उद्योग-धन्धों को, और 
इसी कारण भारतीय जनता को व्यापक-रूप में लाभ होगा । अन्य देश भी जब 
युद्ध-पृ्वें के अनुपात पर वापिस आ रहे थे, तो भारत क्‍यों न आय ? सब कुछ मिला 
कर यह पता चलता था कि १ शिलिग ४ पेंस के समर्थकों का पक्ष अधिक प्रबल 
था । यदि १९२७ में अनुपात १ शिलिंग ४ पेंस पर॒ स्थिर कर दिया जाता तो भारत 
को अत्यधिक आथिक लाभ हुआ होता; यद्यपि कुछ वर्षों के बाद उनके पक्ष के तके 
बलहीन हो गए और १ शिलिग ६ पेंस के अनुपात के विरोधी केवल मृतक घोड़े को 
पीटते रहे । किन्तु १९२७ में १ शिलिंग ६ पेंस का अनुपात निश्चित करने का 
निर्णय निश्चित रूप से अनुचित निर्णय था। उसके बाद के वर्षा में देश की आथिक दशा 
इस बात की साक्षी उपस्थित नहीं करठदी कि यह अनुपात किसी प्रकार देश को आथिक 
उच्चति अथवा स्थिरता प्रदान करता है। भारी मंदी के समय इसने भारत में मूल्य गिरादे 
में और सहायता दी, पुनरुद्धार के मार्ग में बाधा उपस्थित की और मन्‍्दी को अधिक 
समय तक्र बनाए रखा । 


.. तो भी सरकार ने बहुमत के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और उनको 
क्रा्मरूप में परिणत करने के लिए आवश्यक कानून पास कर दिया । 


४. स्टालिंग विनिमय मान (5067708 5७४97 2७ 569906970 )। 
स्वर्ण-धातु-मान ((५0]6 7॥09 808704%97व ) युद्ध-पूर्व के स्वर्ग विनिमय समान 
(5७046 #50097 2९ 50870970 ) की अपेक्षा अच्छा था। क्योंकि उसके अनुसार 
सरकार को कानूवों रूप में स्वर्ण मोल लेना तथा स्वर्ण या स्टलिंग बेचना पड़ता था । 
किन्तु उसमें प्रात्नीन प्रणाली की कुछ त्रुटियां थीं, जिनको यंग कमीशन ने भी बतलाया 
था। वह कमियां यह थीं--एक सांकेतिक चलअर्थ (नोट) का दूसरे चलअर्थ (रुपये 
के सिक्के) में बदला जाना, दो-दो सुरक्षा निधियों का रखना और चलअर्थ को 
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साख नियन्त्रण से पृथक करना । अन्त की दोनों त्रुटियों को १९३५ में रिजवं बँकः 
की स्थापना तक ठहरना पड़ा । 


तो भी, नई प्रणाली को अपनी सफलता दिखलाने के लिए अधिक अवसर नहीं 
मिला । २१ सितम्बर १९३१ को ग्रेट ब्रिटेन को अपने स्वर्णमान का परित्याग करने 
पर विवश होना पड़ा । उसको ऐसा करने के लिए इसलिए विवश होना पड़ा कि 
विदेशी कर्जद्ारों ने उससे अपना बकाया एकदम मांग लिया। इसकी भारतीय चल- 
अर्थ तथा विनिमय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हुई । १९२७ के अधिनियम के 
अनुसार सरकार ने १९ सितम्बर १९३१ तक निम्नतर स्वर्ण-बिन्दु पर स्वर्ण 
तथा स्टलिंग मोल लिये थे । जब ब्रिटेन के स्वर्णमान परित्याग करने की घोषणा हुई 
तो भारत के गवर्नर-जनरल ने २१ सितम्बर को एक अध्यादेश ((076॥79708 ) 
निकाल कर १९२७ के चलअर्थ अधिनियम की उस धारा ५ को स्थगित किया, जिसका 
सम्बन्ध सोने तथा स्टलिंग के क्रय तथा विक्रय से था। उसी दिन भारत मंत्री ने गोलमेज 
कांफ्रेंस की एक उपसमिति को हलन्दन में बताया कि १ शिलिग ६ पेंस स्टलिंग 
के भाव पर झरुयये को स्थिर रखने का निर्णय कर लिया गया है । २४ सितम्बर को 
एक और अध्यादंश (स्वर्ण तथा चांदी बिक्री नियमन अध्यादेश) निकाला गया। 
इसके अनुसार २१ सितम्बर के अध्यादेश को रहू करके १९२७ के मुद्रा अधिनियम 
को फिर ज्यों का त्यों कर दिया गया । किन्तु इसके अनुसार सरकार को यह अधि- 
कार दे दिया गया कि वह स्वर्ण अथवा स्टलिंग केवल भौतिक आवश्यकता और 
उचित व्यक्तिगत अथवा गाहंस्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बेचे । इम्पीरियल बँक को 
पारिभाषित उद्देश्यों के लिए विनिमय का बंटवारा करने का अधिकार दिया गया, विक्रय- 
मूल्य पहले के समान १ शिलिंग ५६६ पेंस स्टलिंग ही रखा गया। इस प्रकार 
भारतीय लोकमत के विरोधी होते हुए भी रुपये को स्टलिंग के साथ बांध कर रखा. 
गया । रुपये के इस प्रकार बांधे जाने का एक परिणाम यह हुआ कि रुपये का मूल्य 
स्टलिग तथा स्वर्ण चलअर्थ वाले देशों--अमरीका और फ्रांस--की मुद्रा के साथ-साथ 
स्वर्ण की तुलना में कम होने गा । इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण का रुपये के रूप में: 
मूल्य चढ़ गया और इस देश से स्वर्ण का प्रवाह विदेशों को होने छगा।* सरकार 
ने इस स्वर्ण-प्रवाह को बन्द करने का कोई यत्न' नहीं किया । 





१. भारत से बाहर स्वर्ण-प्रवाह के कारणों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का एक 
मत नहीं है । इस विषय में अधिक प्रचलित सम्मति यह थी कि स्वर्ण 
प्रवाह का कारण उसका रुपये के रूप में मूल्य बढ़ जाना था, 
कि जब रुपये का (स्टर्लिंग के साथ-साथ ) स्वर्ण की अपेक्षा मूल्य सितम्बर, 
१९३१ के बाद कम हो गया। किच्तु केवल स्वर्ण का मूल्य रुपये के रूप 
में बढ़ जाने मात्र से ही स्वर्णप्रवाह देश के बाहर न होता, यदि इस मूल्य- 
वृद्धि को विनिमय बाजार में रुपये का मूल्य कम करके ठीक-ठीक संतु-- 
लित कर लिया जाता | अतएव कुछ छोगों की यह सम्मति थी कि रुपये का: 
विदेशों में कम मूल्य होने के कारण ही स्वर्ण का भारत से निर्यात हो सका: 
इसका अर्थ यह हैँ कि भारत में रुपये का मूल्य विनिमय में मन्दी की अपेक्षा: 
कम गिरा। तो भी, डाक्टर डे (])7". [069) की सम्मति में यद्यपि यह 
व्याख्या संकुचित पारिभाषिक भाव के अनुसार ठीक होने पर भी समुचिता 
नहीं थी, क्योंकि यदि मुख्य कारण रुपये का मूल्य कम होना था तो आगें 
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इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की तीव कारणों से आलोचना की गई (१): 
रुपये को स्वर्ण के स्थान पर स्टलिंग के साथ बांधने के कारण, (२) फिर भी एक 
शिलिग ६ पेंस के अनुयात पर चिपके रहने के कारण, तथा (३) स्वर्ण-निर्यात को. 
रोकने का कोई प्रयत्तन न करने के कारण । इन तीनों के सम्बन्ध में आगे विस्तार: 
से विचार किया जाता है ! 

५. स्टरलिंग के साथ सम्बन्ध ([/70| छऊा0 50607782) रुपये को 
स्टलिंग के साथ बांब देने की विभिन्न कारणों से आलोचना की गयी । प्रथम, यह 
कि इस प्रकार रुपये को स्टलिंग के उतार-चढ़ाव में भाग लेने के लिए विवश किया 
गया, क्योंकि स्टलिंग इंग्लेंड की स्थिति को प्रकट करता था, न कि भारत की | द्वितीय, 
यद्यपि' रुपये का स्वर्ण की तुलना में भाव गिरने से भारत के स्वर्णमान' वाले देशों 
के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, किन्तु उन देशों से भारत को आयात कम' हो 
जायेंगे, और इंग्लंड भारतीय बाजार में एक प्रकार की सा म्राज्य-सम्बन्धी सुविधा का 
आनन्द उठाता रहेगा। तीवरे, यह कि स्टलिंग के साथ सम्बन्ध के कारण भारत को 

फिर स्वर्णमान* पर वापिस आना पड़ेगा, जबकि ब्रिटेन भारत की आथिक दशा पर. 





के वर्षों में स्वर्ण का निर्यात बढ़ जाना चाहिए था, न कि घटना, क्योंकि" 
अगले वर्षों में भारत में रुपये का मूल्य स्टलिग की तुलना में और भी कम 
हो गया । डाक्टर डे ने स्वर्ण के निर्यात की निम्नलिखित शब्दों में व्याख्याः 
की है, 'उस समय किसानों तथा जमींदारों में तीन्र आथिक संकट 
हुआ था, क्योंकि कृषि पदार्थों का मूल्य भयंकर रूप से गिरने के कारण 
उनके संचित स्वर्ण भण्डार अत्यधिक मात्रा में समाप्त हो रहे थे, किन्तु (क) 
गांव वालों के स्वर्ण के विश्व-मूल्य से अपरिचित होने के कारण (ख) 
सोने-चांदी के व्यापारियों द्वारा देश के अनेक केन्द्रों में अत्यधिक प्रचार 
किये जाने के कारण वह अपने स्वर्ण भण्डार को शीघद्घतापूर्वक निकाल 
हे रहे थे, और (ग) संकटकालीन बिक्री, स्वर्ण का वह आन्तरिक मूल्य, 
जिस पर सोने के व्यापारी सोना खरीदते थे--विश्व-मूल्य की तुलना में” 
कम था । उसके परिणामस्वरूप सोने के व्यापारियों द्वारा स्वर्ण निर्यात 
उनके लिए अत्यधिक छाभकर हुआ । इसके विरुद्ध, जब मूल्यों के चढ़ने 
तथा निर्यात बढ़ने के कारण आथिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो संकट 
'कम हो गया, स्वर्ण का संचित भण्डारों में से निकाला जाना कम हो गया,,. 
स्वर्ण के आन्तरिक तथा बाह्घ मूल्यों में विषमता उत्तरोत्तर कम होती 
गई और स्वर्ण का निर्यात कम होना आरम्भ हो गया, यद्यपि स्टलिंग तथा" 
सोने की तुलना में रुपये का मूल्य बराबर मिरता रहा और इस गिरावट 
“में वृद्धि होती ही रही ।”..... उन्होंने आगे लिखा है कि यदि स्वर्ण 
ओर उपभोग्य वस्तुओं के भारतीय मूल्यों में उचित परिमाण में मुद्रा-प्रसार 
([77798607 ) द्वारा तेजी लाई जा सकती तो रुपये के आन्तरिक 
मूल्य की तेजी को रोका जा सकता था,” और उसके स्वर्ण तथा पौंड 
स्टिंग की तुलना में सस्तेपन को बहुत-कुछ दूर किया जा सकता था 
और स्वर्ण के निर्यात को अधिक से अधिक कम किया जा सकता था ।” 
' “2989. 009. 0. 99- 2237-86. 

१. इस विषय में रिजर्व बेंक अधिनियम का आमुख (/?/89700]6 ) स्थिति 
को स्पष्ट कर देता है। उसमें कहा गया है कि स्टॉलिंग विनिमय मा 


३७८ भारतीय अथ शास्त्र 


लेशमात्र भी ध्यान दिये बिना स्टलिंग को स्वर्णमान से पीछे हटा लेगा । अच्त में, यह 
कि रुपये का मूल्य स्वर्ण की तुलना में बढ़ने से भारत से स्वर्ण बराबर बाहर जायगा, 
'जेसा कि वास्तव में हुआ भी । 


इसके विपरीत सरकार ने स्टलिंग के साथ सम्बन्ध के विषय में निम्न शब्दों 
में अपनी नीति का समर्थन किया :-- 

(१) स्थिरता के दृष्टिकोण से रुपये के भाव को इश्वर उधर भटकते देने की 
अपेक्षा स्टलिग के साथ बाँवना कहीं अच्छा था। (२) भारत पर उस समय तीन 
करोड़ बीव लाख पौंड की देनदारी थी । और १९३२ में उसको डेढ़ करोड़ पौंड का 
ऋण और भी चुकाना था । यदि रुपये को स्टिंग के साथ न बांबा जाता तो इन देन- 
दारियों को चुकाने के लिए धन जुटाने की कठिताई को पार करना असम्भव था। 

(३) ऋणी राष्ट्र होने के कारण भारत रुपये को अकेला छोड़ देने के खतरे को नहीं 
उठा सकता था। (४) भारत के विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग इंग्लेंड या 
'स्टलिग देशों के साथ था । (५) स्वर्ण की तुलना में रुपये का भाक गिरने से भारत 
के निर्यात स्वर्णमान वाले देशों के साथ अधिक बढ़ेंगे । 

यदि रुपये को स्टलिग के साथ न' बांधा जाता तो सरकार के पास केवल 
दो विकल्प और थे । वह यह थे (क) स्वर्णमान को अपनाना (ख) एक स्वतस्त्रमान' 
को बनाये रखना । भारत अपने स्वतन्त्र मान की अधिक समय तक रक्षा नहीं कर 
सकता था, कवल अत्यधिक स्वर्ण भंडार वाला अमरीका जैसा देश ही ऐसा कर 
'सकता था । कुछ वर्षों में ही स्वर्णमान वाले देशों (उदाहरणार्थ, फ्रांस) के समान 
'भारत को स्वर्णमान का पंरित्याग करना पड़ता । 


ऐसे समय जबकि लोग स्वर्ण के लिए पागलों की तरह भागे फिर रहे थे, रुपये को 
स्वर्ण में परिवर्तित करता सुगम नहीं हो सकता था । मुद्रासंकुचन से अपकर्षब को और 
"मी अधिक बल मिलता, इसके अतिरिक्त जब तक स्टिंग का मूल्य स्वर्ण की अपेक्षा कम 
होता रहता, स्वर्ण की तुलना में रुपये क। स्थिर अनुपात भी. स्टॉलिंग की तुलना में 
घटता-बढ़ता रहता । स्टलिग-देशों के साथ हमारे व्यापार पर भी उसका एक विध्न- 
कारी प्रभाव पड़ता । इसके विपरीत विदेशों की भारी देनदारियों के साथ भारत के 
ऋणी राष्ट्र होने के कारण, उसके विदेशी व्यापार पर विदेशों में अनेक प्रकार 
के प्रतिबन्ध होने के कारण और उसके पास एक केंद्रीय. बक का अभाव होने के 
“कारण, और उसके पास एक केन्द्रीय बेंक का अभाव होने के कारण, इसमें भारी संदेह 
है कि भारत स्वतन्त्र मुद्रामान का प्रबन्ध करने में सफल हो सकता | स्वतन्त्र और 
बन्धनम॒ुक्त रुपये का अर्थ था अस्थायी विनिमय, और इसमें सरकार को अपनी' स्टलिंग 
'देनदारियों को चुकाने में भारी खतरे और असुविधा का सामना करना पड़ता, अतएवं 
'चलअर्थ की संकटपूर्ण परिस्थितियों में, जबकि भारत के व्यापार का बड़ा भारी भाग 
स्टलिग क्षेत्र के साथ होता था, रुपये को स्टलिग के साथ बांध देना एक छोटी बुराई को 
स्वीकार करना था । तो भी, बाद में परि- स्थिति बिल्कुल बदल गई और जंसा कि 
हम देखेंगे कि १९४७ में स्वर्ण के साथ सम्बन्ध को छोड़ दिया गया । 


"3 3.७बनन५ 33५3५. .3५3५3,4५+++पक-+- १५ गान. अनिगाजनानानाण वन. विनीकिनननननानिनननीयायीया +लललममनक्‍क्‍भान, 


केवल एक अस्थायी प्रतिबंध है, संसार में मुद्रासम्बन्धी दशा के साधारण 
स्तर पर आ जाने के बाद रिजव बेंक भारत के लिए एक स्थायी. मुद्रा 
सम्बन्धी मान निर्वारित करने के लिए योजना उपस्थित करेगा । 


'ल> किसनकपलकनमननककन+ननान+-क-न+ न न-ककमा 





सद्राचइहन और विनिमय ३७९, 


६. स्वर्ग निर्यात । सितम्बर १९३१ में ब्रिटेन के स्वर्णमान का परित्याग करने 
से लेकर जनवरी १९४० तक भारत ने ३५१४४ करोड़ रुपये के स्वर्ण का निर्यात किया। 
भारत ने १९१०-११ से १९३०-३१ तक कुल ४५७८६ करोड़ रुपये के 
स्वर्ण का आयात किया था । इस प्रकार अपने १५ वर्ष में आयात किये स्वर्ण के 
ह# भाग स्वर्ण का भारत ने लगभग आठ वर्ष में निर्यात कर दिया । 

स्‍्टलिंग का मूल्य स्वर्ण की अपेक्षा घटते जाने के कारण और रुपये के 
'स्टलिंग के साथ बंवा होने के कारण स्वर्ण का मूल्य साथ-ही-साथ चढ़ता रहा। स्वर्ण 
का मूल्य असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण लोगों का स्वर्ण बेचने का प्रडोभन 
हुआ । जिनको रुपये की तंगी थी, उन्होंने अत्यधिक स्वतन्त्रता से सोना बेचा । सोना 
रखते बालों के द्वारा सोना बेचते का यही कारण था। किंतु उसका निर्यात किया 
ही क्यों गया ? इसका कारण स्टिंग तथा रुपये की कीमतों का अन्तर था। स्टलिग 
का मूल्य रुपये से ऊंचा था | 

जब स्वर्ण का निर्यात आरम्भ हुआ तो भारतीय लोकमत ने सरकार पर दबाव 
डाला कि वह इस मूल्यवान धातु का निर्यात बन्द कर दे । सरकार ने इस विषय में 
कुछ नहीं किया और अपनी अकर्मण्यता के समर्थन में निम्न कारण उपस्थित किये : 

(१) स्वर्ण निर्यात एक देश के व्यापार का साधारण कार्य है, इसमें कुछ भी 
अनुचित नहीं है । 

(२) स्वर्ण निर्यात से सरकार की साख बढ़ गई है । उससे वह अनुकूल मूल्य 
पर स्टलिंग मोल लेकर विनिमय को स्थायी बना सकी है । इससे अपने डंढ़ करोड़ 
पौंड के स्टलिंग ऋण का भुगतान करना उसके लिए सम्भव हुआ है और वह 
सोने का मूल्य चुकाने के लिए नवीन चलअर्थ के निर्माण द्वारा भारत में स्टलिग के 
चलन को कम कर सकी है । 

(३) स्वर्ण के मूल्य की रक्षा करते हुए, स्वर्ण के निर्यात से भारत की 
सार्वेजनिक सुरक्षा निधियां वलवान बन गई हैं क्योंकि इन निधियों का बाजार-मुल्य 
पांच करोड़ रुपये बढ़ गया । 

(४) स्वर्ण की बिक्रों से कृषिजीवी लोगों ने स्वर्ण के सौदों में भारी लाभ 
कमाया, जिससे वह कठित समयों में अपने सुरक्षित धन का उपयोग कर सके । 

(५) स्वर्ण के निर्यात से भारत विदेशी माल को अधिक परिमाण में मोल 
'छे सका, जिससे उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया । इस प्रकार उसके सम्भावित 
अआहकों की क्रमशक्ति बढ़ गई | 


इसके विपरीत सरकार के आलोचकों का कहना था कि (१) स्वर्ण के निर्यात 
'का अथे है, भारत के स्वर्ण साधतों की बरबादी, देसो बेकिंग प्रणाली का टूटना और 
प्रीढ़ियों* की संचित बचत का देश के बाहर चले जाना; (२) उसने इस तथ्य को छिपाया 
कि रूपये का १ शिलिग ६ पेंस दर पर अधिक मूल्य लगाया गया; (३) स्वर्ण निकल 
जाने से भारत का अपने स्वर्णमान के उद्देश्य को प्राप्त करना असम्भव हो गया। इस 
हानि को पूर्ण करना कठित होगा; (४) लगभग सभी देश अपने स्वर्ण-साधनों को 
संभाले हुए बेठे थे, किन्तु भारत अपना स्वर्ण-संचय तेजी से खो रहा था। (५) 
अन्त में निर्यात स्वर्ण संकट स्वर्ण था और लोग केवल अपनी पूंजी पर निर्वाह कर 
रहे थे । यह प्रणाली अधिक समय तक नहीं चल सकती थी । 
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३८० भारतीय अथंज्यास्त्र 


यह प्रस्ताव किया गया कि सरकार या तो इस स्वर्ण को स्वयं मोल ले ले 
अथवा वह रिजवं बेक द्वारा उसको मोर छेकर उसकी स्वर्ण सुरक्षा निधियों को' 
बलशाली बना ले | कुछ लोगों ने प्रस्ताव किया कि स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया जाय । कुछ लोगों ने उस पर भारी कर लगाने का भ्रस्ताव किया । स्वर्ण 
निर्यात पर कर छगाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अर्थ सदस्य ने १९३६ में केन्द्रीय 
विधानसभा में बतछाया कि यह बोझा अन्तिम रूप से स्वर्ण के विक्रेता किसान 
के कन्धों पर पड़ जावेगा, क्योंकि मूल्य घट जावेंगे । सरकार की ओर से रिजवं बैंक 
द्वारा असीमित मात्रा में सोना मोल लेने के सम्बन्ध में यह बतलाया गया कि उसके 
फलस्वरूप सोने का सट्टा आरम्भ हो जावेगा, क्योंकि उसको मोल लेने के भाव 
डालर-स्टॉालिग के झूलते हुए अंतर्राष्ट्रीय भाव को दृष्टि में रखते हुए तय करने होंगे ४ 
डाक्टर डे ने लिखा कि “यह सत्य है कि अमरीका तथा ब्रिटेन दोनों ने मन्दी 
के समय बड़ी भारी कीमत पर सोना मोल लेकर उसके भारी भण्डार एकत्रित कर 
कर लिये थे, किन्तु मुद्रा सम्बन्धी ताजी स्थितियों के सभी विद्यार्थी इस बात को जानते 
हैं कि अब इन दोनों देशों के लिए यह तय करना एक गम्भीर समस्‍या हो गयी है 
कि इस ऊंचे मूल्य के स्वर्ण भण्डार का क्या किया जाय ।१” तो भी, ब्रिटेन को अपने 
स्वर्ण-साधनों का उपयोग द्वितीय महायुद्ध का खर्च चलाने में करना पड़ा । यदि 
उस समय रिजवव बक उस स्वर्ण को मोल लेने का खतरा उठा लेता तो उसको अब' 
बड़ा भारी लाभ होता, क्योंकि अब स्वर्ण का मूल्य बहुत अधिक” चढ़ गया था । 
इस कारण से तथा पिछले पैरे में दिये हुए अन्य कारणों से हम डाक्टर डे के इस 
कथन से सहमत नहीं हो सकते कि भारत सरकार सोने के सम्बन्ध में जिस नीति पर 
चली वह वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण थी ।”* 


७. अवमल्यन । जब से १९२७ के चलअर्थ अधिनियम के अधीन सरकार ने 

१ शिलिग ६ पेंस के अनुपात को लागू किया, भारतीय लोकमत सरकार पर इसके 

सम्बन्ध में पुनविचार४ करने की बराबर मांग करता रहा । वास्तव में पुननाविचार 

का मामला बहुत दृढ़ था। यहां तक कि द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो जानेपर परिस्थिति: 
बदल गई । रुपये के मूल्य कम करने के लिये, जो मामछा १९२९ से लेकर १९३९ - 
तक समय-समय पर बराबर उठाया गया, उसे संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता; 
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२. अगस्त १९३१ में सोने का मूल्य २१॥॥-“)। प्रति तोला था, दिसम्बर: 
१९३१ में वह २९०) हो गया, मार्च १९३५ में ३९॥॥-)।, सितम्बर १९३७. 
में लगभग २३७), दिसम्बर १९४० में वह ४२) प्रति तोछा तक पहुंच 
गया, नवम्बर १९४४ में भाव ६८) तोला हो गया, नवम्बर १९४५ में: 
८२) तथा मई १९४६ में सोने का भाव १०८) प्रति तोला हो गया । 

8, 4269०, ०09. ०5, 9« 26, 

४. जब १९२९ के पतश्नड़ के बाद मनन्‍्दी दिखलाई देते लगी तो विनिमय. 
दर के पुनविचार के सम्बन्ध में आन्दोलन बढ़ गया, विशेषकर उप्त समय. 
जब यह पंता लगा कि सरकार को १ शिक्षिंग ६ पेंप को दर को रक्षा: 
करना कठिन हो रहा है, क्योंकि हमारी निर्वात आधिक्ध में मारो च्यूतता 


सुद्राचछन और विनिमय २३८१ 


(१) १ शिलिंग ६ पेंस की दर पर रुपये का मल्य अत्यधिक था और सरकार 
ने इस दर को मुद्रा संकोचन के निम्नलिखित कठिन उपायों द्वारा बनाये रखा-- 
(क) चलअर्थ के संकोचन द्वारा (१९२६-२७ और १९३०-३१ के बीच चलअर्थ 
का १,०२१ करोड़ रुपये की मात्रा में संकोचन किया गया); (ख) १९३३ के अधि- 
नियम के अनुसार इम्पीरियल बैंक के लिए संकटकालीन चलअर्थ उधार देने की दर को 
बढ़ा कर; (ग) स्टिंग की बिक्री द्वारा तथा रिजवे बेंक (निकात विभाग) के स्टलिंग 
साधनों को खाली करके । इस मद्रा-संकोच की नीति का परिणाम भारतीय कृषि तथा 
उद्योग-धन्धों पर १९२९ के मन्दी के वर्षों से लगा कर आगे तक विनाशकारी रहा । 
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हो गयी थी । जब पुरानी दर पर रुपये को स्टलिग के साथ १९३१ में 
फिर बांधा गया तो फिर यह कहा गया कि पुनरविचार के पक्ष में मामला 
प्रबल हैं । जिस समय प्रस्तावित रिजर्व बेंक को विनिमय देवदारो के 
मामले पर रिजवे बैंक को लन्दन कमेटी द्वारा वाद-विवाद किया जा रहा 
था, तो इस मामले पर फिर जोर दिया गया। १९३४ में, संयक्‍त सिलकक्‍्ट 
कमेटी द्वारा विचार करते समय तथा फिर विधान सभा के सम्मुख रिजर्व 
बंक विधेयक (॥37]]) आने पर--इस मामले पर फिर बल दिया 
गया । अनुपात वाली धाराएं (४० और ४१), जिन्हें अधिनियम के 
अन्दर स्थान दिया गया था, छन्दन कमेटो के सुझाव को कार्य रूप में परि- 
णत करती थीं । उनमें कहा गया कि वर्तमान विनिमय दर को रक्षा की 
जाए, किन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट और इतनी स्थिर हो जाय 
कि अधिक स्थायी नीति का निर्माण करना सम्भव हो सके तो मुद्रा 
सम्बन्धी मान के समस्त प्रश्न पर भारतीय स्थिति को अनकलता को 
ध्यान में रखते हुए पुनविचार किया जाय । किन्तु इस सम्बन्ध में भार- 
तीय लोकमत संतुष्ट नहीं हुआ। अगस्त १९३५ में श्री मनु सूबेदार 
(प्रधान इण्डियन मचेट्स चेम्बर तथा ब्यूरो, बम्बई ) ने तत्कालोन अर्थ- 
सदस्य सर जेम्स ग्रिग (87 ४97768 ("४४४ ) का स्वागत करते 
हुए यह सुझाव दिया था कि किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से अनुपात 
पर फिर विचार किया जाय । इसके उत्तर में अर्थ-सदस्य ने कहा था 
कि वह 'वरतेमान अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे । 
उन्होंने यह भी कहा कि इस परिवतेन से कृषक को सहायता मिलना तो 
दूर, उल्टे उसकी स्थिति और भी बुरी हो सकती हे । 
जब १९३६ में फ्रक तथा स्वर्ण चलअर्थ वाली अन्य म॒द्राओं का मूल्य घटाया 
गया तो यह वाद-विवाद फिर उठा । सरकार से अनरोब किया गया 
गया कि वह रुपये के मल्य को कम कर दे, क्योंकि ऐस।[ करने से मर 
उत्पादनों का मूल्य बढ़ जायगा, निर्यात व्यापार फिर बढ़ जावगा तथा 
स्वर्ण का निर्यात कम हो जायगा। किन्तु सरकारो प्रवक्ताओं ने तक दिया 
कि रुपये का मल्य इस समय घटाने से ब्रिटेन, अमरीका ओर फ्रांस द्वारा 
१९३६ में हस्ताक्षर किये हुए समझोते का भंग करना होगा । इसके अति- 
रिक्त उन्होंने यह भी कहा कि स्टलिंग के साथ बंध जाने के कारण रुपये 
का मुल्य स्वर्ण की तुलना में पहले से ही लगभग ४० प्रतिशत कम हो 
गया था। इसके अतिरिक्त मल्य कम करने से प्रतिद्वंद्वी देश बदले में जवाबो 
कार्यवाही भी कर सकते हैँ । 








३८२ भारतीय अथक्ञास्त्र 


(२) १ शिलिंग ६ पेंस की दर पर रुपये का मूल्य अधिक लगाया गया था । 
यह विभिन्न प्रकार के चिह्नों तथा अथंशास्त्रीय सिद्धान्त एवं व्यवहार द्वारा स्वीकृत 
कसौटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि मूल्य अधिक लगाया गया हैँ । उदाहरणार्थ, 
(क) बने हुए मूल्य, (ख) औद्योगिक गतिहीनता, (ग) व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, 
तंथा (घ) निर्यात आधिक्य का शीघ्र लोप हो जाना । 

(क) १९२८ से १९३३ तक भारतीय मूल्य ४० प्रतिशत तक अत्यधिक परि- 
माण में गिरे, जबकि ब्रिटेत के मूल्य ३६४ प्रतिशत गिरे । १९३६ में इंग्लंड के मूल्य 
१६३ प्रतिशत चढ़ गए और भारतीय मूल्य केचल ५७ प्रतिशत ही पुरे किये जा सके । 
इस प्रकार इस बीच भारतीय मूल्य गिरे अधिक और बढ़े कम । 


(ख) कुछ उद्योगधन्धों के समस्त लाभों के अंकों से औद्योगिक गतिहीनता 
का पता चलता है । यह लाभ १९२८ से १०९ करोड़ रुपयों से घटकर १९३१ में 
२"६ करोड़ रुपये हो गया । बहुत धीरे-बीरे ऊपर उठता हुआ १९३५ में केबल ५ 
करोड़ रुपये हुआ । 

(ग) इस काल में व्यापार की वस्तुविनियम ( 37667 ) शर्तें भी भारत 
के प्रतिकल रहीं । यह इस तथ्य से प्रकट हैँ कि उसके निर्यात के मूल्य उसके आयात 
के मलल्‍यों की अपेक्षा कहीं अधिक गिर गये थे । १९२७-२८ और १९३३-३४ के 
बीच जब कि निर्यात मल्यों का सूचतांक ([70965 7 घा)067) ४६“४ प्रतिशत 
गिरा, आयात मूल्यों का सूचवांक कुछ ३४८ प्रतिशत तक ही गिरा । 

(घ) व्यापारिक निर्यात आधिक्य में भारी कमी हुई । मन्दी के वर्षों में 
व्यक्तिगत व्यापारिक माल (सरकारी स्टोरों के अतिरिक्त) का वास्तविक निर्यात 
निम्नलिखित था :-- 


वर्ष रु. (करोड़ों में ) वर्ष रू. (करोड़ों में): 
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(३) अन्य देशों, विशेष कर कृषिजीवी देशों में सरकार ने अपने-अपने चलअर्य॑ 


१९३८ के जून में विनिमय के निर्बेल हो जाने पर मल्य कम करने का' 
आन्दोलन फिर उठा । इस प्रश्न को कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने हाथ में 
लिया । सरकार ने ६ जन १९३८ को एक विज्ञप्ति निकारू कर घोषणा 
की कि वह वर्तमान अनुपात से असन्तुष्ट है । सितम्बर १९३८ में केंद्रोय 
विधान सभा के कुछ गेर-सरकारी सदस्यों ने इस बात का एक असफल 
प्रयत्त किया कि अनुपात के प्रश्न पर रिपोर्ट करने के छिए एक समिति 
नियुक्त की जाय। उसके बाद के कुछ मासों में व्यापारिक सन्‍्तुरून 
तथा विनिमय की दया कुछ सम्भल गई और १६ दिसम्बर १९३८ 
को सरकार ने एक और प्रेस विज्ञप्ति निकारू कर अपने इस निश्चय को 
दोहराया कि १ शिलिंग ६ पेंस का विनिमय पहले के समान ही बना 
रहेगा । तात्पयं यह कि, विनिमय १९३९ में युद्ध आरम्भ होने तक 
स्थिर रहा, और युद्ध आरम्भ होने पर सारी स्थिति ही पूर्णतया बदल गई | 


हे८४ं भारतीय अथ्थं शास्त्र 


उच्च अनुपात ने निश्चित रूप से अपकर्ष को तीत्र कर दिया और उसके 
कारण भारत के मूल्य विश्व-मूल्यों तक किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सके । निर्धन 
भारतीय कृषक के लाभ के लिए मूल्यों को अधिक करने के लिए द्रव्य अवमूल्यन 
करने का निश्चित प्रबंछ पक्ष था | अवमूल्यन से हमारे निर्यातों को भारी सहायता 
मिल जाती और उससे हम अपनी तुलनात्मक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते थ । 

इस बात पर बल दिया गया है कि आयात माल का मूल्य बढ़ जाने से 
कृषकों तथा उपभोक्ताओं को हानि पहुंचती । कितु कृषक के उपभोग में आयातित 
माल की मात्रा बहुत कम होती है । यद्यपि उपभोक्ताओं को कुछ हानि पहुंचती, 
किन्तु उनको उत्पादक के रूप में अत्यधिक लाभ होता, क्योंकि रुपये का मूल्य घट 
जाने से उत्पादन बढ़ जाता और काम के लिए अवसर अधिक बढ़ जाते। 

कोया जी के शब्दों में, एक अच्छी तरह पसन्द किये हुए अनुपात की 
उत्तमता का सबसे वड़ा प्रमाण होता है उसकी अनुरूपता के साथ-साथ निश्चित तथा 
'परिमित मूल्य स्तर तथा आयात एवं निर्यात की स्वस्थ तथा साधारण परिस्थिति ।” 
१ शिलिंग ६ पेंस का अनुपात इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरा । कम' मूल्यों ने उच्च 
अनुपात के साथ मिलकर मूल्य-लागत समानता को गड़बड़ में डाल दिया, उत्पादन 
को हानि पहुंचाई और बेकारी को बढ़ाया । उसने वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, 
ऋणी तथा धनी जमींदार तथा काइतकार और मालिक तथा मजदूर आदि के सम्बन्धों 
में कटुता उत्पन्न की । यह सत्य है कि मूल्य ह्वास से केवल अस्थायी लाभ होता हैं, 
किन्तु जब एक देश अपकर्ष के कष्ट में से गुजरता है, तो उसे पुनरुद्धार के मार्ग पर 
-चलाने के लिए अस्थायी उत्तेजज औषधि की आवश्यकता पड़ती ही है ।* 

इस प्रकार मूल्य हास के पक्ष में मामला प्रबल था । किन्तु सरकार ने 
विनिमय में किसी प्रकार का परिवतेन करने से इन्कार कर दिया । इसके 
पदचात्‌ महायुद्ध आरम्भ हो गया और तब सारा दृष्टिकोण ही बदल गया । 


८. रिजवं बेंक चलअर्थ अधिकारी के रूप में। इस मध्यकाल में १ अप्रैल 
१९३५ से चलअर्थ के नियंत्रण का कार्य सरकार के हाथ से नये केन्द्रीय बेंक--भारत 
के रिजव बेक के हाथ में चला गया । उसको कागजी चलअर्थ सुरक्षा निधि तथा स्वर्ण 
मान सुरक्षा निधियां भी सौंप दी गयीं । इससे हिल्टन मंग कमीशन द्वारा बतलाई 
हुई भारतीय चलअर्थ प्रणाली की दो त्रुटियां* दूर हो गयीं । वह थीं दो-दो सुरक्षा 
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पढ़ें ॥ को भी पढ़ें । 

4. 06%8/00॥78, ॥2, 7९, 78807ए 07 7709]008 07 008४ (0प०७७४००ए 8७0 
#5०)98786., 7947, #%9. 308.409. 

-२. तो भी कुछ अव्यवस्थाएं अब भी स्थिर हैं । रुपये का सिक्‍का (जिसे चांदी 
पर छापा हुआ नोट कहा जाता है) अभी तक विधिग्राह्म मुद्रा बना हुआ है 
और रिजव॑ बँक को नोट के बदले में रुपये तथा रुपये के बदले में नोट मांगते 

' ही देने पड़ते हैं। सिक्कों के निकास के लिए किसी सुरक्षा निधि के सहारे की 
आवश्यकता नहीं है और उनके निकाले जाने की कोई सीमा नहीं है । नोट 
जारी करने का एकधिकार भी सरकार के ही पास है । रिजव॑ बेंक तो उनका 

“जरी करने का एक साधनमात्र हैं। 
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निधियों का खजाना तथा चलअर्थ एवं साख के नियन्त्रण के लिए उत्तरदायित्व का 
विभाजन । हमारी कागजी चलअर्थ प्रणाली के विकास के विषय में अगले अध्याय 
में विचार किया जायगा और बंकिंग के सम्बन्ध में साख प्रणाली का अध्ययन एक 
और भी बाद के अध्याय में किया जायगा । यहां स्टिंग विनिमय मान को स्थिर 
रखने के विषय म--जब तक वह जारी रहा--रिजव बेंक के कार्य के सम्बन्ध में कुछ 
कहा जाता है ! 


इस वात की व्यवस्था की गयी थी कि रिजवे बेंक' स्टॉफिग का निश्चित 
दर पर क्रय-विक्रय करके १ शिलिंग ६ पेंस दर को बनाए रखेगा । रिजवं बेक 
अधिनियम की धारा ४० में यह व्यवस्था की गयी थी कि' बेक अपने बम्बई, कल- 
कत्ता, दिल्‍ली, मदरास, अथवा रंगून के कार्यालयों में मांग आने पर किपी भी व्यक्ति 
को स्टलिंग बेच देगा और क्रय मूल्य को विधिग्राह्य चलअर्थ के रूप में लन्दन में तुरन्त 
भगतान करने के लिए एक रुपये के १ शिलिग ५४.४ पेंस की दर चकाएगा । 
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि रुपये का भाव १ शिलिग ५३६ पेंस की दर 
से गिरने न पाए, (इस दर को १ शिलिग ६ पेंस में से इस रकम को लन्दन में मोल 
लेने की छागत को काठ कर बनाया गया था) । धारा ४१ के अनसार बेंक के लिए 
यह आवश्यक है कि वह अपने बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास तथा रंगून कार्यालयों 
में स्टलिंग बेचने की प्रार्थना करने वाले किसी व्यक्ति से भी स्टॉलिग मोल लेकर उसे 
एक रुपये के अधिक से अधिक १ शिलिंग ६३६ पेंस दर लन्दन में तुरन्त भेज 
देने के लिए मोल के छे। (इस दर को १ शिलिंग ६ पेंस में लन्दन से बम्बई की 
रकम भेजने का खर्च जोड़ कर निकाल लिया गया था) । यह दोनों बिन्दु" स्वर्णमान 
के अधीन निम्नतर धातु-बिन्दु तथा उच्चतर धातु-बिन्दु से मिलते-जुलते हैं । 


इस प्रकार रिजर्व बैंक अधिनियम ने वर्तमान अनुमान को वैध रूप दे दिया । 
इस अधिनियम के आमुख (/?/89770]8 ) में रिजर्व बंक विधान के सम्बन्ध में 
लंदन कमेटी की सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है कि भारत के लिए अधिकतम 
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१. यह बात स्मरण रखने योग्य है कि युद्ध पूर्व काल में विनिमय दर को स्थायी 
बनाने के लिए भारत मंत्री लंदन में कौंसिल बिल ((0प7०] फ्ा!॥) 
नामक अपनी हुण्डियां उच्चतर थातु-बिन्दु पर बेचा करता था ओर भारत 
सरकार रिवर्स कौंसिल बिक निम्नतर धातु-बिन्दु पर बेचा करती थी । इस 
प्रणाली में १९२३-२४ में सुधार किया गया । इस वर्ष यर्यात्र इन हुण्डियों 
की साप्ताहिक बिक्री पहले के समान होती रही और बिचवेयों (उच्चतर दर 

गैनियमित बिक्री के बीच में बेची हुई हुण्डियों) की बिक्री को रोक दिय। गया 
और उसके स्थान में भारत में उन बंकों तथा आश्थिक' कोर्ठियों से स्टॉलिग को 
मोल लिया जाने लगा, जो उसे बेचना चाहते थे। १९२४-२५ में इस प्रगाली 
का और भी विस्तार कर दिया गया और भारत में स्टिंग का क्रय ब्रिटेन 
को रुपया भेजने की प्रवान प्रणाली बन गया । अब कौंसिल बिलों की' बिक्नी 
उनके लिए एक स्थायी तथा लगातार मांग होने पर ही की जाती थी । १९२५- 
२६ में एक भी कौंसिल विल' (भारत मंत्री की हुण्डी) की बिक्री नहीं हुई और 
उसके बाद इस प्रणाली को बन्द कर दिया गया । यंग कमीशन की सिफारिश 
पर स्टलिंग को स्पर्धात्मक टेंडरों द्वारा मोल लेने की प्रणाली को १ अप्रेल 
१९३५ से रोक' दिया गया । यह कार्य रिजव बेंक के हाथ में सौंप दिया गया। 
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३८६ भारतीय अर्थशास्त्र 


उपयक्त म॒द्रा-मान के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाय कि जब म॒द्रा के सम्ब 

में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी अधिक स्पष्ट हो जाय कि स्थायी प्रबन्ध करना सम्भव हो 
सके । ऐसा संयोग उपस्थित होने पर उक्त अधिनियम की धारा ५५ में बंक पर यह 
कत्तेव्य डाला गया था कि वह भारतीय मद्रा प्रणाली के लिए उचित स्थायी आधार 
के सम्बन्ध में अपनी सम्मति सपरिषद गवनर-जनरल को लिख भेजे और भारत के 
भावी आथिक मान के सम्बन्ध में कार्य करे | इत प्रकार के नये उपायों को अपनाने की 
तारीख द्वितीय महायुद्ध के कारण स्थगित कर दी गयी । 


भारतीय कागजी चलअथथे 


९, १९२५ तक कागजी चलअर्थ । १९वीं दशताब्दि के आरम्भ तक भारत में 
नोट व्यवहारतः अज्ञात थे। १८०६ में बंगालबंक की स्थापना की गयी और उसे 
नोट निकालने का विशेषाधिकार दिया गया । यह विशेषाधिकार १८४० में बेंक आव 
बम्बई को तथा १८४३ में बेंक आव मद्रास को भी दिया गया। यद्यपि ये बैंक व्यक्तिगत 
संस्थाएं थीं, किन्‍त इनकी पंजी में सरकार का भाग था और उसके प्रतिनिधि उनके प्रवन्ध 
में भी भाग लेते थे। प्रत्येक बेंक की नोट निकालने की अधिकतम सीमा निश्चित कर 
दी गयी थी और उनको ३३३% (बाद में उसे घटाकर २५% कर दिया गया) 
सुरक्षा निधि रखनी पड़ती थी । यह नोट विधि ग्राह्मय नहीं थे और केवल प्रेसीडेंसी नगरों 
में ही प्रतिद्ध थे । 

१८६१ में सरकार ने प्रैसीडसी बैंकों से नोट निकालते का अधिकार वापिस 
ले लिया । अब देश को कई क्षेत्रों में विभक्‍्त कर दिया गया। एक क्षेत्र में निकाले 
हुए नोट उसी क्षेत्र में विधिग्राह्म थे। इन नोटों को उसी चलअर्थ चिद्धान्तों पर 
निकाला जाता था जो इंगलैण्ड में पास किये हुए १८४४ के बैंक चार्टर एक्ट (399: 
()॥97/67 ८०25) में दिये हुए थे । कागजी चलअर्थ सुरक्षा निधि का आधाररहित 
भाग (#07097/9 7?07%5070 ) चार करोड़ रुपया निश्चित किया गया था । 
इसके अतिरिक्त इसी मूल्य की एक धातु सुरक्षा-निवि भी रखती पड़ती थी । 


. उपरोक्त प्रबन्ध नोट निकालने की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा था, किन्तु 
यह न तो सुविधाजनक था और न इससे नोट निकालने में लोच आती थी । यह असु- 
विधा उस प्रतिबन्धित क्षेत्र से उत्पन्न हुई, जिसके अन्दर नोट विविग्राह्म तथा परिवत्ते- 
नीय थे, परन्तु एक मूल्य के बाद दूसरे मूल्य के नोट का प्रचलन सार्वजनिक बनाकर 
इस दोष को दूर कर दिया गया । 

नोट निकालने की प्रणाली में छचीलापन नहीं था, क्योंकि एक निश्चित सीना से 
आगे शतप्रतिशत धातु सुरक्षा निधि आवश्यक थी । आधाररहित सीमा को समय- 
समय पर बढ़ा कर कुछ लोच उत्पन्न की गयी, यहां तक कि १९१४ में वह १४ करोड़ 
रुपये और १९२० में १२० करोड़ रुपये हो गयी । १८९३ में रुपये को एक साकितिक 
मुद्रा बनाकर भी कुछ लोच उत्पन्न की गयी, जिससे रुपयों के रूप में सुरक्षा-निवि में 
कम चांदी की आवश्यकता पड़े । 

आरम्भ में कागजी चलअथ सुरक्षा निबि के धातु भाग में चांदी के चिक्‍कें तथा 
स्वर्ण-घातु-पिड ( छप्र00 ) रखा जाता था । और आधवाररहित भाग 
के रूप में भारत सरकार की प्रतिभूतियां (880प777068) रखी जाती थीं । 
बाद के विधान (॥,6878]90707) द्वारा सोने के सिक्‍के, स्वर्ण धातु अथवा 
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रोप्य पिंड तथा स्टिंग प्रतिभूतियों को भी भारत की कागजी चलअर्य सुरक्षा-निधि 
में रखे जाने की अनुमति दी गयी । 


चलअर्थ प्रणाली की मुख्य त्रुटियां यह थीं :--(१) यह स्वयंचलित नहीं थी, 
क्योंकि आधाररहित भाग को प्रत्येक बार नये नियम द्वारा ही बढ़ाया जा सकता था। 
(२) सुरक्षा निधि का धातु भाग अनूचित रीति से बड़ा था। (३) सुरक्षा निधि के 
एक भाग को भारत में न रखकर लन्‍्दन में रखा जाता था। (४) चलअर्थ और 
बेंकिंग में तछाक सम्बन्ध था जबकि आजकल के समय में सम्पूर्णता का नियम 
बरता जाता है । (५) एक केन्द्रीय बेंक के अभाव में सरकार को अपने खजाने 
को सुरक्षित खजानों” में ताछा बंद करके रखना पड़ता था। उसके परिणाम 
स्वरूप अधिक रोजगार चलने वाली ऋतु में बाजार में आथिक तंगी हो जाती थी । 
(६) सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस चल-अर्थ प्रणाली में लोच नहीं थी । अन्य देशों में 
बैंकों की जमा रकमें और व्यापारिक हुण्डियों के विरुद्ध जारी किये गये चैक तथा नोट 
चलअर्थ प्रणाली में झोच उत्पन्न करते थे, केन्द्रीय बैंकों में रखी हुई सरकारी रकमें भी 
व्यापार में लगायी जातीं थीं, किन्तु भारत में अभी बेकिंग अपेक्षाकृत कम विकसित 
था । यहां संगठित हुंडी बाजार का व्यावहारिक रूप में अभाव था और केन्द्रीय बेंक का 
अभी जन्म नहीं हुआ था । 


चैम्बरलेन कमीशन ने अधिक लोच उत्पन्न करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव 
किया था कि आधाररहित भाग को निम्न रूप में नियत किया जाना चाहिए : 


सुरक्षित खजानों में रखे हुए नोटों के अतिरिक्त बाजार के कुछ चलन का. 
एक-तिहाई भाग अर्थात्‌ बाजार के कुल चलन में से सुरक्षित खजानों के नोटों की रकम 


को कम करके । 


कमीशन ने यह भी प्रस्ताव किया कि नोटों के उपयोग को प्रोत्साहित किया 
जाय और उनके बदले नकद रुपया देने की सुविधा का अधिक विस्तार कर दिया जाय । 
कमीशन का विचार था कि नोटों को लोचदार तथा प्रचलित बना दिया जाय । 

युद्ध (१९१४-१८) ने भारत की कागजी चलअर्थ प्रणार्ल! पर भारी दबाव 
डाला । नोटों को भुताने के लिए भीड़ बढ़ गई और युद्ध के प्रथम आठ मास में दस 
करोड़ रुपये के नोट वापिस बेंकों में लौट आये । आधाररहित भाग को १९१४ में 
१४ करोड़ रुपये से बढ़ाकर १९१८ में १२० करोड़ रुपये कर दिया गया । एक रुपये 
तथा २॥ रुपये के नए नोट चलाये गये । नोट के बदले नकदी देने की विशेष सुविधा को 
बन्द कर दिया गया । 

युद्ध के अन्त में बेंबिगटन स्मिथ कमेटी ने भारतीय चलअर्थ प्रणाली की जांच 
की । लोच उत्पन्न करने तथा पर्याप्त धातु सुरक्षा निधि बेंक में रखने के उद्देश्य से कमी- 
दान ने प्रस्ताव किया कि सुरक्षा निधि का धातु भाग बाजार के समस्त चलन का कम 
से कम ४००, अवश्य होना चाहिए और सामान्य आधार रहित भाग की 
निकासी के अतिरिक्त निर्यात हुण्डियों के विरुद्ध प्रैसीडेसी बकों को ऋण के रूप में पांच 
करोड रुपये तक का अतिरिक्त चलअर्थ दे देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । उसने 
नोटों के बदले नकदी रुपया देने पर युद्ध-काल में छगाये गये प्रतिवन्ध को हटाने का 
प्रस्ताव किया । सरकार ने इस प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कानून 
प्रास॒ कर दिया । 


३८८ भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


१०. हिल्टत यंग कमीशन ॥ १९२६ के हिल्टन यंग! कमीशन ने रिजवे बंक 
की स्थापना का प्रस्ताव किया कि जिसको नोट निकालने का समस्त अधिकार दे दिया 
जाना चाहिए । नोठों के बदले में चांदी के रुपये देने के उत्तरदायित्व को वापिस लेने 
का सुझाव दिया गया । यह भी सुझाव दिया गया कि कागजी चलअथ सुरक्षा निधि तथा 
स्वर्णमान सुरक्षा निधि को मिलाकर एक कर दिया जाय और नोट निकालने की आनु- 
पातिक सुरक्षा निधि के सिद्धान्त को जारी किया जाय । 

रिजवं बेंक की स्थापना में देरी हुई और उसकी १९३५ में स्थापना की जा 
सकी । १९२७ में एक कागजी चलअर्थ अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार 
कागजी चलअर्थ सुरक्षा: निधि में स्टलिग प्रतिभूतियों का एक सावरेन के १३८) । 
भाव पर पूनर्मल्यन किया गया और कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया । 

११. रिजबं बेंक निर्गेम (निकास ) अधिकारी के रूप में । १९३४ में पास किये गए 
रिजव बेंक अधिनियम द्वारा नोट निकालने का एकाधिकार भारत के रिजवं बेंक को दे 
दिया गया, जिसका कार्य १ अप्रैल १९३५ को आरम्भ हुआ | बेंक को नोट निकालते 
का कार्य उसके निकास विभाग को सौंपा गया । 

स्वर्णमान सुरक्षा निधि तथा कागजी चलअर्थ सुरक्षा निधि को मिला दिया गया 
और स्वर्ण क। समस्त भण्डार बदलकर बेंक को सौंप दिया गया, जिसको बेंक' ने अपने 
निकास' विभाग (॥88प06 726]/097677)676) में रखा । 

निकास विभाग की संपत्ति में स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण धातु पिण्ड, स्टॉलिंग प्रति- 
 भूतियां, रुपये के सिक्के तथा रुपये की प्रतिभूतियां थीं । समस्त सम्पत्ति में कम से कम 
४० प्रतिशत स्वर्ण-मुद्रा, स्वर्ण धातु पिण्ड ((0|6 छिप्र07 ) अथवा स्टलिंग 
प्रतिभूतियां रखी जानो थीं। इसमें शर्त यह थी कि स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण धातु पिण्ड 
का मूल्य में समस्त योगफल ४०करोड़ रुपये से कम न हो, लेकिन सरकार की पूर्व अनुमति 
से बक स्वर्ण-गुद्रा, स्वर्ण धातू पिण्ड अथवा स्टॉलिंग प्रतिभूतियों को समस्त सम्पत्ति 
के ४० प्रतिशत से कम परिमाण में भी सीमित समय के लिए रख सकता है । किन्तु इस 
कमी पर उसको एक विशिष्ट कर देना होगा। व्यवहारत:, बेंक निकास विभाग की' अपनी 
समस्त देनदारियों के विरुद्ध स्वर्ण तथा स्टिंग प्रतिभूतियों का कहीं अधिक उच्च प्रति- 
शत अनुपात रखता है । 

. १२, चलअर्थ का विस्तार तथा संकोचन। रिजर्व बेंक अधिनियम के अनुसार 
विकास विभाग को सम्पत्ति को, जैसा कि हम देख चुके हँ--निम्नलिखित हूपों में 
रखा जाता था-- 

(१) रुपये के सिक्के, रुपये के नोटों सहित । 

(२) स्वर्ण के सिक्के तथा स्वर्ण धातु पिण्ड | 

(३) रुपये की प्रतिभूतियां, कोष अधिपत्रों ([:७७४प7"ए 378) 

सहित; और 

(४) स्टलिग प्रतिभूतियां । 
सम्पत्ति के इनमें से किसी रूप को भी बढ़ाकर और उसी परिमाण में निकास 
विभाग से नोट निकालकर चलअर्थ का विस्तार किया जाता है । चलअर्थे के संकोचन 
के लिए इसी प्रकार, बाजार के चलन में से वोटों को हटाकर उसो परिमाण में सम्पत्ति के 


श्र 


किसी रूप को भी कम कर दिया जाता है। साधारणतया विस्तार का दशा में बेक 


मुद्राचलन और विनिमय ३८९ 


निकास-विभाग की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए रुपये अथवा स्टलिग प्रतिभतियों को 
अथवा दीनों को बंकिंग विभाग से निकास विभाग में हस्तांतरित करता है । अथवा, वह 
उस विशेष उद्देंह्य के लिए कोष-अधिपत्रों ([:7७98ए०7०ए 8]]]8) का निर्माण कर देता 
है । संकोचन करवे की दशा में वह रुपये अथवा स्टलिंग की प्रतिभतिया अथवा दोनों को 
निकास विभाग से बैंकिंग विभाग में बदल देता है । अथवा वह निकास विभाग में रखे 
हुए तदुद्देशीय कोषपत्रों को रह कर देता है ।” 
युद्ध के समय नोटों के चलन का अत्यधिक विस्तार हुआ था। इन नोटों को उन 
स्टलिग प्रतिभूतियों के विरुद्ध निकाला जाता था जो युद्ध को परिस्थितिवश एकत्रित हो 
जाया करतो थों । सितम्बर १९३९ में युद्ध आरंभ होने पर कुछ १८२ करोड़ रुपये के 
नोट चलन में थे। यह संख्या ३ अगस्त १९४५ को वढ़कर १,१३३ करोड़ रुपये हो गई 
अर्थात्‌ इस बीच ९५१ करोड़ रुपये के नोट बढ़ गए । इसी बीच स्टिंग प्रतिभतियों 
में १९७५ करोड़ भी रुपये की वद्धि हु 
भारतीय चल्आर्थ प्रणाली पर द्वितीय महायद्ध के प्रभाव के सम्बन्ध में अगले 
अध्याय में विचार किया जायगा । 


अटठाईसवाँ अध्याय 


द्वितोय महायुद्ध में भारतीय 
चलअथ तथा विनिमय 


१. प्रतावना । सितम्बर १९३९ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो जाने पर चलअर्थ 
की पुरानी समस्‍यायें पृष्ठभूमि में जा पड़ीं तथा नयी-नयी समस्‍यायें उत्पन्न हो गयीं । युद्ध 
की अत्यधिक विशिष्ट चलअर्थ-समस्याओं का सम्बन्ध विनिमय नियंत्रण, चलअर्थ 
के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि और उसके फलस्वरूप होने वाली मृल्यवृद्धि, युद्ध के खर्चे 
तथा स्टलिग के एकत्रित होने से था । ह 

२. चलअर्थ पर प्रभाव। चलअर्थ पर युद्ध के मुख्य प्रभाव ये पड़े--( १) नोटों 
को भुनाने के लिए जनता का बैंकों पर दौड़ना, और उस के परिणामस्वरूप (२) रुपये 
का राशन जारी किया जाना, (३) एक रुपये तथा दो रुपये के नोटों का निकाला जाना, 
(४) नई अठब्ियों के सिक्के का चछाया जाना, (५) कम चांदी वाले रुपये के नये सिक्‍कों 
का चलाया जाना, (६) पुराने प्रामाणिक रुपयों का बाजार से हटाया जाना, और (७) 
बाजार में चलने वाले चलअर्थ का अत्यधिक विस्तार। नोटों को भुनाने की मांग, जो जून 
१९४० से पूर्व कम थी, पहले प्रति सप्ताह एक करोड़ रुपयों से बढ़कर बाद में प्रतिसप्ताह 
चार करोड़ रुपये तक जा पहुंची थी । रिजवे बेंक के निकास विभाग में युद्ध के आरम्भ में 
रुपयों का जो भंडार ७५,४९ करोड़ रुपयों का था, वह ५ जुलाई १९४० को घटकर ३२ 
करोड़ रुपये का ही रह गया । अतएव, यह घोषणा की गई कि अपनी व्यक्तिगत अयवा 
व्यावसायिक आवश्यकताओं से अधिक सिक्‍के प्राप्त करना अपराध हैं । रुपये के सिक्‍कों 
तथा रेजगारी की भी भारी कमी रही । लेकिन रिजवे बेंक ने इन कठिनाइयों को किसी 
प्रकार पार कर लिया और इस विषय में जनता की उचित आवश्यकता को पूर्ण करवे का 
प्रबन्ध कर लिया गया। 

रुपयों की कमी को पूर्ण करने के लिए सरकार ने २४ जून १९४० को एक रुपये के 
नोट निकाले । इन नोटों के बदले में रुपये के सिक्के देना वर्जित था। फरवरी १९४३ में 
दो रुपये के नोट भी निकाले गये । 

१४० में चवच्नियों तथा अठन्नियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नयी 
अठल्नियां चलाई गयीं। उनके संग्रह को रोकने तथा चांदी की बचत करने के उद्देश्य से इन 
सिक्कों में ३३ शुद्ध चांदी को घटाकर ३ शुद्ध चांदी रखी गई। इसी वर्ष रुपये के 
नये सिक्के भी चलाए गए। इनमें ९० ग्रेन शुद्ध चांदी तथा ९० ग्रेन खोट थी। इनके 
किनारे एक सुरक्षित नमूने पर बनाए गए थे, जिससे नकली रुपयों का बनाथा जाना रोका 
जा सके । ३१ भार्च १९४१ के बाद रानी विक्टोरिया के रुपयों तथा अठब्नियों की विधि- 
ग्राह्मता को वापिस ले लिया गया। ३१ मार्च १९४२ के बाद बादशाह एडवर्ड सप्तम के 
रुपयों तथा अठब्नियों का चलन बन्द कर दिया गया और ३१ मई १९४३ के बाद बादगाह 
जा्ज पंचम तथा बादशाह जार षष्ठ के प्रामाणिक रुपयों तथा अठन्नियों का चलन बन्द 
कर दिया गया । इसी प्रकार क्रमशः १३ शुद्ध चांदी के सिक्‍कों के स्थान पर पर 
शुद्ध चांदी की चवन्नियों को चलाया गया। 


द्वितीय महायुद्ध में भारतीय चलअर्थ तथा विनिमय ३९१ 


किन्तु युद्ध का सबसे अधिक विशिष्ट प्रभाव था बाजार में चलते वाले चलअर्थ 
का अत्यधिक विस्तार तथा उसके आनुषंगिक प्रभाव । इस विषय में तथा युद्धकालीन अन्य 


| 


विस्तृत बातों के सम्बन्ध में पृथक विचार किया जायगा । 


३. विनिमय नियंत्रण । एक' पिछले अध्याय में यह बतलाया जा चका हे के 
द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ के पूर्व की दशाब्दी में सरकार को १ शिलिंग ६ पेंस की दर पर 
रुपये-स्टलिंग का सम्बन्ध बनाए रखना कठिन हो रहा था | उसको बनाए रखते के लिए 
कुछ तो चलअर्थ का संकोचन करना पड़ा था और कुछ १९३१ के बाद स्वर्ण निर्यात 
द्वारा उसे सहायता मिली थी । इस कठिनाई का मुख्य कारण था कृषि-पदार्थों की भयंकर 
मनन्‍्दी के समय हमारे निर्यात आधिक्य का भयंकर रूप से गिर जाना । युद्ध आरम्भ होने 
पर यह स्थिति एकदम बदल गई । अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत से युद्ध सामग्री 
मोल ली जाने के कारण हमारे निर्यात अत्यधिक बढ़ गए, जिससे हमारे निर्यातों से हमें 
बंचत होने लगी, और इसके परिणामस्वरूप रिजवं बैक बहुत बड़े परिमाण में स्टलिंग मोल 
लेने योग्य हो गया | अतएवं, १ शिलिग ६ पेंस के विधि-निर्धारित भाव पर स्टलिग- 
रुपये के सम्बन्ध को बनाए रखना कठिन नहीं रहा । 

किन्तु रुपया, जहां स्टलिंग की तुलना में दढ़ बना रहा, वहां उसका भाव डालर, 
येन तथा यू रोप के अन्य चलअर्थों की तुलना में कम हो गया । क्योंकि इस समय स्टिंग 
का मूल्य भी इन चलअर्थों की अपेक्षा गिर रहा था। स्टलिंग डालर के साथ ४-२ डालर 
के भाव पर बंधा हुआ था । अतएवं रुपये डालर की विनिमय दर १०० डालर के ३३२ 
रुपये स्थिर हो गई । 

ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी विनिमय का नियंत्रण 
किया। १९३९ के भारत रक्षा अध्यादेश ([9878008 07 [7909 076#79708 ) 
के भाग, १४ के अनुसार गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया कि वह (१ ) विदेशी 
विनिमय की खरीद पर प्रतिबन्ध रूंगा सके (२) विदेशी विनिमय को अनिवार्य रूप 
से प्राप्त कर सके, (३ )प्रतिभूतियों के क्रम तथा विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा सके, और (४) 
विदेशी प्रतिभूतियों (860प7४77668 ) को प्राप्त कर सके । इसके अनुसार सरकार ने 
आज्ञा दी कि विदेशी विनिमय के सभी सोदे केवल ऐसे अधिकृत व्यापारियां के द्वारा 
ही किये जावें, जिन पर रिजर्व बैंक का अपने नवनिरमित विनिमय-नियंत्रण-विभाग 
द्वारा नियंत्रण स्थापित हो । 

विनिमय-नियंत्रण-उद्देदय के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडडल को एक अकेली चलअर्थ 
इकाई मान लिया गया और उसे स्टलिंग-क्षेत्र कहा गया । इस क्षेत्र के अंदर-अंदर धन 
के स्वतंत्रतापूर्वक परिवर्तन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया । स्टरलिग क्षेत्र के बाहर 
चलअर्थों के ऋ तथा विक्रय पर कठोर नियंत्रण लगाया गया । 


स्टलिग क्षेत्र के बाहर धन भेजने की स्वीकृति तब तक किसी प्रकार भी नहीं दी 
जाती थी जब तक धन भेजने वाला एक छठे हुए प्रार्थनापत्र पर यह न बतलाए कि वह 
किस उद्देश्य से देश के बाहर धन भेजना चाहता है। धवन भेजने की आवश्यकता इन कार्यों 
के लिए पड़ सकती थी । (१) आयातों का मूल्य चुकाने के लिए--इसकी अनुमति दे 
दी जाती थी, किन्तु प्रार्थी को आयात कर की रसीद यह प्रमाणित करने के लिए उपस्थित 
करनी पड़ती थी कि मार का आयात भारत में हो च॒का हैं; (२) छोटे-छोटे 
व्यक्तिगत मनीआर्ड र; (३) यात्राव्यय--इनकी एक निश्चित सीमा तक ही अनुमति दी 
जाती थी; (४) अन्य व्यापारिक उद्देश्य (किराया, छाभ, सौदे का प्राप्य अंश अथवा 
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रॉयलिटी )--इव कार्यों के लिए प्राथियों को अधिक्ृत लेखा-परीक्षकों ((४0978760 
4000प70878 ) से प्रमाणपत्र अथवा उनके वास्तविक भुगतान होथे की अन्य समु- 
चित साक्षी देना पड़ती थी; (५) पंजी का स्थानान्तरीकरण-इसकी स्वीकृति किसी एक 
विशेषमामले में दी जादी थी और इस मामले को भारत के रिजवे बंक को सौंपना पड़ता 
था। इन नियमों का उद्देश्य इस बात का निश्चित पता लगाना था कि विदेशी विनिमय के 
केवल व्यापार में धन रूगाने अथवा किसी अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही बेचा गया 
था। इनका उद्देश्य था देश से बाहर पंजी के जाने को रोकना और विनिमय में सट्टे जसे 


कार्यों को रोककर असंभव बना देना । 


आयात नियंत्रण--आरम्भ में विदेशी विनिमय की बिक्री में बंकों को अत्यधिक 
स्वतन्त्रता दी गई । किन्त ज्यों-ज्यों यद्ध चलता रहा उसकी सविधाओं को कम किया 
जाता रहा। बाद में रिजर्व बैंक को पूर्व-सूचना दिये बिना लाइसेंस प्राप्त आयातों का 
भगतान करने तथा कुछ व्यक्तिगत हुण्डियों के लिए ही वे विनिमय बेच सकते थे । 
आयातों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। स्टलिंग क्षेत्र के बाहर “से लाइसेंस के बिना 
सभी प्रकार की आयातों को बंद कर दिया गया । 


निर्यात नियंत्रण--विनिमय-नियंत्रण में प्रगति के साथ-साथ यह आवश्यक समझा 

गया कि भारत से स्टलिग क्षेत्र के बाहर के देशों को जाने वाली निर्यातों पर भी नियंत्रण 
ऊगाया जाय | अतएवं, रिजर्व बेक ने एक निर्यात नियंत्रण की योजना बनाई । निर्याते- 
नियंत्रण योजना का उद्देश्य प्रथम तो यह निश्चय करना था कि निर्यातों की बिऋरीसे प्राप्त 
होने वाला विदेशी विनिमय भारत में ही वापिस आ जावे और विदेशों में ही न रुक 
जाबे। दूसरे, यह कि निर्यातों में कुछ इस प्रकार विद्येष रूप से बतलाए हुए ढंग से धन' 
लगाया जाय कि उसका अधिकतम विनिमय मल्य प्राप्त हो सके । 

भारतीयां (तथा राष्ट्र मण्डल देशों के अन्य नागरिकों ) को प्राप्त होने योग्य जो 
धन निर्यात से संयुक्त राज्य अमरोका में मिलना हो, वह बिटिश सरकार को दे दिया 
जाय. ओर उसका साम्राज्य डालर निधि नाम से एक फंड बना दिया जाय और 
उसका उपयोग युद्ध-उद्देश्यों में किया जाय । 

स्वर्ग धातु प्रतिभूतियों तथा विदेशी चलअर्थ का नियंत्रण--सावारण 
वस्तुओं के अतिरित स्वर्ण घातु प्रतिभृतियों (0][070 560प77088 ) तथा 
करसी नोटों के आय।त-निर्यात पर भी नियंत्रणः लगाया गया। स्वर्ण का निर्यात एक 
लाइसेंस लेकर ही किया जा सकता था। आयात भी छाइसेंस द्वारा ही किया जा 
सकता था। किन्तु स्वर्ण के आयात में किसी महत्वपूर्ण चलअर्थ, विशेषकर डालर, का 
व्यय न होता हो तो उसका आयात किया जा सकता था । 


जहां तक प्रतिभातयों का सम्बन्ध हे, उनको भारत में निकास न करने वाले किसी 
व्यक्ति से भो प्राप्त नहीं किया जा सकता था,न रिजवे बेंक की अनमति के बिना उनका 
निर्यात किया जा सकता था। विदेशी प्रतिभतियों के निर्यात के लिए लाइसेंस लेना पढ़ता 
था। किन्तु वह तभी मिलता था जब विदेशी विनिमय से सिलने वाले चलअर्थ को भार- 
तीय बंक के विदेशी प्रतिनिधि को दे दिया जाता था। 
भारत के बाहर जवाहिरात तथा नकदी ले जाने पर भी प्रतिबन्ध छूगा दिया 
गया। कुछ विद्यप न्यनतम रकम को बिना लाइसेंस भारत के बाहर ले जाया जा सकता 
था। पर उसके ऊपर की रकम छे जाने के लिए रिजव॑ बंक के विनिमय-नियंत्रण- 
विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था । द 


हितोय महायुद्ध में भारतीय चलअर्थ तथा विनिमय ३९३ 


दत्र द्वारा अधिकृत देशों से करेंसो नोटों का आयात नहीं किया जा सकता था 
एसा करने का उद्ृंश्य था आक्रान्ता देशों में हस्तगत किये नोटों के बड़े-बड़े मंडारों की हात्र 
द्वारा बिक्री को रोकना। तो भी इस बात की व्यवस्था कर दीगई थी कि छात्र द्वारा 
कृत क्षेत्र से आने वाल प्रामाणिक निप्क्रमणाथियों के अधिकार में मिलने वाले नोटों 
को भना दिया जाय । 


४. साम्राज्य डालर-निधि ॥ १९३९ म॑ यूनाइटेड किगडम ने स्टलिग क्षेत्र के 
सदस्यों की विदेशी विनिमय सुरक्षा विधियों के नियंत्रण का कार्य अपने हाथ में ले 
लिया । स्टलिंग क्षेत्र के जिस किसी भी देश के पास व्यापारिक संतुलन से अधिक जो कु 
भी था, वह स्टलिग के रूप में यवाइटेड किगडम को दिया गया । इस प्रकार भारत का 
अत्यबिक स्टलिंग-शेष ब्रिटेन में जमा हो गया । किन्तु इसके अतिरिक्त किसी भी स्टलिग 
देश का, जो कुछ भी अधिक संतुरून किसी स्टिंग क्षेत्र से बाहर के देश के साथ था, उसको 
भी स्टलिंग पर अधिकार करके समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार स्टलिग क्षेत्र द्वारा 
उपाजित सभी डम्लर साम्राज्य डालर निधि नामक एक सर्वे संयकत निधि में जमाकर 
दिये जाते थे और उपाजित देश को स्टलिग के रूप में उसीके अनृछूप साख मिल 
जाती थी । इस समय समस्त स्टलिंग क्षेत्र व्यवहारत: एक आशिक इकाई बन गया तथा 
वनिमय नियंत्रण के मामले में उसमें सब कहीं एक से नियम तथा नियंत्रण लछाग होते थे । 
उपाजित सभी डालर एक संयकक्‍त हिसाब में डाले जाते थं और कोई सदस्य, जिसे अपनी 
खरीद के लिए डालरों की आवश्यकता होती थी, बंक आव इंग्लंड से इस डालर निधि 
में से डालर निकाल सकता था | 

१९३० से १९४६ तक भारत साम्राज्य डालर निधि में बराबर डालर देता 
रहा। इस बीच उसने कुछ ४०५ करोड़ रुपये के डालर अजित किये और २४० करोड़ रपाए 
के डालर इसी बीच खर्च किये । अन्य दु्लेभ चलअर्थां पर किये हुए ५१ करोड़ रुपये के 
खर्चे को काट कर भारत ने साम्राज्य डालर निधि में११४ करोड़ रुपये अपनी विशवद्ध 
बचत के डालर जमा किये । 

किन्तु भारत का लोकमत यह नद्ीीं चाहता था कि भारत इस डाहूर निधि में 
बराबर ऐसी स्थिति में भी देता रहे, जबकि स्वयं इस देद्य में ही विकास कार्यों के लिए 
पंजीगत माल मोल लेने के लिए घन की बरी तरह से आवश्यकता थी। भारत की इस 
आवश्यकता को पूर्ण करने के छिए १९४४ तथा १९४० में दो करोड़ डालर दिये गए । 
किन्तु आवश्यक माल के अनुपलब्ध होने के कारण भारत डालरों के इस अनुदान से 
छाभ न उठा सका। किन्तु भारत शषिद्धान्त रूप में इस प्रकार थोड़े-थोड़े करके डालर दिये 
जाने के विरुद्ध था ओर अपनी डालर आय के ऊपर बिना प्रतिबन्ध के अपना नियंत्रण 
स्थापित करना चाहता था। १९४७ में भारत को विश्वास दिलाया गया कि वह 
अपने डालर-साधनों का उपयोग करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। उसके स्टलिंग शेष के 
पर्याप्त मात्रा में छोड़े जाने से भी स्थिति कुछ-कुछ सुगम बनी। १९४८ मं डालर लेने पर 
किर कुछ पाबन्दी लगाई गई, किन्तु उसे १९४९ में फिर उठा लिया गया। अवमूल्यन 
(]06979|प7७॥7070 ) के समय भारत शेष स्टर्लिंग क्षेत्र सहित इस बात पर स्वयं ही 
सहमत हो गया कि वह १९४८ की अपेक्षा १९४९-५० में अपने डालर के क्रय में २५ प्रति- 
शत की कमी कर देगा। 

५. चलअर्थ की यद्धकालीन खपत । भारतीय चलअर्थ के क्षेत्र में यद्ध-औकालीन 
विभिन्न विस्तृत कार्यों में चलअर्थ के अत्यधिक प्रसार ने अपने प्रदशनात्मक रूप भू--- 
उसके विस्तृत फेलाव तथा सामान्य मनष्य के दैनिक जीवन पर उसके सीधे प्रभाव नं-सभी 


३९४ भारतीय अर्थशास्त्र 


बातों को पछाड़ दिया ।* १ सितम्बर १९३९ को भारत के बाजार में कुल १८२१३ 
करोड़ रुपये के करेंसी नोट (रिजवं बंक द्वारा निकाले हुए) चल" रहे थे। १९ अक्तूबर 
१९४५ को यह रकम १,१५९*८५ करोड़ रुपये हो गई। इसका अर्थ यह है कि इसमें 
९७७७२ करोड़ रुपये अथवा ५३-६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

सितम्बर १९३९ से अगस्त १९४५ तक रुपये के सिक्‍कों की कुछ खपत १४२१६ 
करोड़ रुपये की हुई और रेजगारी की खपत ६७-५९ करोड़ रुपये को हुई 

बकों की अमानतों में भी वृद्धि हुई थी । य परिगणित बकों में (उन्हीं के 
अंक मिलते हैं) यूद्ध के आरम्भ से ३१ मार्च १९४५ तक ४६८ करोड़ रुपये हुई । 

इस प्रकार संपूर्ण-युद्ध-काल में परिचलन में १,१९८-६४ करोड़ रुपये की कुछ 
वद्धि हई | इस वद्धि में से 2८२५ प्रतिशत बद्धि नोट निकालने के कारण तथा ११९ प्रति 
शत रुपये की मृद्राओं में तथा ५६ प्रति्षत वृद्धि रेजगारी में हुई । 

किन्तु तो भी चलअर्थ के चलन की तीब्रगति मंद कम हो रही ,थी और उसका 
कारण था यद्ध के भय से उत्पन्न हुई अतिसंग्रह की प्रवात्ति का बढ़ जाबा। जनता, बेंक 
तथा व्यापारिक फर्मों सभी अत्यन्त तरल स्थिति को बनाए रखना चाहते थे, किन्तु 
चलअर्थ की चलनगति में यह गिरावट चलअथ के विस्तार के प्रभावों को रोकने के लिए 
अत्यधिक मंद थी । 


६. मल्‍्यों में बद्धि । चलअर्थ के इस विस्तार के साथ-साथ साधारण मल्य-स्तर 
में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जेसा कि नोचे दी हुई तालिका से प्रगट है : 


भारत में थोक सलयों के सुचनांक (॥706065% 'रंपा)॥0७7४) 
(१९ अगस्त १९३९ को समाप्त होने वाला सप्ताहु-+ १०० ) 


वर्ष कृषि पदार्थ कच्ची सामग्री निर्मित माल साधारण-सूचनांक 
१९३९-४० १२७ जे १३१ १२६ 
१९४५-४६ २७३ ९४ ४ है 38 


मुल्य बद्धि तथा चलअर्थ के त्रिस्तार में निकट सम्बन्ध थ[। निम्न छिजित त्र मासिक 
सूचनांकर इस निकट सम्बन्ध को प्रवट करते हैँ :-- 
( जुलाई १९२९५८१०० ) 
१९४० १९४२ ९१९४३ १९४४ १५९४५ १५९४६ 


कुल नोट चलन में १३९१ रण! रे५प६द ५०५ इर१३े ७०५ 
थोक-म लय मा १२५ १५४ २५८ २९९ ३०१ २९५ 
तात्कालिक अमानते १०५ ६७ रछ३रे २३९० ४५५ प्८र 


७. स्टॉलिग सम्पत्ति का एकत्रित हो जाना। गत अध्याय में यह देखा जा चका हैं 
कि रिजर्व बैंक को अपने चलाए हुए वोटों में वृद्धि करने से पूर्व बेंक की निकास विभाग 


7, धक700798 42. 58., 986007"ए 8०वें 777009]0708 07 ॥हवांश0 (07४७४०५ 
9709. मीडए०78789, 4947, 9. 322 

२. सक्रिय परिचलन - कुंलछ जारी किये हुए नोटों में से बेकिंग विभाग में रखे 
हुए वोटों को निकाल कर । 

३. इस तालिका में दिये हुए सभी अंक प्रत्येक वर्ष के प्रथम तीन मास के हैं । 


द्वितीय महायुद्ध में भारतीय चलअर्थ तथा विनिमय ३९५ 


की संपत्ति को बढ़ाना पड़ता था। वास्तव में, जैसा कि निकास विभाग की विभिन्न मदों 
की. सम्पत्ति के परिवत्तंनों को बतलाने वाले निम्नलिखित अंकों से प्रगठ हे, सम्पत्ति में 
इस प्रकार की वृद्धि वस्तुतः हुई : 


१-९-१९३९ से ३१-८-१९४५ तकके अंकों के ऊपर कमी (-) या वृद्धि (+) 
करोड़ रुपयों में 


१. स्वर्ण सिक्के और स्वर्ण-धातु कुछ नहीं 
२. स्टलिंग प्रतिभतियां -++ ९७४८ 
३. रूपये के सिवके “५८४ 
४. रुपये की प्रतिभतियां नी २०५ 
५. कुल सम्पत्ति न १३६९ 

कुल जारी किये नोट न ९२६९ 


यह स्पष्ट हैँ कि चलअर्थ का अधिकांश प्रसार स्टलिंग प्रतिभतियों के विरुद्ध हआ। 
यह प्रतिभतियां लंदन में स्टलिंग के रूप में पंजी छगाये जाने का प्रतिनिधित्व करती 
थीं। दसरे दब्दों में यह रकम भारत द्वारा इंग्लेंड को उधार दी गई थी । 


भारत को यह स्टलिंग साधन किस प्रकार मिले और वह लंदन में इस रूप में क्यों 
रखे गए' ? इसको समझने के लिए यह आवश्यक हे कि भारत सरकार द्वारा भारत में 
ब्रिटिश सरकार की ओर से मोल लिये हुए माल का भुगतान करने की प्रणाली को 
समझ लिया जाय। 


८. युद्ध के वित्त की यंत्र-रचना । कुछ रकम भारत सरकार द्वारा भारत की 
ओर से यद्ध उद्दश्य के लिए खर्ची जाती थी। इस रकम को सरकार के नियमित बजट में 
रक्षा-व्यय में दिखलाया जाता था। इस रकम का ग्रवंध कुछ तो कर लगाकर 
किया गया ओर कुछ विभिन्न प्रकार के ऋण लेकर किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत 
सरकार ब्रिटिश सरकार तथा अन्य मित्रराष्ट्रों की ओर से विभिन्न प्रकार की यद्ध-सामग्री 
को मोल लेने के लिए प्रति वर्ष बड़ी भारी मात्रा में खर्च करती थी। इस माल के लिए 
ब्रिटिश-सरकार लंदन में स्टलिंग के रूप में भुगतान किया करती थी । इस स्टलिग में से 

छ से बरेल व्ययों ( 80706 (४79०४४288 ) का खर्च चुकाया जाता था, कुछ से भारत 
का स्टॉल्ग ऋण चकाया जाता था और शेष जिटिश सरकार को उधार दे दिया जाता 
था। ब्रिटिश सरकार की स्टलिंग प्रतिभतियां भारत के रिजर्व बेंक की सम्पत्ति के रूप 
में लंदन में रखी जाती थीं। उन्हें प्रथम रूप में बंकिंग विभाग की सम्पत्ति में दिखलाया 
जाता था। किन्तु रुपये के रूप में घव की आवश्यकता पड़ने पर उनको निकास विभाग 
में बदल दियाजाता था । इस सम्पत्ति के अनुसार रिजर्वे-बंक-अधिनियम की व्यवस्था 
द्वारा भारत में नीट निकाले जाते थे। भारत सरकार इन नोटों का उपयोग उस यद्ध- 
सामग्री को मोल लेने मों करती थी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चका हे | इस प्रकार 
भारत में चलअर्थ का विस्तार हो गया । 

किन्तु स्टलिंग प्रतिभूतियों मं लगाए हुए सारे स्टलिग रिजव॑ बैंक के अधिकार में 
इस प्रकार नहों आये | भारत के रिजवं बँक ने उसके एक भाग को उनसे मोल लिया था 
जिम्होंने भारत से माल का आयात किया था और जो भारतीय निर्यातकों को उस माल का 
भगतान रुपयों में करना चाहते थे। नीचे स्टलिंग के विभिन्न साथनों का विस्तृत वर्णन 
देकर यह भी बतलाया जाता हु कि स्टलिंग की राशि का उपयोग किस प्रकार किया 


जाता था ५ 


३९६ भारतीय अर्थज्ञास्त 


प्राप्त किये स्टलिंग करोड़ रुपय में 

१. रिजव॑ बंक की स्टलिंग सम्पत्ति, अगस्त १९३९ में ६८ 
२. सितम्बर १९३९ से मार्च १९४६ तक बेक द्वारा मोल लिये हुए स्टलिग ८१३ 
३. ब्रिटिश सरकार द्वारा चुकाए हुए स्टलिंग १,६३२ 
४. स्टॉलिग के अन्य जमाखाते ४५ 
सम्पूर्ण प्राप्ति २,५५४ 

उपयोग में लिये हुए स्टलछिंग करोड़ रूपये में 

१, मार्च १९४५ तक ऋण चुकाने में लगाए हुए स्टलिंग ४११९ 
२. सरकार के स्टॉलिंग वायदे ३१४ 
३. जनता को बेंच हुए स्टलिंग ७५ 
४. मार्च १९४५ के अंत तक रिजर्व बेक के पास बकाया स्टिंग १,७२४ 


_कललअपनमाछ पैललमम«+»८क परम वमायाननकाव “जप पतन ामलनमढ़ 7म-ध्नछ 


“बोगफल २,०५४ 


९, रुपये की प्रतिभतियां | ( 07 [006 580777॥0698 ) चलअथ के प्रसार का कारण 
केवल स्टलिंग प्रतिभतियों की वृद्धि ही नहीं था, वरव जैसा कि हम पीछे देख चके है, रुपये 
की प्रतिभतियों की वद्धि भी थी | पहले रिजवे बेक अधिनियम के अनुसार इन प्रतिभतियों 
को ५० करोड़ रुपये के मुल्य से अधिक मात्रा में नहीं रखा जा सकता था। किन्तु फरवरी 
१९४१९ के एक अध्यादेश द्वारा इस सीमा के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया । इससे सरकार 
को रिजर्व बक से अपने कोष अधिपत्रों (/7७980॥9 [3]|8 ) के विरुद्ध उधार लेने 
का अधिकार मिल गया। रुपये की इन प्रतिभतियों में से कुछ उन स्टिंग प्रतिभृतियों 
के बदले में थीं, जो ऋण चकाते से एवं ब्रिटिश उधार देने वालों के पास थीं । जहां तक 
स्टलिंग ऋण के जनता द्वारा ऋण लेकर देश के» अन्दर ही चुकाए जाने का सम्बन्ध हुं, 
चलअर्थ का कोई विस्तार नहीं हुआ ।* 


१०. मद्रा-स्फीति)। यद्ध के समय नोटों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण 
देश में मद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई | मल्यस्तर का पेच ऊपर ही ऊपर घमता 
गया। चलअर्थ में वद्धि मूल्यों को बढ़ाने का कारण भी है, और परिणाम भी है, एक बार 
स्फीति की प्रक्रिया आरम्भ होने १र वह स्वयं ही बढ़ती जाती है । जितना ही अधिक 

चलअर्थ बाजार में आएगा मूल्य बढ़ते चले जाएंगे। मूल्य बढ़ते जाने से उतने ही परिं- 
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१. किसी देश को स्टलिंग ऋण च॒काये जाने के सम्बन्ध में भारत के सार्वजनिक 
ऋण वाले अध्याय में उपयक्त धारा को देखों । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि भारत में स्टर्लिंग साधनों के एकत्रित हो जाने से उसका स्टर्लिंगऋण, जो 
१९३८-३९ में ४६९ करोड़ था, घटकर १९४५-४६ के अन्त में कूछ ३७*४ 
करोड़ ही रह गया। इस परिमाण में अंगरेज बेकरों का ऋण चका दिया 
गया | इस ऋण में से कुछ को जनत। को रुपये की प्रतिभतियां देकर देश के 
अंदर ऋण लेकर भारतीय बेंकरों के नाम बदल दिया गया। कुछ रिजरवं 
बेंक थे ले लिये। इसीलिए बैक के पास झुपये की प्रतिभतियों की संख्या 

बढ़ गई । 
२. स्फीति की समस्या पर मल्यों के अध्याय में अधिक पर्णता से विचार किया 
गया हैं । 


द्वितीय महायुद्ध में भारतीय चलअर्थ तथा विनिमय ३९७ 


माण में माल मोल लेने के लिए अधिक चलअर्थ की आवध्यकता पडतौ है तथा चलअर्थ 
मृत्यों को और ऊपर को चढ़ाता है और इस प्रकार स्फोति का पेचदार कार्य अस्तित्व 
में आता हूं । आरम्भिक धक्का साधारणतः आता ही है और भारत में वह चलअर्थ के 
विस्तार द्वारा आया। 


आरम्भ में, सरकारी पश्ष में भारत ने मद्रा-स्फीति के अध्तित्व को स्वीकार नहीं 
किया । किन्तु भारतीय अर्थशास्त्रियों नो इस दृष्टिकोण का मकाबला करने के लिए 
चेतावनी दी । उस समय प्रोफेसर वकील ने लिखा था कि 'लन्दन में प्राप्त किये हए स्टलिग 
के विरुद्ध भारत में नोट निकालने का यह कार्य उसी प्रकार का है, जैसे आवश्यकता वाली 
सरकार द्वारा कागजी म॒द्रा छापकर कृत्रिम क्रय-शक्ति का निर्माण करना 
जैसा कि कई देशों ने गत यद्ध में किया भी था।" यह मद्रा-स्फीति थी, क्योंकि 
मद्रा-स्फीति उस स्थिति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जबकि साथ ही साथ उत्पादन 
में वृद्धि हुए बिना चलअर्थ का परिमाण बढ़ता जाता है ।'* भारत में यही हुआ । 
आजकल की दप्टिसे स्टलिग प्रतिभतियों का लंदन में रखा जाना वर्णतया अमंगत था । 

यूनाइटेड किगडम तथा अमरीका ने सुद्रा-स्फीति से बचने का पूर्ण प्रयत्न किया । 
जूछाई १९३९ की तुलना में १९४६ के अंत तक, जबकि भारत में मल्य १८० प्रतिशत 
बढ़ें, ब्रिटेन में वह केवल ७३ प्रतिशत और अमरीका में केवछ ४३ प्रतिशत ही बढ़े । 


नोटों तथा थोक मूल्यों के सूचनांकों की निम्नलिखित तालिका से प्रकट है 
कि ब्रिटेन तथा अमरीका की अपेक्षा भारत में मुल्य कितने अधिक बढ़े 3 : 
(जुलाई १९३९-१००) 
वर्ष भारत भ्रिदेन अमरीका 
नोट मूल्य नोट मूल्य नोट मूल्य 
१९४० की प्रथम तिमाही ३१२ शरण १०४ ३०१ १०८ १०५ 
१९४१ की प्रथम तिमाही १३६ १२० ११८ १०२ १३३ १०८ 
१९४२ की प्रथम तिमाही २०४ १५४ १४७ १६१ १८७ १२८ 
१९४३ की प्रथम तिमाही २५६ २३८ १८० १६५० २७७ १३६ 
१९४४ की प्रथम तिमाही ५०५ २९८ २१२ १६७ ३८२ १३८ 
१९४५० की प्रथम तिमाही ६१३ ३०१ २४० १७० ४९१ १३९ 
१९४६ की प्रथम तिमाही छ०५ २१९५ २६० १७५ ५३१ नन्‍ाा 
११. भारतीय चलअर्थ प्रणाली की विचित्रताएं । भारतीय चलअर्थ प्रणाली 
की हमने संध्ििप्त रूप में जांच कर ली है, और इस जांच से इस प्रणाली की कुछ विचित्र- 
ताओं का पता लगा हूं । 


(१) हमारे यहां मुद्रा का कोई मान (50970970 ) नहीं है और उसमें को 
बाह्य तमना अथवा नाप नहीं हे जिससे मूल्य के परिवर्तनों अथवा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
में प्रगति का स्पष्ट रूपसे वर्णन किया जा सके ।” रुपया प्रामाणिक सिक्का नहीं है । इसको 
पौण्ड स्टलिंग की भिन्न के रूप में अर्थ-व्यवस्था में प्रकट किया जाता है। उसकी स्थिरता 
की एकमात्र गारंटी रिजवे बंक का रुपये-स्टलिंग दरको बनाए रखने का उत्तरदायित्व 
हैँ । कितु पौण्ड-स्टलिंग का मूल्य भी उतार-चढ़ाव का विषय है । इसलिए विनिमय को 
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३९८ भारतीय अभथंज्ञास्त्र 


स्थिरता भारतीय चलअर्थ प्रणाली की स्थिरता की वास्तव में कोई गारंटी नहीं ह। तो 
भी संसार को अधिकांश चलअर्थ प्रणालियों के विषय में यह सत्य है, किन्तु अन्य देशों 
में पिछले स्तर अथवा मान पर लोट जाने की मनोवत्ति है, भले ही वह कितना 
ही असाम्भव क्‍यों न दिखलाई दे। किन्तु हम इस प्रकार के किसी उद्देश्य के छिए काम नहीं 
कर रहे है । रुपये को उसका गत शताब्दि का स्थान फिर वापिस दिलाने के लिए 
उसे स्टाॉठिग की अधीनता से मक्त करना होगा। अब हमारे देश के लिए एक साहकार- 
देश होने के कारण उस उद्देश्य को प्राप्त करता कठिन नहीं है.। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाने से यह छटकारा व्यूनाधिक मात्रा में हो भी चका है 


(२) चांदी के मूल्य में असाधारण वृद्धि होतेके कारण उससे रुपये अथवा रेजगारी 
बनाकर लाभ प्राप्त करने को कोई संभावना नहीं हैं । 

(३) रुपये में गत वर्षों में लगातार खोट मिलाये जाने के कारण वह बहुत-कुछ 
कागजी चलअर्थ के जैसा बन गया है । यद्यपि भावनात्मक कारणों से रुपये के सिक्के संभवत 
चलते ही रहेंगे | देश में बंकिंग प्रवृत्ति का विकास होने पर कुछ समझ में धातु चलअर्थ 
का 'स्थान नोट ले सकते हैं और एसी दशा में धातु मद्रा के उपयोग और भारी परिमाण 
में धात-निधि रखने के खर्चे से बचा जा सकेगा । 

(४) ऐसा कोई स्थिर भान नहीं है, जिसकी तुलना में करेंसी नोटों को प्रकट 
किया जा सके । इसके अतिरिक्त दो भारी कठिताइयां हैं : (क) यबत्रपि नोट असीमित 
रूप में विधिग्रादह्म ह,किग्त उनको चांदी या सोने में नहीं बदला जा सकता, केवल विधि- 
ग्राह्म रूप में बदला जा सकता है, (ख) इसरी कठिनाई है “'स्टॉलिग प्रतिभतियों के 
रूप में बदले जानेके लिए करेंसी नोटों की स्टॉलिग की अधीनता ।” पौण्ड-स्ट्लिंग में 

उतारचढ़ाव की संभावता एक निरबंलताह। जिस मात्रा में स्टलिंग प्रतिभतियों को 
असली रूप नहीं दिया जा सकता, उसी मात्रा में उनके आधार वाले वोटों को भी 
नहीं बदला जा सकता । 

(५)व्यापार में परिवर्तन होने अथवा बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं 
की पूति के फलस्वरूप भारतोय चलुअथ प्रणाली स्वयंचलित, संकीचन या विस्तार होने 

ग्य नहीं हैं । रुपया एक बार बाजार में जाते पर कभी-कभी वापिस तब छौटता है,जब 
उस की आवश्यकता निकल जाती हे । उनको संग्रह करके रखा जाता है । फिर जब नये 
रुपयों की आवश्यकता पड़ती है तो उनको टकसाल से ही लाया जाता है । इससे देश के 
साधनों पर भारी बोन्न पड़ता ह॑ और इस उद्देश्यके छिए जो भारी मात्रा में चांदी मोल 
लेनी पड़ती है, वह देशके व्यापारिक संतुलन को बिगाड़ देती है । नोटोंके निकालने में भी 
लोच नहीं है, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा निश्चि रखनी पड़ती है । “जब तक सरक्षा निधि 
की व्यवस्था आजके समान कंड़ी बनी रहेगी और उस पर स्टछिंग प्रतिभतियों का प्रभत्व 
गा, और जब तक देश की अर्थव्यवस्था के सक्रिय रूप के साथ, विशेषकर घरेल तथा 
विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में निकट सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता, कागजी म॒द्रा 
देश की अर्थ-नीति में, तब तक पूर्ण-सेवा करने योग्य नहीं बन सकेगी ।” 

(६) चलन में आते वाली सभी प्रकार की मुद्रा के समग्र मूल्य ओर संपूर्ण 
राष्ट्रीय अ4-व्यवस्था के बीच सहयोग नहीं हैँ। हमारे देश में अमानत चलअजअर्थ 
बहुत कम है, जिसका प्रत्येक आध्रुनिक व्यापारिक देश अधिकाधिक विकास करता है । 
बाजार में चलने वाली मुद्रा के समस्त परिमाण.....और देशकी आशथिक आवश्यकता 

सकी उत्पादन योग्य क्षमता अथवा वितरण की आवश्यकताओंके बीच कोई पारस्परिक 
सम्बन्ध नहीं है । 


: उन्तीसवाँ अध्याय 
चलअथ तथा विनिमय की मुख्य समस्याएं 


१. भारत के चलअर्थ की मुख्य समस्याओं का सम्बन्ध मान (85970 ) 

की समस्या, अनुपात ( 09670 ) को समस्या, स्टलिंग शेष की समस्या और 

न्तर्राप्दीय म द्रा सम्बन्धी सहयोग की समस्या से है। इनमें से प्रत्येक समस्या पर नीचे 
एक-एक करके विचार किया जायगा । 


२. मान को समस्या । इस विषय में भारत को निम्नलिखित में से किसी एक 
का चयन करना है-- 
, स्टॉलिग विनिमय मान को बनाए रखता । 
लर विनिमय मान को अपना लेना ! 
स्वर्ण मानव को चलाना। 
. रुपये को किसी कानूनी सम्बन्ध से स्वतंत्र रखना। 
स्टलिंग के सम्बन्ध को पसन्द करने वालों का कहना है कि स्टर्लिंग भारत के निर्यातों 
का भगतान करने के लिए अन्तिम साधन के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह हो सकता 
हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय चलअर्थ सहयोग की योजना चलते रहने पर भी स्टर्लिग क्षेत्र संसार के 
एक बड़े भाग में बना रहे और ऐसी दशा में स्टलिंग का सम्बन्ध इस क्षेत्र के साथ भारत 
को व्यापारिक सुविधा दिलाने का साधन होगा । 
दूसरी ओर स्टलिंग मान के विरोधियों का विरोध अधिकतर इस कारण है 
कि “उनको भय हे कि ब्रिटेन के आर्थिक सम्बन्ध स्टलिग शोंब का पूर्ण तथा रवततन्त्र 
उपयोग किये जाने में बाधक होंगे। अर्थात्‌ उनको भय है कि स्टलिंग बहुपक्षीय विनिमयों 
के लिए सरक्षित आधार नहीं होगा । उनको यह भी भय है कि ग्रद्धोत्तर काल में म॒द्रा- 
स्फीति के कारण स्टलिंग का मूल्य वस्तुओं की अपेक्षा घट जायगा ।* 
यह भी कहा जाता हैं कि स्टॉलिंग से भूतकाल में जो लाभ होते थे, वह अब नहीं 
होते, न ही अब उन कारणों का अस्तित्व है, जिनके कारण इंग्लेंड स्टलिग-पम्बन्ध पर 
बल दिया करता था। हमारा स्टलिंग ऋण व्यावहारिक रूप से समाप्त हो च॒का है । 
भारत की कुछ ब्रिटिश सम्पत्ति भी भारतीयों के हाथ से हस्तान्तरित कर दी गई है । 
भारत की ओर से ब्रिटेन में घरेल व्ययों' के नाम से किये जाने वाले खर्चे समाप्त हो 
चके हैं । इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन आज एक ऋणग्रस्त राज्य है और विनिमय की स्थिरता के 
लिए अपना बकाया रखते के लिए सर्वोत्तम स्थान नहीं हे । इंग्लंड अपनी ओर से स्टलिंग 
को स्वतन्त्र रखना चाहता है ओर ब्रिटेन तथा अमरीका के तुलूनात्मक मूल्यों तथा लागत 
पर ध्यान देवे से इस बात की संभावना दिखलाई देती है कि डालर की तुलना में स्टलिग- 
मलय घटेगा। इस प्रकार स्टरलिंग-सम्बन्ध रुपये को ब्रिटेन की चलअर्थ नीति की दया पर 
देगा ओर ऐसा करते समय वह भारत को आवश्यकता पर लरुशमात्र भी ध्यान नहीं 
देगा । उदाहरणार्थ, जब इंग्लेंड को १९४९ में स्टलिंग का मूल्य घटाना पड़ा तो भारत को 
भी उसका अनतुकरण करना पड़ा । 


के 0 ता ० 
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तो भी, अंतिम रूप में स्टलिंग सम्बन्ध से होने वाला लाभ स्टलिण क्षत्र के 
विस्तार ओर उस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार पर निर्भर है । 

मारे अंतर्राष्ट्रीय मृद्राकोप में सम्मिलित हो जाने के कारण हमारे चलअर्थ के संबंध 

एक नया विकास हुआ है । उसके साथ ही साथ हमारा स्टलिग के साथ सम्बन्ध निर्बेल 
तथा महत्वहीन हो गया है । अब हमको अपने मान को स्टॉलिंग विनिमय मान कहना उचित 
नहीं है। स्टॉलिग सम्बन्ध से हमको अतीत काल में लाभ नहीं हुआ। इसने हमको स्वतन्‍्त्र 
चलअर्थ नीति अपनाने से रोका। देश में मुद्रा-स्फीति भी इसी के कारण हुई । किन्‍लु अपनी 
स्वतंत्रता की घोषणा कर देने पर भी ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापारिक तथा राजनीतिक 
सम्बन्ध अब भी अत्यन्त घनिष्ठ है तथा व्यापक है । अतएव, इस बात का विचार करते हु 
रुपये का व्यावह्वारिक रूप में किसी भो प्रकार कुछ समय तक स्टछिंग के साथ घरनिष्ट 
सम्बन्ध बना रहेगा । 

३. डालर सान | कुछ लागों का प्रस्ताव है कि भारत में डालर मान रखा जाय । 
उसके पक्ष में अनेक यू वितयां दी जा सकती है । प्रथम यह कि डालर क्य अत्यधिक सम्मान 
है। अमरीका यद्ध के बाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अकेली आथिक इकाई के रूप में बन गया हैं। 
किन्तु डालर-मान अपनाते के लिए हमको डालर सुरक्षा कोष बनाना होगा । यह या तो 
ऋण लेकर किया जा सकता है अबवा अमरोका में अपनी निर्यात की बचत के भ।री परि- 
माण को रखकर किया जा सकता है। एक तीसरा उपाय है ब्रिटेन को इस बात के लिए 
तैयार करना कि वह हमारे स्टलिंग शेष के कुछ भाग को डालरों में बदल दे। यह संभ 
नहीं है कि भारत अमरीका के साथ ऋण छेने की बातचीत को सफल बना सके । क्योंकि 
अमरोका से ऋण मांगते वालों को संख्या बहुत बड़ी है और उनमें ब्रिटेन तथा पश्चिमी 
योरोप के देश भी हैं । अपने निर्यात की बचत से डालर को सरक्षित निधि बनाना भी 
कठिन है | साधारण समय में हम अमरीका को बहुत कम दे सकते हैँ । जहां तक स्टॉालिग- 
दोष को डालरों में बदल देते का प्रश्न हु, यदि इस प्रकार का सौदा बड़े परिमाण में किया 
गया तो संभवत: इसको पूंजी का सोदा समझा जायगा, अतएवं इस पर ब्रिटेन द्वारा 
नियंत्रण लूगाया-जा सकेगा ।? यदि किसी प्रकार एक सुरक्षा निधि बना भी ली गई तो 
डालर के साथ रुपये को बांधने से हमारे आथिक जीवन में भारी अस्थिरता आ जायगी 
क्योंकि अमरीका के आथिक कार्यकरछाप अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में झलतने रहते हैं । मल 
उत्पादनों के निर्यातक के रूप में, जिनके मूल्य में प्रायः भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है 
भारत के आथिक जीवन में पहले से ही अस्थिरता लर के साथ सम्बन्ध हो 
जाने से यह अस्थिरता और भी बढ़ेगो, क्योंकि इसमें दोनों देशों के 'मल्य तथा लागत 
की रचनाओं ( मलयों तथा लागतों के सापेक्ष सम्बन्धों ) में सम्बन्ध बना रहेगा । 

४. स्वर्ण मान । स्वण मान के पक्ष में मामछा भूतकाल की अपेक्षा आज इतना 
प्रबल नहीं है। निःसंदेह, अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक कोष में सोना महत्त्वपूर्ण कार्य करेगा । 
यह संभावना नहीं हे कि अनेक देश स्वर्ण-मात को अपना छेंगे | यदि रुपयों का रवर्ण के 
साथ सम्बन्ध कर दिया गया तो जिन देशों का चलअर्थ सोने का होगा अर्थात्‌ स्टलिग 
होगा, उनके साथ उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध स्थापित हो जायंगे | इसके अतिरिवत, भारत' 
के पास असीमित परिमाण में स्वर्ण बेचकर अपने निश्चय के ओऔचित्य को प्रगट करनेके 
लिए--जो कि स्वर्ण-मान में आवश्यक हे--स्वर्ण का पर्याप्त भंडार भी नहीं होगा । 


उनका» 
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५. स्व॒तन्त्र रुपया । अंतिम प्रस्ताव है कि रुपये को किसो भी विशेष सम्बन्ध से 
स्वतंत्र रखा जाय । इसका अभिप्राय है कि रुपये को बाजार की दझक्तियों के बीच में अपना 
मल्य खोजने के लिए स्व॒तन्त्र छोड़ दिया जाय। इस नीति के अनेक लाभ बतलाए जाते हैं । 
इसके पक्ष में सबसे प्रवल यक्ति यह है कि उससे भारत अपनी विनिमय दर मे परिवतेनत 
करके बाह्य स॑सार में होने वाले मल्य परिवतंनों के प्रभावों को तठस्थ बना सकता है । 
इससे हमारे घर के मूल्य तथा लागतों में कोई बाधा नहीं आएगो । उदाहरणार्थ, भारी 
मंदी के दिनों में यदि हम स्टॉलिंग के साथ बंचबे न होकर अपनी विनिमय दर में परिवर्तन 
करने के लिए स्वतंत्र होते तो भारत रुपये के बाह्य मूल्य को कम करके इस देश में मल्यों 
के अत्यधिक गिरने को रोक सकता था । 

.. स्वतंत्र विनिमय से तभी लाभ होता है जब उसको कुछ गिने-चुने देशों ने ही अपनाया 
हो । अन्यथा यह खतरा बना रहता है कि देश अपने-अपने विनिमय का मूल्य घटाने में 
एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा किया करते है, जैसा कि भारी मंदी के समय यही अनुभव 
करने में आया था ॥ इस प्रकार की नीति अपनाने का फल व्यापारिक बाधाओं को तेज 
करना होता हे, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार रुक जाता है । अंतर्राप्ट्रीय मौद्रिक कोष 
(.0.४, ) के नियमों द्वारा चलअर्थ की दर में भारी परिवर्तन नहों किये जा सकते 
और भारत उबंत कोष का सदस्य होने के नाते उन नियमों का पालन करने के लिए 
बाध्य है । 

तो भी, किसो एक कानूती सम्बन्ध के न होने का यह अर्थ नहीं है कि रुपये को 
बाजार की अनियंत्रित शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाय । यह हो सकता है कि रुपये 
का कानून के अनुसार सोने अथवा किसी अन्य चलअर्थ के साथ बन्धन न हो, किन्तु इस 
प्रकार के बन्धन को तथ्य के अनुसार रखा जा सकता हूं । उदाहरणाथ, मारत स्वर्ण का 
असामित परिमाण बेचने के किसी कानूनी उत्तरदायित्व को उठाये बिना भी स्वर्ण के साथ 
सम्बन्ध रखः सकता है । इस प्रकार को स्थिरता व्यवहार में नियमित स्वर्ण-मान के 
समान ही प्रभावशालरों हो सकती है । इस प्रणाली में विनिमय के परिवर्तेतों को स्वीकार 
करना पड़ता है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तत वास्तव में 
बारंबार आते रहेंगे। उसी प्रकार का तथ्यानुसार सम्बन्ध स्टलिंग अथवा डालर के साथ 
उसको अपने ऊपर कानूनी तोर से अनिवार्य न बनाते हुए भी रखा जा सकता हूं। 
आजकल हमारी स्टिंग के साथ तथ्यानुसार (66 78000 ) सम्बन्ध वना हुआ हैं । 

६. अनपात की समस्या । भारत में अनयात की समस्या के सम्बन्ध में सदा ही 
एक विवाद बना रहा है, किन्तु १९३९ से यह विवाद लगभग दब-सा गया हैं । अन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्रिक कोष (|. 0.7.) के एक सदस्य के रूप में हमने अपना आरंभिक अनुवात १ 
शिलिंग ६ पेंस रखा हुआ हे । क्या यह ठोक निर्णय 


.... ठीक अनुपात का प्रमाण यह है कि छागत तथा मल्यों के बीच अनुरूपता हो 
“विनिमय की दर विभिन्न देशोंके बीच में किप्ती एक समय रहने वाले मल्यों के स्तर 
भुगतानों के संतुलन, आथिक विकास की प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध का सूचनांक हैँ । 
सभी प्रासंगिक बातों पर विचार करते हुए यह दिखलाई देता है कि १ शिलिग ६ पेंस 
इस प्रकार के सम्बन्धों का ठीक-ठीक सूचक है । यह भारत में वर्तमान ऑयिक दशाओं की 
समरूपता के बाहर नहीं जान पड़ता । 

भारत में मूल्य बहुत ऊंचे हैं और हम मूल्यों को और अधिक ऊपर चढ़ाए बिना 
इस उच्च अनुपात को नीचा नहीं कर सकते । इसी प्रकार हमें उच्च अनुपात को बनाए 
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रखता चाहिये क्योंकि उससे आयात सस्ते हो जाते हैं और हम पूंजीगत माल तथा 
आवश्यक उपभोक्‍ता माल का आयात करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए हम अपने 
निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक करना चाहते हैं । 


आशिक प्रणाली में समन्वयहीनता को ठीक करने के लिए, अथवा अनुकूल व्या- 
पारिक स्थिति बनाने के लिए, अथवा विदेशञ्ों से अपने व्यापार की रक्षा करने के लिए 
अनुपात में एक परिवर्तत आवश्यक होता है। वर्तमान में ऐसा कोई गलत समन्वय नहीं किया 
गया कि जिसको हमें ठीक करना हो, और अन्य दो उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र तथा एकाकी 
कार्य की अपेक्षा मुद्रा सम्बन्धी सहयोग आवश्यक है । अंतर्राष्ट्रीय मुद्र। कोष के सदस्य के 
रूप में हम ऐसा कोई भी एकपक्षीय कार्य नहीं कर सकते ! इसलिये सब मिलाकर १ 
शिलिग ६ पेंस पर टिके रहने का निर्णय बृद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है । यदि किसी प्रकार के 
परिवर्तत की आवश्यकता हुई तो कोष के नियमों के अनुसार १० से २० प्रतिशत की 
भिन्नता को ठीक कर लेते की उसम अनुमति दी गयी है । जब संसार भर में आथिक 
दशा तथा मूल्य स्तर प्राय: ठीक हो जायगे तो समस्त स्थिति पर फिर से विचार किया 
जायगा। प 

सितम्बर १९४९ में स्टलिंग के अवमूल्यन के अवसर पर यह प्रस्ताव किया गया 
था कि रुपये का मूल्य स्टलिंग की तुलना में घटाया जाय अर्थात्‌ उसके विनिमय मूल्य को 
१ शिलिंग ६ पेंस से घटाकर १ शिलिंग ४ पेंस कर दिया जाय । हमारे भूतपूर्व व्यापार 
मंत्री श्री सी० एच० भाबा ने कहा था कि रुपये का स्टिंग की तुलना में मूल्य कम करने 
का यह अत्यधिक उपयुक्त समय है, किन्तु हम इस प्रस्ताव के निश्वचयात्मक रूप से विरोधी 
हैं । इसमें संदेह नहीं कि भारत का व्यापारिक संतुलन अनुकुल नहीं है और अत्रमूल्यन के 
कारण निर्यात बढ़ने से यह प्रतिकूलता कुछ कम हो सकती है, किन्तु अवमल्यन से स्थायी 
लाभ नहीं हुआ करता । हमारी आवश्यकता है देश का शझीघ्रतापू्वक आशथिक विकास-- 
और वह भी औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी दोनों ही प्रकार का होना चाहिए; जिससे हम 
अपनी आवश्यकता का समस्त अन्न उत्पन्न कर सकें और औद्योगिक माल का इतना 
अधिक उत्पादन कर सके कि उससे न केवल हमारे घर का काम चल जाय, वरन्‌ हम 
उसका विदेशों में भी निर्यात कर सके। यह सब-कुछ अवमूल्यन की जादू की छड़ी को 
घ॒मा देने से नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो इस चालाकी से कभी का लाभ निकाल 
लिया गया होता । 

आजकल हम विदेशों से बड़ी भारी मात्रा में खाद्यान्नों को मोल ले रहे हें । हमको 
पूंजीगत माल' भी मोल लेना पड़ता है । विनिमय दर को अल्प कर देने से हमें यह सब माल 
* अधिक महंगा लेना पड़ेगा । अतएवं वर्तमान स्थिति में यह उच्च अनुपात ही हमारे लिए 

ठीक हैं । 

इसके अतिरिक्त अनुपात नीचा होने का अर्थ होगा मूल्यों का और चढ़ जाना । 
हमारे देश में पहले से ही मुद्रास्फीति का दोष उपस्थित है । अनुपात को नीचा करके इस 
मुद्रास्फीति को और बढ़ाना उचित नहीं है । 

ऐसी परिस्थितियों में हम रुपये के वर्तमान अनुपात पर ही जमे रहना पसंद करेंगे । 

७. स्टरलिंग राशि। स्टलिग संचय ने युद्धकाल में अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया । 
किन्तु कागजी चलअर्थे सुरक्षा निधि के भाग के रूप में भारत का कुछ स्टिंग लूंदन में 
सदा ही बना रहता था । युद्ध से ठीक पूर्व इस प्रकार की स्टलिंग राशि लंदन में ४ करोड़ 
८० लाख पौण्ड (अथवा ६४ करोड़ रुपये) की थी। तो भी, युद्धकाल में लंदन में स्टलिंग 
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का जमा हो जाना एक कौतुक की बात थी । १९४५-४६ में यह स्टिंग राशि १,७३३ 
करोड़ रुपये जेसी उच्च संस्था तक पहुंच गई । 


इस प्रकार स्टलिंग एकत्रित होने का प्रधान साधन था ब्रिटिश सरकार द्वारा 
भारत सरकार को उस स्टलिंग की वापिसी, जो ब्रिटिश सरकार तथा उसके मित्र-राष्ट्रों 
की ओर से स्टोर तथा अन्य सामग्री क्रम करने तथा कुछ अन्य खर्चों में भारत को 
करने होते थे । रिजर्व बंक अधिनियम की एक धारा के अनुसार बैंक को असीमित मात्रा में 
स्टलिंग मोल लेने का उत्तरदायित्व सहन करना पड़ता था । इस प्रकार के माल का मल्य' 
चुकाने में उस धारा का' उपयोग किया गया । वास्तव में इस धारा को बनाते समय उसका 
इस प्रकार के उद्देश्य के लिए उपयोग करने की कोई कल्पना नहीं थी । ब्रिटिश सरकार 
जो भगतान स्टलिंग के रूप में करती थी, उनको भारत सरकार रुपये के बदले में रिजर्व 
बेक को दे देती थी। अब वह रिजवं बंक की संपत्ति है और उनको बैंक आव इंग्लैंड के पास 
विनियोजित अथवा जमा कर दिया गया है । उनको देनदारियों के विरुद्ध सम्पत्ति के रूप 
में रिजव बेंक ने कुछ निकास-विभाग में और कुछ बंकिंग विभाग में रखा हुआ है। 


किन्तु स्टलिंग के अन्य साधन भी थे--(क ) भारतीयों की डालर तथा अन्य गैर- 
स्टलिंग सम्पत्तियों को अनिवाये रूप से कब्जा करके उन्हें साम्राज्य डालर कोष" में जमा 
कर दिया गया था। (ख ) सामान्य व्यापारिक संतुलन द्वारा कमाए हुए वाबिक डालर तथा 
भारत में अमरीकन सेन।ओं के खर्चे के परिणामस्वरूप मिलनेवाले डालर; इन्हें भी ले लिया 
गया और साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दिया गया। (ग) भारत के विदेशी हिसाब का 
वाषिक संतुलन; (घ) ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे मोल लिये हुए खाद्य तथा अन्य सामग्री 
का मूल्य, और (न) ब्रिटेन द्वारा रक्षा-व्यय योजना) के अधीन किया हुआ खर्च । 


स्टलिंग राशि वह ऋण है जो ब्रिटेन ने अपने खर्च के लिये भारत से लिया है । इस 
में से अधिकांश जबर्दस्ती लादा हुआ ऋण' था और यह युद्ध के खर्चे को मुद्रास्फीति प्रणाली 
तथा भारत में डालर साधनों पर अनिवार्य रूप से कब्जा करने के कारण बन गया था । 
ब्रिटिश लोकमत इसको ऋण मानने में संकोच करता रहा है । भारत का दृष्टिकोण यह है कि' 
यह स्टलिंग भारतीय जनता द्वारा कष्टपूर्वक एकत्रित की हुई बचत है, और उसको भारत के 
आंथिक जीवन का पुनरनिर्माण करने की दृष्टि से पाई-पाई चुकता करना चाहिए 


ब्रिटिश लोकमत खुले आम स्टलिंग ऋण से इंकार नहीं करता, किन्तु संभवत 
इसमें पर्याप्त कभी कराने का मार्ग साफ करने के उद्देश्य से समाचार-पत्रों में आंदोलन किया 
गया था। अमरीका भी इस स्टिंग राशि में कुछ कमी कराने के पक्ष में था | यह युक्ति 
शै गई कि यद्ध व्यय के विभाजन से भारत सस्ता ही छठ गया, अन्यथा ऐसी बात कभी' देखने 
में नहीं आई कि एक निर्धन देश रात भर के अंदर-अंदर एक ऋणदाता साहकारा-देश बन 
जाय । यह भी कहा गया कि भारत द्वारा दिये हुए माल का मूल्य भी मुद्रास्फीति की दृष्टि 
से ही लगाया गया था । वैसे भारत ने मित्र-राष्ट्रों के साथ-साथ एक साझे शत्रु को पराजित 
करने में त्याग किया और उसका मूल्य लेने का दावा नहीं कर सकता था । 
किन्‍्त तथ्य यह है कि भारत ने युद्ध का अपना भाग पूर्णतया उठाया, जो उसकी 
आय तथा साधनों के अनपात से कहीं अधिक था। यह सिद्ध कर दिया गया कि मार नियंत्रित 
मलयों पर दिया गया था, जो बहुत ही कम थे | भारत को बलि का बकरा नहीं बनाया जा 
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१. थिभिन्न साधनों द्वारा' प्राप्त किये स्‍टलिंग की रकम और उसके उपयोग के 
लिए अध्याय ३० की धारा ८ देखें। 
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सकता और उससे गधे के बोझ को उठवाया नहीं जा सकता था । स्टॉलिंग सम्पत्ति के 
एकत्रित हो जाने का अभिप्राय था--समस्त भारतीय अथ्थे-व्यवस्था पर भारी बोझ । 
आन्तरिक. उपभोग को स्थगित करके और कारखातों तथा मशीनों के पुर्«ों को बिना बदले 
हुए उनसे शक्ति से अधिक काम लेकर तथा विकास योजनाओं को स्थगित करके इस बोझ 
को सहन किया गया था । भारतीय जनता को विजय प्राप्त करने के लिये अपनी जीवन की 
न्यूनतम आवश्यकताओं का भी बलिदान करना पड़ा । इस प्रकार स्टलिग सम्पत्ति हमारे 
बलिदानों और कष्टों, हमारे रक्त तथा आंसू का प्रतीक है और हमको अपनी यद्ध-जज॑रित 
अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये उसके पूर्णतया बेबाकी कराने का अधिकार हूँ । ब्रिटिश 
सरकार के लिये यह श्रेय की बात है कि जब जून १९४८ में इस स्टॉलिंग राशि के तय करने 
की समझौता-वार्ता हुई तो उसने उसमें कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया और तब 
तत्कालीन अर्थमंत्री षण्मखम चेट्टी यह घोषणा कर सके कि कम करने के भत को अंतिम 
रूप से पछाड़ दिया गया है । । 


८. स्टलिंग सम्पत्ति का निपटारा | यह सिद्ध कर दिया गया कि हमारी स्टलिंग 
संपत्ति यद्धकालीन लाभ का रिणाम नहीं थी । वह हमारे ऊपर बलात छऊादे गए त्याग का 
परिणाम था। भारतीत जनता के मल बलिदानों तथा महान कष्टों पर इसकी रचना की 
गई । अतएवं उसको साधारण ऋण के समान चकाया जाना चाहिए । 


किन्तु हमको अपने ऋणी की दशा का भी ध्यान' रखना हैं। ब्रिटेन की आ्थिक 
स्थिति अत्यन्त भयंकर है । उसके समुद्र पार के पंजी विनियोजन ([77788॥770768 ) 
सब समाप्त हो गए । उसकी जहाजी स्थिति भी बहुत कुछ ठप्प हो गई । उसको अपनी 
युद्ध-जजेरित अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना हैं। विदेशी ऋण को माल तथा सेवा देकर 
ही समाप्त किया जा सकता है। अतएव ब्रिटेन अपने बकाया को अधिक निर्यात करके ही 
चुका सकता हे और स्पष्ट रूप से इस प्रकार चुकाने में उसको समय लगेगा । 


स्टलिंग बकाया को निम्नलिखित उपायों से चुकाया जा सकता है : 


(१) ब्रिटेन से माल का आयात करके । किन्तु ब्रिटेन से ऐसे उपभोक्ता भाल का 
आयात करना भारत के हित में नहीं है जो भारतीय उद्योग धन्धों के साथ प्रतियोगिता कर 
सके । हमको स्टलिग साधनों का उपयोग मौलिक रूप से ऐसे पंजीगत-माल को मोल लेने 
में करना चाहिए, जिसकी हमारो विकास योजनाओं में आवश्यकता हो । 


(२) ब्रिटेन हमारी तात्कालिक आवश्यकता के माल की मांग को पूरा नहीं कर 
सकता । इंसलिए हमारी स्टलिंग साम्पत्ति के एक भाग को अन्य देशों के चलंअर्थों (विशेष- 
कर डालर ) में परिवर्तित कर लेना चाहिए, जिससे भारत सस्ते से सस्ते बाजारों से माल 
ले सके। 


(३) भारत में ब्रिटिश व्यापारिक फर्मों पर उचित मूल्य देकर कब्जा कर 
लिया जाय । 


..._ (४) स्टलिंग बकाया का उपयोग निम्नलिखित कार्यो में भी किया जा सकता हें 
(क) भारत में सेवा करके निवत्त होने वाले अंग्रेज की पें शर्ने देने में, (ख्) ब्रिटेन की वाय- 
तथा नाविक कम्पनियों के हिस्सों को प्राप्त करने में (ग) रक्षा को सामग्रों, उदाहरणार्थ- 
विमान, जहाज आदि को मोल लेते में, (घ) ब्रिटेन में तीनों सैनिक सेवाओं, यांत्रिक: 
संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय की उच्च-शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न संस्थाओं में भारतीयों को 
शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराके । 
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९. स्टर्लिंग समझौते | पहले १९४७ के आरंभ में भारत तथा ब्रिटेन में स्टलिंग 
बकाया को तय करने के सम्बन्ध में एक समझौता-वार्ता हुई, किन्तु उसका कोई परिमाण नहीं 
निकला । अगस्त १९४७ मे एक अन्‍्तर्कालीन समझौता हो गया । यह भारत की छ:मास की 
आवश्यकता के लिये विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में था । जनवरी १९४८ में इस समझौते 
को फिर छः: मास के लिये नया किया गया । १९४८ की प्रथम छमाही के लिये एक करोड़ 
पौण्ड (१३ करोड़ रुपये ) के स्टलिंग भाग को विदेशी विनिमय में बदले जाने के लिये दिया 
गया.। ६-६ मास के इन दो समझौतों से ८ करोड़ ३० राख पौण्ड स्टलिंग मुक्त किया गया; 
किन्तु इसमें से केवल तीस लाख पौण्ड का ही उपयोग किया जा सका । 


छः-छ: मास के लिये स्टलिग मुक्त कराने की व्यवस्था असंतोषजनक प्रमाणित 
हुई, क्योंकि उससे हमारी विदेशी विनिमय स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती थी और 
वह संतुलित आयात नीति में भी भारी बाधा पहुंचाती थी। यह आवश्यक था कि योजना- 
बद्ध आथिक विकास के लिये उचित समय में प्रबंध किया जाता। तदनुसार जून, १९४८ के 
समझौते द्वारा ब्रिटेन ने ३० जून, १९५१ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में आठ करोड़ 
पौण्ड (१०७ करोड़ रुपये ) मुक्त करना स्वीकार किया । यह राशि १ जुलाई १९४८ को 
बेंक आव्‌ इंग्लेंड ने हमारे खाते संख्या १ में पड़े बिना खर्चे बकाया में मिला कर सोलह 
करोड़ पौण्ड (२१३ करोड़ रुपये ) हो जाती थी, और उसे हमारी इच्छा पर छोड़ दिया गया। 
जून १९४८ के समझौते के समय भारत के स्टलिंग बकाया की रकम लगभग १ अरब १६ 
करोड़ पौण्ड (१,५४७ करोड़ रुपये ) थे। खाते संख्या १ में पहले ही आठ करोड़ पौण्ड होने 
के करण १९४९ में उसमें और कोई रकम बदल कर नहीं डाली गई । किन्तु १९५० तथा 
१९५०१ के प्रत्येक वर्ष में चार-च।र करोड़ रुपये डाले जाने थे । इस समय तक भारत का 
८ करोड़ तीस छाख पौण्ड स्टलिग बकाया मुक्त हो चुका था । उसके अतिरिक्त भारत नें 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (।. )(. 7.) से १९४८ में अपनी चालू डालर कमी को प्रा क रने 
के लिये एक करोड़ १० लाख पौण्ड उधार लिया था। 

विश्व की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अनेक अनिश्चित बातों को 
साधारणतया तथा ब्रिटेन की स्थिति को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए, बहुपक्षीय 
रूपान्तरण ( ॥०587]90879] (४/007877707!76ए ) सम्बन्धी प्रबन्ध केवल एक 
वर्ष के लिए किया गया था और यह स्वीकार कर लिया गया था कि बहुपक्षीय 
रूपान्तरण को प्रथम वर्ष में डेढ़ करोड़ पौण्ड (२० करोड़ रुपये ) तक सीमित कर 
दिया जाय । किन्तु इसका हमारी भारी आवश्यकता से कोई सम्बन्ध नहीं था। भारत 
सरकार ने ब्रिटेन से उसके उनसभी स्टोरों तथा कारखानों को ले लिया, जो 
उसने युद्ध के अन्त में भारत में छोड़ दिये थे । यह तय किय' गया कि भारत उनका मूल्य 
१० करोड़ पौण्ड (१३३ करोड़ रुपये) दे । 

भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत की नौकरी से अवकाश प्राप्त करने वाले 
ब्रिटिश अफसरों को दी जाने वाली पेंशनों की देनदारी को चुकाने के लिए आथिक रूप 
से आगे को कम होने वाले वाषिक भत्ते के कागज मोल ले लिये । इन वाधिक' किश्तों 
का मूल्य केन्द्रीय पेंशनों के लिए १४७३ लाख पौण्ड (१९७ करोड़ रुपया) और भारत 
की राज्यों की पेंशनों के लिए २ करोड़ ५ लाख पौण्ड (२७ करोड़ रुपया) तय किया 
गया । 
उपरोक्त मदों को मुजरा देने के बाद भारत का ब्रिटेन के ऊपर कुल पौंड-पावना 
लगभग ८० करोड़ पौण्ड (१,०६७ करोड़ रुपये) निकला । इसमें से लगभग २० करोड़ 
पौण्ड (२६७ करोड़ रुपये) सामान्य चलअर्थ सुरक्षा कोष समझा जा सकता है । इस 


$ 


४४०६ भारतीय अथकश्ास्त्र 


प्रकार भारत के उपयोग के लिए कुल' बकाया लगभग ६० करोड़ पौण्ड (८०० करोड़ 
रुपये) उपलब्ध था । इस रुकी हुई बकाया रकम पर “७५ प्रतिशत ब्याज भारत को 
मिलना था । 

भारत इस बकाया रकम को पर्याप्त मात्रा में निकाल रहा है । १९४८-४९ 
के प्रथम दस मास में रिजवे बेंक की स्टलिंग सम्पत्ति लगभग ५५६ करोड़ रुपये कम हो 
गई : (क) स्टलिंग की वार्षिक देनदारियों तथा रक्षा स्टोरों का भुगतान करने के लिये 
२८४ करोड़ रुपये; (ख) सभी मदों के सम्बन्ध में पाकिस्तान को देने के लिये १७७ 
करोड़ रुपये और (ग) चाल और पूंजी खाते में विपरीत संतुलन का भुगतान करने के 
लिये यह रकमें निकाली गई । 

१९४९ में एक नया समझौता किया गया, जो १९४८ के समझौते की अपेक्षा 
भारत के अधिक अनुकूल था । जुलाई १९४९ के इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्नलिखित 
थीं: 


(१) १९४८-४९ के जिस वर्ष के लिए १९४८ के समझौते में कोई रकम 
मुक्त करना स्वीकार नहीं किया गया था, आठ करोड़ १०छाख पौण्ड मुक्त करना 
स्वीकार किया गया । 


(२) जून १९५० तथा १९५१ को समाप्त होने वाले १२ मास के समय के 
लिये वाधषिक मुक्त की जाने वाली रकम चार करोड़ पौण्ड को बढ़ाकर ५ करोड़ पौण्ड 
कर दिया गया। 


(३) पूर्वोक्त समझौते में अनिर्दिष्ट कुछ और ऐसी रकम को भी मुक्त करना 
स्वीकार किया गया जो खुले साधारण लाइसेंस ११५,( 0067 (७6787'9] ।08708 
(0. 6. १,. ४] ) के रद्द होने से पूर्व की देनदारियों को चुकाने के लिये पर्याप्त हो । 
इस लाइसेंस के अधीन अचानक ही बहुत बड़े परिमाण में आयात किये जा चुके थे । 
यह भारत तथा ब्रिटेन दोनों के ही हित में समझा गया कि इन आयातों को एकदम बन्द 
न किया जाए, अतएव, ब्रिदेन ने भारत के पक्ष में उतनी रकम को और भी मुक्त करना 
स्वीकार कर लिया, जो उसको इस मद में चुकानी थी । 


(४) जहां तक १९४८ के समझौते द्वारा बहुपक्षीय रूपांतरण का सम्बन्ध 
था, भारत जुलाई १९४८ से लेकर जून १९४९ तक केन्द्रीय सुरक्षा निधि से 'दुर्लभ' 
चलअर्थ में डेढ़ करोड़ पौण्ड (६ करोड़ डालर ) से अधिक नहीं निकाल सकता था । किन्तु 
१९४९ के समझौते के अनुसार भारत को केन्द्रीय सुरक्षा निधि से १४ करोड़ डालर 
से लेकर १५ करोड़ डालर तक निकालने का अधिकार मिल गया। 


इस संबंध में नया समझौता दिसम्बर १९५० में किया गया था। उसमें इस बात 
की व्यवस्था की गई थी कि जुलाई १९५१ से आरंभ हुए छ: वर्षो में से प्रत्येक में हमारे 
स्टलिंग बकाया में से साढ़े तीन लाख पौण्ड मुक्त किया जाया करेगा यह भी तय किया 
गया कि यदि किसी रकम को किसी एक वर्ष में नहीं निकाला गया तो उसको आगे ले जाकर 
अगले समय में मुक्त होने वाली राशि में जोड़ दिया जा सकेगा । यदि भारत सरकार ने 
बाद के वर्षों में मुक्त होने वाली स्टलिंग राशि में से प्रति वर्ष ५० लाख पौण्ड से अधिक 
रकम मुक्त करने की आवश्यकता को अनुभव किया तो पारस्परिक परामर्श के बाद ऐसा 
किया जा सकेगा । 


यह अत्यन्त खेद कौ बात है कि हमको युद्धोत्तरालीन वर्षों में भी अपनी (जी 
प्र निर्वाह करना पड़ रहा है । हमने स्टलिंग बकाया के रूप में अपनी युद्धकालीन बचत को 


चलअर्थ तथा विनिमय की मुख्य समस्याएं ४०७ 


केवल खाद्यान्नों तथा अन्य उपभोग्य माल को मोल लेने में व्यय किया है । अच्छा हो कि यदि 
छ: वर्ष के मुक्त बकाया को विभिन्न आथिक उन्नति की योजनाओं के द्वारा राष्ट्र की 
उत्पादक शक्ति का निर्माण करने में ख्े किया जाय । 
१०. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष । ([70877967079/] (0786897ए क' 7704) 
१९४३ में ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाडा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा योजनाएं बनाई गई । इन 
योजनाओं को मिला कर १९४४ की ग्रीष्म ऋतु में ब्रैटन वुड्स कांफ्रेंस (॥3786687- 
ए0048 (207/6787086 ) में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा योजना बनाई गईं । इसके परिणाम- 
स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ([760870907079] +(079697ए #ग्रत6) तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय बैक की स्थापना की गई। 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जाती हैं : 
(१) सदस्य राष्ट्रों के चन्दे में से ८८ छाख डालर का मुद्राकोष बनाया गया है । 
(२) प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने-अपने निश्िवत भाग के अनुसार अपना चंदा 
उसको देना चाहिए । अपने निर्दिष्टांश का २५ प्रतिशत भाग अथवा स्वर्ण भंडार का 
१० प्रतिशत, जो भी कम हो--सोने के रूप में देना चाहिए । शेष को स्थानीय चलअर्थ 
के रूप में चुकाया जा सकता है । 
(३) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साधन स्वर्ण अथवा स्थानीय चलजर्थों के रूप 
में रखे जाते हैं । स्थानीय चलअर्थ सदस्य-राष्ट्रों के केन्द्रीय बेंकों में रखे जाते हैं । 
| (४) इस कोष का उद्देश्य हे राष्ट्रीय चलअर्थों के बहुपक्षीय रूपांतरण द्वारा 
विनिमय की स्थिरता बढ़ाना, विनिमय के प्रतियोगात्मक अवमृल्यन को बचाना और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा उत्पन्न करना। सभी प्रकार के विनिमय प्रतिबंध तथा 
नियंत्रण, चलअर्थ के विभेदात्मक प्रबंध और चलअर्थ के अपवर्त्य कार्य (४४0]७ 
77/8०७६7088 ), जिनकी कोष सम्पुष्टि न करे, अंतिम रूप से हटा दिये जांयगे । तो भी, 
परिवर्तन-काल में कुछ प्रतिबंधों की अनुमति दे दी गई। 
कोष ने १९४९-५० की अपनी वाषिक रिपोर्ट में अमरीका जैसे बचत वाले देशों से 
प्राथना की थी कि वह तटकरों (॥78) को कम करें और व्यापारिक विशेषों तथा 
आयातों को सीमित करने के अन्य उपायों को बंद कर दें । उसमें कहा गया था कि यह बचत 
वाले देशों के ही हित में हैँ कि वह घाटे वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के प्रबल तथा 
संतुलित आदर्श की पुनः स्थापना में सहायता दें। 
(५) कोष का मुख्य कार्य यह है कि वह सदस्य-राष्ट्रों के चलअर्थों का एक-दूसरे 
के लिए क्रय तथा विक्रय करता है | तो भी, उसमें शर्ते यह है कि किसी सदस्य-राष्ट्र के 
: चलअर्थ का भंडार कोष में उसके निश्चित भाग से २०० प्रतिशत से अधिक न बढ़ने पाए। 


(६) ऋणी राष्ट्रों को कोष से उधार भी मिल सकता है । वह उनके भाग के 
७५ प्रतिशत के अतिरिक्त २५ प्रतिशत तक मिल सकता है । किन्तु वह उस देश के निश्चित 
भाग के २०० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । कोष चाहे तो इन शर्तों में ढील भी 
दे सकता हैं । इस प्रकार एक ऋणग्रस्त राष्ट्र इस कोष की सदस्यता से अपने स्वर्ण का 
निर्यात करके उसके परिणामस्वरूप होने वाले मुद्रा प्रसार से (जैसा कि स्वर्णमान में होता 
रहा है) बच सकता है । 

(७) जिन ऋणदाता राष्ट्रों की निर्यात बचत अपने निश्चित भाग से ७५ प्रति- 
शत ब ढ़ जाती है, वह अपने चलअर्थों को दुलेभ घोषित करेंगे। इस प्रकार के चलअर्थों का 
उनके इच्छुक राष्ट्रों में राशन किया जायगा । तो भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष स्वर्ण को 
उधार अथवा मोल लेकर दुलंभ चलअर्थों की पूति को बढ़ा सकता है | यदि यह चलभर्थ 


७८ आरलीय अथशास्म 


तब भी पर्याप्त मात्रा में नमिलेंतो ऋणग्रस्त राष्ट्रों को अपने आयातों पर नियंत्रण 
लगाना चाहिए । 

(८) सदस्य-राष्ट्रों को अपने-अपने चलअर्थों की स्वर्ण के साथ समानता निश्चित 
कर देनी चाहिए । इन समानताओं में एक सर्वग्रा्ह। एक-सा परिवर्तन उन सदस्य-राष्टों 
की सहमति से किया जा सकता है, जो अपने समस्त निश्चित भाग के १० प्रतिशत से अधिक 
व्यवितगत रूप से दे । अमरीका तथा ब्रिटेन इसी प्रकार के राष्ट्र है । 

. (९) इसके अतिरिक्त सदस्य-राप्ट्र अपने चलअर्थों के विनिमय मूल्य में १० 
प्रतिशत तक परिवर्तत कर सकते हैं । कोष की सम्मति से १० प्रतिशत परिवर्तेन और भी 
किया जा सकता है । इसके आगे परिवर्तत केवल मौलिक असमानता को दूर करने के 
लिये कोष की सहमति से ही किया जा सकता है । 

(१०) संदस्य-राष्ट्रों को कोष से लाभ उठाने सेरोकने तथा उनके स्वर्ण भंडार 
बनाने के लिये कोष को यह अधिकार हे कि वह अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाने वाले सदस्य 
से वर्ष के अन्त में यह कहे कि वह उस प्रकार के बढ़ाए हुए भंडार के आधे भाग से स्वयं 
अपने ही चलअर्थ को मोल ले लें । 

(११) कोष सदस्य-राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में समानता वापिस लाने के लिये 
अभी आन्तरिक अथव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 

(१२) सदस्य केवल एक पत्र द्वारा सूचना देकर कोष से पृथक हो सकते हैं । 

(१३) कोष का प्रबन्ध बारह डाइरेक्टरों का एक कार्यकारी बो्ड करता है । 
उसमें भारत, चीन, अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस में से प्रत्येक! का एक-एक स्थायी स्थान है, 
दो स्थान लेटिन अमरीका के जनतन्त्रों को दिये जाते हें, जबकि शंष पांच को मिर्वाचन 
द्वारा पूरा किया जाता है । 

कोष की यह मुख्य विद्ेषताएं हैं । यह ब्रिटेन तथा अमरीका की पिछली योजनाओं 
में एक समझौता है । यह देशों को कार्य करने की बड़ा भारी स्वतन्त्रता देता है और उनकी 
आन्तरिक अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता । वास्तव में यह विनिमय को स्थिर करने 

वाले कोष की एक प्रणाली है, जिसका विकास व्यवितगत देशों ने अपकर्ष के वर्षों में किया । 
यद्यपि सोना अब अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को तय करने में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 
जितना कि वह स्वर्णमान में होता था, तब भी वह धातु अभी तक महत्वपूर्ण कार्ये करती है । 
इस योजना से उसका कुछ थोड़े से देशों में एकत्रित हो जाना रुक जाता है, जैसा कि युद्ध के 
वर्षों में हुआ था । 

११, भारत और अच्तर्राष्ट्रीय म॒द्रा-कोष। आदशं रूप में भारत को अत्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा की किसी भी योजना को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए, जब तक कुछ शर्तें 
प्री न हो जांय । उन शर्तों को तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन उनको जिस परिमाण 
में पूरा किया जा सकता है, नीचे दिया जाता है-- 

(क) भारत को स्टलिग के साथ अपना सम्बन्ध बदलने तथा अपनी आवश्यकता 
के अनुसार अपने विनिमय की दर बदलने की स्वतन्त्रता हो । कोष भारत के ऊपर स्टलिग 
के चिपके रहने को कोई शर्ते नहीं छादता । भारत स्वर्ण के साथ अपने समानता सम्बन्ध 
को निश्चित कर सकता है । कोष विनिमय दरों में परिवर्तन के लिये सहानुभूतिपूर्ण विचार 
की अनमति देता हैं । 

(ख) युद्ध के बाद उसके स्टलिंग ऋण के व्यावहारिक रूप में अदृश्य हो जाने के 
कारण तथा उसके होम चार्जज' में भावी कमी के कारण भारत को अनकल व्यापारिक 





बलआअय हथा विनिमय की सुर्य समस्याएं डे ०९ 


संतुलन की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, जितनी भूतकाल में होती थीं। कोष को भारत 
को अपने आयात बढ़ाने की अपेक्षा निर्यात घटा कर अपने अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब का संतुलन' 
ठीक करने के लिये स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए । कोष के अपने सदस्यों की आन्तरिक अथ- 
व्यवस्था में हस्तक्षेप न करने के कारण इस विषय में भी स्वशासन को रक्षा की गई है । 


(ग) भारत को अपने निज के औद्योगिक विकास के लिये अपनी आर्थिक नीति 
का उपयोग करने में स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए। इस विषय में भी कोष सदस्यों के 
स्वशासनाधिकार को स्वीकार करता है । 

(घ) ब्रिटेन से बहुपक्षीय प्रणाली पर अपनी स्टिंग सम्पत्ति को वापिस दिलाने 
में भारत को फंड का लाभ मिलना चाहिए। भारत के दृष्टिकोण से इस योजना में यह सब 
से निरबंल बात है। उसमें युद्धकाडीन बकाया ऋणों का कोई उल्लेख नहीं था । इस प्रकार 
के मामलों का सम्बन्ध पक्षों की द्विपक्षीय वार्ता के लिये छोड़ दिया गया था। यह वार्तालाप 
भी पूर्णतया संतोषजनक रहा हे । 

(ड) भाश्त को कोष के प्रबन्ध में स्थायी स्थान दिया जाना चाहिए। अब उसको 
वह स्थान मिल गया है । यद्यपि मूल योजना में इस बात की व्यवस्था नहीं थी । क्योंकि 
रूस कोष से बाहर रहा है इसलिये भारत को स्थाई स्थान मिल गया हैँ । 

ब्रेटनवुड्स कांफ्रेंस ने पुननिर्माण और विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बेंक के 
लिये भी प्रस्ताव किया था। किसी देश को बेंक का एक पक्ष बनने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा फंड का सदस्य बनना होगा । 


इस कोष में भारत का निश्चित भाग (()प०॥9 ) ४० करोड़ डालर हैं। और 
एक वर्ष में (मार्च १९४८ से मार्चे १९४९ तक ) उसने कम से कम ९ करोड़ २० लाख 
डालर उधार लिये । यह अल्पकालीन सहायता है और इसका उपयोग चाल उद्देश्यों के 
लिए किया जाता है, मुख्य रूप से भुगतान के चाल बकाया की कमी को पूरा करने के 
लिए 
मार्च १९४९ में फंड के चालक क्रिया के निर्देशक ()7780007 07 0.06798707 ) 
श्री एच. एच. पासन्‍्स ( ॥[+.त .. 70987/8078 )काएक प्रतिनिधि मंडल भारत आया 
था । वह इस संभावना की जांच करने आया था कि क्‍या भारत को डालर मोल लेने के 
अधिकार की स्वीकति दी जाय । यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत के म॒द्रा लेने के 
वहुद कार्य असाधारण परिस्थितियों के परिणाम थे कि जो खाद्यान्नों की भारी आयात 
करने के कारण आवश्यक हो गये थे । 


१२. अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा संगठन में भाग लेने के छाभ । भारत को इन अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों में क्यों भाग लेना चाहिए, इसके एक से अधिक कारण हूँ । 


भारत को अपने विकास के लिये पंजी की बड़ी भारी मात्रा की आवश्यकता है । 
इसको वह अन्तर्राष्ट्रीय बेंक द्वारा दी हुई सुविधा से ही प्राप्त कर सकता है । साथ ही बेंक' 
भारत को उसकी स्टर्लिंग संपत्ति की वापिसी में भी सहायता दे सकता हैं । भारत इस 
स्टलिग सम्पत्ति को ऋण प्राप्त करने के लिये प्रतिभूतियों के रूप में दे सकता है । डाक्टर 
राव के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय बेंक का संगठन भारत को उसके उस स्टलिंग बकाया 
के कम से कम एक भाग को वापिस दिलाने में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है, जो युद्ध 
के ठीक बाद में दिवालिया जैसे हो गये थे, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में युद्धकालीन 
बकाया के सम्मिलित न किये जाने से भारत को जो असुविधा हुई थी, उसको उस मात्रा में 


४१० भारतीय अर्थज्ञास्त्र 


दर किया जा सकता था ।7१ यह तभी संभव होगा, यदि ब्िटेन के साथ यह प्रबन्ध कर 
लिया जाय कि भारत जो ऋण अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से प्राप्त करेगा, कोष द्वारा उस ऋण 
परिशोध की रकम को ब्रिठेन चका देगा। इस प्रकार भारत अपनी आवश्यकता 
के अनसार पंजी' तत्काल प्राप्त कर सकता है और इंग्लेंड क। भी उस स्टर्लिंग बकाया को 
चकाने का पर्याप्त समय मिल जायगा, क्योंकि कोष द्वारा ऋण-परिशोध का समय कम से 
कम बीस वर्ष का होगा ।* भारत को प्रबन्धकारी बो्ड में पहले ही स्थान मिल चुका हे 
और यदि रूस कोष में आने का निर्णय भी करे तो भी भारत को उसमें बने रहना चाहिए 


भारत को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोष की सदस्यता को भी बनाये रहना चाहिए 
प्रथम तो इस कारण कि वह कोष का सदस्य बने बिना बक का सदस्य नहीं बन' सकता, 
दूसरे इसलिये कि उपभोक्ताओं की मांग के बढ़ते जाने तथा औद्योगिक उन्नति के लिये, 
प्‌ंजीगत माल के आयात की आवश्यकता के कारण भारत क। व्यापारिक संतुलन अभी कुछ 
समय तक उसंके प्रतिकूल ही बना रहने की संभावना है । कोब की सदस्यता उसको भुगतान 
का संतुलन बनाये रखने में सहायता देगी । तीसरे, अन्य देशों द्वारा इन योजनाओं में सम्मि- 
लित हो जाने के कारण भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अकेल। रह जाना पसन्द नहीं करता । 
उसको जहाजरानी तथा अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों को रूप देने में भाग लेना चाहिए और यदि 
वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य वाली योजनाओं से बाहर रहता है, तो वह ऐसा नहीं 
कर सकता । अतएव उसने इन योजनाओं में भाग'लेकर अच्छा किया हैं । 

१३. अवमल्यन ([00ए8[०७४४07 ) । युद्धो तर वर्षो में स्टलिग क्षेत्र और 
विशेष कर ब्रिटेन की भुगतान की संतुलन की स्थिति डालर के सामने अत्यन्त शीघ्रता से 
घटती जा! रही थी। यह समस्या एकदम नई नहीं है । सन्‌ १९३१ के बाद से स्टरलिग क्षेत्र को 
डालर देशों के साथ व्यापारिक संतुलन बनाये रखना कठिन हो रहा था । यहां तक कि 

१९३८ में कुल घाटा १३ करोड़ पौंड का था, कितु युद्धोत्तरालीन वर्षों में डालर के साथ 
उसके सम्बन्ध में अत्यन्त भयानक घाटा होने लगा। 


डालरों के अभाव तथा उनके निरन्तर बढ़ते जाने के अनेक कारण थे। स्टलिग क्षेत्र 
अमरीका से आने वाले माल पर अधिकाधिक निर्भेर होता जारहा था, ब्रिटिश उत्पादनों की 
अधिक लागत उनके निर्यात के मार्ग में बाधा थी । स्टलिग क्षेत्र के बाहर के बेलजियम तथा 
स्वीटजरलेंड जैसे देशों का डालर ऋण बराबर बढ़ता जाता था । अमरीका के व्यापारिक 
कार्यों तथा माल के मलयों के बढ़ते जाने के कारण ब्रिटिश उपनिवेशों से आने वाले कच्चे 
माल का आयात घटकर आधा ही रह गया । इसके अतिरिक्त युद्धकाल में अमरीकी 
उद्योगधंधों ने पुराने संसार के देशों को बहुत पीछे छोड़ कर अत्यधिक ऊंची कारीगरी 
सन्‍्बन्धी योग्यता प्राप्त कर ली थी । इसके विपरीत स्टरलिग क्षेत्र के देशों में मुद्राप्रसार 
और कहीं-कहीं तो भयंकर मुद्रा-प्रसार था । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रेट ब्रिटन सहित 
उन सभी देशों के चलअर्थ का डालर की अपेक्षा इतना अधिक मुल्य घट गया कि उनकी 
क्रयशक्ति पर उसका प्रभाव पड़ने लगा । यद्धोत्तर डालर समस्या की मौलिक ' व्याख्या यही 
है कि युद्ध ने डालर-क्षेत्र की अपेक्षा शेष संसार के अन्दर उत्पादन के संतुलन को नष्ट कर 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि बिना डालर वाले देशों में डालर-वस्तुओं की' मांग 
अत्यधिक बढ़ गयी, जबकि डालर-देशों में डालर-इतर वस्तुओं की मांग कम हो गई। 
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चलअर्य तथा विनिमय को मुख्य समस्याएं ४११ 


युद्ध से पूर्वे ब्रिटेन भुगतान-संतुलन के घाटे को कुछ तो अपन जहाजरावी, बैंकिंग, 
बीमे आदि समुद्रपार के विनियोजनों ([70ए७36706768) की अपनी अदृश्य आय से 
और कुछ अपने उपनिवेशों की डालर-आय से पूरा किया करता था । किंतु युद्धकालीन 
विनाश तथा युद्ध का खर्चा जुटाने के लिये समुद्रपार के विनियोजनों की बिक्री से यह साधन 
समाप्त हो गये । ग्रेट ब्रिटेन ने इस कभी को उधार द्वारा पूरा करने का यत्न किया । कितु 
उसका अमरीका से लिया हुआ उधार १९४८ में ही समाप्त हो गया । कैनाडा से लिये हुए 
उधार में से जुलाई १९४९ में केवल ५ करोड़ पौंड ही बच पाये । फिर उसने दक्षिणी 
अफ्रौका से ८ करोड़ पौंड का सोना उधार लिया। मार्शल सहायता के भगतान तथा अन्त- 
रष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली हुई रकमें भी उसी घाटे को पूरा करने में लग गई । स्पष्ट रूप से 
ब्रिटेन अपनी पहुंच की अन्तिम सीमा तक आ चुका था । स्थिति वास्तव में अत्यन्त भयंकर 
थी और इसे ऐसे चलते रहने नहीं दिया जा सकता था । ब्रिटिश लोकसभा में बोलते हुए 
सर स्टाफो्ड क्रिप्स ने कहा था कि हमने अपने उत्पादन को बढ़ाया कितु पर्याप्त शीघ्रता- 
पूर्वक नहीं । समझ इतना कम है और हमारे साधन इतने कम पड़ गये हैं कि डालर की दर में 
परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है, जिससे हम अपने मूल्यों को पर्याप्त शीघ्रता से नीचे छा 
सकते हैं ।” 

१८ दिसम्बर १९४९ को घोषणा की गई कि पौंड स्टलिंग का मूल्य ३०-५ प्रतिशत 
कम किया जाता हैं और वह भविष्य में ४०३ की अपेक्षा २:८० डालर के बराबर होगा । 
पाकिस्तान के अतिरिक्‍त राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों ने इसका अनृकरण किया । कनाडा तक 
ने अपने डालर का मूल्य १० प्रतिशत घटा दिया । 


भारतीय रुपये का मूल्य भी पौण्ड स्टलिंग जितने अनुपात में घटा दिया गया । 
रुपये का स्टलिंग मूल्य अब भी १ शिलिग ६ पेंस बना रहा कितु अमरीकन चलअर्थ की 
तुलना में उसका मूल्य ३२ सेंट से गिरकर २१ सेंट रह गया । भारतीय संसद में भारतीय 
रुपये के अवमूल्यन की घोषणा करते हुए तत्कालीन अर्थ-मन्त्री डा. जान मथाई ने यह स्वीकार 
किया था कि वह केवल एक रक्षात्मक कार्य हैं। उन्होंने कहा था, में अनुभव करता हू 
कि इस मामले में में आवश्यक रूप से केवल तकंसम्मत विचारों के अनुसार ही काम नहीं 
कर रहा, वरन्‌ जेसा कि कहना चाहिए, घटना की अनिवार्यता से काम कर रहा | ।/४०० 
स्टॉलिग का मूल्य घट जाने के कारण"““हमारे पास और कोई चारा नहीं था ।” 
हमारे चलअर्थ का मुल्य स्टलिग क्षेत्र के चलअर्थों के सम्बन्ध में महंगा होकर कहीं हमारा 
भारतीय माल उनको और भी महंगा न मिले, इसी संभावना को टालने के लिये हमें 
रुपये का मूल्य घटाना पड़ा | स्वतन्त्र रूप से भारत में आथिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम 
ब्रिटेन के समान अपनी मुद्रा का मूल्य घटाने के लिये विवश होते । कितु स्टलिग क्षेत्र का 
सदस्य होने के नाते भारत को इस क्षेत्र के अन्य सदस्यों का साथ देना पड़ा । भारत के 
लगभग तीन-चौथाई निर्यात स्टलिंग देशों को जाते हैं । यदि भारत रुपये का मूल्य कम 
न करता तो उन देशों के छिये भारतीय माल का मूल्य तीस प्रतिशत बढ़ जाता । इससे 
हमारे निर्यात केवल कम ही न' हो पाते वरन्‌ कुछ दिद्ञाओं में तो एकदम बन्द हो जाते । 
भारतीय उद्योग-धंघों की प्रतियोगात्मक शक्ति भयंकर रूप से कम हो जाती । | भारत की' 
आधथिक स्थिति इस समय कुछ ऐसी थी कि कोई और मार्ग अपनाकर खतरे में पड़ना हमारे 
लिये बुद्धिमत्तापूर्ण काम न होता | इसलिये भारत के सामने इस समय डालर की तुलना में 
अपने चलअर्थ का मूल्य कम करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। 


अवमल्यन के परिणाम--विदेशी विनिमय सिद्धान्तों के कार्य से यह परिणाम 


४१३ भारतीय अथक्षास्तर 


निकलता हैँ कि रुपये का डालर की अपेक्षा मूल्य कम किये जाने के निम्नलिखित परिणाम 
निकलने चाहिएं : 

१. भारत और ब्रिटेन के ऐसे चतुर सटोरिये, जिन्होंने मूल्य-ह्ास से पूर्व अपने 
कोष डालर-द्षेत्र में बदल दिये, एक रात में ही अपने कोषों को ३० प्रतिशत बढ़ाने में सफल 
हो गये । उसके विपरीत सभी व्यापारी, विद्यार्थी तथा दूसरे छोग, जिनको उसमें रुपये 
तथा स्टलिंग के साधनों से डालरों में ऋण चुकाना था, उसी मात्रा में घाटे में आ गये । 
तो भी यह परिणाम क्षणिक तथा छोटे ही हैं । 

२. दूसरा छोटा प्रभाव स्टलिंग राशि के मूल्य में ३० प्रतिशत उस हानि का पड़ा, 
जहां तक उसका उपयोग डाहर के क्षेत्र में माल मोल लेने में किया गया था । 

३. अब हम यह देखेंगे कि अवमूल्यन से हमारे भुगतानों के संतुलन पर क्या 
प्रभाव पड़ा हैं ।* अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात बढ़ गये और आयातों 
में कमी हो गई। निर्यात इसलिए बढ़ गये क्योंकि उतने ही डालरों का अमरीकी लोग 
भारत में अधिक माल मोल ले सकते थे क्योंकि रुपया डालर की तुलना में सस्ता 
हो गया था। इसके विपरीत डाहर क्षेत्र से आयतें कम हो गईं क्‍योंकि अमरीका में 
माल के लिए पहले जितने मूल्य देने पड़ते थे, अब उसके लिए अधिक रुपये देने पड़ते 

' थे । इसका परिणाम यह हुआ कि अब हमारा भुगतान पंतुलन पर्याप्त मात्रा में अनुकूल 
हो गया; जब कि १९४९ में हमारे भुगतान संतुलन में २०० करोड़ रु० का घाटा था, 
१९५० में यह घाटा ७० करोड़ रुपये को बचत में परित्रतित हो गया। इस उन्नति के 
कारण ही भारत को जुलाई १९४९ से जून १९५० तक के लिये युद्धोत्तरकाल में प्रथम 
बार ऐसा अवसर मिला कि उसने अपने स्ट्लिंग बकाया में से कुछ नहीं निकला । 


हमारे सूती बस्त्रों के निर्यात को अवमूल्यन से एक विशेष छाभ हुआ, क्योंकि 
मूल्य ह्ास के बाद उनका निर्यात विशेष रूप से बढ़ गया। सं भवत:, उन्होंने विदेशी बाजारी 
पे से दूसरे वस्त्रों को निकाल कर उन पर कब्जा कर लिया; क्योंकि अवमूल्यन ने विदेशों के 
उन अन्य वस्तरों को आकर्षणहीन बना दिया था। वस्त्र निर्यात की आय ऐसी बढ़ं। कि 
अवमूल्यन से ठीक पहले के ९ मास की २-५ करोड़ रुपये की आय बढ़कर अवमूल्यन के 
ठीक बाद के छः मास में ७७ करोड़ रुपये हो गयी । इसको अवमूल्यन का स्थायी लाभ 
पाना गया । 

४. अवमूल्यन के कारण हमको पाकिस्तान से रुई और जूट जैसा कच्चा मार 
मिलना कठिन हो गया और डालर क्षेत्रों से आने वाला माल ओर यंत्र महंगे हो गये । इस 
मात्रा में अवमूल्यन ने औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला। 

* ५. यद्यपि अवमूल्यन ने हमारे भुगतान के संतुलन में प्रतिकूछता को ठीक करके 
अपने औचित्य को पूर्णतया सिद्ध कर दिया तो भी हमारे मुद्दा-प्रसार की प्रवत्ति को ठीक 
करना अभी तक भी संभव नहीं हो सका । इसमें संदेह नहीं कि अवमूल्यन के ठीक बाद सर- 
कार अनाजों, सूत, कपड़े, लोहे के डले तथा इस्पात जैसो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम 
करने में सफल हो गई। सामान्य मूल्य सूचनांक ३८१३ में ३० प्रतिशत की कमी हो गई, 
कितु जून १९५० में यह छाभ समाप्त हो गया और मूल्य-सूचनांक वढ़ कर ३९५*५ हो 
गया । थोक मूल्यों का सूचनांक भी स्थिरता से बढ़ता जा रहा था । फसलें नष्ट हो जाने 


का न अल न 


कील न हिल: 


१. इस बात की विस्तृत परीक्षा के लिए रिजर्व बेंक बुलेटिन में श्री सी. डी. 
देशमुख द्वारा अगस्त, १९५० अंक के पृष्ठ ५१२ १र छपे हुए 0078'3 8470० 
0०१ ए8५४77०७॥॥8, 'ं४००७४ए 4949-570779 950 शीर्षक लेख को पढ़ें। 


चलअर्थ तथा विनिमय की भव्य समस्याएं ४१३ 


तथा बाढ़ों के कारण खाद्य की स्थिति खराब हो गयी और कुछ राज्यों में अकाल की स्थिति 

न हो गयी | इसके फलस्वरूप खाद्य मल्य अधिकाधिक ऊप र चढ़ते गये । जहां तक दो 

चे मालों, रमई तथा पटसन का संबन्ध है, पाकिस्तान द्वारा मूल्य न घटाये जाने के कारण 

वह भो दुर्लभ हो गये । आयातों के ऊपर कड़ा नियंत्रण होने के कारण भी पदार्थों की कमी 

हो गयी । कोरिया-युद्ध तथा वर्तमान युद्ध विभीषिका बढ़ जाने के कारण सभी देश आव- 
इयक वस्तुओं और सामग्री' को जमा करने छगे। 


भारत में विदेशों से आयातों की आशा के बिना वस्तुओं की मांग बढ़ने से बढ़ते 
हुए मूल्य भयानक स्तर तक पहुंच गये । अक्तूबर १९५० के प्रथम सप्ताह में मूल्य सूचनांक 
अत्यधिक ऊंचा हीकर ४१३-५ तक जा पहुचा। इस प्रकार सरकार के लिये मल्य-रेखा की 
रक्षा करना वास्तव में कठिन हो गया । कितु यह बात स्वीकार करने योग्य है कि केवल 
अवमल्यन को इस स्थिति के लिए उत्त रदायी नहीं ठहराया जा सकता । 


तथ्य यह हूँ कि किसी देश की वराइयों को अवम्‌ ल्‍्यन बढ़िया औषधि नहीं है । 
वह अधिक से अधिक अस्थायी उत्तेजना दे सकता है । यह एक क्लत्रिम उपाय हे, जिससे 
विदेशों में कुछ माल सस्ता बेचा जा सकता है, वास्तविक उपाय हैँ उत्पादन, कम लाग तपर 
अधिक उत्पादन तथा उपभोग में कमी करना । अवमल्यन ने स्टलिग क्षेत्र की प्रतियोगात्मक 
शक्ति को निशुचय ही कुछ अच्छी बना दिया । अवमल्यन से पूर्व स्टलिंग की स्थिति 
निबंल थी और डालर की बलवान थी; कितु अवमृल्यन के बाद स्टलिंग बलवान बन गया 
तथा डालर कुछ क्षीण हो गया। डालर क्षेत्र ने १९४९ के १५३२० लाख डालर घाटे के 
विश्द्ध १९५० में ८८५० छाख डालर का लाभ दिखलाया। जिस डालर की खाई को १९५२ 
के मध्य तक पार किये जाने की आशा थी, उसे उससे बहुत समय पूर्व ही पार कर लिया 
गया। ब्रिटिश राजकोष-मंत्री हा गेटस्कल ने घोषणा की कि १ जनवरी १९५१ से 
ब्रिदेन को मार्शल सहायता नहीं दी जायगी। मार्शल सहायता को निश्चित समय से 
एक व७ष सात मास धूर्य ही रोक दिया गया । यह कम सफलता नहीं है । 

१४. पाकिस्तान द्वारा अवमल्यन न करना । जब कि भारत ने स्टलिग श्षेत्र के 
अन्य सभी सदस्यों के समान चलूअर्थ का मल्य घटा दिया, पाकिस्तान ने अपदी लकौर पर 
जमे रहना पसन्द किया और अवमल्यन न करने का निर्णय किया । इसके विरुद्ध अत्यधिक 
प्रतिरोध किये जाने पर भी भारत का यह विश्वास है कि इस मामले में पाकिस्तान ने 
आर्थिक मामले के अतिरिक्त अन्य विचारों से काम लिया। 


पाकिस्तान ने अपने कार्य का अनेक आथिक कारणों से ओचित्य सिद्ध करने का 
यत्न किया, उन युक्तियों पर सरसरी दृष्टि से विचार करनेपर ही उनका थोथापन सिद्धहो 
जायगा। नीचे पाकिस्तान की गुरुय य वितियों को उनकी आलोचना सहित दिया जाता है। 


(क) यह युक्‍क्ति दी जाती है कि पाकिस्तान का व्यापार-संतुलन उसके अनुकूल 
है और 'उसको किसी मोलिक विषमता को ठीक करने की आवश्यकता नहीं थी । कितु 
पाकिस्तान का अनुकूल संतुलन अनिद्चित और अस्थायी है, वह केवल एक अस्थायी 
परिस्थिति है । पाकिस्तान का केवल भारत के साथ ही अनुकूल संतुलन है, कितु शेष 

स्‍्टलिग क्षेत्र के साथ उसका अत्यधिक प्रतिकूल संतुलन है । भारत के साथ अनुकूल व्यापा र- 
संतुलन की आय से ही. वह शेय संसार से की हुई विक्री क। भुगतान किया करता है, 
कितु भारत के साथ अनुकूल सम्बन्ध का आधार दोनों देशों के रुपये की समानता है | यदि 
एक बार यह समानता टूट जाय तो सारी परिस्थिति बदल जायगी । पाकिस्तान का अनूकूल 


संतुलन मौलिक रूप से भारत द्वारा पाकिस्तान से मोल लिये हुए पटसन तथा रुई पर निभर 


४१४ भारतीय अथंशास्त्र 


है, कितु भारतीय उद्योगपतियों के निजी छाभ तथा आत्म-रक्षण की भावना ने उनको 
विवश कर दिया कि वह इन वस्तुओं को पाकिस्तानी मूल्य पर न खरीदें । इसके अतिरिक्त 
आजकल भारत में रुई तथा पटसन में आत्मनिर्भर होने का भारी प्रयत्न किया जा रहा है । 
यदि भारत पाकिस्तान से माल मोल न ले तो उसका अनुकूल संतुलन हवा में रह जाय । 


(ख) पाकिस्तान का यह भी तके है कि उसके आन्तरिक मूल्य-स्तर उसके 
चलअर्थ का अवमूल्यन करने की अनुमति नहीं देते । कितु, जैसा डाक्टर जान मथाई ने 
भारतीय संसद्‌ में बतलाया था कि दोनों देशों के मल्यों. के स्तरों में अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के 
प्रकाशनों के आधार पर ऐसा अन्तर नहीं था कि जिस से दोनों देशों के चलअथ में सम्बन्धित 
मल्यों में भारी असमानता को उचित समझा जाय । 

(ग) एक और यक्ति यह है कि अवमल्यन न करने से पाकिस्तान को स्टलिग क्षेत्र 
से पंजीगत माल सस्ता मिल जायगा और उसको डालएर-क्षेत्र से महंगा माल मोल लेना 
नहीं पड़ेगा । कितु यह एक बहाना मात्र है । पाकिस्तान का इस समय पंजीगत माल खरीदने 
का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, यद्यपि उसका बन्द्कों तया यद्ध-सामग्री मोल लेने का अधिक 
भारी कार्यक्रम है। १९४८-४९ तथा १९४९-५० के ८५ करोड़ रुपये के पंजीगत बजट में 
से उसने औद्योगिक सामान के लिए ५॥ करोड़ रुपये की एक बहुतं छोटी रकम रखी' हुई है । 


(घ) पाकिस्तान का संभवतः यह विचार अधिक प्रबल था कि भारत की रुई 
पटसन तथा खाद्यान्नों के लिये लोचरहित मांग है, अतएणव भारत को उन्हें किसी भी मल्य 
पर मोल लेना ही पड़ेगा । उसकी यह आशा मिथ्या है। भारत के उद्योगपतियों ने उसको 
कृतार्थ करने से इंकार कर दिया है । पाकिस्तान में इन वस्तुओं के उत्पादकों पर भारी 
विपत्ति आ गई है । 

(ड) पाकिस्तान के सामने एक और प्रलोभन यह था कि उसका भारत के प्रति 
ऋण कलम के एक झटके में ही कम हो जायगा । यदि पाकिस्तानी रुपये का भाव भारतीय 
रुपये से बढ़ गया । कितु भारत के ऋण का मूल्य उसी सीमा तक प्रभावित होगा कि जहां 
' तक भारत में मूल्य स्तर स्थायी रूप से बढ़ेंगे । यदि ऐसा न हुआ तो पाकिस्तान को उसी 
परिमाण में माल देना होगा | पाकिस्तान का अपने को यह सोच कर धोखा खाने के 
लिए स्वागत है कि वह पाकिस्तानी रुपयों की संख्या कम दे रहा है । भारत के लिये पशकि- 
स्‍्तानी रुपयों की संख्या मूल्यवान्‌ नहीं है, क्योंकि अच्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की पूर्ति 
माल भेजकर की जाती है, न कि चलअर्थ भेजकर । 


(च) अवमूल्यन न करने में पाकिस्तान का एक उद्देश्य यह था कि मुद्राप्रसार का 
रोकना, जिससे आंतरिक मूल्य उचित स्तर तक गिर जाय॑ । किन्तु स्वस्थ मुद्रा संकोचन 
के बजाय पाकिस्तान आज मद्रासंकोचन के बवंडर में फंस गया है । उसके क्षषि पदार्थों का 
मल्य अत्यधिक गिर रहा है। वहां की जनता की क्रय-शक्ति, जो कि प्राय: कृषिजीबी है 
अत्यधिक कम हो गयी है । अत्तएव, अवम्‌ल्यन न करने से पाकिस्तान की स्थिति को लाभ 
नहीं पहुंचा । जनवरी १९५२ में पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के भाव भी अत्यधिक बढ़ 
गए थे और छाहौर में गेहूं का भाव २० रु० प्रति मन हो गया था । 


इस प्रकार क्रियात्मक रूप में विचारने तथा अर्थशास्त्रीय विचार के अनसार 
प्तकिस्तान द्वारा अपने चलअर्थ का अवमल्यन' न करने के कार्य का समर्थन नहीं किया जा 
राजता। अन्त में इस परिणाम पर पहुंचना ही पड़ता है कि अवमूल्यत न करने से पाकिस्तान 
ने मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक अथवा राजनीतिक विचारों को ही ध्यान में रखा । पाकिस्तान 
के सौभाग्यवश संसार का घटता-चक्र इस प्रकार घूमा कि उसको अपनी' विनिमय दर को 
पनाये रखते में सहायता मिल' गयी । कोरियान्यद्ध तथा अन्य देशों में स्टाक' जमा करने की' 


चलअर्थ तथा वितिमय की मुख्य समस्याएँ ४१५ 


प्रवृत्ति से पाकिस्तानी रुपये को बल मिला और भारत को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के 
लिंये पाकिस्तान की विनिमय दर को स्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ा । 

१५. पुनर्मुल्यन (0९४७|०७४४07 ) । हम यह देख चुके हैँ कि जब पौंड का 
मूल्य डालर की अपेक्षा घटाया गया तो भारत को उसका अनुकरण करना पड़ा और रुपये 
को भी डालर की तुलना में घटाना पड़ा। इसका कारण यह नहीं था कि रुपये में कोई कमी 
थी, किन्तु वह स्टलिग क्षेत्र के अन्य देशों के पग-मेंपग मिला कर चलना चाहता था। 
अकेले रहने की नीति स्टलिग क्षेत्र के व्यापार के विषय में असुविधाजनक रहती । 

हम यह भी देख चके हैँ कि अवमूल्यन से हमने अपने प्रतिकूछ संतुलन को ठीक 
कर लिया और रुपये में से सभी प्रकार की निबंलता दूर हो गयी । कोरियायूद्ध तथा मुख्य 
राष्ट्रों की संग्रह-वृत्ति तथा पुनः शास्त्रीकरण के कार्यक्रमों ने हमारे निर्यातों को बढ़ा दिया। 
यहां तक कि भारत में कुछ छोग यह भी सोचने लगे कि निर्यात अपनी रक्षा स्वयं कर सकते 
हैं तथा जो अवमूल्यन विवश होकर किया गया था, उसे समाप्त कर दिया जाय । अब 
पुनर्मूल्‍यन के लिये आन्दोलन किया जाने रूगा कि रुपये के मूल्य को डालर के साथ फिर 
तय किया जाय। यह आन्दोलन पाकिस्तान के उदाहरण से बलशाली बना जिसने अपनी 
मुद्रा का अवमृल्यन करने से इंकार कर दिया था। पुनर्मूल्यम के इस आंदोलन को अत्यन्त 
सम्मानित अथ-शास्त्री तथा भूतपूर्व अर्थ मन्त्री डा. जान मथाई तथा ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' 
(880877 +॥00707786 ) नामक पत्र का समर्थन प्राप्त था।* 

पुनर्मुल्‍यन के पक्ष को निम्नलिखित प्रकार से रखा जा सकता है : 

१. पुनर्मुलयन का प्रभाव मुद्राप्रसार विरोधी होगा, इससे मूल्य त्रठ जांयगे, जिससे 
उच्च मूल्यों के दबाव में कराहने वाली जनता को कुछ सांस लेने का अवसर मिलेगा । 

२. पटसन, वस्त्र, चाय, काली मिर्च आदि के भारतीय निर्यातों का विश्व के बाजार 

में प्रबल स्थान है, अतएव उनको अवमूल्यन के रूप में कृत्रिम उत्तेजना की आवश्यकता 
नहीं है । : 
३. अतएव भारत को अपने आयातों के सम्बन्ध में अपने स्वार्थ पर ध्यान देना 
अधिक बुद्धिमतापूर्ण कार्य होगा। कुछ समय तक ' खाद्यान्नों, औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों 
आदि के सम्बन्ध में हमारा आयात-व्यय अत्यधिक होता रहेगा। पुनर्मूल्‍्यन से भारत को 
खाद्य पदार्थों को मोल लेने में, जिनमें लगभग बीस करोड़ रुपया रूग जाता है--भारी: 
बचत होगी । इससे हमको पाकिस्तान से रई तथा पटसन तथा अमरीका से पूंजीगत 
माल सस्ते मूल्य पर मिलेंगे । 

४. पुनर्मल्‍्यन से आयातों को अधिक उदार बनाना तथा उपभोकक्‍ता' माल की कमी 
को दूर करना संभव हो सकेगा। जनता इस पग का अत्यधिक स्वागत करेगी। 

तो भी पुनर्मुल्‍यन के विरुद्ध निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं : 

१. हमारे उद्योग-धंत्रों के उत्पादकों को बाहर से आने वाले सस्ते माल से हानि 
उठानी पड़ेगी । जापानी उद्योगधंधों के दुबारा उठ जाने पर यह खतरा वास्तविक रूप 
धारण कर लेगा। 

२. यदि भारत ने अपने चलअर्थ का पुनर्मुल्यत कर के अकेले-अकेले ही पग उठा 
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१. ईस्टर्न इकोनो मिस्ट' के अप्रैल, मई, जून, अक्तूबर तथा नवम्बर १९५१ के 
अंकों में एक लेखमाला निकली थी। 


४१९६ भारतीय अथंज्यास्त्र 


लिया तो उससे अमरीका तथा अन्य डालर क्षेत्रों को जाने वाले हमारे निर्यातों तथा शेष 
स्टलिंग से आने वाले हमारे आयातों में बाधा आएगी । 

३. अमरीका में स्टाक संग्रह करने की वृत्ति कुछ मन्‍्दी पड़ गयी हूँ और हम यह : 
आशा नहीं कर सकते कि हमारे निर्यातों के लिये सदा ही विस्तृत बाजार खुले रहेंगे । 

४. स्टरलिग क्षेत्र को जाने वाले हमारे निर्यातों पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 
हमारे चलअर्थ का पुनर्मृल्यन हो जाने पर वह महंगे हो जांयगे, और हमारे निर्यातों का 
लगभग तीन चतुर्थाश स्टलिग क्षेत्रों को जाता है । 

५. हमारे निर्यात बिल्कुल भेद्य हैं। जूठ के माल में हमारे बाजार पहले से ही 
निकलते जा रहे है। हमारे वस्त्रों को भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है । कुछ समय बाद 
जापान तथा लरूंकाशायर के साथ हमारी यह प्रतियोगिता तीत्र हो जायगी । हमारा चाय 
उद्योग भी इंडोनेशिया की चाय के मुकाबले लड़खड़ाने छगा है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में 
काली मिर्च की खेती अत्यधिक अच्छी होने से हमारा काली मिर्च का बाजार भी तंग हो 
जायगा | द्विपक्षीय समझौतों के अधीन हमारे वायदों ने भी हमारी सौंदा करने की शक्ति 
को कम कर दिया है । अतएव, पुनर्मुल्यन से हमारे निर्यातों का परिमाण निश्चय से घटेगा, 
जिस के फलस्वरूप हमारे विदेशी विनिमय की संख्या में कमी होगी । ऐसी दक्या में हम अपने 
लिये अधिक आवश्यकता की वस्तुओं को किस प्रकार मोल ले सकेंगे ? 


पुनर्मुल्यन के वाद-विवाद को श्री सी. डी. देशमुख ने भारतीय संसद में १० अप्रैल 
१९५० को एक अधिक उपयुक्त वक्तव्य देकर समाप्त कर दिया। उन्होंने बतलाया क्रि 
रिजवं बंक के विशेषज्ञों की सम्मति के अनुसार १५ प्रतिशत पुनर्मूल्यन से छगभग ५० करोड़ 
रुपये के भुगतान संतुलन का घाटा होगा और ३० प्रतिशत पुनमृंल्यन से छगभग १३५ 
करोड़ रुपये का घाटा होगा । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि पुनर्मुल्‍यन से हम घाटे में 
रहेंगे, लाभ में नहीं । यह प्रश्न सस्ता माल प्राप्त करने का बिल्कुल नहीं है । यह प्रश्न है 
वस्तुओं को प्राप्त कर सकने की योग्यता तथा यह कि वस्तुओं को किस से मोल लिया जाय । 
उन्होंने कहा--- अधिक आयात करने का निश्चय करने से पू्दे, जिसके लिए विशेष 
रूप से' रुपये का पुनर्मूल्‍ल्यन किये जाने पर बल दिया जा रहा हे--यह निश्चय कर लेना 
महत्वपूर्ण है कि इसके लिये हमारे पास पर्याप्त विदेशी विनिमय भी हे या नहीं; यह एक 
ऐसी सहती आवश्यकता है कि जिसे पुनर्मूल्‍्यत से किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ।” इसके अतिरिक्त पुनर्मुल्‍्यन से आयात तथा निर्यात के करों में भी भारी हानि 
होगी । अतएवं वर्तमान परिस्थिति में पुनर्मूलल्‍्यन करते में भारत का हित नहीं है । तो भी, 
अर्थमंत्री ने यह आश्वासन दिया हैँ कि 'इस प्रकार की समस्या को आवश्यकता पड़ने पर 
भविष्य के लिये उठा कर नहीं रखा जायगा, वरन हम समय-समय पर स्थिति पर पुनविचार 
करने के निर्णय करते रहेंगे, यही ढंग वास्तव में ठीक दिखाई देता है ।” 

१६. १९५२ का डालर-संकट। १९४९ में पौंड-स्टलिंग का अवमसूल्यन एक ऐसा 
छल था जिसने ब्रिटेन को कठिन स्थिति में से निकाल लिया। डालर की खाई को संभावित 
समय से कहीं पूर्व पाट दिया गया । कितु अवमूल्यन केवल अस्थायी औषधि सिद्ध हुई |. 
ब्रियेन की अर्थ-व्यवस्था उचित स्तर तक पुन: ठीक नहीं हो सकी। स्टाक संग्रह की मनोवत्ति 
के कुछ मन्द पड़ जाने तथा कुछ और कारणों से डालरों का संकट दिखलाई देने लगा और 
यह स्टलिण क्षेत्र, और विशेषकर ब्रिटेन के लिये एक समस्या बन' गया । ३० सितम्बर 
१९५१ में ३२६,९० लाख डालरों की ब्रिटिश सुरक्षा निधि घटकर ३१ दिसम्बर १९५१ 
में २२३३,५० लाख डालर की रह गई। यदि डालरों का बहिगेंमन इसी गति से अगले तीन 


चलअर्थ तथा विनिमय को मृख्य समस्याएं ४१७ 


मास और चलता तो ग्रेट ब्रिटेन की फिर बेसी दा हो जाती, जेसी उसकी सितम्बर १९४९ 
में पॉंड का अवमूल्यन करते समय हुई थी। यह संकट १९४९ के संकट से अधिक विकट था, 
क्योंकि अब चलअर्थ की कमी केवल डालर के सम्बन्ध में ही नहीं थी, ब्रिटेन में तो उस समय 
लगभग सभी महत्वपूर्ण चलअर्थों की कमी थी। परिस्थिति वास्तव में अत्यन्त गम्भीर था । 


इसके क्या कारण थे ? संकट मौलिक रूप में ब्रिटेन का उत्पन्न किया हुआ था । 
उसकी आयात हुंडी में धीरे-धीरे तेजी आती जाती थी । अमरीका से सहायता न मिलने 
तथा ईरान का तेल हाथ से निकल जाने के कारण ब्रिटेन की आथिक कठिनाइयां बढ़ गईं । 
स्टाक-संग्रह में स्वर्ण-भंडार का बड़ा भाग समाप्त हो गया । कुछ लाख डालर उसके 
डालर ऋण के भुगतान में खर्च हो गये । स्टलिग क्षेत्र के कुछ और देश भी न्यूनाधिक 
मात्रा में बुरी स्थिति के लिये उत्तरदायी थे | डालरों की कमी के कौरण ये थे--आयातों 
की आय में कमी, डालरों का अधिक मात्रा में भुगतान तथा योरोपीय देशों से' अधिक 
मात्रा में माल मोल लिया जाना। संक्षेप में, इस संकट का कारण यह था कि स्टलिग क्षेत्र 
का व्यय अपनी आय से अधिक था। 


इसका उपाय क्या था ? जनवरी १९५२ में राष्ट्रमंडल के अर्थ मन्त्रियों का सम्मेलन 
हंन कठिनाइयों का कार्यकारी हल खोजने के लिये लन्दन में बुलाया गया। राष्ट्रमंडल के 
सभी देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गये कि वह इसको तुरन्त ठीक करने वाले 
कार्य की आवश्यकता को अपनी-अपनी सरकारों के सामने आवश्यक विषय के रूप 
में रखेंगे, जिनके फलस्वरूप समस्त स्टरलिग क्षेत्र १९५२ के उत्तराद्ध में शेप संसार के साथ 
लाभ में रहेगा। उन्होंने इस प्रकार के उपायों का प्रस्ताव किया था--आयातों में कमी 
उत्पादन तथा निर्यात आय में वद्धि, सार्वजनिक व्यय में बचत, म॒द्रा स्फीति का मकाबला 
करने के लिये देश के अन्दर माल मोल लेने में कमी तथा पं जीगत व्यय में कमी करना । 
व्यापक सिद्धांत यह हूँ कि प्रत्येक देश को अपने साधनों के अन्दर-अन्दर ही कार्य करना 


चाहिए 


जहां तक भारत का सम्बन्ध है वह किसी प्रकार की निश्चित सहायता करने की 
स्थिति में नहीं है । उसके आयात पहले से कांट-छांट कर मौलिक आवश्यकताओं भर के 
लिये न्यूनतम कर दिये गये थे। भारत जैसा एक अविकसित देश अपने उपभोग-मान अथवा 
विकास योजनाओं में कटोती नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें कटोती करने की कोई भी 
गंजाइश नहीं है । जब भारत खाद्य तथा औद्योगिक कच्चे माल में आत्म-निर्भ रता प्राप्त 
कर लेगा तो उस स्थिति में वह डालर के सम्बन्ध में स्टलिग क्षेत्र को उसकी स्थिति सुधारने 
में सहायता दे सकेगा । 


तीसवाँ अध्याय 
बैंकिंग प्रणाली 


१, प्रस्तावना | भारतीय बेकिंग की समस्याओं का अध्ययन करना अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। बेकिंग संस्थाएं समाज की बचत को अत्यन्त उपयोगी कार्यों के लिये एकत्रित करके 
अत्यन्त उपयोगी काम कर रही' हे। उद्योग-धन्धों या कृषि की उन्नति के लिये 
उपयुक्त बेकिंग सुविधाओं का उपलब्ध होना आवश्यक शर्ते हं। उद्योग-धन्धों, कषि 
अथवा सरकार के लिये पूंजी की साधारण आवश्यकता के तीन भाग किये जा सकते हँ-- 
(१) अल्पकालीन, (२) मध्यकालीन तथा (३) दोधकालीन । एक स्वस्थ बेकिंग रचना 
को तीनों ही प्रकार की आथिक आवश्यकताएं- पूर्ण करने योग्य होना चाहिए। तो भी, आज- 
कल की स्थिति में दोबेंकालीन ऋण की सुविधाएं अत्यन्त अपरयाप्त हैं । कृषि के विषय में तो 
बिल्कुल ऐसी ही बात है । इसी प्रकार बचत को एकत्रित करने तथा बेकिंग सुविधाएं देने 
मे भी कमियां हें। 

अन्य मामलों के समान बे किंग में भी आंकड़ों की भारी कमी है। देसी बैंकर और 
साहकार कोई आंकड़े नहीं प्रकाशित करते । बिना सारिणी सूची के बकों (०७-४0॥७ 
4प्रा8६ 3977%8 ) के लेखे ( 860प77४8 ) विस्तृत रूप में प्राप्य नहीं हैं । मृद्रा और 

किंग के क्षेत्र में यह त्रटियां विशेष रूप से इसलिये निन्‍्दनीय हैँ कि मत्य स्तरों, मद्रा- 

प्रसार और रोजगार देने की नीतियों में उनका बड़ा महत्व होता है । 

२. भारतीय बेकिंग प्रणाली के अंग । भारतीय द्रव्य वाजार तथा बकिंग प्रणाली 
निम्नलिखित इकाइयों से बनी हुई है-- 

(क) देशी बेंकर 
(ख) सहकारिता बैंक 

(ग) भूमि बंधक बैंक 
(घ) डाकखाते का सेविग्स बैंक 
(ड) इम्पीरियल बेंक सहित सम्मिलित स्टाक बेक 
(च) विदेशी विनिमय बेंक 
(छ) बीमा कम्पनियां 
(ज) भारत का रिजर्व बंक तथा 
(झ) शेयरों तथा सोने चांदी की बिक्री की मंडियां ( 8800६ 70 
50]]700 #507997888 ) 

कभी-कभी डाकखाने के सेविग्स बेंक और बीमा कम्पनियों को भारतीय द्रव्य 
बाजार की रचना में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि उनको एक विशेष प्रकार का 
बेकिंग व्यवसाय करने वाला समझा जाता हैं, किन्‍्तू किसी भी संस्था को, जो जनता से रुपया 
एकत्रित करके उसे दूसरे को उधार देती है, बकों में सम्मिलित किया जाना चाहिए | यदि 
एक गांव का साहकार, जिसका एक मात्र व्यवसाय अपने पारिवारिक धन को उधार देना 
ह--ज किंग व्यवसाय का भाग हैं, तो व्यक्तियों से छाखों रुपया एकत्रित करके उस रुपये 
को प्रतिभूतियों ( 880प07॥68 ) में विनियोजित करने वाली बीमा कम्पनी निश्चय 
ही उसका एक अंग है । 


बेकिंग प्रणाली ४१९, 


३. देशी बेंकरों का बेकिंग प्रणाली में स्थान । प्र।चीन देसी बेकिंग प्रणाली के 
उत्तराधिकारी अपने प्राचीन कार्य को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से कर रहे हे। 
मद्रास मे उन्हें चेट्रीा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स|हकार, महाजन और खत्री, बम्बई में 
सराफ और मारवाड़ तथा बंगाल में से७ और बनिया कहा जाता है । 

भारत की कम से कम ८७२ प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । प्रत्येक 
तीन व्यक्तियों में से दो सीधे तौर से कृषि के अधीन है, कि जो इस प्रकार आज भी जनता 
का मुख्य व्यवसाय हू, भले ही नागरिक क्षेत्रों तथा उद्योग-धंधों का पिछले दिनों कितना ही' 
विस्तार ही गया है । अतएव गांवों में ऋणों का दिया जाना अन्य सभी प्रकार के ऋणों से 
अधिक महत्वपूर्ण हे। अनेक नगर तथा सभी छ: छाख छोटे बड़े गांव किसी भी प्रकार की 
बेकिंग सुविधा से वंचित है । उनको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
या तो सहयोग समितियों अथवा साहकार पर निर्भर रहना पड़ता हैं । १९४९-५० में 
कृषि सम्बन्धी उधार देने वाली समितियों की संख्या केवल १,१६,०३४ थी । उनकी 
संदेध्य संख्या ४८लांख थी, जो कि समस्त कृषि जनसंख्या का कुल ७ प्रतिशत थी। * सहयोग 
समितियों से तीज प्रतियोगिता होते रहने तथा गत मंदी की भारी हानि ओर कठिनाइयों 
के होते हुए भी उधार देने वाले साहुकार तथा देसी बेकर* अबी भी भारत की ग्रामीण 
अर्थ-ब्यवस्था ? के मेरुदण्ड बने हुए हैं । भारत में साहुकारों तथा देसी बंकरों की संख्या 
१९३१ में कम से कम, ३,२९,० ०० थी। युद्धपूर्व काल * में गांवों का ऋण १,२०० करोड़ 
रुपये का होने का अनुमान किया गया था। विभाजनोत्तर काल में साहकारों की प्रतिद्वन्द्ी 
संस्थाओं--कृषि ऋण समितियों (6 ४2770ए०+प७७) (४४७४०१70 500660768 ) की 
कोरयेकारी पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई ।१ ९४९-५० में उनकी कार्यकारीपूंजी ३५ करोड़ २२ 
लाखरुपया थी। किन्तु जब गांवों की सारी आवश्यकताओं,विस्तृत कृषि तथा भारत में सह 

कारिता ऋण समितियों के विषय में विकास का हिसाब लगाया जाता है तो यहां सम्‌द्र 
एक बंद जेसी दिखलाई देती है और तब पता चलता है कि अधिकांश क्षेत्र साहुकार के लिये 
अब भी बचा हुआ 

४. गांव के साहुकार का कार्य । गांव के साहृुकार का मुख्य कार्य जरूरतमंद को 
रुपया उधार देना है । उसके पास रुपया बहुत कम जमा रहता हैं , जो कुछ होता है, वह 
उसका अपना निजी है। क्योंकि उसके पास जमा करने कोई नहीं आता। कभी-कभी 


१, यह अनमान लगाया गया है कि ४८ लाख सदस्यों के १ करोड़ ७२ लाख 
कूट म्बी होंगे । तिसपर भी; यदि सभी समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 
निकाली जाय तो उसका प्रतिशत अन॒पात १६ होगा । 

२. डाक्टर एल. सी जैन साहकार तथा देसी बकर में विभेद करते हैं । साहुकार 

केवल रुपया उधार देता है, जबकि देसी बेकर के पास रुपया जमा भी किया 

जाता है और बह अपनी हुंडियां निकालता हें--]४०४०७४७४७ए७ 77709]0078 

07474]9, 9. 98 

38. (पए७॥7]%7- 003970 8४८08 770 47009]%& 

डाक्टर आर. मकर्जी १९३५ के मत में। भारत के रिजवे बंक के १९३९ के 

अनमाने के अनसार गांवों का कल ऋण १,८०० करोड़ रुपया था । 

5. 0689 ४०७ एउद्कातर 0 ॥998--08ए70छ 07 096 (४/0-09070676 +(098- 
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अस्थायी रूप से सुरक्षा के लिए उसके पास अवश्य ही जमा कर दिया जाता है, कितु ऐसा 
कभी कभी ही होता है। वह या तो जेवर की जमानत अथवा अगली फसल पर चुकाने 
की जमानत पर रुपया उधार देता है । उसका मुख्य कार्य उपयोग के लिए ऋण देना है। 
कभी-कभी वह गांव में किराने की दूकान भी खोल लेता हैँ ओर अपने असामी की फसल 
को मोल लेता है जिसको या तो वह अपने उपयोग में छाता है अथवा पास की मंडी में 
बेच देता है । ब्याज की दर असामी के विश्वस्त होने के अनुसार घटती-बढ़ती रहती 
हैँ । असुरक्षित ऋणों में ब्याज की दर सदाही ऊंची होती है। अकाल तथा अभाव के 
दिलों में, पृत्र-जन्म पर अथवा कन्या का विवाह होने पर जमींदार उसकी शरण लेता है। 
वास्तव में किसान के सम्मान का वह असली संरक्षक है ।* कीमते चढ़ जाने, सुगमता से 
उधार मिल जाने तथा साहूकारे पर सजा दिलाने वाला कानून बन जाने पर भी साहकार 
के किसान के ऊपर से अधिकार को अभी तक हिलाया नहीं दा सका । बम्बई के थाना जिले 
में यह पता लगा कि वहां ब्याज की अधिकतम दर ५८ प्रतिशत थी। दारंग (आसाम) 
की जांच से भी यही पता चला। वहां ३० से छेकर ५० प्रतिशत तक्क ब्याज लिया जाता 
था और अधिकांश ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया जाता था । 


उनके ब्याज की दर ऊंची होती है, किन्तु उनका खतरा भी बड़ा होता है । साधा- 
रण किसान अपने पास आवश्यकता के समय खर्चते को रुपया तैयार रखते के लिये 
या तो अत्यधिक निर्धन अथवा अदूरदर्शी होता है । अतएवं जरूरतमंद को पूंजी देने 
वाली किसी संस्था का होना आवश्यक है । अतएवं साहकारों को न तो पूर्णतया समाप्त 
किया जा सकता हैँ और न समाप्त करना ही चाहिए। किन्तु उनके आपत्तिजनक कार्यों 
को कटो रता से रोका जाना चाहिए और उनके व्यापार को नियमित बनाना चाहिए। उनको 
निश्चित प्रणाली पर हिसाब रखने के लिये विवश किया जाना चाहिए । उनको व्यापारिक 
बंकों द्वारा रुपया दिलवाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बँक" द्वारा भी 
दिया जाना चाहिए । 


५. वर्तमान में ग्रामीण बेकिंग का महत्व । यह इस ग्रंथ में अन्यत्र बतलाया जा 
चका हँ कि आजकल सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या भारत को खाद्य, रुई तथा पटसन में 
आत्मनिर्भर बनाना है । इस सम्बन्ध में अपनाए हुए अन्य उपायों में कृषि की उन्नति के 
लिये घन देने की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था भी है । किसी भी प्रण/|ली की सरकार में 
कोई आशिक कार्य उधार बिना सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। अन्य कार्यों की अपेक्षा 
कृषि के विषय में यह अधिक सत्य है। भूमि सुधारों तथा साहकारों के नियंत्रण के लिये 
पिछले दिनों बनाए हुए नियमों से उधार मिलने कौ स्थिति में और खराबी हो गई | 
अतएव, आज इस बात की पहले से अधिक आवश्यकता है कि नई संस्थाएं खो लकर किसानों 
को साधारण बेंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जांय । 

ग्रामीण बैंकिंग को एक और दष्टिकोण से भी पिछले वर्षों में महत्व प्राप्त हुआ है । 
खाद्याननों तथा अन्य वस्तुओं के भाव अत्यधिक चढ़ जाने के कारण “यह संभावना हूँ कि 
राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होगा । देहाती आय तथा उसके 
वितरण के सम्बन्ध में विश्वस्त अंकों के अभाव में देहाती क्षेत्रों में बचत के परि- 

माण के संबंध में हिसाब लगाना निरचय से असंभव है । किन्तु यह अनुमान छगाना अनुचित 


१. पंजाबी कहावत, 'साह बिना पत नहीं गुरु बिना गत नहीं ।' 
2, 4प्र/980]97/-0%9 ०॥४., 9 480. 
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और उस अन्तर को अपने लाभ के लिये रखता है । बह व्यापारी को भी घन देता है और 
इस प्रकार हुंडी को सकार कर बाजार तथा बंक के बीच सम्बन्ध स्थापित करता हूँ। बाद 
में आवश्यकता होने पर वह हुण्डी पर बैंक से दुबारा धन ले लेता है। वह सोना, चांदी, जेवर 
माल या व्यक्तिगत जमानत पर ऋण दे देता है। जो लोग बेंक जाते झिझकते हें वह 
उनको ऊंची दर के व्याज पर ऋण देता है । जैसा कि सर जॉर्ज शुस्टर (8]7 (४6७०7४७ 
87प08४॥08४७ ) ने कहा था, भारत के समस्त बेकिंग तथा ऋण संस्थान में देसी बेंकर 
जो कार्य कर रहे है, उनके विषय्र में अनुमान से अधिक कहना असंभव हे । यह कहना 
अतिशयोक्ति न हँ।गी कि देसी बकर लोग इस व्यवसाय में ९० प्रतिशत या इससे भी 
अधिक भाग लेते है । 

७. देसी बेंकर और रिजवे बंक । अतएवं यह आवश्यक है कि इन बेंकरों को 
आधनिक बाजार के सम्पर्क में लाया जाय, जिससे कि वह जनता को उचित दर पर उधार 
तथा बेकिंग सुविधाएं दे सकें । 

सर जे. बा. टेलर ने (98]7 ०. 3. 779907'), जो किसी समय रिजवं बेंक 
के गवर्नर थे -- देसी बंकरों का रिजर्व बेंक के साथ सीधे सम्बन्ध बनाने की एक योजना 
बनाई थी और प्रस्ताव किया था कि कुछ विशेष गतें लगाकर उनको बैंक की परिगणित 
सूची में सम्मिलित कर लिया जाय । वह देसी बँकरों के पास सम्मति के लिये भेज दी गई। 
बम्बई के सराफ संब तथा अन्य व्यापारिक संगठनों द्वारा उनको अत्यन्त कठोर बतलाया 
गया, और तदतुसार उनमें परिवर्तत करके उनको निम्नलिखित रूप दिया गया :-- 

(क) जो देसी बंकर दो लाख पूंजी से कार्य करते हों और उस पूजी को पांच लाख 
तक बढ़ाने को तैयार हों, उनको रिजर्व-बंक के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाय । 

(ख) वह एक निश्चित समय के अन्दर बेकिंग के अतिरिक्त अन्य सभी कामों को 
करना बंद कर दें ओर केवल बंकिग-कार्य ही किया करें । 

(ग) वह नियमित“ रूप से हिसाब रसा करें और उनको समय पर जंचवा 
(0 प१०[6) लिया करें। उनको यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि रिजर्व-बंक जब चाहे 
उनके हिसाब की जांच कर उन पर उचित नियम द्वारा नियंत्रण कर सके । 

(घ) वह अपने आयनव्यय के लेखे को प्रकाशित किया करें और समय- 
समय पर अपना वक्तव्य रिजवे बंक को भेजा करें । 

(ड, ) इसके बदले में रिजवे बेंक उनको निम्नलिखित सुविधाएं देगा--रिजर्व 
बैंक उनके कागजों को सीबे लेकर उन पर दुबार। बढ़ा ले लेगा, उनको सरकारी 
कागज के विरुद्ध उधार लेते का अधिकार होगा ओर एक स्थान से दूसरे स्थान को 
रुपया भेजने की वेसी ही सुविधाएं मिलेंगी, जैसी परिंगणित सूची के बंकों (80)6- 
(प66 890६8) को दी जाती हैं । ह 

जो देप्ती बंकर उपरोक्त योजना के अनुसार रिजर्व बेक से सम्बन्ध न जोड़ 
सकें, वह परस्पर मिल कर एक परिमित क्षेत्र में बढ़ा कम्पनियां ()800076 
()/077]097768 ) बना लें ओर इस प्रकार रिजवं बेक से सम्बन्ध स्थापित कर लें। 

देसी ब्रेंकरों से इनक जो उत्तर मिले, वह प्राय: अनुकूल नहीं थे । वह अनुभव 
करते थे कि रिजर्व बेंक द्वारा उनकी हुण्डियां सकारन की सुविधा उतनी बड़ी 
सुविधा नहीं थी कि उसके लिए वह अपने वंश में परम्परा से चले आने वाले 
बेकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय को छोड़ दें। बम्बई सराफा संघ सोने, जांदी 
और आशभूषणों के व्यापार को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह निश्चित हिसाब- 


, बेंकिंग-प्रणाली डड्ड्े हि 


लखे को ही प्रकाशित करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके विचार में इससे उनको 
लाभ की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचती थी । 

बेंक के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिये जाने के कारण इस विषय में आगे 
कोई प्रगति नहीं की जा सकी | अब रिजवं बेंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से इस 
विषय में अधिक प्रगति की जा सकती हैं। यह आवश्यक है कि बेंकर छोग एक ढंग 
अपना लें। बकिंग के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करना छोड़ दें तथा बेकिंग द्वारा 
निर्श्चित प्रणाली पर काम करें। इससे न केबल उनको ही ल्राभ होगा, वरत्‌ इससे 
भारत में बंकिग-कार्य में भी उन्नति होगी। १९५१ में कुछ देसी बेकरों ने रिजवें 
बंक के उक्त प्रस्ताव का लाभ उठाय।। अतएवं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर रुपया भेजने को सुविधा उसी प्रकार से दी गई जिस प्रकार ९५ परिगणित 
सूची के बकों को रियायती दर पर दी जाती है। 


८. दीघधकालीन ऋण और भमि-रहन बेक ।॥ गांवों में अल्पवकालोन तथा मध्य- 
कालीन ऋण सहकारिता समितियां तथा देसी बेकर देते हे | दीधक,लोन ऋण को 
समस्या कृषि के सम्बन्ध में अत्यन्त कठिन हैँ । भूमि रहन बेंकों का काम हैं, (क) 
जमींद।रों को उधार देना, उनको बनिये के चंगल से छड़ाना ओर उनको उनके पैरों पर 
फिर खड़ा करना, (ख) अधिक जमीन मोल लेना और (ग) उनको उनको भमि में 
ऐसे-ऐसे व्ययसाध्य सुधार करने योग्य बनाना जिन्हें करना उनकी शवित में न हो। इनके 
विषय में हम सहकारिता के वर्णन में विस्तार से विचार कर चुके है । 

९. डाकखान का सेविग्स बेक। इनकी स्थापना १८८२ में निर्वन व्यक्ति में 
बचत की आदत बढ़ाने के लिये की गई थी । संयक्‍्त भारत में इन सेविग्स बकों के प्रधान 
तथा गाखा कार्यालयों को संख्या २७००० थी। भारत में कुल गांवों की संख्या सब छ 
लाख हैँ । इसका यह अर्थ है कि २४ गांवों के पीछे ऐसा एक-एक बंक हैं। उनकी सफ- 
लता कम नहीं है, किन्तु सब मिला कर वह सफलता कुछ भी नहीं है । १९५०-५१ के 
अन्त में केवल भारतीय संघ के अन्दर ही बकों पर बकाया ९४ करोड़ रुपये का था। 
इस संख्या में विभाजन का बकाया सम्मिलित नहीं है । 

मार्च १९४९ के अन्त में भारतीय जनतंत्र में कुछ डाकखानों की संख्या २६,७६० 

गी। उनमें से ९४६५ सेविग्स्‌-बक का कार्य कर रहे थे । किसी डाकवाने को संविस्सू- 
बेंक विभाग खोलने की अनमति यह विश्वास होने पर ही दी जाती है, कि उसमें कम-से- 
कम २० खाते खल सकेंगे। इन ९,४६५ सेविस्स बंकों में से ६,४० ? ग्रामीफद्षेत्रों में थे । 
यह २००० या अधिक जनसंख्या वाले गावों की कुछ ४० प्रतिशत जनसंख्या की ही 
सेवा कर सकते थे | डाकखाने के सेविग्स बेक की गांवों में वर्तेमान स्थिति का पता 
नीचे की तालिका से लगता हँ-- 
ग्रामीण डाकखानों के सेविग्स बंक क्‍ 
१९४३ १९४९ वृद्धि 


१. संविग्स बंक का काम करने वाले डाकखानों की संख्या ५,५१२ ६,४०१ ८८९ 


२. खातों की संख्या (लाखों में) ७ १:३३ $ 
३. बकाया रकम (लाख रुपयों में) १७,७१ ६९३,१४ ४५, १४ 
४, प्रति खाता औसत बकाया २४५. ५२८ २८३ 


केन्द्रीय बेकिंग रिपीर्ट में कहा गया था कि “देश के अत्यधिक आत्तरिक भाग 
में रहने वाले व्यक्ति के पास वह अभी तक नहीं पहुंचा पाया है। यहां तक पहुंचना 


४३४ भारतीय अरथंश।ह्ञ 


चाहिये। छोटी-छोटी! बचत की रकमों तथा छोटे-छोटे आदमियों को अभी एकत्रित 
किया जाना है ।” 


यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि (क) जमा रकम पर लगाई हुई सीमा को 
बड़ा कर कुछ अन्य सुविधाएं दी जावें और (ख) यदि भारतीय भाषा में चेकों द्वारा इन 
खातों से रुपया निकाला जा सके तो इन सेविग्स बेंक खातों में सुधार किया जा सकता है । 


सेविग्स बंक पर युद्ध का प्रभाव--द्वितीय महायद्ध आरम्भ होने पर लोगों ने 
डाकखानों के अपने खातों से घड़ावड़ छपथा निकालना आरम्भ किया और पोस्टर कंश 
साटिफिकेटों को भी भुवाना आरम्भ किया, क्योंकि उनमें घबराहट फैल रही थी । किन्तु 
१९४३ तक स्थिति ठोक हो गई और जनता में विश्वास जम गया । अब इन बॉकों में 
अधिक रकमें जमा होने हूगीं । 


१९४१ में पोस्ट आफिस सेविग्स वेंक खाते की एक नयी योजना चलाई गई । 
उसे भारतीय पोस्ट आकिस प्रतिरक्षा ([887607086 ) सेविर्स बेंक खाता नाम दिया गया। 
उसमें प्रधान आकर्षण उसका २॥ प्रतिशत ब्याज आयक र रहित था, अर्थात्‌ इसमे डाकखाने 
के साधारण खाते से एक प्रतिशत ब्याज अधिक दिया जाता थ।। १९४७ में इस खाते में 
कुल ११ करोड़ रुपये जमा थे । किन्तु उस समय यह रकम कम होने लगी, क्योंकि युद्ध 
सम।प्त हो गया ओर रकमों को इच्छानुसार निकाछा जा सकता था । कुछ समय बाद 
नए बारह वर्षीय नेशनल सेविग्स संटिफिकेट चलाये गये । उनका समय पूर्ण होने पर इन 
पर ३॥ प्रतिशत ब्याज आयकर रहित दिया जाता था। १९४३ से डाक वाने के सेविग्स 
बेंक में जमा रकमों पर भी ब्याज को १॥ प्रतिशत से बढ़ा कर दो कर दिया गया। किन्तु 
यह ब्याज उसी रकम पर दिया जाता था जो पूरे वर्ष भर २०० से कम न हो । बिना ब्याज 
के ऐसी किश्तों वाले बांड (27877प77 3074) भी निकाले गये, जिनकी बिक्रो 
पर जनता को छमाही इनाम दिया जाता था । वह सममात्रा ( ७6 [097/ ) 
१९४८ में चका दिये गए 

छोटे-छोटे सेविग्स फंड तथा पोस्टर सेविग्स बंकों के खातों में १९५०-५१ के 
अंत में कुछ बकाया ९४३ करोड़ रुपया था। इसमें विभाजन से' पूर्व के बकाया का भारत 
का भाग नहीं कि जो १९४८-४९* में ४३ करोड़ रुपये था। 


१०. भारत म॑ संयुकक्‍त पूंजी बेकिंग । (१) प्रारस्भिक इतिहास--बम्बई 
और कलकत्ता के एजेंसो हाउसों ने भारत में १८वीं शताब्दी में आधुनिक बेकिंग 
चलाया । जो भी हो, उनके बेकिग*-कार्य उनके मख्य व्यवसाय के अधीन थे । वास्तव 
में उन्होंने अपने व्यापारिक कार्यों को बढ़ाने के लिए ही बेंकिइ् कार्यों को आरम्भ किया 
था । उसके बाद जो संथकक्‍त पंजी बेंक बने, उनका उत्तरदायित्व असीमित था । 
उनका प्रबन्ध यूरोपियन छोग किया करते थे । वह देश में नोट चलाने का महत्वपूर्ण 
कार्य किया करते थे । १८२९-३० के व्यापारिक संकट ने सदा करने वाले एजेंसी हाउस 
को समाप्त कर दिया । १८३० से १८८० तक बेंकिंग प्रवृत्ति में अत्यन्त धीमी' प्रगति 
रही । इस बीच अनेक संयुततपूंजी बंकों ने अपना काम आरम्भ किया, किन्तु बाद 
में उनको अपना सारा काम-काज समेट कर बैठ जाना पड़ा । सीमित उत्तरदायित्व के 
सिद्धांत को १८६० के आसपास स्वीकार किया गया। 

१२, विस्तृत अध्ययन के लिए (प्र८#०7०ए ४४१ म्रपं१800७ पर १ ९५०-५ १ के 
86969776768 की रिपोट को पृष्ठ ६८ से ७० तक पढ़ें । 


बंकिन-्प्रणाली २५ 


(३२) प्रेसीडेसो बैंकों का आरम्भ--बंगाल, बम्बई और मद्रास के तीनों प्रेसीडसी 
बेंक भी--जिनको भारत के बेकिंग का महत्वपूर्ण कार्य करना था, इस संकट-काल में ही 
खुले। १८६२ से पूर्व उनका नियंत्रण सरकार के हाथ में था और इसीलिए उनके कार्यों 
पर पाबंदी लगी हुई थी। १८६२ में उनका नोट निकालने का कार्य छीन लिया गया 
किन्तु सरकार के एजेंट के रूप' म वह अब भी कार्य करते रहे । कुछ दिनों बाद उनके 
ऊपर से प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप १८६८ में बम्बई बेंक 
फेल हो गया । इसी वर्ष बम्बई बक नाम से एक दूसरा बंक भी खोला गया। सन्‌ १८७६ 
में एक अधिनियम पास करके उसके अनसार पराने नियन्त्रणों को फिर लगा दिया 
गया । सरकार अब भी उनमें अपना रुपया सीमित मात्रा में रखा करती थी। इस प्रकार 
राज्य-बंक न होते हुए भी' उनकी इस प्रकार को स्थिति १९२१ तक बनी रही, जब उन 
तीनों को मिला कर इम्पीरियल बक आव इंडिया बना दिया गया। 


(३) १८८० तक आश्थिक परिस्थिति स्थिर थी तथा मुल्य गिर रहे थे। अत- 
एवं उन दिनों बेंकिश में कोई उन्नति नहीं हुई । १८८० के बाद बेंकों ने कुछ उन्नति की 
किन्तु अगली दश्चाब्दी में उनको पर्याप्त लाभ हुआ । अवध कमशेलर बेंक प्रथम भारतीय 
संवक्‍्त पूंजी बेंक था । उसको १८८१ में आरम्भ किया गया था । उसके बाद 
पंजाब नेशनल बंक (१८९४) तथा पीपुल्स बंक आव्‌ इंडिया (१९०१) बने । 


१९०५ के स्वदेशी आन्दोलन से भारतीय बँंकिंग को अच्छा बल मिला | मल्यों 
में स्थिरता से तेजी आने तथा १८९८ के बाद बाजार में चलअर्थ में अत्यधिक वद्धि 
होने के कारण भी उनकी उन्नति हुईं। उस समय पर्याप्त बेंक खल रहे थे । भारत में तो 
नये बेंकों की बाढ़ जेसी आ गईं थी। उनमें से कुछ का फेल होना आवश्यक था | कछ 
अन्य, जसे कि बेंक आव्‌ इंडिया, बंक आव बड़ीोदा, पंजाब और सिध बंक ने अपने 
को ठोस और विश्वसनीय सिद्ध कर दिया। उन्होंने १९१३ तक शीघ्षतापूर्वक उन्नति 
की, कि जब भारतीय बकों पर फिर संकट आया । उस समय उनमें से एक सबसे बडा- 
पीपुल्स बंक आव इंडिया फेल हो गया । उसके फेल होने के लपेट में कई अन्य बेंक भी 
आगए । उस समय एक के बाद दूसरा करते हुए अनेक बंक भंवर में फंस गए और नष्ट 
हो गए। यहां तक कि लगभग ५०) बंक फंल हुए 

प्रथम महायद्ध के समय भी बंकों की एक हल्की-सी बाइ आई। उस समय भी 
भारत ने नये-नये बेकों को खुलते देखा। युद्ध आगे बढ़ते जाने पर उनमें से कई-एक 
फेल हो गए । किन्तु युद्ध के बाद की भयंकर मंदी में तो अनेक बेंक फेल हो गए । इनमें 
शिमले का अलाँयस बेक अत्यन्त महत्वपूर्ण था। यह बेक बहुत पुराना था और इसकी 
चकता पंजी ८८ लाख रुपये की थी । उसके यहां १६ करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा 
थी। बेंक के फेल होने का कारण मुख्य रूप से रूंदन के बोल्टन ब्रदर्स द्वारा, जो बैंक के 
एजेंट थे, फजूल खर्चे करना था। यह विनाश ऐसा भयंकर था कि सरकार ने इम्पी 
रियल बेक को आज्ञा दी कि वह अलांयस बँंक के सभी ग्राहकों को उनके द्वारा जमा की 
हुई रकम का ५० प्रतिशत भाग चुका दे । सरकार ने माली सौदों की हानि के लिये 
इम्पीरियल बेंक की गारंटी की व्यवस्था की । 


१, मरंजन ०09. ०5. ०४४७७ #णव 8090 इनकी संख्या ण्ज्‌ 'बतलाते हूँ । 
देखो. [शवा90 म0००४०णां०5, ४०. 7. 9. 48$, जबकि माथर उंनकी' 
संध्या १०० बतलाते हँ। 


डे द भाश्वीय अथशास्त 


१९२९ की विश्वव्यापी मंदी के समय भी भारत में अनेक बेंक फेल हो गए। 
१९३१ से लेकर १९३६ तक कम-से-कम २३८ बेकों ने अपना कारोबार बंद कर दिया 
कितु उनमें से अधिकांश अत्यधिक छोटे-छोटे थे । उनमें से केवछ ५ की पूंजी एक छाख 
और उससे अधिक थी । 


१९३८ में बंकों पर एक और संकट आया । सौभाग्यवश वह दक्षिणी भारत तक 
ही सीमित रहा। किन्तु उसमें वहां का एक सब से वड़ा--ट्रावन्‍्कोर नेशनल एण्ड किलन 
बंक भी था। यह बेंक रिजवं बंक के खुलने के तीन वर्ष बाद फेल हुआ । उसके फेल होने 
के समय रिजवें बेक ने उसके मामले में ठीक-ठीक जांच किये बिना सहायता करने में 
आनाकानी की, किन्तु उस समय तक अत्यधिक विलम्ब हो चका था। इस बेक के फेल 
होने से इस बात की जांच करने की भारी आवश्यकता प्रतोत हुई कि भारतीय बेक 
अपने पास सामान्यतः: किस प्रकार की सम्पत्ति रखा करें और उसमें से कितनी सम्पत्ति 
रिजव बेक के पास जमा किया करें। 

सन्‌ १९०० से लेकर १९३८ तक का बंकों का उपरोवत इतिहास यह प्रगट 
करता हे कि भारतीय बेक एक भारी संकट को पार कर गए, एक महायद्ध में भी 
जीवित बने रहे, और एक इतिहास-प्रसिद्ध विश्वव्यापी मंदी के समय भी जीवित रह 
गए । उसके बाद वह द्वितीय विश्व-यद्ध में फंस गए। भविष्य के लिये शिक्षा लेने की 
दृष्टि से उन दिनों फेल होने वाले बेकों के कारणों पर विचार करना लाभप्रद होगा । 


११. बैंकों के असफल होने के कारग । वेक अन्य संयकक्‍त पंजी संस्थाओं 
के समान नहीं होते । उनके असफल होने से उनके भागीदार (शेयर होल्डर) ही नष्ट 
नहीं होते, वरन्‌ बंकों में रूपया जमा करने वाले भी मर मिटते हैं। अतएवं उनके फेल 
होने के कारणों पर विचार करना आवश्यक हे, जिससे इस प्रकार की गलरूतियों से 
भविष्य में बचा जा सके । वह कारण ये हँ-- 

(क) कम पूंजी तथा क्षी[ स्थिति --उपरोक्‍्त फेल होने वाले सभी बेंकों में 
लगभग दो तिहाई बक ऐसे फेल हुए ज़िनको आयू १० वर्ष से कम थी। दिवालिया 
बेकों में से अधिकांश की चकता पूंजी एक्र छाख रुपये से कम थी । वह इतने छोटे थे कि 
उनमें से कुछ के नाम तक का पता चलना कठिन है । 

(ख) प्रशिक्षित मेनेजरों की कमी---जब तक उनका मैनेजर योग्य तथा बैंकिंग- 
शिक्षा-प्राप्त न हो, बेकों का फेल होना अनिवार्य है । 

(ग) चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी तथा स्वीकत पूंजी में भारी अन्तर था। 
'सरकार ने बंकिंग-कार्य में इस प्रकार की विभिन्नता दूर करने के लिये अभी-अभी कानन 
बनाया हैं। 

(घ) पूंजी लगाने वालों को फांसने के लि बड़े-बड़े नामों का उपयोग किया 
जाता था। जाली हिसाब रखे जाते थे । रजिस्टर झूठे रखे जाते थे। डाइरेक्टरों तथा 
उनके मित्रों को बिना जमानत अथवा अपर्याप्त जमानत पर उधार दे दिये जाते थे । 

(ड') सट्टठे तथा अधिक लाभांश देने अथवा शीघ्य देने की इच्छा से भी अनेक 
बेंक फेल होगए । इंडियन स्पेसी बेंक चांदी का सट्टा करके फेल हुआ था । 

। (च) व्यापारिक बैंकों के पास अल्पकालीन रकमें जमा की जाती हैं। वह 

औद्योगिक फर्मों में अपनी सम्पत्ति की देखभाल नहीं कर सकते । बेक का मख्य कार्य 
विश्वास पर चलता हूँ । उनको जार की पत्नी के समान संदिग्ध नहीं होना चाहिये। 
यदि उनके पास तरल सम्पत्ति न होगी तो उनका फेल होना अनिवाय है। पीथपुल्स बैंक 


बैकिग प्रणाली ४५७ 


औद्योगिक फर्मों को बड़ी रकमें दे देने के कारण दो बार फेल हुआ। इसी कारण से टाठा 
इण्डस्ट्रियल बेंक को सेंट्रल बेंक आवू इंडिया में मिल जाना पड़ा । 


(छ) दुर्भाग्य दिवालियेपन का अकेला कारण कभी नहीं होता, उसको सदा 
भंल, अयोग्यता तथा बेईमानी से सहायता मिलती है । अलांयस बैक आब शिमला को 
अपने लन्‍्दन के एजेंटों के मूलेतापूर्ण विस्तार के कारण बन्द होना पड़ा । 

(ज) देनदारियों में तरल सम्पत्ति का अनुपात पर्याप्त ऊंचा होना चाहिए 
भारत में तो उसे और भी ऊंचा हा।ना चाहिए, क्योंकि यहां कि जनता अज्ञानी तथा 
अशिक्षित है ओर इंग्लंड की अपेक्षा बाजार की अफवाहों से शीघ्र घबरा जाती है । 
देनदारियों में नकदी के कम अनपात के कारण ही लछाड कीनीज ने (],096 ७७ए१०७४७ ) 
भारतीय बेंकों पर १९१० में संकट आने की भविष्यवाणी की थी । 


बेकों के फेल होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह पता चलता है कि 
एक महत्वपूर्ण कारण उनका अधकचरापन तथा उनकी अनुभवहीनता भी था। दुर्भा- 
ग्यवश हमने इंग्लेड में फेल होने वाले बकों से कोई पाठ नही सीखा । यह कहा जाता 
है कि त्रिटिश बेंक संसार भर के बंकों से सबसे ठोस होते हे किन्तु यह ठोसपन सेकड़ों 
बैंकों को फेल करके प्राप्त किया गया हैं । 


दूसरा बड़ा कारण इकाई बेकिंग की प्रथा की पद्धति का प्रचकृत है। आज 
पहले के समान, देश में सकड़ों छोटे-छोटे बक हैं, जो इतने छोटे हैँ कि उनको रिजवं 
बेक की दूसरी सारिणी सूची में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक 
अपने साप्ताहिक हिसाब को भी प्रकाशित नहीं करते । दिसम्बर १९५० में उनकी 
समस्त देनदारी की अपेक्षा उनकी नकदी का अनुपात ७०८ था अं,र अक्तूबर १९५१ 
में केवल ६९%, था | यह अनुपात वास्तव में बहुत कम है। इन्हीं वर्षों के लिये जमा 
रकमों के विरुद्ध इनका नकदी का अनुपात क्रमशः: ९"*६% तथा ८% है जबकि 
सारिणी सूची के बेकों का अनुपात १३ प्रतिशत था । 


भारत म एक और विचित्र बात यह है कि बड़े-बड़े व्यापारी, जिनके अनेक 
कारखाने होते हं--अपने उस वर्ग के लिये बंक खड़ा कर लेना लाभप्रद समझते है। उसका 
संचालन वह स्वयं करते हैँ, ओरिएंटल बंक आफ कामसे, यनाईटेड कमशियलू बेंक और 
हिन्दुस्तान कमशियल बेक इसके उदाहरण हें। इस मनोवृति पर विचार करने की 
आवश्यकता है । 


पूंजी को मू्खतापूर्वक खर्च देना भी बंकों के फेल होने का एक कारण है । इस 
मर्खता का कारण यह है कि पंजी लगाने के लिये अवसरों का अभाव है, भारत में विक- 
सित हुंडी बाजार भी नहीं 


सरकार की बेंकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करने की नीति भी 
अनेक बंकों के फेल होने का कारण थी । भारतीय बेकिंग में विभिन्न विजातीय तत्वों 
को एक करके उनमें सहयोग कराने वाले साधन का अभाव था। केवल १९४९ में 
जाकर बेकिंग विधि बनाप्री गयी । 
तो भी, यह बात स्वीकार करने की है कि न तो सन्‌ तीस के बाद की विश्व- 
व्यापी मन्दी और न देश-विभाजन का प्रवाह ही भारत में संयकक्‍त पंजी बेकिंग के 
विकास में भारी बाधा पहुंचा सके । फिर भी वह इन आपत्तियों से अछते तो नहीं 
रहे। यहां तक कि अधिक उच्चत देशों के बेंकों को भी बड़ी-बड़ी भारी हानियां उठानी 
पड़ी ॥ 


४३८ भारतीय अधेशास्त 


१२. संयुवत पूंजी बैंकों का व्यवसाय । भारत में संयुक्त पूंजी बेकों का. 
व्यवसाय साधारणतः निम्नलिखित होता है । 

(क) सभी प्रकार की धर व खातों, चाल तथा सेविंग्स बेंक खाते की अमानतें 
जमा करना । 

(ख) आनच्तरिक हुंडियों पर बट्ा लेना, स्टाक तथा शेयरों, अचल सम्पत्ति 
तथा वस्तुओं के विरुद्ध ऋण देना, वह स्वीकृत ग्राहकों को सीमित मात्रा में अस्थायी 
रूप से जमा से अधिक धन भी दे देते हें। 

(ग) बक के डाफ्ट तथा ऋण-पत्रों (7,688978 ० (४/९वॉां॥) द्वारा 
अपने ग्राहकों की ओर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना । 

(घ) कमीशन के आधार पर अपने ग्राहकों की ओर से शेयरों का क्रय-विक्रय 
करना । 

(४7) दस्तावेजों तथा आभूषणों को सुरक्षित तिजोरियों में रखना । 

बह विदेशी व्यापार को बिल्कुल छोड़ते हुए देश के आन्तरिक व्यवसाय के लिये 
धन देते हैं । विदेशी विनिमय बेंक़ों की पूंजी तथा सुरक्षा निधि बहुत बड़ी होती है 
और संयुक्त पूंजी बेंक उस काम को नहीं कर सकते। विदेशी विनिमय व्यवसाय 
में लाभ की दर बहुत कम होती है और उनमें से अधिकांश को बहुत बड़ी पूंजी की 
आवश्यकता पड़ती है । 

गांव वालों के अशिक्षित होने के कारण तथा उनके पर्याप्त तरल जमानत देने 
में असमर्थ होने से संपुकत पूंजी बक क्षि-पदार्थों के व्यवसाय में भी बहुत कम 
भाग लेते हे । वैसे संथक्त पूंजी बेंक क्ृषि-हुंडियों को ले सकते हैँं। किन्तु देश में 
कृषि-पदार्थों के गोदामों की कमी के कारण वह इस व्यवसाय में पड़ना पसन्द नहीं 
करते । 

उनकी सम्पत्ति तथा देनदारियां--संयुकत पूंजी बेंकों के दायित्व में उनको 
पूंजी, सुरक्षा निधि तथा जमा की हुई रकमें होती हैं । किसी बेंक की पूंजी और सुरक्षा 
निधि से ही जदता को उसमें विश्वास होता है । वह उसको प्रथम रक्षा-पंक्ति का 
काम देते हे । भारत में सारिणी सी के बकों से नकदी तथा जमा होने वाली रकमों 
में अनुपात साधारणतया १२ से १५ तक होता है । अनुपात चाल आथिक दशा तथा उस 
रकम पर निर्भर करता है, जिसे जमा किया जाता है । 

संयुक्त पूंजी बेंकों की सम्पत्ति में (१) नकदी, (२) सकारी हुई हुण्डियां 
(३) सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां. (४) ऋण तथा ग्राहकों को दिये हुए अगाऊ 
धन और (५) अचल सम्पत्ति होती है । 

कोई बेक अपनी देनदारी की अपेक्षा अपने हाथ में कितनी नकदी रखे, यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रोकड़ खाली हो जाने से बैंक दिवालिया हो जाता है । 
जनता की अचानक तथा भारी मांग आ जाने के विरुद्ध सकारी हुई हुंडियां तथा सर- 
कारी प्रतिभूतियाँ द्वितीय रक्षापंक्ति का काम देती हेँ। क्योंकि हुंडियों पर रिजर्व बैंक से 
फिर घन लिया जा सकता हे और सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधार लिया जा 
सकता है । प्रतिभूतियों को सुगमता से बेचा भी जा सकता है और इस प्रकार भी उनसे 
घन मिल सकता है। भारतीय बेंकों को अधिक तरल साधनों की आवश्यकता पड़ती है, 
क्योंकि उन पर बाजारू चर्चा का प्रभाव शीघ्र पड़ता हैँ। ब्रिटिश तथा अमरीकन बैंक 
नकदी का कम अनुपात अपने पास रखते हें। वह भारत के १५ प्रतिशत की तुलना में 
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कुल १० प्रतिशत ही अपने पास रखते हें । भारतीय बेंकों ने अपने छोटे से जीवन में 
अनेक संकटों का मुकाबला करके उनसे शिक्षा ली है । अतएवं, यह अन्य देशों के बेकों 
की अपेक्षा अधिक सुरक्षित धन अपने हाथ में रखते हैं । 


सारिणी सु्री के बंक--तीचे दी हुई तालिका से भारतीय संयुक्त पूंजी 
बकों) की आरम्भिक काल से अब तक की स्थिति का पता चलता हैं । युद्ध के दिनों में 
वह अत्यन्त बुद्धिमत्तापूवंक अधिक नकद रकम अपने पास रखा करते थे । युद्धोत्त र-काल 
के साथनों के अंकों में उन्नति देखने में आती है । इसका कारण उन पर रिजंब बंक का 
पहले की अपेक्षा अधिक कठोर निरीक्षण तथा नियन्त्रण हे । इन बेकों के पास नकदी' 
के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों की भारी मात्रा होने के कारण उनकी सुरक्षानिधियां 
पर्याप्त जान पड़ती हें । किन्तु तो भी, यदि उनकी रोकड़ की स्थिति को इम्पीरियल 
बेंक की रोकड़ की स्थिति से तुलना की जाय तो उनकी स्थिति उससे निर्बल ठहरती हैं । 


तालिका १ 
संयुक्त पूंजी बेंक, श्रेणी अ (पांच लाख से अधिक पूंजी वाले ) 
(रुपये लाखों में ) 








रिपोर्ट करने | पंजी तथा | जमा रकमें | नकद । देनदारी की अपेक्षा 
५ | वाले बंकों [सुरक्षा निधि चालखाते तथा| रोकड़ नकद रोकड़ का 
की संख्या स्थिर खाते अनुपात अर्थात्‌ घ 
क्‌ ख्‌ ग्‌ घ को अपेक्षा ग 
१९१३ १८ ३३५६४ शा ॥ अप १८ 
60 २६ ९, २७ ४४,४३ | ७,३२० १७ 
१९३३१ |. रेहें १२,३२३ ७९,६९८ | १०,९२ १६ 














सारिणी सूची के बेंकों की व्यापक रूप में स्थिति 
(रुपये लाखों में ) 





























वर्ष रिपोर्ट अमानतें समस्त | रोकड़ कालम द्की 
(दिसंबर करने वाले | देन- | हाथ में अपेक्षा कालम 
का अंतिम! बेंकों की | त/त्का- दारियां [तथा रिजवं|४ का प्रतिशत 
शुक्रवार) | संख्या | छिक | अति | योग बेंक के पास| अनुपात 
| ९ रे ३ है न ६ 
१९३९ | ५९ | १४० | १०६ | २४६ | नज+ | २४५ १०*० 
१९४८ ९५४ ५८८ रणुर ८४० । १,००० १०० १ 2*ए 
१९४९ | ९० [५५५१ | २५९ [८०३७ ९३५ ११७ १४*६ 
१९५० ९१ ५६८ २७८ ८४६ २९२९४ १०३ १९“ 
१९५१ | ९१ | ५६२ | २८४ क्‍ ८४६ १,००६ | १२२ | श्कर 
अक्तूबर ४ 





१. इन सब बंकों की पूंजी कम से कम पांच छाख रुपया है । 
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बाजार में चलन वाले नोटों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए गत चार वर्षों की 
अमानतों का लाभ समान स्थिरता लिये हुए दिखाई देता है । 

बिना सारिणी सूची के बेंक--इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे संयुक्त पंजी बैकों 
की भी बड़ी भारी संख्या है, जो रिजव बंक की सारिणी सूची में नहीं हैं । १९३८ में 
उनकी संख्या १,४२१ थी। उनमें से अक्तूबर १९५ ० के ३४८ के विरूद्ध अक्नूवर १९५१ 
में कुल ३१८ ने रिजव बैंक को अपना हिसाब भेजा । उनको उन्नति का पता नीचे 
की तालिका से लगता है । 

इन बेंकों की देनदारियों की अपेज्षा नकद रोकड़ का अनुपात बहुत कम, केवल 
८५% है । दो वर्ष से भारतीय द्रव्य-बाजार तंग बना हुआ है, अतएवं रुपया उधार देने 
का प्रलोभन भी बढ़ा है । इन बेकों के साधन कम हैं और यह साधारणतया कम-से-कम 
आवश्यक रोकड़ रखते हैं। इनकी समस्त देनदारियों का परिमाण भी घटा है । वह 
१९४६ के अन्त में ७८ करोड़ रुपये से घटकर अवतूबर १९५१ में ४७ करोड़ रुपये हो 
गया है । इन बेंकों की अमानतों में जो भारी कमी आ गई है। उसका कारण देश के 


बिना सारिणी सी के बकों की व्यापक स्थिति 
(करोड़ रुपयों में ) 
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वर्ष | रिपोर्ट अमानतें समस्त | रोकड़ | कालम६ को 
( करने द “एएआजणणया /ःणझणेण| देन- | हाथ में अपेक्षा काहूम 
तु | रे | 22 + ज्‌ दर ५ हि ।! 
काअंतिम| बंकों की | _कालिक सावधि | योग | “रिया तिथारिजवं|४का प्रतिशत 
शुक्रवार | संख्या 





ेक के पास|। अनुपात 


२ ३ ढ शँ दर 
१९३९ | ६६९ रण १ १६ वेद के ९१ क्‍ ६९ 
१९४८ | ४१९ ९८ २७ | ४५ न ४ ८'द्‌ 
१९४९५ | ३५८ ११ २५ | ४० ३ ४ ९*७ 
१९५० | २३३९ १३ २४ | २७ ६ ढ़ ९६ 
९१७४४ रेट, १०३ रे | ३५ ४७ रे ८० 





अक्तूबर 
कक. ह.29 हम मिजपन मल पनीर न हल लीक लत कल नर अर 8 असल अललज मर रन आल अर मकर लि 
कुंछ भागों में फेलने वाले दंगों तथा पश्चिमी बंगाल में नाथ बेंक का फेल होना है । किन्तु 
सारिणी सूची के बकों के विपरीत इन बेंकों की सावधि देनदारियाँ तात्कालिक देन- 
दारियों से बढ़ी हुई हैं ।.इनमें से ६१ बैंकों को रिजर्व बैंक ने अन्यत्र रुपया भेजने की 
रियायती दर दी हुई थी। फएवरी १९४५ से यह निर्णय किया गया कि बिना सारिणी' 
सूची के जो बेंक रिजर्व बक में अपना हिसाब खोलना चाहें, वह यदि रिजवं बैंक में 
कम से कम १०,००० रुयये बकाया रख सकें तो बेंक उनको हिसाव खोलने की अनुमति 


दे सकता है । 

१३. युद्ध. काल सें संयुक्त पूंजी बेंकिग--भारतीय बैंकों ने युद्ध के संक्षोभ 
को अच्छी तरह से झेल लिया । युद्ध-घोषणा के आरम्भ में कुछ सप्ताहों तक उनके ऊपर 
अच्छी-खाती भीड़ रही । १९४० में फ्रांस का पतन होने पर भी यह भोड़ बढ़ चली थो । 
किन्तु बेंकों ने भीड़ को सनन्‍्तुष्ट करके जनता का विश्वास सम्पादन कर लिया । जापान 
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द्वारा बर्मा पर अधिकार किय जाने पर बकों का भोड़ पर फिर दबाव आया। क्योंकि 
इससे युद्ध भारत की सीमा पर आ गया था। किन्तु भारतीय वेंकों की स्थिति उससे भी 
नहीं गिरी | जापान को बराबर सफडता मिल जाने से भीड़ ने बेकों से एक्ररम रुपया 
निकलना आरम्भ किया । इससे कुछ दक्षिण के सारिणी सूत्री के बेंक़ों को रिजवं बेंक 
से सहायता मांगनी पड़ी। किन्तु यह अस्थायी घबराहट थो, बैंक ने उनमें से सभी बेंकों 
की सहायता की और उससे जनता का विद्वास फिर वेंकों में बड़ गया । 

(क) युद्ध-काल में सारिगी-सूची के बेकों की कुल अमानतों में भारी वद्धि 
हुई | वह १९३९ में २४० करोड़ रुपयों से बढ़ कर १९४५० में ९५३ करोड़ रुपये की हो 
गयीं । यह इतनी बड़ी वृद्धि चलअर्थ के भारी विस्तार से हुई। इन छे वर्षों में बाजार में 
चलने वाले नोटों की संख्या, जो दो सितम्बर १९३९ को १८२ करोड़ रुपये थी, बढ़ कर 
जुलाई १९४६ में १२२१ करं,ड़ रुपये हो गई । 

(ख ) यूद्ध-काल में सारिणी सूची के बकों को तात्काछिक देनदारियों में भारी 
वृद्धि हुईं। वह १९३९-४० में १४० करोड़ रुपये से बढ़कर १९४५-४६ में ७०४ 
करोड़ रुपये हो गई। इससे पता चलता है कि उन दिनों म॒द्र। का प्रसार कितना अधिक 
था और फिर भी वह उसी परिमाण में गतिशील नहीं थी । इसके विपरीत सावधि देन- 
दारियां उसी प्रकार स्थिरतापूर्वक नहीं बढ़ीं । इसका कारण युद्ध के भारम्भिक वर्षों 
में 'मित्रराष्ट्रों की गिरती हुई स्थिति थी । बाद में मित्रराप्ट्रों की विजय से जनता के 
हृदय में बेंकों पर फिर विश्वास बड़ा और सावधि (५706 7)08]00808) अमानतें 
१९४०-४६ में २५९ करोड़ रुपये तक बढ़ गईं । तो भी तात्कालिक देनदारियां इतलने 
प्रिमाण में तहीं बढ़ीं । 

(ग)युद्धकाल में अपनी पूंजी को मांगते ही चुकाने के कारण बैंकों को अपने पास 
बड़ी भारी तकदी रखनी पड़ती थी। सरकार के कोष-पत्रों (]+88४8प्र'ए ॥3!]8) में 
उनको सीमित गजायश मिलती थी । क्योंकि उनसे अधिक प्रतिदान नहीं मिलता था । 
अतएव वह॒ कानूनी आवश्यकता से भी अधिक सुरक्षित भंडार रिजवे बेक के पास 
रखा करते थे, अर्थात्‌ यह भंडार १९४४ में ५४ करोड़ रुपये का था । 

(घ) युद्ध के कारण बकों के ऋण और अगाऊ घन में तथा १९४२-४३ तक 
बद्ा ली हुई हुंडियों में भारी कमी हुई । ऐसा होने का कारण सरकार द्वारा यद्ध के ठेकों 
का खर्चा सीधे देना तथा उनके ऊपर स्वयं ही नकद भगतानव करना था । औद्योगिक 
संस्थानों की बढ़ी हुई आय ने बंकों से आथक सहायता की उनको मांग को कम कर 
दिया। विदेशी आयातों--पूंजीगत माल तथा उपशोवता-सामग्री के कम हो जाने के 
कारण व्यापारिक हुंडियां कम बनने लगीं। अगले पृष्ठ पर दिये कोष्ठक से बेकों के अगाऊ 
धन, ऋणों तथा बद्ा की हुई हुंडियों तथा उनके कोष-पन्नों में १९४२-४३ तक रुपया 
लगाने का पता चलता हैं| ती भो बाद म॑ एक उल्टी प्रगाली चल पड़ी ओर सारिणी 


सूची के बंकों के अगाऊ धन में तथा बट्ा ली हुई हुंडियों में बुद्धि हो गयी, और रुपया 
लगाने के लिए बाजार से रुपये की मांग बढ़ने लगो । इससे व्यापारिक स्थिति भें सुधार 


का पता,चलता है । 


४३२ भारतीय अर्थशास्त्र 


तालिका २ 


सारिणी सूची बंकों द्वारा युद्धवषों ' के अगाऊ धन तथा बड़ा लो हुई हुंडियां 
(करोड़ रुपयों में) 











वर्ष ।बंकोंकी शगडबत, व टी हुई रे बे केपाल काल केदार के धन, ब्रा ली हुई | रिजत्र बंक के पास समस्त देनदारियों के 
संख्या | (क) [ हुंडियां ख' | फालतू बकाया [लिए कालम 'क व 





'ख' का प्रतिशत 
अनुपात 
१९३९ ५८ ११७ ७ 9 ५९ 
१९४० ६० १३२ डे २० ; 53 
१९४९१ दि ११९ प्‌ २६ ४ १ 
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१९४३ ६५ १३७ डे ३७ २६ 
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१९४५ ८७ २६९ 4 ले ३३ 
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यद्ध के वर्षों में प्राइवेट बकों द्वारा कोष-पत्रों का पूंजी विनियोजन भी बड़ गया 
जिससे कि वह १९३९-४० में ५५ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९४२-४३ में २६५ रुपये 
के हो गये | बाद में वह गिर कर १९४५-४६ में ८३ करोड़ रुपये के हो गए । उन दिनों 
पंजी-विनियोजन के अन्य साधन कम थे । देनदारियों की अधेक्षा अगाऊ धन का प्रति- 
शत अनुपात भी युद्ध के अन्तिम वर्षों तक स्थिरता से गिरता रहा । युद्ध के बाद यह 
अगाऊ धन की रकमें बढ़ने लगीं और रिजवे बंक के यहां जमा फालत्‌ रकमें तथा पंजी 
विनियोजन की कोषपत्रों में रकमें घटने लगीं । 


(ड.) १९४३ में भारत बैंक तथा जयपुर बेंक जैसे कुछ बड़े-बड़े व्यापारिक बैंक 
बडी पंजी से खोडे गए। नवस्थापित बड़े-बड़े बेंकों के अतिरिक्त कुछ बिना सारिणी 
सची के बेक पंजी बढ़ा कर अथवा सुरक्षा कोष बढ़ा कर अथवा दोनों द्वारा सारिणी 
सूची में शामिल हो गए । उत्तरी भारत, विशेष रूप से पंजाव ने देश में उपस्थित भारी 
मंद्रा का लाभ उठा कर कुछ साहसपूर्ण काम कर डाले । यद्ध के आरम्भ में रिजर्व 
बंक को रिपोर्ट देने वाले सारिणी सूची के बकों की संख्या ५५ थी, जो १९४६ में 
बढ़ कर ९१ हो गई । 

(च) सुगमता से धन मिलने की झर्त के साथ ब्याज की दर कम रखी गयी। 
बेंक दर तथा इम्पीरियल बेँक की हुंडी की दर बराबर तीन प्रतिशत बनी रही । युद्ध 
के वर्षों में संयुक्त पूंजी बंकों ने तात्कालिक देनदारियों पर ऊ प्रतिशत से अधिक 
ब्याज तथा सावधि दनदारियों पर १३ प्रतिशत से छुगा कर १३ प्रतिशत से अधिक 
ब्याज नहीं दिया । 


अिननमनभननधनाना लग ट एएए एकता एच 
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१४, यद्दोत्तर वर्षों में बेकिंग | यद्ध समाप्त हो जाते पर भी मद्रा-स्कीति की 
स्थिति बनी ही रही । बेकों के साधन अत्यधिक बढ़ गये। उनके पंजी विनियोजन, 
अगाऊ धन तथा शाखाएं सभी में असाधारण गति देखने में आई | प्रथम बार भारत के 
विभाजन के साथ अवनति देखने में आई । १९४८ में उसके परिणाम विशेष रूप से 
देखने में आये। इस समय देश में बेकिंग संस्थापन पर भारी बोझ पड़ा। पंजाब और 
बंगाल के बेकों के कार्य पर भारी प्रभाव पड़ा और उनमें से कुछ निर्बेल हो गये । 
पाकिस्तान में भारी सम्पत्ति रह गयी। उनमें से कुछ को भगतान देना तक बन्द 
करना पड़ गया । बाद में उन्होंने अपना प्रबन्ध करने की योजना अपनाई । उनकी 
रचना ठोस थी और सब मिला कर उन्होंने विभाजन के दबाव को अच्छी तरह सहन 
किया । कितत्‌ खाई को पाठने के लिए, जोकि निर्ब लता का एक साधन था--अन्त में 
बहुत समय से विचाराधीन कानून को पास कर हो दिया गया । 


बैंकों के ऊपर दबाव का एक सीधा परिणाम यह हुआ कि १९४९ में उनको 
धरोहरों में भारी 'कमी हो गई। साथ ही उस समय अगाऊ धन के लिए भी भारी 
मांग थी। इस प्रकार द्रव्य-बाजार में धन की भारी कमी हो गयी। इस तरह की 
कठिनाइयों के कारणों का संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया जा 
सकता है:---- 

१, भारतीय व्यापार तथा उद्योगधंधों ने विस्तार के लिये अपनी पिछली 
बचत से काम लेना आरम्भ कर दिया। इन्होंने बकों से अपनी अमानतें निकाल लीं । 


२. यद्ध के कारण आय का विभाजन धनी वर्गों के हाथ से निकल कर समाज के 
कम सम्पन्न उन लोगों के हाथ में आ गया, जो अपनी बचत को बंकों में नहीं रखते । 


३. पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी बहुत बुरी दशा में थे और उनको अपने 
जीवन-निर्वाह के लिए अपनी बचत को बेंकों से निकालना पड़ा । कुछ प्रमुख राज्यों की 
सरकारों ने भी भारत में विल्लीन होने के बाद अपनी लगाई हुई पृ जी को बेच डाला। 

४. आयातों का मलय चुकाने तथा रुई ओर पटसन जेसी कच्ची सामग्री मोल लेने 
के लिए बंकों द्वारा दिये जाने वाले अगाऊ धन में कुछ वृद्धि हुई यह उनके १९४९ और 

९५० की अमानतों के ५०% से अधिक थी। मई १९५१ में यह ऋण अमानतों का 
६३ प्रतिशत हो गया । 


५. विभाजन के बाद बकों पर दूसरी चोट पश्चिमी बंगाल में हुई | इसके कारण 
१९५० में तीन सारिणी सूची के बकों--ताथ बंक, बंक आफ हिंदुस्तान तथा पायोनीयर 
बेंक ने भगतान देना बंद कर दिया। इससे जनता के मन में अरक्षा की भावना उत्पन्न 
! गई। लोग दूसरे बंकों से भी अपनी अमानतें निकालने लगे । इन बंकों के फेल होने के 
कारण बड़ा भारी संकट उत्पन्न हो गया। रिजर्व बंक ने समय पर पश्चिमी बंगाल तथा 
अन्य स्थानों के बकों की सहायता कौ । 
उपरोक्त भारी परिवतेनों के होने पर भी भारतीय बकों ने युद्ध तथा यद्धोत्तर- 
परिस्थिति तथा विभाजन के कारण पड़ने वाले दबाव का मुकाबला अच्छी तरह से किया। 
विस्तार का यग अब मंदा हो चला हैं । अब भारतीय बंक अपने साधनों को ठोस बनाने 
की ओर ध्यान दे रहे है । 
१०. भारत में बंकिंग कानन। (१) गत शताब्दी में भारत में बेकिंग के सम्बन्ध 
में कानून बनने का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया। भारत सरकार ने इंग्लेंड के 
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समान अन्य आथिक मामलों की भांति बेकिंग में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण 
किया । 


(२) भारतीय कम्पनी अधिनियम १९१३--इस अधिनियम में कुछ ऐसी बातों 
का समावेश किया गया, जिनसे बेकिंग कम्पनियों को अन्य कम्पनियों से पृथक पहचाना 
जा सकता था । दो-दो महायुद्धों में कई-कई बैंकों के फेल होने से भी सरकार ने बेकिंग 
कानून बनाने की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया । 

(३) केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने बेकिंग कानून बनाने के विषय में सुझ।व दिया 
था । कितु सरकार ने १९३६ में १९१३ के इंडियन कम्पती एक्ट में संशोधन व.र देना भर 
पर्याप्त समझा । संशोधन अधिनियम में एक पूरा भाग (दस क) केवल बेकिंग के विषय में 
था । उसमें बेकिंग के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्याख्याएं थीं :--- 

(क) उसने बेकिंग कम्पनी की परिभाषा करते हुए लिखा कि “जिसका प्रधान 
व्यवसाय चाल खाते या अन्य खाते में धरोहरें स्वीकार करना हो ; ज़िसको चेक, ड्राफ्ट या 
आर्डर से निकाला जा सके । ” यह परिभाषा स्पप्ट नहीं थी क्योंकि बैंकिंग कम्पनी को 
विभिन्‍न प्रकार का आकस्मिक व्यवसाय करने की अनुमति भी थी । 


(ख ) कोई बेंक खोलने से पूर्वे कम से कम ५०,००० रुपये की पूँजी बेंक का काम 
चलाने के लिये कामचलाऊ पू जी के रूप में शेयरों से एकत्रित करना आवश्यक था। 
. (ग) मैनेजिंग एजेंटों को भविष्य में बनने वाली बेकिंग कम्पनियों का प्रबन्ध करने 
से रोक दिया गया। रा | 
(घ) एक सुरक्षा कोष रखना प्रत्येक बंक के लिए अनिवाय कर दिया गया । यह 
आवश्यक कर दिया गया कि लाभ का कम से कम २० प्रतिशत भाग प्रति वर्ष तबतक 
सुरक्षित कोष में डाला जाय, जबतक उसका परिमाण चुकता पूँजी के बराबर न हो जाय। 


(ड. ) यह आवश्यक कर दिया कि एक बेकिंग कम्पनी अपनी सावधि देनदारियों के 
विरुद्ध डेढ़ प्रतिशत तथा तात्कालिक देनदारियों के विरुद्ध ५ प्रतिशत रकम नकद अपने 
पास रखे और अपने मासिक लेख का वितरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार को भेजा करे | 

(च) बेकिंग कम्पनी को पूरक कम्पनी बनाने अथवा उसमें शेयर छेने का तब- 
तक अधिकार नहीं होता जब तक कि वह कम्पनी ट्रस्टों का काम करने और जमींदारियों 
का प्रबन्ध करने के लिए अपने-आप ही न बन गई हो । 


(छ) ऋण चुकाने की बढ़ी हुई अवधि ((0786077 परा॥ ) के लिये प्रबन्ध 
किया गया था, अर्थात्‌ यदि कोई बेकिंग कम्पनी अस्थायी रूप से कठिनाई में पड जाय 
तो उसको दिवालियेपन से बचाने के लिये उसके भुगतान को अस्थायी रूप से रोक देते 
की व्यवस्था की गई । 


१९३६ के अधिनियम से बंकों के काम में पर्याप्त त्रुटियों का पता चला | बे किंग- 
काये का नियमन करने के लिए पृथक बेकिंग अधिनियम की आवश्यकता थी । रिजरं बैंक 
के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स टेलर ने १९३९ में उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कानून 
बनाने का प्रस्ताव किया था | कितु १९३९ के यद्ध के कारण यह विषय उस समय स्थगित 
कर दिया गया। उस समय भारतीय सम्मिलित स्टाक बेंक अपने ऊपर पड़ने वाले जोर को 
. सहन करने योग्य थे। यूरोप बाजार के हाथ से निकक जाने के कारण १९४२ तक भारत 
के बेंकों को भारी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा । बाद में युद्ध का वेग बढ़ते छूगा। 
जापान के विरुद्ध भारत को मिन्रराष्ट्रों के युद्ध का अड्डा बना देने के कारण व्यवस्ताय 


॥। 
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बढ़ने लगा। इस समय मित्र-राण्ट्रों के लिए अधिक सामग्री मोल ली जाने ठगी । म॒द्रा-स्फीति 
के परिणामस्वरूप आरम्भ में बकों के ऋणों (0 67७77088 ) में वृद्धि हुई | बाद में उन 
की धरोहरों में लेजी से वृद्धि हुई। कितु जेसा कि नीचे की तालिका से प्रकट है, उस समय 
सबसे अधिक वृद्धि सारिणी सूची के बैंकों की कार्यकारी पँँजी में हुई -- 








तालिका चार 
(करोड़ रुपये में) 
सारिणी ० जिम । को जल अल जार (अगाऊ वन| बाजार 
सूची के न डे 6 लिक | तथा में 
वर्ष कं की र्कु नदा- 
हे बंका रियां | पेवदा- 33 4 अंक बद्ा ली चलने वाले 
संख्या |. |... [| रियां हक ई हंडियां। नोट 
! हथ में हुई हु 

















१९३८-३९ ५३*+ | १,१२८| १०८ ई २३ | १२१। १८९) 
१९४५-४६ ९१ मल द्णुण 52 ३०१ | १२१९ 
१९४७-४८| १०१ | ३,४९० | ३४४ | ७०७ १४९१ डंडं४ड | १३०४१ 
१९४८-४९ ९४ २,९६३ ३०४ ६७५ ११५७ ४४५ | ११२३२ 
१९४९-५० ९४ ३,००८ । २७३ हक १०३ ४४२ | ११२९ 
१९५०-५१ ९३ | २,९०८ २७८ | ५९९ | ९६ | ४५९ | ११६३ 
युद्ध के दिनों और यद्ध के बाद बे किग विकास ने एक प्रभावशाली चित्र उपस्थित 
किया। कितु तो भी, उसमें कुछ अवांछित बातें थीं हीं । उनमें से कुछ को भारतीय कंपनी 
एक्ट में उचित संशोधन करके रोक दिया गया । वह बातें थीं--अधिकुत पू जी तथा 
चुकता पूंजी के बीच अनुपात का भारी अन्तर, अनुपात विरुद्ध मताधिकार के साथ 
विभिन्‍न प्रकार के शेयरों का बेचा जाना और मंतेजिंग एजेंटों की नियक्ति के अवैध 
बना दिये जाने के बाद भी मैनेजिंग डाइरेक्टरों की नियुक्ति में अनुचित शर्तें। कितु अमा- 
नतदारों के स्वत्व की रक्षा के लिए विस्तृत कानन की अब भी भारी आवश्यकता थी । 
१९४५ में रिजर्व बंक के गवर्नर ने बंकों की कुछ ऐसी बुराइयों के विरुद्ध चेतावनी दी 
जो उनमें म॒द्रा-स्फीति की स्थिति के कारण आ गई थीं। वह बराइयां ये हें -- 
(क) धरोहरों को आकर्षित करने के लिए अंधाधुंध शाखाएं खोलना । 
(ख) बेंक का काम न करने वाली कम्पनियों के शेयर मोल लेकर उनके ऊपर- 
अधिकार करना । 
(ग) आय-व्यय के लेखे के तैयार करने में चालाकी से इस प्रकार काम लेना कि 
बेंक की आथिक स्थिति के विषय में लोग धोखे में रहें । 
(घ) शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सम्पत्ति का सट॒टा करना । 
(ड.) सुरक्षानिधियों को अधिक बलवान बनाने की अपेक्षा उनको बांटना । 


इन बूराइयों को दूर करने के लिए ही कानून बनाने की आवश्यकता थी। 








१. बर्मा के लिये १०,७४ लाख रुपयों सहित । 
' २, १९४९-७० की फझप58४2७ 88वें (पघ४७४७४७४०ए 690४5. इसमें पाकिस्तान 
के अंक' १९४७-४८ तक ही शामिल हैं । 


४३६ भारतीय अथंशास्त्र 


(४) १९४५ के बेकिंग कम्पनी विधेयक को १९४८ तक भी पास नहीं किया 
जा सका । इस बीच सरकार ने एक अध्यादेश ((070709708 ) निकारू कर 
रिजर्व बंक को बकों को दन बुराइयों को दूर करने का अधिकार दे दिया । इस प्रकार 
१९४६ के अध्यादेश द्वारा रिजव बक की किसी भी बैंक का हिसाब देखते का अधिकार 
मिल गया। इस अध्यादेश द्वारा सरकार को किसी भी ऐसे बेक के विरुद्ध कार्य करने का 
अधिकार मिल गया, जिसका कार्य उसके अमानतदारों के स्वत्वों के विरुद्ध चलाया जा 
रहा हो | इससे बेंक को सारिणी सूची से हटाया जा सकता था अथवा उसको नई अमानतें 
लेने से रोका जा सकता था। १९४६ में बेकिंग का नियमन करने के लिए दो और कानन 
पास किये गये । बियरर प्रोमिसरी नोट ( 389787 ?/07778807ए ०४98 ०5) 
(निकालने की मनाही ) एक्ट के द्वारा बंकों को ऐसे प्रोमिसरी नोट निकालने से रोका गया 
जो एक हाथ से दूसरे हाथ में बराबर जाते रहते थे। दूसरा कानून बेकिंग कम्पती (शाखा 
नियंत्रण) एक्ट रिजवे बंक की अनुमति के बिना बंकों को नई शाखा खोलने अथवा पुरानी 
शाखाओं के स्थान बदलने से रोकता था । मि 


(५) भारत सरकार ने विभाजन की कठिनाइयों में बकों को सहायता करने के 
लिये सितंबर १९४७ में एक अध्यादेश जारी किया। इसके द्वारा रिजव बेंक को अधिकार 
दिया गया कि वह किसी भी जमानत पर- जिसे वह पर्याप्त समझे- बेकों को पेशगी 
रुपया उधार दे सके । 


विभाजन के बाद यह देखने में आया कि पंजाब के कुछ बेक अपने अमानतदारों 
के दावों को चकाना कठिन समझ रहे थे। क्योंकि उनकी अधिकांश सम्पत्तियां पश्चिमी 
पंजाब में थीं, जब कि उनकी देनदारियों को भारत को बदल दिया गया था। इस प्रकार के 
बेकों को सहायता देने के लिये १९४७ में एक और अध्यादेश निकाला गया। इसके द्वारा 
सरकार को तीन महीने तक के लिये ऋण चकाने की अवधि देने का अधिकार दिया गया । 
इस बीच वह कुल अमानत का १० प्रतिशत अथवा २५० ), जो भी कम हो, एक मास 
में चुका सकते थे । यह अध्यादेश १९४८ में अपने-आप समाप्त हो गया । 


(६) बेंकिंग-कस्पनी अधिनियम १९४९--१९४६ के <राने बेकिंग विधेयक को 
वापिस ले लिया गया और २२ मार्च १९४८ को एक नया विधेयक उपस्थित किया गया । 
इसी विधेयक को पास करके १६ मार्च १९४९ से छागू किया गया । इस प्रकार प्रस्तावों की 
एक ऐसी लम्बी श्र खला को, जो १९३९ में आरंभ हुई तथा जिसमें १९४६ और १९४९ के 
बीच अनेक अध्यादेश निकालने पड़े, एक अधिनियम में स्थान देकर एक व्यापक कानन बना 
दिया गया । इस अधिनियम की मख्य बातें निम्नलिखित थीं--- 


१. इसमें बंकिंग की परिभाषा करते हुए बतलाया गया कि “जनता से द्रव्य को 
अमानत का उधार देने अथवा-प्‌ जी लगाने के उद्देश्य से स्वीकार करना, जिसे मांगते ही 
अथवा अन्य प्रकार से चकाया जाना हो और जिसमें से रुपया चेक, ड्ाफ्ट, आदेश या अन्य 
प्रकार से निकाला जाय ।” कोई कम्पनी इस प्रकार का काम तबतक नहीं कर सकती थी 
जब तक वह अपने नाम के साथ बंक', बेकर अथवा बेंकिंग' दाब्दों का उपयोग न करे। 
प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को रिजवं बंक से एक लेसंस लेना होगा, जो लैसंस देने से पूर्व इस 
बात का पता लगा लेगा कि प्रार्थी बंकः की दशा ठोस-हे अथवा नहीं ओर यह कि उसका 
कोई काम उसके अमानतदारों के विरुद्ध तो नहीं है । यदि प्रार्थी विदेशी बेकिंग कम्पनी हो 
ती रिजवं बंक को यह देखना था कि उसके निर्माण या उसके देश का कानन भारतीय 
बेंकिंग कम्पनियों के विरुद्ध कहीं विभेदात्मक व्यवहार तो नहीं करता । 


बक्िग-प्रणाली ४३७ 


२. यह अधिनियम सभी प्रान्तों / तथा सम्मिलित होने वाले राज्यों की सभी 
बकिग कम्पनियों पर लागू होगा, किन्तु सहकारी बकों पर लाग नहीं होगा । 

३. अधिनियम में न्यूनतम पूंजी तथा सुरक्षा निधि की शर्तों को निश्चित किया 
गया । वह उसके भोगोलिक रूप से लाग होने के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार की है । उदा- 
हरणार्थ, यदि इस अधिनियम को एक से अधिक राज्यों पर लागू किया जाय तो न्यूनतम 
आवश्यक पूंजी ५ लाख रुपया होगी किन्तु यदि उसको बम्बई अथवा कलकत्ता में छाग 
किया जाय तो पूंजी १० लाख होगी, इत्यादि । 

भारत के बाहर बनो हुई बंकिंग कम्पनियों के लिये यह आवद्यक था कि 
उनकी चुकता पूंजी तथा सुरक्षानिधि १५ लाख रुपया हो और यदि उनका व्यवसाय 
बम्बई अथवा, और कलककत्त में भी चले तो यह रकम २० लाख रुपया हो । 


४. स्वीकृत पूंजी अधिकृत पूंजी की ५० प्रतिशत से कम न होगी और चुकदा पूंजी 
भी स्वीकृत पूंजी (57086077086 (99769) ) की ५० प्रतिशत से कम व होगी । 
५. प्रत्येक सारिणी सूची के बेक को रिजर्व बेंक के पास सावधि देनदारियों के 
२ प्रतिशत तथा तात्कालिक देनदारियों के ५ प्रतिशत की पुरानी दर से अपनी सुरक्षा 
निधि रखनी होगी । 
बिना सारणी सूची के बकों को भी इसी अनृपात में सुरक्षा निधि अपने पास 
और, अथवा रिजवे बंक के पास रखनी होगी और उनको मास के प्रत्येक शक्रवार को 
अपना हिसाब देना होगा । 

७. प्रत्येक विदेशी बेंकिग-कम्पनी को इस अधिनियम से दो वर्ष के अंदर भारत में 
नकदी, सोने अथवा बिना घाटे की स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में उसकी सावधि तथा 
तात्कालिक देनदारियों के कम से कम २० प्रतिशत भाग को बाजार-भाव से भारत में 
रखना होगा । (इसमें उसका रिजवं बंक के पास सुरक्षित भंडार भी सम्मिलित हे ) 

८. बेक के डाइरेब्टर ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जो अन्य संस्थाओं के डाइरेक्टर 
भी हों । 

९. डाइरेक्टरों अथवा उनकी फर्मों को बिना जमानत के ऋण देना मना कर दिया 
गया। इस प्रकार के ऋणों का मासिक हिसाब रिजवे बंक को देते रहने की व्यवस्था की 
गई। रिजवं बंक को बंक के सभी ऋ्रणों के संबंध में नीति निश्चित करने का अधिकार है 

१०. जब तक किसी बकिग कम्पनी के सभी पूंजीगत खच साफ न कर दिये जाय॑ 
वह कोई लाभ नहीं दे सकती | छाभ का कम से' कम २० प्रतिशत तबतक सुरक्षा-निधि 
में रखा जायगा, जबतक यह निधि चुकता-पू जी के बराबर न हो जावे। 

१. कोई बेकिंग कम्पनी रिजवे बैक की पूर्व अनुमति के बिना न तो नई शाखा 
खोल सकती हे और न पुरानी शाखा के स्थान को ही बदल सकती हूं । 


१२. कोई बकिग कम्पनी व्यापार नहीं कर सकती । 

३. बकों को अपने ही शेयरों पर उधार देने अथवा बिना जमानत के डाइरेक्टरों 
को उधार देने अथवा किसी ऐसी फर्म को उधार देने का अधिकार नहीं है, जिसमें उसके 
किसी डाइरेक्टर की किसी प्रकार से विशेष रुचि हो । 

१४, कोई बेकिंग कम्पनी केवल बेकिंग व्यवसाय के आकस्मिक उद्देश्यों के अति- 
रिक्त कोई पूरक कम्पनी नहीं बना सकेगी । 


४३८ भारतीय अरथशास्त्र 


१५. रिजवे बैक को अत्यन्त विस्तृत अधिकार दिये गए है । वह पूण संयुक्त पूंजी 
बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है, वष्ट उधार देने की नीति को प्रभावित कर 
सकता है, सोदों को रोक सकता है, वह सामयिक तथा तदुद्देशीय हिसाब के अंकों को भंग 
कर उनको प्रकाशित कर सकता है । वह किसी भी बँक का निरीक्षण कर सकता हैं और 
अनिवार्य आवश्यकता के समय इस अधिनियम को ३० दिन के लिए स्थगित कर सकत हैं। 


१६. रिजव बेंक का कत्तंव्य है कि वह देश में बेकिंग की गति तथा विकास के 
सम्बन्ध में केद्"ोय सरकार को वाधिक रिपोर्ट दे ओर उसमें उसके सुधार के लिए अपने 
सुझाव भी दे । 

१७. बे।किग कम्पनियों को बंद करने अथवा उनको दिवालिया बनाने के सम्बन्ध 
में एक भारी भ रकम व्यवस्था की गई है । रिजर्व बंक को बेकिंग कम्पनियों के आपस में 
मिल जाने के सम्बन्ध में भी अधिकार दिये गए हैँ । 

(७) बेकिंग कम्पनीज (संशोधन) अधिनियम १९५०--मार्च १९५० में 
बेकिंग कम्पन। अधिनियम में फिर संशोधन उन गछतियों को ठीक करने के लिए किया 
गया, जो उसको लछाग करते समय अन भव में आई थीं। वेंकों को आपस में तभी मिलाया जा 
सकता है यदि बेक के भागीदारों का एक आवश्यक बहुमत उसके पक्ष में हो और उसको 
उस समय रिजर्व बंक ने स्वोकार कर लिया हो । 


(८) रिजर्ब बंक आफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियस १९५१-इस अधिनियम 
को संसद ने अंतिम रूप में २७ अप्रैल १९५१ को पास किया था। इस संशोधित अधिनियम 
की मुख्य बातें ये थीं-(१)१९३४ के रिजवे बंक अधिनियम को जम्मू तथा कश्मीर के 
राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत पर लागू किया गया। (२) बंक की साधारण देख-रेख 
तथा बेक व्यवसाय के निदंशन तथा बंक में निहित सभी अधिकारों के उपयोग के काम- 
गवर्नर की अनुपस्थिति में वह डिप्टी गवनर करेगा, जिसे गवर्नर इसी उद्देश्य के लिये मनो- 
नीत करे । (३ ) बेंक. जिन व्यापारिक पत्रों पर धारा १७ के अनुसार दुबारा बट्टा ले सकता 
है, उसमें ऐ सी हुण्डियों (बिलों )को भी सम्मिलित कर लिया गया, जिन पर किसी राज्य के 
सहकारी बंक के हस्ताक्षर हों। (४) ऋतु सम्बन्धी कृषि कार्यो अथवा फसलों की बिक्री के 
खर्चे के लिए जारी की गई हुण्डो के सकारे जाने के लिए बंक द्वारा दुबारा बढ़ा लेने की 
अवधि को ९ मास से बढ़ा कर १५ मास कर दिया गया (५) बंक का बेकिंग 
विभाग, जो सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास रखता था, उसके परिमाण तथा रखने 
की अवधि के सम्बन्ध में प्रतिबंधों की हटा दिया गया । ) बक को अधिकार दिया 
गया कि वह सरकार द्वारा स्वीकृत किसी विदेशी सरकार अथवा व्यक्ति के एजेंट का 
काम कर सके। (७) बंक को अधिकार दिया गया कि वह ख' भाग के राज्यों के साथ 
समझोता करके उनके द्रव्य संबंधी ओर ऋण प्रव्॑4 को अपने हाथ में ले सके । (८) सारिणी 
सूची के बेंक, जो कानून के अनुसार साप्ताहिक हिसाब बेंक को देते हैं, उसमें उनकी 
प जी लगाने के अंकों को भी सम्मिलित किया गया । यह हिसाब उस तारीख के दो 
दिन के बजाय ५ दिन बाद भी दिया जा सकेगा, जिसके संबंध में वह दिया जाना हो । यदि 
किसी बंक का कार्यालय ऐसे स्थान पर हो, जहां पहुंचना कठिन हो, तो बैक ऐसे स्थान के 
हिसाब को ५ दिन बाद अर्थात्‌ १० दिन बाद ले सकता है। (९) बैंक को अधिकार 
है कि वह किसी बंक को अपने पास नियमित बकाया रखने की अनिवार्यता अथवा 
धारा ४२ के अनुसार हिसाब भेजनेकी व्यवस्था से उतने समय तक और उतने परिमाण 
में मुक्त कर सके, जेसा वह उचित समझे । (१०) बैंक को यह अधिकार दिया गया कि 
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वह सारिणी यूची के बंकों जंसा साप्ताहिक विवरण सभी राज्य-सहकारी-बेंकों से मांग 
सके। (११) रिजवं बेक का प्रतिनिधित्व करने का इम्पीरियलछ बेक का अधिकार भाग 
के तथा भाग ख' के राज्यों के लिये ही सीमित कर दिया गया। 


१६. रिजब बक का बेंकों के ऊपर नियंत्रण | इप प्रकार रिजवं बैक को बेकिंग का * 
नियमन करने का बवेबातिक अधिकार दे दिया गया । नये अधिनियम द्वारा उसको बेकिंग 
गाली के ऐसे प्रचलित दोषों को दूर करने का अधिकार दिया गया, जेंसे अनेक छोटे-छोटे 
बंका की संख्या का अस्तित्व, उनकी भारत के प्रधान-प्रधान नगरों में भीड़ तथा बड़ा 
लाभ कमाने के लिये उनके द्वारा प्‌ूजी विनियोग में उठाए जाने वाले खतरे । 
इस प्रकार रिजव बक के ऊपर डाले गए कर्तव्यों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण 
किया जा सकता है : 


(क) बेंकों की देखभाल और उनका निरीज्षण | बेंक इस महत्वपूर्ण काम को 
पहले से ही कर रहा थ।, किन्तु अब उसको अपनी इच्छा से भी बेकों का निरीक्षण करने 
का अधिकार मिल गया है । रिजवं बंक सभी बेंकों के वाषिक निरीक्षण के लिये एक संगठन 
बना रहा है ओर इस उद्देश्य के लिये योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। इसका 

इय यह हूँ कि बकों को आरंभ में ही उनकी त्रुटियां बतला दी जाये, जिससे वह ठोस 
बेकिंग परम्परा स्थापित कर सकें । 


(ख) बेंकों को लखंस देना तथा उनकी शाखाओं पर नियंत्रण । रिजर्व बेंक किसी 
वर्तमान बँकिग कम्पनी को तभी लेसंस देता हैँ जब उसको यह विश्वास हो जाता है कि 
वह अपने अमानतदारों के दावे वाजिब होने पर उनका पुरा भुगतान कर सकता है और 
बंक का संचालन उसके अमानतदारों के स्वत्वों के विपरीत तो नहीं किया जा रहा। 
इसके अतिरिक्त कोई बं किंग कम्पनी रिजर्व बेंक की लिखित अनुमति के बिना किसी नये 
स्थान में बंकिगर-कार्य नहीं कर सकती । यह अनुमति रिजवे बेंक आर्थिक स्थिति के 
विषय में, प्रबंध, बकिंग कम्पनी की आथिक रचना तथा प्रस्तावित कार्यालय की उपाजंन 


की संभावना के सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर ही देता है । 

(ग) यह भी व्यवस्था की गयी है कि जवतक रिजरवं बैंक यह प्रमाणित न करे 
कि वह अमानतदारों के स्वत्व के विपरीत नहीं है, कोई अदालत प्रबन्ध की योजना पर 
अपनी स्वीकृति नहीं देगी । रिजवं बंक को अधिकार है कि वह आपस में मिलने की योज- 
नाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सके । 

(घ) बेकिंग कम्पनियों का दिवाला--रिजर्व बेंक को किसी बेंक की प्रार्थना पर 
उसका सरकारी दिवालिया अफसर (()709/ [॥0 प86007 ) नियुक्त किया जा 
सकता हैं । 

(ड*) निश्चित हिसाब का लेना तथा उसकी जाँच--पबेंकिंग कम्पनियों. की, जो 
निश्चित विवरण रिजवं बेंक को भेजती हैँ, यह देखने के लिये जांच की जाती है कि रिजर्व 
ब्रेंक द्वारा जारी की गई आज्ञाओं का पालन किया जा रहा हैँ अथवा नहीं । 


“चब) बेकों को परामदों देना और आवश्यकता के समय उनकी सहायता करना-- 
इस विषय में पिछले दिनों रिजवं बंक ने अत्यन्त उपयोगी काम किया है। यह भय था कि 
शपय्रे का मुल्य घट जाने से सट॒टा बढ जायगा, अतएव रिजवं बेक ने सभी देंकों को परामर्श 


दिया कि वह सदोरिया कार्यों के लिये कोई ऋण न दें। 
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बैंकों के कार्य का अध्ययत करते समय रिजर्व बैंक को कई अनुचित कार्य भी मिले। 
उदाहरणार्थ, अचल सम्पति के विरुद्ध दिए हुए ऋणों की भारी-भारी रकमें, डाइरेक्टरों 
अथवा उनके भित्रों को अपर्याप्त जमानत पर दिया हुआ ऋण, अंधाधुंध शाखाएं खोलना, 
बैंकों में एक दूसरे के धन को एक दूसरे के यहां फंसा देना और बंक के धन का दुरुपयोग 
करके कुछ आंद्योगिक कार्यों का नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न । किसी-किसी मामले में 
बंक की सच्ची आथिक दशा को छिपाने के छिए नकली हिसाब के अंक दिखलाए गए। 
ऐसे सब मामलों को रिजवं बंक ने उक्त बेकों के प्रबंबकों को बतकाया और उनको उन 
त्रटियों की दूर करने की आज्ञा दी । 


१७. अंकिंग को ठोस बनाने के लिये कुछ प्रस्ताव। देश में बेकिंग व्यवसाय 
को ठोस बनाने के लिये रिजवे बेंक के अनेक प्रस्तावों में से कुछ को नीचे दिया 
जाता है-- 


(१) प्रबन्ध--कुछ डाइरेक्टरों में बंक के अफसरों के ऊपर ठीक-ठोक तथा आ- 
वश्यक तविरोक्षण करते का ज्ञान ओर योग्यता नहीं होती । कभी-कभी आन्तरिक हिसाब- 
परीक्षा तबा निरोजञ्ञग को प्रगालो दोषपूर्ण होती है । बुरे तथा संदिग्ध ऋणों 
अथवा पूजो में क्वात्त तथा कुछ वसूल न होते योग्य अन्य सम्पत्तियों के लिये हिसाब में 
व्यवस्था किये बिता लाभांश की घोष गा कर दी जाती हूँ । इन च्रूटियों को दूर किये बिना 
बेक ठोक-ठीक काम नहीं कर सकेंगे । 


(२) पँजी विनियोजन नीति-क्रुछ बेंक सरकारी प्रतिभूतियों में पर्याप्त घन नहीं 
लगाते । कुछ अन्य बेक बारबार उधार लेते है ओर इस प्रकार तरलछता के अनुपात को 
कम करते हैं । कुछ अभी तक ऐसी कम्पनियों के शेयर रखे हुए हें, जिनमें उनके डाइरेक्टरों 
का स्वत्व हँ अथवा जो तुरंत न बिक सके। यह बड़ी भारी त्रुटि ह. ओर इसके बारे में 
विचार करना चाहिए । 


(३) उधार देने की नीति-क्रुछ बेंक अपने साधनों के अनूपात के बिल्कुल विपरीत 
धन उधार देते हैँ । उनके पास प्रायः उधार लेने वाले की ऋण लेने की योग्यता की जाँच 
करने के साधन नहीं होते और उनमें अनेक बहुमुखी खतरों की विभिन्‍नता के सिद्धान्त की 
उपेक्षा करते हे । | 


(४ )शाखा नीति--कुछवेंकों में अपनी शाखाओं के निरीक्षण की प्रणाली संतोष- 
जनक नहीं हूँ । वह ऋण के हिसाब के नियमित कागज नहीं मंगवाते अथवा उनकी प्रधान 
कार्यालय में ठीक-ठीक जांच नहीं की जाती । 


जब तक ऊपर बतलाई हुई त्रुटियों को ठोक नहीं किया जायगा, भारतीय बेंकीं पर 
कठिनाई का समय फिर आवेगा। इस प्रकार की वर्तमान त्रुटियों को ठीक करके ठोस, 
बेकिंग की हमें परम्परा बना लेनी चाहिए । 


१८. विनिमय बेंक--उनकी स्थिति । १९५० में, भारत में १५ विनियम 
बेंक थे और बंदरगाह के नगरों तथा दिल्ली में उनकी ६३ शाखाएं थीं। इन बेंकों का 
निर्माण भारत के बाहर किया जाता है । इसी कारण भारतीय कम्पनी अधिनियम उन 
प्र लागू नहीं होता था किन्तु जैसा कि हमने ऊपर देखा है, नये बेकिंग कानून ने रिजर्व 
बेक की उनके कार्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार भी दे दिया। निम्नलिखित तालिका 
से भारत में उनकी वृद्धि तथा स्थिति का पता रूगता हैँ -- 
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पंजी तथा | मारत मे | भारत मे | भारत में 
सुरक्षानिधि| अमानतें | रोकड़ रोकड़ की | दिये हुए ऋण 
वर्ष | संख्या | (दस लाख (करोड़ | बकाया अपेक्षा देनदारियों तथा बद्ाा ली 
पोण्ड में) [रुपयों में) (करोड़ [| का प्रतिशत | हुई हुण्डियां 

हपयों में ) अनुपात 
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इस तालिका से यह भी पता चलता हैँ कि इन बेंकों में व्यक्तिगत अमानतों में 
पर्याप्त वृद्धि हुई, जबकि उसी गति से भारत में उसकी नकद रोकड़ में वृद्धि नहीं हुई । 


इनमें से दो बक कुक एण्ड सन” तथा अमरीकन एक्सप्रेस कम्पनी का सम्बन्ध 
केवल यात्रियों से है । शेष में से तीत का भारत में पर्याप्त भाग है । शेष उन बड़े-बड़े भारी 
बकों की एजेंसियां मात्र हैं, जिनके व्यापार का बड़ा भाग भारत के बाहर है । पांच 
बड़े-बड़े विद्विमथ बकों के नाम ये ह-लायड्स बंक; चार्ट्ड बंक आफ इंडिया, आस्टेलिया 
एण्ड चाईना; नेशनल बंक आफ इंडिया; मकनन्‍्टाइल बक आफ इंडिया तथा नेशनल 
सिटी बेंक आफ न्यूयार्क । 


उनके कार्ये-- (क) वह भारत के विदेश्ञी व्यापार में धन देते हें । यह एक छाभकारी 
व्यवसाय है । १९५०-५१ में भारत का समस्त व्यापार १, १६८ करोड़ रुपये का था । 
विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगाया है कि व्यापार के १५ प्रतिशत में ही भारतीय बैंक धन 
लगाते हैं । उनका भाग माल को बन्दरगाह तक पहुंचाने भर का है, जहां से विदेशों 
धन लगाने का प्रबंध विनिमय बँक करते हें । 


(ख ) विनिमय बकों की पर्याप्त शाखाएं देश भर में फंली हुई हैं । वह विभाजन से 
पूर्व, १९४० में भारत में १९१ थीं और १९५० में ६३ थीं । इनमें से अधिकांश शाखाएं 
बड़े-बड़े नगरों में है | उदाहरणाथ्थ, कलकत्ते में २०, बम्बई में १५, दिल्‍ली में १० और 
मद्रास में १० हैं। वे भारत में धरोहर स्वीकार करते हें और भारत के आन्तरिक व्यापार 
में भी बहुत बड़े परिमाण में धन लगाते हैं । 


विनिमय बेक भारतीय निर्यात की उन हुंडियों ([7097 //5907+ 73]]8) 
को मोल लेते है, जो प्रायः तीन मास बाद सकारी जाती हँ। यह हुण्डियां सदा लगभग 
स्वीकृत पत्र की हुण्डिया (000प776768 079 &०08]088708 ) होती हैं । वह 
तुरंत ही लंदन को भेज दी जाती है और वहां के निम्न बाजार भाव से वहां उनपर बटटा 
लिया जाता है । उनके धन को वापिस भारत को भेजने के लिये बेंक विभिन्न विधियों का 
आश्रय छेते हैं । उदाहरणार्थ, (१) हूंदन में रिजव बेंक के हाथ स्टर्लिंग बेचना, (२) 
लंदन में रुपये की प्रतिभूतियां मोल लेता और उनको भारत में बेचना, (३) भारत में 


१. रिजरव बेक द्वारा १९४८ में प्रकाशित अंकों में से लिया गया। 
२. भारत में इसका व्यापार मेससे प्रिण्डले एण्ड कम्पनी में मिला दिया गया है । 


४ंड२ भारतीय अर्थंशज्ञास्त्र 


रुपये लेकर इंग्लैंड में यात्रियों तथा विद्याथियों की आवश्यकताओं की पूति करना और 
(४) भारत में बिक्री के लिये सोना-चांदी की आयात करना। 


यरोप से भारत को किये जाने वाले निर्यात व्यापार के अधिकांश व्यापार के 
लिये धन का प्रबन्ध उन भुगतान-पत्रों की हुण्डियों ([200प707॥08 07 79४ए- 
70687608-- 2. £. 3|]8) द्वारा किया जाता है; जिन्हें साठदिनी हुण्डी कहा जाता 
है । उन पर लंदन में बट्टा लेकर फिर उनको विनिमय बंकों द्वारा वसूली के लिये भारत 
भेजा जाता है । स्वीकृत-पत्रों की हुण्डियों ( ॥). &. 37!!8 ) की विशेषता 
यह हूँ कि यदि विदेशी आयातकर्ता बेक के द्वारा उसको एक बार स्वीकार कर 
लिये जाने पर वह माल का कब्जा ले सकता है, जबकि हुण्डी का भुगतान वह हुण्डी 
की म्याद १री होगे पर ही करता हूँ। स्पष्ट रूप से यह एक बड़ी भारी सुविधा 
है । भगतान-पत्र की हुण्डियां ( 72. 7. 8]]]58 ) भारतीय आयातक को माल 
का तत्काल कब्जा करने का अधिकार नहीं देतीं। अतएवं वह विनिमय बंक के पक्ष में 
एक धरोहर नामा (7+#प8॥ +608796) लिख कर देता है ।_ 
विनिमय बेंकों के विरुद्ध शिकायतें--भारतीय बेंक विनिमय बेकों के विरुद्ध 
बहुत समय से शिकायत करते रहे हैं । उनकी शिकायतें ये हें- (क) विनिमय बंक देश 
के आन्तरिक व्यापार में ओ षकर बन्दगाहों को मार ले जाने में भारी प्रतियोगिता' 
करते रहे है। उनके साधन बड़े हैँ ओर इसीलिए वह सस्ती दर पर अमानतों को आकषित 
कर सकते है। (ख ) यह कहा जाता है कि वह भारत के विदेशी व्यापार में अपब्रे देशवासियों 
को अधिक सुविधाएं देते हँ और इस प्रकार भारत में एकत्र किये हुए धन का उपयोग 
भारतीय स्वत्वों के विरुद्ध करते हैं । (ग) वह भारतीय निर्यातकों को विवश करते हूँ कि 
वह अपने माल का बीमा विदेशी कम्पनियों में ही कराएं। इससे भारतीय बीमा कम्पनियों 
द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के व्यवसाय में वह बाधा उपस्थित करते हे । (घ)उन 
बेकों में भारतीयों को विश्वास योग्य पदों पर नहीं रखा जाता | यहां उनको सबसे बड़ा 
पद रोकड़िया का दिया जाता है। (ड.) यह कहा जाता है कि यह भारतीय प्‌ जी को 
विदेशी औद्योगिक तथा स्वर्ण-प्रतिभूतियों में लगाने का उपाय करते हें । (च) उनके 
कर्मचारी कुछ भारतीय बंकों को नीचा दिखाते हे । 
सारांश यह हूँ कि यह बंक भारत के विदेशों व्यापार का संचालन करते हैं और कुछ 
उसके आन्तरिक व्यापार में भी भाग लेते है । यद्यपि वह भारत में अमानतों को एकत्रित 
करते रहे, किन्तु १९४९ तक वह भारतीय कानतों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे | उनका- 
नियंत्रण विदेशी डाइरेक्टर करते थे और वह भारतीय मामलों के विषय में कोई सूचना 
प्रकाशित नहीं करते थे । १९४९ का बेकिंग-कानन बनने का बाद उनकी भारत-स्थित 
रक्षा-निधि पर रिजरवे बक का अधिकार हो गया । अतएवं इस विषय में स्थिति कुछ 
छुधर गई । 
केन्द्रीय बेकिंग की रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया गया है.कि इम्पीरियल बैंक आफ 
इण्डिया को विदेशी विनिमय का कार्य करना चाहिए । किन्तु ऐसा करने से पूर्व उसको 
अपने स्थानीय बोडों में भारतीय डाइरेक्टरों की संख्या ७५ प्रतिशत कर देनी चाहिए। 
उसको अभारतीय कम चारियों की भर्ती भी बंद कर देनी चाहिए 


इस योजना के विकल्प के रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि तीन करोड़ रुपये की 
पंजी से एक अखिल भारतीय विनिमय बेक की स्थापना की जाय । अच्छा हो कि उसके 
अधिकांश शेयर भारतीय संयकक्‍त पंजी' बंक ले लें। इससे इस बात का निराकरण हो 


बेंकिंग-प्रणाली ४४३ 


जायगा कि उक्त बैक भारत के घरेल व्यापार में प्रतियोगिता करेगा । यह बेंक सरकार 
द्वारा विदेशों में खपया भेजने के काम को भी ले सकता है । 


इस बीच में भारतीय व्यापारिक बैंक सहकारी आधार पर बड़े-बड़े विदेशी केन्द्रों 
में अपनी एजेंसियां खोल सकते हैं । 

१९४०९ का भारतीय कम्पनी बेकिंग अधिनियम पास होते से विनिमय बेकों की 
स्थिति पहले जैसी हस्तक्षेप न करने योग्य नहीं रही । आज रिजदवं बैंक उन बेंकों को यह 
आज्ञा दे सकता है कि वह अन्य बेकों के साथ-साथ ही चलें । हक 

१९, भारत का इस्पीरियल बेक । भारतीय कल्पना के लिए राज्य-बंक का 

सदा ही भारो आकर्षण रहा है । आरंभ में१ इस प्रकार के बेंक के लिये अनेक प्रकार के 
प्रस्ताव किए गए । किन्तु उनमें से किसी के अनुसार भी आचरण नहीं किया गया । 
१९१३-१४ के संकट के कारण एक राज्य-बंक की आवश्यकता और भी अधिक प्रतीत 
होने लगी । इस विषय में प्रथम गंभीर प्रयत्न १९२१ में तब किया गया, जब तीनों 
प्रेसीडेंसी बेकों को छनकी ५९ शाखाओं सहित मिला कर इनको इम्पीरियल बेंक आफ 
इण्डिया नाम देकर एक कर दिया गया । वह व्यक्तिगत फममं ही बना रहा । कितु उससे 
सरकारी काम भी लिये जाने का निर्णय किया गया । अतएवं उसके कार्यों पर कानूनी 
प्रतिबंध लगा कर इसके प्रबन्ध को एक सीमा के अन्दर-अन्दर सरकार के नियंत्रण में रखा 
गया। अपने बिशालर-साधनों के कारण भारतीय-बेंकिंग में उसको नेता का स्थान मिल 
गया । 

इम्पीरियल बक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड तथा तीन स्थानीय बोर्डों के हाथ में 
था। सरकार को क्रेन्द्रीय बोर्ड में दो सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था | वह अपने 
स्वत्वों की देखभाल करने के लिये 'चलअर्थ के नियंत्रक' ((४/00070]67# ०! (!प।:७- 
709) को मनोनीत करती थी। सरकार बेक को अपनी बकाया रकमों की रक्षा 
करने तथा आर्थिक नीति के संबंध में भी तिदंश दे सकती थी। 


बैक ने सरकार के सभी बेंकिग-कार्य को अपने हाथ में ले लिया । जैसे, अमानतों को 
स्वीकार करना तथा बकाया रकमों को अपने पास रखना। उसने सार्वजनिक ऋण का 
प्रबंध किया । वह अन्य स्थलों को रुपया भेजता था तथा ऋण देने के ढंग तथा साधन उत्पन्न 
करता था। वह बेकरों के बक का काम भी करता था; क्योंकि अधिकांश व्यापारिक बेंक 
अपनी बकाया रोकड़ उसके पास ही रखा करते थे। वह देश में प।रस्परिक परिद्योध भवन 
((0]०9777 8४ 07086 ) का काम भी करता था ओर इस प्रकार बेकों के पारस्परिक 
दावों को तय किया करता था । बंक द्वारा सरकारी काम करने के कारण उसके कार्यों का 
सावधानी से नियंत्रण किया जाता था । इस प्रकार इम्पीरियल बेंके ६ मास से अधिक के 
लिये ऋण नहीं दे सकता था। वह स्थायी सम्पत्ति पर या अपने शेयरों पर ही ऋण नहीं दे 
सकता था । वह अपने ग्राहकों की यथार्थ आवश्यकताओं के अतिरिक्त विनिमय-व्यवसाय 
नहों कर सकता था । वह व्यक्तिगत जमानत पर तब तक ऋण नहीं दे सकता था, जब तक 
दो स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा फर्म उस ऋण की जमानत न ले लें । 


बक के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें बार-बार की गई कि वह अन्य बैंकों के साथ 
अनुचित प्रतियोगिता करता हैं । उसके पास जो सरकारी खजाना बिना सूद के बड़े भारी 
परिमाण में रहता था, उससे वह बहुत कम ब्याज पर जनता को रुपया उधार दे सकताथा। 


१. देखों, '४४४७7०7]७7, ०.9, ०6 


छडड भारतीय अर्थशास्त्र 


किन्तु इस प्रकार के आरोप सत्य नहीं थे । क्योंकि बेंक अपनी सम्पत्ति के अत्यधिक तरल 
होने के कारण अत्यन्त कम दर पर भारी-भारी॥अमानतें आकर्षित कर सकता था । 
यह भी कहा गया कि बक यू रोपियन फर्मो के साथ भारतीय फर्मो के विरुद्ध पक्षपात- 

पूर्ण विभेदात्मक व्यवहार करता थ|। उसके व्यवसाय का अधिकांश, जिसका परिमाण 
बराबर बढ़ता जाता था, भारतीयों" के साथ ही होता था । १९२५ में उसकी अमानवों 
का कम से कम ६७ प्रतिशत भारतीयों से आया था । उसके द्वारा दिये गए ऋणों का भी 
६८ प्रतिशत भारतीयों को हो दिया गया था । इसमें संदेह नहीं कि उसका भारतीयकरण 
उतनी झोश्मता से नहीं किया गया, जेसी कि मांग की जाती थी । उसका प्रबंध तो बराबर 
यूरोपियनों के हाथ में ही बना रहा है । 

इम्पीरियल बेक के विरुद्ध सबसे भीषण आरोप यह था कि वह विभिन्न स्थानों तथा 
ऋतुओं में द्रव्य की दर में उतार-चढ़ाव को कम नहीं कर सकता था । किन्तु उसका कारण 
इम्पीरियल बक और सरकार में बेकिंग तथा चलअर्थ के कार्यों का बाँठ जाना था | 

इम्पीरियल बक का राज्य-बेक-रूप होने के कारण उसका व्यायारिक-बेक का रूप 
भी नहीं बना रह सकता था। वह अपने व्यापारिक कार्यों में भारी लाभ उठाता 
था । एक वास्तविक केन्द्रोय बेंक इस प्रकार का कार्य करना कभी पसंद न करता । न वह 
साधारण संग्र॒क्त पूंजी बॉकों के साथ प्रतियोगिता में उतरता । यदि राज्य बेंक कहलाने 
वालाबक इस प्रकार के कार्य करता है तो देश में बकिग-कार्य को सुचारु रूप से नहीं 
चलाया जा सकता। 

यह बात उसके पक्ष में कही. जा सकती हैं कि उसने देश भर में बे किंग सुविधाएं 

बढ़ाने में सहायता दी । उसने ऐसे-ऐसे स्थानों में ७५ शाखाएं खोलीं जहां पहले किसी 
भी बंक की कोई शाखा नहीं थी । उसने कुछ बेंकों की बड़ी प्रसन्नता से कठिनाई में सहायता 
की । उदाहरणार्थ, शिमले का एलाएंस बेक, बंगाल नेशनल और इलाहाबाद बेंक । जहां- 
कहीं. उसकी शाखा होती थो, वह पारस्परिक परिशोध भवन ((3]89777 8 008७) 
का काम भी करती थी और इस प्रकार विभिन्न बँकों के पारस्परिक हिसाब को सुलझाने में 


सहायता देती थी । 

१९३४ का इम्पीरियलछ बंक संशोधन अधिनियम तथा उसके बाद को स्थिति--- 
१९३५में रिजर्व बक की स्थापना हो जाने पर इम्पीरियल बेक की अद्धं -सरकारी बेक होने 
की स्थिति समाप्त हो गई । अब बेंक के कामों पर लगाई हुई पुरानी पाबंदियों को दूर कर 
दिया गया । तो भी उसको एक उभय सम्मत कमीशन के आधार पर भारत के रिजवं बेंक 
का एजेंट बना दिया गया, जिससे उसकी कई लाख रुपया प्रति वर्ष की आय बढ़ गई । इस 
प्रकार अब उसके साधन बहुत ही बढ़ गये हैं और वह अन्य बेकों को पुनःबट्टा लेने की सुविधा 
देता है । वह द्रव्य-बाजार का नेता है और अपने उस रूप में उसने अपनी अमानतों की 
अपेक्षा नकद रोकड़ के उच्च अनुपात को बनाए रखा है । उसकी उच्च स्थिति होने का यह 
भी एक मुख्य कारण है । इन्हीं सब कारणों से जनता की ओर से उसका राष्ट्रीयकरण 
किये जाने की भारी मांग उपस्थित की जाती रही है । 


इस्पीरियल बैंक के असामान्य विशेषाधिकार की आलोचनॉ--वत्त मान प्रणाली 
में इम्पीरियल बैंक को असामान्य विशेषाधिकार दिये जाने की देश में भारी आलोचना की 
जाती रही है । यह आलोचना आंशिक रूप में राजनीतिक है । एक तो इस कारण कि बैंक 
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का संचालन अंग्रेजों के हाथ में था। दूसरे इस कारण की अतीत काछ में यह भारतीय बंकों 
के साथ प्रतियोगिता करने के कारण कुछ अप्रिय बन चका हैँ । एक तक यह दिया जाता है 
कि सिद्धान्त रूपसे यह अनुचित है कि किसी एक व्यापारिक-बेंक को सरकारी रोकड़ तथा 
चलअर्थ की तिज़ोरियों का सब काम दे दिया जावे । क्योंकि उससे उसको शक्तिशाली 
एकाधिकार मिल जाता है ओर फिर उसको जनता तथा अन्य बंकों के स्वार्थों की उपेक्षा 
करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती हैं । या तो इस एकाधिकार पर कठोरता से नियंत्रण 
लगाया जाना चाहिए अथवा बेंक की उन विभिन्न प्रकार की विद्येष सुविधाओं तथा लाभों 
को उससे छीन लेना चाहिए, जो उसको रिजवं बैक की स्थापना हो जाने के बाद भी मिलते 
छह 
इम्पीरियल बक के विरुद्ध एक और आलोचना यह की जाती है कि उसका व्॒तंमान 
संगठन नोकरदाही है और उसके प्रबन्धकों (5607898 ) को डाइरेक्टरों के निर्वा 
चन का नियंत्रण करने की क्षमता है । यह भी तक दिया जाता है कि अपने गत तीस वष 
के जीवन में बैंक ने ज्वारतोयों को अपने बहुत कम ऊंचे पद दिये है । 

ग्रामीण बेकिंग जांच कमेटी ने आलोचना के इन सभी तकों पर पूर्ण विचार करने 
के उपरांत यह सुझाव दिये हँ:-- 

(१) इम्पीरियल बैक अधिनियम में से शेयर होल्डरों की ओर से मताधिकार के 
उपयोग के लिये किसी को भी प्रतिनिधि (77059) बनाने का दस्तावेज तेयार करने 
की शक्ति को हटा दिया जाय । 

(२) बंक द्वारा प्राप्त विशेष सुविधाओं के न्याय न होने के कारण या तो उसके 
बेकिंग एकाधिकार को कठोरता से नियंत्रित कर दिया जाय, अथवा बेक से उन विशेष 
सुविधाओं को छीन लिया जाय । 

(३) उसके पदाधिकारियों का शीघ्रता से भारतीयकरण किया जाय। इस बात 
का आइवासन दिया गया है कि भारतीयकरण के इस कार्य को १९५५ तक पूर्ण कर दिया 
जायगा । 

(४) अन्य बेंकों के साथ आज अयोग्य प्रतियोगिता न होने के कारण इम्पीरियल 
बेक को उसके व्यापारिक कार्य करने दिये जायं और उसके ऊपर लगाये हुए वर्तमान प्रति- 
बंधों को ही पर्याप्त समझा जाय । 

(५) किन्तु इस बात का यत्न किया जाय कि सभी बंक खजानों के द्वारा सस्ती 
दर पर धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करें, जिससे इम्पीरियल बेक को राष्ट्रीय 
चलअर्थ का संरक्षक होते की विशेष सुविधा न मिले । 


२०. क्‍या इम्पीरियल' बंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ? यह 
बक भारत भर में रिजवे बंक के एजेंट (प्रतिनिधि) का काम करता है । यह एक बडी 
संस्था हुं और इसकी शाखाओं की संख्या भी बड़ो (भारत में ३६७ तथा विदेशों में ८४) 
है । इस बात को तथा उसके विरुद्ध अनेक शिकायतों को तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते 
हुएकि रिजव बंक का राष्ट्रीयकरण किया जा-चका है, सरकार ने १९४८ में इस प्रश्न पर 
विचार किया था कि क्‍या इम्पीरियल बंक का राष्ट्ीयकरण कर दिया जाय ? उस समय 
उसने इस वात को सिद्धान्त रूपमें स्वीकार कर लिया था कि उसका भविष्य में राष्ट्रीयकरण 
कर दिया जाय । किन्तु विदेशों में उसकी अनेक शाखाएं होने के कारण अनेक राजनीतिक 
समस्याएं उत्पन्न हो गई । अतएव वर्तमान समय में उसके राष्ट्रीयकरण को स्*गित कर 
दिया गया । सरकार ने उसके भागीदारों को आइवासन दिया कि यदि कभी इम्पीरियलक 
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बेक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उनको उसी प्रकार हर्जाना दिया जायगा,जिस प्रकार 
रिजवं बंक के भागीदारों को दिया गया था । सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि अन्य 
व्यापारिक व कों का राष्ट्रीयकरण करने की उसकी कोई इच्छा नहीं हूँ । 


यह खेद की बात होगी कि राष्ट्रीयकरण के बाद बेक के सभी व्यापारिक-कार्यों 
को बंद कर दिया जायगा | यह खेद विशेषकर ऐसी दशा में ओर भी बढ़ जाता है जबकि 
वह व्यापारिक पत्रों, न: बट्ठा लेने ओर अपनी विदेशी शाखाओं के द्वारा विदेशी विनिमय 
जैसे उपयोगी काम अनेक दिशाओं में कर रहा है । हमारी सम्मति में इस संस्था को भारत 
के मुद्रा संबंधी स्वत्वों की सेवा करने के लिए जीवित रहने देना चाहिए । सबसे अच्छा 
उपाय तो यह होगा कि उसका इस प्रकार संगठन किया जाय कि वह केंद्रीय बेकिंग के साथ 
व्यापारिक बेकिंग के दो 4 थक्‌-पृथक्‌ विभाग बना देवे । 


२१. भारत के रिजर्व बक का जन्म। प्रथम महायुद्ध के बाद कुछ अन्त- 
रष्ट्रीय सम्मेलनों ने यह निश्चित सम्मति प्रकट की कि ऐसा केन्द्रीय बेंक-जो सरकारी 
नियंत्रण से मुक्त हो-आथिक विशृद्धुलुता को रोकने तथा ठोस राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का 
निर्माण करने में सहायता दे सकता है । यह अनुमान किया गया कि भारतीय मुद्रा-प्र गाली 
ठोस नहीं है ,क्योंकि उसका चलअर्थे और साख दो विभिन्न एंसे अधिकारियों के हाथ में थे, 
जिनकी नोतियां प्राय: एक दूसरे से पृ५% होती थीं, जबकि चलअर्थ तथा बेंकों की सुरक्षा- 
निधियों को पृथक्‌-पृथकू रखा जाता था। इन त्रूटियों का उपाय करने तथा देश के बिखरे 
हुए बेकिंग साधनों को एक उद्देश्य के लिये एकत्रित करवे वाली केवल एक केंद्रीय बेकिंग 
एजेंसी ही हो सकती थो। देश में यह वाद-विवाद बहुत समय से चला आता था कि भारत 
में सरकार का अपना बंक हो अथवा वह व्यक्तिगत भागीदारों का बैक हो । मुख्य बात यह 
कि नई संस्था राजनीतिक प्रतिबंधों तथा पूंजीवादी-यंत्रों से स्वतन्त्र हो। वह साख अथवा 
चलअर्थ का योग्यतापूर्वक नियन्त्रण कर सके । बड़े-बड़े लाभांश देता उसका मुख्य उद्देश्य 
न हो अन्यथा वह बे किंग-संसार के विश्वास का संपादन नहों कर सकेगी | सन्‌ १९२७ 
तथा १९२८ के दो व्यय प्रयत्नों के बाद,केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी की प्रबल सिफारिशों 
द्वारा केन्द्रीय बेंक की स्थापना का मामला फिर मुख्य रूप से उठाया गया। अतएव, १९३४ 
में रिजवं बंक आफ इण्डिया अधिनियम द्वारा एक भागोदारों के बेंक की स्थापना की 
गई । 

भारत के रिजवे बेंक का संविधान--रिजर्व बेंक को एक भागीदारों के बैक के 
रूप में आरंभ किया गया । उसकी पूंजी आरंभ में पांच करोड़ रुपये की थी, जिसे सौ-सौ 
रुपये के ऐसे शेयरों में विभकत किया गया था,जो सभी एण चुकता (#प्र|।ए /294- 
प0) रखे गए थे । यह सारी पूंजी कुछ व्यक्तियों की थी | केवड २,२०,००० रुपये 
केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से दिये थे। 


इन अंशों को पांच वृत्तों ((70]88) में बांदा गया था-ऋलकत्ता, बम्बई, 
दिल्‍ली, मद्रास ओर रंगून। बाद में सन्‌ १५४० के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 
एक व्यक्ति अपने अकेले नाम में अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त नाम में २०,००० 
ढपये के शेयरों से अधिक के नहीं रख सकता । पांच शेयरों के रखने पर एक मत देने का 
अधिकार दिया गया ओर एक भागीदार को दस से अधिक मत नहीं दिये जा सकते थे । 

प्रबन्ध--तेक के मामलों के साधारण निरेशन तथा व्यवसाय के काम को एक 
केन्द्रीय बो्डे को दिया गया, जिसके निम्नलिखित १६ सदस्य थे :-- 


बेंकिंग-प्रणाली ४४७ 


(क) एक गवनेर तथा दो डिप्टी गवने र, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बोर्ड की सिफा- 
रिश पर नियुक्त करती थी, (ख) चार डाइरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत, (ग) भागीदारों 
द्वारा चुवे हुए डाइरेक्टर इस प्रकार कि बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्‍ली के भागोदारों द्वारा 
अपने-अपने यहां के दो-दो डाइरेक्टर तथा मद्रास ओर रंगन के भागीदारों द्वारा अपने- 
अपने यहां के लिये एक-एक डाइरेक्टर ओर (घ) सरकार द्वारा मनोनीत एक सरकारी 
अफसर । 


इन पांचों क्षेत्रों के लिए एक-एक स्थानीय बोर्ड भी बनाने की व्यवस्था की गई थी । 

समें (क) पांच-पांच सदस्य भागीदारों द्वारा अपने अन्दर से चुने जाते थे तथा (ख) 

तीन-तीन सदस्य केंद्रीय बीर्ड द्वारा भागीदारों में से मनोनीत फिये जाते थे। मनोनीत करने 

का उहृेश्य कृषि तथा सहकारी स्वत्वों जेसे उन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को लेना था, 
जिनको चुनाव से प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका था । 


राष्ट्रीयकरण के बाद परिवरतेन--जत्रेंक का सितम्बर १९४८ में राष्ट्रीयकरण किया 
गया । इसलिये अब वह भागीदारों का बेंक नहीं है । सरकार ने भागीदारों को हर्जाना' 
देकर उनके अंशों को मोल ले लिया । केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों के संविधान में भी 
संशोधन किया गया । अब सभी डाइरेक्टरों को सरकार मनोनीत करती है । वह स्थानीय 
बोर्डों तथा देश के विभिन्न प्रकार के स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय बोर्डो के 
डाइरेक्टरों को भी मनोनीत किया जाता है । 


रिजव बक के साधारण कार्ये---बेंक को निम्तलिखित कार्य करने का अधिकार है- 


(१) केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों, ब॑ कों, स्थानीय संस्थाओं और किसी 
अन्य व्यक्ति से अमानत के रूप में बिना सूद धन स्त्रीकार करके अपने पास जमा रखना। 


(२) निम्नलिखित हुण्डियों को समय-समय पर प्रकाशित होने वाली प्रामाणिक 
दर पर मोल लेना, बेचना और उन पर पुन: बदूटा लेना-- 


(क) विनिमय हुण्डियां ( 3]8 07 7॥50॥9786 ) तथा वचन-पत्र 
(72/0778807ए २०६88 ) जो भारत में जारी किये गये हों और जिनका भारत में 
ही भुगतान किया जाना हो और जो सच्चे सौदों पर बनाये गए हों, जिनके ऊपर दो 
यथा अधिक अच्छे हस्ताक्षर हों, जिनमें से एक सारिणी सूची के बंक का हो और जो बिक्री 
अथवा पुनः बट्‌्टा लिये जाने के दिन से ९० दिन के अन्दर-अन्दर भुनाई जाय । 


(ख) एसी हुण्डियां आदि, जो भारत में कृषि-कार्यों अथवा फसलों को बेचने के 
लिये जारी की गई हों और जिनका भुगतान भारत में ही बिक्री अथवा पुनः बटटा लिये जाने 
के दिन से ९ मास के अन्दर-अन्दर किया जाना हो, और 


(ग) ऐसी हुण्डियां, जो केन्द्रीय और राज्य-सरकारों की प्रतिभूतियों (8660- 
/४0768 ) को रखने अथवा उनका व्यापार करने के लिये जारी की गई हों अथवा 
निकाली गई हों और जिनका भुगतान ९० दिन के अन्दर-अन्दर किया जाना हो । 


(३) सारिणी-सूची के बेकों से स्टलिंग तथा विनिमय हुण्डियां मोल लेना अथवा 
उसके हाथ बेचना किन्तु वह स्टलिंग एक लाख रुपये से कम मूल्य का न हो और विनिमय 
हुण्डियां (87]]8 0 5079 9728 ) ब्रिटेव के किसी भी स्थान में अथवा नाम पर 
निकाले गए हों और उनका भुगतान ९० दिन के अन्दर-अन्दर किया जाना हो तथा ब्रिटेन 
के बंकों में बकाया रकम रखना । 


४४८ भारतीय अथशास्त्र 


(४) राज्यों, स्थानीय अधिकारियों, सारिणी सूची के बकों तथा राज्य-सहकारी 
बेकों को उधार तथा पेशगी रकमें इस प्रकार देना कि उनका भुगतान मांगते ही अथवा 
९० दिन के अन्दर-अन्दर कर दिया जाय । यह रकमें ट्॒स्टी प्रतिभूतियों ([:प्र&66 
5880४77688 ) ,सो्े या चांदो, ग्रहण करने योग्य हुंडियों अथवा विनिमय और सारिणी 
सूची के बकों तथा प्रान्तीय कोआपरेटिव बंकों के ऐसे वचन-पत्रों ( 2/0777880%ए 
०६88 ) के विरुद्ध दी जा सकती हैँ, जिनका समर्थन ऐसे माल के कागज करते हों, जिसे 
व्यापारिक कार्यों अथवा फसलों को बेचने के लिये बक को दी जाने की प्रतिज्ञा की गई हो। 

(५) केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों को ऐसी पेशगी रकम देने के लिये मार्ग 
तथा साधन निकालना, जिसका भुगतान ९० दिन के अन्दर किया जाना हो । 

(६) स्वयं अपने कार्यालयों अथवा एजेंसियों पर दर्शवी हुण्डी (087१970 
]079/6 ) निकालना । 

(७) ब्रिटेन की ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों का क्रम-विक्रय करना, जिनका 
भगतान मोल लेने की तारीख से १० वर्ष के अन्दर-अन्दर किया जाना हो । 

(८) केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों की ऐसी प्रतिभूतियों का ऋ्रय तथ। विक्रय 
करना जो निश्चित सीमा के भीतर किसी भी समय भनाई जा सके । 

(९) भारत के किसी सारिणी-सूची के बंक अथवा किसी अन्य देश के किसी 
केन्द्रीय बंक से अधिक से अधिक ३० दिन के लिये उधार लेना । 

(१०) अन्य देशों के केन्द्रीय बंकों में हिसाब खोलना अथवा उनके साथ एजेंसी 
के समझोते करना, उनके एजेंट के रूप में कार्य करना और उनके शेयरों में पंजी लगाना । 

(११) किसी भी देश के एक केन्द्रीय बंक द्वारा किये जाने वाले अन्य सब कार्यों 
को करना । इन कार्यों के संबंध में नीचे विचार किया जाता हँ--- 


बैंक के केन्द्रीय बेकिंग-कार्य 


(क) नोट निकालना-प्रथम तो १९३५ से भारत में नोट निकालने का एकाधिकार 
हैं । नोट निकालने के लिये रिजवं बेंक निकास विभाग ([887006 406]09/677676 ) 
नाम से एक पृथक विभाग बनाए रहता है, इस विभाग की सम्पत्ति को बे किंग विभाग की 
सम्पत्ति से पृथक रखा जाता है । निकास विभाग की सम्पत्ति में स्वर्ण मुद्राएं, अम॒द्वित स्वर्ण 
पिण्ड, स्टलिग प्रतिभूतियां, रुपये के सिक्के तथा रुपये की प्रतिभूतियां होती हैं ।इनमें से कम 
से कम ४० प्रतिशत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं ओर अमद्वित स्वर्ण पिड (3फ0]]070 ) अथवा 
स्टलिंग प्रतिभूतियां होती चाहिएं । किन्तु इसमें यह शर्तें है कि बेंक में किसी समय भी 
४० करोड़ रुपये से कम मूल्य का सोना न हों और उस सोने के मल्य का हिसाब एंक रुपये 
के ८"४७५१२ ग्रेन शुद्ध सोने से लगाया गया हो, जो एक तोले का २१ रुपये. ३ आना ८ 
पाई के हिसाब से बठता है । सम्पत्ति के इस रूप में यदि कोई कमी हो तो उसकी स्वीकृति 
सरकार से लेती पड़ती है और उस पर ब्रेंक को कम से कम ६ प्रतिशत जुर्माना देना होता है । 


सम्पत्ति के शेष ६० प्रतिशत भाग को रुपये की मुद्राओं, सरकार की रुपये की 
प्रतिभूतियों तथा विनिमय की ऐसी निश्चित हुण्डियों में रखा जा सकता है, जिनका भुग- 
तान भारत में किया जाना हो । किन्तु इसमें यह शर्ते है कि रुपये को प्रतिभूतियां समस्त 
सम्पत्ति के एक चतुर्थाश अथवा ५० करोड़ रुपये से---इनमें जो भी बड़ा हो--त बढ़ने पावें। 
१९४१ में निकाले हुए एक अध्यादेश (0707797008 ) द्वारा रुपये की प्रतिभूतियों 
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के निकास विभाग में परिमाण को सीमित करने की शर्ते को हटा दिया गया । 


(ख) बेकिंग का नियमन--दूसरे स्थान में रिजवे बेक के लिये यह आवश्यक है 
कि वह बे किंग प्रगाली का नियमन करे। प्रत्येक संयक्त पंजी बेंक को, जिसकी चुकता 
पूरजी तथा सुरक्षा कोप का परिमाण मिल कर कम से कम ५ लाख रुपये हो, रिजर्व बेंक की 
रारिणी सूची २ में शामिल किया जा सकता है। उसको रिजर्व बेक के पास अपनी तात्का- 
लिक देनदारियों के ५ प्रतिशत तथा सावधि देनदारियों के २ प्रतिशत के बराबर रकम 
रिजवं बंक म॑ रखनी पड़ती हे (जिस पर कोई व्याज नहीं दिया जाता ) साथ ही उसको 
निश्चित रूप में साप्ताहिक हिसाब भी देना पड़ता है । मार्च १९५१ में सारिणी सूची २ में 
९६ बंक थे । 


सारिणी सूची के बक स्वीकृत प्रतिभूतियों के विरुद्ध आथिक सहायता प्राप्त कर 
सकते हूं । वह विनिमय पत्रों ( 3[8 07 .750॥ 8728 ) तथा उन वचन-पत्रों (70/0- 
7788079 [२०668 ) पर पुन: बट्‌टा ले सकते है, (१)जो भारत में जारी किये गए हों 
तथा जिनका भुगतान भारत में ही किया जाना हो ( २) जिनके ऊपर दा या अधिक विश्वरत 
( (४000 ) हस्ताक्षर हों, जिनमें एक हस्ताक्षर सारिणी सूची के दंक के हों, और (३) 
जिनका भूगतान पुनः बटटा लेने की तारीख से रियायती दिन (29 ए8 07 (78०06 ) 
सहित ९० दिन के अंदर-अंदर किया जाना हो । विशेष प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों का 
व्यापार करने के उद्देश्य से निकाली हुई हुण्डियों पर भी--यदि उनका भुगतान ९० दिन 
के अन्दर किया जाना हो तो पुनः बट्ठा लिया जा सकता है । क्ृषि संब्रंबी ठोस हुण्डियों 
के भगतान के समय के सम्बन्ध में रियायती दिन अपवाद रखा हैं और उनका भगतान 
९ मास तक (बाद में इसे बढ़ा कर १५ मास कर दिया गया ) किया जा सकता है । 


रिजव बंक सदस्य-बकों की साख-तीति पर भी नियन्त्रण रखता ह और उनके द्वारा 
वह द्रव्य-बाजार के अन्य अंगों पर भी नियंत्रण रखता हैं । अपनी बंक-दर को घटा या 
बढ़ा कर ओर खले बाजारमें सरकारी प्रतिभतियोंके क्रम-विक्रय द्वारा इस प्रकार के निय॑ं- 
त्रण को बनाएं रखता है । इस ढंग के कार्य को खले बाजार के काय ( (0087-76 87/76 
(0/087/807078 ) कहा जाता है। बेक-दर नीची होने से रिजर्व बँक के साथ पुन 
बटटा कार्य करने में वद्धि होती है । इस प्रकार संप्रक्त पंजी बरकों के पास नकदी बढ़ 
जाती है और बंक-दर ऊंची होने से रिजव बेंक के साथ पुनः बट॒टा करने मे अनुत्साह 
होता हे और इस प्रकार संयुक्त पूंजी बकों के पास रुपया घट जाता है । इसी प्रकार 
बंक द्वारा खले बाजार में प्रतिभ तियां मोल लेने से द्रव्य-बाजार में नकदी बढ़ जाती है और 
उनकी बिक्री से उल्टा प्रभाव पड़ता हें । 


(ग) विनिमय दर को बनाये रखना--तीसरे स्थान मं, रिजव बंक को रुपये के 
बाह्य मल्य को एक रुपये के १ शिलिग ६ पेंस स्टलिंग भाव को भी बनाए रखना पड़ता हूं । 
एसा करने के लिए बंक को किसी भी व्यक्ति को, जो रुपये में मूल्य चुकाएं, कम से कम 
१०,००० पौंड का स्टलिंग--लंदन में तुरंत देने के लिए एक रुपये के १ शिलिंग ५ 
पेंस की दर पर बेचना, अथवा एक रुपये की अधिक से अधिक १ शिलिग ६ ६*#& पँस दर 
प्र मोल लेना पड़ता हैं । 

घ) सरकारी कार्य--चौथे स्थान में, रिजवं बंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य- 
सरकारों के लिये सभी प्रकार का बेंकिंग-कार्य करता है । उसमें रकम को लेकर अपने 
पास बिना ब्र्याज रखना भी सम्मिलित है । उसको उनके विनिमय तथा एक स्थान से 
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दूसरे स्थान पर धन भेजने के कार्य करने पड़ते हें और सार्वजनिक ऋण का प्रत्न॑ंतथ करना 
पड़ता हे । 

बेक के कार्थों में उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को धत भेजने की सुविधा 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुविधा है । बेक इम्पोरियल बंक की सभी शाखाओं में तथा सरकारी 
खजानों के पास धन रखता है । इन सुविधाओं के लिए १३०० खजाने खुले हुए हैं 
इन सुविधाओं को १९४० में और बढ़ा कर इनका मान निश्चित कर दिया गया। नई 
योजना के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजन की रियायती दर को ६१ बिना 
सारिणी सूची के बक़ों तथा सात उन देसी बकरों पर भी लागू कर दिया गया, जो बैंक 
की स्वीकृति में ह । तार द्वारा रकम भेजने की दशा में तार का खर्च इसके अतिरिक्त * लिया 
जाता हैं । 


डः) पारस्परिक परिशोध भवन ( (४]89777 8 00868 ) पांचवें स्थान सें- 
बंक पारस्परिक परिशोध भवन का कार्य भी करता है और एक बंक से दूसरे बेंक को रकम 
की गतिद्यीलता में बचत करदेता है । पारस्परिक परिशोध भवनों में निम्नलिखित पांच 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ह-बंबई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास और कानपुर | इनके अतिरिवत 
२० और भी हैं । वह स्वतन्त्र संस्थाएं हे और अभी तक बेंक ने उनके कार्य में हस्तक्षेप 
करना आवश्यक नहीं समझा । सन्‌ १९५०-५१ में भारत में कुल ६,५७८ करोड़ रुपये के 
चेकों का पारस्परिक भुगतान किया गया, जब कि १९४९-५० में वह संख्या ६१,९८ करोड़ 
रुपये तथा १९३८-३९ में १,९२१ करोड़ रुपये थी । 


(च) कृषि-साख विभाग, छठे स्थान पर-रिजवं बेंक का एक कृषि साख-विभाग 
भी हे । उसमें विशेषज्ञ कमंचारी होते है । उसके कार्य निम्नलिखित हूँ (क) कृषि-साख 
सम्बन्धी सभी प्रश्नों का अध्ययन करना और सभी बेकों को आवश्यकता पड़ते पर परामर्श 
देने के लिये उपलब्ध होना, और (ख) क्षि-साख के सम्बन्ध में बेक के कार्यों में राज्य 
कोआपरेटिव बेक तथा व्यापारिक बेकों को समान रूप में छहयोग देना । इस प्रकार उसका 
कार्य मुख्य रूप से एक परामशंदाता के रूप में हैं और वह सीबे सहायता नहीं कर सकता । 

.. सहकारी आन्दोलन, भूमि रेहन बकों, ऋण कानूनों, धव-उजार देवे को नियभित 
करने, गोदामों के कातूतों, बाजार में बेचवे तथा अन्य सम्बन्बित मामलों की समस्याओं 
का यह विभाग बराबर अध्ययन करता रहा । अब इस विभाग की सेवाओं का उपयोग 
पहले से अधिक किया जा रहा हें। इस विभाग ने सहकारी आन्दोलन 
श्रीलंका, सस्कतचेवन आदि अनेक देशों तथा भारत के आसाम एवं बम्बई जैसे कुछ चने 
हुए प्रदेशों के सम्बन्ध में अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित कर चुका है । 


इस विभाग ने सहकारी आन्दोलन में भाग लेने वालों के मन में इस भावना को 
दूर करने का यत्न किया है कि कोआपरेटिव बेको को रुपया देने के मामले में रिजवं बेंक 
अनकल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप अब रिजव बंक के पास सहायता के लिए अधिक 
बार प्रार्थनाएं की जाने लगी हें । रिजवें बंक अधिनियम की धारा १७ (२) तथा 
(४) (ग) के अनुसार कोआपरेटिव बकों को बंक दर से भी १॥ प्रतिशत रियायती दर 
पर रुपया दिया जाता हैं । अब यही सुविधा धारा १७ (४) (क) के अनुसार दिये जाने 
वाले ऋणों के लिए भी बढ़ा दी गई हे, किन्तु इसमें यह शर्ते हैं कि उधार लिये हुए धन का 
उपयोग कठोरता से ऋतु सम्बन्धी कृषि कार्यों और फसलों के बेचने में ही किया जाय। 


अलललकनतन नमक नाता मनन लिज-न+ननानन-+ न+नाक-न कफ कक नम ५५१ 


१. चाल बरसों में भारत में स्थानान्तरित रकमों की कुल संख्या के लिए १९५०-०१ 
की 0प्र779709 ४०4 7१79709 8०007% का 50869:7076 ३२ देखो । 
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इस प्रकार के ऋणों को अंवधि को २ मास से बढ़ा कर १५ मास कर दिया गया । सन्‌ 
१९४० में रिजव बेक ने ६, १६ लाख रुपये के ऋण राज्य-कोआपरेटिव बकों को दिये, 
जब कि सारिणो-सूर्चा के अंकों को उसने ३,०६१ छाख हययों का उवार दिया था । सारिणी 
सूची के बक ३ प्रतिशत ब्याज देते हैं जब कि काआपरेटिव बंक एक करोड़ रुपये के ऋण 
पर २ प्रतिशत और अगले एक करोड़ रुपये के ऋण पर केवल १६ प्रतिशत ब्याज देते हैं । 
इसमें विचार यह हैँ कि काआपरेटिव बेंकीं को कृषि हुंडियों के विषद्ध उधार लेने को 
प्रोत्साहित किया जाय तया वह कम ब्याज का लाभ किसानों को ई । 

(छ) सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध--सातवें स्थान में, रिजर्व बेंक को 
सार्वजनिक ऋग का प्रबन्ध तथा राज्य सरकारों की ओर से ऋण लेने तथा उनको चुकाने 
का प्रबन्ध भी करना पड़ता है। भारत के ऊपर १९३८-३९ में कुठ १,२०६ करोड़ 
रुपये ऋण था। उसका सार्वजनिक ऋण पूरे का पुरा लगभग आन्तरिक ही है । २१ 
मोर्चे १९५१ को भारत का समस्त सा्व जनिक ऋण २०,८९ करोड़ हयये का था, अर्थात्‌ 
ऋण में १९३९ के ९५० करोड़ रुपये की अपेक्षा उस वर्ष कुल २ करोड़ हपये की वद्धि हुई । 
उसमे अन्तराप्ट्रीय मद्गा-काप | [.0॥ .#'. ) तथा अन्तराप्ट्रीय बक ( .]3.5.). ) का बिना 
ब्याज का २१३ कराड़ रुपये का ऋण तथा ७ करोड़ रुपये का पुराना ऋण भी सम्समि- 
छलित है । ब्याज दिये जाने वाले ऋण में २१ करोड़ रुपये का ब्रिटिश-यु<-ऋणग (जो अब 
स्थगित हो चुका ये ), ११ करोड़ रुपये की रेलवे की वाधिक किश्तें (जिसके लिए ब्रिटिश 
सरकार के पास उतनी ही रकम जमा कर दो गई है, जिसने उस रकम के वर्जित होते ही 
आवश्यक स्टालिग देने का वचन दिया है), १ करोड़ रुपये का स्टीछिग ऋण, २४ करोड़ 
उइपये का डालर ऋण तय १,८११ करोड़ रुपये का रुपया ऋग सम्मिलित है । १९५७- 
५१ के अन्त में भारत सरकार को कुछ २,०६२ करोड़ रुपये का ब्याज वाला ऋण देना 
था, अर्थात्‌ उस ऋग में वष के अन्त में 2९क रोड रुपये की वृद्धि हुई । उनमें प्राविडेंट फंड 
(77707976676 +'प्र70 ), शकखा वे का सेविग्स बंक, नेशनल सेविग्स सटिफिकेट, रेलवे 
को अवमूल्यन निधि ([28/076८98070 0 #'प्र0व ) तया सुरक्षा निधि आदि हैं । इस 
ऋण के विशद्ध सरकार के पास ब्याज देने वाली सम्पत्ति है, जिसमें पृजी को उत्पादक कार्यों 
में लगाया गया है । ३१ मार्च १९५१ को यह सम्पत्ति १,६८१ करोड़ रुपये की अथवा समस्त 
ब्याज वाले ऋण का ६५:६६ प्रतिशत थी । उसका एक भाग नकद, बकाया के रूप में भी 
था। शेष ऋण या तो बिना जमानत के था अथवा खजाने के हिसाब में भारत सरकार 
की प्रतिभूतियों के रूप में सुरक्षित था। 

(ज) अंकों का एकत्रीकरण--अंत में, आथिक-सूचना तथा अंकों को एकत्रित 
करने तथा उनका प्रकाशन करने के लिए रिजवं बंक एजेंसी के रूप में काम करता हुं । बह 
अपने निकास तथा बेकिंग विभागों का साप्ताहिक हिसाब सरकार को देता है । इसके 
अतिरिक्त यह भारत के बेकों के सम्बन्ध में मासिक अंकों की तालिकाएं तथा चलअर्थ एवं 
अर्थ-व्यवस्था पर वाधषिक रिपोर्ट प्रकाशित करता हैं । १९४९ के नये अधिनियम के 
अनुसार यह भारत में बेकिंग की उन्नति तथा उसकी गति के विषय में भारत सरकार को 
एक वाषिक रिपोर्ट दिया करता है । 

२२. बंक-दर । रिजवे बेक समय-समय पर उस प्रामाणिक दर (56६98709/' 
968 ) की घोषणा करता है, जिस पर वह विनिमयपत्रों ( 8]]8 07 ॥50/ 9726 ) 
तथा अन्य समुचित व्यापारिक-पत्रों पर पुनः बटटा लेता है । जब से बंक खुला हैं यह दर 
३ प्रतिशत रहो हू । युद्ध भी इसमें परिवर्तन नहीं करा सका। क्योंकि सुगमता से द्रव्य”, 
प्राप्त होने की दशाएं देश में बनी रहीं । द्वव्य-बाजार का नियंत्रण करने के लिए बेंक-दर 
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अत्यन्त महत्वपूर्ण ढें कली हूँ । अन्य बेंक अपने उधार देने और पुनः बटटा लेने को दरों 
का उसी के आधार पर निश्चय करते है । यदि उनकी आवश्यकता के समय हपया उधार - 
लेना हो तो उनको इसी दर पर उधार मिलता हैँ । नवम्बर १९५०१ में इस दर को बढ़ 
कर साढ़े तीन प्रतिशत कर दिया गया, जिससे देश में साख के विस्तार को रोका जा सके। 
यह कार्य मल्यों को घटाने के लिये मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय के रूप में किया गया था 
और इस उपाय से उस उदृश्य के प्राप्त करने में सफलता मिली हैं । 


२३. इम्पीरियल बंक के साथ सम्बन्ध । रिजवे बँक ने इम्पोरियल बेक के 
साथ एक इकरारनामा लिख कर उसे १५ वर्ष के लिए ब्रिटिश भारत के उन सब स्थानों में 
अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियत किया, जहां रिजवं बैक के खुलने से पूर्व इम्पीरियल बैक 
की शाखाएं थीं । उस इकरारनामे को १५ वर्ष के बाद दोनों पक्ष पांच-पांच वर्ष का एक- 
दूसरे को नोटिस देकर चाहे जब समाप्त कर सकते है । यह इकरारनामा चलते रहने की एक 
शर्त यह थी कि इम्पीरियल बंक की आथिक स्थिति ठोस बनी रहे और उसकी' वर्तमान 
सभी शाखाओं की संख्या भी बनी रहे । उसके बदले में उसको प्रथम पांच वर्षों में ९ लाख 
रुपया वाधिक, उसके बाद के ५ वर्षों में ६ लाख रुपया वाषिक्र ओर उसके भो बाद के पांच 
वर्षों में ४ छाख रुपया वाषिक देने का वचन दिया गया । इसके अतिरिक्त इम्पारियल 
बेक को समस्त सोदों में प्रथम २५० करोड रुपयों पर ,& प्रतिशत, तथा शेष रकम पर 
हुं प्रतिशत १० वर्ष तक दिये जाने का वचन दिया गया । दस वर्ष के बाद इस दर पर 
पु्नाविचार करने का निरुचय किया गया । 


२४. रिजव बेंक के कार्य का मल्यांकन । रिजर्व बक की स्थापना १९३५ में 
की जाने के बाद उसकी नीति का निर्देशन ठीक दिश्या में फिया जाता रहा है । अतएव 
उसको अब तक सफलताएं भी कम नहीं मिललीं। जेसा कि निम्नलिखित पुनरनिरीक्षण 
से प्रगट है --- 

(क) बेक-दर जो रिजवं बंक की स्थापना से पूर्व ७ और ९ के बीच में बनी रहती 
थी, १९३५ में रिजवं बंक की स्थापना के बाद घट कर ३ प्रतिशत हो गई, और वैश्ी ही 
बाद में बती रही । केवल नवम्बर १९५ १ में उसे मद्रा-प्रसार को रोकने के लिए साढ़े तीन 
प्रतिशत किया गया । 

(ख) द्रव्य की दर में ऋतु-सम्बन्धी उतार-चढ़ाव को रोक दिया गया और स्थान 
सम्बन्धी विभिन्नताएं दूर कर दी गईं | ऊपरी इलाके में से फसलें हटाने के लिए ऋतु संबन्धी 
मांगों के मख्य दबाव का ठीक ठीक मकाबला कर लिया गया | बेकों में आपस के रुपया 
लेने की दर (29!| 0(0706ए 70968 ) झ से ई प्रतिशत तक रही। 

(ग) रिजवं बक ने मुद्रा के स्थानानतरीकरण की अत्यन्त एसी सस्ती सुविध 
उत्पन्न कीं, जिनका जनता, सारिंणि सूची के बंकों, सरकार तथा कोआपरेटिव सोसाइटियों 
ने खूब उपयोग किया । 

घ) बंक को सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करने में बड़ी भारी सफलता मिली हू । 
१९३९ से लेकर १९५२ के बीच में उसने ४६९ करोड़ रुपये के सूमस्त ऋण में से/ ४३५ 
करोड़ रुपये के स्टलिंग ऋण को चका दिया । उसने रेलवे को दी जाने वाली वाषिक किहत- 
नामे की स्थापना की और इंग्लेण्ड में स्टलिंग की "शरनों तथा स्वदेश जाने की छटयो के 
अनुदानों ( #प770787943]09&7068 ) के चुकायें जाने का ठीक प्रबन्ध कर दिया.। 
इसके अतिरिक्त उसने सस्ती दर पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों के लिए ऋण 
लिये । उसने कोषपत्रों के द्वारा खर्च करने के साधन भी उपस्थित किये । 


बंकिंग-प्र जाली ४५३ 


(ड.) बेक ने अनेक कठिन परिस्थितियों में भी रुपये के विनिमय मूल्य को १ 
शिलिग ६ पेंस दर पर बनाए रखा । उसने भारत में ग्रामीण साख के विकसित करने में 
मूल्यवान काम किया। वह कोआपरेटिव ऋण के संबंब में सरकार को विशेषज्ञों का परामर्श 
देने के लिए एक विशेष विभाग बनाये रहता है । 


च) बंकरों के बंक के रूप में वह एक ऐसे उत्तम कानून को बनवाने में सफल 
हुआ हैं, जिससे उसको सारिणी सूची के, बिना सारिणीं सूची के तथा देश में विदेशी बेकों के 
कार्यों का नियंत्रण तथ। उनको नियमित करने के व्यापक अधिकार मिल गये हैं । उसने 
यूद्धव्यय की ऋण लेने, स्टलिंग ऋण की वापिसी तथा विनिमय नियंत्रण के प्रबन्ध जैसी 
बहुमुखी समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाया । 


(छ) बक ने अत्यधिक परिमाण में अनुसंधान-कार्य किया हैं । उसके पास अर्थ- 
शास्त्रियों तथा अनेक विशेषज्ञों का अत्यन्त योग्य-कर्मचारीमण्डल है, जिसका कार्य देश 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । उसने भुगतान-संतुलन के विभाग (स्‍39]9- 
706 0० ?9ए7स्‍7676 4)ए8707 ) का पृथक संगठन किया है । उसके प्रस्ताव पर 
राष्ट्रीय आय के अंकों को---जों आर्थिक प्रगति के महत्त्वपूर्ण उद्घोषक होते हँ--सरकार 
तेयार कर रही 


वह मासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है, जिसमें देश की आर्थिक दद्या के संबंध 
में विभिन्न प्रकार के तथ्यों तथा सामयिक समस्याओं पर बहुमूल्य लेख प्रकाशित किये 
जाते ह 

(ज) उद्योग-धन्धों को दीधंकालीन ऋण देने के लिए एजेंसी के रूप में इंडस्ट्रियल 
फाइनेंस कार्पोरेशन का संगठन क रने में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया है । 


(झ) सन्‌ १९४८ और १९४९ के समय द्रव्य-बाजार में तंगी के दिनों में बेक ने 
बड़ी भारी रकमें उधार दी थीं । अकेले १९४८ में ही उसने २५ बेकों को--जिसमें पांच 
राज्य-कोआपरेटिव बंक भी थे--४२ करोड़ रुपये के ३७१ ऋण दिये । इस प्रकार ३२ 
करोड़ रुपये साधारण उद्देश्यों के लिए, ६ करोड़ रुपये कृषि का खर्च चलाने तथा फसलें 
बेचने के लिए तथा ३ करोड़ रुपये अमानतों को भारी मात्रा में बेकों से निकाले जाने के 
लिए धन दिया । 

बेंक कहाँ असफल रहा--भा रत जैसे कृषि-प्रधान देश का केन्द्रीय बेंक तभी वास्त- 
विक उपयोगी हो सकता है, जब वह पूर्णतया क्ृषि द्रव्य को संगठित करे । इसमें संदेह 
नहीं कि भारत के रिजवे बक का कृषि-विभाग निश्चय ही काम कर रहा है किन्तु उसके 
कार्यों में अभी बहुत त्रुटियां हें । आस्ट्रेलियन कामन्वेल्थ बंक तथा न्यूजीलूड के रिजवे बंक 
के उस देश के मौलिक उद्योगधन्धों के साथ सम्बन्ध अध्ययन करने योग्य हें और उससे 
प्रोत्साहित करने योग्य शिक्षा ली जा सकती है । 


यद्धकाल में असीमित परिमाण में स्टलिंग प्रतिभतियों का चलूअर्थ के विस्तार 
के लिए उपयोग करने को रिजवं बेक के संविधान का दुरुपयोग किया गया था। 


रिजव बक अभी तक देशी बंकरों के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर 
सका है, कि उसका वास्तविक परिणाम निकले । न वह इस सम्बन्ध में संकट ही को टाल 
'सका है, यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जा चुका है । न वह एक हुण्डी ब्राजार 
ही अभी तक बना सका है, जिससे बँक अपने फालतू रुपये को लगा कर लाभ प्राप्त कर 
सकें । नवहभारत के संयकत पूंजी बेकों को विदेशी विनिमय व्यवसाय में उनका उचित 
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भाग दिलवा सका हैँ । भारत को स्वतन्त्र हो जाने के कारण एक विनिमय बेंक के खोलने 
को प्राथमिकता देना चाहिए । 


रिजव बंक भारत की चलअर्थ इकाई के आंतरिक मूल्य को स्थिर रखने में सफल 
नहीं हो सका है । एक केन्द्रीय बेंक का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है । बंक के इस दिशा में 
असफल होने का कारण यह है कि भारतीय द्रव्य-बाजार स्वयं एक अंग नहीं है । इसके 
अतिरिबत, भारत अभी पिछले दिनों तक स्वतन्त्र देश नहीं था आर इस बंक की नीति का 
संचालन ब्रिटिश स्वार्थों के हित में किया जाता था । इस प्रकार जबकि ब्रिटेन ने अपने यहां 
मद्रास्फीति तथ। ऊंचे मल्यों का मुकाबला कर लिया, भारत के सिर पर अभी तक भी 
मद्रास्फीति तथा स्टालिग-सम्पत्ति का भार बना हुआ है । बंक लाचार था ओर १९५२ के 

7रम्भ तक मूल्य नहों घटा सका । 


यह त्रुटियां होते हुए भी रिजरव बेंक ने आथिक स्थिति तथा बंक संबंबी सुधारों 
में एक नये यग का निर्माण किया है और भारत के संयकत पंजी बंकों को इस प्रकार 
से सहायता दो हे कि वह सफलतापूर्वक इतिहास के दो तृफानों--ह्विंवीय महायुद्ध तथा 
विभाजनोत्तर काल को--सफलतापूर्वक पार कर गए । यह भी कहा जा सकता हैं कि 
उसके पास सेवा के साथन अधिक हैं ओर उससे भविष्य में, और अधिक विशेषतया आज- 
कल के ऐसे समय में जब उसका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका हें--अधिक सफलता को 
आश्या की जा सकती हैं 


२५. रिजव बेक का राष्ट्रीकरण । १९४८ के रिजवे बँक (सार्वजनिक 
स्वामित्व के लिए परिवर्तन ) अधिनियम के द्वारा रिजर्व बक का राष्ट्रीयकरण करके उसका 
स्वामित्व राज्य को दे दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार-- 


(१) इस बंक के उन सब हिस्सों पर--जिन पर जनता का स्वामित्व था, १ 
जनवरी १९४९ से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया। मार्च १९४७ से 
लेकर फरवरों १९४८ के बीच में रिजवं बंक के सो रुपये के एक जेयर का मल्य ११८ रुपये 
१० आन था। सरकार ने इन शेयरों पर अधिकार करते समय उनके मालिकों को यह 
बाजार मूल्य हर्जावे के रूप में देने की घोषणा की । 


(२) केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्डों के संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया 

गया कि उनके सभी डाइरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत किये जाया करें । 
३) रिजवं बंक के अधिनियम १९३४ में इस प्रकार का संशोधव किया गया कि 
जिससे रिजवं बक अपने तिकास तथा बेकिंग विभाग में न केवल पहले के समान स्टलिंग 
प्रतिभतियों को रख सके, वरन्‌ विदेशी चलअर्थ तथा ऐसे विदेशों की अन्य प्रतिभतियों को 
भी रख सके जो अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रकोष (].)/ .ए',) के सदस्य हों । भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
म॒द्राकोष का सदस्य होने तथ। उसके कारण रिजर्व बेंक ५२ सभी विदेशी चलअर्थों का 
निश्चित दरों पर क्रय-विक्रमय का उत्तरदायित्व पहने के कारण रिजर्व बेंक के विधान 

में यह संशोधन करना आवश्यक हो गया । 


राष्ट्रीयकरण का इस कारण विरोध किया गया हैँ कि इससे सरकार ने बेक- 
नीति का निदंशन करने के स्वेस्व अधिकार अपने हाथ में ले लिये है, जिसका परिणाम यह 
होगा कि उस पर किसी एक ऐसे राजनीतिक दल का प्रभत्व होगा, जिसके हाथ में भारत 
की केन्द्रीय सरकार की बागहोर होगी । इसके विपरीत यह दावा किया जाता हैं कि बैंक 
के राष्ट्रीय संस्था बने बिना उन बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यरूप में परिणत नहीं किया 
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जा सकता, जिनको सरकार ने- जारी किया है। इसके अतिरिक्त, कनाडा, आस्ट्रेलिया, 
ब्रिटन तथा फ्रांस जैसे प्रमख देशों ने अपने-अपने केन्द्रीय बंकों को सरकार के अधिकार में 
ले लिया था। यह बहुत आवश्यक हैँ कि सरकार द्वारा अपनाई हुई आथिक-नीति तथा 
देश के केन्द्रीय बंक की म॒द्रा सम्बन्धी नीति में कोई संघर्ष न हो | यदि रिजवे बेंक का 
स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहता तो यह खतरा-कम से कम होने पर भी-पसदा ही बना 
रहता । अब यह खतरा एकदम दूर हो गया हैं । जबतक रिजवं बेंक भागीदारों का बंक 
रहता उसको उससे अधिक अधिकार कभी न दिया जाता, जो उसको १९४९ के बेकिंग 
कम्पनी अधिनियम के अनुसार अधिक से अधिक दिये जा सकते थे । इस प्रकार के अधि- 
कार उसको दिये जाने से उसके राष्ट्रीयकरण किये जाने का ओचित्य प्रमाणित होता है-। 


२६. भारत म॑ औद्योगिक बक । गत एक अध्याय में हम उद्योगधन्धों 
धन लगाने के सम्बन्ध में विल्तारपूर्वक विचार कर चुके हैं । यह बहुत समय से अनुभव 
किया जा रहा हू कि भरत के उद्योगवंधों को मध्यकालीन तथा दाघकालीन आशथिक- 
सहायता नहीं मिल सकती । इंगलण्ड में पूंजी लगाने वाले टस्टों ([7788070677 
['+प8॥8) तथा निकासगहों ([8876 .नि07888 ) द्वारा धन देने की प्रणाली खब 
प्रचलित है । जमंनी ओर जापान अपने-अपने उद्योग-धन्धों की बंकों की सिडीकेट ( जिसे 
जम॑ती में कनसाटियम ((0780769 77 ) कहा जाता है । ) द्वारा धन से सहा- 
यता करते है । भारत में ओद्योगिक बे किंग को आजमाया गया, कितु उसको यहां सफलता 
नहीं मिली । इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे बंकों ने अपनी पूंजी के अधिकांश को 
ओद्योगिक कार्यों में खच॑ कर दिया | यहां तक कि उन्होंने अपनी अल्पकालीन अमानतों 
की भी लगा दिया । यह प्रणाली असफल प्रमाणित हुई । अतएव भारतीय उद्योगधंथों 
को दीघंकालीन ऋण देने की आवश्यकता बनी ही रह गई । इस आवश्यकता को पूर्ण 
करने के लिए जुलाई १९४८ में एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की गई । 
यह कारपोरेशन पुननिवास अथवा मशीनी औजार तथा ओषधियां बनाने जैसे मौलिक 
उद्योग-धंधों को बढ़ाने में सहायता देता रहा हैं । ३१ मार्च १९५१ को इस कारपोरेशनके 
ऋण तथा पेशगी धन गत वर्ष के ३, १५ लाख रुपये की अपेक्षा ५२१ लाख रुपये थे। उनको 
मृख्यतया बड़े-बड़े उद्योगधंधों को दिया गया था । कारपोरेशन ने एक नये कारखानों को 
बढ़ाने में सहायता नहीं दी । उसने केवल वर्तमान उद्योगधंधों को ही सहायता दी । कुछ 
राज्य-सरकारों ने भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशनों की स्थापना की, जबकि कुछ अन्य 
सरकारें ऐसा करने का प्रबन्ध कर रही हैँ । उदाहरणाथ, मद्रास में मार्च १९४९ में 
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन को स्थापना की गई। उसकी दो करोड़ रुपये की समस्त. 
पूंजी में से राज्य सरकार ने १०२ करोड़ रुपये दिये । साथ ही उसने ३ वर्ष तक ३ प्रतिशत 
प्रति वर्ष कर-योग्य न्यूनतम लाभांश तथा शेयर-मूल्य की गारंटी भी दी । 

२७. पूंजी-विनिमय ( 5006 75077 886 ) । पूँजी विनिमय की 
अत्यंत उपयोगी संस्थाएं होर्त। हें । वह ऐसे उद्योग-धंथों में पंजी लगाने को प्रोत्साहित करती 
हैं, जो पहले से ही काम करते है । भारत में बम्बई तथा कलकत्ते में दो सुसंगठित स्टाक 
एक्सचेंज है । उनके अतिरिक्त मद्रास, कानपुर, तथा दिल्‍ली के स्टाक एक्सचेंज इतने 
प्रसिद्ध नहीं है । म॒द्रा-स्फीति तथा उसके कारण बढ़ाने वाले उच्च मूल्यों के कारण सरकार 
ने अनेक वस्तुओं के भावी कार्यों पर रोक लगा दी हैँं। यह बात ध्यान रखने की है कि 
स्टाक एक्सचेंज का व्यवसाय एक उपयोगी उद्देश्य की पूति करता हैँ । वह व्यक्तियों को 
अपनी पूंजी उद्योग-धंथों में रूगाने को प्रोत्साहित करते हैं । भारत में जो पूंजी व्याव- 
हारिक रूप में बाहर आने में लजाती है उसको तभी काम में छाया जा सकेगा, जब भारत में 


. ४५६ भारतीय अर्थशास्त्र 


अनेक सुसंगठित स्टाक एक्सचेंज होंगे । पिछले दिनों बने हुए नये कानून से बीमा कम्प- 
नियों, बंकों तथा अन्य संस्थाओं को कुछ निश्चित प्रतिभतियों में पूंजी छगान का अवसर 
मिलता है । स्टाक एकक्‍्सचेंजों के पक्ष में एक अन्य तक॑ भी है कि वह सरकार को ऋण 
एकत्रित करने में उदारतापूर्वक सहायता देते है । 

२८. बचत, पंजी विनिमय योजना तथा अतिसंग्रह । स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की योजना बनाने का निश्चय किया । उत्पादन 
बढ़ाने के लिए बड़े भारी प्रयत्न किये जा रहे हँँ। मशीनरी, साजसामग्री तथा यांत्रिक 
ज्ञान को मोल लेने के लिए विदेशों से पंजी उधार ली जा रही हैं । अतएवं यह आवश्यक हूं 
कि देश में बचत के सभी साधनों की--चाहे वह कितनी भी कोमल क्‍यों न हो--टटोल 
की जाय । इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्षि में इतनी अधिक व्यवित- 
गत बचत होती है कि बचत को संतोषजनक रूप में संगठित कर उसको एक स्थान 
पर एकत्रित करना सुगम नहीं हे । साथ ही यह आवश्यक है कि हमको अपनी बचत और 
अपनी संग्रह की हुई सम्पत्ति का अन्दाजा हो तथा उसको एकत्रित करने के उपायों का भी 
ज्ञान हो । यह अनमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की मात्रा में विशाल संग्रह 
है, किन्तु उसको राज्य के हाथ में छाने के साधन उत्पन्न करने होंगे । 


देश में बचत समस्त उत्पादन तथा सगस्त उपभोग के अन्तर पर निर्भर करती है । 
दर्भाग्यवश भारत में बचत करने की शक्ति कम है । अधिकांश जमींदार अलाभकारी 
खेतों की जोतते है ओर उनके लिए उसमें से बचा कर ख्ब करना कठिन है | तो भी भारत 
के गांव में जो कुछ बचत की जाता है, उसके आभूषण बनवा लिये जाते है । क्योंकि न तो 
उनकी बचत को आकष्षित करने वाले उनके पास कोई बक हें और न गांव वालों को बैंकों पर 


उतना विश्वास हीं हैं 


भारत की जनसंख्या के संसार भर का पंचमांश होने के कारण तथ साढ़े चार 
शताब्दियों में भारत द्वारा संसार भर के स्वर्ण उत्पादन" का सप्तमांश खपा लेने के कारण 
भारत पर यह आरोप लगाय। जाता है कि वहां कीमती धातुओं को दबा कर रखा जाता है । 
निस्संदेह भारत कलात्मक उद्देश्य के लिए मूल्यवान्‌ धातुओं की खपत करता है । किन्तु 
ऐसा ही यूरोप तथा अमरीका भी करते हूं, जिन्होंने समस्त स्वर्ण उत्पादन के कम से कम ३० 
प्रतिशत की उसी बीच में खपत की, जिस बीच भारत ने कुल १४ प्रतिशत की खपत की 
जैसा कि उपरोक्त विद्वान का कथन हैं । 
जिन दिनों भारत में जान और माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं था, अति- 
संग्रह आवश्यक था। दहेज जेसी सामाजिक-प्रथाओं ने भी उसको प्रोत्साहित किया । 
आजकल परिस्थिति के बराबर बदलते जाने से नागरिक क्षेत्रों की दशा में बहुत सुधार हो 
चुका है । किन्तु यह कोई सन्‍्तोष की बात नहीं है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रह 
की वृत्ति बहुत प्रचलित हैं । बचत करने तथा उपयोगी कार्यों में धत लगाने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित कर संग्रह-वृत्ति को अनुत्साहित किया जाना चाहिए । निम्नलिखित कार्य 
इस' विषय में सहायक हो सकते हैँ :--- 
(१) केन्द्रीय बंकिग कमेटी को इस बात का विश्वास हो गया था कि भारत में 
संग्रहव॒त्ति अधिक नहीं हूँ । तो भी, उन्होंने बेंकों में अमानतें बढ़ाने की आवश्यकता पर बल 


१. भारतीय चलअथ तथा अथव्यवस्था के सम्बन्ध में शाही कमीशन के सामने 
१९२६ में मिस्टर जॉसेफ किचेन- की दी हुई गवाही से उदधत । 


बेंकिंग-प्रणाली ४५७ 


दिया था । बकों की नई शाखाएं नगरों में न खोल कर ऐसे स्थानों में छोली जानी चाहिएं 
जहां बंकिंग सुविधाएं न हों । ह 

(२) डाकखानों को छोटे आदमियों को अधिक सुविधाएं देनी चाहिएं। उसको 
अपनी थोड़ी सी बचत * को जमा करने का लालच देने के लिए ब्याज अधिक देना चाहिए । 


यदि भारतीय भाषाओं में लिखे हुए चेकों ह्वारा रुपया निकालने की सुविधा दी 
जा सकती तो इससे डाकखाने के सेविग्स बेक कार्य में अधिक सुविधा उत्यन्न होने के साथ- 
साथ जनता में साक्ष रता का प्रचार भी अधिक होता । 

(३) गांव में महिलाओं की सहयोग समितियां बनाने के लिए अधिक आन्दोलन 
किये जाने की आवश्यकता है । इससे एक ऐसे क्षेत्र में कार्य किया जा सकेगा, जिसमें अभी 
तक कुछ भी नहीं किया जा सका । भारतीय महिलाएं स्वभाव से ही मितव्ययी होती 
हैं । यदि उनमें प्‌ंजी लूगाने की आदत को बढ़ाया जा सका तो भारत म॑ संग्रह-बृत्ति को 
बहुत-कुछ रोका जा सकेगा । 

(४) बचत न करने की प्रवृत्ति का सबसे अच्छा उपाय शिक्षा है। शिक्षा की 
वरतंमान प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तेन किये जाने की आवश्यकता है । मेद्रिकुलिशन 
कक्षाओं में आरम्भिक अथ शास्त्र की शिक्षा देने से भी इसमें सहायता मिलेगी । 

२९. क्‍या भारत में बेकिंग सुविधाएं पर्याप्त हैँ ? जैसा कि पहले देखा 
जा चुका है, भारत में अनेक प्रकार की बेकिंग संस्थाएं हैं । एक प्रकार से यह विभिन्नता 
स्वाभाविक है । भारत एक उपमहाद्वीप है और उसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार 
की परिस्थितियां हैं । केवल एक प्रकार की संस्था ही सभी मनुष्यों की आवश्यकता की 
पूति नहीं कर सकती । इस प्रकार हमारे पास बड़े-बड़े संगठित बेक, छोटे-छोटे बैंक, देसी 
बंकर और छोटे-छोटे महाजन हें । निम्नलिखित तालिका में भारत में १९५० में सारिणी 
सूची के बंकों तथा अन्य बेंकों के कार्यालयों की संख्या को दिया गया है--- 


शली 'क' 
इम्पीरियल बेक ३६७ 
विनिमय बैंक .. ६२ 
सारिणी सूची के अन्य बेंक २,४८४ 
बिना सारिणी सूची के बेंक १,७८१ 
सहकारिता बैंक ५८३ 
सारिणी सूची तथा बिना सारिणी सूची के कुल बेंक ५,२७ हे 

दघंली 'ख' 


सेविग्स बेंक का काम करने वाले डाकखानों की संख्या ९,४६५ 
गांवों में सेविग्स बेंक का काम करने वाले डाकखानों की संख्या ६,४० १ 


का शैली के बेकों के १,५३४ स्थानों में ५,२७७ कार्यालय थे । इनमें से ५००० 
जनस ख्या वाले स्थानों पर २३७ कार्यालय थे और ऐसे स्थानों की संख्या १७१ थी । पांच 
सहख्र से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर इम्पीरियछ बेंक की कुल १७ शाखाएं है । अन्य 


"लिन ककल++ ५० »--+ 4 कलननन+ अकक+न नाक फल जन ५ 
ते 


१. अभी पिछले दिनों ब्याज की दर डेढ़ प्रतिशत से बढ़ा कर १३ प्रतिशत कर 
देने से यह किया जा चुका है । 


४५८ भारतीय अथंशास्त्र 


सारिणी सूची के बैंक ऐसे स्थानों पर ६६ है। बिना सारिणी सूची के बैंक ऐसे स्थानों पर 
१२१ है तथा सहकारिता बैंक ऐसे स्थानों पर ३३ स्थानों पर हैँ, विनिमय बैंकों का कोई 
कार्यालय ऐसे स्थानों पर नहीं है । ख' शैली के विषय में विचार करने पर हम देखते 
हैं कि १९४९ में डाकखानों की कुल संख्या २६,७६० थी। उनमें से कुल ९,४६५ सेविग्स 
बेक का काम कर रहे थे, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें से कुल ६४० १ ही थे । इन डाकखानों 
के क्षेत्र में दो सहखत्न या अधिक जनसंख्या वाले गांवों के कुछ ४० प्रतिशत गांव आते थे । 

वया देश में बेकिंग सुविधाएं पर्याप्त हैँ ? इस प्रशइत का उत्तर देना संगम नहीं है । 
क्योंकि इसका उत्तर देने में हमको केवल बेंकों ओर उनके कार्यालयों की संख्या क। ही 
ध्यान नहीं रखना पड़ता, वरन्‌ उनके ठोसपन, कार करनेकी परिस्थितियों तथा उनके द्वारा 
दी जाने वाली सुविधाओं क। भी विचार रखना पड़ता है । निम्नलिखित तालिका से कुछ 
महत्वपूर्ण देशों की बेंकिग परिस्थितियों का पता चलता है -- 

बेंकिंग कार्यालय, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या--१९४९१ के तुलनात्मक अंक 


| 





देश क्षेत्ररल |. जनसंख्या | बेकिंग [प्रति दस लाख! प्रत्येक बेकिंग 

वर्गमीलों में | (दस लाखों | कार्यालयों | जनसंख्या | कार्यालय द्वारा 

(सहस्रों में)। में) की संख्या | पर बेकिंग | सेवित अंसत 
कार्यालयों क्षेत्रफल 


की संख्या | (वर्गमीलों में) 





ब्रिटन ८१ ५० ११,४६१ २२९ ८ 
अमरीका 3 १८,९७५ १२९ १९४ 
कनाडा है 6९8 १३ ३,३२३ २५६ १५,११० 
आस्ट्रेलिया | २,९७५ ८ ३३,५९० ४५० ८२७ 
भारत १,२२१ ३४२ ५, २७७ 4 खा २३१ 








इस तालिक। से पता चलता है कि कछ अन्य देशों की तुलना में भारत में व्यापारिक 

बेकिंग का विकास पर्याप्त नहीं है । कितु ग्रामीण बेंकिय जांच कमेटी की रिपोर्ट में इस 
बात पर ठीक ही बल दिय। गया है कि बेकिंग कार्याब्यों के संबंध में केवल क्षेत्रफल और 
जनसंख्या की तुलना से ही यथार्थ स्थिति का पता नहीं चलता । क्योंकि बेकिंग सुविधाओं 
का विकास किसी देश के आथिक विकास, उसकी कृषि, उसके उद्योग-धंवों और व्यापार 
की दशा और उसकी राष्ट्रीय आय तथा उसके विभाजन पर निर्भर है। भारत आ्थिक 
रूप से पिछड़ा देश है और उसका राष्ट्रीय लाभांश कम है। अतएवं भारत के निवाप्तियों 
की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है । उदाहरणाथं, १९४६-४७ में भारत में प्रति 
व्यक्ति आय २२८ रुपया थी, जबकि उस वर्ष (१९३९ के वर्ष को मोलिक वर्ष मानते हुए 
उसका मूल्य सूचनांक संख्या १०० मान कर) मूल्य सूचनांक ३०० था। १९४८-४९ 
में ३७६ मूल्य सूचरनांक के साथ प्रति व्यक्ति आय २५८५ रुपये थी, यहां अबिक लोगों 


१. इनके अतिरिक्त अन्य देशों की सूचना के लिए बेंकिग-जांच-कमेटी की १९५० 
की रिपोर्ट देखो । भारत के लिए ((०७४४४॥४ 340७867:8०65 07 56808808 देखो । 


४६० भारतीय अर्थंश्ञास्त्र 


पत्रों (0#0778807ए २०४७४) का क्रय-विक्रय करना तथा उन पर पुनः बदटा 
लेना, जो भारत में जारी किये गये हों, और जिनका भारत में भी भूगतान किया जाता 
हो, और जो सच्चे व्यापारिक सोदों के कारण बनाए गए हों, जिनके ऊपर दो या अधिक 
विश्वस्त (५000 ) हस्ताक्षर हों, ओर जिनमें एक सारिणी सूची के बंक का हो और जो 
बिक्री अथवा पनः बट॒टा लेने के तीन दिन से ९० दिन के अंदर-अंदर रियायती दिनों 

हित भनाई जावें ।” इस प्रकार एक आवश्यक शर्त यह रखी गई कि ग्रहण करने 
योग्य विनिमय-हु ण्डियों तथा बचन-पत्रों के भुनाने की अवधि ९० दिन से अधिक न हो । 
तात्कालिक दर्जती हुंडियों ()2877987व ?//0778807ए ४०६७8 ) की कोई मियाद न 
होने के कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं थीं । बंक के द्वारा दो हुई स्रक्षा प्राप्त अथवा 
बिना सरक्षा प्राप्त रकमों का आंधरकांश भाग अब भी उन उधार रकमों, ऋणों अथवा 
जमा से अधिक निकाली हुई रकमों ((0767/06/9708 ) के रूप में है, जिनको उनके 
अंगों द्वारा तात्कालिक वचनपत्रों क विरुद्ध स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित तालिका 

उन पेशगी रकमों तथा (8]]]8) बट्‌ठा छी हुई हुण्डियों के योगफल को दिया गया 
है, जो चार वर्षा की प्रत्येक छमाही के अंत में सारिणी-सची के बंकों कै रिजवं बेंक में थे- 








तारीख पेशगी रकमें बट्टा ली हुई हुण्डियां ३ की अपेक्षा २ का प्रतिशत अनुपात 
१ २ रे है 








२७-९-१९४६ | ३९२ २० ५्‌ 
२७-६-१९४७ | ४१४ १५ है 
३५-६-१९४८ | ४३६ १६ है 
३१-१२-१९४८| ४२३ १९ ट 
र२४-६-१९४९ | दढढ५ रे 
३०-१२-१९४९ ३९५ १५ हु 








भारत में हुण्डियों को ख्याति में कमी का कारण यह है कि यहां नकद उधार लेने 
तथा जसा से अधिक निकालने ((078/67/७[7/.8 ) में खर्चा कम पड़ता है और सुविधा 
अधिक है। भारत में विनिमय की सावधि हुण्डियां ( 7778 ॥378 0 #56॥ 87- 
28) तथा वचन-पत्रों का प्रचकतन कम हैँ। इसलिए भारत के रिजवव बंक को इस 
प्रकार की रकम देने के अवसर बहुत कम आते है । 


इसके विपरीत रिजरवं बेक ने सारिणी सूची के बेकों तथा सहकारिता बंकों को 
टस्टो प्रातिभूतियों (प7प8088 8600/70468 | के विरु त बड़ी रकमें उधार 
दी हैं । रिजव बंक के ऐसे वचन पत्रों के विरुद्ध अगाऊ धन (0(89799७77088 ) देने का 
अधिकार हैँ, जिनको ऐसे माल के स्वामित्वाधिकार के कागजों का समथेन प्राप्त होता हे, 
जिनको बेंक को इन बेकों द्वारा दिये हुए उधार के लिए जमानत के तौर पर देवे के लिए 
प्रतिज्ञा की होती है । कितु वह स्वयं मार के विरूद्ध रकम नहीं दे सकता । कानूनों तोर 
से सारिणी सूची के बंक ऐसे माल के प्रति स्वामित्वांधिकार का कागज ([)00प्रशा6्का 
0 7786 ) किसी प्रकार का भी नहीं बना सकते, कितु जब गोदामों की स्थापना हो 
जावेगी तो सारिणी' सूची के बंक इस व्यवस्था से छाभ उठा सकेंगे। कुछ राज्यों ने 
पहले ही .गोदामों के कानून पास कर दिये हैं, जबकि अन्य राज्यों में इस मामले पर 


गंभीरता से विचार किया जा रहा है । 


बंकिग-प्रणाली ४६१ 


३१. पुर्नानर्माण तथा विकास का अस्तर्राष्ट्रीय बेंक। इस बेंक का प्रयोजन युद्ध 
ध्वस्त राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार तथा पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास हैं । 
वह इन दोनों उद्देश्यों के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों को दीबकालीन ऋण देता हूँ । इस 
प्रकार वह एक युद्धकालीन अर्थ॑-व्यवस्था से 'शांतिकालीन युद्ध-व्यवस्था के बीच माल- 
परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करने में सहायता देगा | साथ ही वह सदस्य राष्ट्रों के इलाकों 
में श्रमिकों की दशाओं तथा उनके जीवन-मान तथा उत्पाद को बढ़ाने में” भी सहायता 
देगा । वह शत्रु द्वारा विध्वस्त अर्थ-व्यवस्थाओं को पुननिर्माण के लिए लिये जाने वाले 
ऋणों को प्राथमिकता देगा। कितु इसका यह अर्थ नहीं है कि पिछड़े हुए क्षेत्र की 
विकास योजनाओं पर उचित रूप से विचार नहीं किया जायगा । इसके अतिरिक्त 
उधार-पद्टा हिसाब (7,6४0 ॥,8886 40००00एप7०४) तथा विपरीत उधार-पट्टा 
हिसाब (8679786 7/6706 .6886 ै*000प776) तथा हिसाब संतुलन के 
भुगतान में समानत। को बनाए रखने की समस्याओं के लिए भी दीघंकालीन अंतर्राष्ट्रीय 
ऋणों की आवश्यकता ह । इन उद्देश्यों के लिए तथा स्थायी बहुद्देशीय आधार पर विश्व- 
व्यापारिक संबंधों को फिर स्थापित करने के उतने ही' महत्वपूर्ण उद्देश्य के बिना अंत- 
रष्ट्रीय बेंक का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था। 

यह तय किया गया कि उसके वतंमान सदस्य बेंक को ७६७ करोड़ डालर" एकत्रित 
करके दें । इसमें से १९४६ में कूल १० प्रति रकम मांगी गई। प्रत्येक राष्ट्र से यह 
अनुरोध किया गया कि वह अपनी आरमिक मांग का ३ प्रतिशत अपने राष्ट्रीय चल- 
अथ में चुकावे और शेष रकम अमरीकन डालर अथवा स्वर्ण में चुकावे । भारत का 
अपना कुल भाग (()०0॥9 ) ४० करोड़ डालर तय किया गया । कुछ अन्य देशों का 
निश्चित भाग यह था--अम रीका २४३-५ करोड़ डालर, ब्रिटेन का १०० करोड़ डालर, 
चीन के ६० करोड़ डालर, फ्रांस के ४५ करोड़ डालर इत्यादि । भारत को आरंभ में ४ 
करोड़ डालर देश को कहा गया । इसमें से उसे 2८० लाख डालर स्वर्ण अथवा अमरीकन 
चलअर्थ में १२० लाख डालर स्वर्ण में तथा दो करोड़ डालर रुपये में चुकाने थे। यह 
विचार किया गया कि यदि भारत अत्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (]. 0. 9.) तथा अंतर्राष्ट्रीय 
बेंक का आरंभ में ही सदस्य बन जावे तो उससे उसे लाभ ही रहेगा। अतएव 
दिसंबर १९४५ में भारतीय विधान सभा विसरजित हो चुकने के कारण सरकार ने बेंक 
में भाग लेने के लिए एक अध्यादेश निकाला । 

बेक को पारस्परिक सहायता का साधन बनना है । उसके पास डालर-ऋण के 
ऊपर ऋण परिशोध तथा ब्याज चुकांने के लिए पर्याप्त नकद धन तथा सुरक्षानिधि अनेक 
वर्षों तक के लिए है । आवश्यकता के समय वह अपने सदस्यों से उस पंजोी की मांग कर 
सकता है, जिसको मोलिक रूप से नहीं मांगा गया है । अकेले अमरीका का ही इस प्रकार 
का भाग १५० करोड़ डालर अतिरिक्‍त बेठता है । बक व्यक्तिगत पूंजी लगाने वालों के 
हाथ वचत-पत्र ((3070883 ) बेच कर और भी अधिक धन प्राप्त कर सकता है । 

बैंक अपने समस्त साधनों से सदस्य राष्ट्रों को उनके--कच्चे माल, यातायात 
सुविधाओं, इंजन-शक्ति, कारखानों, बेकार मनुष्य-शक्ति, वर्तमान यांत्रिक तथा प्रबंध 

संबंधी हस्त-कौशल जैसे उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में इस प्रकार सहायता देगा कि 


१. ३१ मा १९५१ को उसके सदस्यों की कूछ संख्या ४९ थी । उसकी' स्वीकृत 
पूंजी ८४५-१ करोड़ डालर तक बढ़ा दी गई । 


४६२ भारतीय अथशास्त्र 


वह युद्धपूव काल के अथवा उससे भी अधिक स्तर को प्राप्त कर सके । उसके विकास के 
ऋण मख्य रूप से एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका जैसे भूमण्डल के अल्य विकसित 
क्षेत्रों के लिए तथा एसे स्थानों में उत्पादक सुविधाओं का निर्माण करने के लिए, जहू। 
उनका अस्तित्व ही नहीं है अथवा वर्तमान सुविधाओं के विस्तार के लिए हैँं। वह सदस्य- 
राष्ट्र के अच्छे जोखम'” के आधार पर व्यवसायिक उद्योग के रूप में ऋण देता है । इस 
प्रकार उसके विकास-कार्यों के लिए पूंजी चाहने वाले विभिन्न देशों को लंबी अवधि के 
ऋण दिये हैँ । उदाहरणार्थ, उसने मेक्सिको को विद्युतशक्ति के जिकास के लिए ३४१ 
लाख डालर का ऋण दिया । उसका प्रथम तथा सबसे वढ़ा ऋग २५ कोड डाक र का 
फ्रांस को दिया गया था । उससे अगला २५ करोड ३० लाख डालर का ऋग तोद रलंड 
डेन्‍्मार्क, लक्सेम्ब्ग तथा चाइले को दिव्रा गया था १९५२ में बेंक ने कुड १५२४ लाख 
डलर के ऋण दिये इनमें के केवल १७० लाख डालर एशिया ता मध्यपूर्व के देशों को 
दिया गया | यह ऋण १५ वर्ष से लगाकर २० वर्ष तक के लिए दिये गये । उनको ब्याज 
दर रह प्रतिशत से लेकर ४३ प्रतिशत तक विभिन्न प्रकार की थो ॥ साथ ही उन पर 
एक प्रतिशत कमोशन भी लिया जाता था, जिते बेंक्र का विशेष सुरञज्ञा निधि में जोड 
दिया जाता था। 

ऋण देने से पूर्व बेंक न केवल व्यक्तिगत विशेष योजना की वरन्‌ स्वयं उस देश 
की आर्थिक तथा मुद्रा संतंबी दशा की भी गहरी जांच करता है। यह कागजी साक्षी से हो 
संतुष्ट नहीं होता, वरत्‌ उक्त समस्या का सीजे अव्ययत करते के लिए प्रतिनिवि-मण्डल 
भेजता हैं । वेंक तबतक उधार देते को तैयार नहीं होता, जबतक उसको यह विश्वास 
न हो जावे कि (क) उधार लेते वाले देश की अर्य व्यवस्था सामूहिक रूप से ठोस तरोके 
से चलाई जा रही है ओर उसकी नीति तथा कार्य दोतों ही इस विश्वास के लिए दृड 
आधा प्रदान करते हूँ कि यदि देश इस समय कछ कठिनाइयों में है तो वहां शोध्य ही सं तोष- 
जनक परिस्थिति उत्पन्न हो जावेगी; (ख) अर्य-व्यवस्था के पुनर्निर्माण अयवा विकास 
के लिए सामूहिक योजना पर विचार किया जा रहा है ओर उसको इस प्रकार चलाया जा 
रहा है कि उसकी अय्ये-व्यवस्था का मौलिक ठोसपन बढ़ जावेगा; (ग)बेंक से जिस योजना 
अथवा योजनाओं के बड़े कार्य क्रमों के लिए उधार मांगा गया है, उसको या त्रिक रूप से अत्यंत 
सावध!नी से तैयार किया गया हैं, ओर वह आथिक रूप से तथा मितव्ययिता की दृष्टि से 
उचित हैं । 

अतएव, यह मोलिक-हुप से महत्वपूर्ण हैं कि एक उद्बति करने वाला देश अपने 
बजट की रचना पर पगारों तथा मूल्यों के बोच स्वस्थ तथा स्थायी सम्बन्धों के अस्तित्व 
पर ; अपने माल, यातायात तथा शक्ति के उपलब्ध साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग पर; 
उसकी सीमाओं के अंदर माल के प्रवाह तथा उनको पार करने वाले आयातों तथा निर्यातों 
के परिणाम तथा रूप पर; उसके भुगतान के संतुलन के विकास पर तथा उसकी अर्य- 
व्यवस्था के स्वास्थ्य के प्रदर्श क राष्ट्रीय-जीवन. के सभी विभिन्न रूपों पर बराबर आलोचना- 
त्मक दृष्टि रखता हैं । | 

बेक के उपप्रधान मि० होर भारत में १९४९ में आये थे । उन्होंने भारत सरकार 
को विश्वास दिलाया था कि बंक इतना अयवार्यवादी नहीं हैँ कि वह पूर्णता की आशा 
करे, कितु उसने एक ययथाथंवादी के रूप में तथ्पोों पर ध्यान देने की आशा की और 
उसने उन कार्थों को ठीक करने के लिए दड़ता से आगे बढ़नेके लिए, जो उसकी अयंव्यवस्था 
के स्वस्थ विकास में बाधक थे--बूद्धिमत्तापूर्ण नीति को निदिचित किया। उसने प्रस्ताव 
किया कि किसी योजना के लिए तबतक वचन न दिया जावे, जबतक (१) वह 
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ठोस विकास से साधारण नमूने के रूप में सिद्ध न हो जावे ; (२) वह आवश्यक 
सिद्ध हो जावे। (३) वह उन्नतिशील सिद्ध हो। (४) यह सिद्ध हो जावे कि 
उसका कार्य ऐसी निश्चित अवधि में हो जावेगा, जिसमें किसी अन्य अपवाद की अपेक्षा 
परिणाम आवश्यक तथा अधिक संतोषजनक होंगे । (५) उसका प्रतियोगिता करने वाले 
तथा सहायक अन्य योजनाओं से सम्बन्ध हो; और (६) योग्य परामशं दाताओं, ठंकेदारों 
तथा इंजीनियरों से काम लेने के लाभ के विषय में हिसाब लगाकर उसके मूल्य को लगा 
लिया गया है । भारत के हाथ में इस समय जो विकास-योजनाएं हें, उनकी जांच 
अंतर्रओष्ट्रीय बक द्वारा भेजे हुए मिशन ने की थी और उसने १९४९ और १९५० में नदी- 
घाटी योजनाओं के भावी विकास के लिए एक करोड़ ८५ राख डालर ऋण देना स्वीकार 
किया था । बैंक ने भारतीय योजनाओं के कार्य का मूल्य १९५१ में लगा कर उसे संतोष- 
जनक बतलाया था । 

अंतराष्ट्रीय म॒द्राकोप तथा अंतर्राष्ट्रीय बक दो स्वतंत्र संस्थाएं हैँ । म॒द्राकोष 
भगतान के संतुलन में अस्थायी असमानता को दूर करने के लिए अल्प अवधि के 
ऋण देता है । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय बेंक या तो विशेष योजनाओं के लिए 
अथवा अपने एक सदस्य-राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का पुनरनिर्माण तथा विकास करने के लिए 
साधारणतया दीघंकालीन आधार पर ऋण देता है । 


बेंक द्वारा किसी विशेष देश को दिये जाने वाले ऋण का परिमाण बेक में उसकी 
शेयर-पजी से सम्बन्धित नहीं किया जाता । १९४८-४९ से आगे बंक ने यद्ध-जजं र-अथ्थ- 
व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की अपेक्षा जिस उद्ंश्य की पूर्ति में वह पहले बराबर लगा 
रहता था-पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान देना आरंभ किया। अभी-अभी 
बेक ने अपनी ऋण-नोति में परिवतन किया है । छोटो तथा मध्य आकार वाली औद्योगिक 
इकाइयों की दीवंकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बंक ने इसी उद्देश्य के 
लिए विशेष रूप से बनाई हुई संस्थाओं को ऋण दिया, जैसे इयिओपिया ओर टर्की में, 
अथवा बकों के संघ को, जंसे मेक्सिको में, जिन्होंने ऋण को बांट दिया । यह इकाइयां 
प्रतिभतियों के बाजार में जाने के लिए अत्यंत छोटी थीं, कितु जिनकी पूंजी की आव- 
इयकताएं इतनी बड़ी थीं कि उसके मालिक उनको पूरा करने में असमर्य थे । बेंक ने जो 
अगस्त १९५० में साधारण उप्नति संबंधी उद्देश्यों के लिए आस्ट्रेलिया को १०करोड़ 
डालर का ऋण दिया था, वह भी एक नई बात थी । 

इस प्रकार प्र।प्त अनभव के आधार पर बंक संसार भर में अपनी उपयोगिता में 
वृद्धि कर रहा हैं । 
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१. मल्‍यों का ऐतिहासिक पुन्िरीक्षण (क) १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध 
से पुवं का समय--भारत में सड़कों तथा रेलों के निर्माण से पूर्त मूल्यों का निमंत्रण 
प्रथाओं द्र।रा किया जातः था । एक वर्ष से दसरे वर्ष में तथा एके स्थान से दूसरे स्थान में 
भारी विभिन्नताएं थीं । उन दिनों वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
कठिन तथा व्ययसाध्य था । अतए व स्थानीय उत्पादन की दशाए हो मूल्यों का नियंत्रण 
क्ररती थों। प्रायः ऐसा होता था कि एक जिले में अन्न अत्यधिक होता था और उसके पास के 

| दूसरे जिले में दुर्भिक्ष पड़ जाता था । 

(ख) १८६० से १८९९ तक के मल्य--रेलों तथा सड़कों के बेन जाने १र भार- 
तीय ग्रामों का शेष प्रदेश से कटे रहना क्रमश: कम होने लगा। तो भी, बहुत समय तक 
देहाती क्षेत्रों में वही प्रयाएं तथा स्थितियां बनी रहीं, जबकि प्रतियोगिता तथा ठके बड़े-बड़े 
नगरों में शासन करते रहे । भारत संसार के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा सम्पक में 
आया। अस्त, विश्व-घटनाओं ने भारतीय मलयों पर प्रभाव डालना आरंभ किया ओर जो 
मूल्य सूचनांक १८७३ में १०० था, वह १८९३ में बढ़ कर १०५ हो गया। 

(ग) १८९३-१९१३--म्‌ल्यों में शीघ्र होने वाली तेजी--दत्त मुल्य अन्वेषण 
समिति ( १९१० )-गत दशाब्दी में धोरे-धी रे चढ़ने वाले मूल्य १८०३ में कुछ तेजी से बढ़ने 
लगे । इससे पूर्व खाद्यान्नों के मूल्य दुभिक्ष के समय ही चढ़ते थे । कितु अच्छी वर्षा होने पर 
' गिर जाते थे । अब वह बिना गिरे हुए बराबर चढ़ते ही जाते थे और देश में बिना 
अकाल के ही अकाल जसे मूल्य बने रहते थे।” मिस्टर गांखले ने सरकार का ध्यान 
इस असाधारण परिस्थिति की ओर आकर्षित किया था | उन्होंने मूल्य चढ़ते का कारण 
रुपये के सिक्के का अधिक ढालना बतलाया था। इस प्रकार की आकस्मिक मद्रास्फोति 
के फलस्वरूप मलयों का चढ़ना अनिवायं था । अतएब सरकार ने मिस्टर के. ए ल.दत्त 
को मलयों के इस असाधारण चढ़ने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया। 
उन्हों ने अपनी रिपोर्ट १९१४ में दी और यह अनुमान लगाया कि मूल्यों में तेजी आने 
का कारण कछ तो (क) विश्व भर की साधारण स्थिति थी तथा कुछ (ख ) भारत 
के लिए विशेष कारण थे । 

मिस्टर दत्त ने भारत में चढ़ते वाले मूल्यों की कुछ अन्य देशों के मूल्यों से तुलना 
करके यह बतलाया कि भारत के मल्य अन्य देशों से अधिक थे । 


विश्व-मूल्यों में तेजी के कारण ये थे-- (१) कृषि पदार्थों की बढ़ी हुई मांग की 
तुलना में उन वस्तुओं की पूति में कमी । (२)स्वर्ण तथा चलअथ का देश में पहले 
अधिक परिमाण में उपलब्ध होना, (३) बकिंग तथा उधार लेने की सुविधाओं का 
विकास ऑर इसीलिए बाजार के चलन में मुद्रा. का बढ़ जाना और (४) रूस- 
जापन तथा बोअस्-य द्ध जेसे यद्धों के कारण माल का विद्ञाल परिमाण में विनाश । 
कितु मिस्टर दत्त की सम्मति में भारत में मूल्य चढ़ने के कछ विशेष कारण 


थे।जो ये थे---( १) कुसमय वर्षा के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी, खाद्य फसलों के 
दले खाद्येतर फसलों का बोया जाना तथा घटिया भूमि में खेती करना । 
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(२) जनसंख्या के बढ़ जाने तथा वस्तुओं के मान के बढ़ जाने के कारण 
मुख्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाना । 

(३) रेलों तथा जहाजों के यातायात साधनों का विकास तथा माल के 
किरायों में कमी । 

(४) तथा बेकिंग एवं साख का विस्तार | 

सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी कि मलय चढ़ने के कारण अन्तदंशीय थे । 
उनका कहना था कि उन वर्षों नहरों से सिंचाई किये जाने वाले प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 
दोगना हो गया था । अतएव,खाद्य-वस्तुओं की फसलों में कमी नहीं ही सकती थी । उनका 
कहना था कि भा रत में मूल्य बढ़ने का कारण विश्व स्थिति तथा खाद्य में वृद्धि थे। 


तथ्य यह था कि १८९३ में रुपयों को सांकेतिक बना दिया गया था और 
उसका गलाना बंद हो गया था। इसके अतिरिक्त सरकार भी बराबर रुपये ढाल रही थी । 
सन १९०० से लेकर "१९०८ तक १०० करोड़ रुपये बाजार में और आ गए । मल्य-वद्धि का 
मर्य कारण यह था--मुद्रा का परिमाण-सिद्धां। (7४976070ए7 9७०77 
07 (0789) अपने रूप को प्रमाणित कर रहा था। 

(घ) प्रथम महायुद्ध (१९२४-१९१९ )--सूल्यों में भारी तेजी--युद्ध के 
वर्षों में अभृतयू्वे तेजी आईं, इसके कारण निम्नलिखित हँ-- 

(१) चलअर्थ में वद्धि--१९ १४ में भारत में चलने वाले नोटों की संख्या २३७ 
करोड़ थी | यह संख्या १९१६ में २६५ करोड़ तथा १९१९ में ३६२ करोड़ हो गई । सर- 
कार का नोठों के निकाऊने पर एकाधथिकार होने के कारण वह क्रपशक्त के क्रृत्रिम 
निर्माण”? से अपनी युद्ध की आवश्यकताओं का खर्चा पूरा कर रही थी । इस समय चल- 
अर्थ के अतिरिक्त साख का भी विस्तार हुआ। क्योंकि बक अपने ग्राहकों को यद्ध-ऋण के 
प्रमाण-पत्रों तथा कोष-पत्रों ([7898प079 3]]8 ) के विरुद्ध ऋण देते थे। 

(२) आयातों में कप्ती--पक्के माल का आयात युद्धपुर्वेकाल के स्तर पर नहीं 
किया जा सकता था । युद्ध के द्वारा किये हुए तथा शास्त्रों का उत्पादन बढ़ जाने 
से श्रमिकों की कमी के कारण आयातों का देश में आना असंभव हो गया । 

(३) समुद्र के ऊपर अणु-रक्षा बढ़ जाने के कारण बीमे की किश्तों के साथ-साथ 
माल किराये की दर भी बढ़ गयी, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य चढ़ गया । 

(४) सरकार द्वारा आयातों तथा निर्यातों पर प्रतिबंध लगा देने से भी वस्तुओं 
की भारी कमी हो गई, जिससे तेजी आई । 

(४) १९२० से लेकर १९२९ तक के मल्य--मल्यों के गिरने की प्रवति-विश्व 
मल्यों की तेजी अब अनिवाये रूप से नीचे को ओर आने लगी । इस समय देश ने म॒द्रा- 
संकोच ([2879607 ) की नीति को अपनाया, जिसरे मूल्य और भो कम हुए । 
भारत, ब्रिटेत, अमरीका तथा अन्य देशों के मूल्य एक दूसरे के साथ-साथ क्रमशः गिरने 
लग । 

(ख) १९२९ से लेकर १९३९ तक के मुल्य---१९२९-३३ की भारी सन्दी-- 
१९२९ में बाल स्ट्रीट न्यूयाक में शेयरों तथा प्रतिभतियों के दाम गिरे, जिससे मृल्यों में 
और भी गिरावट आई ।। व्यापार में मंदी और मूल्यों में गिरावट के कारणों पर पहले ही' 
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वादविवाद* किया जा चुका है । भारत इस समय कठिन स्थिति में था । रुपया पौंड के 
साथ एक शिलिंग ६ पेंस की दर पर बंबा हुआ था। यदि अनुपात १ शिलिग ४ पेंस का होता 
तो भारत को मूल्यों तथा निर्यातों में १२३ प्रतिशत का लाभ होता । प्रबल लोकमत होते 

हुएभी सरका र १ शिलिग ६ पेंस से ही चिपटो रही । देश में राजनीतिक गड़बड़ियों के कारण 
भो मूल्यों में स्थिरता न आ सकी । कृषि-प्रधान देश होने के कारण भारत को अधिक हानि 
हुई । क्योंकि पक्के माल की अपेक्षा कृषि पदार्थों के मूल्य अधिक गिरे। १९३१ में तो मूल्य 
१९२३ के स्तर की अपेक्षा भी नीचे आ गए। यहां तक कि १९३४ में वह सबसे नीचे थे, 
जबकि वह १९२३ के १०० की अपेक्षा ८७ थे। ब्रिटेन तथा अमरीका जसे निर्माता-देश्ञों 
में मुल्य इतने अधिक नहीं गिरे। वहां वह १०३ से अधिक नीचे नहीं आए। 


सलयों के गिरने का प्रभाव-मल्यों में धीरे-धीरे गिरावट आने से बड़ी-बड़ी हानियां 
होती हूँ । उनके कारण सामाजिक अन्याय होता है, ठेके गड़बड़ा जाते हैं और संकट पैदा 
हो जाता है । मल्य गिरने से भारतीय किसानों की दशा अत्यन्त विषम हो गई | भारतीय 
जनता में उनकी बड़ी भारी संख्या हैं । यदि वह दुःखी है तो समस्त देश दःखी है। मंदी 
के समय उसकी आय घट गई, कितु भूमि-कर तथा सिंचाई-कर वही बने रहे । ठेके का 
आधार होने के कारण भूमि का लगान नहीं घटा । पहले लिये हुए उधार का ब्याज भी 
नहीं बदल सकता था। अतएव वह अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकता था और 
उसकी दशा स्थिरता से और भी विषम हो गई। 

व्यापारी लाभ पर माल नहीं बेच सकता था। ग्राहक कम हो जाने से उसकी 
दुकान में एक ही माल बहुत दिनों तक पड़ा रहता था । इसका प्रभाव निर्माता पर पड़ता 
था । अतएव कारखानों में माल के अम्बार लग गए और उनको छहाभ पर साफ नहीं 
किया जा सकता था। 

केवल स्थायी नौकरी वाले कर्मचारी ही लाभ में थे, कितु वह समस्त जनसंख्या 
का बहुत थोड़ा अनुपात था। 

चुंगी-कर तथा उत्पाद-कर, आय-कर तथा रेलवे की आय सभी में कमी हुई 
जिस से' सरकार भी अत्यंत कठित स्थिति में पड़ गई । कर सभी क्षेत्रों में बढ़ा दिये गये 
तथा वेतनों में भी कटोती की गई । निर्यात घट गया तथा भारत द्वारा ब्रिटेन में किये जाने 
वाले व्ययों ( [40॥776 (!09/४288 ) को नहीं चुकाया जा सका। देश से स्वर्ण का निर्यात 
होने से विदेशी विनिमय को कुछ सहायता मिली और उसने सरकार की विदेशों में साख 
की रक्षा की । 

१९३४ के बाद मूल्यों में कुछ उन्नति देखने में आई । कितु १९३७-३८ के समय 
मूल्य फिर कम हुए । उस समय मंदी का समय फिर लौट पड़ा। केवल द्वितीय महायद्ध 
के समय ही भारत तथा शेष संसार में १९३९ में मूल्य अंतिम रूप में चढ़ते आरभ हुए 


द्वितीय महायुद्ध के समय मुल्य । युद्ध-चोषणा के ठोक बाद पूंजीगत-बस्तुओं 

तथा निमित माल दोनों के ही मुल्य चढ़ गए। इसका मुख्य कारण सट॒ठा था। क्योंकि माल 

की अब भी कोई कमी नहीं थी । कुछ समय परचात्‌ स्थिति शांत हो गई और बढ़े हुए मूल्य 

गिरने लगे । इस प्रकार यूद्ध आरंभ होते के पंद्रह मास बाद दिसम्बर. १९४० में मल्य 
दिसम्बर १९३९ की अपेक्षा भी कम थे । 

१९४१ में मूल्य एक बार फिर चढ़ने लगे । इसका कारण था ब्रिटेन का भारत 





१. भारत के व्यापार बाला अध्याय देखो । 
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के वाजार में मोल लेने वाले ग्राहक के रूप में प्रवेश । उसके भारत में माल लेने से एक ओर 
तो भारत के चलअथे में वृद्धि हुई ओर दूसरी ओर उपलब्ध माल के परिमाग में कमी 
आ गई और इसके परिणाम स्वरूप मल्य चढ़ गए । 
दिसम्बर १९४१ में जापान ध्री-शक्तियों (858 ?0७9878) की ओर से 
युद्ध में आ कदा | इससे युद्ध भारत के अधिक समीप आ गया । इसके परिणामस्वरूप 
१९४२ में वस्तुओं में मूल्य अत्यधिक बढ़ गये । १९४२ में वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक 
ऊंचे थे। कितु अभी स्थिति अशुभ से अशुभतर होनी थी । और १९४३ में मूल्य आकाश में 
चढ़ने लगे, जिससे निर्धनों को अकयर्तीय कष्ट होने लगे । 
आरंभ में भारत सरकार ने मलयों को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया | वास्तव 
में उसने ऐसा करना. उचित नहीं समझा । उसका विचार था कि मंर्द/ के दिलों में मुल्य 
घट ज़ाने से उत्पादकों को भार। हानि हुई थी, अतएवं अर्भी उनको कुछ लाभ उठाने दिया 
जावे । बाद में १९४३ में जब मूल्य अत्यधिक चढ़ गए और देश में म॒द्रा-प्रसार हो गया 
तो सरकार ने मूल्यों को रोकने का प्रयत्न करना आरंभ किया । इस समय तक भारत को 
बर्मा से खाद्यान्न मिलने बंद हो गये थे, खाद्य-स्थिति बहुत विषम हो गई थी और बंगाल 
में अकाल मुंह ब्राए खड़ा था जो कि इतने भारी परिमाण में मनष्यों के कष्ट तथा मत्य से 
अत्यधिक परिचित इस युग में भी एक बर्डा। भारी विपत्ति माना जाता रहेगा। सन्‌ १९४३ 
'में वह एक झत्रु के रूप में फिर प्रकट हुआ--जिसके लिए प्रायः यह समझा जाता था कि 
वह अंतिम रूप में गायब हो चुका है । वह पूर्ण शक्ति से प्रकट हुआ ओर उसके शिक(र सहस्रों 
की संख्या में भारत के सबसे बड़े नगर कलकत्ते की गलियों में पड़े हुए थे । १ इस अकाल के 
साथ ही' मलेरियग्रा, चेचक तथा हैँजे की महामारियां भी फैडीं ओर उनमें से लाखों व्यक्ति 
मर गए । कितु समाज के एक वर्ग को ह। भूखे मर जाने का कष्ट पहुंचा-वह था ग्रामीण 
क्षेत्रों का निर्धन वर्ग; * क्योंकि वह अन्न मोल लेने योग्य नहीं था । 
निम्नलिखित तालिका से युद्ध के वर्षों में मूल्य चढ़ते का पता चलता है-- 


तालिका एक 


कम थोक मुल्यों के मुल्य सुचनांक 
( आधार--२९ अगस्त १९३९ को समाप्त होने वाला सप्ताह-+ १०० ) 








वर्ष कृषि पदार्थ | कच्चा माल मौलिक , पत्रका माल या| . साधारण 
४ पदार्थ | तैेयारकिया | मूल्य , 
हुआ माल | सूचनांक 
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सरकार ने वस्तुओं के चढ़ते हुए मूल्यों को रोकने का प्रयत्न किया । उन्होंने माल 

के वितरण को नियमित करने तथा क्रयशक्ति जनता के हाथ में से साफ करने का यत्न 

किया | अंत में १९४३ के अंतिम महीनों में मूल्यों के चढ़ते हुए प्रवाह को कुछ समय के लिए 

तेक दिया गया। कितु बाद में मूल्य बराबर तबतक चढ़ते रहे कि मूल्य सूचनाँक 
-(067679)] [70065 उपपघ067) १९४४-४५ में २४५ तक जा पहुंचा । 


३. द्वितीय यद्धकाल में मुल्य चढ़ने के कारण। मलयों में उतार-चढ़ाव कई कारणों 
के एक साथ मिल जाने से हुआ करते हैं । उसके लिए किर्सा एक कारण को उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जा सकता । उनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण कारण य. है-- 

(क) मुद्रा-स्फीति---एक नये लेखक ने मुद्रा-स्फ॑ति की परिभाषा करते हुए 
लिखा है देश के चलअर्थ अथवा विधिग्राह्म मुद्रा, विशेषकर कागर्जी मुद्रा के--जिसको 
विश॒द्ध रूप से सरकार प्रतिभतियों के आधार पर निकाला जाता है और जिसे सावारण- 
तया वजट के वर्तमान घाटे को पूरा करते के. लिए बनाया जाता हें--चलन में अत्यधिक 
तेजी करना । ऐसी स्थिति में व्यवसाय या व्यापार की आवश्यकता के बिना नये नोट 
निकाले जाते हैं । युद्ध के वर्षों में यही स्थिति थी । ब्रिटिश सरकार ने जो या तो अपनी 
अथवा अपने मित्रराष्ट्रों क। ओर से उन वर्षों में मालया सेवाएं भारत में मोल ल॑। थीं, 
उर्सीसे उन दिनों नोटों का प्रसार अधिक बढ़ गया । 
| (ख) मारू को कप्ती--सभी प्रकार के उपभोक्ता माल--आयात किये हुए 
और स्थानीय रूप से बनाए हुए--सभी की कमी पड़ गई । 

(१) खाद्यान्नों की कमी-क्छ वर्षों से भारत खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर नहीं 
है । वह बर्मा, मलाया ओर थाईलडड * से १५ छाख टन से लेकर २५ लाख टन तक चावल 
मंगवाया करता था । जापान द्वारा इन देशों पर कब्जा किये जाने के कारण भारत के 
खाद्यान्नों की पूति में भारी खाई पड़ गई । इस हानि के अतिरिक्त स्वयं भारत के अपने 
उत्पादन में भी कमी हो गई, भारत की औसत खाद्य-पूर्ति में यह वास्तविक खाई पड़ जाने 
पर भी उसको ईराक, बेहरीन, सीलोन, और दक्षिणी अफ्रीका * को खाद्यान्नों का निर्यात 
करना पड़ता था | इससे उसका खाद्यान्नों का घाठा और बढ़ गया और उसमें अकाल की 
स्थिति उत्पन्न होने लगी । 


(२) आयातित निमित साल की कमी--- १९४२-४३ में भारत के समद्री व्यापार 
के परिमाण में भी भारी कमी आ गई । इस विषय में आयातों में भारी कमी आई। १९४० 
से लेकर १९४३ तक के आयातों के परिमाण और मल्य-स्तर के विषय में निम्नलिखित 
मल्यसचनांक ध्यान देने योग्य हैँ :-- 


तालिका २* 


आयातों का परिमाण 


(आधार : १९३८-३९5७-० १०० ) 
१९४०-४१ १९४१-४२ १९४२-४३ 


आयातों का परिमाण ८१*३ ७४२ ३७.६ 
प्रतिशत कमी “२०.३ स्श्ह --४९, ३ 
मूल्य स्तर १२६.७ १०३.४ १९२.९ 
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भारतीय मुल्य ४६९ 


इन अंकों से पता चलता हे कि विदेशी माल के आयात में १९३८-३९ के आधार 
वर्ष (3986 ए8७/ ) की अपेक्षा २७६ प्रतिशत की कमी हुईं। आयातों में इतनी भारी 
गिरावट से उपभोक्‍ता माल में और भी कमी आ गई । 

३) भारत में निरमित माल में कमी-भारतीय उत्पादनों का एक बड़ा भाग तो 

युद्ध उद्देश्यों के लिए लिया जाने लगा। इस्पात, कागज, वस्त्र, चमड़ा, रबड़ और चाय को 

बड़े भारो परिमाण में यूनाइटेड किंगडम कमर्शल कारपोरेशन नामक कम्पनों अथवा 

अन्य एजेंसियों द्वारा मित्र राष्ट्रों की आवश्यकेताओं के लिए मोल ले लिया जाता था 
ओर उसमे से भारतीयों के लिए बहुत कम सामान शेष छोड़ा जाता था। 

(ग) सट्ठा तथा अति संग्रह--पुद्ध-काल में सट॒टे का जोर बढ़ जाता हैँ और मूल्यों 
मे अधिक तेजी आने की आशा में वस्तुओं को उपभोक्‍ता के पास जाने देने से रोके रखता 
है । संग्रह करने वाला वास्तव में जनता का दात्र वं०१* है, संग्रह करने वाली सरकारे 
बनिये, बेक अथवा जमीदार कोई भी क्‍यों न हो यह कार्य सभी के लिए अपराध है, और 
इसके द्वारा निर्दोष ,जनता का खून चूसा जाता है । युद्ध काल में सद॒ठे के कारण वस्तुओं 
के मल्यों में बहुत कुछ तेजी आई । 

(घ) युद्ध के समय साधारण मनृष्य की सनोव॒ृत्ति बदल जाती हें --त केवल 
सटोरिया वरन मौलिक उत्पादक तथा साधारण उपभोक्‍ता भी--यदि वह दैनिक मोल लेने 
वाला न हो--अपने पास यथासंभव एकत्रित करना चाहता है और निर्दोष होने पर 
भी वह मूल्यों के चढ़ते में सहायक होता है ! भारत में १९४३ में यही हुआ। 

(ड॥ ) यातायात की कठिनाइयां तथा मार का दुविभाजन--सेनिकों तथा सैनिक, 
माल के इध२-उध र जाने से उन दिनों रेलों पर भो युद्ध कार्यों का बोझ आ पड़ा, कोयले का 
जो यातायात पहले समद्र द्वारा किया जाता था, अब रेलवे द्वारा किया जाने से उनपर 
अतिरिक्त भार आ पड़। | पेट्रोल, रबड़ के टायरों तथा मोटर गाड़ियों के विदेयों से कम 
आने के कारण सड़क यातायात में भी बाधाएं हुई । अतएव बचत के क्षेत्रों से घाटे के 
क्षेत्रों की आवश्यक माल पर्याप्त परिमाण में ले जाना संभव नहीं रहा । इसके अति- 
'रिक्‍्त विभिन्न राज्यों ने पूर्ण सहयोग नहीं दिया और केन्द्रोय सरकार को समान मात्रा में 
सहयोग के लिए अब भी अनुभव सीखना ही पड़ा। इस सारे के फलस्वरूप अतिसंग्रह, 
मुनाफाखोरी तथा सट्‌टे का अत्यधिक प्रचलन हो गया । 


(छ) सरकारी नियंत्रगों को असफलता--सभी यद्धरत राष्ट्रों ने मल्यों* पर 
भारी नियंत्रण लगा दिये। उद्देश्य यह था कि युद्ध-व्यय के लिये आवश्यक अतिरिक्त 
चलअर्थ के अस्तित्व का मल्य अनभव न करें। इसके अतिरिक्त अतिशय मद्रा को 
खपाने के लिए यद्ध-ऋण जारी किये गए 

यद्ध के आरम्भिक दिनों में भारत में क्षषि पदार्थों के मल्य पर नियंत्रण 
लगाना अनावश्यक समझा गया । भारतीय किसानों ने १९२९ की मंदी के बाद अत्य- 
घिक हानि उठाई थी। अब उनको उस हानि की पूर्ति करने की अनुमति दे दी गई 
थी । १९४१ के अंत में गेहूं के थोक मूल्य निश्चित कर देना उचित समझा गया । 

वस्त्र के सत के भाव भी ऊंचे चह़ते जाते थे । १९४२ में मल्य नियंत्रण के 
लिए तीन कांफ्रेंते की गई | किन्त उनमें सभी वस्तओं के मल्य का नियंत्रण करने के विषय 


१. ब्रिटेन ने जुलाई १९४१ में पूंण मूल्य-नियंत्रण आरम्भ किये। वौनाडा ने 
नवम्बर १९४१ में तथा अमरीका ने अप्रैल १९४२ में मूल्य नियंत्रण को लागू 


४७७ भारतीय, अथशास्त्र.. 


में नहीं सोचा गया । वस्तुओं के ऊपर कठोर भौतिक निम्मंत्र०ण न हो सकते के कारण 
चोर वाजार उत्पन्न हो गया और आवश्यक वस्तुएं बएरज।र से छिप गईं | यह विश्वास 
किया जाता था कि नियंत्रण उठा लेने से वस्त॒ओं को बाहिर आने में प्रोत्साहन 
मिलेगा | अतएव १९४२) में गेहूँ के ऊपर से नियंत्र० उठा लिया गया । चीनी. 
मिट्टी के तेल तथा पेंट्रोल के ऊपर नियंत्रण लगते ही चोर बाजार में उनका मृल्य 
अत्यधिक चढ़ गया। १९४३ में सरकार ने वस्त्र तथा सूत का नियंत्रण किया और 
उनके मूल्य में तेजी को रोकने के लिए निश्चित मूल्य पर स्टेंड्ड क्लाथ की बिक्री की 
योजना आरम्भ की । 

आरम्भ में सरकार को उसकी नियंत्रण नीति में सफलता नहीं मिली । इसक 
मुख्य कारण यह था कि उसकी प्रणाली में समान रूप गें सहयोग का अभाव था.। 
सरकार ने मूल्य तो निदिचत कर दिये किन्तु न तो माल की पूर्ति पुर नियंत्रण लगाया 
और न उसने उनका राशन किया । 

४. थुद्धोतर काल में मूल्पों की स्थिति । अगस्त १९४५ में युद्ध समाप्त हो 
जाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर से बोझ कम नहीं हुआ । थोक मूल्यों में कोई कमी 
नहीं हुई, वरन्‌ इसके विपरीत उनमें कुछ और वृद्धि हुई। मूल्य सूचनाँक २४५ से 
उपर बढ़ता ही रहा । यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैः-- 


तालिका ? (पीछे के सिलसिले में) 
थोक मूल्यों का मूल्य सूचनांक (१९३९५८-१०० ) 


स्ाशिश शा ल ह 





वर्ष कृषि पदार्थ | कच्चा माल मौलिक वस्तुएँनिर्मित वस्तुएं| मुल्य सूचनांक 
बुर्छइ-ड७छ | रह र४५पु. | र८ट८० | २०९ [| र७५ 
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दिया गया ) 


किया । पूर्ण नियंत्रण ([8]87]700 (207॥70]) का अर्थ है अधिकतम 
मूल्य निर्धारित करना और यदि भविष्य में उसमें कोई तेजी आवे तो. उसे 
रोकने का उपाय करना । 

१. नियंत्रणों के विंरुद्ध प्रायः यही युक्ति दी जाती है । यह बात स्मरण रखने 
योग्य है कि वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने में सरकार की असफलता 
का कारण यह था कि जनता की उसमें सहानुभूति नहीं थी । गेहूँ जैसी वस्तु 
को निश्चित मूल्य पर राशन करके सुरूभ करना चाहिये था द 


. भारतीय मूल्य 5७ रै 
नवीन सामान्य उद्देश्य माला 
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अगस्त १९४९.| ४११७ ४६१९ ॥ रे३१.। दरे४३ । 74३ 
जून १९५० | ४०३ | ४९१| ३३६ | डेट | ६९२ | ३९६ 
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युद्धोत्तर कालीन वर्षों को सुगमता से दो अवधियों में विभक्त किया जा सकता 
हैं । एक मूल्य ह्ाम्न से पहले का समय, दूसरा मूल्य ह्ास के बाद का समय । 
(क) मृल्य हास से पहले का समय--युद्ध समाप्त होने पर मूल्य सूचनाँक 
२४५ था । वस्तुओं की पूति के कम होने तथा उनकी अपेक्षा उनकी मांग अधिक जन- 
संख्या के साथ-साथ बढ़ती जाने के कारण मूल्य बराबर तेजी से चढ़ते रहे । उदाहरणार्थ, 
१९४६--४७ में वह ३० अंक बढ़कर २७५ हो गए; १९४७-४८ में ३३ अंक बढ़कर 
३०८ हो गये और १९४८-४९ में ६८ अंक बढ़ गये । यहां तक कि मूल्यह्वास से ठीक 
पूर्व अगस्त १९४९ में वह ३८९ हो गये । 
(ख ) मुल्य हास के बाद-इस समय को तीन विभिन्न कालों में विभकत कर सकते हें:-- 
(१) प्रथम काल में मूल्य बराबर चढ़ते रहे । अगस्त १९४९ के ३८९ से 
चढ़कर वह जून १९५० में--कोरयिा युद्ध की घोषणा की जाने पर--बढ़कर ३९६ हो 
गए । यह केवल १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
(२) दूसरे काल में कोरिया युद्ध आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप मूल्यों में 
अत्यधिक तेजी आ गई । यहां तक कि मार्च १९५१ में वह ४३९ हो गए । इस प्रकार 
तालिका ३ 
कुछ चुने हुए देशों के मुल्य सूचनांक 
(आधार : १९३७२ १०० शेष सभी के लिए । भारत के लिए १९३९ ७०१००) 


मूल्यह्ाास से | मृल्यहास के कोरिया युद्ध 
पूर्व बाद (कोरिया [_ के बाद तेजी 
देश अगस्त | युद्ध से पूर्व तेजी प्रतिशत दिसम्बर | प्रतिशत 
१९४९ में | जून १९५० में १९५० में 
आस्ट्रेलिया | १९० २२२ १७५ २४२ ४ 
कनाडा १८४ १९५ ६% २१० *७ 
फ्रांस २,१६० २,२२० २७५७ | २५८० | शहर 
ब्रिटेन 5 २३६ ११९८७ २६९. १४ 
अमरीका १७७ १८२ २९% |. २०३. | ११*५ 
“पक्का रक्ष्तपइजक फक 77५ 7-7 -#त#--- तहत ३८९ ३९५-६ २७००७ | ४१३ ४-३ 
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१. तथा २. मूल्य-हस से पृव के अका। 
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के हज नम 


कोरिया युद्ध के बाद उनमें ११% की बुद्धि हुई जबकि कोरिया युद्ध के पूर्व मूल्यह्वास 
के छः: मास बाद उनमें कुल १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । | 

कुछ अन्य देशों के मुल्य की तेजी से भारत की तुलना करना अत्यन्त मनोर॑जक 
होगा। तालिका संख्या तीन से विभिन्न देशों की इस तेजी क| विवरण स्पष्ट हो जाता हूँ । 

१९५०-०१ में ब्रिटेन, अमेरिका ओर आस्ट्रेलिया में भारत की अपेक्षा 
अधिक मूल्य वद्धि हुई । कोरिया युद्ध आरम्भ होने के बाद विदेशों में तेज। अधिक 
देखने में आई । उदाहरणार्थ, १९५०-५१ में ब्रिटेन में २७ प्रतिशत, अमेरिका में २० 
प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में ३० प्रतिशत से कम तेजी नहीं आई, जबकि भारत में कुछ 
१२ प्रतिशत ही तेजा आई । ह 

(३) कोरिया युद्ध का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि मूल्य अधिक चढ़ गए । 
अन्त में यह निश्चय जैसा हो गया कि इस युद्ध के कारण विश्व-युद्ध नहीं होगा | कोरिया 
युद्ध के ठीक बाद जो संग्रह करने की वृत्ति बढ़ने लगी थी वह अमरीका तथा अन्य देशों 
में समाप्त हो गई | इस समय मूल्यों ने कम होते के एक नये युग में प्रगेश किया। अग्रेल 
१९५१ के बाद जब मूल्य सूचनांक ४५८ था, यही देखने में आया । दिसम्बर १९५१ 
में वह गिरकर ४३३ तक पहुंच गया | फरवरी १९५२ में और भी गिरावट आई और ७ 
मार्च को मूल्य सूचनांक ३९७ हो गया। उसके बाद सोने, चांदी, गुड़, शक्कर, तेल, 
तिलहनों, मसालों और रुई के मूल्यों में भारी मंदी आयी । यह मंदी अभी तक बनी हुई 
है । यह नहीं कहा जा सकता कि मंदी ऐसी हैं। बर्नी! रहेगी । यदि संसार की राजनीतिक 
स्थिति विषम न हुई तो मूल्य और भी घटेंगे और फिर इससे कहीं नीचे जाकर ठहर 
जायेंगे । 

५. क--युद्धोत्तर वर्षों में मूल्य चढ़न के कारण--(क) चलअर्थ में वृद्धि-- 
युद्धोत्तर वर्षों में मूल्य बढ़ने के अत्यन्त महत्वपूर्ण कारणों में से एक है भारत में चल- 
अथ में लगातार वृद्धि । वृद्धि केवल बाजार में चलने वाले नोटों में ही नहीं हुई, वरन्‌ 
बैंक की साख में भी हुई । जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है :-- .. 





तालिका ३ 
जद बाजार में चलने बाले नोट ऋण तथा हुंडियां 
वर्ष और मास ( दस लाखों में ) (दस लाखों में ) 
१९३८-३९... श्८र ११६ 
१९४५-४६ ११६३ ३०१ 
5 ११६३ है. 
साच १९५१ १२४१ ५३५ 
२२ फर, १९५०१ ११४७ ५७६ 


के 





(ख) केद्ध तथा अधिकांश राज्यों के बजट में घाटा युद्ध समाप्त होने पर भी 
बना रहा । क्‍ 
(ग) मूल्यों तथा वस्तुओं पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकार की बदलते रहने 
वाली दीति से क'्ट ओर बढ़ गया + 

(घ) चोर बाजार में माल का जो मूल्य मिल।; उसक, भो दबाव भारी पड़ा। 


भारतोय मुल्य ४७ 


यह रकम सरकार द्वारा लगाये हुए करों से बचने के प्रयत्त म अधिकतर सफल रही । 

(ड.) सरकार को उधार लेने के अपने प्रयत्नों में मिली हुई असफलता हानि- 
प्रद प्रमाणित हुई | वेतनों तथा मंहगाई में वृद्धि से स्थिति ओर विषम हो गई । 

(च) भारत में कृषि पदार्थों तथा औद्योगिक उत्पादनों में व्यापक रूप में कमी 
होने से स्थिति ओर भी खराब हो गई । अनावृष्टि, देश के बहुत बड़े भाग में प्रति वर्ष 
आने वाली वाढ़ों तथा भूकम्प की देवी आपत्तियां भी इस पर आईं। उसके फलस्वरूप 
उत्पादन में भारी कमी होना और भी भयंकर हुआ । क्योंकि भारत की जनसंख्या में 
प्रतिवर्ष ४० लाख से लेकर ५० लाख तक की वृद्धि हो जाती है । कच्चे माल तथा पूंजी- 
गत माल के पर्याप्त माध्षा में न मिलने, यातायात में बाधा आने ओर ओखद्योगिक अशांति 
के सभी कारणों ने क्षिककर औद्योगिक उत्पादन को घटा दिया । 

(छ) देश के विभाजन के कारण जो देश की आथ्थिक हानि हुई, उससे स्थिति 
और भी खराब हो गई । जनसंख्या के व्यापक आधार पर भारत के एक भाग से दूसरे भाग 
में जा बसने के कादण यान्त्रिक ज्ञान के जानकारों की संख्या में भो कमी हुई । 

(ज) आयातों पर नियन्त्र० --क्रमशः भारत का व्यापारिक संतुलन उसके 
विपरोत, विशेषकर दुर्लभ चलअर्थ वाले देशों के विरुद्ध हो गया । आयात अधिक बढ़ 
गए। खाद्यान्नों में आयात ने तो आयातों के परिमाण को और भी बढ़ा दिया। औद्योगिक 
कच्चे माल और पूंजीगत माल को बड़े परिमाण में मोल लिया गया । इस घाटे को पूरा 
करने के लिए उपभोक्‍ता माल के आयात में कठोर नियन्त्रण लगाए गये । इनके फलस्वरूप 
मूल्य अत्यधिक बढ़वे आरम्भ हो गये । 


(झ) जून १९५० में कोरिया युद्ध आरम्भ हो जाने से सट्टा तथा संग्रह वृत्ति 
में भारी वृद्धि हुई। चीन के कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप करने पर यूरोप तथा अमेरिका एक 
ओर विश्व युद्ध आरम्भ करने की सम्भावना से भयभीत हो गए, और उन्होंने मार 
जमा करता आरम्भ कर दिया । इस प्रकार भारत को खाद्यान्नों, ओद्योगिक कच्चे माल 
तथा पूंजीगत माल के प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई होने छगी । इसके अतिरिक्त 
भारत के निर्यात माल की मांग भी बढ़ गई ओर उसके फलस्वरूप भारत में इन वस्तुओं 
की कमी हो गयी और इस प्रकार आयात तथा निर्यात दोनों का ही मूल्य चढ़ गया । 
अप्रेल १९५१ में साधारण मूल्य सूचनांक अत्यधिक बढ़कर ४६२ तक पहुंच गया । 


डालर तथा दुल्भ चलअर्थ वाले क्षेत्रों के विरुद्ध भारत सहित राष्ट्र मंडल के 
सभी देशों का प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन होने के कारण नवम्बर १९४९ में मल्य-हास 
जैसे ऋतिकारी पग को उठाना पड़ा । दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने राष्ट्र-मंडल के अन्य 
देशों का साथ इस विषय में देना पसंद नहीं किया। इससे भारत अत्यन्त प्रतिकूंल स्थिति 
में पड़ गया। इस पग के कारण सितम्बर १९४९ के बाद मूल्यों में तेजो आयी। 


६ ख. भमार्च १९५२ सें मूल्य घटने के कारण-जैसा कि ऊपर लिखा जा च॒का है 
अप्रैल १९५२ के मध्य में साधारण मूल्य सूचनांक ४६२ तक पहुंच गया। इसके बाद 
धीरे-धीरे यह गिरना आरम्भहुआ । यहां तक जनवरो १९५२ में ४२९ हो गया । इसके 
पश्चात्‌ मूल्य-सूचनांक में आकस्मिक गिरावट आई ओर मार्च १९५२ के मध्य में यह 
गिरकर ३६५ हो गया । इस भारी मूल्य गिरावट के कारण निम्नलिखित हैं :--- 

(१) अअरीका तथा दूसरे देशों के अति-संग्रह कार्यक्रम में शिथिलता--. 
इससे बहुत से पदार्थों की मांग कम पड़ने से मूल्यों में गिरावट आना स्वाभाविक ही था। 


४3४ भारतीय :अथशज्ञास्त्र 


२) आतन्तरिक उत्पादन में वद्धि--ओद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन 
में पर्याप्त सुधार हुआ। लगभग सभा महत्वपूर्ण पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि हुई । औद्योगिक 
उत्पादन सूचनांक (आधार८ १००-१९४६) १९५० में १०५२ से चढ़कर १९५१ 
में ११७४ हो गया। इसके अतिरिक्त सरकार को परिवर्तित नीति के अनुसार आयातों 
में भी वृद्धि हुई । 

(३) नवम्बर १९५१ में रिजर्व बेंक के दर को ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३॥ 
प्रतिशत कर दिया गया । यह पग बंक-साख के विस्तार को रोकवे के लिए उठायां गया 
क्योंकि बेक-साख में विस्तार के कारण मल्य ऊपर बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त रिजवं बेक 
ने यह भी घोषणा की कि अब वह सरकारो प्रतिभतियां नहीं खरीदेगा, बल्कि उनके 
विरुद्ध केवल कर्ज ही देगा । इस कारण द्रव्य-दरें और भी बढ़ गई और सटोरियों के लिए 
उधार लेता कठिन हो गया । 

इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ ओर भी मुद्रा-स्फीति विरोधी पग उठाए 
जिसके कारण मल्य ओर भी नीचे गिरे। उदाहरणार्थ, नये निर्यात करों को लगाना अथवा 
पुराव निर्यात करों को बढ़ाना--इस कारण बहुत से भारतीय पदार्थों की विदेशी मांग 
कम हो गई ओर यह पदार्थ मुख्यतः देश में ही रहे । सरकार द्वारा अमरीका से उधार ली 
हुई गेहू को भारतीय बाजार में बेचने से भो मूल्य-स्थिति पर प्रभाव पड़ा । 


ऊपरिलिखित कारणों का सामहिक प्रभाव यह हुआ कि म्‌ल्य नीचे गिरने आरंभ 
हुए । एक ओर तो सरकार ने इस मृल्य गिरावट का स्वागत किया परन्तु दूसरी ओर 
सरकार चितित थो कि इस मूल्य गिरावट का देश के उत्पादन तथा निर्यात पर कुप्रभाव 
न पड़े । इसलिए सरकार ने कुछ पग उठाये जिससे यह मूल्य-गिरावट सितम्बर १९५२ 
मे स्थिर हो गई । 

६. मल्यों में बद्धि का प्रभाव--ऊंचे मूल्यों का सभी व्यक्तियों पर वही प्रभाव 
नहीं पड़ता । जितनी ही आय कम होगी तथा परिवार बड़ा होगा उतनी ही कठिनाई 

बढ़ेगी | बड़ी आय वालों को तो केवल आमोद-प्रमोद के साधनों से ही वंचित होना 

पड़ता है । भारत में अधिकांश जनता के निधन होने के कारण कष्ट भी साथ-ही-साथ 
अधिक बढ़े । 

मूल्य बढ़ने से आय में विषमता ओर अधिक बढ़ जाती हू । अब भारत में विभिन्न 
कार्यों ओर वर्गों पर इस मल्य-बद्धि के प्रभाव के सम्बन्ध में विचार किया जाता है :--- 


१. उत्पादन पर प्रभाव--म्‌ लय कम होने की दक्षा में कुछ तेजी आने पर उत्पादन 
बढ़ता है । किन्तु मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने से उत्पादन के व्यय में बराबर वृद्धि होती 
जाती है । इसके परिणामस्वरूप एक स्तर तक पहुंचकर मांग घट जाती हैं और उसके 
परिणामस्वरूप उत्पादन भी घट जाता है । इस प्रकार युद्ध के बाद भारत में उत्पादन 
घट गया । मद्रा-स्फीनी से समद्धि की एक झूठो भावना उत्पन्न हो जाती हू । वास्तव मे 
व्यापारी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रत्येक रुपया माल के रूप में अपने मूल्य में कम है । 
कर भारी होते हैं । अधिक धन से अधिक आथिक-कल्याण नहीं होता। मुद्रा-स्फीति धन 
तथा निर्धनता के बड़े-बड़े विरोधों का निर्माण करती हे ॥ 

२. श्रम पर प्रशाव--मूल्य चढ़ते से जीवन का व्यय बढ़ जाता है, जिससे 
श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है । बम्बई के जीवन का व्यय १९४३ के १०० जीवन, 
व्यय की अपेक्षा अप्रैल १९५२ में ३२९ था। देश. के अन्य भागों में जीवन का व्यय बढ़ 
गया । इसीलिए हड़तालें हुई तथा दंगे हुए । श्रमिकों को संतुष्ट रखने के लिए मंहगाई 
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भत्ते दिये गये । किन्तु मूल्य और भी चढ़ जाने से वह भत्ते शीघ्र ही अप्याप्त दिखलाई 
देने लगे । अतएव अशांति ओर भी बढ़ गई। 

३. भध्यम श्रेणी वालों पर प्रभाव--समाज का मेरुदण्ड वही होते हें । वह 
प्रायः शिक्षित होते हैं । उनमें से अधिकांश या तो सरकारी नौकर या व्यावसायिक कार्या- 
लयों में नौकर होते है । इस प्रकार उनकी आय निश्चित होती है । मूल्य चढ़ने पर उनको 
सबसे अधिक कष्ट होता है । उनके-पास अपना खर्चा चलाने लायक बचत न होने के 
कारण उनको अपने जीवन मान को घटाना पड़ता है। उनकी आय का एक बड़ा भारी 
प्रतिशत अनुपात उनके परिवार वालों के वस्त्रों पर खर्च होता है । उनको अपना बाह्य 
स्तर बनाने के लिए इस खर्च को बनाए रखना पड़ता हैं। अतएबव उनके भोजन की किस्म 
हल्की हो जाती है । यहां तक कि उनकी बचत मूल्य में भी घट जाती है । अतएव उनपर 
सब तरह से चोट पड़ती है । क्‍ 

४. अतिसंग्रह तथा चोर बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव--मूल्य चढने से 
सदा ही खाद्यात्रों सहित वस्तुओं के अतिसंग्रह की द॒त्ति को बल मिलता है। उत्पादक, 
व्यापारी तथा उपभोक्‍ता सभी अतिसंग्रह करने का यत्न करते हैं । कुछ अधिक मूल्य 
प्रात्त करने के लिए संग्रह करते हें और चोर-बाजारी करने में पड़ जाते हैं । कुछ इसलिए 
संग्रह करते हें कि वह अधिक मूल्य तथा चोर-बाजार से भयभीत होते हें । सरकार इन 
समाज-विरोधी कार्यों को रोकर्द का यत्न करती है । किन्तु जबतक देश में मुद्रास्फीति 
रहनी है इसके कार्थों का कोई प्रभाव नहीं होता । 

७. उसको ठीक करने के लिए अपनाए गए उपाय (क) युद्ध के वर्षों में-- 
भारत सरकार ने स्थिति की भयंकरता को समझ लिया था । उसने १९४३ का वर्ष 
लगते ही उसको ठीक करने के लिए अनेक उपाय अपनाये । उसने एक ओर तो बाजार 
में मुद्रा कम करने का यत्न किया ओर दूसरी ओर बाजार में अधिक माल छाकर उसके 
वितरण का ठीक प्रबन्ध किया। उसके विभिन्न प्रयत्नों का सारांश रूप में इस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है -- 


(१) मल्योंको चढ़ने से रोकने का एक उपाय है चलअर्थ के विस्तार को रोकना। 
यदि बाजार में अधिक मुद्रा आती रहेगी और उसको प्रभावहीन करने के लिए कठोर 
नियन्त्रण नहीं लगाये जाएंगे तो मूल्य पेंचदार घुमाव की प्रणाली पर बढ़ते जावेंगे । 
१९४१३ में ब्रिटेन ने भारत के बाजारों से सबसे अधिक माल मोल लिया। अतएव नोट भी 
उस वर्ष में सबसे अधिक बढ़े और उसी परिमाण में मूल्य भी चढ़े । 


... ,(२) दूसरा उपाय हैं बाजार में चलने वाली मुद्रा को कम करना, अर्थात्‌ मुद्रा- 
संकोच (0679/700 ) । यह सदा से ही एक कष्टकर कार्य है । किन्तु इसको निम्न- 
लिखित प्रकार से किया जा सकता है : 


(क) कर रूगाना--भारत में कर पहले ही पर्याप्त बढ़ गये थे किन्तु उनके 
ओर बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी । भारतीय अर्थशास्त्रियों ने अपने विज्ञप्ति-पत्र 
म॑ यह प्रस्ताव किया था, हमारी सम्मति में करों को यथा-सम्भव व्यावसायिक रूप में 
३ तक अधिकतम मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए कि जनता के कंधे उनको सहार 
सकें। 

. . मई १९४३ में अतिरिक्त लाभ-कर की रकम उगाहने के लिए १०० करोड़ 
रुपये की राशि शेष थी। उसको वसूल करने के लिए एक अध्यादेश निकाला गया। आयकर 
सर्टिफिकेटों की पेशगी भुगतान के रूप में बिक्री से इस मामले में कुछ सहायता मिली। 


४उदे भारतीय अर्थशास्त्र 


ख) अनिवाथ बचत योजनाएं--जमींदार को अधिक बचत करने को विवश 
करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा सकती है । कुछ राज्यों ने जनता में 
प्रतिरक्षा-पत्र ([2878708 30708 ) तथा सर्टिफिकेटों की बिक्री करने के लिए कुछ 
कन्वेसर नियुक्त किये थे और इस प्रकार बाजार के चलन से लगभग 2१० करोड़ रुपये 
निकाले । 

(ग) ऋण--सरकार को उधार लेने के प्रयत्न में पर्याप्त सफलता नहीं मिली। 
इसका कारण जनता का सरकार में अविश्वास था। इसके अतिरिक्त उसके रुपया लगाने 
के अधिक लाभकर अन्य क्षेत्र भी खोले हुए थे। बाद में मित्रराष्ट्रों की सफलता से विश्वास 
फिर प्राप्त कर लिया गया, किन्तु ऋण फिर भी अधिक नहीं मिले। 

(३) सट्ठे की रोक--ह6ई में सट्टे को रोक दिया गया । मौलिक वस्तुओं के भावी 
सोदों को भी रोक दिया गया । सोने-चांदी के बाजार के वायदे के सौदों को भी रोक 
दिया गया । बरसातो कम्पनियों के विकास को रोकने के लिए एक पूंजी निकास नियन्त्रण- 
आज्ञा (09 [09!7 [8876 (707070] (0766४) निकाली गई | व्यापार को नकद 
के आधार पर चलाने तथा वायदे के सौदों को रोकने के लिए क्रमशः सभी सम्भव उपाय 


अपनाए गये । 

(४) मूल्य नियंत्रण--अद्धं-नियन्त्रग अनियंत्रण से बुराहोता है । इससे वस्तुएं 
चोर-बाजार में चली जाती हे और उसके परिणामस्वरूप चोर बाजार उत्पन्न होता हैं । 
सरकार ने १९४२ में पंजाब में गेहं के मूल्य पर नियन्त्रण तो छूगा दिया, किन्तु उसके 
बाजार में पूर्ति पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाया । अस्तु, उक्त नियन्त्रण असफल रहा । 
मुख्य आवश्यकता सभी मूल्यों के पूर्ण नियन्त्रण”१ की थी, अर्थात्‌ अधिकतम मूल्य 
निश्चित करने के साथ वस्तुओं के ऊपर भौतिक नियन्त्रण स्थापित करना । केवल एसी 
स्थिति में ही अतिरिक्त क्रय-शक्ति पर बन्धन लगाया जा सकता था। भारत जैसे विशाल 
देश में--जहां प्रत्येक राज्य अपने मार्ग पर चलता था--यह एक सुगम काम नहीं था । 

(५) यातायात--भारत में मुख्य समस्या केवल खाद्य वस्तुओं की कमी की ही 
नहीं थी, वरन्‌ उनके ठोक वितरण की भी थी । शीघ्रतया सस्ते यातायात से मूल्य बराबर 
हो जाते हैं । यदि समस्त देश में भाव स्थायी तथा उचित हों तो अति-संग्रह की मनोवत्ति 
नहीं रहती । खाद्य के यातायात में प्राथमिकता देने के सभी सम्भव प्रयत्न किये गये 
किन्तु रेलवे इस अनिवार्य आवश्यकता का साथ नहीं दे सकी । 

(६) अधिक उत्पादन--उत्पादन बढ़ते से मूल्य घट सकते थे । किन्तु दे 
उपलब्ध मशीनों तथा ओऔजारों के कम होने के कारण कृषि-पदार्थों की पूर्ति अपेक्षाकृत | 
अस्थिरथी और निर्मित माल भी परिमित था । यद्धकाल में वस्तुओं की पूर्ति केवल 
परिमित ही हो सकती है और वह फैलने वाली मुद्रा के साथ पग मिलाकर नहीं चल 
सकती । भारत में यही हुआ । 

खाद्य तथा खाद्येत्तर फप्नलों के क्षेत्र को योजनाबद्ध करके नियंत्रित किया जाना 
चाहिए था ! अधिक अन्न उपजाओ* कम वस्त्र से काम लो, तथा 'अति-आवश्यंकता 
होने पर ही यात्रा करो' आदि के विषय में प्रचार-कार्य में बहुत कम सफलता मिली । 


(खव)युद्धोत्तर-काल में अपनाए हुए उपाय ।(क) मल्य-हास से पूत्र का समेय- 
यूद्ध समाप्त होने पर भी मूल्य चढ़ते ही रहे । जेसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, सरकार 
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१, भारतीय अर्थ-शास्त्रियों की विज्ञप्ति । 
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१९४८ में अत्यधिक व्यग्न हो उठो ओर उसने स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों सहित विभिन्न 
संस्थाओं से' परामर्श किया । उन्होंने निम्नलिखित उपाय सुझाए : 

(१) आ्थिक उपाय (अ) व्यय--करेन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों में से अना- 
बश्यक कर्मचारियों की यथासम्भव छंटनी कर दी गयी, किन्तु बेरोजगारी के अकथ- 
नीय कप्टों को ध्यान में रखकर इस पर अत्यधिक बल नहीं दिया गया । सामाजिक- 
शिक्षा सम्बन्धी तथा छोकहितकारी कार्यों को उतना ही चलने दिया गया, जितनी 
वर्तमान आय में गुंजाइश थी । राज्यों के लिए अत्यन्त आवश्यकता पर ही कोई अनुदान 
स्त्रीकार किया जाता था। रक्षा-व्यय में भी बचत करने का यत्नकिया गया । किन्तु 
भारत के विभाजन के कारण हैदराबाद तथा कद्मीर में आई हुई अड़चनें तथा पाकिस्तान 
के साथ झगड़े के कारण रक्षा व्यय में अधिक खर्चनगा आवश्यक हो गया । अतिरिक्त 
लाभ-कर की वापसी को स्थगित कर दिया गया तथा तत्काल उत्पादक होने वाले के 
अतिरिक्त सभी अन्य व्यय को रोक दिया । 

(आ) कर रूगाना--उस सभी आयकर को वसूल करने का यत्न किया गया, 
जिसकी चोरी की गई थी । आयकर की दर को बढ़ा दिया गया । 

(इ) उधार लेना--छमाही तथा वाषिक कोष-पत्रों ( [7698प7ए 3]/8 ) 
का अधिकतम उपयोग किया गया । छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित किया गया । 
अविक ब्याज के वचन-पत्रों (30763) तथा सिफिकेटों को चलाया गया। 

. (२) मुद्रा सम्बन्धी उपाय--रिजवं बेक द्वारा निकाले हुए नोटों के कुल मूल्य को 
कम करने के प्रबल प्रयत्न किये गये । यद्यपि आरम्भ में उन प्रयत्नों में सफलता नहीं 
मिली । किन्तु १९५१ के बाद उनमें कुछ सफलता मिलने रूगी । यह नियम बना दिया 
गया कि सभी बेंक तथा बीमा कम्पर्तियां अपनी सभी तत्कालीन देनदारियों का २५ 
प्रतिशत में सरकारी प्रतिभूतियां रखें। 

. (३) नियंत्रण--जिन ओद्योगिक कार्यों से तत्काल फल मिलने की आशा थी 
उनमें पूंजी लगाने को यथासम्भव अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता दी गई । जबकि बेंकिंग- 
कम्पनियों तथा पूंजी लगाने वाले ट्र॒स्टों ([79768077676 7+प्र&/8 ) की सावधानी 
से जांच की जाती थी । पूंजीगत माल के आयात को प्राथमिकता दी जाती था । और कम 
आवश्यक माल के आयात को रोका जाता था । आवश्यक वस्तुओं का आयात करने 
के लिए किये हुए द्विराष्ट्रीय समझौते को कार्यरूप में परिणत करने के लिए निर्यात पर 
नियन्त्रण लगाये गए । 

. सरकार ने इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया कि वह खाद्यात्नों के 
मूल्य को एक निश्चित अविकतम मूल्य (क568 (08॥78 ?7/7088 ) से ऊपर 
नहीं जाने देगी | वह ग्रामीण क्षेत्रों से अन्न वसूछ करेगी और उनका नागरिक क्षेत्रों में 
राशन करेगी । और फिर भी यदि कोई कमी पड़ेगी, तो उस कमी को आयात द्वारा पूरा 
 करेगी। ' 

वस्त्र, और सूत, कागज, वनस्पति, इस्पात, सीमेंट, कोयले आदि के नियन्त्रण 
तथा वितरण लागू किये गए । 

(४) उत्पादन--प्रत्येक बड़े उद्योग-धन्धे के लिए उत्पादन का लक्ष्य निश्चित 
किया गया । छोटे-छोटे तथा ग्रामीण उद्योग-धन्धों को पूर्णतः विकसित किया गया । 
इस विषय में किक क आधार पर उत्पादन बढ़ाने के पहले से अधिक यत्न किये गए। 
यह अनुभव किया गया कि केवल नियन्त्रण से ही मूल्य कम न होंगे, यद्यपि उनसे मूल्य 
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कुछ परिमाण में स्थिरं हो जाएंगे.। इस उद्देश्य के लिए कपास, पटसन और खाद्यान्नों का 
उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था। इसी कारण से उत्पादन पर पहले से अधिक बल दिया 
गया; यद्यपि कंट्रोल तथा राशनिंग को रहने दिया गया, वरन्‌ उनको पहले से भी अधिक 
कठोर कर दिया । 

(ख) मूल्यह्ास के बाद का समय--मूल्य-ह्वास के कुछ मास बाद ही कोरिया- 
युद्ध आरम्भ हो गया। इससे मूल्य अचानक चढ़ गये । संग्रहवत्ति बढ़ "गई और अप्रैल 
१९५१ मे मूल्य सूचनांक ४५८ तक जा पहुंचा । इस स्थिति का मृकाबला करने के 
लिए सरकार ने एक अष्टसूत्री कार्यक्रम को घोषणा की। इसमें उसने अपनी आथिक 
नीति के बड़े-बड़े उद्देश्यों को प्रकट किया। इसमें मूल्यों की तेजी को रोकने तथा अधिक 
उत्पादन द्वारा बड़ी-बड़ो पूतियों में बचत करना भी थी, जिससे मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण 
किया जा सके । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वस्तुएं प्राप्त करने तथा वितरण तथा 
मल्‍यों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में समस्त भारत में मख्य रूप से एक नीति अपनाने 
के लिए १९४६ के आवश्यक पूति अधिनियम (॥॥886789) 5श्व/00]68 ०$) 
में एक संशोधन करके आयातों पर नियन्त्रण ढीले कर दिये गए तथा खाद्यान्नों के संग्रह 
को रोक दिया गया। भारत सरकार ने देश के आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के सम्बन्ध 
में, तथा माल के उत्पादन, पूति और वितरण के सम्बन्ध में १५ अगस्त १९५० से (उसके 
बाद उसे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया) एक वर्ष तक के समय के लिए कानून 
बनाते का अधिकार अपने हाथ में ले लिया । अतएव कुछ वस्तुओं का नियन्त्रण करने 
के लिए वस्तुओं की पूर्ति तथा मूल्यों का अध्यादेश (9प09[0ए 970 ?/4068 0 
(30008 (070]797086, 4980 ) निकाला गया। दूसरे, वस्तुओं के अन्तदशीय तथा 
बहिदशीय मूल्यों में अधिक विषमता को दूर करने के लिए अन्य निर्यात-कर भी लगाए 
गए, अथवा वर्तमान करों को बढ़ा दिया गया। इन उपायों से मूल्य कुछ स्थिर हो गये । 

तु जब चीन ने कोरिया-युद्ध में हस्तक्षेप किया तो मूल्य फिर चढ़ने रूगे | यहां तक 
कि वह अप्रेल १९५१ में ४५८ तक जा पहुंचे । 


८. मल्य-नीति । भारत में बर्ती जाने वाली मृल्य-नीति को निश्चित करने 
के लिए यह आवश्यक हूँ कि गत वर्षों में मूल्यों के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ हैँ उसका 
सिहावलोकन कर लिया जावे | यह एक स्वीकृत तथ्य हैँ कि मुल्यों के चढ़ने का मुख्य कारण 
यद्ध के वर्षों में तथा उसके बाद भी नोटों की संख्या में वद्धि होना भा । इस समय हमको 
नोटों की इंस आरम्भिक वद्धि के कारणों की जांच नहीं करनी । हमारे कहने का केवल 

ही आशय है कि मुद्रा-स्फोति उसी का परिणाम था । म॒द्रा-स्फीति भी कई प्रकार की 
हुआ करती हूँ और वह कई प्रकार से काम किया करती है । अब हम भारत की मुद्रा- 
स्फीति की स्थिति का अध्ययन करेंगे । 


मद्रा-स्फीति की आरम्भिक स्थिति में जब मूल्य तेजी से चढ़ते हैं तो उसे हम 
लाभ की मु॒द्रा-स्फीति (0707 -779607079 ) कहते हैं। ऐसे समय मूल्य चढ़ते 
तो हैं, किन्तु उतने नहीं चढ़ते ओर लाभ अधिक होता है । पगारें एक विशेष परिमाण 
'तंक ही पीछे रहती हैँ । किन्तु उनकी सबसे अधिक हानि वेतनभोगी मध्य श्रेणी वालों 
को होती है । यदि पंजीगत सामान मिलता रहे और यदि कारीगरों अथवा यातायात 
की कठिनाई न हो तो उत्पादन अधिक हो तथा साधारण स्थिति वापस आ जावे । यदि 
किसी कारण से यह संभव न हो तो स्थिति काड से बाहर हो जाती हैं ओर उसके परि- 
णामस्वरूप- अत्यधिक मुद्रा-स्फीति होती है, जिससे देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था उसी 
प्रकार नष्ट हो सकती है, जिस प्रकार प्रथम' महायुद्ध के बाद जमंनी में और फिर 
बाद में चीन में हुआ था । किन्तु यदि सरकार बुद्धिमावी से' समय को पहचान ले 
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और मूल्यों को अधिक न चढ़ने देते का उपाय करे तो वह उनको कुछ उच्च-स्तर पर 
स्थिर करने में सफल हो सकती है । कुछ समय पश्चात्‌ लागत उस उच्च मूल्य के अनुसार 
ठीक हो जाती है और इस समय हम लाभ की मुद्रा-स्फीतिः के स्थान में लागत की मुद्रा- 
स्फीति' ((१056 [778607 ) का अनुभव करते हे । 25 ५ 

लागत की मुद्रा-स्फीति में हमको आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की असमानता 
मिलती है | बाह्य असमानता का कारण यह तथ्य होता है कि किसी देश का उत्पादन 
विश्व-बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकता । निर्यात गिर जाते हैँ आयात या तो 
चढ़ जाते है अथवा स्थिर बने रहते हैँ और भुगतान का संतुलन प्रतिकूल हो जाता 
हैं । आन्तरिक असमानता इस कारण होती है कि मूल्य चढ़ने को साथ माल को 
नहीं बेचा जा सकता । उस समय लाभ कम होता है, जिससे बेकारी बढ़ जाती है । 
इससे मध्य श्रेणी वालों को सबसे अधिक कप्ट होता है ओर यदि उनमें बोलने की शक्ति 
की साथ प्रबलता भी है, तो क्रांति हो सकती है । 

इसका उपाग्र सुगम नहीं है । द्व॒ुत मुद्रा-स्फीति' (69)॥0[09782 47]%60707 ) 

से देश की अर्थ-व्यवस्था उसी प्रकार भग हो सकती है, जिस प्रकार चीन में हुई थी। 
यदि मूल्यों को अत्यधिक झीघ्वता से दबाया जाता है, तो मिले और कारखाने बन्द 
हो सकते है, जिससे भारी बेकारी फैलने के साथ-साथ आर्थिक मन्दी भी हो सकती है । 

विशाल परिमाण के युद्ध से छागत की मुद्रा-स्फीति' के बाद लाभ की मुद्रा- 
स्फोति' सभी देशों में आती है । नीचे दी गई तालिका में गत दस वर्षों के कुछ 
महत्वपूर्ण देशों के थोक-मूल्यों के मूल्य सूचनांक दिये गये हैं : . 


तालिका ४ 
(आधार १९३९५७.१०० ) 
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इसमें संरेह नहीं कि भारत को स्थिति फ्रांस जितनी बुरी नहीं है । किन्तु ब्रिटेन 
तथा अमरीका की अपेक्षा उसकी स्थिति बहुत बुरी है । ब्रिटेन ने स्टलिंग सम्पत्ति” के 
उपाय के चतुरतापूर्ण उपयोग, कठोर नियंत्रणों तथा बुद्धिमत्तापूर्ण राशन प्रणाली के 
उपायों द्वारा अपने यहां मुद्रा-स्फीति को नहीं पतपने दिया । अमरीका की अर्थ-व्यवस्था 
स्वाभाविक रूप से प्रबल है और उसकी उत्पादन क्षमता अत्यधिक है। साथ ही कोई देश 





१. साधन---भारत सरकार का क्रषि मन्त्राढष्य । २. १९५०-५१ के लिए । 
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कितना भी बुद्धिमान तथा प्रबल क्यों न हो, मूल्यों के युद्ध-पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंच 
सका। किन्तु यदि उसने अपनी पहले की मुद्रा-प्रणाली का परित्याग कर दियाहो अथवा 
पुराने चलअर्थ की अत्यधिक परिमाण में मुद्रा-स्फीति होने दी हो तो बात ही दूसरी 
है। इस प्रकार से निश्चय से म॒द्रा-स्फीति दूर हो जाती हैँ किन्तु इसमें जनता को अत्य- 
विक कष्ट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसको अपनी पिछली बचत से हाथ 
धोना पड़ता है । निश्चय से भारत के विषय में इस प्रणाली के संत्रंध में विचार 
तक नहीं किया जा सकता । अतएवं हमको उच्च मूल्यों की वर्तमान स्थिति को ही स्वीकार 
करना पड़ता हैं और इस बात के लिए यत्न करना पड़ता है कि प्रथम मूल्यों का आगे 
चढ़ता रोका जावे । ओर फिर उत्पादन बढ़ाकर लागत को यथासम्भव शीघध्य कम किया 
जाय । छागत कम करने से मूल्य अपने-आप मगिरेंगे । 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतसरकार का निम्नलिखित पग उठाने 
का विचार हू : । 

(क) केन्द्र तथा राज्यों, दोनों ही में घाटे के बजट न बनाए जाबवें और यथा- 
सम्भव औचित्य तथा योग्यतापूर्वक सरकारी व्यय कम किये जावें । (ख) प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्षकरों द्वारा यथासम्भव अधिक-से-अविक आय बढ़ाना, किन्तु कर पहले से ही 
भारत में उच्च हें । यहां तक कि नये कार्यों में पूंजी लगाने का साहस नहीं होता। . 
अतएव नये कर अत्यन्त सोच-विचार कर ही लगाए जावें। (ग) अधिक खाद्य, कच्चे 
माल तथा उपभोक्‍ता माल का उत्पादन करना; (घ) विकास उद्देश्यों के लिए जनता 
से ऋण लेता; (ड) बैक को साख पर इस प्रकार नियन्त्रण लगाया जाय कि सदटे का 
काम रुक जावे; (च) आवश्यक वस्तुओं के ऊपर कठोर राशन प्रणाली तथा 
नियन्त्रण छागू करके मूल्य चढ़ने से रोके जावें । 

. इन सभी उपायों से भारत में काम लिया गया है । किन्तु अनेक दिशाओं में 
विभिन्न प्रकार का उद्योग करने पर भी मूल्प्रों में पर्पाप्त गिरावट नहीं आई। लागत- 
मृद्रास्फीति बढ़ी हुई है जिससे हमारे निर्यात कम हो रहे है। इसके फलस्वरूप हमारे 
व्यापार में घाटा है और हमको अपने रुपये का मूल्य डालर की अपेक्षा कम' करना 
पड़ा है । मूल्यक्नास से, निस्संदेह उस समय हमारा व्यापार सन्तुलन ठीक हो गया, 
किन्तु उससे हमारे मूल्य चड़ने लगे । नवम्बर १९५१ में बँक-दर बढ़ाने के कठोर 
कार्य को भी किया गया । तब से वस्तुओं के थोक मूल्य गिर रहे हैं। १ मार्च १९५२ 
को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्यों का मूल्य सूचनांक ३९९ था, जबकि 
, वह अप्रैल १९५१ में ४५८ था। माल एकत्रित हो जाने के कारण सरकार ने ऊन, 
मूंगफली के तेल और कुछ बीजों पर निर्यात-कर बिलकुल उठा दिया और रुई पर 
निर्यात प्रति गांठ ४०० रुपये से घटाकर २०० र० कर दिया । उद्देश्य यह है कि वस्तुओं 
का निर्यात होता रहे तथा विदेशी निर्यात की आय बनती रहे । इस प्रकार हमारे उद्देश्यों 
का संक्षेप मों इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है : | 


(क) सभी आवश्यक पदार्थों के मूल्य को उचित स्तर पर स्थायी करना; (ख) 
अधिक उत्पादन द्वारा मूल्यों को क्रशः गिराना। किन्तु यह बात ध्यान रखने की है कि 
उनको ऐसे स्तर पर रोका जावे कि जिसमें उनकी लागत पूरी हो जाने के साथ-साथ 
मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिले और उत्पादक को ऐसा पर्याप्त लाभ मिल जावे 
कि वह जीवन के उचित मान को बनाए रख सके। (ग) कणष्टपीड़ित मध्यवर्ग के कष्टों 
को दूर करके उनकी सहानुभूति प्राप्त कर उस योजना में क्रियात्मक सहयोग प्राप्त 
करना, जिसकी इतनी अधिक आवश्यकता है । 


बत्तीसवाँ अध्याय 
साव॑जनिक राजसख 


१. सार्वजनिक राजस्व का महत्व । भारतीय आथिक प्रणाली की प्रवृत्ति 
भारतीय आथिक जीवन के विभिन्न रूपों पर बहुत बड़े परिमाण में प्रभाव डालती है । 
व्यापार, उद्योगधन्धों ओर कृषि की परिस्थितियां--जहां तक वह राज्य के समर्थन तथा 
संरक्षण पर निर्भर करती हू--हेश की आथिक रचना से आवश्यक रूप से प्रभावित 
है । यदि जनता निरक्षर है तो इसका केवल यही कारण हे कि राज्य एक उचित 
कम समय में निरक्षरता दर करने के लिए पर्याप्त द्रव्य नहीं निकाल सकता | अतएव 
सार्वजनिक राजस्व का आथिक-जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, जिसके विषय में 
सम्भवतः आवश्यकता से अधिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

इसके अतिरिक्त आजकल के समय में सार्वेजनिक राजस्व ने एक नया महत्व 
प्राप्त कर लिया है । वह केवल उन्हों सावनों का वर्णन नहीं करता, जिनसे राज्य अपनी 
आय को बढ़ाता है अथवा उनका व्यय करने का निईंश करता है । इसके अतिरिक्त 
उसके पीछ एक उद्देश्य है । समाज में सम्पत्ति के विषम विभाजन को संम करने के 
एक साधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता हे । कर छगाने का उद्देश्य उतना 
रुपया प्राप्त करना मात्र ही नहीं हे जितना एक ऐसे विशेष समाज से लेकर एकत्रित 
करना है, जो अधिक समृद्ध हैँ तथा सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाता हूँ कि 
उनसे निर्धोनों को लाभ पहुंचे । इन दरवर्ती उद्देश्यों के कारण सार्वजनिक राजस्व के 
अध्ययन को एक नया महत्व तथा रुचि प्राप्त हुई 

२. भारत में सावंजनिक राजस्व को प्रभावित करने वाले कुछ अंग | यह ऊपर 
कहा जा चुका है कि एक देश की आश्थिक-दशा वहां की सार्वजनिक राजस्व की प्रणाली 
से शासित होती है । एक देश के आयथिक, सामाजिक ओर राजनीतिक अंग भी वहां 
करी आ्िक प्रगाली पर अधिकतर हासन करते हें । भारत के विषय में तो यह 
बहुत अधिक सत्य है । भारत की सार्वजनिक आय के साधन तथा उसके सार्वजनिक 
व्यय की मई हमारी विशेष आयिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दश्ाओं के परिणाम हें । 


भारत में सार्वजनिक राजस्व पर प्रभाव डालने वाले मुख्य अंग निम्नलिखित हें : 


(१) प्रधानता से ग्रामीण रूप--गांव का अकेलापन तथा आत्मनिर्भरता--- 
गांव वालों की कुछ ऐसी मतोवृत्ति होती है कि उनके आसपास जो कुछ पैदा होता 
है वह उसी की खपत करते है । अतएवथ गांवों में आन्तरिक आबकारों कंवल कुछ 
वस्तुओं तक ही सीमित रहती है । उदाहरणार्थ, नमक, चीनी, दियासलाई, मिट॒यो का 
तल तथा शराब । इन सभी वस्तुओं के लिए गांव वाला बाहर की पूर्ति पर निर्भर करता 
हैं । यदि सावंजनिक स्वास्थ्य, संवाद साधनों तथा यातायात साधनों की पूर्ण तथा 
योग्य प्रगालो को बनाए रखना है तो गांव को बिखरे हुए तथा उनके अकेलेपन के 
के लिए अबिक व्यय करना ही पड़ेगा। 

(२) कृषि पर निर्भरता--जनता का रूगभग दो-तृतीयांश भाग कृषि पर 
निर्भर करता है । जब जनता का एक बड़ा भाग एक विशेष व्यवसाय को अपनाता हैँ 


४८२ भारतीय अभ्थंद्यास्त्र 


तो वह स्वाभाविक रूप से कर-प्रगाली में अधिक सहायता करेगा । यही कारण हैं कि 


च््जै 
हट आ | 


प्रत्येक कृंबषक्त भारत की सावंजनिक आय मे कुछ-न-कुछ अवश्य दंता हूं 
जब कि अधिकांश क्ृषि-भिन्न-आजीविका वाले साफ छट जाते हैं। 

इस प्रकार केवल खेती के ऊपर निर्भरता सार्वजनिक राजस्व को अन्य प्रकार से 
भी प्रभावित करती है । कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, जो सदा ही समय पर, पर्याप्त 
अयवा समान रूय से विभाजित नहों होती । समस्त क्ृषि-क्षेत्रकल का चार-पंचमांश से 
अधिक भाग अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करता हैं । भारत की बरसाती हवाओं का अनि- 
दि्चित रूप बजठ का हिसाब लगाने में भारी बाधा डालता है । इसी कारण भारतीय बजट 
को '“बरसाती हवाओं में जुआ खेलना, कहा जाता है आर जसा कि इंडियन स्टेट्यूटरी 
कमीशन का कहना है “उसके आने का विशेष प्रत्रोजन केवल किसान के लिए ही नहीं 
बरन शासकों ओर यहां तक कि भारत के अर्थ-सदस्य के लिए भी है ।” वर्षा न होने 
से भूमि की आय घट जाती है । अनेक बार लगान माफ करना पड़ता है या वापिस 
करना पड़ता है तथा अकाल सहायता अथवा तकावी ऋणों पर व्यय करना पड़ता 
है । यह प्रभाव तो प्रान्तीय राजस्व पर पड़ता है किन्तु केन्द्रीय सरकार के राजस्व 
भी इस हानि से नहीं बच पाते । क्रप्रशक्ति घट जाने का प्रभाव आयातों, साधारण 
व्यापारिक कार्यों तथा रेलों की आय पर पड़ता हैं । 

(३) निर्धनता--भारत की निर्धनता के कारण हमारी कर देते की क्षमता 
कम है ओर इप्ीलिए हमारे करों की आय कम है। यह आगे कर लगाने के क्षेत्र को 
सीमित कर देती है । इग्रोलिए हमारा सावजनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य उपयोगी 
कार्यों अथवा राष्ट्र-निर्माण' कार्या पर व्यय अत्यविक कम होता हैं । इसका कारण 
कैरदाता की निर्धनता तया राज्य के अत्यविक सीसित साधन हें । 

(४) घन तथा कर लगाने में असमानताएं--सम्पत्ति के विभाजन में भारी 
असमानताएं हैं और कर-बविभजन में भी उतनी ही गम्भीर विषमताएं हू । 

(५) केन्द्रित शासन को परम्पराएं--भारत के पास केन्द्रित शासन की बड़ी 
लम्बी परंपराएं हैं आर भारतीपरों ने अनेक कार्पों के छिए सरकार के मख की ओर देखा 
है । अतएब भारत में सात जनिक व्यय के विस्तार तथा बढ़ते की भारी आवश्यकता है । 
इसके अतिरिक्त कल्टरीयकरण के द्वारा गांवों की स्वतंत्ररूप से स्वयं कार्य करने वाली 
पंचायतों का पतन ह।ने के कारण स्थानीय राजस्व पृथ्ठभमि में जा पड़ा। भारत में--- 
अन्य उन्नत देशों को तुलना में--स्थ/वाय राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान है और वह पूर्ण- 
तया प्रान्तीय सरकार को सहायता पर निर्भर 

(६) राजनीतिक अवस्था--प्रनिक व्यय का स्तर, वेतनों की दर तथा सावो* 
जनिक ऋण की प्रकृति हमारी वैज,निक स्थिति के परिणाम हें । 

३. आर्थिक विकेन्द्रीकरण का इतिहास---तार्वजनिक राजस्व की भारतीय 
प्रण/ली का ठाक-ठाोक समझने के लिए हमक। आथिक हस्तानतरीकरण के इतिहास पर 
विचार करके यह इेखना आवश्यक है कि केन्द्रोय तय प्रान्तीय राजस्वों का क्रमशः किसः 
प्रकार विकास हुआ । 

सन्‌ १८३३ तक् प्रत्येक प्रन्त आ्थिक-विषय में स्वतन्त्र थ। उस समय उनमें से 
सभी की आय स्वतनन्‍्त्र थी और वह उसको इच्छानुसार व्यय कर सकते थे । 

किन्तु १८३३ के चार्टर एक्ट ((!॥७/687 606) ने: इस स्थिति में मौलिकः 
परिवर्तन कर दिया। उसने विधान संबंबी केन्द्रेयकरण ([,28]86776 (06797&- 
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]29707 ) की आधारशिला रखी, जिसके साथ आथ्िक केन्द्रोयकरण आ गया। 
अब सभी आय सपरिषद गवर्न र-जनरल ( (७09ए87707-087679[-77-(70 79 07! ) 
की आय मानी जाने लगी और प्रान्त केवल उसको एकत्रित करने तथा व्यय करने वालो 
एजेंसी मात्र बन गए । प्रान्तों को आय बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी। न उनको मित- 
व्ययिता करने का ही कोई प्रलोभन था। वह अपनी मांग को यथासंभव अधिक-से-अधिक 
बढ़ाकर रखते थे, क्योंकि उनको “अज्ञात होने के कारण असीमित गते में से थेली निका- 
लनी पड़ती थी । 

इसका उपाय केवल आथिक विकेन्द्रीकरण ही दिखलाई देता था। १८७१ में 
लार्ड मेयो ने कुछ ऐसे विभागों को प्रान्तों के हाथ में हस्तान्तरित कर दिया, जिनका 
रूप स्थानीय था, प्रान्तों को इन विभागों से तो आय होती ही थी, इसके अतिरिक्त उनको 
इन विभागों का खर्चा चलाने के लिए उन्हें निश्चित रकम का अन॒दान भी मिलता था। 


अगला पग लाडे लिटन की सरकार ने १८७७ में उठा कर प्रान्तों को कुछ 
और विभागों के व्यय का उत्तरदायित्व दे दिया | स्थायी रकम के अनुदान के अति*« 
रिक्त प्रान्तों को आय के कुछ साधन भी दिये गये । 


सत्‌ १८८२ में लाई रिपन के वायसराय काल में एक एसी प्रणाली चलाई गई 
जिसको आय की विभकक्‍त मदों की प्रणाली कहा जाता था। पिछले बन्दोबस्त में यह 
कमी थी कि कंद्रीय सरकार वाषिक अनुदान देती थी। वह प्रतिवर्ष वादविवाद की जड़ 
बन जाती थी। अतएव सन १८८२ में इन वाषिक अनुदानों को बन्द कर दिया गया और 
उसके स्थान मे प्रान्तों की आय की कुछ विशेष म्दें दा गई, जो कवर उनके ही लिए 
निश्चित कर दी गईं । उनके अतिरिक्त प्रान्तों का कुछ अन्य मदों में भाग भी रखा गया ॥ 


यह प्रगाली १९१९ के नये सुधारों के छागू होते तक बनी रही ॥ 


१९१९ के सुधार अविनियम ने केद्वीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में आथिक 
सम्बन्ध को बिलकुल ही नया आधार प्रदान किया। आय की विभक्‍त मदों को बन्द कर 
दिया गया और केन्द्रीय सरकार तथा प्रन्तीय सरकारों के साधनों की स्पष्ट विभाजक- 
रेखा बता दी गई | इसके अतिरिक्‍त प्रान्तों को उधार लेने तथा नये कर छूगाने का 
अधिकार भी द॑ दिया गया । 


मेस्टन निर्णय (88007 /ए9०वं )--क्रेन्द्रीोय सरकार तथा प्रान्तों के बीच 
इस प्रकार सातवां का विभाजन कर देते से केद्ध को ९ करोड़ रुपये का घाटा रहने लगा 
आर प्रान्तों को १८ करोड़ रुपये की बचत होने लगी। इसलिए यह आवश्यक था कि 
जब तक केन्द्रीय आय इस घाटे को पूरा करने योग्य न बन जावे प्रान्त केन्द्र को अपनी 
ओर से देय के रूप में कुछ देते रहें। प्रान्तों द्वारा केन्द्र को दा जाने वाली रकम का 
निर्णय करने के लिए लाई मेस्टन की अध्यक्षता में एक कमेटो बनाई गई । इस 
कमंटी के निर्णय को मेस्टन-निर्गय ( (8४007 &ए&7त ) कहा जाता है। सेस्टन निर्णय 
की कटु आलोचना की गई। उसपर प्रत्येक प्र,न्‍्त का अपनो-अपनी आपत्तियां थीं। पंजाब, 
संयुक्त प्रदेश (अब उत्तर प्रदेश) ओर मदरास को यह आपत्ति थी कि उनके सिर पर 
अधिक आशिक भार डाला गया था। बम्बई तथा वंगारलू क। यह आपत्ति थी कि उनके 
आयकर जैसे जाय के बड़े-बड़े साधनों की छोन लिया गया है। इस प्रगारछों के विरुद्ध 
निम्नलिखित मुख्य आपत्तियां थौं--- 


ु (१) अपने-अपने भाग का गत बंठवारा--केन्द्र तंथा प्रान्तों में साधनों का 
बटवारा करते समय उनकी संबंधित आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गग्मा । केन्द्रीय 


न्ड्टड भारतीय अर्थशास्त्र 


सरकार के कार्य न्यनाधिक मात्रा में स्थायी थे । अतएव केन्द्रीय सरकार का व्यय भी बढ़ने 
की आशा नहीं भ्री, किन्तु केन्द्रोय सरकार के पास आयकर तथा तटकर जेसे आय बढ़ाने 
के साधन भी थे जबकि प्रास्तों के लोकहितकारी कार्य अथवा राष्द्र-निर्माणकारी 
विभाग दिये गए थे । इस प्रकार की सेवाओं पर उनका व्यय अपने भाग का एक अंश 
तक नहीं था। इन सेवाओं में विस्तार करने की लगातार मांग की जा रही थी। अत- 
एवं, उनके ऊपर प्रान्तों के खर्च को अत्यविक मात्रा में बढ़ना था । किन्तु प्रान्तीय 
साथनों में छोच नहीं थी । 

(२) अन्तर्प्रान्तीय विषसता को बढ़ाया गया--एक और त्रुटि यह थी कि कुछ 
थ्रान्तों का ऐसा विचार था कि उनके साथ ठीक-ठीक न्याय नहीं किया गया और, वतं- 
मान विष्मताओं को और बढ़ाया गया । बम्बई तथा बंगाल जेसे अत्यधिक उद्योग-प्रधान 
आन्तों को उनके आयकर जेस एकमात्र उत्पादक साधन को छीन कर . हानि पहुंचाई 
गई, जबकि पंजाब जैसा कृबि-प्रधान प्रान्त लाभ में रहा क्योंकि उसको भमिकर की 
आय मिल गईं जो उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण आय-सावन था । 


(३) समाज के विभिन्न वगों में असमानता--इस योजना का परिणाम यह 
भी हुआ कि विभिन्न वर्गों को पहुंचने वाले लाभों को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा आय 
में अत्यन्त विषम देय दिया गया। प्रान्तीय कोष में अधिकतर धन किसानों से आता 
था । इसके विपरीत ओद्योगिक तथा व्यापारी वर्गों वाले जो नागरिक क्षेत्रों में रहते 
थे और जिनको प्रान्तीय सरकार के कार्यों से अत्यधिक लाभ पहुंचता था--केन्द्रीय कोष 
में हो अपना भाग देते है । इससे प्रान्तों में विषम स्थिति उत्पन्न हो गई और कृषि 
जीवियों तथा क्ृषिंभिन्नजीवियों के सम्बन्ध खराब हो गए । 


प्रथम महायद्ध के बाद भारत की आथिक कठिनाइयां बढ़ गईं । युद्ध के बाद के 
पुननिर्माण, चलअथ्थे तथा विनिमय को अल्थिरता, मूल्यों के उतार-चढ़ाव से व्यापारिक 
विकास में पड़ते वाली बाधा तथा सबसे अधिक उच्च वेतनों--इन सभी ने मिलकर 
प्रान्तों के बजट में घाटे उत्पन्न कर दिये । केन्द्रीय अर्थ-व्यवस्था की दशा भी उनसे अच्छी 
नहीं थी । केद्धीय तथा प्रान्तीय दोनों ही सरकारों को भयंकर मितव्ययिता तथा 
अतिरिक्त कर गा कर आथिक समानता वापिस लेते के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था । 
मेस्टन-निर्णय के विरुद्ध प्रान्तों का,विरोध बढ़ता जा रहा थ।।"* १९२३ में केन्द्रोय 
' सरकार की अर्थ-व्यवस्था में उन्नति हो जाने से प्रान्तों द्वारा दिये जाने वाले देय 
((४09600790007 ) में क्रशः कमी को जाने लगी ।१९२७-२८ में उन्हें अस्थायी 
रूप में स्थगित करके १९२८-२९ में उनको अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया । 

किन्तु प्रान्तीय देयोों के रोक देते से अन्तप्रान्‍्तीय विषमता और भी अधिक बढ़ 
गई। देपों के कारण कृषि-ग्रात्तों को कुछ अधिक देना पड़ता था, जिससे असमानता' 
कुछ कम होती जा रही थी | अतरव उनके बन्द कर दिये जाने पर बम्बई तथा बंगाल 
जसे औद्योगिक प्रान्तों का असन्तोष अधिक बड़ गया । 

४. १९३५ के विधान के अनुसार आय का विभाजन । १९३५ के अधिनियम 
के पास होने के पूर्व अनेक प्रकार की आयिक जांच को गई । उसके परिणामस्वरूप 
केन्द्र तथा प्रान्तों में आय का निम्न प्रकार से बंटवारा किया गया । 


(क) केन्द्रीय साधन--तटकर, आयकर (कृषि आय से भिन्न आय ), कारपो 
रेशन टेक्‍स, नमक कर, रेलने आय, तम्बाकू तथा भारत में तैयार किये जाने वाले अन्य 


१. देखो, मुडीमेन कमेटी की.रियोर्ट, पैरा ५३. 


सा जनिक राजस्व डर, 


माल पर लगाया जाने वारा उत्पाद-कर (शराबों, नशीले पदार्थों तथा इन वस्तुओं, 
वाली औषधियों तथा श्रृगार सामग्रियों को छोड़कर), चलअर्थ तथा सिक्के ढालना, 
डाक तथा तार, टेलीफोन, बेतार तथा आकाशवाणी, सम्पत्ति-कर (कृषि-भूमि के करके: 
अतिरिक्त), उत्तराधिकार कर (कृषि भूमि के उत्तराधिकार को छोड़ कर), चेकों, 
विनिमय-पत्रों आदि परिवर्ततीय दस्तावेजों पर स्टाम्प कर, साख कर, बीमा पालिसियां,. 
कम्पनियों में मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र, रेल द्वारा ले जाय जाने वाले: 
माल तथा यात्रियों के किराये पर कर, सभी केन्द्रीय साधन थे। रेलों से होने वाली” 
सारी आय केद्धोय रेलवे अधिकारियों को दी जाती थी और उसकी बचत को केन्वीय 
सरकार तथा प्रान्तों में इस प्रकार बांट दिया जाता था कि जिसकी प्रणाली को केन्द्रीय 
सरकार तय करती थी । 

(ख) आन्तीय साधन--भूमि-राजस्व, सिंचाई कर, आबकारी कर (सभी 
शराबों, अफोम तथा नशीले पदार्थों तथा उन औषधियों तथा श्रृंगार सामग्रियों पर जिनमे 
ये वस्तुएं पड़ती हों), कृषि आयकर, भूमि तथा मकान आदि पर कर, कृषि-भूमि उत्तरा- 
कार कर, व्यक्ति कर, खनिजवस्तु अधिकार कर, व्यापारों, पेशों, कार्यों तथा नौकरियों: 
प्र कर, पशु कर, किसी स्थानीय क्षेत्र में बिक्री या खपत के लिए आने वाले माल पर 
लगने वाला कर, विज्ञापन तथा माल की बिक्री पर लगने वाला कर, आमोद-प्रमोदों,. 
विलास-वस्तुओं, तमाशों, जुओं तथा शर्तबन्दी पर लगने वाले: कर, स्टाम्प कर, रजिस्ट्रे- 
शन कर, जल मार्गों द्वारा प्रान्त के अन्दर ले जाए जाने वाले यात्रियों तथा माल पर 
लगने वाले कर, औजारों तथा की हुई सेवाओं के शुल्क प्रान्तीय-कर थे । 

निम्नलिखित करों को यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाकर उसी के: 
द्वारा वसूल किया जाना था, किन्तु उनको प्रान्तों को दे दिया जाना था--- 


दे (१) क्रषि के अतिरिक्‍त अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर, (२) चेैकों; 
हंडियों आदि पर स्टाम्प कर, (३) माल तथा यात्रियों पर टमिनल टैक्‍स, (४) माल- 
भाड़े तथा यात्रियां के किरायों पर खर्चे । 


निम्नलिखित करों की आय को संब सरकार तया प्रान्तों में आपस में बांट लिया 
जाता था --- ह 


(१) आयकर (कृषि आयकर के अतिरिक्त अन्य आय पर ), (२) नमक कर, 
(२) तम्बाकू तथा भारत में बने उस माल का आबकारी कर, जो प्रान्तीय सूची में 
नहीं है, (४) निर्यात कर, पटसन निर्यात कर सहित, किन्तु संघीय अधिकारी इसमें 
तबतक भाग न देने के लिए स्व॒तन्त्र हें, जबतक उनकी आश्थिक स्थिति उसकी अनुमति 
नदे। 

५. नीसियर रिपीर्ट ()०7०77०9७४ 70०]007/) प्रान्तीय स्वतन्त्रता छागू 
करने के अवसर पर यह देखना आवश्यक हो गया कि नये वैवानिक प्रयोग की सफलता 
के लिए क्या-क्या आथिक सुधार किये जावें | अतएव, इस मामले की फिर जांच करना 
आवश्यक समझा गया । इस जांच के लिए १९३५ में सर ओटो नोमियर ( 8% (0000० 
]०7९॥76५67० ) को नियुक्त किया गया । मुख्य समस्या आयकर के विभाजन की थी । 
यह पहले हो बतलाया जा चुका है कि बम्बई और बंगाल जैसे ओद्योगिक प्रान्तों केन्द्रीय 
सरकार द्वारा आयकर लगाए जाने को कभी पसन्द नहीं किया । 

अपने प्रस्ताव में उन्होंने दो बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा-- 


(१) केन्द्रीय सरकार की आ्थिक-स्थिरता और साख का मौलिक महत्व है, 
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अतएव उसमें किसी कार की बाधा नहीं आने देगी चाहिए और इसी कारण, 
हु (२) वह प्रान्तों को ऐसी आथिक सहायता देते का प्रस्ताव करना चाहते थे 
कि प्रान्तीय स्वशासन के आरम्भ में, जिसका उनके पास होना आवश्यक था और उनके 
पास काम चलाने योग्य उचित बचत का होना भी आवश्यक था। उन्होंने प्रस्ताव किया कि 
सेंकुक्त प्ररेश (अब उत्तर-प्ररेश ), आसाम, उड़ीसा, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और सिनन्‍्ष 
को नकद वाषिक सहायता दो जावे ओर उड़ीसा तथा सिन्ध को अनावत्तंक सहायता दी 
जावे | 
मुख्य प्रस्ताव आयकर के विभाजन के सम्बन्ध में था। लगभग १२ करोड़ रुपये के 
आयकर म॑ से आधा अर्थात्‌ ६ करोड़ रुपया प्रान्तों को अन्तिम' रूप में दिया जाना था । 
किन्तु प्रथम पांच वर्षों में प्रान्‍्तों को कुछ भी नहीं देता था। प्रान्तीय स्वतन्त्रता के छठे वर्ष 
से उनकी छः बराबर-बराबर किश्तों में उनका पूरा भाग दिया जाना था। यह भी प्रस्ताव 
किया गया कि जबतक केंद्ध के पास विभाजन करने योग्य आयकर तथा रेलवे आय 
की रकम मिला कर कम-से-कम १३ करोड़ रुपये न हो जावें, आयकर का कोई विभा- 
जन न किया जावे। दूसरे शब्हों में आयकर के विभाजन को रेलवे आय पर निर्भर बना 
कर आकस्मिक रूप द॑ दिया गया। प्रान्तों को दिये जाने वाले आधे भाग को भी मूल 
निवास, जनसंख्या आदि के किती निश्चित आवार पर विभाजित न करके प्रान्तों की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था । उदाहरणार्थ, बम्बई तथा बंगाल 
में से प्रत्येक को बीस-बीस प्रतिशत दिया गया, जबकि पंजाब में केवल ८ प्रतिशत ही 
दिया गया । 
बंगाल, बिहार, आसाम, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा उड़ीसा क समस्त ऋण 
को माफ कर दिया गया । मध्यप्रानत के १९३६ से पूर्व के बजट के घाटों के ऋण 
तथा १९२१ से पूर्व के अन्य ऋणों को माफ कर दिया गया । 
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव था--पटसन के निर्यात कर के विभाजन में १२॥ 
प्रतिशत की वृद्धि, जिससे पटसन उगाने वाले प्रान्तों को जूट निर्यात करके ५९ प्रतिशत 
भाग के स्थान में ६२॥ प्रतिशत भाग मिलते लगे । 
सर ओठदो को अनेक परस्पर विरोधी दावों को तय करना था। अतएव यह स्वा- 
भा[विक थ[ कि वह सभी को सन्‍्तुष्ट न कर सके । जिनको नकद सहायता न मिल सकी 
उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह शिकायत की कि उनके दावों की उपेक्षा की गई । और 
जिनको सहायता मिल गई उनका कहना था कि उनको पर्याप्त सहायता नहीं मिली । इस 
निर्णय को अन्यायपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी बतलाया गया । किन्तु यह विश्वास करने के 
कारण हे कि प्र/न्‍्तों को इस प्रकार सन्तुष्ट नहीं किया गया, जैसे वह दिखलाई देते थे । 
वह अत्यधिक विरोध प्रदर्शित कर रहे थे । तो भी नीमियर निर्णय को सन्‍्तोषजनक समझा 
जा सकता है । 
द्वितीय विंश्व-पुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन 
गई कि आयकर के विभाजन के सम्बन्ध में नीमियर योजना में फरवरी १९४८० में संशो- 
धन करना पड़ा | सन्‌ १९३९ से लेकर १९४२ तक के तीन वर्षों का केंद्र का भाग गत 
तीन वर्ष के ओसत के आधार पर ४॥ करोड़ रुपये निश्चित किया गया । इस संशोधित 
प्रगाली को १९४६-४७ तक के लिए बढ़ा दिया गया और उसके बाद केन्द्रीय सरकार 
द्वारा रखे जाने वाले आयकर के प्रान्तीय भाग को क्रमशः कम कर दिया जावेगा। पुरानी 
योजना के अनुसार प्रान्तों को रेलवे आय तथा आयकर के बड़े भाग का लाभ मिलता 
था और इन दोनों यें युद्ध-परिस्थिति के कारण विशेष वृद्धि हो गई थी । केन्द्रीय सर- 
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कार द्वारा युद्ध की हानि को सहन करने के कारण उचित यही था कि उसके लाभ 
का अधिकांश भी उसी को मिले । किन्तु यह अनुमान लगाया गया कि नये प्रबन्ध से 
श्रान्त भी घाटे में नहीं रहे । 

६. देशमुख निर्गय ()8877प 70 ४ ए97 )नीमियर निर्णय विभिन्न प्रान्तों 
के आयकर के उनके भाग के सम्बन्ध में परस्पर विराधी दावों को निपटाने में सफल 
'नहीं हो सका । कुछ प्रान्तों ने इस निर्णय का बाद तक भी विरोध किया । 

देश का विभाजन होने के कारण नीमियर निर्णय में परिवर्तत करना आवश्यक 
हो गया। भारत सरकार ने नवम्बर १९४९ में रिजवं बेक के भूतपूर्व गवर्नर और वर्तमान 
अर्थमंत्री श्री चितामणि देशमुख को आयकर तथा पटसन पर निर्यात-करके उचितविभा- 
जन में अपना निर्णय देते के लिए आमन्त्रित किया। पाकिस्तान की स्थापना से भारत 
से बंगाल, आसाम तथा पंजाब के भागों तथा समस्त सिध एवं पश्चिमोत्त र सीमा प्रान्त 
को काट दिया गया । इसके परिण[|मस्वरूप आयकर की विभाज्य आय की रकम को बढ़ा 
दिया गया। श्री देशमुख को यह काम दिया गया था कि वह (क) विभाजित बंगाल, पंजाब 
और आसाम के भाज को उनकी नई सीमा को दृष्टि में रखते हुए फिर तय करें; तथा 
(ख) उनसे बची हुई आय को भारतीय संघ के प्रान्तों में पुनविभाजित करें। कुछ नये 
सिद्धान्तों के अनुसार आय का नये सिरे से पुनवितरण करना उनका काम नहीं था क्योंकि 
उसमें भारी परिवर्तन होने के कारण भयंकर आर्थिक अड़चनें आने की संभावना थी । इस 
विषय पर १९५२ में नियुक्त किये जाने वाले अर्थ कमीशन ("१४७706 (007/शां- 
8807 ) को नये सिरे से विचार करना था। इसलिए श्री देशमुख ने उसी पुरानी 
पद्धति से विचार करके परम्परानुसार ही निर्णय दिया। वह नोमियर निर्णय की 
'पुनरुक्ति मात्र ही था। 

विभाजन के फलस्वरूप बंगाल तथा पंजाब के प्रतिशत भाग को २० प्रतिशत 
तथा ८ प्रतिशत से घटा कर क्रमशः १२ प्रतिशत तथा ५ प्रतिशत कर दिया गया। इस 
कमी के कारण तथा सिन्ध एवं सीमाप्रान्त के भाग के बच जाने के कारण श्री देशमुख 
के हिसाब के अनुसार आयकर का विभ,ज्य भाग १९४८ की अपेक्षा १४५ प्रतिशत 
बढ़ गया। श्री देशमुख ने उसका निम्नलिखित प्रकार से बंटवारा किये जाने को 


प्रस्ताव किया--- 


प्रान्त आरंभिक मौलिक भाग अतिरिक्त योग योगफल 
बम्बई २० १ २१ 
मदरास १५ 3३. (५97४६ 
परिचमी बंगाल १२५ १ १३५ 
उत्तर-प्ररंश १५ ३ १८ 
मध्य प्रदेश ओर बरार प्‌ ९ ५ 
पूर्वी पंजाब ४ १४५ हे 
बिहार १० २५ १२५ 
उड़ीसा २ १ ई 
आसाम २ ई रे 


जूट के निर्यात-कर में से प्रान्तों को नए सिरे से विचार करने पर निम्न भाग 
मिला--परिचमी बंगारू १०५ लाख रुपये, आसाम ४० लाख रुपये, बिहार ३५ लाख 
रुपये तथा उड़ीसा ५ लाख रुपये । 
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किन्तु देशमुख-निर्णय का भी उसी प्रकार का स्वागत हुआ जैसा तीमियर-निर्णय 
का किया: गया था। कोई भी राज्य उससे सनन्‍्तुष्ट नहीं हुआ। जिनको अधिक मिला 
वह और भी अधिक लेना चाहते थे। जिनको कम मिला वह तो घाटे में थे ही। श्री 
देशमुख सभी को किसी प्रकार भी सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने 
असन्तोष का भी समान अनुपात में विभाजन कर दिया | सभी राज्यों के इस असन्‍न्तोषः 
से सम्भवतः यह प्रकट होता है कि उक्त निर्णय को उनमें से किसी ने भी पसन्द 
नहीं किया। किन्तु यह एक अत्यन्त बुद्धिमत्तापूणं और उचित निर्णय था और 
श्री देशमुख ने विभाजन ठीक किया । 


७. नये विधान की आय्िक व्यवस्थाएं । भारत के नये विधान में १९३५ के 
अधिनियम में दी हुई आ्थिक-व्यवस्था को व्यवहारतः स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया 
है । इस प्रकार केद्रीय सरकार, आगे भी तटकरों, केन्द्रीय आबकारी, कारपोरेशन कर 
सहित आयकर, डाकखानों तथा तार, रेलों की आय को लेती रहेगी। राज्य सरकारें भूमि- 
कर, जंगलात, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, प्रान्तीय आबकारी कर, कृषि आयकर तथा अन्य करों 
को लेती रहेंगी, जिनमें वह पेशों, व्यापारों,व्यवसायों, नौकरियों, बिक्री.कर, मनोरंजन कर, 
शर्तंबंदो पर कर तथा चल-सम्पत्ति पर कर लेती रहीं | श्री नलिनी रंजन सरकार की 
अध्यक्षता में बनी हुई विशेषज्ञ कमेटी ने सिफारिश की कि वर्तमान अस्थायी दकाओं को 
ध्यान में रखते हुए वर्तमान विभाजन को बने रहने दिया जावे। वर्तमान विधान के लागू 
होने से पांच वर्ष तक के लिए वतंमान व्यवस्था को जारी रहने दिया गया। पांच वर्ष के बाद: 
अरथ-कमीशन समस्त समस्या पर नये सिरे से विचार करेगा । 


विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र के पास निम्नलिखित करों की 
समस्त आय रहेगी-(क) तटकर निर्यात कर सहित, (ख) सम्पत्ति आदि के पूंजी मूल्य 
पर कर, (ग) रेलवे के यात्री तथा माल किरायों पर कर, तथा (घ) तम्बाकू के अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं पर केन्द्रीय आबकारी कर । कुछ करों की कुल आय में केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों दोनों का भाग रखा गया। वह यह हं--- (क ) कारपोरेशन कर सहित आय कर, 
(ख ) तम्बाक्‌ पर केन्द्रीय आबकारी कर, (ग) जायदादों तथा उत्तराधिकार पर कर | 
पटसन उत्पादक प्रान्तों को १० वर्ष तक के लिए कुछ निश्चित सहायता दी गई। किन्तु 
इससे अन्य प्रान्तों को निर्यात करों में भाग मांगने का प्रोत्साहन मिला, उदाहरणाथे--- 
आसाम चाय के निर्यात कर में भाग मांग रहा है । संबीय स्टाम्प कर तथा माल पर टमि- 
नल टेक्स, औषधियों तथा श्र गार सामग्रियों आदि पर आबकारी कर का प्रबन्ध तो केन्द्र 
के हाथ म॑ रखा गया, किन्तु यह निरचय किया गया कि उसको पूर्णतया प्रान्तों के लाभ 
में खर्च किया जावे । आसाम तथा उड़ीसा को पहले से' कहीं बड़ी सहायता देना तय किया 
गया। पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब को भी एक सीमित अवधि तक सहायता देने का निश्चय 
किया गया। तम्बाकू का कम-से-कम ५० प्रतिशत भाग अनुमानित उपभोग के आधार 
पर प्रान्तों में बांटना तय किया गया, उत्तराधिकार तथा स्थायी सम्पत्ति कर का कम-से-कम 
६० प्रतिशत प्रान्तों में निम्नलिखित आधार पर बांटन/ तय किया गया : वास्तविक 
सम्पत्ति पर कर को सम्पत्ति के स्थाव के आधार पर बांट दिया जावे और शेष में से तीन 
चतुर्थाश को जनसंख्या के आधार पर । 

. इस बात की व्यवस्था की गई है कि भविष्य में एक अर्थ कमीशन (+१7977006 
(207777788707 ) नियुक्त किया जावे, जो (क) केन्द्र द्वारा शासित करों 
में प्रान्तों का भाग निश्चित करे, (ख) प्रान्तों द्वारा सहायता के लिए दिये हुए प्रार्थना- 
पत्रों पर विचार करके उनके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे और (ग) राष्ट्रपति द्वारा सौंपे 
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हुए अन्य विषयों के सम्बन्ध में विचार करके उन पर रिपोर्ट दे । इस कमीशन की स्थापना 
की जा चुकी है । यह कमीशन प्रत्येक पांच वर्ष के बाद परिस्थिति की आलोचना किया 
करेगा । इस व्यवस्था के अतिरिक्त हमारे विधान में यह भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 
अनिवार्य आवश्यकता के समय विधान की सामान्य आथिक निवेशों (/?70ए78078) 
को चाहे जब रोक सकते हे अथवा उनमें परिवर्तत कर सकते है । इन व्यवस्थाओं के: 
कारण भारतीय आशथिक प्रणाली में अत्यधिक लोच उत्पन्न हो गई है । 

भारत में साव॑ जनिक अर्थ-प्रबन्ध का रूप अधिकतर इस बात पर निर्भर करेगा किः 
राष्ट्र-निर्माण अथवा विकास कार्यों के व्यय का उत्तरदायित्व केन्द्र ले अथवा राज्य ले. ॥ 
वर्तमान स्थिति में राज्य की आय अत्यन्त अपर्याप्त है और वह आधुनिक ढंग पर सामाजिक 
सेवाओं को बनाये नहीं रख सकते और केंद्रीय सरकार के पास भी अपने खर्चे से 
अधिक इतना धन नहीं है कि वह अपनी भारी बचत से राज्यों की सहायता करः सके । 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता के पक्ष में आज अत्यन्त प्रबल भावनाएं है, किन्तु जब तक प्रान्तीय आय 
के विकास से उसकी सम्पुष्टि नहीं की जा सकती, केंद्र का शासन बना ही रहेगा । जन- 
संख्या, जन्म अथवा आवश्यकता आदि के आधार पर प्रान्तों के अन्दर विभाजन कीः 
वर्तमान आवश्यक प्रगाली को बना ही रहने देना होगा । 


८. देशी राज्यों का आथिक एकीकरण । देशी राज्यों के भारतीय संघ में प्रवेश 
करने से यह समझा जाता है कि प्रांतों तया देशी राज्यों का अन्तर मिट जावेगा औरः 
संघीय अर्थेत्रबन्ध के एकरूप नमूने का विकांस किया जावेगा | इस उद्देश्य के लिए 
श्री वी. टी. कृष्णमचारी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी। उक्त कमेटी 
के प्रस्तावों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने १ अग्रैल १९५० से भारत के देशी राज्यों के: 
केन्द्रीय विषयों के लिए आथ्िक प्रबन्ध तथा उत्तरदायित्व को अपने हाथ में ले लिया। 
किन्तु देशी राज्यों की अर्थ-व्यवस्था में अचानक गड़बड़ी न होने देते को लिए यह नि३चय, 
किया गया कि आवश्यक आर्थिक तथा शासन सम्बन्धी प्रजन्धों को १० वर्ष के अन्दर-अन्दर 
किया जावे । इस प्रकार एकीकरण की प्रगाली धीरे-धीरे सम्पन्न की जावेगी और उस 
एकीकरण के पूर्ण होने तक राज्यों में केन्द्रीय विषयों के वास्तविक शासन के कार्य को 
सरकारों के हाथ में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में छोड़ दिया जावेगा । राज्यों 
तथा राज्य-संघों की इस आंतरिक अर्थप्रबन्ध-रचना को प्रान्तों की रचना के जैसी भी 
बनाना हैं । अतएव राज्यों के अधिकार तथा उत्तयदायित्व भी प्रान्तों के समान होंगे । 
राज्यों को प्रान्तों के समान केन्द्रीय सरकार से अनुदान, आथिक सहायता आदि प्राप्त 
करने का अधिकार होगा । | 

१ अप्रैल १९५० से केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों में आयकर, केन्द्रीय आबकारी 
कर तथा अन्य केन्द्रीय करों को लगा दिया और केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों के लिए 
रक्षा, रेलंवे, डाक तथा तार, अन्‍्तरिक्ष विज्ञान ((७६००70]089) तथा आकोश- 
वाणी जैसे कार्यों को करना आरम्भ कर दिया | आयात-निर्यात कर जैसी आच्तरिक 
व्यापारिक-बाधाओं को दूर कर दिया गया और आज भारत एक आधिक इकाई के रूप में 
काय कर रहा है । 

, ९. अर्थ-कमीशन (१९५२) की मुख्य सिफारिश । जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हूँ, हमारे नये विधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि विधान के लागु होने के पांच 
वर्ष बाद एक अथे-कमीशन नियुक्त किया जावेगा, जो कि कुछ विषयों के अतिरिक्त 
कन्द्र द्वारा शासित करों में विविध प्रान्तों का भाग निश्चित करेगा। अतएव, १९५२ 
मे इस कमीशन की स्थापना हुई। इस कमीशन ने ३१ दिसम्बर १९५२ को अपनी रिपोर्ट 
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राष्ट्रपति के सम्मुख पेश कर दीं। भारत सरकार ने कमीशन की मुख्य सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया है 
कमीशन के ५ प्रस्तावों के अनसार लगभग ८६ करोड़ रु. के वाषिक साधनों 
'को केंद्र से लेकर राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया हैँ और राज्यों की आर्थिक स्थिति 
'को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा की गई हैं । 
कमीशन के म्‌ख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हे 
क) आय-कर की कुल शुद्ध आय में से राज्यों का भाग ५० प्रतिशत से 
'बढ़ाकर ५५प्रतिशत कर दिया गया है । 
' ख) जूट कर के स्थान पर आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल 
को केद्ध द्वारा दिय्रे गये अनुदानों में वृद्धि । 
(ग) तम्बाक, दियासलाई और बनस्पति-घी पर केन्द्रीय उत्पादन करों की 
'आय में से राज्यों को कुछ भाग देने की -व्यवस्था । 
घ) कमीशन ने यह भी प्रस्ताव किया हैँ कि कुछ ऐसे राज्यों को, जिन्हें 
सहायता की आवश्यकता है, आगे से अधिक अनतृदान केन्द्र द्वारा दिये जाएं। 
(ड") कुछ अल्पविकसित राज्यों को आरम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिये 
'केन्द्र द्वारा अनुदान । 
आयकर की विभाज्य आय को विविध राज्यों में इस प्रकार बांटा गया है--- 


राज्य कमीशन की सिफारिश राज्य कमीशन की सिफारिश 
प्रतिशत प्रतिशत 
आसाम' २२५ पेप्सू ०'छ५्‌ 
' बिहार ९७५ पंजाब १२७ 
बम्बई 9१५० राजस्थान .. ३१५० 
:हृदराबाद ४०५० सोराष्ट्र १९०० 
मध्यभारत १७५ ट्रावनकोर-कोचीन २१५० 
मध्यप्रदेश ५२५ उत्तर प्रदेश १५-७५ 
मदरास १५६२५ पश्चिमी बंगाल .११्र५ 
मेसूर २२५ उड़ीसा ३-५० 


तम्बाक, दियासलाई और वनस्पति पर केंद्रीय उत्पादन करों की आय का 
४० प्रतिशत विविध राज्यों में इस प्रकार विभक्त किया गया हें : 


न्शज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 
आसाम २६१ उड़ीसा ४२२ 
बिहार ११०६०. पैस्सू १००० 
बम्बई १०३७ पंजाब ३"६६९ 
: हैदराबाद 8, राजस्थान ४*४९१ 
मध्यभारत २.२९ सोराष्ट्र ११९ 
मध्यप्ररेश ६*१३ ट्रावन्को र-कोचीन २६८ 
'मदरास १६४४ उत्तर-प्रदेश १८९२३ 


मेसूर २६२ परिचमी बंगारू ७'१६ 
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कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जूट-कर के स्थान पर निम्नलिखित अनुदान 
दिये जायंगे :-- 


( रु० लाखों में ) 
पश्चिमी बंगाल १५० बिहार प्‌ 
आसाम प्‌ उड़ीसा १५ 


कमीशन ने यह भी प्रस्ताव किया है कि कि राज्यों के राजस्व का विस्तारपूर्वक 
अध्ययन करने के लिए एक छोटो-सी संस्था स्थापित की जावे। यह संस्था राजस्व-संबंधी 
आंकड़े भी एकत्रित करे । 

यह हर्ष की बात हैं कि कमीशन की सिफारिशों का प्रायः सारे देश में स्वागत 
किया गया है और कमीशन के निर्णय को संतोषजनक तथा न्याययुकत निर्णय कहा 
जा रहा है । 





तेंतसीवाँ अध्याय 
केन्द्रीय अथ प्रबन्ध 


१. प्रस्तावना। पिछले अध्याय में हम भारतीय अर्थ-प्रबन्ध प्रणाली को प्रभावित 
करने वाले अंगों का अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही हम केन्द्रीय तथा प्रान्तीय अर्थ-प्रबन्धा 
के सम्बन्ध के विकास का वर्णन भी पढ़ चुके हैं । प्रस्तुत अध्याय में केंद्रीय अर्य-प्रबन्ध का 
अध्ययन किया जावेगा। भारत सरकार की आय को प्रधान मद ये हें---तटकर, केन्द्रीय 
उत्पाद कर (745288 ), निगमकर, ((07700790707 “85 ) आयकर, नमक, 
अफीम, रेलवे, जलसिचन, (777890707 ), डाकखाने तथा तार, ऋण सेवाएं, 
असेनिक-प्रशासन ( (१एव| 0 6॥77778॥078&6707 ), चलअर्थ तथा टकसाल, बा असैनिक 
कार्य ((:ए07) ५७०४४४ ) तथा विभिन्न सार्वजनिक विकास, रक्षा-सेवाएं, भार- 
तीय राज्यों से कर रूप में भेंट आदि। ह 


।॒ अब आय की सभी प्रधान मदों के विषय में थोड़ा-थोड़ा विचार किया जाता 
हैँ --- | 
२. तदकर ((778007708 ) । तटकर में आयातकर तथा निर्यात कर दोनों 
को गिना जाता हैं। स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध (४प077%9) से पूर्व आयात कर ५ प्रतिशत 
से कम था । किन्तु स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध की घटना के बाद होने वाली आ्थिक 
तंगी के बाद उसको बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया गया । किन्तु इंग्केंड के निहित 
स्वार्थों वाले औद्योगिकों के आन्दोलन तथा मुक्‍त व्यापार के*प्रचार के कारण आयात 
कर को १८७५ में प्रथम तो घटा कर ५ प्रतिशत कर दिया गया और बाद में १८८२ 
में बिलकुल उड़ा दिया गया। 


तो भी, भारत सरकार की विनिमय कठिनाइयों के कारण उसको १८९४ में५ 
प्रतिशत आयात कर लगाने को फिर विवश होना पड़ा । इस पर लुंकाशायर में प्रतिरोध 
का तूफान खड़ा हो गया | अतएवं लंकाशायर के निर्माताओं को सन्‍्तुष्ट करने के लिए 
२० नम्बर तथा उसके ऊपर के नम्बरों वाले सूत पर ५ प्रतिशत उत्पाद कर (750386: 
॥2प09) छरूगा दिया गया । किन्तु इससे उसको सनन्‍्तोष नहीं हुआ। अत़एवं कटपीस 
के सूती माल पर आयात कर को घटा कर ३३६ प्रतिशत कर दिया गया। भारत में बने 
कृटपीस के सूती माल पर भी ३३ प्रतिशत उत्पाद-कर रूगा दिया गया | इसको 
राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग माना गया और भारतीय नेताओं ने इसकी उचित 
रूप से प्रबल आलोचना की । 


उसके बाद भी आयात-कर आशथिक संकट के अनुसार समय-समय पर बद्धाए 
गए। किन्तु वस्त्र उत्पाद-कर ३३ प्रतिशत की दर से १९२६ में पूर्णतया बन्द कि? जाने 
तक बराबर बना रह । युद्ध (१९१४-१८) के समय आयात कर की सूची का पूर्ण- 
तया नवनिर्माण किया गया और १९२४ में जब विभेदात्मक संरक्षण की नीति अवनाई 
गई तो उसे रक्षात्मक कर सूची के रूप में बदल दिया. गया । तटकर की आय सरकार 
की मुख्य आय रही हँ और जब कभी सरकार पर आथ्िक संकट आया, जैसा कि सन्‌ 
१९३० को आसपास आया था, तो उसी ने सरकार की रक्षा की । १९५४-५५ के 
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बजट में इस साधन की आय १७५ करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है । 
१९५४-५५ के बजट में वित्त-मंत्री ने तटकरों में निम्नलिखित परिवर्तनों का सुझाव रखा : 
(क) सुपःरी पर आयात कर ६६ आने प्रति पौंड के हिसाब से बढ़ाया जायगा । (ख) 
कुछ पदार्थों, जैसा कि प्ल,स्टिक तथा बिजली के तार, बिजली के पंखे इत्यादि पर कर 
बढ़ा दिये जायंगे । (ग) कपास तथा इस्पात के कुछ पदार्थों पर आयात कर बिलकुल 
हुटा दिये जाय॑गे । 

१९३२ के ओटावा .व्यापार संधि तथा १९३९ के भारत-ब्रिटिश व्यापार 
समझौते द्वारा शाही रियायत ([780679! ?767676706 ) के सिद्धान्त को 
चलाया गया। अब निर्यात कर केवरू कच्ची तथा पक्‍की खालों तथा पटसन पर लगाया 
जाता है । १९४८-४९ में तिलहनों तथा बनास्पति तेलों पर भी निर्यात कर लगाया 
गया, किन्तु १९४९-५० के बजट में उसे बन्द कर दिया गया। तो भी, १९४९-५० 
भें सिगार तथा सिगरेटों पर एक नया निर्यात कर लगाया गया । 


मुद्रा-स्फीति का मुकाबला करने के लिए नवम्बर १९४८ में निकाले हुए एक 
अध्यादेश ((078790८8 ) द्वारा तटकर सूची में कुछ ऐसे परिवर्तेन किये गये, जिनसे 
कुछ विलछास सामग्रियों पर कर बढ़ा दिया गया। १९४९-५० के बजट में भी इस प्रणाली 
को जारी रखा गया ।१९५३-५४ के बजट में कुछ अरवे-विलास सामग्रियों पर भो तटकर 
बढ़ा दिये गये है । मोटरों, हीरे जवाहरात तथा कराकरी पर भी आयात कर बढ़ा दिये 
गये हें। इसके विपरीत पैन्सीलिन, ऐन्टीबाईओटकस, सल्फा ड्रगस, बच्चों का दूध इत्यादि 
पर आयात कर घटा दिया गया है । क्‍ 


३. आ«्कर । स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध ( 2४ ए४79ए ) के कारण आई हुई आथिक 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयकर को प्रथम बार १८६० में लगाया गया था। 
वर्ष की आथिक आवश्यकताओं के अनुसार इसमें समय-समय पर परिवर्तन किये गए। कितु 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रथम १९०३ में तब किये गए, जब कर देने योग्य न्यूनतम आय को : 
५०० से बढ़ाकर २००० ) रु. कर दिया गया । बाद में १९१६ में आयकर की दर में फिर 
सुधार किया गया तथा अनुक्रम (0//02788807 ) के सिद्धान्त को लागू किया गया । 
१९३१ में कर योग्य न्यूनतम आय को घट कर १००० ) रुपये कर दिया गया और आयकर 
तथा उच्च-कर (8प0]067 795) पर अधिभार (8प77/07972068 ) लगाए गए और 
उच्च कर (80067 795 ) पहले पहल लगाया गया । १९३५ में करमृक्ति सीमा को 
फिर २००० रुपये कर दिया गया. जिसे बढ़ाकर १९४८ में ३०००)र० तथा १९५० 
में २६०० )र० कर दिया गया। १९३९ में अधिभारों (807/20!797£2088 ) को बंद करके 
उन्हें १९४०-४१ में फिर लगा दिया गया । १९५३-५४ के बजट में व्यक्ति के लिए 
करमुक्ति सीमा को बढ़ाकर ४२०० रुपये और हिन्दू अविभकत कुटुम्ब के लिए करमुक्ति 
सीम। को ८४०० रुपये कर दिया गया । 


१९३५ में भारत सरकार ने भारतीय आयकर प्रणाली में विस्तृत जांच करने के 
लिए एक समिति बनाई । उसकी सिफारिशों के अनुसार १९३९ में एक महत्त्वपूर्ण क.नून 
पास किया गया । १९३९ के आयकर अधिनियम ( [700778-045 ०5) में अनेक 
आवश्यक सुधार किये गए। उसमें पिछली' सीढ़ी प्रणाली (86899 8980870 ) के स्थान 
पर पटिया प्रणाली (8]90 59786870 ) को रखा गया । पिछली प्रणाली के अनुस।र 
समस्त आय का हिसाब उसी दर से लगाया जाता था। किन्तु नई प्रणाली में आय को 
टुकड़ों में बांद दिया गया था और बाद के प्रत्येक टुकड़े पर उच्चतर दर से कर लरूगाया 
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जाता था। इस प्रणाली से आयकर का परिमाण बढ़ जाता था, अल्पसंख्यक धनिकों पर 
अधिक दण्ड पड़ता था, तथा निर्धन करदाता को कुछ चैन की सांस मिलती थी। भारतीय 
आयकर अब अधिक औचित्यपूर्ण है । इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में सभी छिद्रों को 
बंद करने के उपाय किए गए हें तथा आयकर क.नून से बच निकलना कठिन बना दिया 
गया है । इसके द्वारा न्यूनतम कर योग्य आय से अधिक कमाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 
यह अनिवाय कर दिया गया कि वह अपनी आय का हिसाब उपस्थित करें। यदि वह 
फार्म न मांगे अथवा उसे भर कर न भेजें तो उसके लिए उसमें दंड का विधान किया 

गया हू । इस अधिनियम के अन्‌ सार पति तथा पत्नी की संयुक्त आय पर भी कर लगाया 

जा सकता है । समस्त प्रणाली को समय के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है । इस अधिनियम 

के द्वारा हमारी आयकर प्रणाली में बड़ी भारी उन्नति देखने में आई। भारतीय आयकर 

की दर यूरोप में ली जाने वाली दर की अपेक्षा कम है । 


हमारी आयकर पद्धति में दो त्रूटियां हं--प्रथम, हमारी प्रणाली में निर्भर करने 
वालों ([)8]000067068 ) की संख्या पर कोई विचार नहीं किया जाता । इकाई केवल 
व्यवित नहीं, वरन्‌ परिवार हैं । औचित्य की यह मांग है कि समान आय वाले दो व्यक्तियों 
में से बड़े परिवार वाले से कम लेना चाहिए । इहृग्डेंड में इस प्रकार की कटौती या परिवार 
का भत्ता मुजरे दिया जाता है । यह कहा जाता है कि भारत में परिवार के एक सार्वजनिक 
तत्व होने के कारण लगभग प्रत्येक व्यक्ति को कटौती देनी' पड़ेगी। इससे शासन संबंधी 
कठिनाइयां आवेंगी तथा आयकर के शासन-प्रबंध का व्यय बढ़ जावेगा । दूसरे, अनेक 
प्रान्तों में कृषि संबंधी आय को भले ही वह कितनी भी बड़ी क्‍यों न हो--आयकर से 
मुक्त रखा गया है । यह हमारी प्रणाली में एक बड़ी भारी कमी है । यह दोनों सुधार 
बहुत आवश्यक हें । 


द्वितीय महायुद्ध के समय कर लगाने योग्य ३०,००० ) रुपयों की न्यूनतम आय से 
ऊपर ५० प्रतिशत को दर से अतिरिक्त लाभकर (#560888 7/0768 795) 
युद्धकाल में कमाये हुए छाभ पर छगाया गया। बांद में इसको बढ़ाकर ६६७ प्रतिशत 
कर दिया गया । आयकर के ऊपर अधिभार (580707%&728 ) भी प्रथम २५ प्रति- 
शत की दर से और बाद में ३३७ प्रतिशत की दर से बढ़ा कर लगाया गया । अतिरिक्त 
आयकर को ३१ मार्च १९४६ को बंद कर दिया गया । तौ भी, १९४७-४८ के बजट में 
व्यवत्ताय लाभ कर ( 3प्र80888 70768 ७5) लगाया गया । इस कर का 
व्यापारी वर्ग ने यह कहकर विरोध किया कि इससे नई पूंजी लगाने की मनोवत्ति में 
अनुत्साह होगा तथा ओद्योगिक पुनर्निर्माण में बाधा आवेगी। यह ब्रिटेत की आय प्रणाली 
का भी भाग बना हुआ है । 


केंद्रीय सरकार के लिए तटकर के बाद आयकर, आय का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
साधन है, और इससे १९५४-५५ में सरकार को ७०-६७ करोड़ रुपये की आय होगो । 
इसी प्रकार कारपोरेशन टेबस से १९५४-५५ में ३८.३५ करोड़ रुपये की आय का 
अनुमान लगाया गया है । 


आयकर की दरें : १९५३-५४ के बजठ में आयकर की दरों को बदल दिया 
गया हूँ । अब वरें इस प्रकार हें प्रत्येक व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, बिना रजिस्ट्री 
फर्म तथा व्यवितयों के ऐसे समाज के विषय में--जिस पर इस भाग का पैरा बी तथा सी 
लागू होते हे : 
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मद दर अधिभार/ 5770097826 ) 
समस्त आय के प्रथम १५०० ) रुपये पर कुछ नहों कुछ नहीं 


समस्त आय के अगले ३५०० ) रुपये पर| नौ पाई प्रति हपया | गत काछूम' में बतलाई 
हुई दर का १/२० भाग 


समस्त आय के अगले ५००० ) रुपये पर| एक आना और नौ वही 
पाई प्रति रुपया 

समस्त आय के अगले ५००० ) रुपये परत्तीन आता प्रति रु० वही 

समस्त आय की शेष रकम पर चार आना प्रति रु० वही 





उच्च कर (50707 592) को दरें--(ए) प्रत्येक व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू . 
परिवार, बिना रजिस्ट्री फर्म तथा व्यक्तियों के ऐसे समाज के विषय में--जिन पर इस 
भाग के अन्य पैराग्राफ छाग होते हैं-- 


मद दर अधिभार (8770/97£28 ) 
समस्त आय के!प्रथम 
२५,००० रुपये पर कछ नहीं । कछ नहीं 
अगले १५,००० रुपये पर | ३ आता प्रति रुपया | पिछले काल्म में बतलाई हुई 
दर का १/२० भाग 
अगले १५,००० रुपये पर | ४ आना प्रति रुपया वही 
अगले १५,००० रुपये पर | ६ आना प्रति रुपया वही 
अगले १५,००० रुपये पर | ७ आना प्रति रुपया वही 
अगले १५,००० रुपये पर | ७॥ आता प्रति रुपया बही 
अगले ५०,००० रुपये पर | ८ आना प्रति रुपया वही 
समस्त आय की शेष रकम| ८॥ आना प्रति रुपया वही 


४. कृषि आय पर कर लगाना। हमारी कर प्रणाली में सबसे बड़ी खाई है कृषि 
आय का अब भी कुछ प्रांतों में कर से मुक्त रहता | क्रषि आय पर कर लगाने के लिए 
तक इतने प्रबल है कि यह देखकर आइचर्य होता है कि उसको अभी तक कर की छूट 
क्यों मिली हुई हैं । भारतीय कर प्रणाली जांच कमेटी ([7व80 ७४२७007 
आश4 पाए (007077078॥66 ) का कहना है कि औचित्य के आधार पर इस बात में 
कोई तक नहीं है कि बड़े किसान की बचत पर कर क्‍यों न लगाया: जावे ।”* 

इतिहास का सिहावलोकन करने से भी इस प्रकार की कर-मुक्ति का समर्थन 
नहीं मिलता । क्योंकि १८६० से लेकर १८७३ तक बीच के केवल च॥१र वर्ष के समय को 
छोड़ कर शेषकाल में कृषि आय पर कर लगाया जाता था। यह तर्क ठीक नहीं है कि. 
किसान कृषि आयकर के बदले में भूमिकर देता है और यदि उनको आयकर भी देना पड़ा 
तो उनको दोहरा कर देना पड़ेगा। भूमिकर कुछ लोगों के लिए स्थायी रूप से तथा कुछ 
लोगों के लिए लंबी-लंबी अवधि के लिए निश्चित किया हुआ है । उसमें क्रमबद्धता नहीं 
है और उसका कृषि उत्पादन के मूल्य की विभिन्नताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतएव 
कृषि आय के निरन्तर कर से बचते रहने में कोई तक नहीं है । 

कृषि आय पर कर हछगने से हमारा अर्थप्रबन्ध सुदृढ़ हो जावेगा। उससे हमारी 
कर प्रणाली की अक्रमबद्धता कुछ परिमाण में ठीक हो जायगी | साथ ही इससे एकः 

ओर क्ृषि-आय वालों तथा क्षषिभिन्न-आयवालों में तथा दूसरी ओर जमींदार और 


4. [74787 7858607079 794 एॉ०७ए (000206009 ०9076, स्‍924.25, 9. 298, 
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किसान के बीच में कर का बोझ समान हो जावेगा। साथ ही इससे भूमि के स्वामी की क्ृषि- 
भिन्न आय पर भी कर लग जावेगा | इससे एक आकस्मिक लाभ यह होगा कि लोग कर 
से बचने के लिए भूमि में पूजी लगाने की प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। आज भूमि की उपज का 
मूल्य अत्यधिक बढ़ चुका है। अतएवं कर संग्राहक को बढ़े हुए कृषि-लाभ में से अपना 
भाग अवश्य लेना चाहिये | भारत में जहां कहीं भी भू-स्वामियों के स्वार्थों की अधिक 
चलती हो वहां के भारतीय विधानमंडलों में. अधिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होनी' 
चाहिये । आशा है कि हमारे विधायक ([,688]960078 ) इस अवसर पर आगे बढ़कर 
अपने कत्तेब्य का पालन करेंगे । आसाम, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, उत्तर-प्रदेश, बिहार 
ओर उड़ीसा में पहिले से ही कृषि आय पर कर लगाया जाता है। ' 
संघीय उत्पाद कर ( [77707 +5086 ॥2प788 )-भारत सरकार इस्पात 
की छड़ों, मोटर स्पिरिट तथा मिद्ठी के तेल पर कर लगाती है । किन्तु अत्यधिक मह्त्व- 
पूर्ण उत्पाद कर १९३४ में चीनी तथा दियासलाई पर लगाया गया था। 
चीनी पर उत्पाद कर की दर खांडसारी शक्कर पर १३ आने प्रति हंडरवेट 
तथा अन्य चीनी पर १ रुपया पांच आने प्रति हंडरवेट कर लगाया गया था। १९३७ में 
इन दरों को बढ़ाकर क्रमश: १ रुपया पांच आने तथा २ रुपये कर दिया गया । १९४० में 
युद्ध के कारण गेर खांडसारी चीनी के कर को २ रुपये से बढ़ाकर ३ रुपया कर दिया 
गया। चीनी कारखाने वालों ने इसकी यह कहकर आलोचना की कि इससे चीनी 
व्यवसाय को केवल दो वर्ष पूर्व दिया हुआ संरक्षण समाप्त हो जाता था और इससे इस 
उद्योग के पूर्ण विकास में बाधा आवेगी । 
दियासलाई का कर एक ग्रुस बक्सों पर एक रुपया उस अवस्था में लगाया गया,जबकि' 
प्रत्येक बकस में औसत रूप से ४० तीलियों से कम हों, कितु यदि प्रत्येक बकस की तीलियों 
की संख्या ४० से अधिक, किन्तु ६० से कम हो तो डेढ़ रुपया कर लग.या गया । ६० 
'तीलियों से अधिक होने की दशा में तीन रुपया कर लगाया गया। १९४१ यें युद्ध स्थिति 
के कारण इस दर को दुगुना कर दिया गधा। १९४६-४७ के बजट में दियासलाई के कर 
को अढ़ाई रुपये से घटाकर उस अवस्था में एक रुपया' बारह आने प्रति ग्रुस कर दिया 
'गया, जबकि प्रत्येक बकस में ४० से ऊपर किन्तु ५० से कम तीलियां हों । कितु १९४८-- 
४९ के बजट में इस कर को बढ़ाकर उन सब बक्‍्सों पर अढ़ाई रुपया प्रति ग्रुस कर दिया 
गया, जिनमें ५० तक तीलियां हों। १९५४-५५ में केंद्रीय उत्पाद कर की कुल आय 
९२९६० करोड़ रुपया होने की आशा है। 
इन उत्पाद करों को लगाने का मुख्य कारण यह था कि बजट में घादे के कारण 
भारत सरकार को आय के अन्य साधन खोजने पड़े । 
१९४८-४९ में दो महत्वपूर्ण उत्पाद कर लगाएगए-चाय तथा कहवे ( (४078७ ) 
'पर ५० प्रतिशत उत्पाद कर तथा वनस्पति घी पर ७ प्रतिशत उत्पाद कर । १९४९-५० 
के बजट में चीनी पर उत्पाद कर को ३ रुपये से बढ़ाकर प्रति हंडरवेट ३ रुपया बारह आना' 
कर दिया गया। जनवरी १९४९ से अत्यन्त बारीक (87]0877]76 ) कपड़े पर मूल्य के 
अनुसार २५ प्रतिशत तथा बारीक कपड़े पर ६। प्रतिशत तथा मोटे एवं मध्यम कपड़े पर 
एक आता प्रति गज उत्पाद कर लगाया गया। १९५३-५४ के बजट में अत्यन्त बारीक 
कपड़े पर ३ आने ३ पाई प्रति गज और बारीक कपड़े पर १ आना ३ पाई प्रति गज 
उत्पाद कर लगाया गया है । 
१९५४-५५ के बजट में अर्थमंत्री ने सीमेंट, रेशम, साबुन तथा जूतों पर भी 
उत्पाद कर लगाने की घोषणा की । | 
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रेलवे अर्थ-प्रबंध के विषय में पहले ही विस्तार से लिखा जा चुका है। १९५४-५५ के बजट 
में उनसे ७'३७ करोड़ रुपये आय होने का अनुमान है । 


९. डाक तथा तार। यह आय का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन नहीं है। इस विभाग 
को लाभ की अपेक्षा लोक-कल्याण के लिए अधिक चलाया जा रहा है। १९५४-५५ 
में इससे १५ करोड़ रुपये को आय होने का अनुमान किया गया है। 

१०. मृत्युकर । जायदाद ( 80७08 2प69) कर तथा उत्तराधिकार फैर 
(8700888707 >प्रा9) में अन्तर जान लेने की आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति 
की मृत्यु पर उसकी जायदाद उसके किसी उत्तराधिकारी को मिलती है तो मुत्यु कर छूग या 
जाता हूँ। मृतक द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति के समस्त मूल्य की दृष्टि से उसको लगाया जाता 
है । इसके विरुद्ध उत्तराधिकार कर में प्रत्येक उत्तराधिकारी के भाग का हिसाब रूगाकर 
कर लिया जाता है; सारी सम्पत्ति के कुल मूल्य को लगाकर नहीं। इसको आकस्मिक तत्व 
के आधार पर लगाया जाता है । मृतक तथा लाभन्प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारी में 
जितने ही दूर का रिश्ता होगा, उसकी मात्रा उसी परिमाण में बढ़ती जावेगी। 

सभी उन्नतिशील राज्यों में मृत्यु कर किसी न किसी रूप में कर-निर्धारण प्रणाली 
में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । भारत में भी कर-निर्धारण जांच कमेटी ने १९२४-२५ में 
इसको लगाने का सुझाव दिया था । किन्तु समस्त वैज्ञानिक प्रश्न के ऊपर एक वैधानिक 
कमीशन द्वारा विचार किये जाने की आश्ा में इस सुझाव को उस समय कार्यरूप में 
परिंणत नहीं किया गया । इन वैधानिक वादविवादों, अन्वेषणों तथा कॉफ्रेंसों के फल- 
स्वरूप १९३५ में एक अधिनियम पास किया गया। कितु फेडरल कोर्ट (संघ न्यायालय ) 
के एक निर्णय के अनुसार उक्त अधिनियम में उस कर के लगाने की कोई व्यवस्था नहीं 
थी । अतएवं भारतीय विधान मंडलों को उस प्रकार का कर लगाने का अधिकार देने के 
लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया | इस संशोधन के अनुसार क्ृषि-भूमि के 
अतिरिक्‍त अन्य सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को तथा कृषि-भूमि 
पर कर लगाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिया गया । यह व्यवस्था की गई कि 
केंद्रीय सरकार जब इस कर को लूगावे तो इसकी आय को केंद्रीय अधिनियम में बतलू।ए 
हुए सिद्धांतों के अनुसार प्रांतों में बांद दिया जावे । 
सम्पत्ति (एस्टेट) कर के विधेयक को केंद्रीय विधान सभा (,8278]86ए6 
388677[]9 ) में १९४६ में उपस्थित किया गया । किन्तु राजनीतिक कारणों से 
उसको समाप्त कर दिया गया । अगस्त १९५२ में एक नया विधेयक संघीय संसद में 
उपस्थित किया गया । यह विधेयक अब संसद द्वारा पास हो गया है । १९५४-५५ के 
बजट में इस कर से लगभग २५ लाख की आय होने की आशा है । 
इस विधेयक को उपस्थित करने के दो उद्देश्य थे--( १) सम्पत्ति के विभाजन 
में भारी असमानता को कम करता, जिससे संपात्ति कुछ गिने चुने हाथों में एकत्रित न हो 
और (२) राज्यों की आथिक स्थिति को प्रबल बनाना, जिससे उनके पास उनकी 
युद्धोत्तततालीन योजनाओं के लिए पर्याप्त धन हो जावे, और वह अपनी वर्तमान सामा- 
जिक सेवाओं को बनाए रख सऊें। युद्धकाल में अतिरिक्त लाभ कर तथा युद्धकाल,न 
अन्य करों-के लगाए जाने पर भी कुछ लोगों ने भारी व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्रित कर ली 
थी । यह आशा की जाती है कि इस विधेयक के पास होने से भारत राष्ट्रीय सम्पत्ति के 
अधिक उचित विभाजन के मार्ग पर चल पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल, ट्रावनकोर-कोचीन 
और सौराष्ट को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने अपने विधान मंडलों में प्रस्ताव पास किये हें 
जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन राज्यों में स्थित 


केन्द्रीय अथे प्रबन्ध ४९९ 


कृषि-भमि पर म॒ त्यकर लगा सकती है । इससे एक बड़ी वैधानिक अड़चन दूर हो गई हैं । 
इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हें :-- 
(क) मृत-व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई जायदाद पर मृत्यू-कर लगाया जायगा। 
(ख) मृत्य-कर दोनों प्रकार की संपत्तियों अर्थात्‌ कृषि अथवा क्षि-इतर 
सम्पत्तियों पर लगाया जावेगा। कर सम्पत्ति के समस्त मूल्य पर लगेगा। 


(ग) विधेयक में कर-मुक्ति सीमा नहीं दी गई और न ही कर का दर दिया 
गया है । यह दोनों संसद द्वारा पास किये गये एक पृथक अधिनियम 
के अंतर्गत निर्धारित किये जायंगे | लेकिन कर के दर निर्धारित करने में 
क्रमबद्धता का सिद्धांत अवश्य ही लागू होगा । 

(घ) सम्पत्ति का मूल्य खुले बाजार में चालू मूल्यों के आधार पर आंका 
जायगा । 

(ड) जैसा।के हमारे विधान में व्यवस्था की गई है, इस कर की कुल शुद्ध आय को 
संसद द्वारा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार राज्यों में वितरित किया जायगा | 
परन्तु कृषि-सम्पत्ति पर से वसूछ की गई आय उसी राज्य को सौंपा 
जायगी, जहां से वह आय एकत्रित की गई हो 

इस कर की आय के विषय में अभी किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा 


सकता । क्‍योंकि वह कर की दर पर निर्भर करेगा। 
इस कर की निम्नलिखित दो आधारों पर आलोचना की जाती है : 


(१) यह कर भूस्वामियों पर अत्यन्त तीब्र प्रहार करेगा । 
(२) इस कर के अंतर्गत भूमि का मूल्यांकन अत्यन्त कठिन होगा । 
(३) आय के अन्य साधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हें । 


११. कंद्रीय-व्यय । रेलों के अतिरिक्त व्यय की मुख्य मर्दे रक्षान्सेवाएं, ऋण 
सेवाएं तथा नागरिक शासन है । भारत में सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ता रहा है और 
अब उसका आधार अत्यधिक विस्तृत हो गया है । वह १८९९-१९०० के ८८७ करोड़ 
रुपये से बढ़कर १९४९-५० में ३२२-५३ करोड़ रुपये हो गया हैं। १९५४-५५ के लिए 
४६७*०९ करोड़ रुपये कुल व्यय होने का अनुमान किया जाता है। रक्षा-व्यय समस्त 
योगफल का लगभग आधा हैं । वह १९५ १-५२ के संशोधित अनमान के अनसार १८१*९२४ 
करोड़ रुपये था और १९५४-५७ में उसके २०५-६२ करोड़ रुपया हो जाने की आशा है । 
विभाजन के बाद से हमारा रक्षा व्यय बराबर बढ़ता गया है। संसार की अनिश्चित स्थिति, 
हमारी सीमाओं पर होने वाले उपद्रव तथा देश की अनिश्चित स्थिति उसके कारण हेँ। 
वास्तव में भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में तनाव, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही तथा 
काश्मीर-यूद्ध हमा रे रक्षा व्यय में वृद्धि के कारण हैं। हमारा अपनी जलूसेना तथा वाय-सेना 
बनाने का प्रयत्न तथा सेना का आधुनिकीकरण प्रयत्न भी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं । 


१९३९ भेंयद्ध आरंभ हं,ने के बाद हमारा नागरिक व्यय भी अत्यधिक बढ़ गया। 
१९३८-३९ से १९४८-४९ तक की एक दशाब्दी में वह २४८८ करोड़ रुपये से बढ़कर 
४०*५ करोड़ रुपये हो गया। यह अनुमान किया जाता है कि १९५४-५५ में वह ८६००८ 
करोड़ रुपये हो जावेगा। यद्यपि युद्ध समाप्त हो गया, किन्तु युद्धकाल में बनाये गए विभागों 
को अभी तक नहीं तोड़ा गया है । वेतन भी बराबर बढ़ते जाते हैं । यह जनतंत्र की आव- 
इयक घटना हू । राजदूतावासों के निर्माण, शरणार्थियों को सहायता तथा उनके पुनर्वास, 
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विकास योजनाएं तथा खाद्य सहायताएं भी हमारे नागरिक-व्यय की असाधारण वृद्धि 
के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालयों की संख्या भी १९३८-३९ की संख्या आठ से बढ़ कर 
१९४८-४९ में अठारह हो गई | इसके परिणामस्वरूप सचिवालयों (8680/8697%68 ) 
की संख्या भी बढ़ गई । अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेसों के लिए भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों : 
की संख्या भी बराबर बढ़ती ही जाती है । इस सबका अर्थ अधिकाधिक व्यय है । 

१९४९ में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की हुई मितव्ययिता कमेटी ने सिफा- 
रिश की थी कि दूसरे विषयों में से शासन में ६ करोड़ रुपये की कटौती की जावे । १४७ 
करोड़ रुपये अनावतंक व्यय वाली तथा १६ करोड़ रुपये वार्षिक के आवर्तेक व्यय वाली 
कुछ योजनाओं को स्थगित कर दिया जावे | साथ ही राजदूतावासों में सांस्कृतिक तथा 
श्रम- सहायकों के पद को उड़ा दिया जावे तथा किसी नये राजदूतावास की स्थापना न 
की जावे । जब तक १४५ करोड़ रुपये की लागत की पहले बनाई हुई योजनाओं को पूर्ण 
न कर लिया जावे, किसी नई योजना को राज्य की ओर से न चलाया जावे । यह आव- 
इयक है कि केंद्र को मितव्ययिता के साथ-साथ राज्यों में भी मितव्ययिता की जावे। 


१२. यद्ध-काल में केन्द्रीय राजस्व ।' भारत का इन दिनों का अर्थ-प्रबंध संसार 
के अन्य देशों के अर्थ-प्रबन्धों के समान--विश्वयुद्ध से उसी प्रकार पूर्णतया प्रभावित 
था--जिस प्रकार अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस का व्यय ज्ञात संख्याओं का भी अतिक्रमण 
कर गया था। भारत में आथिक भार युद्ध-पूर्वकाल की अपेक्षा छः गुना बढ़ गया - १९३८- 
३९ में आय में से ८५:१५ करोड़ रुपये खर्चे किया गया था, जबकि १९४४-४५ में वह 
बढ़कर ५१२६५ करोड़ रुपया हो गया । भारत का समस्त रक्षा-व्यय १९३९-४० के ५३ 
करोड़ रुपये से बढ़कर १९४४-४५ में ४०० करोड़ रुपये हो गया और १९४५-४६ में भी 
लगभग उतन।ह बना रहा । यदि युद्ध के पूर्वे ऐसे अंक देखने में आते तो जी घबरा जाता । 
आय में भी भार वृद्धि हुई। १९३९ से केंद्रीय आय में ३२९ प्रतिशत तथा प्रांतीय 
आय में १२२ प्रतिशत वृद्धि हुई । 

अब हम युद्धकालीन आय-व्यय के लेखे की परीक्षा करेंगे । 

युद्धकालीन- व्यय---युद्ध के छः वर्षों में भारतीय आय पर कुल १५९८ करोड़ 
रुपये व्यय का भार पड़ा । युद्ध-पूर्व के स्तर पर उसको केवल ५११ करोड़ रुपया होना 
चाहिए था। व्यय में यह भारी वृद्धि रक्षा-व्यय बढ़ जाने के कारण हुई थी, जो १९३८ 
में ४६:१९ करोड़ रुपये का होने पर भी १९४४-४५ में बढ़कर ३९७२३ करोड़ रुपये 
और १९४५-४६ में ३९१३५ करोड़ रुपये हो गया । वास्तव में यह एक भार वृद्धि है । 
किन्तु यह अंक भी समस्त रक्षा-व्यय के समस्त' चित्र को उपस्थित नहीं करते क्योंकि इनमें 
वह रकमें सम्मिलित नहीं हैँ जो ब्रिटिश सरकार ने भारत-ब्रिटिश आथिक समझौते के 
अनुसार खर्ची थीं। न इसमें अमरीका द्वारा उधार-पट्टा के रूप में प्राप्त सहायता को 
ही सम्मिलित किया गया है । 

आय पक्ष--इस भारी! भरकम व्यय को पूर्ण केरने के लिए भारत सरकार को 
धन एकत्रित करने के सभी साधारण उपायों का उपयोग करना पड़ा, अर्थात्‌, वर्तमान 
करों की दरों को बढ़ा दिया गया। नए-नए कर लगाए गए, ऋण लिये गए और मुद्रा- 
प्रसार किया गया । युद्ध के छः वर्षों में कुछ आय १११३ करोड़ रुपये हुई, जिसको युद्ध- 
पूर्व के सामान्य स्तर पर ५६७ करोड़ होना चाहिए था, अर्थात्‌ आय में शत प्रतिशत 
वृद्धि हुई इसमें से दो-तृतीयांश वृद्धि कर-वृद्धि के कारण तया शेष स्वाभाविक थीं। । 
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१९४० के पूरक बजट में अयकर, अधिक-कर (8087 95) तथा निगम 
कर((४079078#707 7७5) पर २५ प्रतिशत अधिमार (5प्रा'0ँ७7/8०) गाया 
गया था। उसको १९४१-४२ में बढ़ाकर ३३३ प्रतिशत तथा १९४२-४३ में ५० श्रतिशत' 
कर दिया गया। १९४३-४४ में निगम कर, आयकर तथा अधिक-कर (50967 - ७०) 
पर अधिभार (5प77/0797286) की दर को बढ़ा दिया गया । १९४४-४५ में कुछ 
वस्तुओं पर आय-कर के अधिभार को और भी बढ़ा दिया गया । 

१९४०-४१ में ३०,०००) रुपये के व्यय से अविक असावार० युद्ध-लाभ पर ५० 
प्रतिशत अतिरिक्त लाभ कर (॥50888 7076 885 ) लगाया गया । १९४१-४२ 
में इस दर को बढ़ाकर ६६३ प्रतिशत कर दिया गया। १९४४-४५ में अनिवार्य 
अमानत योजनाओं के अबीन अतिरिक्त लाभ-कर, आय कर तथा अधिक कर के वाद के 
सभी फालतू लाभों को, जिन्हें चुक/ दिया गया था-स्थायी कर दिया गया। औद्योगिक लोगों 
ने अतिरिक्त आय कर का यह कहकर विरोध किया कि उसके कारण वह अपने कारखानों 
में युद्ध के बाद मशीनें बदलने के लिएुकोई रकम जमा नहीं पाते । युद्ध का अर्थ था कार- 
खानों का इतनी तीब्रगति से चलना कि उनमें से कुछ का युद्ध के बाद यथासंभव शीघ्र बदल 
जाना आवश्यक था। इस कर ने उत्तम योजनाओं को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से चलाने में बाधा 
उपस्थित कर दी और इस प्रकार भारतीय उद्योग धंधों की प्रतियोगितात्मक गकित में 
कमी आ गईं। यदि यह कर न होता तो वह युद्धोत्तरकालीन प्रतियोगिता का मुकाबला 
आत्मविश्वास के साथ कर सकते | यहां तक कि सर आचिबाल्ड रौलंडस (977 /70॥- 
09]0 809)9708 ) ने १९४६-४७ के अपने बजट-भाषण में यह स्वीकार किया कि 
अतिरिक्त लाभकर शासन की दुष्टि से एक बुरा कर था और वह ३१ मार्चे १९४६ के बाद 
की आय पर उसको लागू नहीं करेंगे। वास्तव में यह संकटकालीन उपाय था। अतिरिक्त 
लाभ कर की समाप्ति से भारतीय उद्योग को कुछ चेन की सांस लेने का अवसर मिला। 
उद्योगधंधों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में नए निर्माण कार्यों पर १० प्रतिशत 
विशेष आरंभिक घिसाई का भत्ता तथा नए कारखानों एवं मशीनों पर २० प्रतिशत 
भत्ता तथा आयकर के उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की स्वीकृति थी । 


युद्ध के कारण कई एक अन्य करों का लगाना भी आवश्यक हो गया। चीनी पर 
उत्पाद कर तथा आयात कर को प्रति हंडरवेट २) रुपये से बढ़ाकर १९४०-४१ में ३) 
“क्र दिया गया। पैट्रोल कर को १० आना प्रति गैलन से बढ़ाकर १२ आना कर दिया गया। 
नवम्बर १९४० के पूरक बजट में डाक, तार तथा रेल, ठेलीफोन की दर में बांद्ध की गई। 
इसको १९४३-४४ में और भी बढ़ाया गया । १९४१-४२ में दियासराई पर उत्पाद 
कर को दुगना कर दिया गया । हवा भरने योग्य टायर तथा ट्यूबों पर एक नया उत्पाद 
कर लगाया गया। नकली रेशम के सूत पर आयात कर को ३ आता प्रति पौण्ड से बढ़ाकर 
५ आना प्रति पौंड कर दिया गया। १९४२-४३ में सभी आयातों में तटकरों पर «# 
अधिभार (5770)97886 ) छगा दिया गया । १९४३-४४ में तम्बाकू तथा वनस्पति 
घी पर उत्पाद कर रगाया गया । १९४४-४५ में तम्बाकू के उत्पाद कर को फिर भी 
बढ़ाया गया तथा सुपारी, कहवा तथा चाय इन तीन नई वस्तुओं पर उत्पाद कर लगाया 
गया । 
युद्धकाल में अपनाए हुए कर लगाने के उपायों के फलस्वरूप भारत की कर 
रचना-प्रणाली में मेलिक परिवर्तेन हो गया । भारतीय कर प्रणाली निश्चित रूप से अधिक 
उन्नतिशील हो गयी, उसमें प्रत्यक्षकर अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने लगे । आय के 
ऊपर कर १९३८-३९ के १७९२८ करोड़ रुपये से अधिक-से-अधिक बढ़कर १९५४५--४६ 
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में १९०५ करोड़ रुपये हो गया, अर्थात्‌ उसमें ११ गृती वृद्धि हुई। १९३८-३९ में कर 
की समस्त आय की अपेक्षा आय कर का अनपात २६ प्रतिशत था, किन्तु १९४४-४५ 
के संशोधित बजट में वह बढ़कर ७० प्रतिशत तथा १९४५-४६ में वह ६२१३ प्रतिशत 
हो गया | तटकर में २०प्रतिशत साधारण अविभार ( 89707997826 ) होने पर भी आयात 
के प्रतिबन्धों तथा जहाजों की कठिनाई के कारण कमी रहा। उत्पाद कर को आय ने 
असावारण वृद्धि प्रकट को । उसको १९३८-३९ की ८९६६ कराड़ हपत्र का आय १९४४- 
४५ में बढ़कर ३९-०७ करोड़ रुपया तथा १९४५-४६ में ४९ करोड़ रुपया हो गयी । 
समय आते पर उत्पाद कर तट कर की आय से अविक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगे । 
१९३८-३९ में तट कर की आय ४०.५१ करोड़ रुपया थ। । १९४२-४३ में वह घटकर 
२६१२० करोड़ रुपया र किन्तु १९४५-४६ के अनुमान में यह ५५२५ करोड़ 
रुपया हो गई । इन बातों से यह प्रकट है कि हमारी कर-प्रगार्ली में कुछ क्रांति अवश्य 
हुई है । 

१३. १९५३-५४ का बजट : भारत सरंकार की आय तथा व्यय की मुख्य 


मदों को नीचे दिया जाता है : 


आय (लाख रुपयों में) 














मर्द * जधित, के १९५३-५४ का बजट 
तटकर ((/पस्‍४80778 ) १,७७,०० १,७०,०० 
संघीय उत्पादकर ८०,०० ९४,०० 
निगम कर ((7077007'8- 
007 $8&5 ) ३९,८३ ३६,६२ 
निगम करके अतिरिवत आय ६४८ 
पर कर ७३,२५० 
अफोम १,९५ २,०० 
ब्याज (47087686 ) २,५० ३,०५ 
नागरिक शासन ११,७४ ११, १८ 
चलअर्थ तथा टकसाल १०,७७ १५,६६९ 
नागरिक काये १,४७ १,५०३ 
आय के अन्य साधन १०,४८ ८,६९ 
डाक तथा तार--कुल देय १,४० २,३० 
रेलों का कुल देय ७,६८ ७, ६५ 
असाधारण मर्दे ४७ १८,४७ 
समस्त आय ४,१८,६४ ४,२३९,२६ 
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> 


व्यय (लाख रुपयों में) 








हे 54 मी 2 १९५३-५४ का बजट 
आयकी सीधी मांगें ३१,०५ ३२,४९ 
भूसिचत १७ १९ 
ऋण सेवाएं ३५,०३ ३७, १७ 
नागरिक शासन ५६,२३ ७१,२७ 
चलअर्थ तथा टकसाल ३,०४ २,५७ 
नागरिक कार्य १४,८२ १५,०६ 
पेंशनें ८,०७ ८,३६ 
दरणाथियों पर व्यय ११,३२ १२,६७ 
खाद्यान्नों पर सहायता २१,१ १. ०९० **« 
अन्य व्यय १२,६१९ ८, ३४ 
राज्यों को सहायता २३, ०४ २६, ३७ 
असाधारण मद्दें १३,२१ २४,४८ 
रक्षा-सेवाएं १,९२,७३ १ कद 
समस्त व्यय ४,२२, ४३२ ४, ३ ८, ८ १ 
बचत ( + ) या घाटा (--) -+“२३,७९ न ४५ 


१९५४-५५ का बजठ : 
आय (लाख रु० सं) 


तटकर १७५,०० आयकी सीधी मांगें. ३२,१९ 
संघीय उत्पाद कर ९२,६० + ११,८५ (नये करों से ) भूसिचन १६ 
कारपोरेशन कर ३८,३५ ऋण सेवाएं ४०,०० 
मृत्य कर ०२५ नागरिक शासन ८६,०८ 
अफीम १,८५ चलाथें तथा टकसालू. २,६३ 
ब्याज २,७८ नागरिक कार्य १५,५४ 
नागरिक शासन _१०,४८ पेंदनें ८४५ 
चलाथ तथा टकसाल २०,४२ शरणा्थियों पर व्यय १०,२३ 
नागरिक कारये 2६३ अन्य व्यय ९,७४ 
आय के अन्य साधन ७,९२ राज्यों का अनुदान ३२,४८ 
डाक तथा तार-कुल देय १,५० असाधारण मभर्दे २३,९७ 
रेलों का कुल देय ७,३७ रक्षा सेवाएं २०५६२ 
असाधारण मर्दे १०,२१ समस्त आय ४६७,०९ 
समस्त आय ४४१,०३ (--) या घाटा १४,२ १ 
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५०४ भारतीय अर्थशास्त्र 


संसद में बजट पेश करते हुए अर्थ-मन्त्री श्री देशमुख न महत्वपूर्ण घोषणा 
की कि सरकार ने कर-भार निर्धारित करने के लिये एक जाँच कमीशन नियुक्त 
करने का निर्णय किया है। यह कमीशन लगभग दो वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट 
सरकार को पेश कर देगी । 


१४. अर्थप्रबन्धसम्बंधी ताजे रुझान । ज्यों ही! जहाजी स्थिति सुगम हो जावेगी 
सरकार की आय कुछ वर्षों तक बराबर बढ़ेगी । उपभोकक्‍ता के माल तथा उत्पादक के 
माल दोनों की ही' भारी मांग है । आयात अवश्य बड़ेंगे । कित्तु भारत में ओद्योगीकरण 
को अवसर मिलने पर आय के इस साधन में कमी होगी तथा उत्पाद-कर अधिक महत्व- 
पूर्ण बन जावेंगे । 

भारत,के औद्योगिक उन्नति प्राप्त करने पर आय कर, अधिक कर (8प79067 
७5) तथा निगम कर की आय के बढ़ने की संभावना है । 


प्रत्यक्ष कर को अधिक महत्व मिलेगा ओर भारतीय कर-प्रणाली में से अक्रमबद्धता 
का रूप निकल जावेगा । उस समय वह अधिकाधिक उन्नतिशील और इसीलिए अधिक 
औचित्यपूर्ण हो जावेगी । 


युद्वोत्तर विकास योजनाओं का खर्चा चलाने के लिए सावेजनिक ऋण पर अधिक 
निर्भरता प्रकट की जावेगी । 

वेतनों के ऊंचे मान जो निश्चित कर दिये गये हैं, मुद्रा संकोच की स्थिति आते पर 
सरकार को एक अत्यन्त कठिन स्थिति में डाल देंगे । 


कर लगाने के नथे साथवों में सम्पत्ति कर (एस्टेट ड्यूटी) विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है--यह कर कृषिभिन्न सम्पत्ति पर लगेगा। कृषि आयकर , बिक्री कर तथा समस्त 
क्रय-विक्रपय कर (प्रण (0४०७ 785) का विस्तार होगा और कुछ ऐसे मुख्य 
उद्योग-बंधों से आय होगी, जिनका आगे चलकर राष्ट्रीयकरण किया जा सके । 


१५. कर लगाने योग्य-शक्ति---कर लगाने योग्य शक्ति' शब्द का प्रयोग कई 
अर्थ में किया जा सकता है । सर्वाधिक प्रचलित भाव इसका यह है कि ऐसी सीम। जिससे 
आगे कोई करदाता संभवत: कर नहीं दे सकता । उसका यह भी अर्य है कि प्रत्येक कर 
के लिए एक अधिकतम बिन्दु है, जिससे आगे उसे नहीं बढ़ाया ज। सकता, अन्यथा उसकी 
आय कम होने लगेगी । 


कर लगाने के अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसी देश की कर लगाते योग्य 
शक्ति का अनुमान लगाने के प्रयत्न किये गये हैं । सर जोसिया स्टाम्प ( 877 4 089] 
569779 ) उसको उत्पादन के ऊपर खपत से मापते हूँ । कितु कर लगाने योग्य शक्ति 
को यथाथ रूप में ठीक-ठीक नापना संभव नहीं है । तथ्य यह है कि कर लगाने योग्य 
दवित कोई निविचत अथवा कठोरता से निश्चित परिमाण में नहीं हुआ! करती । यह तरल 
होती है तथा परिस्थिति के अनुसार वदलती रहती है । वह बहुत कुछ करदाता की 
मनोवृत्ति पर निर्भर करती है । एक जनश्रिय नेता, जो राजकीय मामलों का प्रमुख भी हो-- 
जनता की भावना तथा उत्साह को इस प्रकार प्रेरित करके शक्ति से भर सकता है कि 
जनता आथिक सहायता को प्रार्थना का आश्चर्यजनक उत्तर दे । अपनी खुशी से जनता 
एक सार्वजनिक कार्य के लिए कर दे देती है । किन्तु जबरदस्ती करने से वह विद्रोह भी कर 
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देती है । एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार राष्ट्र की कर लगाने योग्य शक्ति का पता लगाने 
में अधिक अच्छी स्थिति में होती है । 


प्रन्तीय अथवा केंद्रीय विवान मंडलों के कोई सदस्य बढ़े हुए करों के पक्ष में 
मत देकर बदनामी' लेना पसन्द नहीं करते । 


... इस प्रकार कर लगाते योग्य शक्ति कर देने की इच्छा तथा उस बात पर निर्भर 
करती है, जिससे उस इच्छा को प्रभावित किया जा! सके | इसके अतिरिक्त कर लगाते योग्य 
शक्ति को निश्चित करने में कर की दर, कर वसूल करने की प्रग/ली, विशेष रूप से 
वह उद्देश्य, जिस पर उस रकम को व्यय किया जाना हो तथा देश में सम्पत्ति का विभाजन 
भी सहायक होते हैं । इसके अतिरिक्त यह निश्चित किया जा चुका है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति 
एक सावजनिक प्रतन्यास (/7प्र50) है ओर उसे राज्य" द्वारा मांगे जाने पर तुरन्त दे 
देना चाहिए । इस दृष्टिकोग से तो शक्ति का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता और कर 
निर्धारण का आधार राज्य की आवश्यकता बन जाती हे । 
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भारत की स्टाम्प के अर्य के कर लगाने योग्य शक्ति के विषय में यह बात ध्यान 
देने योग्य हैं कि भारतवासियों क। जीवनमान अत्यन्त नीचा होदे के कारण यहां उपभोग 
बहुत कम है । कर लगाते की शक्ति के उत्पादन तथा उपभोग के अन्तर पर निर्भर होने के 
कारण यह अनुमान किया जा सकता है कि हमारी कर लगाने योग्य शक्ति बड़ी है । यह 
स्पष्ट रूप से एक अशुद्ध परिणाम है। क्योंकि भारत में उत्पादन भी बहुत कम है । जीवन 
का एक निद्दिचत नागरिक न्यूनतम मान हँै-जो एक व्यक्ति के लिए न होकर एक परिवार 
के लिए हु--वह मान जनता को मिलना ही चाहिए, जिससे वह केवल अपना अस्तित्व 
बनाये हुए न रहे,वरन्‌ जीवित रहें और योग्यतापूर्वक कार्य करें । कर का यह उद्देश्य नहीं 
होना ४ कि वह व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं को दबाकर उत्पादन शक्ति में 
बाधा डाले । 


सर वाल्टर लेटन का कहना है कि भारत में कर-निर्वारण राष्ट्रीय आय का 
केवल ८ प्रतिशत है, जबकि वह ब्रिटेन में २० प्रति शत तथा जापान में २० प्रतिशत है । 
उनके अनुसार धन के अंबार लगे हुए हूँ, जिन पर इस प्रकार कर लगाया जा सकता है 
कि वह अस्षह्य न हो। उनका कहना हे-- भारत में व्यापक निर्वनता होते हुए भी मुझे इसमें 
लेशमात्र भी संदेह करने का कारण नहीं मिलता कि भारत की |सावंजनिक आय को 
करों को असह्य बनाये बिना पर्थाप्त बढ़ाया जा सकता है * युद्ध के बाद के बजट भारत 
की कर लगाने योग्य ठोस शक्ति के पर्थाप्त प्रमाण हें । किन्तु उस शक्ति से बुद्धिमत्तापूर्वक 
काम लिया जाना चाहिए। राज्य के छोकहितकार। कार्थों में व्यय को बढ़ाकर तथा सैनिक 
व्यय में पर्याप्त कर्मी करके ही कर बढ़ाते के औचित्य को प्रकट किया जा सकता है । 


करों का बोझ तथा उसका विभाजन--भारत में कर कम हैँ अववा अधिक, इस 
विषय में बहुत वाद-विवाद चला आता है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि भारत में 
उसकी राष्ट्रीय आय का ८ प्रतिशत कर है जबकि जापान तथा ब्रिटेन में वह अपने-अथने 
यहां की राष्ट्रीय आय का बीस-बीस प्रतिशत है । १९३९-४० में प्रति व्यक्ति कर का बोझ 
५ रुपये २ पाई था। उसके बाद युद्ध व्यय की चलाने के लिए लगाये हुए अनेक-अनेक करों 
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के कारण कर का भार और भी अविक]हो गया होगा। अब भी लगभग ६ रुपया प्रति 
व्यक्ति होगा । यह अतुमान लगाया गया है कि भारत में अन्य उन्नत देशों की अपेक्षा बहुत 
हल्का कर लगाया जाता है, किन्तु यह ठीक अतुमान नहीं हैं । 


निस्संदेह ऊपर दिये हुए अंकों से भारत में कर का बोझ कम दिवलाई देता है । 
कितु हम केवल इन अंकों से ही! अन्तिम परिणाम नहीं निकाल सकते । कर निर्धारण के स्तर 
पर सार्वजनिक व्यय की प्रकृति क। उल्लेख किश्रे बिना विचार नहीं किया जा सकता।. 
यदि नागरिकों को राज्य द्वारा दिये जावे वाले लोक हितकारी' कार्यो के रूप में उसका उचित 
बदला नहीं दिया जाता तो हल्का कर भी भारी ही समझा जावेगा । किन्तु इसके विरुद्ध 
यदि राज्य अनेक प्रक।र की स।माजिक सेवाएं करता है तो ऊंचे करों को भी बिना आपत्ति 
किये चुका दिया जाता है । उसका केवल यह अर्य है कि जनता ने अपती आवश्यकताओं को 
व्यक्तिगत रूप से पूर्ण करने की अपेक्षा सामूहिक रूप से पूर्ण करने क। निश्चय कर लिया है। 
यदि राज्य निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क चिकित्स। देता है तया कमाने वाले के मर जाते पर 
उसके आश्रितों की' देखभाल करता है, और सभी' बच्चों को योग्य शिक्षा देकर उनको 
काम पर लगा देता है तो भले ही वह हमारी आधी आय को ले जावे । किन्तु यदि बह 
उससे आगे जाकर हमारे भोजन, वस्त्र तथा अन्य बातों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहे 
तथा निःशुल्क सिनेमा दिखलाने आदि की सुविधाएं दे तो वह करों को बिना दमनात्मक 
बनाये हमारी ७५ प्रतिशत आय को ले सकता है । 


अन्य उन्नतिशील देशों में राज्य निर्वतों का पालन करता है, रोग, बरोजगारी तथा 
वृद्धावस्था की पेंशन का बीमा करता है, अत्यन्त उत्तम सफाई का प्रबन्ध करता है, अच्छी- 
अच्छी सड़कें बना कर उनकी रक्षा करता है और अत्यन्त उदार परिमाण पर शिक्षा तया 
चिकित्सा की सुविधाएं देता है । ऐसे देशों के कर बोझल प्रतीत नहीं होते । किन्तु भारत में, 
जहां आय का अधिकांश सैनिक व्यय, ऋण सेवाओं तथा नागरिक शासन में खब हो जात/ 
है और उपरोक्त कार्यों जेसे सेवा-कार्यों पर लगाने के लिए बहुत कम बच पाता है, छोटे से 
छोटा कर भी बिना ईर्ष्या किय्रे नहीं चुकाया जा सकता। इसके अतिरिक्त धनी देशों में 
कर का अधिक प्रतिशत अनुपात भी वास्तव में कम बोझा हो सकता है जब कि एक निर्बंत 
देश में कर का कम प्रतिशत अनुपात भी अधिक बोझल' हो सकता है । कर लगाने की 
उन्नतिशील प्रणाली का यह आरम्भिक सिद्धान्त है । अतएव भारत पर उतना हल्का कर 
नहीं लगाया गया है जितना कि कभी-कभी समझा जाता है । 


किन्तु कर प्रणाली में अतौचित्य--यदि कोई हो तो--कर लगाने के अंकों में नहीं 
होता, वरत्‌ कर के भार के वितरण में होता है और इस विबय में भारतीय कर प्रगाडी 
सबसे बड़ी अपराधी है । भारत के अधिकांश कर निर्धतों पर अत्यधिक बोझा डाल रहे हैं । 
उदाहरणार्थ--भूमिकर, तटकर, दियासलाई कर, उत्पाद कर आदि । भूमि कर निश्चित 
रूप से प्रतिगामी है । केवल आय कर, मोटर स्पिरिट कर तथा आयात सूची में विल/स 
सामग्रियों पर कर- धनिकों की जेब से जाते हें। कुल भिल। कर धनिकों की अवेक्षा निर्तेतों 
पर करों का बोझ अधिक है । यह विशेजज्ञों की सम्मति है । भारतीय कर निर्नारण जांच 
कमेटी (१९२४-२५) तथा सर वाल्टर लेटन ने १९३० में इस सम्मति का समन किया 
था। मारे १९३८ में सर जेम्स भ्रिग ने विधान सभा में घोषणा की थी, मुझे इस बात में 
संदेह नहीं है कि इस देश में (भरत में ) करों क। बोझ धनिकों पर बहुत कम तथा निर्थेतों 
पर अत्यधिक है ।” प्रोफेसर के० दी० शाह ने १९२३-२४ के सम्बन्ध में अंकों की छानबीत 
की थी और वह इस परिगाम पर आये थे कि भारत में अर्थशास्त्र की दृष्टि से अधिक 
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निर्बेल तथा अथोग्य व्यक्ति पर करों के बोझ का सबसे बड़ा अतुवात है, जब कि १०००) 
रुपये वाधिक से अधिक आय वाले परिवार से, जो भारत की जनवंख्य। क। २५ वा भाग हू, 
इन ६०० करोड़ रुपये की समस्त सम्पत्ति में से कुल १०० करोड़ रुपया कर लिया जाता हैं । 
कर की शेब १५० करोड़ रुपये की रकम शेष १०००) अयवा! १२००) करोड़ रुपयों 
में से वसूल की जाती है, जो शेष जनसंख्या के ९६ प्रतिशत भाग की है । * क्‍ 


कर के बोझ को अधिक योग्य आधार पर विभकत करना आवश्यक है । जिन वस्तुओं 
तथा सेवाओं का उपभोग सार्वजनिक है उनको या तो कर से मुक्त रखा जावे, अयवा उन 
पर कर कम लगाया जावे और जिनक। उपभोग धनी लोग अधिक करें उन पर कर अधिक 
लगाया जावे । भूमि कर में कमी की जावे तथा कृषि आय पर कर लगाने के पक्ष में अत्यन्त 
प्रबल युक्तियां हैं । यह कुछ थोड़े से प्रस्ताव हैं । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य 
सुधार भी किये जा सकते है । १९४६-४७ के बजट प्रस्तावों में इस विषय में परिवर्तेत किये 
जाने की झलक मिलती है। सर आर्चीबाल्ड रौलेंड्स ने इस आरोप से इन्कार किया था कि 
वह धनिकों क। वजठ था। उन्होंने यह बतलाया था कि जब कि युद्ध से पूर्व प्रत्यक्ष कर- 
दाता २३ प्रतिशत देत। था, नये प्रस्तावों के अनुसार वह ५५ प्रतिशत देगा । सामान्य 
रूप से समृद्ध लोग अब अपनी' आय का आधा कर-रूप में देवेंगे और अधिक धनी लोग 
व्यवहारिक रूप से ९० प्रतिशत देंगे । 


युद्धकाल में कर का भार लगभग असह्य हो गया । भारत एक अत्यन्त निर्वत देश 
है । यहां के कर के बोझ को केवल धीरे-धीरे ही वढ़ाया जा सकता है । 


भारत का सावेजनिक ऋण 


१७. सार्वजनिक;ऋण का रूप ॥ जहां तक उसके सार्वजनिक ऋण का सम्बन्ध 
है भारत एक अत्यन्त प्रसन्नतादायक स्थिति में है, क्योंकि उसके प्रायः सार्वजनिक ऋण 
उत्पादक हें और उनसे अच्छी आय होती है, यहां तक कि उनकी आय उनके ऊपर दिये जाने 
वाले ब्याज से कहीं अधिक होती है । उसके ऋण का अधिकाँश रेलों तथा जल-सिचन 
साधनों जेसी ठोस तथा लाभदायक सम्पत्तियों में लग। हुआ है अयव। उसे राज्यों को उधार 
दिया हुआ है । इस प्रकार ३१ म।र्वे १९५३ तक रेलों पर कम-से-कम ९५२ करोड़ रुपये की 
पूंजी खर्चे हुई थी । डाक और तार तथा अन्य व्याप[रिक विभागों पर ८१ करोड़ रुपया खर्चे 
हुआ था। ऋणों तया पेशगी रकमों में ४२६ करोड़ रुपया तथा नकद एवं पूंजी लगाते में 
१९२ करोड़ रुपया लगा हुआ था। इस प्रकार २८३५ करोड़ रुपये की ब्याज वाली देनदारी 
में से कुल ३२९ करोड़ रुपये का ही बिन। जम।नत का ऋण है। यहां तक कि इसको भी 
पूर्णतया अनुत्पादक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रक्षा कार्यों तथा केन्द्रीय सम्पत्ति में 
लगी हुई पूंजी को बिना मूल्य वाली नहीं समझा जा सकता । 


१८. सार्वजनिक ऋणों में वुद्धि। सत्‌ १७९२ में सावंजनिक ऋण का परिमाण 
केवल ७० लाख पौंड था। किन्तु ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश राज्य को बढ़ाते के 
लिए जो युद्ध किये उनसे ऋण बढ़ गया। स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध ( ७ 76779 ) के अवसर 
पर वह ६ करोड़ पौंड था। स्वतन्त्रता के यूद्ध का खर्चा मिलाने से वह १८६० में बढ़ कर 
१० करोड़ पॉंड हो गया । जब भारत का अधिकार कंपनी से ब्रिटिश ताज के हाथ में आया 


4, ब॥80867 वे 363-79वां॥० #|७०४०४७४०७७8, ४०. 7. 9. 84, 


५०८ भारतीय अर्थशास्त्र 


तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण भी वर्तमान भारत सरकार ने ले लिया। ईस्ट इंडिया 
कंपनी को उस समय तक छाभांश भी चुकाया जाना था, जब तक १८७४ में कम्पती का 
स्टाक समाप्त न हो जाता। इसमें से अधिकतर ऋण अनुत्पादक था । कित्तु ताज के हाथ में 
अधिकार चला जाते से उत्पादक ऋण में जल-सिचन तथा रेलों की योजनाएं चलाने के 
कारण क्रमशः वृद्धि होने लगी । ह 

युद्ध पूर्व के वर्षों में सरकार ने केवल एक हिक्षाब करवे के सौदे के परिश्रम द्वारा 
अनुत्यादक ऋग को कम करने का यलत किया । आय बचत को सार्वजनिक कार्यों में लगा 
दिय। गया । किन्तु उसको पहले तो सावारण अबवा अनुत्पादक ऋण की पुनः अदायगी 
मानकर उसको पीछे से सार्वजनिक कार्यों की योजनाओं को उधार दे दिय। गया । इस प्रकार 
प्रत्येक बचत को सार्वजनिक कार्यों के उपधोग में लेकर उत्पादक ऋण को बढ़ाया गया । 
किन्तु उसने साथ ही साथ अनुत्पादक ऋण को घटाया भी । इसका परिणाम यह हुआ कि 
१९१४ में अतृत्पादक ऋण घट कर कुल ३ करोड़ रुपये ही रह गय।। यदि १९१४-१८ का 
महायुद्ध अनुत्पादक ऋणक! भारीबोझा लेकर सिर पर न आ जाता तो वह अनुत्पादक ऋण 
कुछ वर्षों में है। समाप्त हो जाता। युद्ध के कारग भारत ने १० करोड़ पौर्ड की ब्रिटिश सरकार 
को भेंट दी । साथ ही युद्धोत्तर वर्षों में अनावतेक घाटा रहते से हमारा ऋग बढ़ता हू गया। 
इस प्रकार एक दताइ्दी में ही! १९२४ तक हमारा अनुत्पादक ऋण बढ़ कर २५८ करोड़ 
रुपये का हो गया । उसी बीच में उत्पादक ऋण ४०० करोड़ रुपये से बढ कर ७०० करोड़ 
रुपये हो गया ।* अतुत्पादक ऋणको घटाने की इस नीति के गोखले भारी आलोचक थे। 
उनकी सम्मति में इस अ्रकार की अदृश्य शी घता करते की कोई आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि 
अनुत्पादक ऋण की रकम बड़ी नहीं थी । यदि आय बचत का उपव्रोग कर कम करवे या 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि लोकोपक।री कार्यों का विस्तार क रनवे में किया जाता तो 
अधिक अच्छा होता । 

यह आशा की जाती है कि १९५४ के अन्त में भारत का बकाया निकलते वाला 
सार्वजनिक ऋण २९६७ करोड़ स्पये हो जावेगा | ऋण की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण 
निम्नलिखित हैः--- 
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(लाख रुपयों में) 
३१ मार्च १९५३ को ३१ माचे १९५४ को 
नियमानुसार कर्ज २,०८२, ०५ २,१७३.०६ 
दूसरी देनदारियाँ . ७७९, ९३. ८१८,८९ 
. कम ब्रिटिश युद्धीय कर्जे “२९,०६ । “२४,९५७ 
कुल द _२,८३५,९२ २,९६७,०० 





१९. हमारे सार्वजनिक ऋण में विदेशी तत्व॥ हमारे ऋण का एक बहुत बड़ा 
भाग विदेशी था। विदेशी ऋण देश के ऊपर एक पत्थर की शिल्ा हुआ करती है, जब कि 
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अन्तदेशीय ऋण केवल देश के भीतर सम्पत्ति का केवल पुनविभाजन मात्र हुआ करता था। 
विदेशी ऋण पर चुकाया जाने वाला ब्याज देश के बाहिर जाता है ओर स्पष्ट रूप से उसे 
देश की हानि हे । डाक्टर केतज ([07. (7०७ए7४०७४) ने १९०८ में हमारे विदेश ऋण का 
अतमान ३५६० लाख पौंड लगाया था । डाक्टर दुबे ने उसे १९३०में ६० करोड़ पौंड' 
तथा बी. रामचंद्र ने उप १९३४ में ६१,२० लाख पौंड* बतलाया था । निश्चय से हमारी 
स्टिंग पूंजी का अधिकांश विदेशियों के हाथ में है, किन्तु उतके पास रुपये के ऋण का भी 
लगभग आधा भाग है । यद्यपि रुपये क। ऋण केवल भारत में ही जार। किया जाता हैं, 
अतएवं यह आवश्यक रूप से भारतीबों के पास रहता है। यह अवुमान लगाया गया हैं 
कि लगभग १५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष देश के बाहर ब्याज के रूप में चले जाते हें | विदेशी 
पूजी पर प्रति वर्ष १६० लाखपौंड? का लाभ होता है । 


यह संभव है इन सौदों की इंग्लेड के साथ हमारे सम्बन्ध के विषय में प्रतिकूल 
आलोचना की जावे । अतएव यह बात अत्यन्त प्रसन्नता की है कि द्वितीय महायुद्ध के दिनों 
किये गये हमारे सौदों के कारण हमारा स्टलिग ऋण समाप्त हो चुका है। इस प्रकार युद्ध 
हमारे लिए एक प्रछन्न वरदान सिद्ध हुआ । हमारे अर्थाशास्त्रियों की १९१४-१८ के युद्ध तक 
भारतीय मुद्रा-बाजार के विषय में बडी बुरी सम्मति थी, किन्तु उक्त युद्ध के समय युद्ध- 
कणों की सफलता से उन्हें भारी आइचर्य हुआ। गत महायुद्ध तक जब कभी भारत सरकार 
को रुपये की आवश्यकता पड़ती थी वह लन्दन के मुद्रा-बाज।र में जाती थी और कभी-कभी 
उसे ऊंची दर पर उवार लेना पड़ता था। युद्ध के बाद उन्होंवे भारतीय बाजार का अधिका- 
धिक सम्मान करना आरम्भ किया, जो उससे सस्ता सिद्ध हुआ। विदेशी ऋण के लिए 
एक और आपत्ति भी की जाती थी । विदेशी रुपया गाने वाला सदा ही संरक्षणों की मांग 
करता था और उससे भारत की वेधानिक उन्नति में बाधा पडती थी । 

२०. स्थायी तथा अस्थायी । भारत के ऋण का छगभग ९० प्रतिशत भाग स्थायी 
ऋण हे । प्रथम महायुद्ध के समय उसको फिर नया करने की प्रणाली निकाली गई। कोष 
हुण्डियों को निकाला गया, उनको प्रायः तीन मास बाद पुन: चुकाया जाता था। किन्तु पुरानी 
शर्तों को समाप्त कर नई शर्तें की जाती थीं। आजकल कोष हुण्डियां ([7898प्रा'ए 
3[8) भारतीय अथं-प्रबन्ध का अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप है । अस्थायी ऋण की इतनी 
भारी रकम सरकार के लिये घबराहट का कारण बन सकती है । 

२१. ऋण-मुक्ति | पिछले दिनों भारत के अर्थ विभाग के पास ऋण से मुक्ति 
पाने की कोई अच्छी योजना नहीं थी । इस उद्देश्य के लिए -किसी प्रकार का ऋण कोष 

(970)!द78 #ए्र०6 ) सदा अच्छा रहता है। यह केवल इसलिए नहीं कि ऋणों का पुनः 
भुगतान करना अच्छा है, किन्तु इसलिए भी कि ऋण कोष में रकम डालने से ऋण का भार 
भावी सनन्‍्तति के ऊपर सम रूप से फल जाता है । देश की साख बनाये रखने तथा उसमें 
उन्नति करने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। 


१७९८ में लाड्ड वेलेस्ली ने एक ऋण कोष का प्रयोग करके देखा था। किन्तु वह 
योजना केवल १० वर्ष तक ही चली | भारत सरकार ने ऋण को कम करने अथवा उससे 
, 09प96ए7 ; 7दा9भ07 ?प्076 709699॥, 980, 9. 8. 

3. एावीं॥ ह78)9860, ५०]. ए, 9. 67, 


8. +870898 फ़्यागए. 80860 8070 7छावं5 ०0 क्‍िठव०का श्र , 
आऋ[#8700, 4986, 
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मुक्ति पाने में कुछ जल्दीबाजी के काम किये । रेलवे कम्पनियों को मोल लेने के कारण 
जो ऋण बढ़ा उसे वाधिक किश्तों की अनिवारय योजना द्वारा चुकाया गया ओर इस काम 
में रेलवे के ऋण कोष से काम लिया गया। कभी-कभी ऋगको कम करने के 'लिए वाधिक 
अकाल बीमा सहायता ( ॥ 0709] _977776 [78प787086 (37७76 ) से भी काम 
लिया गया । आय बचत का सामान्य ऋण को कम करने में उपयोग किये जाने का उल्लेख 
पहले किया जा चुका है । १९१७ में एक ऋगकोष (छ8]गात7४ परत) की स्थापना 
करके यह प्रस्ताव किया गया कि उसमें प्रति वर्ष पांच लाख पोंड डाल दिये जाया करें 
तथा प्रतिभतियों (56०८प७7868 ) को मोल लेने तथा उनको रद करने के लिए उसमें 
ऋण का १॥ प्रतिशत भाग भी डाला जावे। 


किन्तु नियमित रूप से ऋण को पुनः चुकाने के लिए प्रथम नियमानुसार योजना 
बनाने का श्रेय सर बेसिल ब्लेकेट (87 ॥398 ॥3]980]760 ) को है। उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि प्रति वर्ष ४ करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण के उस अतिरिक्त भाग के «को 
पृथक्‌ रख दिया जाया करे, जो ३१ मार्च १९२३ के बकाया के ऊपर प्रत्येक वर्ष के अन्त में 
बकाया निकला करे। १९३० से १९३४ तक जब रेलों ने आय में कमी होने के कारण साधा- 
रण आय खाते ने अपना भाग देना बन्द कर दिया तो ब्लेकेट योजना को स्थगित कर दिया 
गया और ऋण में ३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष कम करने की व्यवस्था की गई। ऋण के मुख्य 
रूप से रेलों के कारण होने से साधारण आय खाते की व्यवस्था को रोक देना उचित समझा 
गया। किन्तु रेलों ने फिर भी अपना भाग देना आरम्भ कर दिया। किन्तु ऋणमें प्रति वर्ष 
३ करोड़ रुपया कम करने की व्यवस्था अब भी बनी हुई है । 


डाकखाने का सेविग्स बंक खाता तथा डाकखाने के केश सर्टिफिकेट भी भारत 
सरकार की देनदारियां हें । पहले यह समझा जाता था कि उनको आते वाली रकमों में से 
चुका दिया जाया करेगा ओर उनको चुकाने के लिए कोई नियमित योजना नहीं बताई 
गई। किन्तु १९३० से डाकखानों के कैश स्टिफिक्रेटों की वास्तविक देनदारी को चुकाने 
की व्यवस्था नियमित रूप से की जाती रही है 

यह निश्चय है कि हमारा ऋग को चुकाते का प्रजन्ध लेशपात्र भी वैज्ञानिक नहीं 
है । अन्य देशों में सावंजनिक ऋण के कमिश्नर होते है, जो मुद्गा-बाजार की नाड़ी पर सदा 
अपना हाथ रखे रहते हे, जिससे वह नया ऋण लेने या पुराने ऋग को बदलते की योजना 
के सत्राधिक उपयुक्त समय को चुन सकें । वह समस्त ऋण को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित 
करते है और विभिन्न देनदारियों को चुकाने की समान रूप से योजना बनाते हैें। हमको 
भी अपने देश में ऐसे ही संगठन बनाने चाहिएं । 


२२. द्वितोय महायुद्ध का सावंजनिक ऋण पर प्रभाव। यह संभव नहीं था कि 
(द्वितीय महायुद्ध जैसा भारी युद्ध किसी देश की अर्थ-व्यवस्था को अग्रभावित छोड़ देता । 
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भारत सरकार को यू द्ध को सफलतापूर्वक चलाने के छिए ऋण लेने पड़े। युद्ध ऋण की कई 
योजनाएं चलाई गईं, जिन में जून १९४० की ३ प्रतिशत छः: वर्षीय डिफेंस बांड की योजना 
विशेष उल्लेखनीय है । उसके बाद दस वर्षोय डिफेंस सेविग्स सर्टिफिक्रेट, बिना ब्याज के 
बांड (76788 758७७ 73070) तथा ३ प्रतिशत ब्याज वाला दूसरा रक्षा ऋण 
फरवरी १९४१ में अधिक समय के लिए निकाले ग्रे । यह ३ प्रतिशत छ: वर्षीय डिफेंस 
बांड के बदले में दिये जाने के लिए था। ऋण की इन योजनाओं के अतिरिक्त सभी सरकारी 
नौकरों के लिए डिफेंप सेविग्स प्रावीडेंट फंड की योजना चढछई गई। इसके अतिरिक्त 
पोस्टल डिफेंस सेविग्स बेंक खाते में सेविस्स बैंक के साधारण खातेकी अपेक्षा १ प्रतिशत 
अधिक ब्याज दिया गया । १९४५-४६ में ऋण लेने की योजना का आगे विस्तार करते 
हुए १९५३-०८ का ३ प्रतिशत ऋण तथा १९५०७ का ३ प्रतिशत प्रथम विजय ऋण 
(%786 ए]06007ए ],090 ) जारी किये गये । १९४८-५२ के २३ प्रतिशत ऋण को 
दुबारा जारी किया गया तथा १९६६-६८ के ३ प्रतिशत.फंडिंग लोन (कप्रा678 
[,097 ) को जारी किया गया। सरकारो ऋणों में ठपया लगा देने का परिणाम यह 
हुआ कि जनता को फालतृ क्रप्न शक्ति जाती रही | इससे उपभोक्‍ता मालके मूल्यों पर 
दबाव कम हो गया ओर ऋणों के कारण सरकार विकास कार्यों के लिए सुरक्षा कोषों 
का निर्माण कर सकी | सार्वजनिक ऋण का समस्त योग जो यद्ध के आरंभ काछ से लगा 
कर जनवरी १९४६ में उसका अन्त होने तक जारी किया १,१७३ करोड़ रुपये था। 
भारत के स्टलिंग ऋण की मुक्ति और उसकी वापिसी--युद्ध । (१९३९-४५ ) 
से जो सबसे बड़ा आश्चय हुआ है वह यह है कि हमारा चिरकाछोन विदेशी ऋण व्यव- 
हारत: समाप्त हो गया। १९४१-४२ में चुकाने के लिए कुछ रुपया देने की अपेक्षा हम 
२६०लाख पोंड वापिस पाने की आशा कर रहे थे । युद्धके पूर्व भारत पर ब्रिटेन का३ ०करोड़ 
पड ऋण था, जो सबका सब चुकता हो गया | २१ फरवरी १९४४ तक कुछ ३५ करोड़ 
पोंड ऋग चुकाया गया। रेलवे की वाधिक किछ्तें तथा डिब्रेंचर स्टाक ([06986760प77'९ 
50007) को यदि जीघ्र नहीं तो १९५६ तक पूर्णतया चुका दिया जावेगा । भारत के 
सावेजनिक ऋण के रूप में भारी परिवर्तन हुआ है । यह इस बात से स्पष्ट है कि अब वह 
सब रुपये के ऋण के रूप में है। भारत आज अपये को नई स्थिति में पा रहा हैं। १९३८-३९ 
में सावंजनिक स्टलिंग ऋण ३९५-५० करोड़ रुपये का था, जब कि १९४५-४६ में वह केवल 
१४ करोड़ रुपये का रह गया । 
किन्तु यह चमत्कार किस प्रकार हो गया ? उसका व्यापारिक संतुलन विशेष 
रूप से उसके अनुकूल था। उसने जो कुछ विदेशों से मोल लिया उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
उनके हाथ वर चा। उसने ब्रिटिश सरकार को सैनिक माल बहुत बड़ी मात्रा में मोल दिया। 
उसने मित्रराष्ट्रों की ओर से भी खर्च किया । उसको युद्ध व्यय का एक भाश ब्रिटिश 
सरकार से भी वसूल करना था। उसको भारतीय सेना की साज-सज्जा को आधुनिक 
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बनाने के लिए भी पर्याप्त लागत मिली | इन सभी घटनाओं ने मिल कर संतुलन भारत 
के पक्ष में कर दिया । भारत का स्टलिंग बकाया जमा होता गया, जिसका परिमाण ३१ 
मार्च १९४६ को १,३३०० लाख पौंड था। तब से लगा कर भारत द्वारा खाद्यान्नों तथा 
उपभोक्ता माल का आयात किये जाने के कारण उसका परिमाण घटता जाता हैं । 
सितम्बर १९५० के समझौते के बाद स्टलिंग बकाया का परिमाण घट कर ९१,९० लछाख 
पौंड रह गया । फरवरी १९५२ में यह बकाया और भी कम, अर्थात्‌, ५७,०० लाख 


पौंड था। 


त्ोंती । श्डछ 
चोंतीसवाँ अध्याय 
[जी + मी. 
आन्ताय भअथसंबध 
१, प्रस्तावना । एक पिछले अध्याय में हम यह देख चुके हें कि एक समय था 
जब भारतीय प्रान्तों का स्वतन्त्र-आथिक्र-अस्तित्व नहीं था ।' वह केद्ध की दया पर आश्वित' 
थे और वाधिक अन॒दानों द्वारा उनकी पृत्ति को जातो थी । १९१९ मे केन्द्र तथा प्रान्तों 
में आय के साधनों का एक स्पष्ट विभाजन हो गया। प्रान्तीय सरकारों के पास आय की 
मख्य मर्दे ये हे--+भमि कर, भसिचन कर, आबकारी, जंगलात, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन 
तथा सारणीसूची के अन्य कर । 
अब आय के इन सावतनों में से प्रत्येक पर पथक्‌-पथक विचार किया जाता है--- 
२. आय की प्रान्तीय मदे । भसिकर--भारतीय केर-प्रगालियों में भमिकर 
का स्थान अत्यन्त महंत्वपूर्ण है । तटकरों के बाद आय का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । 
१९५२-५३ में भूमिकर से लगभग ४२ करोड़ रु० की आय की आशा थी। 
भारत को भूमिकर प्रगाली में अनेक परस्पर-निरुद्ध बातें भरी हुई हें। कृषि-भिन्न 
आयवाले व्यवित पर, जिसकी आय '४२००रुूपये से कम हो, कर नहीं लगता, जबकि निर्धन 
से निर्बंत किसान को--जों पूरे वष भर मेहनत करके भी अपने तथा अपने परिवार के 
भरण-योष ग॒ योग्य पर्याप्त धन नहीं कमा. पाता, भूमि-कर देना पड़ता है। उत्तरप्रदेशीय 
बेकिंग जांच कमेटी के हिसाब के अनुसार ३० प्रतिशत खेतों में घाटा रहता है। उसके 
बाद के ५२ प्रतिशत कठिनता से अपना खच पूरा कर प्राते हैं। स्पष्ट ही सरकार ८२ प्रति- 
शत खेतों का कर माफ करके इतनी आय की हानि नहीं उठा सकती 4 घाटेवाल़े. खेतों का 
कर माफ कर देने से खेतों के खंडीकरण को अधिक ' प्रोत्साहन मिलेगां। इसके अतिरिक्त 
किसी लाभप्रद खेत के छिए कोई निश्चित प्रमाण.भी .स्थिर नहीं किया . जा सकता | वह तो 
प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न प्रकार का होग।। इसके अतिरिक्त शासन सम्बन्धी अन्य 
सकड़ों कठिताइयाँ भी आ उपस्थित होंगी, तो भी, भारतीय किसान को---जो कि संत्ारभर 
में सब से निधन तथा सबसे अधिक कर-भार में दबा ३--पहायता देने का कोई मार्ग निका- 
छूना ही चाहिए 
भूमिकर की मांग में वास्तविक सम्पत्ति का कुछ प्रतिशत अनुपात होता है, किन्तु 
इंस विषय में तथा बन्दोबस्त की दर्तों में अत्यधिक विभिन्नताएं हैं । एक से दूसरे प्रान्त की 
अपेक्षा उसमें २८ प्रतिशत की विभिन्नता है । कितु प्रान्तीय जनसंख्या की दृष्टि से तो 
उसमे ३०० से ४३० प्रतिशत की विभिन्नता है । इसके लगान का अनपात उत्तर प्रदेश 
५० से २० प्रतिशत; मध्यप्रदेश में ४२ से ७ प्रतिशत और मद्रास में १०० से १० 
प्रतिशत तक है ।* 
सब से बड़ी भिन्नता बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त में है, जिसके द्वारा राज्य ने मल्प्र 
मं वृद्धि करने का अपना अधिकार स्थायी रूप से छोड़ दिया है । भमिकर की कठोरता इस 
तथ्य में है कि उसको बड़े लम्बे समय के लिए निश्चित कर दिया गया है । .. 
भूमि कर की व्रट्ियों का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है: 


शीला 
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“बह कर-भार में अनिश्चित, तखमीना लगाने तथा वसूली में गलत, 
अपने शासन में खर्चीला, अपने विभाजन में असमान तथा लोचरहित है । यह कर देने वाले 
कृषक को लाभ न पहुंचा कर पूंजी की वृद्धि तथा कृषि की उन्नति में बावक है।”* 

सिचाई-पाती की दर कर के रूप में हैं । कितु यह किसी एक सिद्धांत पर नहीं लगाया 
जाता। प्रत्येक प्रान्त का रिवाज पृथक-पृथक्‌ है। कभी-कभी उसको भूमिकर के साथ 
मिला दिया जाता है । अन्य मामलों में नहरी भूमि तथा बिना नहर वाली भूमि परं अलूग 
दर से कर लिया जाता है। पानी-कर को सेवा की लागत के सिद्धांत पर नहीं लिया जा सकता 
क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रत्येक आबपाशी कार्य के लिए दर अलग-अलग होगी। न! 
उसको लाभ के सिद्धांत पर ही लगाया जा सकता है। कोई मध्यमार्ग निकालना हो होगा ॥ 
किसान के साथ उदार व्यवहार किये जाते के लिए क7रग हैँ । यह सोचना अवृचित 
है कि कोई विशेष वर्ग भूसिचन के कार्थों से लाभ उठाता है । वह राष्ट्रीय आय तथा कर 
लगाने योग्य शक्ति में वृद्धि करते हैं । वह अकाल पड़ते पर प्रागरक्षा करते हें और भूमि 
कर न लेने अथवा उसमे कर्म। करने की आवश्यकता को दूर करते हैँ, अतरव उनके ऊपर 
अधिक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करते की आवश्यकता है । 

आजकल प.न॑ं! की दरों पर बहुत कम पुनंविचार किया जाता है। कित्रु कृषि के 
लिए लाभ-प्रद अयवा अलाभत्रद होने की दृष्टि से उस पर पुनविचार किया जाना आवश्यक 
है । अच्छा हो कि भुूसिचन अर्थंश्रबन्ध को साधारण प्रान्तीय अर्येत्रबन्च से पृथक कर दिया 
जावे । ० 
उत्पाद कर-शराब, औषधियों, अफीम आदि के बनाने पर लगे हुए कर तथा 
उनके बेचने वालों के लेसंस शुल्क से उत्पादन कर प्राप्त होता है । १९२९-३० में उत्पाद कर 
की आय २०,४१, १३,२८५ रुयथे.थी।। यह भयश्रद थी। क्योंकि इससे प्रकट था कि देश में 
शराब पीले की प्रवृत्ति बढ़ते जात॑ है । गत वर्षों में उत्पाद कर की आय या तो कम हुईं 
है अयवा वह ठहरं गई हे । यह निश्चय हू कि कुछ समय बाद आय का यह सावन समाप्त 
हो जावेगा । भारत के प्रत्येक सुधारक का यह इच्छा है कि देश से शराब पे की बुराई 
एकदम दूर हो जावे।.. | | 

सरकार औसत रूप से अधिक कर लगा कर इसकी खयत को कन करने का यत्न' 
कर रही है। कर लगाते की नीति में साववानता शराब के चोर से बनाये जाने को रोकते. 
के लिए है। कापग्रेस मन्त्रिमंडल कुछ चुने हुए स्थानों में क्रमश: शराबबंदी करते की नौति 
पर साहसपूर्वक चल रहे हें । कलम की एक चोट से शराब को एकदम बन्द कर देना व्याव- 
हारिक अथ-व्यवस्था की दृष्टि से झैक नहीं है । आय-में कर्ती होवे के कारण उससे शासन 
का व्यय बढ़ जावेगा, जो चोर्र। से शराब लाने तया बनाने को रोकजे में पड़ेगा । कितु दूकानों 
की संख्या घटाने, दृकान खोलने के घंटों में की करके, माल कम लाकर, अविक तेज शराब 
पर अधिक कर छगा कर, दूकानों में अन्य आकर्षगों को कम करके तथा दारूबंद क्षेत्रों 
में क्रमिक वृद्धि करके शराबबर्न्द। के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। १९५२-५३ में. 
कुल आय इसखोत से २६ करोड़ रुपये की और पंजाब से २-५ करोड़ रु० । 

जंगलात--जंगलों में बहुत रूम्बी अवधि के लिए अत्यन्त उदारतापूर्बेक पूंजी 
लगाकर ही उनसे कुछ फल प्राप्त किया जा सकता है । पौधों के लगाने, उनकी रक्षा करने 
और यातायात के साधनों का विकास करवने में बहुत अधिक रकम खर्चे कर पड़त॑-है । 
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व्यक्तिगत प्रयत्न से ऐसा' नहीं किया जा सकता । कितु राज्य उसको सुगमता से कर 
सकता है । और उसके फल की संतोयपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि निकट भविष्य 
में भारी लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं के जा सकर्त/।। स्पष्ट बात यह है कि हमने 
अपने वनों पर आवश्यकता से बहुत कम व्यय किया' है । उसकी आय का अधिकांश रूकडी, 
इंधन तथा अन्य छोटे उत्पादवों को बेचने तथा चराई शुल्क वसूल करते से प्राप्त होता है । 
जंगलात से १९३९-४० में कुछ आय ३ करोड़ रुपये की थी। 

. स्टास्प--स्टाम्प न्‍्यायसम्बन्ध! तथा व्यापारी होते हैं । न्‍न्यायसम्बन्धी' स्टाम्प' 
दीवार्न/ तया फौजदारी के प्रार्यना-पत्रों पर तथा व्यापारी स्टाम्प व्यापारी सोदों में लगाये 
जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि न्यायसम्बन्धी स्टाम्प न्याय पर कर हैं। कितु यह बात 
ध्यान में रखते की है कि ऐसे मामलों में शगसन को मुकदमा करने वाली जनता की कुछ सेवा 
भी करन ही पड़ती है । ऋणग्रस्तता के कानूतों के कारण मुकदमों की संख्या में कर्म। हो गयी' 
है, जिससे स्टाम्पों की बिर्क्र: पर्याप्त कम हो गर्य। है, जो कि १९३९-४० में ब्रिटिश भारत में 

१० करोड़ रुपये की थी। १९५२-५३ में क' भाग राज्यों में स्टाम्पों से कुछ आय २०-२ 
करोड़ रु० थी । 

रजिस्ट्रेशन---जब अचर सम्पत्ति के दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराई जाती है, 
रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है । इस मद में आय बढ़ने का अर्थ यह है कि आथिक संकट के कारण 
लोगों को अत सम्पत्ति का हंस्तान्तरण करने के लिए विवश होन। पड़ रहा है । यह इस 
बात की रकम है कि उस सौदे का दस्तावेज निश्चित रूप में संतोषजनक है । साथ ही उससे 
इस वियय पर किर्ती भार्व। झगड़े को रोक/ जा सकता है अथवा सुगमता से नियटठाया 
जा सकता है। इसकी कुल आय कम हैं। १९३९-४० में यह ब्रिटिश भारत में एक करोड़ 
रुपया थी । ु हि 

सारिणो सूची के कर--यह वह कर थे, जिनको लगाने का अधिकार प्रान्तीय' 
सरकारों को १९१९ के सुधार अधिनियम के अनुसार मिला था, अर्थात्‌ शर्तबन्दी पर कर, 
मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, उत्तराधिकार कर तथा कृबि-भिन्न उपयोग में भूमि को लेते 
पर कर। क्‍ 

३. प्रान्तीय व्यय । शासन यंत्र को बनाये रखते के अतिरिकक्‍त प्रास्तीय सरकारों 
को जनता की सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देकर शिक्षा, चिकित्स। ओर स्वास्थ्य, 
कृषि उन्नति तथा औद्योगिक उन्नति जैसे राष्ट्रनिर्माणकर्री विभागों का प्रबन्ध भी करना' 
पड़ता है। अन्य उन्नत देशों की अपेक्षा भारतीय प्रान्तों में इन सेवाओं पर अत्यविक' कृम' 
व्यय किया जाता है । इसमें संदेह नहीं कि भारत में इन सेवाओं प्र जिस मान' को बनाये 
रखा जाता है, वह बहुत हल्का हैं। इर्त। कारण भारतीय जनता का केवल एक अत्यविक 
अल्पसंख्यक वर्ग हँ। साक्षर हैं और लाखों स्त्रियों, पुरुषों तथा बच्चों को महामारियों का 
शिकार होना पड़ता है । द । ः 

४- प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना ॥ इस बात को फिर 
दोहराना पड़ता है कि प्रान्तीय सरकारों के आय के साधन ऐसे हैं जो बढ़ने वाले नहीं, 
वरन्‌ क्रमशः कम ही होते जावेंगे। इसके विपरीत, जो सेवाएं उनको देनो' पड़ती हैं, उनके 
ठीक-ठीक विस्तार तथा उनका उत्तम ढंग से संचालन करने के लिए उनको बराबर 
अधिकाधिक रकमें मिलनी चाहिएं। १९१३ से लगाकर १९२९ के बीच भूमि-कर केवल 
७॥ प्रतिशत ही बड़ा है। उत्पाद कर प्रायः जैसे-के-तैसे बने रहे हें। स्टाम्प की आय 
तो १९२५ के बाद पर्याप्त घट गईं हैं। १९२३-२४ तथा १९२८-२९ के बीच, जबकि 
प्रांदीय व्यय में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई, प्रान्‍्तों की समस्त आय में कुल ४ प्रतिशत 
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वृद्धि हुई है ।* भूमि कर पहले ही से अधिक हें और उनको कम किया जाना चाहिए 
उत्पाद कर तो किसी दिन बिल्कल ही समाप्त हो जायगा, और रजिस्ट्रेशन की आय 
बहुत कम है । जंगलों को किकास के लिए भारो व्यय की आवश्यकता है । इसके 
विपरीत यदि हमको शिक्षा तथा स्वास्थ्य के मामलों में अन्य देशों के स्तर पर आना 
है तो और भी अधिक बड़ी रकमें खर्च करनी पड़ेंगी । इन दोनों विभागों पर व्यय बहुत 
कम किया जाता है और चिकित्सा की सुविधाएं अत्यन्त अपर्याप्त हें । 

प्रान्तों की आय के साधन न केवल अपर्याप्त हैं, किन्तु प्रान्तों की आवश्यक- 
ताओं को ध्यान में रखते हुए वह लोचरहित भी हूं । 

इसके अतिरिक्त प्रान्तीय करों का बोझ भी अत्यन्त विषमता से विभिन्न वर्गों 
में विभकक्‍त किया गया हें। निर्धनों पर सबसे अधिक बोझ है। भूमि कर तथा भूतिचन 
कर का अधिकांश निर्धनों की जेब'से आता है और न्यायारूय के स्टाम्प भी प्रायः 
उन्हीं की जेब से आय देते है। १९३२ में २७,११,३९६ दीवानी मकदमों में से 
३,०२,२२० मुकदमे १० रुपये से कम मूल्य के थे । और कुछ के ६७ प्रतिशत 
१०० रुपये से कम मूल्य के थे ।* 

रजिस्ट्रेशन शुल्क भी--जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, निर्यवतों के ऊपर ही 
पड़ता है । नंगर के रहने वाले सम्पन्न लोग जब तक शराब या मकदमेबाजी में न॒ पड़ 
जावें, प्रान्त की इस आय में कुछ नहीं देते । इसके विपरीत प्रान्तीय सरकारों की 
सेवाओं का सव से अधिक लाभ उन्हों को पहुंचता हे । ह | 

इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों की आथिक नीति अत्यन्त पुरातनपंथी 
है। वह आय के विकास की अपेक्षा छंटनो में अधिक विश्वास करती हैं । जंगलात 
पर अत्यन्त कंजवी से खर्च किया जाता है। धनी भस्वामियों पर कर का अधिक 
बोझ डालने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । न्याय ओर व्यवस्था आय के अधिकांश 
को निगल जाते हे तथा सामाजिक सेवाओं पर अत्यधिक कम खर्च किया जाता है। 
भूसिचत नीति का उद्देश्य भी लाभ ही है, जिससे या तो निर्धने किसान को अधिक 
देना पड़ता हैँ अयवा रक्षाल्वक प्रकृति के अलाभकर कार्यों की उपेक्षा की जाती है । 


आजकल प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था पर भूमि कर कां शासन है । भारत में. भूमि 
कर समस्त आय का १६ प्रतिशत है, जब कि ग्रेट ब्रिटन में वह १९३५-३६ में कुल 
८२४८ लाख पौंड आय में से आठ लाख पौंड ही था, फ्रांश में २ प्रेतिशंत तथा 
इटर्ला? में कल सात प्रतिशत था। 

भरत के निर्धन किसान को बहुत समय से राहत, मिलना चाहिए था | जब 
बिक्री कर तथा केर्द्रीय उत्पाद कर जेसे कर प्रान्तों के हित के लिए लगाये जावेंगे 
तो उस समय भूमि कर पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकेगा। 

५, प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार के प्रस्ताव। प्रान्तों की अर्थ-व्यवस्था में 
निम्न लिखित सुधार किये जाने का प्रस्ताव किजा जाता है-- : 

(१) जितनी शीध्य भी सम्भव हो, प्र/न्तों को उनके आय कर का पूर्ण भाग दे 
दिया जावे अथवा उनके भाग को ५० से बड़ा कर ६६३ कर दिया जावे । औद्योगिक 
प्रास्तों के साथ इस प्रकार न्याय होगा । जेसा कि पहले लिखा गया है अर्थ कमीशन 
की सिफारिश के अनुसार आय कर की कूल आय में प्रान्तों का भाग ५० से ५५ 


कल न तब पतले 
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प्रतिशत कर दिया गया है । | जिससे 

(२) निर्धन किसानों के भूमिकर को क्रमशः कम कर दिया जावे, जिससे 
कुछ समय बाद अलाभकारी खेतों को कर-मुक्त किया जा से । 

(३) क्षि आय पर अविलम्ब उन्नतिशील कर लगाये जाने चाहिएं । इससे 
चौड़े कंधों पर उनका उचित ब्रोझ आ जावेगा, और उससे निर्धेन किसान को 
कुछ राहत दी जा सकेगी । इससे किसी मात्रा में प्रान्तीय करों का प्रतिगामी रूप 
कुछ ठीक हो सकेगा। | 

(४) एक क्रमबद्ध उत्तराधिकार कर का भी वही प्रभाव होगा और उसे 
तुरन्त लगाया जाना चाहिए । ह 

(५) प्रान्तीय तथा स्थातींय अर्थ-व्यवस्थाओं में अधिक सहयोग होना चाहिए 
जिससे शासन की दोनों इकाइयां उनको दी हुई सेवाओं के स्तर को योग्यतापूर्वक 
बनाये रख सके । 

(६) सब से,बड़ी आवश्यकता है प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था को बहुरंगी बनाना 
तथा उसकी भूमि कर पर असमानान्तर निर्भरता को कम करना | यह ग्रामीण उद्योग- 
धंधों तथा नगर के बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है, जिससे कृषि 
तथा उद्योंग-धंधों में अबसे अधिक अच्छा संतुलन हो सके । व्यापार और उद्योग- 

'धंधों के विकास से कर लगाने के नये-नये क्षेत्र खुलेंगे । 

। (७) कर के बोझ को समान करने के लिए धनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली 
वस्तुओं को नये करों का लक्ष्य बन।ना चाहिए। व्यापारों तथा पेशों पर करों को भी उनमें 
लेसंस शुल्क लगा कर उसी उद्देश्य के लिए क्रमानुसार लगाया जा' सकता हैँ । 

(८) बजट को किसी-त-किती प्रकार संतुलित करने की डरपोक नीति के स्थान 
में ऐसे सार्वजनिक कार्थों तथा सेवाओं पर उदारतापूर्वक' खर्चे की नीति को अपनाना 
चाहिए, जिससे प्रान्त के मानवी तथा भौतिक साधत विकसित हों । यह कार्थ अतिरिक्त 
"कर लेगा! कर अथवा उधार लेकर पूर्ण किय/ जा' सकता है । इस नीति से आगे चल कार 
लाभ होगा । आज हम एक व्यापक चत्र में हें । हम' लोग निर्वतन हैं और अधिक कर नहीं दे 
सकते । इसलिए प्रान्तीय सरकारों के साधन अथिक विकास करने और उसके फलस्वरूप 
समृद्धि कराने के लिए अत्यन्त परिमित हैं और हम निर्वेन के निर्बन बने रह जाते हैं । इस' 
व्यापक चक्र को तोड़ देना चाहिए और उसको केवल एक कोते पर ही तोड़ा जा सकता है, 
अर्थात्‌ प्रथम, राज्य धन खर्च करे और प्रान्त के साथनों का विकास करे । 

६. अप्राचोन प्रान्तोय अर्थे-व्यवस्था। पिछले दिलों प्रांतीय अये-व्यवस्था में कुछ 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं : हज 

प्रान्तीय स्वशासन के अन्तर्गत नथे मंत्रियों के अपने प्रान्तों में जीवन की दशाओं 
'में उन्नति करने के उत्साह के क/रण कुछ नथे कर लगाये गये । राष्ट्र-निर्माणका री विभागों 
अयवा लोकहितकारी विभागों, उदाहरणार्थ--शिक्षा, चिकित्स।, सार्वजनिक स्वास्थ्य, 
कृषि और उद्योगधंधों का कार्थ प्रान्तीय सरकारों के पास आ गया । अधिकांश विकास 
योजनाओं का: सम्बन्ध इन्हीं विभागों से है और उनको अधिक धन की आवश्यकता बराबर 
बढ़ती जाती है.। प्रान्त।य स्वतन्त्रता लागू किये जाने के कुछ वर्षों के अन्दर-अन्दर ही 
प्रान्तीय सरकारों को आय के नथे साधतों को खोजना पड़ा । नथे लगाये हुए करों में से 
बिक्री कर, मनोरंजन कर, मोटर स्पिरिट की बिक्री पर कर, नागरिक क्षेत्रों की अचर. 
सम्पत्ति पर कर, तम्बाकू पर कर तथा शर्तेंबंदी पर कर का विशेष रूप से उल्लेख किया जा 
सकता है । इन नये करों के अतिरिक्त कई प्रान्तों में स्टाम्प कर तथा कोर्ट फीस को बढ़ाया 
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गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रोजगार कर रूगा दिवा। इत आशिक उप।थों के 
परिणामस्वरूप प्रान्तों के बजट को अवेकरूयता दी जा रही है । 
युद्धकाल में प्रान्तों के बजटों में नियम।नुसार अच्छी बचत देखने में आई | यह बचत 
१९४५-४६ में ११ करोड़ रुपये तक जा पहुंची । इससे प्रान्तीब अर्थ व्यवस्था में योजनाबद्धता 
का अभाव है| प्रकट हुआ, किन्तु प्रछन्न रूप में उससे कल्याग हुआ, क्योंकि सुरक्षा निषिकी 
रकम, जो कि एक समय ७० करोड़ रुपये क॑। थीं, युद्धोत्तर वर्षों में घाटे को पूरा कर सकी 
भर उससे युद्धोत्तर विकास योजनाओं का व्यय भी चल गया । 
तौ भी प्रान्तों की कर की आय कम होती जाती है। यद्यपि १९३८-३९ से 
१९४८-४९ तक प्रान्तीय आय तिगु्नी हो गई। किन्तु इसी बी व में कर की आय का अन्‌- 
पात ७४५ प्रतिशत से घट कर ६५-२ प्रतिशत ही रह गया । इससे यह स्पष्ट है कि प्रान्त 
केन्रीय सरकार के अनुदानों और उसकी सहायता पर अधिक/धिक निर्भर होते जाते हैं । 
प्रान्तीय आय का विक।स करना आवश्यक है, जिससे साम/जिक सेवा के कार्यों तथा विकास 
एवं पुनर्निर्माण की योजनाओं के लिए पर्वाप्त धन मिल सके । 
आय के प्रारन्तीय साधत पर ध्यान देते हुए हम.बड़ी भारी मात्रा में लोच का अभाव 
पाते हैं । दस वर्षों (१९३८-३९ से १९४८-४९) में भूमि-कर में केवल १० लाख रुपये 
की वृद्धि ही हुई है । यूद्धक/ल में स्टाम्प कर, उत्पाद कर, जंगलों की आय आदि में कुछ 
वृद्धि हुई थी । किन्तु यह वृद्धि अस्थायी सिद्ध हुई। क्योंकि १९४५-४६ के बाद उत्पाद कर 
तथा स्टाम्प कर की आये घटने लगी । 
गत शताब्दी में प्रान्तीथ सरक।रों ने कई नवे-नतये कर लगाये हैं । परिचिमी बंगाल, 
बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्गास, उड़ीता और आसाम में कृषि आथ कर लगाया गया है | अभी 
सभी प्रान्तों में बिक्री! कर लगाया जा रहा है । अन्य नये कर ये हँं---शर्तबन्दी तया' जये 
. पर कर, मनोरंजन क र, पेशों तय व्याप(रों पर कर तया न/गरिक अचर सम्पत्ति पर कर। 
_ औद्योगिक तया आथिक विकास के मान पर ध्यान देते हुए यह पता चलता है कि प्रायः 
' सभी प्रान्तों में कर लगाने योग्य शक्ति की साम। तक पहुंचा जा चुका है । 

. प्रान्तों के शराबबंदी ग्रामयंचायतों द्वारा मुकदमेबाजी में कवी तथा शर्तबन्दी 
एवं ज॒ए को बन्द करने की तीति पर चलते के लिए प्रतिज्नाबद्ध होने के करण शर्ते त्रन्दी कर, 
स्टाम्प कर, उत्पाद कर तथा रजिस्ट्रेशन कर में कवी होना अनिवार्थ है । इसके विरुद्ध 
सुरक्षा सेवाओं, महंगाई-मत्तों, खाद्य अनुदावों तया ऋणे सेवाओं में व्यय कम नहीं किया 
जा सकता.। राष्ट्र-निर्गाण के विभागों पर व्यय- बढ़ना ही चाहिए । १९३८-३९ तथा 
१९४८-४९ के बी व प्रान्ती4 व्यय ९७७७५ करोड़ रुपग्रे बढ़ गया । इतनें से केवछ २६०७ 
प्रतिशत साम।ज़िक सेवाओं पर तथा २३.२ प्रतिशत सुरक्षा सेवाओं पर रूपा । 

इससे प्रान्तों की अआथिक कठेताइयां बढ़ गयी हैं और वह केन्द्र से अविक/बिक 
सहायता की मांग कर रहे हैं । वह आय कर में सबसे अधिक भाग के अतिरिक्त अनुद्दावों 
तथा आंथिक सहायता की भी अधिक/धिक मांग क रते जाते हैं । इसका उचित उपप्य 
यह है कि शराब-बन्दी जैसे सुधार कार्थों को धीरे-धीरे किया जे । अनिवार्थ प्र/रम्भिक 
(/0/7979ए) शिक्षा, जमींदारियों की जब्ती तया शराबदं री को अभी दो-तीन वें तक 
और रोका जा सकता है, जिससे प्रान्त अयनी वर्तमान आथिक कठिताइयों को परे कर 
स्वयं ही स्थार्यी जीवन की ओर अग्रसर हो सकें । प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था को एक ब॒द्धिमता- 
पूर्ण आवार पर अधवारित करना चाहिए । प्रान्तीय आय तथा व्यय को भी एक अधिक 
अच्छी योजना बनाने की आवश्यकता है । पुलिस शासन तथा अनृत्पादक योजन/ओं में बचत 
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करनी हू! च/हिए, जिससे सामाजिक सेवाओं तथा उत्पादक योजनाओं के लिए धत मिल 
सके । ु 


स्वतन्त्रता के आगमन तथा राजनीतिक शक्ति की चेतना के कारण प्रांतीय सर- 
कारों ने देश की आथिक परिस्थिति पर ध्यान दिये बिना बड़ी-बड़ी योजनाओं को हाथ में 
लेकर उनपर कार्य करना आरम्भ कर दिया । इसके परिणामस्वरूप प्रान्तीय व्यय बढ़ 
' गया और उसके फलस्वरूप मुद्र। स्फीति बढ़ गई तथा अर्थव्यवस्था के क्षत्र में गड़बड़ी फेल 
गई। यदि सरकार लागत का ध्यान किये बिना कुछ उद्देश्यों का अनुसरण करेगी तो समान 
उद्देश्यों को ही एकमात्र सर्वश्रभुत्व नहीं मिला करता । उदाहरणा्थ-शराबबन्दी के कारण 
जो आशिक क्षति उठानी पड़ती है, उसको पूरा करन के लिए बिना विशेष विचार के कर 
बढ़ाने पड़ते हें, इससे श राबबन्दी का लाभ बहुत हल्का पड़ जाता है, यह हो सकता है कि नये 
करों से व्यापार तथा उद्योगधंधों की गति में बाधा पड़े । 'अनिवाये प्र(रम्भिक शिक्षा के 
विषय में भी यह बात स्मरण .रखने योग्य है कि जब पहिले से सुधारी हुई भूमि पर भारी 
'तथा वैज्ञानिक कृषि' अधिक उत्तम तथा धनधान्यपूर्ण उत्पादन दे सकती है तो उस भूमि 
अथवा फसल पर्‌ विचार किये बिना शिक्षा-भूमि के तठ को अधिक विस्तृत प्रदेश में खरो- 
चने से व्यक्ति या समाज का कोई लाभ नहीं हो सकता ।*. ै 


मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को उनके सुधारों 
के पागलपन के कार्य. से रोकना चाहती थी; जिसका अर्थ है. कम आय तथा अधिक व्यय । 
अतएव प्रान्तीय अय॑मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। किंन्तु ऐसा पता चलता है कि 
केन्द्रीय सरकार के परामर्श का अथिक प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि प्रत्येक प्रान्त ने घाटे का 
'बजट न बनाने का प्रयत्न किया, किन्तु उनको नये-नये-तथा बड़-बड़े खर्चों को बचाने के 
लिए अपनी वरतंमान आय के बलिदान करने के मार्ग पर बढ़ना होगा। दारूबन्दी लागू करने 
के लिए लगभग सभी प्रान्तों.ने पर्याप्त उत्साह दिखलाया है । उन्होंने आय के साधनों का 
'बहुत बुरी तरह से दोहत किया है। संभवत्त:इस बात परकोई ध्यान नहीं दिया गया कि 
नये करों का व्यापार और उद्योगधंधों पर, और औसत व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव 
पड़ेंगा। न इस बात को देखने का यत्न किया गया है कि वह समस्त देश के सम्बन्ध में. सावे- 
'जनिक अरथंव्यवस्था में ठीक लागू होते हैं अथवा नहीं । इस प्रकार के विचारणा की उपेक्षा 
के रूप में बम्बई में स्थानीय बिक्रो करों तथा केन्द्रीय उत्पाद करों को उदाहरण के रूप में 
उपस्थित किया जा सकता है, जिनका वस्त्र व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा । 


गत दशाब्दी में राज्यों की आथिक-रचना में कुछ उल्लेखनीय -परिवतंन हुए हेैं। 
१९४६-४७ में कुल आय २४३-०७ करोड़ रुपये की थी। वह १९३८-३९ की तिगृवी आय 
से कुछ ही कम है । १९४९-५० में भारतीय संघ के सभी राज्यों की कुल आय २७५*३३ 
करोड़ रुपया थी। यद्यपि कई नये कर लगाये गये, किन्तु बिक्री-कर ने उन सभी को ढक 
लिया। उत्पाद कर के शीघ्वतापूर्वक कम होते जाने के. कारण राज्यों को बिक्री कर लगाने 
के लिए विवश होता पड़ा... १९४५-४६ में उत्पाद कर (आबकारी, कर ) आय का सबसे 
. बड़ा साधन था। वह कर की समस्त आय का अकेला हो, ३०८ प्रतिशत था । किन्तु दारू- 
बन्दी की नीति के कारण उस आय में कमी होने लगो। और १९४९-५० में उत्पाद कर 
समस्त कर आय का कुल १० प्रतिशत हो गया । कुछ समय बाद उत्पाद कर की आय 
बिल्कुल-समाप्त हो जावेगी । अब उसके द्वारा छोड़े हुए स्थान को बिक्री कर भरता है । 
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बिक्री कर का प्रथम आविर्भाव १९३९-४० में मद्रास में हुआ। अब तो उसका आकार 
बहुत लम्बा-चौड़ा हो गया है । १९४६-४७ में अविभकत भारत में उससे १०-६६ करोड़ 
रुपये की आय हुई थी। किन्तु १९४९-५० में उसकी आय बढ़कर ३८:३० करोड़ रुपये 
हो गई । यह समस्त कर आय का रूगभग एक पंचमांश था। मन्दी के लौट आने पर उसकी 


आय घट भी सकती है । 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भूमि कर सबसे- अधिक महत्वपूर्ण था। उसके बाद उत्पाद 
कर (आबकारी कर) तथा स्टाम्प कर थे। १९३८-३९ में इन तीनों की आय क्रमशः 
४२"८४ प्रतिशत, २२१३५ प्रतिशत तथा १६*२३ प्रतिशत थी। भूमि कर तब से अब तक 
व्यावहारिक रूप में गतिहीन है। स्टाम्प कर की आय जो ९*८३ करोड़ रुपये १९३८-३९ में 
थी, १९४९-५० में बढ़कर १५-८४ करोड़ रुपये की हो गई । अब उसका समस्त 
करों में पांचवाँ स्थान है । उत्पाद कर, जिसका युद्ध से पूर्व दूसरा स्थान था, अब 
घटकर बहुत नीचा रह गया है जेसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है। आयकर में से राज्य 
को जो भाग मिलते! है वह अब आय की प्रधान मद हो गया है। आयकर काजो भाग १९३८- 
३९ में १*५० करोड़ रुपये दिया जाता था उसे बढ़ा कर १९४९-५० में ४३-४३ करोड़ 
रुपये कर दिया गया । यद्यपि कुछ राज्यों में कृषि आय कर लगा दिया गया, किन्तु उसकी 
दर कम होने के कारण राज्यों को समस्त कर आय में उसका भाग कुल १९२२ प्रतिशत है। 


७. द्वितोय महायुद्ध का प्रान्तीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव । केन्द्रीय अर्थव्यवस्था 
के समान प्रान्तीय अर्थव्यवस्था पर युद्ध जैसे बाह्य कारणों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता । 
यूद्ध क/ आय कर आदि पर तो प्रभाव पड़ना अनिवायें है, किन्तु आय की प्रान्तीय' मदों पर 
इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता । युद्ध का व्यय केन्द्रीय सरकार को चलाना पड़ता है । 
अतएव युद्ध परिस्थितियों के-कारण प्रान्तीय अर्थव्यवस्था की रचना' में विशेष परिवर्तन" 
नहीं होता । निःसंदेह युद्ध-काल में नथे-नये कर लगाने के कानून प'स किये जाते हें । उनको 
यूद्ध की आवश्यकताओं की अपेक्षा प्रान्तों की अपनी' सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं 
से लगाना पड़ता है । इसक। यह अर्थ नहीं कि प्रान्तों की जनता को युद्ध के प्रभाव अछता 
छोड़ देते हें । भोजन की कमी, अधिक मूल्य, आवश्यक वस्तुओं की कमी अथवा अनुदान" 
विधि, यातायात की सुविधाओं में कमी तथा युद्ध उद्देश्यों के लिये कुछ ऋण अथवा' देय 
आदि का कष्ट उनको भी होता हैं। है । किन्तु बात यह है कि प्रान्त की कर प्रगाली' में कोई 
उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया जाता । तो भी प्रान्तों को हवाई आक्रमण विरोधी योजना- 
नाओं (ैह.]६..?.) में कुछ खर्चे करना ही पड़ता था । उनको अधिक पुलिस रखनी पड़ती” 
थी तथा गेहूं एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिये अधिकारी रखने पड़ पड़ते थे। 


युद्धकाल में लगभग सभी प्रान्तों की आय बढ़ गयी। १९३८-३९ की ८५ करोड़" 

रुपये से बढ़ कर समस्त प्रान्तों की सम्मिलित आय १९४५-४६ में ,१९० करोड़ 
रुपये हो गई । बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा बंगाल में तो २०० प्रतिशत वृद्धि हुई । 
यह आय अधिकतर आथक र के अपने-अपने भाग के बढ़ जाने के कारण मिलते वाली' रकम 
से बढ़ी । कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ जाने से भूमि कर की आय भी बढ़ गयी । लकड़ी की मांग 
बढ़ जाने से जंगलों की आय भी बढ़ गयी | मनोरंजन कर, बिक्री कर तथा स्टाम्प कर 
की आय में भी वृद्धि हुई । विभिन्न साधनों से उत्पादन बढ़ जाने से आथ में वृद्धि हुई । यह 
वृद्धि कर बढ़ाने के कारण नहीं हुई । प्रान्तों ने अधिकतम आय तथा न्यूनतम' व्यय की नीति 
का अनुसरण किया। प्रत्येक प्रान्त युद्धोत्तर पुननिर्माण के लिये कोष का निर्माण कर रहा 
था । पंजाब ने एक कृषक हितकारी फंड तथा एक विशेष विकास फंड भी बनाया'। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध ने प्रान्‍्तों की आथिक स्थिति को. 
पर्याप्त प्रबल बना दिया । ्््ि 


स्थानीय अथव्यवस्था 


. ८. प्रस्तावना। स्थानीय अर्थव्यवस्था की समस्या भी केन्द्रीय तया प्रान्तीय अथ- 
व्यवस्था जैसी ही है । प्रत्येक मामले में अधिकारी लोग अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों क्‍ 
में पूर्णता के स्तर को बढ़ाने के लिये उत्सुक हैँ और इसी.उद्देश्य से वह उसका आय को 
बढ़ाना चाहते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था का कर निर्धारण के सिद्ध सिद्धान्तों-समानता). 
मितव्ययिता, निश्चितता, सुविधा, उत्पादकता तथा लोच--के अतुसार हां सचाहुन 
किया जाता है । नि 

किन्तु उसमें थोड़ा-सा कर का अनुमान लगाने के आधार में अन्तर है । क्योंकि 
स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अचर सम्पत्ति होती है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मं 
एकरूपता आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होती है, जब कि स्थानीय अर्यव्यवस्था में अधिक 
विभिन्नता होती है । क्योंकि उसको स्थानीय दशा के अनुरूप होना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था औचित्य के सिद्धान्त का अधिक सम्मान करता हैं, गब' 
कि स्थानीय अर्थ-व्यवस्था लाभ के सिद्धान्त पर अधिक बल देती है । अन्त में स्थानीय 
अर्थव्यवस्था का आकार बहुत छोटा होता है । ु रा 

अब हमको यह देखना है कि क्या भारत में स्थानीय अर्थव्यवस्था आचित्यपृर्ण 
तथा आवश्यकतानुसार ठीक है ? हमारे स्थानीय स्वशासन की महत्वपूणं इकाइयां नगर- 
पालिकायें (म्युनिसिपल बोर्ड) तथा जिला बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) हैं । 


९. स्युनिसिपल अर्थव्यवस्था । म्युनिसिपैलिटियों को अनेक कार्य करने पड़ते 
हैं, जिसमें कुछ अनिवाय तथा कुछ ऐच्छिक होते हैं । उनको सफाई तथा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, रोशनी, पानी तथा प्रारम्भिक (फ7- 
77977) तथा माध्यमिक (3880006%&7/%9 ) शिक्षा का प्रबन्ध करना होता हैं। यदि 
बह चाहें तो वह सार्वजनिक पुस्तकालय खोल सकती हूँ, प्रदशनालय रख सकता हू तथा 
सावजनिक पार्क आदि बना सकती हेँ। इन कार्यों को करने के लिए धन का आवश्यकता 
होती है । 
कर निर्धारण जांच कमेटी (85%&8707 मिएवकुणंाज 00086) 

के अनुसार म्युनिसिपेलि्ी की आय के साधनों को चार ह्कों में क्रमबद्ध रखा जा सकता 
है -- | 

(१) व्यापारियों पर कर, जैसे मार्ग कर( 0] 6७7८) , सीमा कर(-:670* 
09] 95 ) तथा चुंगी कर ( 06070 वेपए ) । 

(२) गृह-कर (40786 ॥9>८) तथा मकानों के स्थानों पर कर, जैसे संपत्तिकर ॥' 

(३) व्यक्तियों पर कर, जैसे, यात्रियों, घरेलू दौकरों, कुत्तों तथा अन्य पशुओं 
पर कर, तथा परिस्थितियों, पेशों, व्यापारों और कार्यों पर कर । 

(४) शुल्क तथा लेसंस-कुछ दी हुई सेवाओं पर शुल्क लिया जाता है, जैसे 
स्कूल फीस, सड़क बुहारने का शुल्क, बाजार शुल्क या कसाईखानों का शुल्क । लेसंस 
लगाने की प्रणाली का उद्देश्य भी कुछ कार्यों को नियमबद्ध करना है है । जैसे गाड़ियों 
तथां भयंकर एवं अपराधपूर्ण व्यापारों से संबंध रखने वाले, कार्पोरेशन तथा अन्य बड़ी- 
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बड़ी म्युनिशसिपैलिटियाँ सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं--जैते बिजली या गैस देना, बस 
या ट्राम संविस अथवा किसी ऐसे ही अन्य व्यावारिक कार्थ से बड़। भारी लाभ प्राप्त करके 
अपनी आय को बढ़ा छेते हैं । १९३९-४० में भारत में ७५६ म्युनितियैलिटियां थीं और 
उनकी कुल आय ४४,३१,४२५१६८ रुपये थीं.॥ उनको दिये हुए करों से १३,७१,४३, 
३७४ रुपये की तथा अन्य साधनों से ३०,५९,९८,७९४ रुपये की आय थी । इस आय का 
औसत प्रति व्यक्ति ८ रुपया ७ आना ६ प्राई पड़ता था । 
इन करों में से संख्या (१) में चुंगी, मार्ग कर तथा सीमा कर अत्यन्त आपत्ति- 
जनक हें। वह व्यापार में बाधा डालते हें ओर बर्ड़ी भारी-असुविधा के साधन हैं। उनसे 
वापिती में तो बड़ी असुविधा होती है: और बह सबसे अधिक अग्रगतिशील हैं । निरीक्षण 
ढिलाई के कारण एक भारी संख्या कर देने से बच जाती है। सारांश यह है कि चुंगी' 
'कर कर-शास्त्र की सभी संहिताओं के विरुद्ध एक अपराबव कार्य है। कर निर्वारण जांच 
कमेटी ने प्रस्ताव. किया था कि सके स्थान में किसी प्रक(र का बिक्रों कर लग देन! 
“बाहिये । अन्य सभी देशों में स्थानीय अर्थव्यवस्था में से चंंगी कर को व्यावह/रिक रूप 
'में समाप्त कर दिया गया हैँ और सम्पत्ति कर को अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया 
है । यह अत्यन्त खेद की बात हैं कि. भांरत में चुंगी कर अथने सभी आपत्तिजनक 
"रूपों सहित म्युनिसिपल अय॑व्यवस्था' का प्रधान कर बना हुआ। है । 


..... १०, जिला (देहातो) बोर्डों की अर्थेव्यस्था | भारत गांवों क। देश है । 
" उसका जनसंख्या का १० में से ९ भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है । जिहू। बोड़ों से उन 
लोगों के स्वार्थों की देखभाल की आशा -की जाती है, अतझुव वह स्थातीय स्वशासन की 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण .इक़ाई है । किन्तु अधिक सक्रिय न होने के करण जनता की 
. दृष्टि में उनका स्थान नगर की स्थुनि्तिभेलिटियों जैस/ नहीं होता । 
'डिस्ट्रिक्ट बोड़ों को यह काम करने पड़ते हें---सड़कों, पुलों, घाटों. अ।दि की 
'. 'सांज संभाल रखना, स्कूलों, औषबालयों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य प्रबन्ध कार्यों 
- को चलाना।। उनकी आथ का सबसे बड़ा स/बत भूमि कर पर प्रान्तीय सरक/र द्वारा उसके 
साथ ही लिया जाने वाला, अधिभार (5070)॥97206 ) है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह 
- अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहें तो भूमि का कम से कत ६॥ प्रतिशत-तथा 
अधिक से अधिक १२॥ प्रतिशत कर वसूल कर सकें । उनको नागरिक कार्यों तथा अन्य 
विभिन्न साथनों से भी कुछ आय हो ज[ती है । पंज(ब के डिस्ट्रिक्ट बो्डों ने हैसियत टेक्स' 
तथा पेशा टैक्स लगा रखे हैं। रा ््ि 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आय का अधिकांश भूमिकर के साथ एक समतल दर पर 
वसूल किया जाने वाल प्रान्तीव कर है । यह कर न तो कपबद्ध होते हें और न इनको 
करदाता की योग्यता के अनुसार लगाया जाता है । अतएवं यह औचित्य शास्त्र के 
सिद्धांत क। उल्लंघन करते हैं । हमको इसी कहावत की शरण लेती पड़ती है कि पुरान। 
कर कोई कर नहीं है । यह भूमि कर जैस। ही लोचरहित होत। है । पंजाब में भूमि 
' कर की क्रमिक पद्धति लागू किये जाने से उसको आय का घटने-बढ़वे वाला सतत बना 
दियागयाहै।.... |... रा 
भारत भर के सभी डिस्ट्रिक्ट बो्डों की कुल आय १७ करोड़ -रुपया थी। इतनी 

 थोड़ी-र्सी। रकम से डिस्ट्रिक्ट बोडों को शिक्षा, अस्पतालों, महामारियों के विरुद्ध प्रतिबन्धक 
उपायों क। काम चलाना तथा सभी पांच लाख गांवों को आपस में मिलाने वाडी सड़कें 
बनानी पड़ती हैं | इसलिए इतनें कोई अछचर्य की बात नहीं है कि आज सहसौ्रों गांवों में न 
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तो कोई स्कूल है, न अस्पताल है और न वहां कोई सड़क है । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सदा 
ही धन की कमी बनी रहती है । इसीलिये प्रान्तीयथ सहायता की रकन को पर्याप्त बढ़ाना 
आवश्यक है और जैसा कि कर निर्वारण जांच समिति ने ग्रत्ताव किया हैं कि भूमि 
कर को इतने हल्के स्तर पर लगाया जे कि डिस्ट्रिक्ट बो्डों को उसके लिए ऊपर एक 
स्थानीय कर लगाने योग्य अवकाश छूट जावे । गत वर्षो में कर को बढ़ाने का अयवा 
मद्रास के समान अनेक कर लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती रही है । स्थानीय दर को भी 
उन्नतिशील बनाया जाना चाहिये। ु 
. ११. स्थानीय साधनों की स्वल्पता । भारत में अभी पिछले बेध।निक परिवतंनों 
स॑ स्थानीय संस्थाओं को बड़े भारी अधिकार मिल गये हें.। स्थानीय संस्थाओं को करने 
के लिए जो कार्य दिये गये हें, वह अत्यन्त विस्तृत तथा विभिन्‍न आकार के. हें-- .शिक्षा, 
चिकित्सा, सफाई तथा संचार साधतों में सुधार जैसी जिन सेवाओं की हम म्युनिसिपल 
तथा डिस्ट्रिक्ट बो्डों से किये जाने की आशा करते हैं, वह अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के हें । 
इस सारी बात को तथा उनके द्वारा सेवा किये जाने वाले क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की 
दृष्टि में रखते हुए यह निः:संकोच कहा जा सकता है कि उनके साधव बहुत कम हैं। १९२७- 
२८ में ब्रिटिश भारत में सभी देहातो बोर्डों की समस्त. आय सवा करोड़ पोंड थी। जोकि 
लन्दन कौंटी कं।सिल* की आय से जरा ही ज्यादा हैं। १९३ १-३२ में स्थानीय बोर्डों का 
समस्त व्यय केद्द्रीय, प्र।न्‍्तीय तथा स्थानीय सभी व्ययों का कुल ११ प्रतिशत था। यह व्यय 
प्रति व्यक्ति कुल १ रुपया १ आना बैठता था । प्रति व्यक्ति इतनी कम रकम खर्च करके, 
विशेषकर जबकि उसको स्थानीय व्यय की इतनी अधिक मदों में खर्च करता पड़ता है- 
हम किस चमत्कार की आशा कर सकते हैं। इंग्लेंड ओर वेल्स ने १९२९-३० में समस्त 
व्यय का ३५ प्रतिशत स्थानीय बोर्डों पर व्यय किया, जो जो प्रति व्यक्ति १० पौंड १७ 
शिलिंग बठता है। अमरीका में स्थानीय व्यय समस्त सार्वजनिक व्यय का ५५ प्रतिशत 
और जापान में ५०१ प्रतिशत, पंजाब में विभिन्‍न सामाजिक सेवाओं पर म्यूनिसिपेलिटियों 
ने प्रति व्यक्ति ६ रुपये ८ आना खर्चे किया था।* इतने कम व्यय के साथ हमारी स्थानीय 
' संस्थाएं शासन के आधुनिक मान को न तो प्राप्त कर सकती हूँ ओर न बनाये - रख 
सकती हे । यही कारण है कि हैजा, प्लेग (ताऊन ) तथा चेचक जैसे संक्रामक रोग भारत 
में इतने अधिक फंलते हें कि सारे संसार भर में सब प्रकार से मिला कर भो वह इतना नहीं 
फेलाते और इसी लिए हमायी शिक्षा में उतनो अधिक बाधा तथा व्यर्थ व्यय होता हैं । 


स्थानीय अथे-व्यवस्था में इतनी तंगी के कारण निम्नलिखित हैं --- (१) जनता 
की सर्वताधारण निर्धनता तथा कर लगाने योग्य अत्यन्त कम शक्ति , (२) 
कर देने में असहमति, (३) नगर पिताओं में साहस का अभांव | उनको यह भय रहता है 
कि कहीं वह बदनाम न हो जायें, जिससे वह दुबारा चुनाव में न आ पावें । इसका परिणाम 
यह होता है कि कुछ साधनों पर तो कर लगाया ही नहीं जाता और कुछ परे कर कम 


ब््यार्मी 


लगाया जाता है १ 


मन (४) दीषपूर्ण निरीक्षण तथा अपर्याप्त शासत के फलस्वरूप अनेक व्यक्ति कर 
देने से बच जाते हैं और अनेक के पास बकाया रकम एकत्रित हो जाती है। इस तथ्य को लग- 


॥, [क्वींबण 880प7007ए 00फणांइशं०ण 99076, ॥9980. फठा. 7. 9, 386. 
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ण्र्४ड भारतीय अथं शास्त्र 


भग सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की रिपोर्टों में पाया जाता है । 

(५) स्थानीय संस्थाओं का विशाल कार्यक्षेत्र । 

(६) किन्तु अत्यन्त मौलिक कारण है केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय अ्थंव्यवस्था 
के बीच में साधनों का अशुद्ध विभाजन । अन्य देशों में भूमि कर विशेष रूप से स्थानीय 
संस्थाओं के लिए छोड़ दिये जाते हैं। किन्तु भारत में प्रान्तीय सरकारें भूमि कर को अपने 
पास मख्य रूप से रखती हें, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने उनसे उनके आयकर जैसे उचित 
साधन को छीना हुआ हूँ । 

(७) प्रान्तीय सरकार ने जो अभी-अभी बिक्री कर और नागरिक अचर सम्पत्ति 
कर तथा मनोरंजन कर जेसे करों को लगाया है वह भी स्थानीय अरथंव्यवस्था' के ठोस 
साधनों में पराधिकार प्रवेश ही है । 

(८) स्थानीय संस्थायें अपने साधनों से बाहर जाकर मूखंता से शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य को योजनाओं को अपने हाथ में ले लेती हें । इससे उनकी आधथिक कठिनाइयां 
बढ़ जाती है । इसीलिए उनकी सेवाओं के मान (80974 9/ ) हल्के हें और उनके 

कर्मचारियों के वेतन में आए दिन कठौती होती रहती है । | 
हमारी स्थानीय संस्थाओं के साधनों की अपयप्तिता के अनेक कारणों में से यह 
थोड़े से कारण हे । इन्हीं के कारण वह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना योग्य कार्ये 
'नहीं कर पाती । 

१२९. स्थानीय संस्थाओं के साधनों को किस प्रकार विकसित किया जावे ॥ हम 
यह देख चुके हें कि स्थानीय संस्थायें अपने साधनों के अपर्याप्त होने के कारण किस प्रकार 
अपने काय का भली भांति सम्पादन नहीं कर पातीं । हमने उनकी अयोग्यता के कारणों 
पर भी विचार किया है। स्थानीय संस्थाओं की मुख्य समस्या है उनके साधनों को विकसिंत 
करके अधिक उत्तम बनाना । 

हमको यह आरम्भ में है! कह देना चाहिये कि जनता की संक्रामक निर्वनता के 
कारण नये कर लगाने के साधन खोजने में भारी बाधाएं हैं । शासन यंत्र को कुछ कठोर 

करने से कुछ काम हो सकता है, जिससे उनमें पूर्णता तथा योग्यता लाई जा सके । जबतक' 
जनता तथा स्थानीय संस्थाओं में उनके प्रतिनिधियों में पूर्ण नागरिक उत्तरदायित्व की 
भावना उत्पन्त नहीं होती, उनके ऊपर प्रान्तीय सरकार इस प्रकार का कठोर निर्गेष 
रखे कि किर्साी के ऊपर उचित मात्रा से कम कर न लगे । कोई देने योग्य होता हुआ कर से 
न छटने पावे, किसी के पास कर की रकम जमा न होते पावे अयवा वर्तमान साधनों से 
अधिक से अधिक प्राप्त करने में कोई भूल न होने पवे । व्यय के ऊपर भी कठोर 
निरीक्षण रखा जावे, जिससे सार्वजनिक धन का अपव्यय, निर्जा उपयोग में लाना अथवा! 
. अन्य प्रकार से दुरुपयोग करना कठिन हो जावे । 


कर निर्धारण जांच कमेटी ([8586707 ऋछ ई ()0707776066 ) नें 
स्थार्न।य अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :- 


(१) भूमि कर को कम द्वर पर छगा कर उसका मान स्थिर कर दिया जावे' 
जिससे स्थार्नाय कर लगाने की गंजायश उसमें निकल आवे। 


(२) स्थानीय संस्थाओं को प्रार्न्तीय सरकार के भूमिकरों में से तथा कषिभिन्‍न- 
भूमि की दर को बढ़ा कर उसर्की वृद्धि में से एक भाग दिया जाना चाहिए। 


(३) म्युनिसिपेलिटियां एक विज्ञापन-कर लगावें ॥ 


प्रान्तीय अर्थप्रबन्ध ५२५ 


(४) प्रान्तीय सरकारें मनोरंजन कर तथा शर्तेंबन्दी कर में एक भाग स्थानीय 
संस्थाओं को दें । 

(५) परिस्थितियों, सम्पत्ति तथा पेशों पर करों को और भी अधिक व्यापक 
बनाया जावे । 

(६) केन्द्रीय सरकार को मोटरकररों पर आयात यात कर घटा देना चाहिए और 
प्रान्तीय सरकारों को इस बात की अनमति देनी चाहिए कि वह स्थानीय संस्थाओं के 
हित के लिए उस पर अधिभार (5प70787206) लगा सके । 

(७) स्थानीय संस्थाओं को विवाहों की रजिस्ट्री पर एक शुल्क लगाना चाहिए। 


(८) प्रान्तीय सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की कुछ ऐसी सेवाओं की आ्िक' 
सहायता करनी चाहिए, जो अब स्थावीय संस्थाओं द्वारा की जाती है । इस सहायता" 
का उद्देश्य केवल उनके साधन वढ़ाना न हो, वरन्‌ उनमें काये-दक्षता उत्पन्न करना भी हो 

इन प्रस्तावों में हम निम्नलिखित प्रस्तावों को और सम्मिलित कर सकते हें:--- 

(९) प्रस्तीय सरकारों को मोटरकारों के कर के एक बड़े भाग को अयवा 
पूरे का पूरा स्थानीय संस्थाओं को दे देना चाहिए । साथ ही उनको नये करों में, जैसे 
बिक्री कर, अचर सम्पत्ति कर, मनोरंजन कर तथा कृषि आयकर का-एक भांग, जिसे 
तुरन्त लगाया जाता चाहिए--स्थार्व।य संस्थाओं को देना चाहिए । 


(१०) स्थानीय संस्थाओं, विशेषकर स्पर्निसितेलिटियों को व्यापरिक रूप 
वाले ऐसे उत्पादक कार्यों पर कर लगाना चाहिए, जिनकी अर्भी तक पूर्णतया उपेक्षा की 
गई है । ऐसे कार्य यह हो सकते ह--तम्बाक ओर पेद्रोछ जैव वस्तुओं की बिक्री के 
एकाधिकार, सिनेमाओं, सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं, जैसे बिजरू, स्थावीय यात, 
यात सेवाओं, गन्दे पर्ती के नालों तथा खाद की विक्री । संत।र की सभी स्यनिसियेलि- 
टियों ने म्यनिसिषरेलिटियों के व्यापार तथा उद्योग-बन्धों के क्षेत्र को बह्ाकर अपने 
साधनों. का विकास करते को पसन्द किया है । आय का यह बड़ा अच्छा साथन है । यह 
खेद की बात है कि इतकी अब तक उपेक्षा को जाती है । 

(११) एक और साधन की भी अब तक उपेक्षा की गई है । वह हैं विशेष कर 
लगाना । यदि किती सम्पत्ति को म्पुनि्तिषेलिर्ट। द्वारा किये हुए सुधार कार्यों, उदाहर- 
णार्थ कोलतार की सड़क तथा भृम्यन्तर्गत नालियों से लाभ पहुंचा है, तो उस सम्पत्ति 
के मालिक को प्राप्त लाभ के अतृपांत में म्युनिश्चियलिटी को विशेष कर देना चाहिए 
इस प्रकार के विशेयक रों का उपयोग अमरीका, ब्रिटेन तया यूरोप के अन्य देशों में अत्यंत 
व्यापक रूप में किया जाता है । ओर इस वात का कोई कारण दिखलाई नहीं देता कि 
उसकी यहां भी क्‍यों उपेक्षा की जावे। सम्भवतः निहित सवार वाले इसमें बाधा 
डालते. हैँ । 

(१२) शिक्षा, चिकित्सा, सफाई तथा सावेजनिक स्वास्थ्य तथा ऐसी बड़ी- 
बड़ी सड़कों के साज-संवार के व्यय के अधिक भाग को---जिन प्र एक से अधिक जिलों 
का यातायात चलता रहता है---प्रान्तीय खजाने से दिया जाना चाहिए । क्योंकि इनके 
स्थानीय महत्व की अपेक्षा कुछ व्यापक महत्व होता है । 

(१३२) इतना सब कुछ हो जाने पर प्रान्तीयः सरकारों को उदारतापूर्वक 
आर्थिक सहायता देने की आवद्यकता पड़ेगी । 


(१४) ऋण का उपयोग आजकल को अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक किया 


५२६ भारतीय अथंशास्त्र 


जाना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी के व्यापार तथा भारी कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए 
तो विशेष रूप से ऋण ले लेना चाहिए । भावी सनन्‍्तति को लाभ पहुंचाने वाले सुधोर 
कार्यो के लिए भी ऋण ले लेना चाहिए | 

साधारण विचार यह है कि स्थानीय संस्थाएं स्वयं ही सत्यता से अपने पेरों पर 
खड़ा होने का यत्न नहीं करतीं और प्रायः प्रान्तीय कृपाआं पर निर्भर रहना पसन्द 
करती है | वह आय के उन सब साधनों से काम नहीं लेतीं, जिनका वह उपयोग कर 
सकती हैं और न वह अपनी-अपनी वसूली में विशेष सावधान हें । यदि स्थानीय शासन 
में सुधार करना हैँ तो ऐसी बातों को समाप्त कर देना चाहिए। 

१४. स्थानीय अर्थ व्यवस्था जांच कमेटी १९५१ (,009] £#7797068 
पण्तवप7"ए (07777॥066 ) स्थानीय अर्थ व्यवस्था जाच कमेटी ने अपना रिपोर्ट 
१९५१ में प्रकाशित की थी । उसने उसमें निम्नलिखित सुझाव दिये थे :--- 

) केन्द्र को परामर्श दिया गया है कि वह रेलवे, संमुद्र तथा वायु मार्गों 
द्वारायात्रा करने वाले यात्रियों पर सीमा-शुल्क रलंगावे ओर उस आय को स्थानीय 
संस्थाओं को दे दे। 

(२) राज्य सरकारें इन. करों का पूर्णतया स्वयं खर्च करना बन्द कर द॑ -- 
बिजली की बिक्री, गाड़ी कर (मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य-गाड़ियां ),_भूमियों 
तथा मकानों क॑ अचर सम्पत्ति जंसे कर तथा मनोरंजन कर । 

(३) राज्य सरकारों को कहा यया है कि वह स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने 
की सभी वरतंमान शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने को विवश करें। 

४) सम्पत्ति कर को विशेष रूप से' अनिवार्य कर दिया जावे और उसमें तीन 
आना स्थानीय कोष में दिया जाना चाहिए 
५) चगी कर के लिए एक आदर्श सूची निश्चित करनी चाहिए 

(६) पेशे कर को बढ़ाकर प्रति पेशा प्रति वर्ष १०००) रुपया कर दिया जावे |. 

(७) होटलों में ठहरने वालों पर भी कर लगाने का सुझाव दिया गया। 

(८) राज्यों को मोटर गाड़ियों के कर में स्थानीय संस्थाओं को भाग देना 
चाहिए 

(९) केन्द्रीय सरकार ने जो अपनी सम्पत्ति को स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र 
में कर मुक्त रखा हुआ है उसके लिए उसे स्थानीय संस्थाओं को हर्जाना देना चाहिए 

यदि इन सभी प्रस्तावों को समस्त भारतीय संघ में कार्यरूप में परिणत 
कर दिया जावे तो उसकी रूगभग ४० करोड़ रुपया आय बढ़ जावेगी । 

आलोचना--( १) इस रिपोट में ७९७ स्थानीय संस्थाओं के विषय में लिखा 
गया हैं ओर पंचायतों तथा छोटो-छोटो नगर कमेटियों के विषय में नहीं लिखा गया । 
अतएव इसे रूप में इसका महत्व सीमित 

(२) स्थानोय कर निर्धारण के स्तर को बढ़ाना उतना सुगम नहीं है, जैसा 
कि प्रस्ताव किया गया हैँ । 

(३) राज्यों के बजट से स्थानीय बजट में पर्याप्त रकम बदली जावेगी। 
यह सम्भव हूँ कि स्थातीय संस्थाएं उस रकम को अधिक अच्छी प्रकार से खर्च न करें । . 


(४) इस रिपोर्ट में एक भारी कमी यह है _कि उसने भारतीय ज़नसंख्य 
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वाले क्षेत्र की उपेक्षा की है । इस प्रकार जनपदों, ग्राम सभाओं तथा पंचायतों की स्थापना 
द्वारा स्थानीय स्वशासन का विस्तार करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 


(५) कमेटी ने ऐसे छोटे-छोटे करों को लगाने का प्रस्ताव किया है, जो व्यापार 
को हानि पहुंचा सकते हैँ । यह ठीक नहीं है । 


कमेटी ने जो अधिकृत व्यय के ऊपर अधिभार (5770797/४० ) लगाने 
के मूल्य पर पुनविचार करने तथा वसूली के लिए न्यूनतम प्रतिशत सारिणी तय की 
हैं, उन प्रस्तावों को तत्काल ही कार्य हूप में परिणित किया जाना चाहिए । तौ भी सहा- 
यता के अनुदानों के वितरण तथा व्यय के न्यूनतम मान को निश्चित करने के लिए 
स्थानीय सरकार अविनियम ([,009! (४07ए8४/७४770677 46४0) के सिद्धान्तों को. 
अपनाने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं हैँ । 


निम्नलिखित सुधार अत्यन्त आवश्यक हें :-- 


(१) स्थानीय संस्थाओं की सहायता करने के लिए एक आशथिक मूल्य निर्धा- 
रण एजेंसी (॥॥0070077709] ४७|7०/707 2०709) बनाई जानी चाहिए 


(२) एक स्थानीय सरकार सेवा (009] (५0५767777676 86९7ए१८७ ) 
का संगठन किया जाना चाहिए । 


(३) सहायतार्य अनुदानों की रकमों को बढ़ाया जावे । 


(४) जिला बोर्ड के कुछ कार्य पंचायतों को दे दिय्रे जायें और जिला बोर्डों 
के उसी अनुपात में आय भी पंचायतों को दे दे जावे । 


यदिं इत सर्भी सुझावों को कार्यछूप में. परिणत कर दिया गया तो- स्वानीय' 
संस्थाओं की उन्नति को अग्रसर करने में बहुत कुछ लाभ हो जावेगा । 


१५. भारतीय अर्थे-व्यवस्था की तुलूनात्मक आलोचना । संसार भर में 
अयंव्यवस्था की कोई प्रग़ार्ल। पूर्ण होने का दावा नहीं करः सकर्ती!। किन्तु भारतीय 
प्रगाल! में साधारण से भी अधिक त्रटियां हें । हम उसकी त्रटियों पर दो दष्टिकोणों से" 
न कर (१) कर छगाने की प्रगाली में त्रुटियां और (२) सा्वजनिक व्यय 

त्रुटियां । 


कर प्रणाली--भारतीय कर प्रणाली आकस्मिक है | उसकी आये का उचन्चति- 
शील विकास करने के लिए वेज्ञानिक रूप से योजना नहीं बनाई गर्या! उसको समय की' 
आकस्मिक आवश्यकता से ढाल लिया गया है । उसका मुख्य. कार्य बजट को सनन्‍्तुलित 
करना है । कर लगाने की घटना और देश में उसके उत्पददवत तथा वितरण पर पड़ते वाले 
प्रभाव की ओर सम्भवतः बहुत कम ध्यान दिया गया हैँ। जेसा कि. सर वाल्टर लेटन' 
का कहना है कि बजट को इस प्रकार कस कर तंग बनाया गया' हैं कि उसभें अ।कस्मिक 
तथा अभूतपूर्व व्ययों के लिए कोई गृंंजायश नहीं है, इसोलिए जिनको प्रायः उधार 
लेकर पूरा करना पड़ता हूँ । 


इसके अतिरिक्त भारतीय बजट में अनिष्चिचतृता का तत्व भी है । वर्बा की हवाएँ 
(मानसून) तो सारे हिसाब पर पानी फेर देती हैं । इसके अतिरिक्त हमारे सावन अप- 
याप्त तया लोचरहित हें । 


हमारी कर प्रणाली की एक और विज्ञेषता उसका परम्परागत दकियानसीयना 
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है । सावेभौम आलोचना की जाने पर भी भूमि कर तथा , उत्पादक कर जैसे कर अब 
भी बने हुए हें । 

हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अन्य देशों के विपरीत भारत में 
श्रत्यक्ष करों की अप्रधानता है और परोक्ष करों की प्रधानता है । प्रत्यक्ष कर प्रगाडी 
की अविकसित दशा हमारी कर प्रणाली की सबसे भयंकर त्रुटि है । 

एक और भी त्रुटि हमारी कर प्रणाली का अग्रगतिशील रूप हैँ । वह औचित्य 
अथवा बलिदान, की समानता के शास्त्र सम्मत नियम का उल्लंबत करती है । वह 
किर्धनों के विरुद्ध भेदात्मक व्यवहार करती है और धनिकों का प्रक्ष करती है । ध्री 
लोग केवल एक कर आय-कर ही देते हैं और यहां भी इतनी अधिक प्रगति नहीं की जाती, 
जितनी करनी चाहिए थी | भूमिकर, तटकर, उत्पाद कर और यहां की रेलवे के किराये 
भी सब मिलाकर निर्वतों द्वारा ही दिये जाते हैँ । उत्तराबिकार कर, कृषि आयकर, 
आकस्मिक आयकर के न होने से उसके इस प्रतिगार्मी रूप में और भी वृद्धि हो रही है । 
भारतीय परिनियम कमी रन ([76970 508&6प7607ए (0077ण8807 ) का कहना 
है कि एक निर्धन किसान जो राज्य को केवल भूमि से है) आय का पर्याप्त भाग नहीं 
देता, वरन्‌ चीनी, मिट्टी के तेल, नमक तथा सामान्य उपभोग की अन्य वस्तुओं के कर 
के भार को भी उठाता है--उस जमींदार से विल्कुल भिन्न प्रकार का व्यवहार पाता 
हुआ दिखलाई देता है, जिसकी कृषि आय आय-कर से पूर्णतया मुक्त है ।/* पेशेवर 
मध्यम श्रेणी वाले तथा व्यवसायी लोग बड़े जमींदारों के साथ-साथ अपना योग्य भाग 
देने से बच जाते हैं । प्रो० के. टी. शाह के शब्दों में अधिक धनिक वर्ग इस प्रकार के 
बोझ को उठाने की शक्ति कहीं अधिक होने पर भी अपने अपेक्षाकृत हल्के बोझ 
से वच निकलते हैं, जबकि निर्वेत वर्गों को, जो ऐसे बोझ से नहीं बच सकते--महान्‌ 
बोझ के भाग को उठाना पड़ता है, यद्यपि उनकी उसको उठाने की शक्ति तिनके से भी 
कम होती है ।/* रक्षात्मक तटकर लग जाने से साधारण जनता का बोझ बंड गया । 

केन्द्रीय, प्रान्तीय तया स्थानीय अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक भाग को अत्यन्त दोष- 
पूर्ण ढंग से इस प्रक/र निश्चित किया गया है कि प्रवम' दूसरे को भूवा म/रता है और 
दूसरा अपने बाद वाले को भूखा मारता हूं । हा 

सावजनिक व्यय की आलोचना--भारत में सं|वंजनिक व्यय धीरे-र्धारे स्थायी 
रूप से बढ़ रहा है । किन्तु यदि व्यय बुद्धिमत्तापूर्वक किया ज!वे और उससे देश के मानवी 
तथा भौतिंक साबनों का विक/स किया जावे तो इसमें. डरने की कोई बात नहीं है । कित्तु 
हमारे सार्वजनिक व्यय में सबसे बड़ी त्रुटी यह है । ह 

भारत में सदाही सार्वजनिक ध्यान देश के रक्षा-व्यय पर केन्द्रित. किया जाता 
है । इसके लम्बे-चौड़े आकर पर--जों उसका बन चुकः है, सेना में विदेशी तत्व पर 
और उसको रखने के उद्देश्य पर आपत्ति की जाती है। यह कहा जाता है कि सेना तथा 
रक्षा सेवाएं हमारी कुछ आय का ५५ प्रतिशत ले जाती हैं । 

भारतीय लोकमत भी शान्ति-काल में युद्ध आवार पर इतनी बड़ी स्थायी सेनां 
रखने के विरुद्ध था। यदि जातीय तथा आथिक विकस की अधिक महत्ववूर्ण योजनाओं 
पर धन खरे करना है तो रक्षा-व्यय की भारी कठौती करनी है पड़ेग। । सेन! के भारतीय- 
करण, भारतीय युवकों को अनिवार्थतः सेनिक शिक्षा देने, पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध 
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स्थापित करके तथा राष्ट्र मंडल की रक्षा-प्रगाली के लाभ में भाग लेकर हमारे सैनिक 
बजट में आवश्यक कभी की जा सकेगी । 


हमारे सार्वजनिक व्यय क। एक ओर आपत्तिजनक रूप है, अत्यनिक ख वीला 
नागरिक शासन । हमारी सिविल सर्विस संप्तर भर में सबसे मंहरगी है । मतों तथा' 
अन्य सुविधाओं को बिना गिते अफप्तरों के वेतत का औसत तीन सहस्न रुज़ये प्रति 
मास है । जबकि ब्रिटेत अकपरों के वेतन क। औसत एक सहस्प रुपये प्रति मास है ।”* 
भारत जैसा निर्वत देश इतने ऊंचे वेतनों को सहन नहीं कर सकता । इत वियय में भार- 
तीवकरण से कुछ भी सहायता नहीं मिली । क्योंकि भारती।ं को भी अंग्रेजों जैत्े वेतन 
ही दिये गये ।इत ऊंचे वेतनों को पर्याप्त मात्रा में कन किय/ जान। चाहिए । हमारी 
सम्मति में भारत में सबसे अधिक वेतन प्रति व्यक्ति आय क। ओवत लगाकर एक सहस 
रुपया प्रति मास होती चाहिए । दूसरी ओर छोटे कर्ववरियों के वेतत अत्यन्त कव हैं । 
५०) रुपये अयवा २०) रुपया मासिक वेतन केवल मजाक है | कप्-से-कत वेतन ५०) 
से कम नहीं होना चाहिर । ऊंचे तथा नीचे वेतनों की खाई को अविक-से-अधिक' भरना 
चाहिए । हि 

ऋण-सेवाएं हमार आय के एक और बड़े टुकड़े को कट ले हैं । जब कभी 
यह एक विदेशी! ऋग होता है ती एक पूर्राहानि बन जात है | सोभाग्यवर अब हम 
अपने सर्मा विदेशी! ऋणों को चकता कर चके हूँ । अत्याधक सेनिक व्यव तवा अत्यविक 
' शासन व्यय के फडस्वरूप हमारा सारी आय सरकारी यन्त्र को चलाने में हूँ। समप्त 
हो जाती है तथा लोकहितकारा कार्यों के लिए हमारे पास बहुत कम बच पाता है, 
जिससे हमारे आयिक तथा स/माजिक विकास में बावा आरती है । यह कहा जता है कि 
भारत में कुल १२ प्रतिशत राष्ट्र निर्नाण के विभागों पर तथा ८८१ प्रतिशत सरकार 
को चलाने पर खर्च किया जात। है । सर वाल्टर लेटर के शब्दों में “रक्षा तथा कानून 
तथा देश की रक्षा जेंसे सरक;र के आरम्भिक कार्यों में वह (भारत) अपनी सम्पत्ति के 
अतपात में परिचर्मी राष्ट्रों जेत। खवे कर रह। है । इतके विदहृद्व शिक्षा, स्व/स्थ्य, सकाई 
आदि साम|एणजिक सेवाओं पर उसकः व्यव परिचर्भी स्तर से कहीं पीछे है ओर अवेक 
दिशाओं में तो वह कुछ भी खवब नहीं करता । 


जब हमारी .आय का इतना बड़ा अतृपत्त राज्य के अ(रम्भिक कार्यों में. खर्चे 
'हो जाता हैँ, तो साम/जिक सेवाओं पर व्यय का बहुत कम होता अनिवार्य है । १९३४-- 
३५ में शिक्षा पर हमारा (केन्द्री4, प्रास्तीय तथा स्थांतीय) कुल व्यय प्रति व्यंक्तिं ९ 
आन। था । जबकि ब्रिटेन में वह १९ रुपये तथा अमेरिक/ में ५५ रुपथे था। चिकित्सा, 
कृषि तथा औद्योगिक उन्नति पर भी व्यय बहुत कव था। निर्वेतों की सहायत।, स्वास्थ्य, 
बेक।री जैसे सामाजिक बीने, बीने तथा वृद्धावस्था की पेंशनों पर तो अभी तक कुछ भी 
खर्च नहीं किय। गया है । १९४५-४६ में विभिन्न मददों पर प्रत्नि व्यक्ति व्यय निम्नलिखित 
किया , गया था:* 

3, हू, प्‌ 808) : फि0ए0जछ ०६ [8407 फपंत००१;. 9277-34, ऊ. 6. 

2, क्षय) 8०4 807 : एशावानहा 8070 घ्यां58, 498$, 9, 609 
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५३० भारतीय अधथंशास्त्र 


मद रुपय। आना पाई. 
सैनिक व्यय ० १३ ७ 
पुलिस, न्याय, जेल, कैदियों की बस्ती आदि ० ७ ११ 
शिक्षा ० 9 २ 
चिक्त्स। ० २ ३ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य ० ० ११ 
कृषि ० १ ७ 
उद्योग-धन्वे ० ० दर 
वैज्ञानिक विभाग ० ० दर 


इन अंकों को किरती टीका की आवश्यकत/ नहीं है। हमारा राज्य अभी तक 
भी एक पुलिस राज्य है! है और उसको सामाजिक सेव।ओं के उस युग में प्रवेश करना' 
है, जिसमें अन्य देश यात्रा करते हुए बहुत दूर निकल गये हें । हमारे स/्वेजनिक व्यय का 
अधिकांश इस प्रकार नहीं खर्चा जाता कि जिससे जनता की आ्थिक उन्नति हो और 
उनकी कर देने योग्य क्षमता बढ़े । ः 


हमारे सार्वजनिक व्यय का एक और रूप' भी है, जिसके विबय में भी हम उल्लेख 
कर सकते हैं । विभिन्न प्रान्तों द्वारा संभाल कर चलाये हुए सेवा के स्तर एक दूसरे से 
अत्यधिक भिन्नता लिये हुए हैं । अधिक निर्धन प्रान्‍्त, जिनको साम/जिक सेवाओं की 
सबसे अधिक आवश्यकता है, धन की कमी के कारण इस विषय में कुछ अधिक नहीं कर 
पाते । उनकी सेवाओं को व्यावहारिक रूप में कुछ नहीं मिलता । इप्त प्रक/र की स्थिति 
देश क। एक-सा तथा सब क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता । 


अन्त में हम सारांश रूप में यही कह सकते हैं कि एक आधुनिक राज्य केवल 
कर-संग्राहक एजेंसी अयवा केवल शान्ति तथा सुरक्षा करने वाली एजें्प.हैँ। नहीं होती । 
हमारी आर्थिक प्रणाली पर नैतिक विचारणाओं की प्रधानता होर्नी] चाहिए । अर्थ-व्यवस्था 
में औचित्य जनतन्त्र क। आवश्यक अंग हैं| सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को स|माजिक तथा 
आर्थिक पुननिर्माण का साधन बनाना चाहिए । इस दृष्टि से विचार करने पर हमारी 
. कर-प्रणार्ली में आमूल-चूल सुधार करने तथा हमारे स|्वेजनिक व्यय में भारी परिवर्तन 
करने की आवश्यकता है । भूमिं-कर तथा सिचाई-कर में कथी, जीवनोपथोगी वस्तुओं 
तथा कौरखानों की मांल कें तटकर से मुक्ति तथा विलास-वस्तुओं पर सबसे अधिक कर, 
उत्पाद-कर (आबकार्रा ) की आय का बिल्कुल लेप, कृषि, आय पर वृद्धिगत स्तर पर 
कर-निर्धारण, आयकर के उच्च स्तरों में ढलवां-क्रम से वृद्धि, आयकर की कर मृक्ति 
योग्य निम्नतम सीमा में थोड़ा और वृद्धि, उत्तराधिकार कर तथा आकस्मिक आयकर 
जैसे कुछ ऐसे कार्य हें, जिनको शीध्व या देर से करना ही होगा । 
किन्तु यदि आव्रव्यकतावश कर-प्रणार्क इर्स। प्रकार अश्रगतिशीलर बनी रही 
तो कम से कम सार्वजनिक व्यय द्वारा इस सन्तुलन को ठीक कर लेना चाहिए । वास्तव 
में वर्तमान पारेस्थिति में हमको अपर्त अर्थ प्रगार्लः में कुअ्बन्ध को ठीक करने के लिए 
अपने सार्वजनिक व्यय में परिवर्तत करने चाहिएं । सेनिक तया नागरिक शासन के 
व्यय में भार। कर्मी करके हूँ, अपनी अर्थ-प्रणार्ल में सामाजिक न्याय के आन्तरिक 
सिद्धान्त को लागू कर सकते हैं । सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार ढाला जावे, कि उसमें 
38300 कर के श्रमिकों तथा समाज के अन्य निर्वेन वर्गों को अधिकाधिक लाभ 
पहुंच सके । 


पेंतीसवाँ अध्याय 
राष्ट्राय आय 


१. परिभाषा । मनथ्य का आथिक हित उसके कार्थ के लिए मिलने वाले 
पारितोषिक पर निर्मर करता है । इर्स। प्रकार राष्ट्र क. आथिक हित इप बात पर भी 
निर्भर करता हैं कि उसके लोगों के उपयोग के लिए कोन-कोन-सी वस्तुएं और सेवाएँ 
उपलब्ध हैं । देश के लोगों की जो सम्पत्तियां हं--केवल वह्ही सम्पत्तियां, जो हिसाब 
में लगाई जा सकती हैँ और जिनका परिवर्तन ही सकता है--उन सबके सम्पूर्ण राशि 
के योग को राष्ट्र की सम्पत्ति माना जा सकता है । सम्पूर्ण सम्पत्तियों के इस कोष में से जो 
आय होती है, उसको राष्ट्रीथ आय कहते हैं। इसनें सम्मिलित किये जाने वाली 
भिन्न-भिन्न मदों के ब्रिबय में अनेक मत हैँ । उदाहरण के लिए, एक माता अयवा गह- 
पर्ती द्वारा जो सेवाएं की जात॑ हैं, वह बहुत मूल्यवान हैं और उतत्ते महान संतोब की 
भी प्राप्ति होती हैँ । उन्हें बहुब। द्रव्य से आंका भी जा सकता है, किन्तु राष्ट्रीव आय में 
उसे स्थान नहीं दिया जाता । सेवा गह-सेविक। द्वारा की जाते पर राष्ट्रीय आय 
मानी जात॑ी है । इर्धी प्रकार प्रो० पीन के कथवतावसार मकान और सामान को भी 
राष्ट्रीय आय में माना जाता है, बशर्ते कि उन्हें किराथे पर दिया जाता हो । किन्तु यदि 
उन्हें उपहार में दिया जाता है, तो नहीं । कुछेक अरव॑शास्त्रयों का विश्वास है कि सर- 
कारी कर्मचारियों की सेवाओं को सम्पूर्ण राष्ट्रीय-आय में स्थान नहीं देना गा चाहिए 
कुछ अन्यों क। मत है कि केवल उसी आय को, जिसके बदले में किती प्रऋ(र का सेवा नहीं 
मिल पार्त, राष्ट्रीय आय में स्थान नहीं देना चाहिए ; जप्ते बद्धावस्था की पंशतें | 


डाक्टर वो ० के० आर० वो० राव के अनुतार, जो एक अविकृत भारतीय विद्वान 
हे--राष्ट्रीय आय की परिभाषा में माल ओर सेवाओं के प्रभाव के द्व॒व्य-मूल्य को लेना 
चाहिए । उसमें से उसी काल में किये हुए उन आयातों को निकाल देना चाहिए, जो 
बिक्री के लिए उपलब्ध हों (अथवा बिक्री योग्य हों), उसके मूल्य को उस समय प्रचलित 
लय के अनुस्तार लगाकर उसमें निम्नलिखित मर्दा के योग को निकाल देना चाहिए, 
(१) उस बोच में यदि स्टाक में कोई कमी हो गई हो तो उसके द्वव्य-मूल्य को; (२) 
उत्पादन करने के दिनों में उपयोग किये हुए माल तथा सेवाओं के प्रवाह के द्रव्य मुल्य 
को; (३) वतंमान पंजीगत साजसज्जा को वेधे की वे तों हं। बनाए रखते के लिए 
: जितने माल तथा सेवा के उपयोग का प्रथोग किया गया हो, उसके द्रव्य मूल्य को (इन 
सभो मामलों में बाजार में प्रचलित मूल्य लगाया जावे); (४) अप्रत्यक्ष कर से 
राज्य को प्राप्त आय; (५) काष में सोदों सहित व्यापार के अतुकूछ सन्‍्तुलन को; (६) 
देश की विदेशों ऋणगप्रत्तता में कुछ वृद्धि को अथवा विदेश में बकाया धन तथा 
प्रतिभतियों को सम्पत्ति में वास्तिविक कमी को, भले ही देश का सरकार अथवा किसो 
को भो हो ।* 
राष्ट्रीय आय के आंकड़े कीं प्रतियोगिता $ किसी समाज का आशथिक- 
हित उसकी आय से आंका जाना चाहिए । निसन्देह, उसमें कुछ त्रुटियां हें। एक समाज 
में धती लोगों अथवा वृद्धों की बहुत बड़ी संख्या हो सकती हैँ । ओर संभव हूँ, इस कारण, 


- 4, 40७ १५. हू. 8. ५. (48० 7 7२०४४078) ॥7९00706, ०0 फछिज्नं॥8क ॥54॥8, , 


५३२ भारतीय अर्थशास्त्र 
द्रव्य की बड़ी-बड़ी रकमें दवाइयों और सुख-सुविधा पर अनुपात रूप में खर्चे की जाती 
हों । अथवा समाज की शान्ति निरन्तर दंगों के कारण भंग. होती हो और उसे पुलिस 
तथा सुरक्षा उपायों पर बहुत व्यय करना पड़ता हो । इस प्रकार, हे ऐसे समाज की आय 
अधिक आरथिक-हिल के लिए सहायक नहीं हो सकेगी । इन त्रुटियों के होते हुए भी हमें 
यह स्वीकार करता ही होगा कि “यदि राष्ट्रीय-आय अपेक्षाकृत अधिक है, तो राष्ट्रीय 
हित भो अवेक्षाकुत अधिक होगा, और अन्य वस्तुएं तो समान ही होती हूँ । " 
राष्ट्रीय आय के अंकों से हमें समाज के जीवन-मान का पता चलता है.। नि३चय 
'से यह अंक केवल औसत अंक होते हैं । यह सम्भव है कि कुछ लोग, देश की आय के बड़े 
अंशकों हड़प जाते हों और बहुत बड़ी संख्या के पास केवल थोड़ा ही भाग रह जाता 
हो | इपलिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को न केवल देश के सम्पूर्ण अर्थ का विस्तृत 
दृष्टिकोण प्रकट करना चाहिए, प्रत्युत उन विभिन्न दलों का भी वर्णन करना चाहिए 
जो उत्पादक ओर आय प्राप्त करने वालों के रूप में भाग लेते है। इस ' प्रकार वह भूतकाल 
में देश के आयिक आधार-मूछक परिवततों का स्पष्टीकरण करेंगे और साथ ही भविष्य 
की प्रवृत्तियों के विषय में प्रस्ताव कर सकेंगे । हे 
राष्ट्रीय आय के अंकों का हितकर उपयोग यह जानने के लिए भी किया जाता 
है कि एक देश सुदृढ़ आधार पर प्रगति कर रहा है, अथवा नहीं । यदि वह उस प्रगति को 
'सही-सही नहीं भा नाप पाते, तो भी कम-से-कम उनसे: उनमें प्रवृत्तियीं का तो ज्ञान होता 
ही है । चूंकि देश के लोगों की आये को नापने के लिए समय की ' अवधि अपेक्षाकृत अधिक 
आंवश्यक होती है, इसलिंए मूल्यों और लोगों की आदतों में. परिवर्तत हो जाने की 
मुंजायश कली जाती चाहिए।इस सम्बन्ध में माशल द्वारा प्रस्तावित श्रुद्धछा का उपाय 
लाभयू्ण सिद्ध हो सकता है। इस तरह यदि हम दो विभिन्न देशों के विभिन्न जीवन- 
. समान .की ,तुलना करते हैं, और उनके अन्तरों के लिए उचित गंजायश किये बिना उसके 
आथिक हितों के सापेक्ष अनुमानों को बनाने' की चेष्टा करते हैं, तो उससे 
 मलतफंह्मी हो जायगी ॥' : : क्‍ - 
आज राष्ट्रीय आय का अध्ययन केवल शास्त्रीय दिलचस्पी का विषय नहीं है । 
इसके विपरीत इस प्रकार के अंक एक देश की आ्िक त्रूटियों की छानबीन करने के लिए 
“उपय्रोगी: होते हैं, और साथ ही उन त्रुटियों का उपचार करने के लिए भी उपयोग में 
“लाये जाते. हैं । यह आंकड़े हमें आय के वितरण के परिवर्ततशील आदशों का परिचय 
देते हैं। योजना की कृषि-विषयक अथवा औद्योगिक, कोई भी कार्यवाही, तब तक सम्भव 
नहीं होती, जब तक हमें यह पता नहीं होता कि समाज का कौन-सा भाग बचा सकता है 
और वह कितना बचा सकता है ? इस ज्ञान के बिना उनके हित अथवा उनकी ब्रचत की 
क्षमता को आघात पहुंचाये बिना, उस पर व्यय का बोझ डालना सम्भव नहीं है। इस 
लाभपूर्ण ज्ञान के साथ सरकार प्रगतिकारी और संरक्षण, दोनों उद्देश्यों के लिए कोष 
क्राप्त करन के निमित्त टैक्स लगाने की स्थिति में होतीहे । जब सरकार को माल्म 
हीता है कि देश के साधन इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पूंजी की पूर्ति नहीं कर सकते, तो 
वह आवश्यकतानुसार विदेशों से पूंजी को आमन्त्रित करती है। सरकारं जब इस प्रकार 
सुसम्पन्न होती है, तभी वह कर-विषयक नीतियां बना सकती है । तभी वह उत्पादन, 
प्रवाह और उपभोग के नियन्त्रण की आवश्यकता को भी आंक सकती है । 
भारत की दरिद्रता तो एक कहावत हो गई है | भौतिक संमृद्धि के सम्बन्ध में 
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भी हमारा देश अन्तिमराप्ट्र है । स्वास्थ्य का मान क्षीण है, पोषण अपर्याप्त है, मृत्यु 
अनुपात ऊंचा है, शिशु और जच्चा की मृत्यु का अनुपात असाधारण रूप. में अत्यधिक 
है, जबकि जीवन-यापन का स्तर बहुत ही निम्न है । इस प्रकार के वातावरण में, भारत 
“की आय का विदलेषण अत्यावश्यकता का विषय हो जाता है। सही अंक दिये जाने पर, 
सरकार इसः स्थिति में होगी कि वह अगय-केः असमान वितरण-के-दोषों को दूर कर सके 
और बुरे पोषण के दोषों को ठीक कर सके । उनसे लोगों की टेक्‍्स-योग्य वास्तविक 
क्षमता और उनकी क्षमता के उपयक्त बोझ डालने की खोज में भी सहायता मिलेगी। 

३. किसी देश की राष्ट्रीय आय का हिसाब लूगरान के उपाय 4 सामान्यत॑ 
इस आय की गणना' के लिए तीन उपायों को बतलाया जाता 

१. आय प्रणाली--यह आयकर के आंकड़ों पर आधारित होत॑। है । आय-कर 
के अंकों को विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए विभिन्न मजदूर दलों के उप!जनों की औसत 
लेकर पूरक किया जाता है । इस प्रकार का उपाय उस देश में अधिक लाभकर होगा, 
जहां आय-करदाताओं की अधिक,संख्या होती हैँ । किन्तु भारत में भी! यह उपथोगी 
हो सकता है, बशतें कि इस उद्देश्य से सम्बन्धित उन लीगों की आपयों की जांचों में इसकी 
सहायंता की जाय कि जिन पर आय-कर नहीं लगता, अर्थात्‌ मजदूरीं, छोटे-छोटे दुकानदारों 
तथा करमकरों के अन्य दलों की आय । ' 

२. उत्पादन की गणना- प्रणाली अथवा राष्ट्र-संस्पत्ति की सूची प्रणाली-यह वे 
भर में बाजार भाव पर खपतं॑ की गई वस्तुओं और सेवाओं के योग पर विचार करती 
है । इस उपाय के लिए उत्पादन और पगार की ठक-टठीक गंणना' क॑ आवश्यकता हैं । 
कृषि-विषयक मुख्य जिन्‍्सों के उत्पादन का अनुमान प्रकाशित करती है, जिसका अर्थ 
यह हे कि तीन में से प्राय: प्रत्येकदो व्यक्तियों की आय का हिसाब लगा लिया जाता है ।* 
खनिजों और जंगलों के उत्पाद के भी संपूर्ण आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं । कुछ महत्व- 
पूर्ण उद्योगों के उत्पादन के अंक भी उपलब्ध हें ।* इसके अतिरिक्त दूध और दूध 
की बनी वस्तुओं के अँक भी उपलब्ध हें । हाल हूँ में, राष्ट्रीय आय कमेर्टी ने १९४८-- 
४९ के लिए प्रति अंश की आय २५५ रु० बताई थीं। 

. ३. आय और राष्ट-संम्पत्ति-सूची प्रणोलों का सेस्सिश्रेण । डा० राओ ने 
भांरत में दौनों उपायों को सफलतापूर्वक मिल/ दिया है । उन्होंने कृषि-विषयक उत्पादनों: 
के सरकार अनुमानों, खनिजों, उद्योंगों, और जंगलों के उत्पादतों के: प्रकाशित अंकों, 
दूध और दूध की वस्तुओं के उपलब्ध अंकों, और आय कर के आंकड़ों तथा छोटे सरकारी 
कर्मचारियों की आंयों के अंकों और उन औद्योगिक कंर्मकरों की आयों के अंकों कं उपथीग 


किया है, जिनके वेतन नियमतः प्रकाशित होते हैं । उन्होंने अन्य दिशाओं में इस उद्देश्य 
से सम्बन्धित जांच द्वारा इनको पूरक किया है । 
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दिड्देड, 


भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान--भारत की राष्ट्रय आय का निश्चय 


करने के लिए समय-समय पर अनुमान लगाये गए हूँ । इतमें सबसे पुराना अनुमान 
डा० नौरोजी ने १८६७-७० के विषय में बनाया था । ब्रिटिश भारत में विभाजन से 





प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न अनुमान नत्वे दिये जाते हें :-- 








पूर्व 
ही 
सूं० । लेखक का नाम अनुमान का वर्ष आय 
| रू० आ०  पा० 
१. | दादाभाई नौरोजी १८६७-७० २० ० ० 
२. | लाड क्रॉमर और बारबॉर | १८८२ २७ ०. ० 
३. डिगर्ब। १८९८-९९ १७ ८ ह 
४. | लाड करन १९०० ३० ० ० 
५. | डिगर्बाः १९०१ 06 28 ११ 
६. | एफ. ज॑. एटकिन्सन १८७५ ३० ८ ० 
है| हर हे ए १ ८९५ | ३ 4 ८ 0 
७. | वाड़िया और जोशी १९१३-१४ | बेड ५ ६ 
८. शाह और खम्बत १९००-१४ ३६ ० ०१ 
(युद्ध पूव 
९. हे ।5 हा यद्ध और यद्धोत्तर ३८ ० ० 
१०, | फिडले शिरास १९२१ 09% ० 
0 ० १९२२ | ११६ ० ० 
१२. साईमन कर्म/शन की रिफोर्ट १९२९ ११६ ० ० 
१३. | डा० राओ . १९२५-२९ ७६ , ० ० 
१४. | » #. १९३१-३२ ५१ ० ०ॉ* 
१६६ ० ०३ 
। ' द्‌णएू ० ० 
१५. | सर जेम्स ग्रिग « १९३७-३८ पद ० कक 
१६. | कामसे पत्र में एक विद्यार्थी | १९३८-३९ द्दू ० ० 
१७. हा 37 7) १९४२-४२ ॥ ९7 २४ ० डे 


यह स्पष्ट है कि ऊपरिलिखित आय के अनुमानों में अनेक विभिन्नताएं हे । एक 


कारण मल्यों में परिवर्तत.क। है । उदाहरण के लिए, १९१३-१४ के ४५ रु० १९२१- 
२२ में ६० रु० की समानता में कम नहीं होंगे बशतें कि मूल्यों के उन्नति में गृंजाइश 
को जाय । इसे छोड़ कर विभिन्न अनमानों द्वारा जो क्षेत्र आच्छादित होता हैं, वह सदेव 
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५३६ भारतीय अर्थशास्त्र 
१९३१-३२ में ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय का विवरण । 








गला | ० | जीना अनुमान | शुद्ध | मूल का” 
' सद (दस लाख ' | रु० | सीमान्तः 
 रु० में). . [(प्रतिशत) 


क. राष्ट्र सम्पत्ति अनमान :., 


१. कृषि उत्पत्ति ६,०८९.२ 
फल, मसाले, दालें आदि १,७४६.९ 
घटाओ-- क्षय से हानि, बीज, ब्याज, न 
पशुओं की रक्षा और घटी, और 
औजारों कीं मरम्मत आदि । १,९०९, (५,९२७ 
२. पशु--दूध, 8 पता हडिडयों 
ऊन आदि स हब १२० 0-8 
३० मछली मारता और शिकार: ४ 5 ० पड हु से 
खनिज . . ९२. 
४. .जंगल उत्पादन 4 5 
ख. आय अनुमान :-- । 
१. आयकर से निर्धारित आय॑ २,१६१ | 
२. बिना टेक्‍स के आय-- 
(अ) उद्योगों में -मजदूंरों की २,१०० 
(आ) सरकारी नौकरों, रेलों 2 
.. डाक और तार के कमंकरों की ५९० 
(इ) अन्य यातायात के कर्मकरों की २८३ 
(ई) व्यापार के कर्मकरों की १,२३३ 
(उ) व्यवसायों और कलाओं के ह 
क्‍ कमकरों की ४१६ 
ऊ) घरेलू कर्मकरों की ३२५ |४,९४७ | £#१४६ 
ग. मिश्रित : 
मकान सम्पत्ति 
रेशम १२ 
बासन रे 5 
शहद ै 
'पेंझनें हो 
सरकार की  व्यापांरिक जिम्मेदारियां 2 
क्रषि ऋण पर ब्याज ली 
अप्रत्यक्ष कर 0 
घटाओ-- आओ 
अप्रत्यक्षकरों से राजस्व 3 कै 
आन्तरिक सरकारी ऋण पर ब्याज. | 7+६० 
आयातों पर निर्यातों का आधिक्य, आदि |___*६ 
१०७५ ७८० (+नदारद 
६,८९० रे द््‌ 
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५. राष्ट्रीय आय के विभाजनोत्तर काल के अनुमान॥ ईस्ट इकोना- 
मिस्ट” ने १९४८ के अपने वाषिक अंक में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किया था । डा. 
राओ के १९३१-३२ के आधार पर पाकिस्तान के लिए २२४ रु० के विपरीत अनुमान 
किया गया था । भारत में अल्प आय के लिए यह यक्ति दी गयी थी कि भारत की अपेक्षा 
पाकिस्तान की कृषि-संपत्ति संभवत: अधिक ठहराई गई थी। भारत सरकार के व्यापार 
सचिवालय ने १९४५-४६ और १९४६-४७ के विभाजन के अवंतर भारत संघ के प्रांतों 
के राष्ट्रीय-आय के लागत अंशों के रूप में अनुमान प्रकाशित किये थे, जो इस प्रकार हैं:--- 





(करोड़ रुपयों म॑ ) 
ग ब्रिटिश भारत भारतीय संघ प्रान्त 
मदे 
१९४५-४६ | १९४५-४६ १९४६-४७ 








१, मौलिक उत्पादन , हक 
१,९६३ २३५२ 


(क) कृषि की शुद्ध उत्पत्ति और पशुपालन |. २,७४५ 

(ख) जंगलों की शुद्ध' उत्पत्ति १ ४ ४ 

(ग) खनिजों की शुद्ध उत्पत्ति ३८ ३७ हर 
शद्ध मौलिक उत्पादन का योग २,७९५ | २,००९ | २,३९८ 


२. अ--मौलिक' भिन्न उत्पादन--- । 
(क) कर निर्धारित आय ५७९ | ,“ ५३५ | ५६६ 


(ख) बिना कर की आय २,८६० | २,२८७ २,६१६ 
लागत अंश पर कुल राष्ट्रीय आय ६,२३४ ४,९३१ | ५,५८० 
प्रति व्यक्ति आय रु० में १९८ २०४ |. २२८ 





ऊपर के अंकों से पता होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, कितु यह वृद्धि वास्त- 
विक नहीं हे, क्योंकि कीमतों के स्तर में लगभग १२.५ प्रतिशत का उन्नति के लिए गुंजायश 
की जानी है । ५,५८० ० के अंकों में अनंतरकाल में भारत में सम्मिलित हुई रियास॒तों 
की आय शामिल नहीं की गई.। 


' राष्ट्रीय आय कम्ेटी--भारत की वास्तविक राष्ट्रीय आय जापने की आवश्यकता 
को इतना महत्व दिया गया कि सरकार ने अगस्त १९४९ में राष्ट्रीय आय कमेटी नियत कर 
दी। इस कमेटी को उपलब्ध अंकों को उन्नत करने और अधिक आवश्यक आंकड़ों को 
संग्रहित करने के उपायों के साथ ही राष्ट्रीय आय की दिशा में अनुसंधान को 
उन्नत करने के उपायों और साधनों के प्रस्ताव भी करने थे । कमेटी की पहली सूचना 
अप्रेल १९५१ मे पेश की गई, और वह १९४८-४९ की राष्ट्रीय-आय का अनुमान प्रदान 


भर, 


करती हूं 

१९४८-४९ के लिए भारत की राष्ट्रीय आय (लाग्रत अंश पर शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पत्ति) ८,७३० करोड़ रु० रखी गई है, जिसमें २० करोड़ रु० विदेशों में भुगतान करने के 
लिए घटाये जानें हैं । अनुमानितं जनसंख्या ३४ करोड़ है । इस प्रकांर इस वर्ष में प्रति 
व्यक्ति आय २५५ रु० आती है । अगले पृष्ठ की तालिका में आय का पूर्ण विवरण प्रकट. 
हो जाता हैं। 


छ्रेट भारतीय अर्थशास्त्र 
१९४८-४९ में भारत की राष्ट्रीय आय 


लि आह नियोजित | प्रति नियोजि 

| प्रतिशत | व्यक्तियों | व्यक्ति की 

। को संख्या | शंद्ध उत्पत्ति 
(लाखों में) 






. १. कृषि 
क. कृषि, प्शपालन और 


संबंधित कार्य-कलाप 
खें. जगल ०.७ नल शा 
ग. मछली व्यापार ः ०.२ नण- न 
योग ४७.६ | २९,०५५ | ५०० 
5. खानों, निर्माण और 
हस्त व्यापार ; फ ५ 
क. खातों ०.७] ३८ .।. १,७०० 
ख. फंक्टरियों के कर्मकर ६.६ ' 
ग. छोटे-छोटे व्यवसाय ९.९ | .. १,४९ ६०० 
योग १७.२ १,८७ . [| ८०० 
3. व्यापार और यातायात : कु 
क. संवाहन (डाक व तार) ०.३ चर श्र्‌ १,९०० 
ख. रेलें २.३ भु * 
गे. संगठित बंकिंग और 
है बीमा ०.६ ) 
घ. अन्य, व्यापार, और ३. न ९५ . | .१,५०० 
यातायात (देसीसहित ) १६.३ | 
४. अन्य सेवाएं । 
नक. पेश और उदार कलाएं ३.७ .. ५९ ६०० 
'ख. सरकारी नौकरियां 
(शासन ) ' हरे ३६ १,३०० 
'ग. घरेल नौकरियां ' १.७ ' ४२ ४०० 
छल. मकान सम्पत्ति ५.२ ब्ग्ी। न 
अन्य सेवाओं का योग १५.९ १,३७ 3 आम 
५. गद्ध घरेलआय का योग १००.२ ' | १३,२७ ६०० 
विदेशों से प्राप्त शद्ध आय “०.२ नन-.. [' ना 
लागत अंश पर शुद्ध- 
राष्ट्रीय: आय ७१० ' १००: ५ “ओ मल 


भारतीय अर्थशासन में. कृषि क॑ सापेक्ष महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि 
इससे ४,१५० करोड़ रु० 'अथवा संपूर्ण राष्ट्रीय आय का ४७.६ प्रतिशत प्राप्त हुआ । 
उसके बाद व्यापार और यातायात, जिससे १७०० करोड़ रु० अथवा १९.५ प्रतिशत 
“मिला । अंदशदान की दृष्टि से खनिज, निर्माण, हस्त व्यापार त॒तींय दर्जे पर जाते हूँ, जिनसे 


- शाष्ट्रीय आय - ५३९ 


१५०० करोड़ रु० अथवा १७.२ प्रतिशत प्राप्त होता है। प्रबंध विषयक सेवाओं का 
५ प्रतिशत का अंश है । । े हे 

इस रिपोर्ट क। कहना है कि छोटे-छोटे व्यवसाथों (अधिकांशत: घरेलू ) का मुख्य 
भाग है, जो ५,३५० करोड़ रु० होता है अर्थात्‌ शुद्ध घरेलू उत्पादन का ६१.३ प्रतिशत; 
प्रति नियोजिन व्यक्ति क। औसत शुद्ध उत्पादन ६६० रु० आंका गया है। रेलों और 
संवाहनों के कर्मकरों को सबसे अधिक वेतन मिलते हैं । एक अन्य दिलचस्प निर्गय यह है 
कि संपूर्ण आय में से निजी भाग- ७,९७० करोड़ रुपये आंका गया है ओर सरक।री साहसिक 
कार्यो और प्रशासन के लिए केवल ७६० रु० आंके गए हैं। सरकार ने टैक्सों, फीसों आदि 
की (ष्टिसे ६९० करोड़ ० अथवा निजी आय का ८ प्रतिशत प्राप्त किया । 


यह अनुमान किया गया है कि खाद्य पर भोक्‍ता व्यय ४,६०० करोड़ रु० से कम नहीं 
हुआ अथवा संपूर्ण शाष्ट्रीय आय का ५३ प्रतिशत, जो देश के अधिकांश लोगों की दरिद्रता 
का परिचायक है। सुदृढ़ निर्गय तभी संभव होंगे जब इस प्रकार के अंक कुछ वर्षो तक 
मिलते रहेंगे । 

आय में वद्धि होने के अतिरिक्त हाल ही की जांचों से पता चलता है कि उसके 
वितरण में भी परिवतेन हुआ है । यह बयान किया गया है कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा 
अंश ग्राम क्षेत्र में समाज के अ-नियोजित वर्ग की ओर चला गया है, जो य। तो अपर्थ। बचतों 
का विनियोज करने की प्रवृत्ति नहीं रखते अथवा बेंकिंग सुविधाओं के अभाव में बेस नहीं 
कर पाते । १९५० की आ्िक कमीशन की रिपोर्ट ने आय के इस परिवर्तत की ओर 
ध्यान आकर्षित किया था । उसी वर्ष में प्रकाशित हुई ग्राम बें किंग जांच कमेटी की रिपोर्ट 
परिवर्तन का उचित अनुमान नहीं कर सकी थी, और उसने भो उसे ज्यों-का-त्यों रखा । 
भारतीय सरकार के अर्थ-सचिव श्री सी. डी. देशमुख ने भी यह। दृष्टिकोण उपस्थित किया 
था। देश के भिन्न भागों के व्यापार मंडलों ने भी इसी विचार का समर्येत किया था और 
शहरी वर्ग में से ग्राम-वर्ग की द्रव्य आमदनियों के परिवर्तन पर चित प्रकट की थी। यह 
कहा जता है कि औद्योगिक नियोजन में न्यूनता का मख्य यह! करण है । 

पंजाब और बम्बई जैसे राज्यों में हाल:ही के परीक्षणों से यह परिणाम प्राप्त 
हुआ हूँ । यह उल्लेख किया गया है कि मालगुज,री की दरों में तो किती प्रकार की वृद्धि 
की नहीं गई, और केवल सिंचाई के पानी के लिए थोड़ी-सी वद्धि को गई है, कितु देखा जाता 
है कि मुख्य जिन्सों की मूल्यों में अपेक्षाकृत बहुत उन्नति हो गई है । फलत:, ग्रामीण जनसंख्या 
१९३९ की अपेक्षा वर्तमान में कहीं बेहतर है और उसकी बचत करने का क्षमता में वृद्धि 
हो गई है, जब कि शहर्र। वर्ग में इसका क्लास हुआ है । इर्स प्रकार, मद्रास राज्य के विषय 
में डा० नारायण स्वार्मी नायडू का अध्ययन भिन्न निर्गय पर पहुंचता है । ऐसी दशा में, 
राष्ट्रीय आय का नियमित रूप से वारबिक पर्ववेक्षण अत्यत्वश्यक जान पड़ता है । 

« निष्कर्ष । ऊपर के विचार से हम इस परिणाम पर पहुंवते हैँ कि भारत में 


५४७ भारतीय अथंशॉस्चत्र 


आंकड़ों का संग्रह करने का कार्य बंहुत हू! दोषपूर्ण है और विशेषरूष” से पुरानी देसी 
रियासतों में । आंकड़े अत्यावश्यक अनिवार्यता हैं। १९३४ में प्रकाशित बाऊले-राबदे- 
सन रिपोर्ट ने प्रस्ताव किया था कि संग्रह के लिए केंद्र में एक स्थाई विभाग होना चाहिए 

, जिसकी सहायता के लिए अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ नियतं किया जाय । उन्होंने प्रस्ताव किया 
थां कि गवर्न र-जनरल की कौंसिल में चार संदस्पों की नियक्ति की जाती चाहिए । सदस्यों 
में से दो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होने चाहिएं और त।सरा डाइरेक्टर आव स्टेटिसटिक्स' 
(आंकड़ों) का हो । उत्पादन की गणना पंच-वर्षीय की जानी चाहिए ओर जनसंख्या की 
गणना दस वर्ष बाद है। हो । कितु प्रति दस वर्ष के मध्य में पुरक रूप में एक संक्षिप्त गणना 
भी होनी चाहिए । यथासंभव,दोनों की एक ही। समय गणना! होर्न। चाहिए । इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक मुख्य राज्य में एक पूर्ण-काल का आंकड़ा अफसर होंना चाहिए, जो सब विभागों के 
आंकड़ों का परीक्षण करे और केंद्रीय डाइरेक्टर के साथ योग-प्रदान करे। इस रिपोर्ट के 


लेखकों ने देश की राष्ट्रीय आय की गणना के उपायों की भी तजवीज क॑। थी और उन्हीं 
आधारों पर अनंतर डा० राओ ने अपनी जांच का कार्य किया था । 


द्वितीयत:, सब भिन्न अनुमानों से, जो. सरकारी: अथवा गे र-सरकार, भारतीय या 
योरोपियन,. मत-भेद होने पर भी, अधिक या थोड़ा, प्रकट होता है कि भारतीय. बहुत दरिद्र 
है। बह .उर्प्नी सीमा तक हूं दरिद्र नहीं कि जहां तक प्रति.व्यक्ति की आय का संबंब- हे, 
प्रत्युत वस्तुओं की खपत की दृष्टि से भी गर्राब. हैं । यह स्थिति तब और भी अंवकारमय 
हो जाती है जब.हम यह देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी अपने लिए पर्थाप्त 
खाद्य उत्पन्न चहीं कर पाता.। डा. आर. के. मुखर्जी के कथनानुस,र भारत ६ करोड़ ३९ 
लाख व्यक्तियों को खाद्य देने में अशक्त है ।. डा. एक्रायड के कथनानुसार पोषक तत्वों की 
दृष्टि से .इससे भी अधिक न्यूनता है । खाद्य-अन्न-नीति कमेर्टा ने अंकन किया था कि भारत 
में प्रचलित. खपत- के मान बहुत हू। न्यून हें ओर उस स्तर की ओर अधिक कडोती नहीं की 
जा सकती ।. औद्योगिक नगरों में मकानों-की अवस्थाएं भपंकर हैं ओर ग्रामों में अधिक 
-अस्वास्थ्यकर और विभाजन ने तो स्थिति और भी बिगाड़ दी है । मृत्यु अतुपात ऊंचे है । 
पश्चिम की अपेक्षा शिशु और जच्चा की मृत्यु संख्या बहुत अधिक है । यह है।न' अवस्थाएं 
कृषि और उद्योग, दोनों हूँ। दयर्न।य उत्पादन के परिणामस्वरूप हें । 

. भारत की दुर्दशा तब और भी बढ जाती है, जब हम अन्य देशों के अवस्था के साथ 
उसकी तुलना करते हैं । मि० कोलिन क्लाक ने भिन्न देशों के आथिक-हितों की तुलना के 
लिए एक सूत्र उपस्थित किया है । उन्होंते कीमतों के समान'ः अनेक देशों की रा्ट्रीय 
आयों के अवुमानों को न्‍्यून किया है और कार्यक/री जनसंख्य। के प्रति व्यक्ति के अन्त- 
रष्ट्रीय इकाइय्रों के रूप में उन्हें प्रकट किया हैँ । वह अच्तर्राष्ट्रीय इकाई की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं: “(१९२५-३४ की अवधि के औसत के ऊपर अमरीका में एक डालर 


वस्तुओं और सेवाओं की जो रा श क्रय करेगा ।” निम्न तालिका इसी कारलातगेत कुछ 
देशों में अन्तर्राष्ट्रीय इंकाई के प्रति व्यक्ति की औसत असली आय प्रकट करती है:--- 


राष्ट्रीय आय ५४१ 


अन्तर्राष्टीय इकाइयों में प्रति व्यक्ति की औसत असली' आय 





अंतर्राष्ट्रीय - 








अंतर्राष्ट्रीय... 
देश बकरे क्‍ क्‍ देश । इकाई 
नी आनिकिओ १,३८१ | जावान ० २2227 ३५३ 
ग्रेट ब्रिटेन १,०६९ | मिस्र «« |. ३००-३५० 
आस्ट्रेलिया ९८० | रूते पे रेर० 
फ्रांस ६८४ | दक्षिणी अफरीफा . ... . २७६ 
क्‍ चीन १००-१२० | ब्रिटिश भारत ० २०० 





संभव है कि मि० कोलिन क्लाके के अनुमान किती सीना तक दोषपूर्ण हों, कितु 
इसमें भी संदेह नहीं कि उन वर्षों में ब्रिटिश भारत और चीन का मान' बहुत निम्न स्तर पर 
था और यह भी स्पष्ट ही है कि अब भी अवस्था वहुत सुध री वहीं । भारत को अभी बहत 
लंबा मार्ग तय करना है और यह तभी हो सकता है, जब संपूर्ण राष्ट्र मिल कर इच्छापूर्वक 
काम करे । भिन्न दोषों के लिए उपचार माझुम किय्रे जा सकते हें बशर्तें कि ग॑ं भी रतापूर्वेक 

पर वेक्षयण किया जाय ओर स्ही-सहीं आंकड़े संप्रहीत किय्रे जाय॑ । 


नोट:ः--अमी अभी (मार्च १९५४) राष्ट्रीय आय समिति की अंतिम रिपोर्ट 
छपी है । इस' रिप्रोर्ट के अतुसार भारत की कुछ राष्ट्रीय आब ((७7:058 -ं&6079] 
]700776 ) १९५०-५१ में ९५३० करोड़ रु० आंकी गई है । इस हिसाब से प्रति व्यक्ति 
की आय २६५२ आंकी गई है । इसकी तुलना पिछलडे वर्षों से की जा सफती है । 


कुल आय प्रति व्यक्ति, आय : 
१९४८-४९ ' ८६५० « करोड़ २४६.९ - 
१९४९-५०... ९०१० ,, २५३.९ 
१९५०-५१ १ रेक 0 २६५.२ 


प्रति व्यक्ति मौद्विक आय में चहे वृद्धि हुई हो लेकिन प्रंति व्यक्ति वास्तविक-आय 
में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई क्योंकि मूल्यों में भी वृद्धि हो! रही है। निम्नलिखित तालिका 
से तीन वर्षों की आय के अनुमान स्पष्ट हो जायेंगे : 


५४२ भारतीय अर्थंदास्त्र 


(रु० करोड़ों में) 


कु १९४९-५० | १९४८-४९ 








मो 


मद 
(क) कृषि 
कृषि, पशपालन तथा अन्य 
कार्यकलाप 
२, जंगलात 
३, मच्छड़ो व्यापार 
समस्त आय 
(ख) खनिज, निर्माण तथा 
हस्त-व्यापार 
४, खनिज 
५. कारखातों से 
६, छोट उद्योगों से 
समस्त आय 
(ग) व्यापार, यातायात ओर 
संचार 
७. संचार (पास्ट टंलीग्राफ) 
८. रेलवे 
९. संगठित बेकिंग तथा बीमा 
१०. अन्य व्यापार तथा यातायात॑ - 
समस्त 







(घ) अन्य सेवाएं 
११. व्यवसाय तथा उदार कलाएं 
१२. सरकारी सेवाएं 
१३. घरेलू सेवाएं 
१४. गह-सम्पत्ति 
समरत 
शुद्ध घरेलू उत्पादन अंशों की 
लागत पर 
शुद्ध उपजित बाह्य आय 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध 
राष्ट्रय आय 
प्रतिव्यक्ति आय 


....._ छत्तीसवाँ अध्याय 
भारत में आथिक योजना-निर्माण 


१. चिरकाल तक राष्ट्र की आथिक नीतियों पर और लोगों के दिलों पर तठस्थता' 
([,988695 [9786 ) का शासन रहा। यह विश्वास किया जाता था कि आत्म- 
हित के लिए कार्य करना अयिकतम व्यक्तिगत लाम प्रदान करते वाला था । यह युक्ति 
दी जात॑। थी कि उपभोक्‍ता का अल्पतर लागतों से हित होगा और उत्दादन करने वाले: 
का अधिक ल/भों से । जो भी हो, हाल है| के समयों में, तटस्थता का लोप हो गया' है, और 
राज्य के हस्तक्षेप की विपरीत लहर चल पर है । इस प्रकार, आज, योजना होने और न' 
होने के बच का प्रइन नहीं, प्रत्युत राज्य के संरक्षण में योजन। निर्माण की स्थितियों के बीच" 
का प्रइन है। 


तीस वर्ष के अल्पकाल में दो विश्व-युद्धों ने संत्तार को उसकी नींवों से हिला 
दिया है । पहले की अपेक्षा दूसरा अधिक विनाशकारी था और आगार्भा इपते भी बढ़कर 
प्रलयकार्र। होगा । धर्म और राज्य इस प्रकार के प्रलुयकारी उत्पातों को रोकने में अभी' 
तक असफल रहे हैं । अब अर्थशास्त्र की बारी है । यदि वह सब मुख्य देशों का सहयोग 
प्राप्त करने के लिए सह खेल कर सक। ओर यदि वह रंग-भेद केबिना संप्षार के लोगों के 
जीवन-मान को उन्नत करने में सफल हुआ, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। स्पष्ट 
ही हैं कि जब तक भारत की भूमि पर भूख का राज है, वह विश्व की स्थिति को ठीक करने 
की दिशा में कुछ भ॑। नहीं कर सकता । जीवन-म्रान निम्न है ओर लोगों की बहुत बड़ी 
संख्या कष्टकर दीनता में जीवन बिता रही है। अल्य विक्तित प्रश्नावतों के कारण 
जन-संख्या की निरंतर वृद्धि का संकट भी सदा विद्यमान रहता है। 


१९३३ में सर जान मेगा की रिपोर्ट ने प्रकट किया था कि केवल ३९ प्रतिशत छोगों 
के लिए यह कहाँ जा सकता हूँ कि उन्हें पर्वाप्त खुराक मिलता है, ४१ प्रतिशत को घटिया 
तर्राके से ओर २० प्रतिशत के एक बड़े अनुपात को बहुत बुरी प्रकारककी खुराक मिलती है । 
भारत के विषय में हाल हू। में चर्चा करते हुए डा० एक्रायड ने कहा था, इसमें संदेह नहीं कि 
जन-संख्या के एक महात्‌ प्रतिशत को पर्थाप्त खाने के लिए नर्ताब नहीं होत।, ओर वह 
सामान्यतः न्‍्यून भोजियों का अनुपात ३० प्रतिशत से कम नहीं अंकते । 


प्रति अंश की आय की न्‍्यूनता का कारण भरताय अर्थ-व्यवस्था का गलत प्रगति. 
'है। कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना जीवन-मान को निम्न बनाये रहता है। गांव की 
आत्म-निर्भरता बेरोजगार को हटाएगी, कितु जीवन-मान को उन्नतं नहीं करेगी ॥ 
उसके लिए देश का औद्योर्गकरण अत्यावश्यक है । केवल तर्भ। भारतीयों को बेहतर मकानों 
की सुविधाएं, अधिक वस्त्र और पर्थाप्त चिकित्स! के आशा हो सकती है । 

इस प्रकार यहां (क) उत्पादन की अपूर्णता है, (ख) व्यवत्यित आथिक जीवन 
की अस्थिरता है, (ग) और, वितरण की असमानता है । यहां तक कि एक छोटा-सा मकान 
बनाने के लिए हमें एक नक्शा और अपने साधनों का सह! विचार होते की आवश्यकता 
है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के भवन की सह स्थिति जानने के लिए, जो एक विशाल उत्तर- 
दायित्व है, एक अतिविशिष्ट मान और सामान्य पर्यवेक्षण क। आवश्यकता है । 


एड भारतीय अ्थंज्ञास्त्र 


उत्पादन की' अपूर्णता का कारण बेरोजगारी हें अथवा उत्पादन के अंशों के 

लिए अल्प-नियोजन है । उसके प्रगति के वर्तमान स्तर के लिए, भारत में जत-प्रंख्या का 

आधिक्य है । उसके प्रसाधन भले ही विशाल हो सकते हैं, कितु उतका पूर्गततवा उपथोग 

नहीं किया गया । उसके पास न तो पर्थाप्त पूंजी है, न ही उसके पास पर्याप्त मशीनें अबवा 

कारीगर हैं । गांवों में अधिकांश लोग---लगभग ८७ प्रतिशत उनमें से वहां रहते ही हैं--- 
आज भी मध्ययुग के आभूषण के रूप में होंगे । 


इसके अतिरिक्त, भारत की राष्ट्रीय आय के वितरण में बहुत बड़ी असम'नताएं 
हें । प्रो० के. टी. शाह और मिं. खम्बट्टा को १९२४ में मालम हुआ था कि यदि एक सौ 
रूपये एक सौ आदमियों में वितरित करने होते थे, तो मोटे रूप में ३३ रुपये धर्ी वर्गों के 
एक सदस्य के भाग में आते; ३३ रु० मब्यम' वर्ग के ३३ व्यक्तियों को मिलते ओर शेप 

३ रु० श्रमिक-वर्गों के ६६ सदस्यों के हिस्से में जाते । १९३१-३२ में डा० वी० के० आर. 
वी. राओ ने मालम किया था कि जब ग्राम-द्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की ओसत आय केवल ५१ 

० थी तो शहरी क्षेत्रों में यह १६६ रु० थी। यह ध्यान देने की बात है कि' उस जांच 
'के समय शहर क्षेत्रों में केवल १२ प्रतिशत जन-संख्या रहती थी? इय प्रकार माऊुम 
होता है कि देश के आथिक-जीवन का सभी दिशाओं से पुतरुद्भव करने की अत्याव- 
इयकता है । 

२. योजना निर्माण का उद्देश्य । अन्य राष्ट्रों के समान हमारा उद्देश्य भी 
यह है कि “जनतंत्र के नागरिक को अनने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्याप्त खाद्य के अबि- 
कार का वचन मिलना चाहिए । उस्ते अवःस, वस्त्र और खाद्य के न्‍्यततम-स्तर का विश्वाच 
होना चाहिए । उसे शिक्षा के पूर्ण और समान अवसर दिये जाने चहिएं। उसे इसक। 
आनंद लेने के लिये सुख और सुविवाएं होती चा[|हिएं। वुद्धावत्या, अत्वस्थ्य ओर 
बेरोजगारी के भय के विरुद्ध उसकी रक्षा होनी चाहिए ।”१ इस प्राप्ति के लिए सुलझी 
योजना की हमें आवश्यकता है । अब, एक योजना बर्नी है, जितमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
पूर्व॑त: ही संगठित यत्नों को उपस्थित किया गया है । इक्षका उद्देश्य आंशिक अथवा न्यूत 
उन्नत प्रसाधतों को उन्नत करने के लिए यत्नों के बहाव को संगठित करन! है । यह स्वीक/र 
करता है कि कार्य करने औरउ पार्जन करने की स्वतन्त्रता नागरिक का जन्मसिंद्ध अधि- 
कार है और यह प्रत्येक को पूर्ण रोजगार देने के आदर्श क। अतुगाभी है । 

इसका उद्देश्य सब वर्तमान प्रत्ावतों की उपयोगिता और सब तुलनात्मक व्यव- 
साथों में उनका शुद्ध बटवारा करना हैं। इत्तका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर वस्तुओं का 
उत्पादन करना भी है | यह मांग और पूत्ति के बच सह। संतुंडन' के लिए कार्य करता है 

ताकि उत्पादन और न्यूनता के आधिक्य की चरम-प्लीमाओं से बचा जा सके । | 


तो भी, इस बात पर बल दिया जा संकता है कि (क) देश के लोगों के पूर्ण-हादिक 
सहयोग के बिना कोई .रभी योजना सर्फल नहीं हो सकती, (ख) ओर कोई भी योजता 
प्रत्येक नागरिक के सुख के लिए कार्य नहीं कर सकर्ती । बहुसंख्या के हित के लिए किसी 
सीमा तक व्यक्ति की स्वार्धीनता की बलि देन है। होर्ग। 

पिछले कुछ वर्षों में भारत .में . सब विचारवान' लोग अपने लोगों की अत्यधिक 
दीनता और उसके उपचार की समस्या के विषय में चितित हो उठे थे। इस प्रकार गत 
कुछ वर्षों में योजनाओं की बाढ़-सी आ.गई--जंसे,, बंत्रई योजना, जनत। की योजना, 

का 
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भारत में आथिक योजना-निर्माण प्‌४डप 


गेंधीवादी योजना, राष्ट्रीय योजना निर्माण कमेटी की योजना, बिरल/ योजना, सरकारी 
योजना, पंचवर्षीययोजना का लेख्य, आदि । उनमें से प्रत्येक का दावा था कि वह भारत 
की आशिक ब्‌राइयों के लिए विशिष्ट है और हजारों करोड़ रुपये के खर्चे के प्रस्ताव किये 
गये । 
३. युद्धकालीन तथा यद्धोत्तर पोजनाएँ '--बंबई योजना--इस योजना के 
लेखकों का उद्देश्य भारत के जीवन-मान को उन्नत करना है। लेखकों को आशा है कि 

१५ वर्ष के काल में प्रति व्यक्ति की आय दोगना हो जायगी, जिसका, जन-संख्या की वृद्धि 
शक गंजायश रखते हुए, अर्थ होगा, देश की वर्तमान सामूहिक आय में तीन गुवी 
वद्धि । 

ह उद्योग--इस योजना में उद्योग, कृषि, संवाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भवन- 
निर्माण को उन्नत करने के लिए लक्ष्य नियत किये गये हें । उद्योग के विषय में, आधार- 
मलक उद्योगों, जैसे बिजली, खानें, इंजीनियरिंग, रासायनिक, यातायात आदि को मुख्य 
महत्व दिया गया है और पहले उनकी प्रगति की दिशा में ध्यान दिया जायगा । कितु साथ 
ही उपभोक्‍ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों को उन्नत करने का भी कार्य किया 
जायगा। हमारे यहां की सस्ती मानव-शक्त्त को दृष्टि में रखते हुए घरेल और लघु-स्तर के 
उद्योगों को उन्नत करने पर विशेष महत्व दिया गया है जिससे बहुमूल्य यंत्रों को मोल लेने 
तथा लगाने की आवश्यकता की उपेक्षा की जा सके । सब उद्योगों की उत्पत्ति में पांच-गना 
वृद्धि की जायगी । 

कृषि--#षि उत्पादनों की उत्पत्ति को दुगूना किया जावेगा। यह उल्लेख किया 
गया है कि क्ृषि उन्नति का प्रश्न तब तक निरथथंक है, जब तक कृषि की तीन मुख्य समस्याएं 
हल नहीं हो जातीं, अर्थात्‌ अर्थ-व्यवस्थाहीन अधिसंपत्तियां, ग्र।मीण ऋण ग्रस्तता और धरती 
का कटाव। अनुत्पादक कृषि संपत्तियों के लिए सहकारिता कृषि की तजवीज को गई है 
ओर धरती कटाव को रोकने के लिए जंगल उगाने की तजवीज की गई है । यह भी आव- 
जा होगा कि क्ृषि-कार्य के क्षेत्र में वद्धि की जावे और प्रति एकड़ उपज में भी वद्धि की 
जावे । 
यातायात--ओशद्योगिक ओर कृषि उत्पादनों के परिमाण में वृद्धि हो जाने से 
वस्तुओं का आवागमन भी बढ़ेगा । इस आवागमन की वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रस्ताव 
किया गया है कि वर्तमान रेल-मार्गों में २१ हजार मील की और वृद्धि की जाय, सड़कों के 
बरतमान को दुगुना किया जाय और तटबर्त्ती जहाजरानी को विस्तार दिया जाय । 
सामाजिक सुविधाएं--कृषि, उद्योग और संवाहन' को उन्नत करने के साथ ही 
साथ बेहतर शिक्षा,चिकित्सा और सफाई तथा आवास के लिए योजनाएं जारी करने का 
प्रस्ताव किया गया हे । आशा की गई है कि संतुलित खुराक दो जा सकेगी, वर्ष भर में 

३० गज कपड़ा और रहने के लिए एक मकान । आशा है कि प्रत्येक ग्राम में एक डिस्पेंसरी 

होगी और एक कस्बे में एक सामान्य अस्पताल और उसके साथ ही जच्चा अस्पताल भी । 

प्रत्येक ग्राम में एक स्कूल होगा ओर पड़ोसी कस्बों में संकंडरी और हायर शिक्षा का प्रबंध 
होगा । 

१, यह योजनाएं अब केवल ऐतिहासिक दिलचस्पी की रह गई हैं । उन्हें नयी. 
पंचवर्षीय योजना को स्थान देने के लिए पर्थाप्त रूप॑ में छांट लेना चाहिए---- 
अगस्त के तर्तीय सप्ताह में स्टेट्समेल' में प्रकाशित ए. डी. गोरवाला के 
लेख के अनुसार । 


७५४६ भारतीय अर्थशास्त्र 


ह अर्थ-व्यवस्था--इस योजना के, लिए १० हजार करोड़ रुपये की संपूर्ण पंजी की 
आवश्यकता होगो | प्रस्ताव है कि इस लागत का प्रबंध भिन्न आ्थिक स्रोतों से किया 
जायगा--जो इस प्रकार हैँ :--दबायी हुई संपत्ति ८०० करोड़, स्टलिंग प्रतिभतियां 
१००० करोड़, व्यापार का संतुलन ६०० करोड़, विदेशी ऋण ७०० करोड़, लोगों को 
बचतों से ४ हजार करोड़रु० और ३४०० करोड़ रु० के लिए तजवीज की गई हूँ कि 
उद्देश्य संत्रंवी प्रतिभूतियों के विरुद्ध रिजवे बेंक से ऋण लिया जावे । 

यह याजना तीन स्तरों में पूर्ण की जायगी। प्रत्येक में पांच वष लगेंगे। इसलिए 

बस्तुतः, यह तीन पंच-वर्षीय योजनाओं की बनी हुई हें । 


जनता की योजना ।* (7076079!68 70]97 ) जबकि बंबई-योजना युद्धोत्तर 
निर्माण की दिशा में पंजीवादी दृष्टिकोण को प्रकट करती है, वहां इस विषय के संबंध में 
जनता की योजना भारतीय श्रम-संघ के दष्टिकोण को व्यक्त करती है । यह योजना बंबई 
योजना की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं। यह योजना-निर्माण के प्रत्येक पहल पर प्रकाश 
डालती हैँ, जिसमें संपत्ति का उत्पादन और वितरण भी सम्मिलित है । संपूर्ण योजना 
के लिए दस वर्ष की अवधि रखी गई हूँ और संपूर्ण काल के लिए इस योजना-निर्माण पर 
१५ हजार करोड़ रु० खच बताया गया हूँ। 


योजना के पहले तीन वर्षों के लिए प्रारंभिक पंंजी व्यय का अनमान १६०० करोड 
रु० क्रिया गया है । यह गणना की गई है कि इस प्रारंभिक लागत से योजना स्वतः अपना 
अर्थ-प्रबंध करेगी, अर्थात्‌ इसके बाद आगे की पंजी लगाने के लिए राज्य के पास पर्याप्त 
कोष हो जायेंगे, क्योंकि प्रारंभिक व्यय ऐसी मदों पर केंद्रीभत होगा, जिनसे तत्काल लाभ 
की आशा की जाती है । योजना ने कृषि पर विशेष बल दिया है । इसके विषय में उत्पत्ति 
की दिशा में ४०० प्रतिशत वृद्धि की आशा की जाती हैं । कृषि से उत्पादन की वृद्धि के लिए 
भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जायगा और जमींदारी हटा दी जायगी । उत्पादन के उपायों 
को यान्त्रिक किया जायगा और २५ हजार राज्य क्षेत्र और अनसंबान संस्थाएं स्थापित 
की जायंगी, जिनमे नवीनतम यंत्र होंगे। यह विश्वास किया गया हूँ कि इन कार्य- 
वाहियों से न केवल पर्याप्त खाद्य ओर उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ मिलेंगे, प्रत्यत निर्यात 
'के लिए आधिक्य का उत्पाद भी हो सकेगा । 


' शांधीवादों योजना । यह योजना अन्‍्यों की भांति बहुत महत्वाकांक्षी नहीं । 
इसका कहना है कि भारत गरीब है और उसे मितव्ययिता से ही आरंभ करना चाहिए 
इसका प्रस्ताव है कि दस वर्षों में ३५०० करोड़ ₹० खच्चे किये जाथं, जिनमें से ११७५ 
करोड़ रु० क्षि पर खर्च होंगे, १०३० करोड़ रु० वृहद्‌-स्तरः और मूल उद्योगों पर, ३५० 
करोड़ रु० ग्राम उद्योगों पर , ४०० करोड़ रु० यातायात पर, और शेष सामाजिक सेवाओं 
पर । 

गांधीवाद योजना आदर्शवादी है । यह ग्राम क्षेत्रों के सुधार, कृषि उन्नति, और 
सहायक घरेल उद्योगधंधों पर विशेष बल प्रदान करती हू । उसका मत है, 'हमारी योजना 
"निर्माण का परिणाम जनता को सामांजिक, आथिक ओर राजनीतिक ज॑वन्‌ की स्वतन्त्रता 
से बदल कर सनिककरण का नहीं होना चाहिए । उसे प्रजातंत्र के लिए कार्य करना चाहिए 
और सर्वाधिकारवादो नहीं बनना चाहिए ।” 
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भारत में आयथिक योजना-निर्माण ५४७ 


गांधीवादी योजना का मत है कि योजना-निर्माण की ब्रिटिश प्रणाली पूंजीवादियों 
को गरीबों का शोषण करने की स्वीकृति देती है और उसके बाद शोषकों पर टैक्स छूगा कर 
झोषितों के सामने आथिक सहायता के टुकड़े फेंकती ह। यह अपमानजनक विधि हु । 
रूसी योजना भी, नग्रे ओर शक्तिसंपन्न दल द्वारा अविक्वत हू--प्रबंधकवर्ग द्वारा ।/* 
व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं, भले ही भोतिक रूप में वह कितना ही संपन्न हो । फासिस्ट- 
वादी योजना पूर्ण रोजगार देती है, कितु छोगों को माखन की अपेक्षा भँदूकों को अधिक पसंद 
करने की शिक्षा दी जाती हैँ ।१ 

गांधीजी वहद-स्तर उद्योग के आधार पर योजना नहीं बनाना चाहते थे 
उनके अनुसार मशज्ीन' पूंजी की अनुचरी है ओर अनेकों का शोषण करती है । दूसरी ओर 
ग्रामों में ग्राम-समाज द्वारा उत्पादन तत्काल उपयोग के लिये होगा । प्रत्येक गांव या गांवों 
के' दल को आत्मनिभेर होना हैं ।यंत्रोकरण को एक बुराई समझा जाता है और घरेल 
उद्योगों में सुधार के लिए तथा भारत की सुरक्षा के लिए कुछ एक आधार-मूछक उद्योगों का 
समर्थन: किया गया हे ५ 

योजना के उद्देश्य इस प्रकार बताये गये हैं : २६०० कलोरीज की संतुलित खुराक, 
२० गज वस्त्र प्रतिवर्ष, प्रत्येक व्यक्ति के छिए १०० फुट आवास का स्थान, प्रत्येक लड़के 
ओर लड़की के छिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधाएं 
देसी थियेटर और ग्रामीण नृत्य । 

कोष प्राप्ति के लिए प्रस्ताव किया गया है कि आंतरिक' ऋणों, निर्मित द्रव्य और 
करों से संग्रह किया जायगा । 

यह तजवीज की गई है कि आयकरो को अधिक प्रगतिशील बनाया जायगा, 
जिससे नमक-कर हटाया जा सके ओर ऊंवी कृषि आमदनियों पर आय-कर हरंगायां जा 
सके । फोजी खर्चों को भी भीषगतापूर्वक छांट दिया जायगा और किसी भी असेनिक कर्म- 
कर को ५०० र० मासिक से अधिक वेतन नहीं दिया जायगा । 

४. राष्ट्रीय योजना निर्माण कमेटी के प्रस्ताव । राष्ट्रीय योजना-निर्माण 
कमेटी भारतीय कांग्रेस ने १९३८ में बनाई थी । इसका उद्देश्य ऐसी योजना बनाना था, 
जिससे जनता का पर्याप्त उचित जीवन-मान बन सके । 

देश की सुरक्षा ओर सार्वजनिक उपयोगिता के आवश्यक उद्योगों का स्वामित्व 
ईओरकार्य-चालन सरकार द्वारा होता था; मल-उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करना था । 
कुछ अवस्थाओं में अयोग्यता को दूर करने के लिए सावेजनिक ट्रस्ट बनाये जाने थे । 


: खानों और खनिजों का स्वामित्व पूर्णतया सामहिक रूप में लोगों को सौंपा जाना 
था । जमींदारी को हटाया जाना था ओर क्रृषि के लिए सहकारिता का सिद्धांत छाग होता 
था ओर इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था रहित अधिसंपत्तियों से मक्‍त होना था । यह भी उचित 
समझा गया कि रिजरव बंक का राष्ट्रोयकरण किया जाय ओर अन्य सब बंक ओर ब्रीमा 
कंपनियां इसके नियंत्रण में रहे । राष्ट्रीय हितों को उन्नत करने के लिए भारत के विदेशी 
व्यापार को नियमित करना था । आयातों ओर निर्यातों पर नियंत्र०म आवश्यक था । 

इस बृहद्‌ कार्य को करने के लिए विभिन्न समस्याओं की खोज के हेतु २९ उप- 
समितियां बनाई गईं। उन्हें उन समस्याओं का हल बताना था ओर रिपोर्ट करनी थी । 
7, डिपशाक्षात- (६7988 ०79 हि0ए०प्रशं०0ण- 
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५४८ भारतीय अर्थद्ञास्त्र 


देश के किसी भी आर्थिक अंग को अछ्ता नहीं रखा गया था । इन खोजों का तात्पर्य अखिल 
भारतीय पर्यवेक्षण के लिए प्रारंभिक आधार था । ; 


राष्ट्रीय योजना कमेटी ने हमें समाजवाद की दिशा में प्रवृत्त होने की योजना दी हैं, 
साथ ही व्यापार और निर्माण के उद्योगों में निजी कार्य करने वालों के लिए सम्मानपूर्ण 
अंद भी सुरक्षित रखा है । 
७५, भारत सरकार की योजनाएं । योजना और प्रगति के विभाग को अगस्त, 
१९४४ में सर ए. दछाल के हाथों में सौंपने के वाद, भारत सरकार ने युद्धोत्तर योजना, 
की दिशा में कूछ महत्वपूर्ण कार्य किया। १९४४ में, जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, बह 
योजना निर्माण अधिकारियों के लिए मुख्यतः मार्ग दर्शन के हेतु थी। अनंतरकाल में सब 
सापेक्ष विवरणों के साथ संपूर्ण योजना प्रकाशित हुई। यह दो भागों में खंडित थी, एक 
अल्प कालीन योजना और दूसरी दीर्घ कालीन । 


अल्पकालीन योजना के ध्येयों में, जिसे १९४७-४८ से आरंभ करके पांच वर्ष में 
काम करना था, मुख्यतः यह बातें निहित थीं : 
द १. सुरक्षा सेवाओं और व्यक्तियों का पुनर्वास; 

२. फौजी स्टोरों तथा साज-सामान के आधिक्य को समाप्त करना; 

३. उद्योग को युद्ध से शांति की दिशा में बदखकना; और 

४. शांति अवस्थाओं के अनुरूप नियंत्रणों का समाधान । 

दीर्घकालीन योजना में वृहदू-स्तर पूंजी व्यय होने थे और उन्नति के लिए उनका 
आधारमूलक महत्व था। ये इस प्रकार थे : 

१. उद्योग और कृषि की सहायता के लिए जल-विद्युत महायंत्रों का प्रबंध; 

२. बहुमूल्य वस्तुओं और उन उपभोक्‍ता वस्तुओं के उत्पादन की विशिष्टता के 
साथ, जो जन-संख्या की बड़ी संख्या के लिए आवश्यक हों, उद्योग की प्रगति; 

३. सड़क संवाहनों और यातायात के हकृत्यों को उन्नत करना ; विशेषरूप से 
ग्रामीण क्षेत्रों में, और; 
४. सिंचाई, धरती कटाव-विरोधी और भूमि सुधार की योजनाओं से कृषिकी 
उन्नति। 


यह प्रस्ताव किया गया कि उन्नत शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य की स्कीमों को 
जारी किया जावे, क्योंकि कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए इन सेवाओं को सही रूप में 
पूर्ण-आवव्यक समझा गया । इस प्रकार की सेवाओं में टेक्निकल शिक्षा संभवतः सब' 
से महत्वपूर्ण थी। सरकार जानती थी कि उन्नति के लिए केवरू अर्थ-व्यवस्था ही नहीं 
चाहिए प्रत्युत शिक्षित व्यक्तिमंडल भी । टेक्निकल मानव-शक्ति देने के लिए सरकार ने न. 
केवल नवयुवकीं को शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भेजा, प्रत्युत देश में अनुसंधान 'की 
संस्थाएं तथा प्रयोगशालाएं भी स्थापित कीं । 


दुर्भाग्य से विभाजन के कारण यूद्वोत्तर काल की यह सब योजनाएं उपयोग में 
न आ सकी । और एक नयी योजना बनाने की. आवश्यकता हुई। फलस्वरूप, योजना- 
निर्माण कमीशन की स्थापना की गुयी । 


६५ योजना निर्माण कमीशन (?]807778 (207ए0ए0788709 ) । युद्ध ने 
भारत के आथिक ढांचे को छिन्न-भिन्न कर दिया था। विभाजन ने उसे और भी विक्षिप्त 
कर दिया। कुछ भागों में सूखा और अन्य में बाढ़ों तथा भूकंप ने स्थिति और भी बिगाड़ दी । 
फलस्वरूप, अर्थ-विषयक साधनों, बहुमूल्य साज-सामान,' कुशल कारीगरों और कच्चे 


भारत में आर्थिक योजना-निर्माण प्‌्ड९ 


पदार्थों की हमारे यहां कमी हो गयी । इस का रण इसका सावधानी के साथ रक्षण और 
वितरण अत्यावश्यक था। इस बात का अनुभव करते हुए कि खंडित योजना-निर्माण इस 
समस्या का निराकरण नहीं कर सकेगा, सरकार ने पं. नेहरू की अध्यक्षता में, दिसंबर 
१९४९ में योजना-निर्माण कमीशन की स्थ[पना की । यह देखा गया कि समस्या को केवल 
छ-छ जाने से काम नहीं होगा; केवल आम ल योजना ही हमें निश्चित ध्येय की प्राप्ति करा 
सकती हैँ । द्वितीयत:ः, किसी भी आयोजित अर्थ-व्यवस्था की प्रणाली तबतक सफल नहीं 
हो सकती, जबतक जनता का पूर्ण सहयोग न हो । 

२८ मार्च, १९५० को कमीशन का पहला अधिवेशन हुआ औरैर उसने अपने कामों 
को ६ भागों में संगठित किया : साधन और आर्थिक पयवेक्षण; अर्थ; खाद्य और क्रषि 
उद्योग, व्यापार और यातायात ; प्राकृतिक साधनों की उन्नति और रोजगार तथा सामा- 


जिक सेवाएं । 

कमीशन ने केंद्र और राज्यों की सब उन्नति की स्कीमों का भलीभांति अध्ययन 
किया और उनके प्रसाधनों की परीक्षा की । वह खोज की हुई तथा हस्तगत की हुई अनेक 
महत्वाकांक्षा स्कीमों के मार्ग में आनेवाली बाधाओं से परिचित थी--जसे, सीमित अर्थ- 
व्यवस्था, कूशल कारीगरी का अभाव, और कच्चे पदार्थों का अभाव---जेसे रुई और 
जट और खाद्यात्रों के लिए विदेशों पर निर्मेरता, तथा आवागमन के अपर्याप्त साधन । 


तदनसार, पंच-वर्षीय लेख्य योजना को उपस्थित करते समय उसने इन त्रटियों को 
दष्टि में रखा । यह लेख्य १९५१ में प्रकाशित हुआ था। राज्य सरकारों को विशिष्ट 
निर्देशन किये गये थे कि :- 

१. वर्तमान मुद्रा-स्फीति की शक्तियों को रोकने के लिए बजटों को निश्चित 
संतुलित किया जाना चाहिए । 

हस्तगत स्कीमों के प्रसाधतों के नियोजन को प्राथमिकता दी जाए 

३. केवल ऐसी ही स्कीमें ली जाय॑, जो युक्तियक्त अवधि में पूर्ण करनी संभव हों, 
और 

४. निर्वाचित कार्यों की उत्पादन क्षमता उनमें लगी हुई पूंजी की अपेक्षा अधिक 
होनी चाहिए । 

इतिहास में पहली बार, अखिल भारतीय आधार पर इस देश में योजना-निर्माण 
का कार्य किया गया है । यही नहीं कि क्षेत्र केवल केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा निजी 
साहसिक कार्यों के लिए रखा गया, प्रत्यृत स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रित क्षेत्र को 
भी लिया गया, जैसे आवागमन, पाती की पूति, रोशनी और बिजली । सब भागों का 
परस्पर संगठन' भी आवश्यक था । 


आवश्यक योजना उपस्थित कर सकते से पुरवे, कमीशन को जुलाई, १९५० में, 
कामन्वेल्थ विचार-विनिमय कमेटी से पूर्व देश के लिए ६ वर्षीय योजना बनाने के लिए 
कहा गया । अनन्तर काल में इस कमेटी को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में सह- 
कारिता आथिक प्रगति के लिए कोलम्बो योजना में शामिल हो जान। था । 


७. कोलम्बों योजना। यह योजना दक्षिण-पूर्व एशिया के सब क।मन्वैल्थ देशों 
भारत, पाकिस्तान, लंका, मलाया, बोनियो और सारावाक की आय्थिक सहायता 
के लिए बनाई गई है । इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अधिकांश अपढ़ और निर्षन हैं तथा 
बुरी खुराक के कारण अस्वस्थ है । दुनिया में अन्य भी कुछ ऐसे हिस्से हें, जहां ऐसी ही 
स्थितियां ह-जसे, दक्षिण अमेरिका, अफरीका, चींवत आदि । कितु दक्षिण पूर्व एशिया 


प्‌५ु० भारतीय अर्थज्ञात्त्र 


पहला ऐसा देश है जो भपेक्षया वृहद-स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए चुना 
गया है । इसके निम्न कारण हें :- 


१. संभवत:, विदव के अन्य न्यून-उन्नत क्षेत्रों में यहां अपेक्षाकृत अधिक गरीबी और 
भूख है । प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति को खाद्य की खपत २ हजार केलोरीज (उष्ण तत्व) से 
कछ कम है जब कि खाद्य विशेषज्ञों का मत है कि मनृष्य की खुराक के लिए २८०० केलो 
रीज की आवश्यकता होती है । १९४९-५० में भारत के यह अंक १६६० तक न्यून थे । 


२. ब्रिटिश कामन्वेल्‍थ के साथ इस क्षेत्र के अधिक निकट संबंध हे । वस्तुतः लोगों 
का ७५%, इस क्षेत्र में रहता हैं । फलत: इंगलेंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि, सरीशे 
कामन्वेल्थ के धर्ती सदस्य-देश अन्यों को अपेक्षा इस क्षेत्र की सहायता करना पसंद करते 
थे । अनंतर चरण में इस योजना के साथ अमरीका को भी मिला लेने की तजवीज 


की गई । 

३. यह क्षेत्र राजवीतिक अशांति से त्रस्त है । यदि लोगों की आवश्यकताओं को 
पूर्ण न किया गया और उनके जीवन-मान को उन्नत न किया गया, तो चीन की भांति 
यह क्षेत्र भी साम्यवादी बन जाएगा । । 


४. इस क्षेत्र का आथिक महत्व भी बहुत बड़ा है । यह विश्व की प्राकृतिक रबर की 
९०% पूति का उत्पादन करता है, ९० प्रतिशत जूट का, ७०% चायः और ६६ 
प्रतिशत टीन का । पूि के इन खत्रोतों पर से अधिकार की क्षति हो जाने पर पश्चिमी 
देशों की अर्थव्यवस्था पंग हो जाएगी । 


५. यद्ध ने इस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को संपूर्णत: नष्ट कर दिया है। इस प्रकार 
करोड़ ५० लाख एकड़ चावल की भूमि नष्ट हो गयी है, लगभग ३३% रेलवे लाईन 

उपयोग रहित हो गई और ५० प्रतिशत क्ृषि-पश्‌ नष्ट हो गये । इस क्षेत्र में भीषण 
अकाल को अंतर्राष्ट्रीय सहायता कारये द्वारा रोका गया हूँ । 

६. इन सब से बढ़ कर भारी मुद्रा-स्फोति थी और फलस्वरूप मूल्यों में भारी उत्कर्ष 
हुआ .। । 

इसलिए, आथिक सहायता के लिए न्यून-उन्नत क्षेत्रों में से दक्षिण-पूर्व एशिया को 
संबोच्च प्राथमिकता दी गयी है । 

स्वतः योजना--जनव री १९५० में कामन्वेल्थ के विदेश-मंत्रियों की कोलम्बो 
विचार विमश कमेटी का अध्विशन हुआ । छः वर्षीय योजना के विचार पर तक किया गया। 
अन्ततः, जुलाई १९५१ में योजना को जारी किया गया। 


(क) भिन्न दिद्ञाओं में १९५७ के लिए'निम्न लक्ष्य हूँ: 
अतिरिक्त इकाइयां प्रतिशत वृद्धि 


कृषि की जाने वाली भूमि (१० लाख एकड़ में) . १३ ३.५ 
सिंचाई की जाने वाली भूमि ( ,, ) १३ १७ 
खाद्य अन्न (१० लाख टनों में) १० 
बिजली (१० लाख किलोबाट में). १.१ ६७ 


(ख) योजना पर संपूर्ण अनुम नित व्यय इस प्रकार है : 


भारत में आर्थिक घोजना“निर्माण घ्५्‌ १ 








देश का नाम अतिरिक्त इकाइयाँ प्रतिशत वृद्धि 
भारत . १,३७९ दस लाख ७५०, 
पाकिस्तान रे हर १५५७ 
लंका ; १ ०४९ हे! है 
मलाथा औल बोनियो १०४ हि ५% 
१,८६८ है 





भारतीय कार्यक्रम के लिए इस प्रकार १,८४० करोड़ रुपये खब॑ की आवश्यकता 
होगी । विश्वास किया जाता है कि भारत आंतरिक रूप में १,०३० करोड़ रुपये का प्रब॑ध॑ 
करने योग्य हो जाएगा और ८१० करोड़ रुपये बाहरी सहायता से आ जाएंगे । 

(ग) सहायता रूप में, योजना जिन मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ति का प्रस्ताव 
करती है, वह इस प्रकार है :- 


(१) कला विशेषज्ञ (टक्‍्तीशियन ), जैसे असैनिक, यांत्रिक, विद्युत, जलू-विद्यत 
के इंजीनियरों की, जो बांध बनाने, सिंचाई कार्यों आदि और शास्त्रीय कृषि कछाविशेषज्ञ 
प्राणी वातावरण प्रभाव विशेषज्ञ, फसलें उगाते और शासन प्रबंव करने के अनुभवी हों । 


(२) पूंजी । 


(घ) पूंजी की स्रोत--यह निश्चय किया गया कि भिन्न देश आंतरिक रूप में 
७८ करोड़ ४० लाख पौंड का प्रबंध कर लेंगे, २४ करोड ५० लाख पौंड स्टलिंग सम्पत्तियों 
से आ जाएंगे, ८ करोड़ ३० लाख पौंड कामन्वेल्थ देशों का अंशदान होगा, २ करोड 
२० लाख पॉंड अंतर्राष्ट्रीय बंक . (3. ॥0. ). और शेष अमरीका तथा विदेशों से 
निजी विनियोगों द्वारा प्राप्त होगा । 


थोजना की आलोचना--को लंबो योजना के अर्धीन जो देश सहायता प्राप्त कर रहे 
हैं, उनकी संपूर्ण जनसंख्या ४२ करोड़ ९० लाख हैँ । इस योजना पर संपूर्ण व्यय की 
तजवीज १८६८ मिलियन पौंड की की गयी है । ६ वर्षो के लिए प्रति व्यक्ति का व्यय ४ 
पौंड से कुछ अधिक है, और एक वर्ष में १३ शिलिंग ४ पेंस से कछ ऊपर आता हैँ । यह 
बहुत ही थोड़ा है । अकेले इंगलेंड ने तीन वर्षो में पुन: शस्त्रीकरण के कार्यक्रम पर ४७०० 
मिलियन पौंड खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जिसका अर्थ ३१ पौंड प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष 
होता है । 

जैसा कि कोलंबो योजना का छोटा आकार है, उस तक के लिए भी संपूर्णराशि 
प्राप्त नहीं की गयी हैं । अब भी लगभग ५० करोड़ पौंड कामन्वेल्थ के बाहरी साधवों से 
हस्तगत करने रहते हे । इसके अतिरिक्त कोलंबो योजना उस काल में आरंभ की गयी 
थी, जबकि साधन और पदार्थों की अल्पता थीं | इसलिए आवश्यक बहुमूल्य वस्तुओं 
तथा कारीगरों का इस क्षेत्र के लिए प्राप्त करना बहुत कठिन हुआ । 

इस योजना की इस कारण आलोचना की गई है कि यह कृषि, यातायात ओर 
बिजली-शक्ति पर अपेक्षाकृत अधिक बल देती है और साम[जिक सेव। पर बहुत कम । कितु 
यह मानी हुई बात है कि जब तक अशिक्षा और अज्ञान पर विजय न पा ली जाएगी, कोई भी 


४8 ९६५ भारतोय अर्थशास्त 


योजना सकल नहीं होगी । इसे छोड़ कर, इस' योजना में औद्योगिक प्रगति के प्रति भी 
उपेक्षा की गयी हैं । यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे ही कृषि यांत्रिक हो जाएगी 
किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या बेकार हो जाएगी । यदिं उन्हें उद्योग में न खपाया गया 
तो अनुभव यह बतलाता है कि वह भूमि की ओर पुनः झुकेंगे और अपने जीवन-भर के 
खातिर उत्पादन करेंगे, अथवा विपरीत दशा में देश में बेकरी की वद्धि होगी । इस कारण 
मुख्य साधनों तथा उपभोक्‍ता वस्तुओं के लिए उद्योग की आनृक्रमिक उन्नति आवश्यक 
है, और इतने पर भी इस योजना में प्रगति के लिए पर्थाप्त गुंजायश नहीं रखी गयी । 


इस प्रकार, यह तक किया जाता है कि कोलम्बो योजना युक्तिस्॑गत तो है कितु 
दक्षिण-पूर्वी एशिया की आर्थिक अवस्था पर इसके प्रभाव के आकार के विषय में बहुत 
बड़ी आशाएं उत्पन्न हो जाती हैं । 


निष्कर्षं---जो भी हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह योजना केवल आरंभ 
ही है और इसे युग निर्माण की घटना नहीं कहा जा सकता । वर्तमान अवस्थाओं में कृषि 
पर बल देना एक उचित समस्या है| जहां तक खाद्य का संबंध है, भारत कमीवाला देश है 
और इस घाटे के कारण संतुलनों के भुगतान की कर्मी को पूरा करना उसके लिए कठित 
हो रहा हैं। फलत:, कृषि पर बल देना प्रशंसनीय है । 
पंचवर्षोय योजना । पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस प्रकार की योजना 
बनाने के लिए योजना-निर्माण कर्माशन को कहा गया । उसी ने कोलंबो योजना भी बनायी 
थी । जो भी हो, कोलम्बो योजना बहुत जल्दी में बनाई गई थी और उसमें अनेक त्रुटियां रह 
गई थीं । अपने कार्य में, कर्मीशन को अनेक कठिनाइयों का सामता करना पड़ा था। उद्ा- 
हरण के लिए, मूल्यों का स्तर निरंतर उन्नत हो रहा था । संतुलन के भुगतानों की स्थिति 
बहुत ही गम्भीर हो रह। थी । खाद्य समस्या बहुत है| संकटपूर्ण थी । देश के विभाजन ने रूई 
और जूट की कमी पैदा कर दी थी । इसके साथ ही अन्य मुख्य जिसों का उत्पादन गिर रहा था 
जबकि देश की जनसंख्या' ४२ लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही थी । 


योजना का सारांध--मांच १९५० में योजना-कमीशन बनाया गया था और 
१५ मास बाद, १९५१ में उसने अपना लेख्य (रिपोर्ट ) दे दिया और ७ दिसम्बर १९५२ को 
कमीदान ने अपनी अंतिम रि. टे सरकार के सम्मुख रखी । सारांश की रिपोर्ट को तीन भागों 
में बांदा गया है। पहले भाग में कर्माशन ने योजना-निर्माण के विषय में अपने ष्टिकोण 
का विवरण दिया हैँ; दूसरे भाग में नीति तथा प्रसाशन और तीसरे भाग में विकास के 
कार्यक्रम की चर्चा की गई हैं । इसके मुख्य अंग यह हें :- 


ध्येय--योजना के दो मुख्य ध्येय हैं: (१) लोगों के लिए बेहतर जीवन-मान और 
(२) सामाजिक न्याय । इस प्रकार यह सब नागरिकों के लिए समान अवसर, कार्य का 
अधिकार, पर्थाप्त वेतन पते का अधिकार और सामाजिक सेवा के उपाय प्रकट करता है। 
यह कहा गया है कि केवल जनतंत्री योंजना के अधीन ही आश्िक प्रगति की प्राप्ति संभव 
है। इसलिए लोगों के स्वेच्छापूर्वक सहयोग और त्याग की आवश्यकता है । 


कृषि और सिचाई पर योजना ने अधिक वल दिया है, कितु देश के जीवन के अन्य 

अंगों के प्रति भी योजना ने उपेक्षा नहीं की । प्रस्ताव किया गया है कि निजी भाग को 

उत्पादन ओर वितरण की दोनों दक्शाओं में महत्वपूर्ण कार्य करते रहना चाहिए, कित॒ उसे 

अपने को नया रूप देने की कल्पना करनी होगी और देश के हितों के लिए नियंत्रण की नयी 
विधियों को स्वीकार करना होगा । 


(क) कृषि--छ्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व भारत १५ छाख टन प्रति वर्ष खाद्यान्रों का 





भारत सें आर्थिक पौजना-निर्माण ५५३, 


आयात करता था | विभाजन और जन-संख्या की वृद्धि ने खाद्य की समस्या को अब अधिक 
संकटमय कर दिया है । इसलिए योजना में खाद्य-उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
गई है, सब राज्यों के लिए एकाषिकार प्राप्ति की सिफारिश की गई है और जब तक 
न्यूनता जारी है, समान वितरण ओर राशनिंग का समर्थत किया गया है । आंशिक 
अथवा सम्पूर्णतया, खाद्य को अनियंत्रित करना खतरे से खाली नहीं । 


पंच्र-वर्षीय योजना में कृषि संबंधी नियत लक्ष्य इस प्रकार हें : 





उत्पादन लक्ष्य 

जिन्स | मात्रा (मिल्यिन) $ प्रतिशत वृद्धि 
खाद्य अन्च (टर्नामें) .. ७.६ २४ 
रूई (गांठों में) ये 9.२६ ४२ 
जूट ( » हु १ २.०९ ६३ 
गन्ना (ट्नों में) " ः ०.७ १२ 
तिलहन ः ०. ८ 





इन विभिन्न उद्देश्यों की प्र।प्ति के लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के ढांचे को बदलना 
होगा । क्रषि-कार्य में बहुत अधिक लोग लगे हुए हें। एक भारतीय किसान ५ एकड़ से कम 
भूमि पर खेती करता है, जब कि अमरीकी १४५ एकड़ और ब्रिटेनवासी २१ एकड़ पर 
खती करते हे । ५ एकड़ तो केवछ औसत हैं। अनेकों के पारा तो इससे भी कम है। 
इसके अतिरिक्त किसान के पास जो भूमि है, वह एकाकी टुकड़े में नहीं है । जहां-तहां 
फँले हुए अनेक टुकड़े है । इसलिए न तो उसके पास बेचने को कुछ बहुत है, न ही वह 
अपनी भूमि अथवा पशुओं की उचित ढंग से देखभाल कर सकते है । फलत: कृषि के चरित्र 
को जीवनमात्र की कृषि के रूप से आ्थिक क्ृषि' कार्य में बदलना होगा। कृषि के 
आदर्श में आमूल परिवर्तेत करना चाहिए । यह प्रस्ताव किया गया हैँ कि जमींदारी 
का सर्वथा विलोप किया जावे और उत्पादन की वृद्धि के लिए ग्राम-उत्पादन कौंसिले 
बनाई जावें। किसान वर्षा की दया पर आश्रित हैँ । इसलिए कंमीशन ने सिचाई तथा 
शक्ति महायंत्रों के लिए ५६१ करोड़ रु० की स्वीकृति दी है । निम्न तालिका से वाधिक 
व्यय और छाभ का ज्ञान हो जाता है :- 





अडिरिक्त मल अतिरिक्त बिजली 


मा 33 200 (एकड़ी में ) (किलोवाट ) 
१९०१-५२ ८५:  ६४६,००० ५२,० ०० 
आह ११ १,८९०,००० २३९,००० 
१९५३-ण४ | ' १२७ ३,५७५५,००० 9२७,००० 
१९५४-५५ १०७ ५,७४९,००० ८9५०५,००० 
१९७७-५६ ७८ <८,५३३,००० १,०८२,००० 


अन्ततः 08 १६,९४२,००० १,४६०,००० 


(ख) उद्योग--उद्योग को इतना महत्व नहीं दिया गया, जितना कृषि को । 
उद्योग में विनियोजन की निम्न योजना बनाई गई है :-- 


प्‌प्ड भारतीय अर्थशास्त्र 
औद्योगिक लक्ष्य 

( रुपये करोड़ों में ) 

पांच वर्ष का योग 


१९५१ से १९५६ 
बृहद्‌ स्तर उद्योग १४०७ 
घरेल और लघुस्तर उद्योग ._ २७ 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा खनिज उन्नति ट्ट 
१७३ 


उद्योग में साव॑जनिक भाग के साथ ही साथ निजी भाग का भी कार्य होगा । उद्योग - 
के विस्तार में इसे महत्वपूर्ण भाग लेना है । कितु इसे मजदूर, विनिधोजक और भोक्‍ता के 
प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करना है । उद्योग के निजी भाग के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण 
दिशाएं निम्न प्रकार हें :- 
































निजी औद्योगिक भाग के लिए लक्ष्य 
के हे १९५० में | स्थापित | अनुमानित 
उद्योग का नाम इकाई क्षमता उत्पादन क्षमता | उत्पादन 
१९०४-०५ १ मे । १९०५-५७ 
पिन इंजन इर२० | ५५४० | ३९,७२५ 
मोटर गाड़ियां ३०,००० ४,०७७ [३०,००० 
सीमेंट ३,१९४ | २,६९२ ५०१६ 
रई (१) सूत 
१,६४६ ११७४ | १६७१ 
(२) कपड़ा 
४,७२२ ३,६६५ 4५98 १ 
इस्पात ९७५ है कक 
कागज १३७ ११४ १९८ 
मद्य सार 





२३ ज्‌ २९ 


इसके लिए ३८३ करोड़ रुपथ संपूर्ण व्यय की आवश्यकता होगी । से राशि में 
से १५० करोड़ रुपय मशीनों के पुत:स्थापत तथा नवीनता १र व्यय कित्रे जाएंगे । शेष 
२३३ करोड़ रुपये ऊपरिलिखित विकास कार्यक्रम को लागू करते में खर्चे होंगे । साथ ही 
विदेशी पूंजी का भी स्वागत किया गया है और यह घोषणा की गई है कि भारतीय और 
विदेशी व्यवसायों में कोई भेद नहीं किया जायगा और लाभों को भेजने तथा पूंजी को 
स्वदेश लौटाने की सुविधाएं दी जाएंगी और राष्ट्रीयकरण की दक्ा में समान हर्जाना दिया 
जाएगा । 

लबु-स्तर उद्योगों की भी उपेक्षा नहीं की गई । कमीशन की राय है कि वृहद्‌-स्तर, 
लघु-स्तर और घरेलू उद्योगों के साथ ही साथ मिल कर काम करने की बहुत गूंजायश है । 
उद्योग के इन तीनों रूपों केलिए उत्पादन के कार्यक्रम की सिफारिश की गई है । वस्तुतः, 
घरेल उद्योग को ग्राम प्रगति के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । यह विचार किया 
गया है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के साथ घरेल उद्योगों की गतिशील उन्नति 
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गेगी और सर्भी दिद्याओं में ऋय-दक्ति में भी सुविधा होगी। जिन घरेल उद्योगों में विस्तार 
के लिए बहुत स्थान है, वह यह हैं : खद्दर, गुड़, तेल (विशेषतः नीम का) मरे पशुओं की 
उपयोगिता, ह,थ का बना कागज, और ऊती कंबल तथा दियासल।ई का निर्माण । 


कर्मीशन ने श्रम की उत्पादन शक्ति में गिरावट पर विचार किया है । उसने इस' 
गिरावट की जांच करने की सिफारिश की हैं और उत्पादन-शक्ति की वृद्धि के लिए यत्न 
करने को कहा है । वह वेतनों में वृद्धि का समर्यन नहीं करती, प्रत्युतं उतने प्रस्ताव किया ' 
है कि मूल्यों की न्‍्यूनता के साथ जीवन-पम्रान को ऊंच। किया जवे और उनकी उत्पादन 


शक्ति में वृद्धि की जावे । 


(ग) यातायात--आथिक कार्यकलायों के लिए योग्य और सर्स्‍्ती यातायात तथा 
संवाहन प्रणार्ल/ की आवश्यकता है | हम।री आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैँ, कितु यातायात 
प्रणाली अपर्याप्त हैं। योजना का विचार है कि सब प्रकार के यातायात और संवाहनों 
की श्रृ खलाबद्ध प्रगति होनी चाहिए | उसके विवरण इस प्रकार हैं 


(रु० लाखों में) 





पंचवर्षीय योग १९५१-५६ पंचवर्षीय योग १९५१-५६ 
रेले २५,०००.० | आंतरिक जल यातायात १०.० 
सड़कें १०,८८७.८ | डाक और तार (५.०००,० 
सड़क यातायात ८९६.९ | आकाशवाणी ३५२० 
जहाजों पर १,८०५.८ | समृद्रपार संवाहन १००,० 
शहरी वायु आवागमन २२८७.० | ऋतु विज्ञान विभाग ६२.० 
बंदरगाहें और सम | घाट. ३३०८.० | कुल 3260 ४९,७१०.३ 


रेलों के लिए नये इंजनों, डिब्बों और गाड़ियों की आवश्यकता है। बदलने के अलावा' 
युद्ध काल में जो रेल-सड़कें ट्ट गई थों, उन्हें पुनः चाल करना होगा । छोटे दर्जे के यात्रियों 
के लिए अधिक सुविधाओं का प्रबंध किया जाना है । 


भारत का लगभग २९०० मील लंबा समुद्र) तट है और उसके लि व्यापारी जहाजी 
बेड़ों की आवश्यकता है । हमारे पुस बहुत थोड़े जहाज हूँ, जो आधु पार कर. चके हैं । 
विशाखापटनम में जहाजी आश्रयस्थल बनाने के लिए १२ करोड़ रु० और दिया गया है । 


वायू-विश्व में भारत की सेनिक महत्ता की स्थिति है। वाय-दक्ति का विस्तार 
करने के लिए और साथ ही टेक्निकल प्रसाधनों'के लिए १३ करोड़ रुपये की गंजायश की 
गई हूं । 

देश में सड़कों की आवश्यकता के विषय में भी कमीशन ने पूरी तरह ध्यान दिया है। 
सड़कों प्र के ३१ करोड़ रुपया व्यय करेगा । 


(घ) समाजिक सेवाएं--स[माजिक सेवाओं की भी उपेक्षा नहीं की गई । 
समाज के हित के लिए जो भी काम हो सकते हैं, वह इसमें सम्मिलित हें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य 
पिछड़े वर्गों का उत्कर्ष, और स्त्रियों की आयोग्यताओं को दूर करना, और बच्चों तथ। रोगों 
की चिकित्सा । सामाजिक सेवाओं को उन्नत करने के लिए भिम्न योजना है 


५५६, भारतीय अर्थशास्त्र 


पांच वर्षो का योग, १९५१-५६ (रु० करोड़ में) 





शिक्षा १५६ 
स्वास्थ्य १०० 
मकान हर 
श्रम ओर श्रम स धार ७ 
पिछड़े वर्गों का उत्कर्ष ु २९ 
पंचवर्षीय योजना में विकास कार्य क्रम पर व्यय का विवरण इस प्रकार है: 
मद व्यय (करोड़ों में ) योग का प्रतिशत 
कृषि तथा सामूहिक विकास ३६१ १७.५ 
सिचाई ह ५६८ ८.१ 
बहुद्देशीय सिंचाई तथ। शक्ति योजनाएं २६६ 
दक्ति १२७ ६.१९ 
यातायात तथा संवाहन ४९७ २४.० 
उद्योग | १७३ ८.४ 
सामाजिक सेवाएं ३४० १६.४ 
पुनर्वास ८५ ४.२ 
फूटकर ५२ २.५ 
२०६९ १५००,० 





(ड. ) उपरोक्त व्यय केंद्र तथा राज्यों में इस प्रकार बांटा गया है : 


केंद्रीय सरकार १२४१ (करोड़) 
क्‌- भाग के राज्य ६१० ,,, 
ख-भाग के राज्य १७३ ,, 
ग-भाग के राज्य ३२९ ,, 
जस्मू कश्मीर १३ ,, 

२ हि ० ६ शु 


यह संपूर्ण राशि निम्नलिखित साधनों से प्राप्त की जानी है :--- 


केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा राजस्व बचतें . . . . ७३८ करोड़ रु० 
केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आंतरिक कर्जे . . . . - ५२०  ,, , 
घाटा राजस्व (6#6 पाक्रातए82) - - - - २९० ,, ,, 
बाहरी सहायता अब तक. ..-:: १५६  ,, ,, 


अतिरिक्त बाहरी सहायता जिसकी आशा की जाती हे परंतु जिसके न फ 

मिलने पर यह राशि आंतरिक करों, कर्जों तथा घाटा राजस्व द्वारा प्राप्त की 

जायगी २६५ 77.72 
कुल २०६९ 





ध् 


| ९. निष्कर्ष | भूतकाल में भारत सरकार जब कभी बड़ी-बड़ी योजनाओं को 
हाथ में लेती थी, तो सामान्य आरोपों में एक यह होता थ। कि वह अपनो शक्षितियों और 
साधनों को विशेषज्ञों और रिपोर्टों के आमंत्रण के आयातों में, जो नष्ट कर दी जाती थीं, 
अंत कर देती है। ब्रिटिश सरकार भारत में विदेशी-हितों को बनाए रखने के छिए भारतीय- 
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हितों के मकाबिले में उनको तरजीह देती थी | इसरी ओर, सांप्रदायिकता किसी ठोस 
योजना पर सफलतापूर्वक कार्य करने के मार्ग में बाधक थी। भारतीय रियासतों की बहुत 
बड़ी संख्या की विद्यमानता ने, जो अपने-अपने स्वार्थों और सम्मान के लिए सबल थीं 
स्थिति को और भी भयंकर कर दिया था । 


भारत अब स्वतंत्र है । वह एक ऐसी संपूर्ण इकाई है, जैसे पहले कभी' नहीं थी 
उसका ्टिकोण धर्म-निरपेक्ष हैं । योजना निर्माण जितना आज सफल हो सकता है, उतना 
भूतकाल में कदापि नहीं हो सकता था । 


इस प्रकार भिन्न योजनाओं का विश्लेशण करने से हमें एक ऐसी नीति का सामान्य 
बिचार प्रकट हो जाता है कि जो स्वतंत्र भारत को अपनानी चाहिए । सरकार द्वार। 
पूनर्निर्माण के जिस भावी कार्यक्रम का अनुसरण किया जाता है, वह अब स्पष्ट हो गया 
हैं । भारत को बहुमूल्य वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहने की 
स्थिति से छटकारा पाना ही है । लोगों के जीवन-मान को उन्नत करना है । रूस जो-कुछ 
अपनी जनता के लिए करने योग्य हुआ है, भारत भी उसमें सफल हो सकता है । रूस ने भी 
विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में अपना स्थान बना लिया हैँ । उसने दिखा दिया है कि संपूर्ण 
योजना-निर्माण से क्या हो सकता है । कितु जो भी हो, भारतीय परंपराएं और समस्याएं 
रूस से भिन्न हें, फलतः भारत में उपयुक्त किये जाने वाले उपाय भी भिन्न होने चाहिएं 
कितु भारतीय समस्या भी समानरूप॑ में ही! महत्वपूर्ण हे और भारत को ग्राम्य स्थिति से 
औद्योगिक देश में बदलना होगा, और उसके साथ ही कृषि के मान को भी उन्नत करना होगा । 
नीचे हम भारत की आत्यावश्यक कछेक' जरूरतों का उल्लेख करते हैं । 


... आ्िक स्थिरता की आवद्यकताएं---भारत भीषण संकट में पड़ा हुआ है। उसकी 
अर्थ-व्यवस्था बरी तरह विक्षिप्त हो गई है । उसके यहां अन्न की कमी है । औद्योगिक रूप 
में उसके साधन ठीक नहीं । उसकी आयातों निर्यातों की अपेक्षा कहीं अधिक हें, और उन्हें 
वह पूरा तरह चुका नहीं सकता । उसके स।मने आ्थिक बवंडर को रोकने का अत्यावश्यक 
काम है । इस उहंच्य की प्र/प्ति के लिए देश का आर्थिक प्रणाली को संतुलित करना हैं, 
जिससे पूर्ण रोजगार मिल सके और जनता का जीवन-मान उन्नत हो सके । कितु कोई भी 
कार्यक्रम,जिसका उद्देश्य देश के बिखरे हुएभागों को सहयोग प्रणाली में लाना ठीक नहीं है, 
इस कष्ट को अधिक बढ़ाने वाला होगा । इस प्रकार के कार्यक्रम' का कार्य, निम्न आधार- 
मूलक दिशाओं म आदबश्यक हें 


,._ १. खाद्यमें आत्म-निर्भरता--आज भारत अपनी खाद्य की आवश्यकताओं में कम 
से कम १० प्रतिशत के अभाव में है । उसे १९४८-४९ में न्यूनतम ३० लाख टन खाद्य-अन्नों 
का आयात क रना पड़ा था। १९४९-५० में उससे अधिक और अनंतर के दो वर्षों में और भी 
ज्यादा | बंजर भमियों को दैक्टरों तथा मिश्रित साधनों से सधारने की भारी चेष्टाएं की जा 
रही हैं ताकि पर्याप्त अन्न उत्पन्न किया जा सके, कितु सूखे और बाढ़ों जैसी प्राकंतिक बाधाओं 
ने अभी तक उन्नति के मार्ग को रोक रखा है । फलस्वरूप, खाद्य को भारी लागतों पर भी 
आयात करना ही था । यदि यह आयातें चिरंकाल तक रहीं, तो देश की आथिक स्थिति 
 छिन्न-भिन्न हो जाएगी । इसलिए अल्पकालीन योज॑नाओं से सहायक खाद्यों की वृद्धि का 
संकेत मिला है, जैसे केला, शकरकंदी, और मछली जिससे हमारी विदेशी-निर्भरता कम 
होगी और साथ ही डालर संरक्षण होगा । 

/. २. देश के औद्योगिक ढांचे का एकीकरण--इसके लिए आवश्यक है कि अनेक 
नये उद्योग स्थापित किये जाएं, पुरानों की उन्नति की जाए, आधारमूलक उद्योगों का 


प्प्८ 'भारतीय अर्थंश्ञास्त्र 


राष्ट्रीयकरैंण हो और साथ ही औद्योगिक ढांचे का विकेंद्रीकरण हो, जिससे ग्राम क्षेत्रों में 
बेकार अंशों को रोजगार मिलने में वृद्धि हो । ह । 

३. आयातों और निर्यातों की कमी को पाटना-१९४८-४९ में, भारत के व्यापार में 
९५ करोड़ रू. का बड़ा भारी घाटा था। इस प्रकार के भारी घाटों को पूरा किये बिना नहीं 
छोड़ा जा सकता । हमें कमर कसः कर उपभोक्ता वस्तुओं के आयातों को कम करना है । 
ज्यों-त्यों खाद्यका आयात करना है, बहुमूल्य वस्तुओं और कच्चे पदार्थों को प्राथमिकता देनी 
ही है । उसके साथ ही निर्यातों के परिणाम और प्रमाण में भी वृद्धि करनी है । मद्रा अव- 
मूल्यन ने किसी सीमा तक सहायता की थी । जो भी हो, उसका प्रभाव अब जात! रहा है। 
अब दीवकालीन उपचार यह! है कि लागतों में कर्मी की जाए और भारतीय उद्योग को 
सब संभव उपाय करने चाहिएं ताकि निर्यातों और आयातों के बीच की खाई. पट जाय । 


४. भारत में लागत के ढांचे को न्‍्यन करना--भारत के विभाजन ने भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था को सख्त आधात पहुंचाया: है " कच्ची रुई और जूठ, जो हमारे फायदे के 
निर्यात थे, अधिकांशत: पाकिस्तान को चले गये हें । फलरूप भारत अब इन दोनों कच्चे 
पदार्थों क। आयातक हो गया है । इसके अतिरिक्त भारतः में जो उपभोक्‍त/। वस्तुएं निर्मित 
होती. हैं, वह वेसी ही अन्यत्र की वस्तुओं की अपेक्षा महंगी है | इस संबंध में खांड 
सीमेंट और सूती वस्त्रों का उल्लेख किय। जा सकता है । इससे भी अधिक चाय ओर तंबाक 
जैसी जो वस्तुएं भारत से निर्यात की जाती हैं, वह सही तरह से बनी नहीं होतं और वहुबा 
उनमें मिल्मवट होती है । इन अनेक कारणों से भारतीय वस्तुओं के लिएअ।वश्यक बाजार 
नहीं मिल रहे । छा|गत के ढांचे को न्यून करने और उन वस्तुओं की किस्म को उन्नत करने 
के उपाय किये जाने चाहिएं, जिससे देश का अंतर्राष्ड्रीय बाजार बन सके |... 

५. यातायात की भीड़ को हठाना--भारत की जनपंख्य/ बढ़ गई है ओर अभी 
बढ़ रही है । आंतरिक व्यापार भी बढ़ गया है है सके फलरूप यात्रियों ओर वस्तुओं के 
आवागमन में भारो वृद्धि हो गई है, ओर वर्तमान यातायात-प्रगाडो उसे सहव नहीं कर 
सकती । सड़कों, रेलों, जलमागों, सर्भी की उन्नति की जानी है, त।कि बढ़ती हुई आवब- 
इयकताएँ पूर्ण हो सर्क । 

हू. राष्ट्रीय आय का समान वितरण--सबके लिए समान अवसर और राष्ठीय 
आय का समान वितरण और उसके साथ ही! सब ओर अनेकों के लिए न्यूनतम जीवन-पान 
एक आदर्श है । हमें समाजवार्दर रूप को आवश्यकत! है, जो योग्यत। और मूल्य के अतसार 
'अंतरों के लिए गंजायश करत! है, न कि वंश-परंपरा के क।रण । हरएक व्यक्ति,जिसे काम 
चाहिए, उसे काम मिलना चाहिए ताकि वह राष्ट्रीय श्रम में अपना अंशदान कर सके । 
यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थता या वद्धावस्था के कारण काम करन के आथयोग्य है तो राज्य 
को- उसकी रक्षा कस्ती चाहिए । टेक्स प्रगार्ली को आय को असमानताओं में और भी 
न्यनता करनी चाहिए । 

भारत-में योजना-निर्माण का अंतिम ध्येय नई आथिक नीति होन। चाहिए, जो 
'विवेकयूर्ण पूंजीवाद, मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और सहयोग कृषि. का मिश्रण हो । 
राज्य को' मशीन, खादें, ओर पाती गरीब किक्ष,न को मुहय्या करते चाहिएं और दूसरी ओर. 
'जमींदारों का; जो किधषान के श्रम का अधिकांश हड़प जाते हैं, लोप हो जाना चाहिए । 
योजना इस दिशा में सहज आरंभ करती है । कितु यह सहज आरंभ ही अंत में सफर नहीं 
हो सकता, जब तक कि जनता का सहयोग न हो ओर वह स्वेच्छापृवंक योजना के अंत- 
गत स्थापित संस्थाओं की सहायता कंरने को तय्यार न हो । लोगों को यह महपूस करना 


भारत भें आर्थिक योजना-निर्माण प्प्९ 


चाहिए कि वह एक साझे हेतु में हिस्सेदार हैं ओर एक महाव उद्देश्य के लिए कार्य कर 
रहे हैं । | ॒ 

१०... सामूहि विकास योजनाएं 4 ((0कराप्रप60ए क्‍0878]0.707 670 ) 
जैसा कि त्ौदहंवें अव्याय में बतलाया गया है १९३० के बाद भारत के कई प्रान्तों में 
ग्रामीण पुनर्तिर्माण योजनाएं छागू की गयीं .परन्तु खेद की बात है कि लगभग सभी 
प्रान्तों में ऐसी योजनाएं अपने ध्येय की पूर्ति में असफल रहीं । सामूहिक विकास योजनाएं 
भी, जिनको अक्तूबर १९५२ से छागू किया गया है, एक प्रकार की ग्रामीण पुनरनिर्भाण 
योजनाएं हैं । परन्तु ये पुरानी पद्धति के दोषों से रहित हैं । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 
ग्रामों के सामाजिक तथ। आथिक जीवन में एक परिवरत॑न' लाना है । रा 

प्रत्येक विकास योजना के अवीन एक ऐसी संस्था का संस्यथापत किया जायेगा 
जो कि तीव्र तथा विस्तृत ग्रामीण विकास कार्य के लिए उत्तरदायी होगी । अब तक राज्य- 
सरकारों के विभिन्न कृषि सम्बन्धित विभागों ने ग्रामीणों के साथ अपने ही अधिकारियों 
द्वारा सम्पक बनाये रखा। इस प्रद्धित में तीन प्रकार की गंभीर त्रूटियां पाई जाती थीं । 


प्रथम यह भली प्रकार अनुभव नहीं किया जाता था कि एक ग्रामीग के जीवन' 
के भिन्न-भिन्न पहलू एक दूसरे से सम्बन्धित तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं । अतएव उन 
पहलुओं को सामूहिक रू+ में देखने से ही ग्रामीण जीवन में किपी प्रकार के सुवार की 
आशा की जा सकती है । ह ' | 

द्वितीय, प्रत्येक सरकारी विभाग ने, जो कुछ भी कार्य किया था, वह प्रायः 
निष्फल रहा, क्‍योंकि प्रत्येक विभाग का लवृतम अधिकारी ही ग्रामीणों के सम्पर्क में 
आता था ओर वह प्राय: अथने कार्य के लिए अथोग्य था । 

तृतीय, ग्रामीण जनता के उत्साह की उत्तेजित करते के लिए कोई भी पग नहीं 
उठाया गया । इसके विपरीत इस कार्य का सारा बोझ सरकार के कन्यधों पर ही रखा गया । 


वर्तमान विकास योजनाएं इन तीतों प्रकार की त्रुटियों से रहित है । प्रथम, 

वे ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक एकीकृत आवात करती हूँ । इनका उद्देश्य 
तीत्र तथा विस्तृत ग्रामीण विकास को लाना है। यह विकास कृषि सम्बन्धी .उत्पादन' 

को बढ़ाने, ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुबार, शिक्षा विस्तार, अल्प स्तर तथा घरेल उद्योगों 

की उन्नति, ग्रामीण सड़कों के निर्माग, मकातों के सुबार, सामाजिक कल्याण के विस्तार 

आदि द्वारा (और इत सबका एक ही समय प्रयत्न किया जाएगा) किया जाएगा । 

इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि यह सब वांछीय उद्देश्य किपत कार्यकर्ता 

द्वारा पूर्ण किये जाएंगे | प्रत्येक योजना केन्द्र में एक प्रोजेकट एग्जेकिटव आफिसर 

होगा, उसकी सहायता के लिए कृषि, साव॑ जनिक, स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, सड़कें 

इजीनिर्यारेंग आदि के विशेवज्ञ होंगे जो पारस्परिक परामशं द्वारा एक विक/स सम्बन्धी 
कार्यक्रम बनाएंगे | ऐसे कार्य क्रम को लागू करने के लिए प्रत्येक चार-पांच ग्रार्मों के 
के लिए एक ग्राम-सेवक होगा। इस अधिका री को नियुक्ति से पूर्व कृषि, पशुपालन तया 

अन्य सम्बन्धित ग्रामीण विषयों में पर्याप्त शिक्षा दी जायेगी। सारांश यह कि वह 

अधिकारी एक बहुंहेशीय व्यक्ति होगा। यह अधिकारी अपने हल्के से निरन्तर सम्पर्क 

. बनाप्रे रखेगा और इस प्रेकार जनतां का सहयोग प्राप्त करके कार्यक्रम को पूरा करने' में 
सहायता देगा । जनता का सहयोग प्राप्त करने तथा उनका उत्साह उत्तेजित करने के 

लिए योजना में कई प्रकार के उपायों की व्यवस्था की गयी है । ग्रामीणों की' भित्त 


५६० भारतीय अर्थशास्त्र 





भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारिता समितियों की ओर विशे््ध 
ध्यान दिया जाएगा । का 

ऊपर दिया वर्णन एक मौलिक विकास योजना का है । परन्तु एक अन्य प्रकार 
की भी योजना है जिसके अन्तर्गत शहरी केन्द्र के विकास की व्यवत्था की जावी है। 
ऐसी योजना को कम्पोजिट विकास योजना कहा जाता हैं । इस योजना मे उद्योग धंथों 
के संस्थापन' तथा प्रोत्साहन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । 


हली प्रकार की प्रत्येक योजना की कुछ लागत ६५ लाख रु० ओर दूसरी 

प्रकार की प्रत्येक योजना की लागत १११ लाख रु० अनुमानित की जाती है| प्रत्येक 
योजना १३ वर्ष की अवधि में पूर्ण की जायेगी । 

क्योंकि इन योजनाओं की सफलता अधिक मात्रा में ग्राम-सेवकों पर [निर्भर 
करती है, इसलिए उनको व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए योजना क्षेत्रों के समीप 
शिक्षा केन्द्र खोले गये है । 

शरू-शुरू में ५५ विकास योजनाएं देश के विभिन्न भागों में २ अक्तूबर १९५२ 
को लाग की गयीं । प्रत्येक योजना में लगभग ३०० ग्राम होते हैँ, जिनका क्षेत्रफल 
लगभग १५०,००० एकड़ होता है, और जनसंख्या लगभग २००,००० होती हैँ । राज- 
शासन की सुविधा के लिए योजना-क्षेत्रफकल को तीव विकास खण्डों में विभकक्‍त कियो 
जाता है और प्रत्येक खण्ड में १०० ग्राम होते हैं । विकास-खण्डों को पुनः पांच-पांच 
ग्रामों के समुदायों में बांदा जाता है । प्रत्येक ग्राम-समुदाय एक ग्राम-सेवक' की देख- 
रेख में रखा जाता है । 

लगभग सभी राज्यों में ऐसी विकास योजनाएं बांटी गयी हैँ । उदाहरणार्थ, पंजाब 
को इस प्रंकार की छः योजनाएं दी गयी हें । उनके केन्द्र ह-बटाला, नवांशह र, जगाधरी 
सोनीपत, फरीदाबाद, तथा नीलोखेड़ी । इसी प्रकार यू. पी. ओर मदरास को छः:-छ 
बिहार, बम्बई , मध्यप्रदेश को चार-चार योजनाएं प्रदान की गयीं । इन योजनाओं की 
गणना क्रमश: बढ़ा दी जाएगी । यह आशा की जाती है कि १०-१५ वर्ष की अवधि में 
इनकी गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि सारे देश में इनका जाल बिछ जाएगा । 

अब कुछ शब्द इन योजनाओं के राजस्व के बारे में । अमरीकी सरकार ने इस 
विषय में आथिक तथा टेकनीकल (विशेष-कला-सम्बन्धी ) सहायता देना स्वीकार 
किया है । परन्तु इन योजनाओं के राजस्व का अधिक भाग भारतीय सरकार 
देगी । लगभग प्रत्येक अमरीकी डालर की सहायता के विरुद्ध भारतीय सरकार ७ 
डालर प्रदान करेगी। पंचवर्षीय योजना में सामूहिक विकास योजनाओं के लिए भारतीय 
सरकार ने कुल ९० करोड़ रु० की व्यवस्था की हे । 

इन योजनाओं की प्रगति को निश्चित करने के लिए सरकार ने एक उच्चा- 
धिकारी विकास योजना एडमिसिट्रेटर नियक्त किया है जो कि इनकी दिन प्रति दिन 
की प्रगति पर देखरेख रखेगा ,। | 
... ऊपर दिये गए विवरण से स्पष्ट हैं कि यह योजनाएं साधारण व्यक्ति के उत्थान 
की दिशा में एक अत्यन्त साहसी तथा वैज्ञानिक प्रयत्न हैं । आशा की जाती हैँ कि यह 
योज॑नाएं समय बीतने पर ग्रामीण भारत का मुख पूर्णतया परिवर्तित कर देंगी । 

इस समय (दिसंबर १९५३ ) २२० विकास खंडों तथा २४० राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
, खण्डों में कार्य हो रहा है । इन खण्डों में लगभग ४६,००० ग्राम सम्मिलित हैं। जिनमें देश 
की ५१, जनसंख्या रहती है । ये ख़ण्ड देश के सभी राज्यों में शुरू किये गये हें । लेकिन _ 
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सबसे अधिक संख्या उत्तर-प्रदेश में हैँ । उत्तर प्रदेश में २६ सामदायिक खण्ड और ३६ 
विस्तार खण्ड हूँ । 
अब तक देश के सभी राज्यों में जहां विकास योजनाएं लाग की गई हैं, पर्याग्त 


प्रगति हो चक्री हैँ । ग्रामीणों के प्रयत्तों द्वारा सैकड़ों मील लम्बी ग्रामीण सड़कें बनाई 


गई हैं। छोटे-छोटे सिंचाई कार्य भी पूर्ण किये गये हैं । नये स्कूल, प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य 
केन्द्र इत्यादि स्थापित किये गये हें | घरेल्‌ उद्योगों का सुधार किया गया है । नई सह- 
कारिता समितियां संगठित की गई है ओर साख समितियों को बहदेशोय समितियों 
में परिवर्तित कर दिया गया हे । विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास मण्डलों को स्थापित 
किया गया है । एक देखते योग्य बात यह हैँ कि इस विकासात्मक कार्यक्रम को पूर्ण 
करने के लिए ग्रामीणों में अधिक उत्साह पाया जाता है । वे स्वयं ही सरकार को नकदी 
तथा श्रम के रूप में अंश दान देने के लिए उत्सुक हैं । सारांश यह है कि “सहकारिता 
द्वारा क्रांति” देखने में आ रही है । 
पंचवर्षोय योजना को प्रगति १९५१ से १९५३ तक--पंचवर्षोय योजना 
१९०१-५२ के आशथिक वर्ष से आरम्भ को गई और इस समय हम योजना की लगभग 
आधी अवधि से गुजर चके हैं। आइये, हम देखेंगे कि योजना ने अब तक कितवी प्रगति 
की हू । ह 
९०३ के मध्य में बेरोजगारी की स्थिति विषम हो गई | यह अनुभव किया 
गया कि योजना का संज्योधन करके विकासात्मक व्यय को बढ़ाया जाये ताकि इससे 
छोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके । नवम्बर १९५३ को वित्त मंत्री ने संसद 
में घोषणा को कि सार्वजनिक खण्ड मे समस्त व्यय को १७५ करोड़ रु० के अनपात से 
बढ़ा दिया जाएगा । इस कार योजना का समस्त व्यय अब २२४४ करोड़ रु० हो 
गया हू । 
योजना के इन दो वर्षों में लगभग ५८५ करोड़ रु० खर्च किये गये है । इस 
प्रकार योजना के समस्त व्यय का लगभग ७० प्रतिशत अभो शेष रहता है जोकि आगामी 
वर्षों म॑ं पूरा किया जाएगा । 
यदि हम सार्वेजनिक व्यय को कुछ मदों पर विचार करें तो हमें पता चलेगा 
(के सिंचाई तय! बिजलो योजनाएं सन्तोषजनक प्रगति कर रहो हैं । उन पर लगभग 
१९० करोड़ रु० व्यय किया जा च॒क्रा हैं । इन सिंचाई योजनाओं के कारण रूगभग 
१.४२ मिलियन एकड़ क्षेत्र कृत्रिम सिंचाई के अधीन लाया गया है । बिजली के क्षेत्र में 
निर्वारित लक्ष्य से भो अधिक बिजलो पैदा को जा रहो है । बढ़त से छोटे-छोटे सिंचाई 
कार्य भी पूरे किये गये है ओर नलदार कुएं भो लगायें गये है ।. केद्धीय ट्रेक्टर संस्था 
ने ४ लाख एकड़ से भी अधिक भूमि को कृषि योग्य बना दिया है । ६० लाख एकड़ 
अधिक भमि में अब कृषि को जा रहो है । अधिक मात्रा में रसायनिक खादों का वितरण 
किया जा रहा है और कषि उद्देश्यों के लिए कांश्तकारों को अधिक ऋण दिये जा रहे 
। फलछत: कृषि. को सब फप्नर्ला में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं । खाद्य उत्पादन में १० लाख 
टन, जूट १४ छाख गांठे, कपास ४ लाख गांठ तथा गन्ने के उत्पादन में ४ लाख टन वृद्धियां 
हुई है । 
ह उद्योग के निजो तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रगति हुई है । साव॑जनिक 
क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण राज्य-उपक्रपों ने उत्पादन कार्य क्रम आरम्भ कर दिया है। सिन्द्रो 
रासायनिक खाद कारखाने तथा चिंतरंजन लोकोमोटंव फेक्ट्री ने भी काय शुरू कर दिया 
है | विंद्ालापतनंम में ६ जहाज बनाये गये और इपी कालावधि में लगभग ७७,००० 
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टन के जहाज खरीदे गये । निजी छेत्र में भी रलूगभग सभी उद्योग में उत्पादन वद्धि हुई 
है । सती कपड़। उद्योग ने तो पहले ही अपने निर्बारित पंच-वर्षोय लथ्य से अधिक कपड़ा 
निर्मित किया है । सोमेंट, भारी रसायन, खाद, कागज, जूट, बाईसिकिल, सिलाई को 
मशीनें तथा इंज।नियरिंग उद्योग में भी उत्पादन में वृद्धि हुई है । यातायात तथा सामाजिक: 
सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है । 

११. राष्ट्रीय विस्तार सेवा ( )९७६7009! 50670 807 867708 )--१० 
मई १९५३ का प्रधान मंत्रो श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय परामर्श दात समिति, को 
सम्बोधित करते हुए यह घ.षगा की कि सरकार तथा योजना कमीशन ने परस्पर 
विचार-विमर्श के बाद देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्कीम को लागू करते का विचार 
किया हूँ । यह स्कीम रूगभग १२०,००० ग्रामों मे लागू को जाएगो। इन ग्रामों की 
जनसंख्या लगभग ७ करोड़ है । 

राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्कीम की सिफारिश १९५२ में अबिक अन्न उपजाओं 
जांच समिति ने की थो और इसको १ चवर्षोय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। 
इस स्कीम के अन्दर कृषि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में. की गयो वेज्ञानिक 
अनुसन्धानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को साधारण किसानों तक पहुंचाया जाएगा । 


इस स्कीम की अनुमानित लागत १०१ करोड़ रु० हैं ओर वतेमान सामहिकः 
विकास योजनाएं भी इसी योजना में सम्मिलित हें । यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य 
कारों द्वारा पूरा किया जाएगा ऑर इस विषय में आरम्भिक कार्यवाही २ अक्तूबर 
९५३ को की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संस्था का 
संस्थापन किया जाए"ग, जिसके द्वारा विकास सम्बन्धी कार्य किया जाएगा ।स्कीम 
के अनुसार १२०० विकास खण्ड भारत के विभिन्न भागों में शुरू किये जाएंग । प्रत्येक 
खण्ड में १०० ग्राम होंगे। इन १२०० खण्डों में ३०० तो पहले ही अक्तूबर १९५२ से 
आरम्भ किये जाएं।, अर्थात्‌ १९५३-५४ में १७०, १९५४-५५ में २७० और १९५५-- 
५६ में ४५० । इन में से ४०० खण्डों को सामहिक योजना विकास के आधार पर 
तीव्र विकास के लिए चना जाएगा । इस प्रकार कुछ १२०० विकास खण्डों में से 
७०० खण्डों (ग्रम--७०,०००, जन संख्या-४.६२ करोड़) को सामहिक योजनाओं 
के अन्तर्गत तथा शेष ५०० खण्डों (ग्राम---५०,०००, जनसंख्या ३.३० करोड़) को 
राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तगेत शुरू किया जाएगा । इन योजनाओं का योग्य राज्य. 
शासन निश्चित करने के लिए प्रत्येक खण्ड को सब-कलकक्‍्टर की देख-रेख में 
रखा जाएगा । 
आशा की जाती हे कि यह कार्यक्रम निपण तथा अनिपण मजदूरों के लिये 
रोजगार मृहय्या करेगा । लगभग ७५००० अभ्यस्त तथा टैकनीकल व्यक्तियों की आवब- 
इयकता पड़ेगी । इनको शिक्षा देने के लिए सरकार ने पहले ही लगभग ३४ शिक्षा- 
केन्द्र देश के विभिन्न भागों में खोल रखे हैं । इस कार्य क्रम के अधीन विद्यार्थियों तथा 
नवयुवकों को ग्रामीण जनता की सेवा करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे । 


अब तक हुई प्रगति--जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, २ अक्तूबर १९५२ को 
(जो कि महात्मा गांधी का जन्म. दिवस है) ५५ सामुदायिक विकास योजनाएं आरम्भ 
की गयीं । २ अवतूबर १९५३ को ५३ और विकास योजनाएं और २४० राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा- खण्ड आरम्भ किये गये । विकास योजना तथा विस्तार सेवा खण्ड में. भेद 
यह हैं । विकास योजना ग्रामीण जीवन के सब पहलुओं पर ध्यान देती है लेकिन 
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विस्तार सेवा खण्ड केवल कृषि पर बल देता है । इसीलिए एक विकास खण्ड की तीन _ 
वर्ष के लिए लागत १५ लाख रु० और एक विस्तार सेवा खण्ड की लागत ७द्टे लाख 
रु० है । लेकिन अभी तक प्रत्येक विकास योजना के तीनों खण्डों पर काम झुरू नहीं 
किया गया है । 
इस कालावधि की एक महत्वपूर्ण घटना हैं मुद्गा-स्फीति का नियन्त्रण। यह 

अंशतया बाह्य प्रभावों के कारण सम्भव हुआ लेकिन सरकार की अर्थ-नीति ने भी ऐसा 
करने में महत्वपूर्ण अंश प्रदान किया । बजटों में घार्टो की व्यवस्था को गयी हैं । और 
अनेकों नियन्त्रणों को या तो बिल्कुल उठा लिया गया हैं या पर्याप्त मात्रा में ढीछा कर 
दिया गया है । लेकिन ऐसा करने से कोई कुश्र भाव देखने में नहीं आये हे । यह मानना 
पड़ेगा कि राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय निर्धारित लध्यों को तुलना में कम हैं । 
इसके दो कारण हूं, प्रथमतः उनके राजस्वों में क्वास हुआ है । द्वितीयत:, दुर्मिक्ष तथा 
बाढ़ आदि पर अविक व्यय । आशा की जाती हैँ कि यदि आगामी वर्ष साधारण रहे और 
कोई देवी आपत्ति न हुई तो राज्य-सरकारें योजना सम्बन्धी कार्यों पर अविक खर्च कर 
सकेंगी । 

योजना को' कार्यान्वित करने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक हैं । इस 
सहयोग की प्राप्ति के लिए अनेकों पग उठाये गये हैं । इनमें भारत सेवक समाज, स्वेच्छा 
कल्याणकारी कार्यक्रम, स्थानीय कार्यक्रम, विस्तार सेवा तथा सामुदायिक योजनाएं 
सम्मिलित हैं । जनता की ओर से यह सहयोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ है । 


५ सेंतीसवाँ अध्याय 
बेकारी, पूर्ण रोजगार और विस्थापितों का पुनर्वास 


१, समस्या का रूप | यद्धकाल में, भारत में रहने वाला विशाल मानव-समाज 
पूरी तरह काम में छाया गया था। बेकारी बहुत अल्प अवस्था में थी। किन्तु यह असा- 
धारण अवस्था थी और सर्देव बने रहने की उसकी आशा नहीं थी । सामान्यत", हम 
देखते है, कि भारत में वौकरी की खोज में बहुत बड़ी मात्रा जहां-तहां मारी-मारी फिरती 
है। हमारे यहां गरीबों की सहायता का कोई प्रबन्ध नहीं, और न हो बेकार व्यक्तियों के 
लिए कोई आंकड़े ह। किन्तु आंकड़ों के प्रमाण को उस बात के लिए कोई आवश्यकता 
नहीं कि जो जग-जाहिर है । सामान्य समय में भारत में वृहद-स्तर बेकारी है अथवा 
न्‍न्यन रोजगार है । इस तथ्य को हमारे यहां को संयक्‍त परिवार को रीति छिपाए रहती 
हैं, जो वृद्“ों, अशक्तों, अयोग्यों, और परिवार के बेकारों का पोषण करती हूं । इसके 
अतिरिक्त भारतीयों की परोपकार की भावनाएं तथा विपरीत धामिक भावनाएं 
भारत में भिखारियों के एक बड़े वर्ग को रक्षा करने में सहायक होती हें । सम्भव हें, 
उनकी बेकारी स्वेच्छा रहित न हो। तिस पर भो उन्हें लाभपुर्ण रोजगार में छगे हुए नहीं 
समझा जा सकता । 


भारत में बेकारी की समस्या बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या निहित 
है । यह भारत में प्रचलित सामाजिक और धामिक विचित्र अवस्थाओं के कारण भी 
पेचीदी है । देश के विभाजन के कारण लाखों छोगों के उखड़कर आने से पुनर्वास. और 
रोजगारकी समस्या मे॑ नयी तेजी हो गयी है । 


२. बेकारो का रूप । भारतीय अर्थ-व्यवस्था का रूप योरोपीय देशों से बहुत 
भिन्न है । फलरूप, बेकारी का जो रूप यहां है, वसा अन्यत्र नहीं है । उच्चतम रूप में 
ओद्योगिक देशों में बेकारी अधिकांशतः औद्योगिक कर्मकरों को प्रभावित करती हू । 
किन्तु भारत में बेकारी के तोन मुख्य रूप हें 


के. कृषि-विषयक बेकारी । 

ख. ओद्योगिक बेकारी। 

ग. शिक्षित वगे में बेकारी । 

हम इन तोन रूपों पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे । 


षि-विषयक बेकारी 


३. कारण । भारतीय कृषि का इतिहास एक पुराना रोग और निरन्तर अप- 
कर्ष का है । जिस प्रकार भारत में दलित वर्ग है, उसी तरह यह उद्योग,अर्थातं कषि 
भी दलित है सामान्यतः दलित अवस्था होने के कारण भारतीय कषि लोगों के विश्ञाल 
आधिक्य को खपाने में अयोग्य है कि जो धरती से अपनी आजोविका का उपार्जन करते 

। पंजाब बेकारी कमेटी. (१९३७-१९३८ ) के सामने दी गई गवाहियों से हमें मालम' 
होता है कि यद्यपि किसानों में स्थायी बेकारी नहीं हे, तथापि मौसमी अथवा यदाकदा 
की बेकारी बहुत बड़ी मात्रा में फली हुई है और अल्प-रोजगार तो पुराना रोग हैं । 
भारतीय-कृषि की अल्प योग्यता के लिए निम्न कारण उत्त रदायी हें :-- 


बेकारी, पूर्ण रोजगार और विस्थापितों का पुनर्वास ५६, 


१. धरती पर निरन्तर बढ़ते वाला दबाव--भारत की निरन्तर बढ़ने वाली 

जनसंख्या रोजगार के लिए अन्य क्षेत्र न होने के कारण अविरुद्ध गति से भूमि की दिशा मे 

बढ़ती'आई है। परिणामस्वरूप भारतीय जनसंख्या का दो-तिहाई कृषि तथा सहायक 
व्यवसायों पर निर्भर करता हैं। 


२. कृषि कार्यों का मौसमी रूप और पुरक उद्योगों का अभाव--भारत के 
ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में तीन से चार मास तक बेकारी की अवस्था लागू होती है 4 
स्वेच्छा-रहित बेकारी का काल भूमि-खण्डों की विभिन्नता के अनुसार भिन्न-भिन्न होता हें। 
च्छी सिचाई वाले भमि खण्डों में किसान लगभग वर्ष भर व्यस्त रहता है| नहसे- 
इलाकों में वर्ष में ९ से १० मास तक अपने काम में व्यस्त रहते हैँ । किन्तु बारानी क्षेत्रों में. 
किसानों को ५ से ७ मास तक बर्ष में बेकार रहना होता है । यदि हमारे किसानों के पास: 
कषि से संबंधित कुछ पूरक उद्योग भी हों, जैसे दुग्धशाला, मुर्गीखाना, रेशमी कपड़ों का 
पोषण, मथ्‌ मकक्‍्खी पालन आदि तो वह अपने को लाभपूर्ण ढंग से वर्ष भर व्यस्त रखते । 
हमारे किसानों के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं। और वह नितान्त कृषि कार्य पर 
निर्भर रहते हे । 


३. कृषि-कार्य की भूमि का विस्तार उतना नहीं हुआ कि जितनी कृषि करने 
वाली जनसंख्या की वृद्धि हु ते 


४. कृषि करते की कारीगरी में कोई प्रशंसनीय उन्नति नहीं हुई । 
| ५. वर्षा तो अपर्याप्त होती है अथवा असामयिक, अथवा बाढ़ें आ जाती हें, 
जो कृषि कार्यों को असम्भव बना देती हूँ ; भ/रतीय कृषि को वर्षा का जुआ कहा जाता 
हे । 
६. भारतीय किसान ऋण ग्रस्तता के पुराने रोग में ग्रस्त हें और पूंजी का 
अभाव । 
७. अर्थ-व्यवस्था-हीन भू-सम्पत्तियां एक और बाधा हें । 


८. कृषि अर्थ-व्यवस्था का रूप जीने-मात्र का हैं और इसका योजना-हीन हूप 
भी इसकी पिछड़ी हुई दशा के लिए उत्तरदायी है । 


९. कृषि की लाभकारिता के लिए अयोग्य मार्कटिंग की भी गणना की जा 
प़कती है । 


इन सब कारणों का सामूहिक प्रभाव भारत में कृषि के मान की अत्पता हैं, 
जिससे कि वह छाखों ऐसों को रोजगार नहीं दे पाती कि जिन्हें इसकी आवश्यकता है 
भर जिनका कृषि से गठबन्धन है । 


४. क्रृषि बेकारी के परिणास ॥ यहं सोचते हुए कि भारतीयों की एक बहुत 
बड़ी संख्या भूमि पर आश्रित है, कृषि-बेकारी का यह निश्चित अये होगा कि लाखों को 
महात्‌ कष्ट और यातनाएं होंगी । जब लोगों की बहु संख्या को आधात होता है तो शेष 
भी घायल हुए बिना नहीं रह सकते, कषि की. दलित अवस्था उद्योग को भी दलित बनाएगी 
सरकारी अर्य॑-व्यवस्था को भी आघात पहुँचेगा। जिससे सरकारी कार्यालापों और साह- 
सिक कार्यों में छांटी होगी । इसलिए, काष विषयक बेकारी आ्थिक कार्य-कलाप के अन्य 
क्षेत्रों की दिशा में बढ़ेगी । ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले ९० प्रतिशत लोगों की क्रय-शक्ति 
की क्षति राष्ट्रीय विनाश से कम नहीं कही जा सकती । 


५. उपचार । यदि मौसमी और समय सम्बन्धी बेकारी को दूर करना है तो 


५६६ भारतीय अथंशास्त्र 


भारतीय कृषि का पुननिर्माण नितान्त आवश्यक जान पड़ता है । इसका जीतने-मात्र का 
रूप बदला ही जाना चाहिए । कृषि की रीतियों में ऋतिकारी परिवर्तत होना चाहिए । 
कृषि विषयक कारीगरी को उन्नत करना चाहिए । सिंचाई की सुविधाओं में उन्नति होनी 
चाहिए ताकि भारतीय कृषि वर्षा की दयालता पर आश्रित न रहे । मार्केटिंग की रीति में 
विवेक उत्पन्न करना चाहिए । हमें फसलों का योजना निर्माण जारी करना चाहिए । 
कुंषि अधीत भूमि को भूमि सुधार स्कीमों के साधनों से विस्तार देना चाहिए । रासायनिक 
खादों, उन्नत बीजों, फसल, अदल-बदल की बेहतर रीति, बेहतर बोआई, और बेहतर 
नालियों का उपयोग कुछ अन्य उपाय हैं, जिन्हें ग्रहण किया जा सकता हैं । 

किन्तु कृषि के बेहतर उपाय ग्रहण करने में एक महत्वपूर्ण बाधा भी है, अर्थात्‌ 
भूसम्पत्तियों का आकार। जबतक कृषि-भूमियों का उचित आकार नहीं बन जाता, तब 
तक भारतीय कृषि को नवीनता का रूप देने की आशा नहीं की जा सकती । यान्त्रीकरण 
का तभी उपयोग हो सकता है, जब कषि-क्षेत्र बड़े हों । 

सबसे बढ़कर, कृषि विषयक बेकारी का प्रभावपूर्ण उपचार हो सकता है बशर्ते 
कि जनसंख्या के दबाव की समानता हो । इस समय भूमि पर बहुत अधिक छोग हैं। 
प्राम-जनसंख्या के आधिक्य को कृषि में से छांट देना चाहिए और उसे व्यापार और 
उद्योग में खपाना चाहिए । पंजाब बेकारी कमेटी ने (१९३८-३९-पैरा ९) अपनी 
रिपोर्ट में गणना की थी कि कम-से-कम एक तिहाई जनसंख्या, जो कृषि पर जीने मात्र , 
का कार्य कर रही थी, क्रियात्मक रूप में बेकार थी । अन्य प्रान्तों में भी अवस्थाएं इससे 
बेहतर नहीं हो सकतीं । देश की सामान्य आशिक प्रगति की आवश्यकता है, जो धरती 
के दबाव को कम कर सके और कृषि बेकारी के विस्तार को अल्प कर सके | 


आधारमूलक संगठित परिवर्ततों की भी आवश्यकता है । संगठित परिवततों 
के अभाव में अन्य उपचार भी सम्भवत: लीपापोती-पात्र प्रमाणित होंगे । हमें सहकारिता 
कृषि जारी करनी चाहिए । जैसा कि सरदार त्रिकोकसिंह अपनी पावर्टी एड सोशल 
चेंज” नामक पुस्तक में कहते हें “भूमि के प्रबन्ध पर सहकारिता-नियन्त्रण के अभाव में 
यह सम्भव नहीं कि हम बेहतर कृबि के संगठित कार्य को कर सकें । ओर दलित वर्गों 
को समानता एवं स्वतंत्रता का विश्वास दिला सके। इनके अतिरिक्त हम नंतिक 
और औद्योगिक अर्य व्यवस्था की भी रचन नहीं कर सकेंगे ।” 


ओद्योगिक बेकारी 


६- औद्योगिक बेकारी की सींसा। यहां पुनः हमारे सामने आंकड़ों का अभाव 
हैँ । हमारे पास देश की औद्योगिक बेकारी के विस्तार का निर्वारण करने के लिए 
विश्वस्त अंक नहीं हैं । 


चिरकाल तक हमारे उद्योगों में श्रम-पूति का अभाव बना रहा। भारत के उन्नत 
होते हुए उद्योगों का प्रबन्ध करने के लिए उपयुक्त श्रम नहीं आ रहा था। नगरों में न तो 
रहने का अकर्बण था, न ही पगारों का, जिससे कि पर्वाप्त श्रम आ पाता । भारतीय' 
मजदूर मुख्यतः: किसान हूँ और आवश्यकतावश कारखाने का मजदूर । औद्योगिक 
श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से भाग कर आते थे। उनके भगोड़ेपन का कारण यह था कि वह 
_ उस यातना अथवा सामाजिक अथोग्यता अथवा कानूनी दण्डों अयवा कठोर जुर्मानों 
से बचना चाहते थे कि जो ग्राम के सामाजिक और नैतिक विधान के विरुद्ध अपराधों के 
कारण उन पर लगाये जाते थे ।......यदि औद्योगिक श्रमिकों को गांव में ही खाना और 


वेकारी, पूर्ण रोजगार और विस्थापितों का पुनर्वास ५६७ 


कपड़ा मिल जाता तो, उद्योग में बहुत थोड़े श्रमिक रह पाते | वह नगरों की ओर धक्रेले 
जाते हें, न कि आकर्षित होते हैं ।”* इस प्रकार ओद्योगिकों को मजदूरों की बहुत कमी 
दीख पड़ी | श्रम निष्कासित चलन का था ओर स्थायी नहीं था | मजदूर सद्य ही' लूड वाई 
आंखों से गांव की ओर देखता था, और यथाशीघ्र सम्भव अवसर होते ही घर के लिए 
रवाना होना चाहता था । 


किन्तु श्रम की कमी का यूग समाप्त होने को है । सम्भव है, औद्योगिक केन्द्रों 
की अवस्थाएं बहुत उन्नत न हुई हों, किन्तु गांव-क्षेत्रों की अवस्थाएं अधिक बुरी हो गई 
हैं ! जिसका फल यह है कि श्रम-बाजार इत समय ग्राम-क्षेत्रों से कत्तव्यच्युत लोगों द्वारा 
भरा पड़ा है । इस प्रकार उद्योगों में रोजी चाहने वालों की एक बड़ी संख्या हो गई है । 
हम उस संख्या को सही-सही तो बता नहीं सकते, किन्तु निश्चित ही वह बहुत बड़ी संख्या 
होगी । 

७. यह औद्योगिक बेकारो क्‍यों ? हमारी ओद्योगिक प्रगालो हमारी बढ़ती 
हुई जन संख्या को खपा नेके अथोग्य है और इसके अवेक कारण हैं। (१) हमारी ओद्योगिक' 
प्रगति अपरिपवक हैं और अपर्थाप्त है। भारत में ओद्योगिक ढांचे का विस्तार न तो 
उसके विशाल प्रसाधतवों और न ही उसकी जनसंख्या को वृद्धि की समानता के साथ मेल 
खाता है । 

(२) उद्योगों की स्थान-विषयक-दशा बहुत ही दोषपूर्ण और अर्थ-व्यवस्था-हीन 
है । कतिपय क्षेत्रों में बाहुलय है ओर प्रत्यक्षतः उत्पादन को छागत ऊँची हो जातो है । 
यदि औद्योगिक उपायों का विवेकपूर्ण योजना-निर्माण के आधार पर भोगोलिक वितरण 
होता, तो ओद्योगिक ढांचा अधिक अर्थ-व्यवस्थित होत। और उसको श्रमिकों को खपाने को 
क्षमता निश्चित ही बढ़ जाती । 

(३) लागत का ढांचा बहुत ही कठोर है और अं.्योगिक वस्तुओं की कीम्तों 
में परिवर्तेन नहीं करता | फलस्वरूप हमारे उद्योग समय-समय पर मनन्‍्दी के कारण व्य्र 
हो जाते हें, जिससे बेकारी हो जाती है । 

(४) हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित जीने-मात्र की अर्थ-व्यवस्था हमारे 
अओद्योगिक उत्पादों के लिए उचित बाजार की उन्नति में बाधा है । 

इन कारणों के प्रभाव का श॒द्ध परिणाम यह होता हैँ कि हमारी औद्योगिक 
प्रणाली हमारी बढ़तो हुई संख्या के भारी दबाव को स्थिर रखने के अयोग्य हो जाती है, 
न ही यह देश में रोजगार के दबाव का समान वितरण कर सकती है । इससे सुदृह 
मजदूर बाजार भी नहीं मिल सकता । 


४. उपचार । ओद्योगिक बेकारी का उपचार औद्योगिक योग्यता को उन्नत 
करने में निहित है । हमारे औद्योगिक ढांचे में आमूल सुधार की आवद्यकता है । हमारे 
अधिकांश उद्योगों में अभिनवीकरण की आवद्यकता है, जिससे कि सब प्रकार की 
व्यर्थता जाती रहे ओर ओद्योगिक क्षमता यथासम्भव उच्चता को प्राप्त हो । उद्योगों 
के केन्द्रीयकरण की अधिकता में सुधार करना होगा, कच्चे पदार्थों के प्रमाण को उन्नत 
करना होगा । श्रम को कारीगरी की शिक्षा देनं। होगी । पूंजी विषयक प्रसावतों का 
संग्रह करना होगा, प्रबन्ध विषयक चतुराई को उन्नत करना हीगा ओर औद्योगिक 
संगठन को सामान्यतः: चमका देना होगा । 
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६६८ भारताय अर्थज्ञास्त्र 


वतंमान ओद्योगिक ढांचे की त्रुटियों को दूर करने के अतिरिक्त, उद्योग-उन्नति 
की स्क्रीमों को जारी करना आवश्यक होगा। भाग्यवश, योजना-निर्माण कमीशने ने पंच- 
वर्षीय योजना उपस्थित की है, जिसे सम्पूर्ण विवरणों के साथ लागू किया जाना चाहिए । 
औद्योगिक उन्नति के विषय में, निश्चित ही हमें कुछ ठोस काम करना होता । 

इस तथ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं कि केवल उद्योग ही है जिसमें 
हम बहती हुई बेकारी की लहर को खपा सकते हें । कृषि में पहले ही भारी भीड़ है और 
इसी प्रकार अन्य उदार व्यवसाय भी । उद्योग की उन्नति ही-हमारी एकमात्र आशा है, 
जो हमें बेकारी के कष्टों से मुक्त्ति दिला सकती है । जब हमारा उद्योग अपने पूर्ण आकार 
में, जिसका उसे अधिकार है, उन्नत हो जाएगा, तो बेकारी का - लोप हो जाएगा। 


. शिक्षित-वर्ग में बेकारी 


९. एक भीषण समस्या । शिक्षित बेकारी की समस्या बहुत गम्भी र और भयंकर 
समस्या है । शिक्षित बेकार भयंकर व्यक्ति होता है । उसमें बोलने की शक्ति है, उसका 
प्रभाव है; उसमें व्यक्तिगत आघात की सहज भावना है और, यदि कैष्ट चिरकाल तक 
जारी रहता है, जेसी कि भारत में स्थिति है, तो परिस्थिति निश्चित ही फट पड़ने वाली 
हैँ, ऑर राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए निरन्तर भयप्रद होगी । 

यह समस्या एक अन्य रूप से भी गम्भीर है । यदि शिक्षित लोगों को बेकार रहना 
पड़ेया तो इस प्रकार की परिस्थिति को बनाये रहने वाली वस्तुओं का दायित्व प्रबल 
रूप से निन्‍दनीय है । इसके कारण हमारे सर्वोच्च मानव प्रसाधन कार हो जाते है | 
इसका अर्थ बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि हैँ कि जो इस प्रकार की बहुमूल्य मानव-पूंजी' 
निठल्ली पड़ी रहती है । 

१०. शिक्षित लोग बेकार क्यों ? शिक्षित-वर्ग में बेकारी की विद्यमानत7 
का कारण शिक्षा का अत्यधिक श्ञास्त्रीय होना बताया जाता हैँ । भारत की प्रचलित 
शिक्षा प्रगाली का वास्तविक जीवन के साथ सम्बन्ध-विच्छेद है । स्नातकों (780 ए-+ 
&568 ) को भारी संख्या में उत्पन्न किया जा रहा है । जिनकी खपत के लिए पर्याप्त मांग. 
नहों हैं। हमारी शिक्षा एक युवक को सीधे एम. ए. तक पहुंचा देती है, जिसके बाद, 
यदि किसी को क्‍लके या अध्यापक की नौकरी नहीं मिलती, तो वह निराश हो जाता है ।. 
हमारे यहां बहुत ही थोड़े ऐसे वैकल्पिक मार्ग हें, जिनमें युवकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन' 
का भविष्य अन्तहित हो । 


हमारी शिक्षा प्रगाली पर कड़ी टिप्पणियां भी हुई थीं। १९३७ की पंजाब 
बेकारी कमेटी के प्रधान सर जार्ज एंडर्सेन ने स्वतः माना था कि वर्तमान शिक्षा-प्रणालीः 
अपने प्रारम्भ से ही इस विशिष्ट उद्देश्य में ढाली गईं है कि लड़कों को परीक्षाओं से 
बाहर निकाला जाय और उन्हें क्लककों के काम के लिए शिक्षित किया जाए, और उन्होंने 
इस प्रगाछी के उत्पाद मैट्रिक पास का यह विवरण दिया है, 'परित्यक्त, पृथ्वी के स्तर 
पर एक आवारा, बेकार, क्योंकि वह बेकारी के योग्य है ।” यह कहा जाता हैँ कि बर्तं- 
मान शिक्षा उदासीन बाबुओं की अपेक्षा बेहतर पौंद नहीं निकाल सकती ।” एक प्रमाण 
पत्र को सरकारी नोकरो के लिए जादू का प्रवेश-पत्र माना जाता हे । 

मि० आम स्ट्रांग ने, जो कभी पंजाब के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर थे, १९३७ 
की पंजाब बेकारी कमेटी के सामने शिक्षा प्रणाली के पक्ष में बहुत जोरों से बयान दिया 
था। उनका कहना था, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि भूतकाल में हमारी शास्त्रीक 


बेकारी, पूर्ण रोजगार और विस्थापितों का पुनर्वास ५६९ 


शिक्षा के रूपने अपने छात्रों को रोजगारी का विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया है। पश्चिम 
में, जहां की शिक्षा प्रयाल्ली का रूप बहुत ही संग्रिठत है और जहां सब प्रकार के रूयों को 
उपलब्धि है, वहां भी पर्याप्त बेकारी है, और यह एक समस्या है, जिसका निराकरण वहां 
की शिक्षा प्रणाली में सुधार द्वारा नहीं देखा जा रहा, प्रत्युत आर्थिक प्रगति और काम 
मुहय्या करने की गूंजायश की दृष्टि से उसका समाधान किया जाता है । उनकी संख्या में 
कमी किये बिना कारों की केवल शिक्षा विषयक योग्यता को बदलना समस्या काः 
निराकरण तो न हुआ, और अपने युवकों को कारीगरी और दस्तकारी की शिक्षा यह 
भरोसा दिये बिना देना कि जब वह अपनी शिक्षा को सूमाप्त कर लेंगे, तो कृषि और 
उद्योग उन्हें रोजगार दे सकेंगे केवल एक प्रकार की बेकारी की' जगह दूसरी को खड़ा 
करना है ।” 

मि० आम स्ट्रांग ने जो कुछ कहा है, वह बहुत हृदं-तक सचाई है । केवल शिक्षा 
की प्रणाली में परिवर्तत करना पर्याप्त नहीं । उसके साथ ही आथिक प्रगति की सकी में 
होनी चाहिएं, जिससे जब दस्तकारी की संस्थाओं से कारीगर निकलें, तो नौकरियां 
तय्यार हों । अन्यथा बेकार बी. ए. पासों की जगह कार इंजीनियर तथा अन्य कारीगर 
हो जाएंगे । इस प्रकार की स्थिति सदेव भारत में रही है । हमारे यहां बेकार -छोगों की 
संख्या में इस प्रकार के कुशल-कारीगरों की हमेशा एक संख्या रही है। 

इन सबके कारण हमें यह कहना ही होगा कि शिक्षा की प्रणाली दोषपूर्ण हे । 
जीवन के संघर्ष के लिए संतोषजनक रूप में व्यक्ति को सम्पन्न करना इसकी गणना काः 
आधार नहीं ! शिक्षा के माध्यम से, जो विदेशी भाषा है, अपरिपक्व युवक के दिमाग 
पर भारी बोझ पड़ता है और निश्चित ही उससे मानसिक प्रगति में बाधा होती है। हमारी 
शिक्षा-प्रणाली के त्रुटिपूर्ण रूप के विषय में भिन्न मत नहीं हो सकता । 

११. शिक्षित-वर्ग में बेकारो की सीमा। शिक्षित वर्ग में बेकारों की सही संख्या 
को बता सकना असम्भव है। भिन्न प्रान्तों में इस समस्या की परीक्षा के लिए कमेटियां 
नियत की गई थीं और इन कमेटियों ने इस प्रकार के छोगों की संख्या कां अनुमान करने 
की चेष्टा की थी किन्तु ' शिक्षित” शब्द की भिन्न व्याख्याओं और साथ ही परम्पराओं की 
कठिनाइयों के कारण अनुमान के अधिकांश अंक केवरू फर्जी ही हें। किन्तु विश्वस्त 
आंकड़ों का अभाव इस बात को प्रकट नहीं करता कि बेकारी है ही नहों । इसके विपरीत 
यह तथ्य जग-जाहिर है कि शिक्षित व्यक्तियों की अधिकांश संख्या रोजगार प्राप्त नहीं 
कर पाती । 

१९३७ में पंजाब बेकारी कमेटी ने शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी की संख्या 
का अनुमान किया था और अविभाजित पंजाब में वह डेढ़ लाख थी । विश्वविद्यालय 
की ड्योड़ी को पार करके हजारों व्यक्ति प्रति वर्ष बेकारी की संख्या को अधिकाधिक कर 
रहे है । यह बुराई निरंतर बड़ने वाली है । 

सब सरकारी विभागों का यह सामान्य अनुभव है कि एक कार्यारुय में छोटी- 
सी नौकरी के लिए सेकड़ों आवेदन-पत्र जमा हो जाते हें। ऊपर कही कमेटी की एक 
रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि, किसी एक जिले में पटवारी की २५ नाकरियों के लिए. 
लगभग ७०० प्रार्थी थे--उन में से ९० प्रतिशत मेट्रिक पास थे, और कुछ एम. ए. तथा 
डबल ग्रेजुएट थे ।” पंजाब सरकार के भुख्य मंत्री ने कमेटी को वक्तव्य दिया था,  छूग- 
भग २५ क्लकों की जगह के लिए कम से कम ३०० आवेदन पत्र प्रतिव प्राप्त होते हें! 
इन आवेदन पत्रों में अधिकांश प्रार्थी ग्रेजुएट और एम. ए. पास होते हैं । समाचार-पत्रीं 
में आवश्यकता” निकलवाने से निश्चित ही आवेदन-पत्रों की बहुत बड़ी संख्या आ जाती 
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है। उसे बेकारी का निश्चित सूचनांक कहा जा सकता हैं । ट्रिब्यून” के मलिक अर्जुनदास 
का कहना है, “मझे याद है कि अफरीका में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को आबश्यकता 
'का विज्ञापन छापने पर, आवेदन-पत्रों को इतनी वह॒द्‌ संख्या आई थी कि ३ या ४ दिन के 
बाद विज्ञापनदाता ने डाक लेने ही से इन्कार कर दिया था और उपरान्त सेकड़ों पत्र 
व्यक्तिगत रूप में मेने उनके यहां पहुंचाये थे ।” इस प्रकार, इसमें रत्ती भर भी सनन्‍्देह 
'नहीं रह जाता कि सामान्यतः भारत में हजारों व्यक्ति उचित नोकरी प्राप्त करने में 


असफल रहते हें 


भारत में यद्धोत्तर काल में, विशेषकर १९५१ से बेकारी में बड़े वेग से वृद्धि हो 

रही है और समस्या वास्तविक रूप में भयंकर होती जा रही है । यहां तक कि अखिल 

भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी इस भीषण समस्या की ओर ध्यान देना पड़ा और जुलाई 

१९५३ को अपने आगरा अधिवेशन में कमेटी ने इस विषथ पर एक विदश्येष प्रस्ताव पास 

/ जिसके द्वारा सरकार का ध्यान तेजी से बढ़ती हुई बेकारी को ओर आक्षित 
किया गया । 


१२. इसका उपचार क्‍या हुँ ? इसका प्रत्यक्ष उपचार तो यह है कि शिक्षा- 
-पणाली मे सुधार किया जावे । शिक्षा विषयक सुविधाएं बहु-दिशी होनी चाहिएं, जिससे 
हमारे युवकों को दी जाते वालो शिक्षा नितांत साहित्यिक न हो । कारीगरी ओर दस्तकारी 
को संस्थाओं को बढ़ा देना चाहिए जिससे हमारे यवक शिल्प सीखने ओर अपने बल पर 
'घरेल दस्तकारियां आरम्भ करने के योग्य हो सकें । इससे किसी मालिक के यहां नौकरी 
करन को आवश्यकता जाती रहेगी । 


कितु शिंक्षा-सुधार के साथ-साथ आश््थिक-प्रगति का कार्य भी होना चाहिए 
यह आवश्यक हुँ कि नौकरियों की रचना की जावे ओर यही पर्याप्त नहीं कि नौकरियों 
'पर लोगों को जमा दिया जाए। देश की आथिक ओर ओखद्योगिक प्रगति लोगों के लिए 
उपलब्ध नौकरियों में वृद्धि कर सकती है । इसलिए, वास्तविक उपचार, देश के प्रसा- 
शनो का पूणण उपयोग करता हूँ और प्रगति योजनः को विस्तृत रूप में सफल बनाना 
(हैं जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके । 


भारतीय योजना कमीशन ने बेकारी की समस्या को हल करने के लिए ११ 
सृत्री कार्यक्रम बनाया है जो निम्नलिखित है : 


(१) कार्य तथा शिक्षा केंद्रों की उन स्थानों पर स्थापना, जहां कि पंच-वर्षीय 
योजना के अधीन कार्य-अवसर उपलब्ध है । 

(२) व्यक्तियों तथा लोगों के छोटे-छोटे समहों की अल्पस्तर उद्योगों और 
व्यवसायों की स्थापना के लिए विशेष सहायता । 

(३) जिन-जिन व्यवसायों में मानव-शक्ति की न्यनता है वहां अधिक शिक्षा 
सुविधाओं की व्यवस्था । 

(४) सार्वजनिक अधिकारियों हारा घरेल तथा अल्पस्तर उद्योगों क्री वस्तुओं 
को प्रोत्साहन । 

(५) एक-अध्यापक स्कलों का बड़ी संख्या में खोलना ! 

(६) राष्ट्रीय विस्तार सेवा को शीघ्रातिशीक्ष बढ़ाना क्योंकि इससे बंकारी की 
समस्या को हल करने में अधिक सहायता मिलेगी । 


(७) सड़क-यातायात को विकसित करना । इससे भी पर्याप्त संख्या को काम 
मिलेगा .ै। 


बेकारो, पूर्ण रोजगार और विस्थापितों का पुनर्वास ५७१ 


(८) मैलो-कुचेली गलियों (8]प्रः78) को साफ करने और शहरी क्षेत्रों 
'हें अल्पआय वाल छोगों के लिये सस्ते मकान बनवाना । 

(९)शरणार्थी नगरों (१0७7 8078 ) को आयोजित सहायता प्रदान करना । 

(१०) निजी भबन निर्माण कार्यकलाप (प्रोातिएश8 ७०४४7) को 
प्रोत्साहन देना । 

(११) अन्ततः पंचवर्षोय योजना को इस प्रकार संशोधित करना कि उसके द्वारा अधिका- 
धिक लोगों को रोजगार मिल सके । । 

१३. निष्कर्ष । निःसंदेह, भारत में, सामान्य समय में सभी वर्गों में विस्तृत 
'बेकारी होती है । बहुत बड़ो मात्रा में छिरी हुई बेकारी अथवा अल्प-रोजगार विद्यमान 
है । यहां शिक्षित वर्ग में, अशिक्षित जनता, आद्योगिक श्रमिकों ओर क्रषकों में बेकारी 
है। प्रत्येक वर्ग के बेकारों की अवस्थाओं को सुधारने के लिए विशिष्ट अपचारिक उपाय 
किये जाने चाहिएं । 

कितु सब प्रेकार की बेकारी के मूल में जो कारण है, वह देश की आर्थिक-पिछड़े- 
'पन की अवस्था है । सब प्रकार के संभावित श्रमिकों को संख्या उपलब्ध रोजगार की 
राशि की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी है । यह इस कारण है कि देश के उत्पाद-असाधनों 
का पूर्णतया एवं उचित रूप में उपयोग नहीं किया गया । भारत के प्रसाधन या तो बिना 
उपयोग के पड़े है अथवा अपूर्ण ढंग से उपयुक्त हुए हैं । यह स्थिति होते हुए, आर्थिक 
प्रगति को उन्नत करना ही एकमात्र उपचार हूँ ओर देश को बहैवतो हुई जन-संख्या 
और प्रसाधवों के साथ तुल्य बनाना चाहिए । देश के प्रधाधनों की आनुक्रमिक प्रगति 
के बिना जनसंख्या की वृद्धि बेकारी को विद्यमानता के विवरण के लिए अपेक्षित हो सकती 
हे । | 
जैसा कि भारतीय जनता को घातक और काल्पनिक धारण। हे, बेकारी पर- 
मात्मा का कार्य नहीं । बेकारी प्राकृतिक संकट नहीं, प्रत्युत मानवी-संगठत के दोषपूर्ण 
परिणामस्वरूप हूँ | यह आथिक-प्रणाली को परिवर्ततीय अवस्थाओं के अनहूल अपना 
समाधान न करने को अयोग्यता से उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ जन-संख्या की वृद्धि । बेकारी 
के महान विस्तार के साथ एक देश दोषवपूर्ण चक्र में पड़ जाता हूँ : बेकारों की विद्य- 
'मानता का अर्थ है क्रय-शक्ति में न्यूनता । इसका अर्थ यह हैँ कि समाज के सब प्रसा- 
धर्नों के लिए वस्तुओं ओर सेवाओं को मांग पर्याप्त रूप में उपस्थित नहीं होती। मांग 
में न्यूनता हाने के फलस्वरूप उत्पाद कार्यवाहो में छांटो होती हूँ । उत्पाद कार्यवाही 
में छांटो होने के फलस्वरूप बेकारी होती ह॑ ओर बेकारी अपनी बारी के मूजिब मांग 
में पुनः अल्वता करतो हूँ । यदि उपभोग ओर उत्पाद का उचित संतुलन हो, तो 
ब्रकारी नहीं हो सकती | प्र।रम्मिक समाज में, जहां परिवर्तत या विवरण नहीं था, उप- 
भोग और उत्पाद साथ-साथ चलते थे, वहां बंकारी का विचार भी नहीं किया जा 
'सकता । इस कारण, हमें अपनी आश्िक-प्रणाली इस रूप में योजित करनी चाहिए, कि 
उत्पाद की क्षमता ओर उपभोग में समानता बनो रहें। 

१४. पूर्ण रोजगार । बेकारी का मुकाबछा करना नकारात्मक नीति हूँ । हमें 
कुछ सकारात्मक करना चाहिए । हमें ऐपी आशथिक-प्रगालो का निर्माण करना चाहिए, 
कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को राज्य की ओर से नोकरी का वचन प्राप्त हो । हाल ही 
के वर्षों में , भिन्न देशों में पूर्ण रोजगार के लिए जोरदार आंदोलन हुए हैं। बेवरिज, 
'पीमू, रूजवेल्ट ओर सेनेटर मरे के इस प्रकार के कार्यक्रपों के प्रति अंशदान जग-विख्यात 
हूँ । पोग, के कथनानुसार, पूर्ण रोजगार का यह अर्थ हैं कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति बारोज- 
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जगार हो, बशत कि वह पगारों की प्रचलित दरों पर कार्य करना चाहता हो । पूर्ण रोज- 
गार का भरोसा देते के लिए राज्य को देखना चाहिए कि किसी भी समय नौकरियों की. 
संख्या बेकार व्यक्तियों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए । 

पूर्ण रोजगार की निम्न तरीकों से रक्षा की जा सकती है : 

(१) सदा ही श्रम की मांग को श्रम की पूर्ति के ऊपर रखा जाए। 

(२) श्रम के लिए मांग का उचित निर्दशन किया जाना चाहिए । 


(३) श्रम की मांग और पूृत्ति, दोनों को ऐसे ढंग से संगठित किया जावे कि 
श्रम के लिए मांग में परिवर्तनों को पूत्ति के परिवर्ततों के साथ अधिक काल में विस्तृत 
न किया जाय और इसी प्रकार इससे विपरीत भी । संभव है, हिसाब बैठाने की अवधि: 
के दौरान में आंशिक बेकारी हो । 

सबको रोजगार देने के लिए आशिक क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रग अनिवार्य होगा | 
श्रम की गतिशीलता नौकरी-दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा नियंत्रित की जायगी; उद्योग की 
दिशा-स्थिति पर भी नियंत्रगः किया जायगा, जिससे उपलब्ध श्रम की पूर्ति का उचित 
वितरण किया जा सके । सबसे बहू कर, संपूर्ण व्यय, सार्वजनिक और निजी, दोनों का. 
ऐसा अंक होना चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग इतनी अधिक हो कि यह तभी: 
पूर्ण की जा सके, जबकि समाज की संपूर्ण मानव-शक्ति नियोजित हो । : 

१५. कया भारत में पूर्ण रोजगारी का कार्यक्म क्यात्मक है ? भारत की 
सीमाओं के अंतर्गत विश्व-मानव- समूह का ह अंश बसता हैँ । मानवता की इतने 
महान संख्या को रोजगार देने की चेष्टा बहुत बड़ा कार्य है । कुछ लोग इसे सनक कहेंगे 
और उनकी राय में वही छोग इस उप-महाद्वीप में पूर्ण रोजगार का समर्थन कर सकते 
हैं, जिनका दिमाग फिर गया हो । 


संभव है, यह विचार सनक दीख पड़ता हो, कितु ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । यदि वह संख्या, जिसके लिए हमें कार्य तछाश करना है, बहुत बड़ी है, तो हमारे 
प्रसावन भी तो बसे ही होंगे । हमने अभी तक अपने प्रसाधतों का पूर्ण उपयोग आरंभ 
नहीं किया। उदाहरण के लिए, हमवे बड़ी मुश्किल से जल-विद्युत के प्रसाधरों को केवल 
६ प्रतिशत उन्नत किया है। साधतों के विषय में कोई बात निश्चित नहीं है । जितना 
ही अधिक उनका उपयोग होगा, उतनी ही अधिक उनकी वृद्धि होगी | कारीगरी की' 
उन्नति समाज के लिए प्रसाधतों की वृद्धि करने में सशक्त होगी । 

युद्ध-काल में, क्रियोत्मक रूप में पूर्ण रोजगार था। तो फिर आ्थिक कार्य-कलापों 
की उस दशा को हम क्यों नहीं बनाये रख सकते ? यदि युद्ध के दबाव के कारण कोई: 
सफलता प्राप्त की जा सकती है तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि हम उसे शांति- 
काल में स्थिर नहीं रख सकते । हमें अब विचार करना चाहिए कि हमें एक अन्य: 
शत्रु से लड़ता हैँ, आवश्यकता, रोग, अज्ञान और गंदगी” के चार राक्षसों के साथ ।: 
हमें तो केवल लड़ाई को जारी रखना है । इस लड़ाई का उद्देश्य कहीं अधिक प्रशंस-: 
नीय है । यह पद-दलित मानवता की विश्ञाल संख्या की उन्नति है । १९३८-३९ में; 
केंद्रीय और प्रांतीय व्यय १७१ करोड़ रु. हुआ था कितु १९४५-४६ में यह राशि ११९८ 
करोड़ र. की ऊंचाई तक चली गई । युद्ध से पूव् हमारे खर्चों में इस प्रकार की 
घटनावश वृद्धि के विषय में कौन सोच सकता था ? सुदृह-अर्थ-व्यवस्था के समर्थक इसे 
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१६. भारत के लिए पूर्ण रोजगार कार्यक्रम के कुछ रूप) | भारत के लिए: 
पूर्ण रोजगार के कार्यक्रम में भारतीय आथिक जीवन के प्रायः सब महत्वपूर्ण अंगों का 
समाजेश होना चाहिए । उसे भारतीय अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय अंगों को भारतीय 
कृथि और उद्योग के पुतरतिर्माण को, आवागमन के सहप्रोग ओर विस्तार को, द्रव्य वाजार 
और विदेशी व्यायार के नियमित रूए देते को, सरकारी अर्थ के पुरर॒ुदय आदि को छता 
चाहिए | हम इनमें से प्रत्येक रूप के विषय में विचार करेंगे। ढ 

आज सारी दुनिया एक आथिक-इंकाई बन गई है । कोई भी देश उपराम 
और एकाकी नहीं रह रुकता । गत महान्‌ मंदी और विश्व-यूद्ध ने विश्व के विभिन्न देशों की 
अन्तर्िर्भरता का प्रदर्शन कर दिया है । योरोप के अद्योगिक देशों की आथिक दढ़ता 
और स्थिरता एशिया के कृषि क्षेत्रों की आयिक समृद्धि एवं स्थिरता के साथ निकट रूप 
में परस्पर गंयी हुई है । संतृक्‍्त राष्ट्रों की आथिक और सामाजिक कौंसिल द्वारा नियत 
किये अय॑ंशास्त्र के पांच विशेषज्ञों ने अय्ती रिपोर्ट में रिफरिंश की थी कि विश्व भर 
के देशों को पूर्ण रोजगार के विश्वास के लिए विश्व-व्यायार को संतुलित और विस्तृत 
रूप देने के निर्मित्त संतक्त चेब्टा करती चाहिए । पुननिर्माण और प्रगति के अन्तर्राष्ट्रीय 
बेंक को विशाल और सुदृह्न अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजनों के लिए प्रबन्ध करने चाहिएं । 
(आई. एम. एक.) अन्तरोष्ट्रीय म॒द्रा-कोब के संगठन का भी विश्व-व्यापार और संतुरून 
की रक्षा के लिए उद्योग किया जाता चाहिए । । 
भारत जेसे आथिक रूप में पिछड़े हुए शों की आ्थिक प्रगति की विभिन्न अंशों 
की किप्ती योजना को लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी का परिचालन आवश्यक 
: होगा । पूंजी और बहुपलल्‍य वस्तुएं विदेशों से आनी होंगी । हमें अन्य देशों के साथ 
बहुगुगी अर्य-व्यवस्था और आथिक सम्बन्धों की स्थापना की आवश्यकता होगी । इस' 
प्रकार हमारे विदेशी व्यापार का ढांचा प्रभावित होगा, जो बदले में आत्तरिक अर्थ- 
व्यवस्था को प्रभवित करके रहेगा .। 


यंदि भारत को अथते आथिक-भाग्य की साधना करनी हैं और उसे विश्व की 
शिष्ट-शक्तियों में अपना उचित स्थान प्राप्त करना है, तो उसे अपना आ्िक ढांचा उन्नत 
करना होगा, जो न केवल उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के रोजगार के दबाव को सहन 
कर सकेगा, प्रत्युत अन्य राष्ट्रों को भी उनके पूर्ण रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति करने 
में सहायक होगा । 
हमारी कषि-त्रगाली का चरित्र जीने-भर की अर्थ-व्यवस्था का है । यदि हमें पूर्ण 
नियोजन की आय के ढांचों और जीवनमान की रचना करनी है, तो इसे बदलना होगा । 
इसके कारण श्रम की अन्तव्य॑वसायों वृहृद परिचालन. को आवश्यकता होगी । इस परि- 
चालन को उचित ढंग से संगठित करना होगा, क्योंकि सर विलियम बेवरिज के अनसार 
पूर्ण-नियोजन-नीति का अनिवाय॑ अंश है, “श्रम की गलतशीलता नहीं, प्रत्युत संगठित 
गतिशीलता ।” ि 
वर्गमान में हमारी सदा वृद्धि होने वाली जन-संख्या भूमि पर दबाव को प्रबल 
कर रही हे ओर यहां तक कि ग्राम-क्षेत्रों के पूर्व॑तः दरिद्र जोवन-मान को निरन्तर 
आतंकित कर रही है । कृषि-विषयक जन-संख्या में वर्ष के कुछ मासों में अनिवार्य बेकारी 
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बेकारी, पर्ण रोजगार और विस्थापितों का पनर्वास ५्छ५्‌ः 
होती है । ऋण का बोझ किसान को दबाता जा रहा हैं । इन त्रटियों को हटाना होगा । 
प्रति एकड़ की उत्पाद शक्ति को नियोजन के दबाव की तुल्यता के लिए 
अधिक करना होगा। क्रषि-विषयक उत्पाद को उचित रूप में आयोजित करना होगा । 
संक्षेप में हमारी ग्राम-अर्थ-व्यवस्था का आम्‌ल पु]नरनिर्माण होना चाहिए और उसे शहरी 
अथवा ओखद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के साथ अंश-योजित करना होगा, जिससे पूर्ण रोजगार 
के कार्य क्रम को छाग॒ करने के साथ उसका मेल बेठाया जा सके । यह केवल इसलिए 
नहीं कि जन-संख्या में से नियोजन-योग्य उत्पन्न होने वाले वयस्क-दलों को ही खपाया 
जावे प्रत्युत जन-संख्या के अन्य अंशों को भी खपाना होगा। * 


वर्बमान भारतीय औद्योगिक ढांचा कतिपय कारीगरी विषयक और आधथिक 
कठोरताओं के कारण प्रताडित है और पूर्ण रोजगार के कार्यक्रम को सहन करने के अयोग्य 
है। यह इतना भी पर्याप्त रूप से बलवान नहीं कि “शहरी क्षेत्रों के समान कोमल श्रम 
बाजार को भी सुद ३ बना सके । पूर्ण-रोजगा र के आदर्श की ओद्योगिक प्रणाली को दंशः 
की सामान्य आ्थिक प्रगति का श्रुद्धलाबद्ध अंश बनाना होगा । 


ओद्योगिक' पुनर्निर्माण के निम्न कार्यक्रम को उपस्थित किया गया है :* 
औद्योगिक ढांचे का अबिक अर्थ-व्यवस्थापूर्ण स्थान नियत करना; (२) औद्योगिक 
'इकाइयों की अनेकरूपता ओर विकेंद्रीकरण; (३) देश के श्रम बाजारों को सुदृढ़ करने 
के लिए गणनान पा र ओद्योगिक दिशा स्थान का नियंत्रण करना; (४) क्षेत्र में औद्यो- 
गिक विकास के साथ सामान्य आथिक विकास का सहयोग; (५) अशद्योगिक उत्तादों 
के लिए क्षेत्रीय बाजारों के विकास का नियंत्रण; (६) जीवनमान के पूर्ण नियोजन की 
रक्षा के लिए पगार-स्फोति का प्रबन्ध करना; (७) अआऔद्योगिक उत्पादों के जञन्‍तक्षेत्रीय 
परिचलन का व्यवस्थित नियंत्रग; (८) निर्माण-रीति में टेकनीकल उन्नति के सम्बन्ध 
में औद्योगिक ढ|चे का नियंत्रित विकास; (९) क्षेत्र के विशिष्ट उद्योगों का नियमित 
पुर्ननिर्माण, (१० ) अन्तव्यावसाथिक ओर साथ ही अन्‍्तक्षेत्रीय श्रम परिचालन की व्यवस्था 
(११) क्षेत्रीय जद्योगों में विनियोजन की व्यवस्था और (१२) सटोरियों और एका- 
धिकारियों द्वारा ओद्योगिक उत्पादों को खपत की व्यवस्था । भारतीय उद्योग के 
पुनरनिर्माण के ठोस कार्यक्रम से कम पूर्ण नियोजन के कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया जा 
सकता । औद्योगिकोकरण का केवल यही उद्देश्य नहीं कि जीवनमान उदन्नत हो प्रत्युत अपने 
लोगों के सांस्कृतिक स्तर को भी उन्नत करना है । टेक्नीकल इंजीनियर को गति और 
दगक्ति का मकाबला सामाजिक इंजीनियर के साथ भी करना होगा। 


जहां तक हमारी आवागमन-प्रणाली का सम्बन्ध है, वह विक्षिप्त, आयोजन 
रहित है और अपर्याप्त है । इस प्रकार की आवागमन प्रणाली कृषि-विषयक समृद्धि 
औद्योगिक प्रगति और देश के सामान्य आथिक-विकास में बाधा हैँ । पूर्ण-रोजगार कार्ये- 
क्रम के सफल बनाने के लिए आवागमन की सहयोगपूर्ण-प्रणाली अनिवार्य है। इसलिए 
आवागमन के कंठावरोध को हटाना होगा, यदि इस उप-महाद्वीप की अथ-व्यवस्यथा को 
पुनर्जीवन प्रदान करना हैं । 


सामान्य आ्थिक सुदडता के कार्यक्रम में वस्तुओं के अन्तक्षेत्रीय परिचलन की 
व्यवस्था होनी चाहिए, अन्‍न्तक्षेत्रीय और अन्तर्व्यावसायिक श्रमचालून का संगठन होने 
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चाहिए और ओद्योगिक कृषि वस्तुओं की खपत की व्यवस्था होती चाहिए । इस सबमें 
आवागमन-अणाली को महत्वपूर्ण भाग अदा करना हैं । ५ 


जब समाज का पूर्ण-रोजगार का आदर्श स्थापित हो जायगा, तो यातायात- 
अणाली को इसकी रक्षा करनो चाहिए, और इसे खंडित होने से रोकना चाहिए। उसे 
असाधारण आश्िक-स्फोति को रोकना चाहिए, जिससे संभव है, आथिक ढांचा अस्थिर 
मे जाय, जो पूर्ण-रोजगार प्रदान कर सके। इस दृष्टिकोण से यातायात प्रणालरो१ में 
निम्न समन्‍्वयों की आवश्यकता होगी : (१) यातायात प्रणाली का विकंद्रीकरण और 
क्षेत्रीररण करना होगा ओर उस यातायात प्रणाली के साथ न्यूनतम सम्बन्ध से कि 
जिसका स्वतः सम्बन्ध केवल अन्तक्षेत्रोय और अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्बन्धों की रक्षा करने 
के लिए आवागमन की अनिवायंता के साथ है; (२) यातायात-प्रगाली को सेवा को 
सार्वजनिक उपयोगिता के स्तर तक उन्नत करना होगा ओर यातायात का व्यय स्थानीय 
उयय के रूप में होना चाहिए; (३) विभिन्न यातायात प्रणालियों में, जेसे रेलों, मोटरों 
और जल-यातायात की प्रणालियों में सक्रिय सहयोग होना चाहिए, जिससे उनमें किसी 
प्रकार की प्रतिद्वंद्रिता न रह सके; (४)क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय--पूर्ण नियोजन की स्थिरता 
को लागू करने के लिए विनिसयोजन ढांचे के अंश-योजित आदशे की रक्षा करने के लिए 
यादायात-प्रणालियों का राष्ट्रीयकरण, जिससे मार्ग सम्बन्धी अथवा किराये में प्रतिद्वंद्विता 
कम हो, (५) आवागमन की वस्तुओं और श्रम की क्षेत्रीय-व्यवस्था करना, जिससे कृषि 
और उद्योग की कीमतें निर्मित करने के आवश्यक आदश की रक्षा हो सके, (६) याता- 
'यात सेवाओं में, आवागमन के पु]नर्थोजित आकार एवं दबाव को आवश्यकता के लिए 
व्यय-अन पात' का उचित समन्वय करना । 


यातायात प्रणाली को निर्तांत छोचदार होना चाहिए जिससे वह पूर्ण-रोजगार 
के कार्यक्रम को छागू करने से उन्नत हुए असाधारण आवागमन को संक्रिय रूप में पूर्ण कर 
सके । इस उद्देश्य के लिए अकंली रेलों पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता । सहयोग- 
पूर्ण और विस्तृत सड़क के यातायात की प्रणाली की अत्यावश्यकता होगी । संक्षेप में, 
यातायात प्रणाली को सामान्य और आथ्िक स्थिरता के कार्यक्रम का अंशयोजित भाग 
'बनना होगा । 

पूर्ण-रोजगार के लिए उचित रूप में द्रव्य-बाजार की' व्यवस्था भी आवश्यक 
अंग है । आथिक ढांचे के पूर्ण-रोजगार के आदर्श को व्यापार और उद्योग में से चक्रपूर्ण 
स्फीतियों को निकाल फंकना चाहिए । समृद्धियों और मंदिथों के निरन्तर होते रहने से 
नई आथिक प्रणाली निश्चय ही अस्थिर हो जाती है, जिसकी पूर्ण-नियोजन की आय के 
“ढांचे की रक्षा के लिए गणना की गयी है । कीमतों के स्तर की स्थिरता बहुत ही आव- 
दइ्यक है । फलत:, नयी कार्य-विधि में यह आवश्यक होगा कि बेंकिंग संस्थाओं की अमानतें 
रचना करने की क्षमता को व्यवस्थित किया जावे ओर उन शक्तियों का निरीक्षण किया 
जावे, जो समाज की क्रंय-शक्षित को प्रभावित करती हें । 


भारतीय द्रव्य-बाजार में आवश्यक छोच का अभाव है । इसके विभिन्न अंग अनेक 
खंडों में बिखरे हुए हैं, जिससे उन्होंने एक सम्पूर्ण सुघटन नहीं बना रखा.। यह अंकन' 
किया गया हूँ कि भारत में बकिंग प्रगति सुघटित' होने की अपेक्षा अगुविक' रही है । 
वह सम्मिलित क्रिया के अथोग्य हे । 


उककनलमलमलनननन--+िल--+++-+०००१>+ कम» सकता “रलतन->ता-पनकफकतन»«- 
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पूर्ण नियोजन अर्य-प्रगाली के सामान्य ढांचे में इसको सही बठाने के लिए भारतीय 
ख्व्य-बाजार के ढांचे में कतियय समनन्‍वयों की अत्यावश्यकता है । भारत जे बड़े देश के 
लिए भिन्न शों की आथिक आवश्यकताओं की पूत्ति के निमित्त एक केंद्रीय बक पर्याप्त 
नहीं हो सकता । केंद्रीय बेकिंग का किसी सीमा तक विकेंद्रीकरण करना, स्वतन्त्र छोटी 
बेंकिंग इकाइयों की स्थापना करना, देश में बकों के क्ृत्यों को व्यवस्थित करना और 
विदेशी विनिमय के कार्यों का नियंत्रण करना, भारतीय द्र॒व्य-बाजार में कुछ ऐसे आवश्यक 
समन्वय हें, जो पूर्ण नियोजन के दबाव को सहन करने में योग्य होंगे । 


यदि एक देश पूर्ण-रोजगार के कार्यक्रम को चालू करता है, तो विदेशी व्यापार 
अछ्ता नहीं रह सकता । जैसा कि सर विलिमय बेवरिज का कहना है, जिस देश में पूर्ण 
रोजगार होता है, उसके विदेशी व्यायार के आधारमूलक भिन्न रूप होते हें ।” हमें पूर्ण 
नियोजन की नीति को सफर करने के लिए अपने विदेशी व्यापार की नीति को पुन- 
ज॑विन देना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव कियो गया कि जहाँ तक भारत के विदेशी व्यापार 
का सम्बन्ध है, उसे समन्‍्वधों की तीन दशाओं में से निकलना होगा,१ (१) अपने अवेक' 
आशिक प्रगति के कार्यक्रमों को लागू करने तथा उनकी अर्थ-व्यवस्था के लिए अन्त- 
रष्ट्रीय पूंजी के परिचालनों के अधिकतम लछाभों की प्राप्ति के निममित्त द्विधातुकरण 
((3]86679!7877) करना; (२) ब्रिटिश कामन्वेल्थ के राष्ट्रों के अन्तर्गत बहु- 
'मुखी गूट” बनाना, जिससे उसका बाहरी आथिक सम्बन्धों का ढांचा सुदढ़ हो और विश्व 
के आथिक-विकास की शक्तियों द्वारा संवातक होने से अपने पूर्ण-रोजगार के भीतरी 
कार्यक्रमों की रक्षा करना; (३) सार्वभौम बहमखी व्यापार में अंश-योजित इकाई के रूप 
में शाही स्टलिंग गुट में हिस्सा लेता, जिससे अन्य करेंसी गुटबंदियों की अस्थिरता की 
लूट से अपनी आथिक प्रणाली की स्थिरता की रक्षा की जा सके । और यह तबतक हो. 
जबतक कि विश्व में महान्‌ गक्तिशाली राष्ट्रों के, जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं 
'पर अधिकृत हैं, स्वार्य-निहित अर्य-व्यवस्था और आशिक हितों द्वारा निमित अंतर्राष्ट्रीय 
चलअर्य का विकास सक्रिय-रूप में छाग नहीं हो जाता । विदेशी व्यापार प्रतिद्वंद्वी होने 
की अपेक्षा पुरक होना चाहिए 


भारत में पूर्ण नियोजन की नीति को सफर बनाते के मार्ग में कुछ अंश बाबक 
हैं, आज की मद्रा-स्फीति की स्थिति इस प्रकार की नीति की वृद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि 
इस प्रकार की नीति के कारण न्यूनता व्यय मुद्रा-स्फीति में केक्‍ल फुलावट पेदा करने 
वाला होगा । पंजी निर्माण का अल्प-अन॒पात एक अन्य विपरीत अंश है । कीनेसियन 
दब्दावलि के अनुसार विनयोजन की प्रवृत्ति” बहुत ही व्यून । निजी विनियोजन में 
गिरावट हुई है । कितु पूर्णग-रोजगार की नीति के लिए बुह_ विनियोजित व्यय की आव- 
इयकता हैँ । नि "जन की संख्या का अभाव, खपत करने की सीमान्‍्त प्रवृत्ति और 
वृद्धि करने वाला, आदि, पूर्ण नियोजन की नीति को चालू करना किचित्‌ रूप में भय॑ं- 
कर कर देता है, राज्य की मद्रा-स्फीति विरोधी नीति और अप्रत्यक्ष टेक्स-विधि के उच्च- 
स्तर को भी पूर्ण-रोजगार कार्यक्रम की वृद्धि के लिए नहीं गिना गया । 


जो भी हो, यह बलपूर्बक कहा जा सकता है कि भारत जैसे प्रति-व्यक्ति की अल्प- 

आय वाले देश में, पूर्ण नियोजन करने की अवेक्षा टेक्ीकल (कला-कौशल विषयक ) 
योग्यता को उन्नत करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण नियोजन स्वतः राष्ट्रीय आय 
की वृद्धि नहीं कर सकता । 
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५७८ भारतोय अथंशास्त्र 


विस्थापितों का प्ुनवोस 


१७. भहान्‌ दुःखपूर्ण (घटना )--अन्य देश रक्‍्त-पात के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त 
करते है, कितु हमने स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद रक्त बहाया। स्वतन्त्र भारत के 
जन्म क॑ अवसर पर भारतीय भूमि में मानवीय इतिहास में एक अभूतपूर्व दःखांत अभिनय 
का प्रदर्शन हुआ । पंजाब में राज्य विप्लव हो गया था। चाक्‌ चलाने वाला, बम फेंकने 
वाला, आग लगाने वाला और लटे रा घर के बाहर था ओर बह बेरोकटोक अपने नीचता- 
पूर्ण कार्य कर रहा थ। । आदमी पागल बन गया था। मानव स्वभाव के निम्नतम रूप ने अपना 
नंगापन प्रदर्शित कया था । ऐसे पशुतापूर्ण कार्य किये गये, जो कभी सुनने में 
नहीं आये थे, और यह सहज ही कहा जा सकता है कि यह मानव रूप में अनेक हिसक 
पश् थे । यहां तक कि यह कहना भी पशुओं के प्रति अन्याय करना है । हिसक पशु इस 
प्रकार के मनष्यों की अपेक्षा कहीं अच्छे होते हैं । छाखों लोग, जो शान्ति काल में सदियों , 
से एक दूसरे के पड़ोसी होकर रहे थे, जिनकी परस्पर व्यक्तिगत रूप में कोई शत्रुता 
नहीं थी, एकाएक उखड़ गये । इन्हें अपने घरों से निकाला गया, ओर उन्हें जो कुछ 
पास था, उसे वहीं छोड़ता पड़ा । यदि उनका परिवार सम्पूर्ण रूप से निकल आया 
ओर उनमें से कोई भार नहीं डाला गया, अथवा स्त्रियों की मगा नहों लिया गया, तो 
वह अपने को भाग्यवान समझते थे। वह अपने लक्षित देश में पहुंचते थे, 'दुरावस्था में, 
भूखों, लटे-पुटे हुए, अपने निकट सम्बन्धियों की क्षति से सब कोई उदास मानव-कंकाल 
के रूप में, पूर्णतया अव्यवस्थित ओर निरन्तर बहने वाले स्रोत को भांति । 


१८. अति विशाल समस्या--इन दु:खपूर्ण अवस्थाओं में लाखों लोगों के 
प्रवास ने एक एसी समस्या उत्पन्न कर दो, जो अभी तक के मानव-इतिहास में किसोभी 
सरकार के समक्ष उत्पन्न नहों हुई । यह इतनी विलक्षण थी कि राजनीति के महानतमः 
पंडित और अन भवी तथा योग्य शासक भी सहम गये । डा. एल. सी. जेन लिखते हूं, कि 
५० लाख लोगों के पाकिस्तान से भारत में परिवर्तन से उत्पन्न हुई समस्या और इतनी 
ही संख्या का हिसक दबाव के कारण भारत से पाकिस्तान जाना और वह भी सर्वेथा' 
आश्थिक उद्देश्यों के विषरीत,एक ऐसी विलक्षणता हैँ, कि कोई भी उनके प्रभाव की गहराई 
को आंक नहीं सकता । यह इस प्रकार है, ज॑से कि आस्ट्रेलिया की वर्तमान सम्पूर्ण जन- 
संख्या का, जो एकाएक धरती से उखड गयी हो और उत्पादन के सब साधनों से वंचित 
हो गयी हो, ओर उसे आज के भारत जैसे देश में, जो सांप्रदायिकता के कारण छिन्न- 
भिन्न हो गया हो ओर आथिक रूप में विक्षिप्त हो गया हो, पुनर्वास किया जावे ।१ पश्चिमी 
पाकिस्तान से आये ५० लाख व्यक्तियों में पूर्वीय पाकिस्तान से आये लोगों को जोड़ा 
जा सकता है । विस्थापितों की कुल संख्या मार्चे १९५३ तक ८० लाख थी 

विस्थापितों की समस्या के दो रूप हैं (१) पाकिस्तान से आने वाले अभागे 
और उखड़े हुए गर-मुस्लिमों के लिए आश्रय-स्थान खोजना; (२) उन्हें छाभकर 

व्यवसायों में लगाते हुए पुनर्वास करना । आइये, हम समस्या के दोनों पहलओं पर 
' विचार करें । 

१९. विस्थापितों की सहायता । तात्कालिक समस्या पाकिस्तान भर में फैले 
हुए लाखों हिंदुओं ओर सिक्‍्खा का . सुरक्षापृर्वक ,निष्कासन था, जो चारों ओर से 
दुश्मनों से बिरे हुए थे, ओर जिन्हें लूटे जाने तथा मारे जाने का भीषण डर था और जिनकी 

औरतों को भगाये जाते का आतंक था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने फोजी निष्कासन 
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संगठन की स्थापना की थी। और इस दिशा में अदृभत कार्य किया था | यह संगठन 
मानव-सामान की गाड़ियां और लारियां भर भर कर भारतीय संघ के विभिन्न भागों 
म॑ रिक्त केरता था, विशेष रूय से पूर्वीय पंजाब में । उसी के साथ ही पेंदल काफिलेभो 
सड़क माग से चलते, जो कभी-कभो एक राख से भी अधिक संख्या में होते थे। वह 
भारतीय गरमियों को तपती दुपहरी में भूखे, प्यासे अपने बच्चों को ओर सामान को 
उठाये चलते थे । 


जंसे' ही वह सीमान्त पार कर लेते थे और उन्हें कष्ट से' छुटकारा दोख पड़ता 
था, तब उन्हें अन्न और आवास दे ते को समस्या उत्पन्न हो जाती थो । अनेक आवागमन' 
के शिविर और शरणार्थों शिविर खोले गये । पूर्वोय पंजाब को शिशु-सरकार शरणा- 
थियों की एकाएक महात्‌ संख्या से कांप उर्झ! । उनकी सहायता के लिए भारत सर- 
कार ने हाथ बढ़ाया | पहले तो सभी ओर अनिश्चय, असहायता और क्रियाहीनता थी । 
किन्तु समयान्तर पर सरकार इस एकाएक ओर भारो धक्के से संभली और सहायता- 
संगठन ने रूप धारण करना आरम्भ किया। सभी प्रान्तों में भलो प्रकार संगठित शर- 
णार्थी शिविरों की स्थापना की गई । 


वर्तमान लेखकों को इस प्रकार के शिविर चलाने का निजी अनुभव है । हम यह 
नहीं कह सकते है कि सहायता संगठन वह सब कुछ कर सका कि जो उसे करना चाहिए 
था अथवा शिविरों के प्रबन्ध से हम सर्वथा सन्तुष्ट थे; इससे भी अधिक शरणाथियों 
को असंतोष था। शरणाथियों की मानवी आवश्यकताएं इतनी अधिक थों कि' सरकार के 
आदमी तथा द्रव्य के प्रसाधन उसे पूर्ण नहों कर सकते थे। इन अवस्थाओं ने यह असंभव 
भी था। यदि दरणार्थी शिकायतें करते थे ओर चिल्लाते थे, तो यह स्वाभाविक था| 
कितु, समष्टि रूय में, शरणाथियों ने उल्लेखनीय धैर्य और शान्ति का परिचय दिमा। 
वह सब तरह की असुविवाओं को सहन करने के लिए उद्यत थे । 


अवस्थाओं के अनूसार, जो भी सहायता दी गई, वह यक्तिसंगत थी । कई शिविर 
तो सफाई की दृष्टि से आदर्श थे । उन्हें नगरों के बाहर खले मंदानों में बसाया गया था । 
शिक्षा, मनोरंजन और चिकित्सा की सुविधाएं दी गई थीं । राशन नियमत: दिया जाता 
था, जिसमें आटा, दाल, घी, नमक, सब्जियां, मसाले, और फल तथा बीमारों और बच्चों 
को लिए दूध तथा तेल और साबून भी शामिल था । 


रजाइयां, कम्बल, बड़े कोट, स्वेटर, रुई की बंडियां, और कमीजों, पायजामों, 
पंगड़ियों सलवार दपटटों के लिए भी कथयड़ा दिया जाता । सरकार के अतिरिक्‍त' निजी 
लोकोपका री संस्थाएं ओर संगठन भी सामान बांठते । पहले तो इस प्रकार की पूर्ति 
पर्याप्त नहीं थी । इसका कारण या तो यह था कि वस्तुएं तयार नहीं थीं अयवा बांटने के 
साधन तेयार नहीं थे अथवा आतंकपूर्ण यातायात था.। कितु कुछ ही मास बाद सहायता- 
यंत्र गतिपूर्वक चलने लगा और इन आवश्यकताओं की पूति भी होने रूगी । पर्थाप्त 
मात्रा में उनका वितरण होने लगा । इन' शिविरों की सफलता और योग्यता इस बात 
से आंकी जा सकती हैँ कि मृत्यु और रोग का अनुपात आइचर्यजनक' रूप में न्यन 
था और बसी हुई जनसंख्या की औसत से तो बहुत ही कम था । कुछ ही लोग जाड़े 
और भूख के कारण भरे । 


इन' शिविरों में भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं और उनसे इंकार नहीं किया जा 
सकता । भ्रष्टाचार हमारे जीवन का अंग और अंश बन गया हे । जब तक शिविरों का 
प्रबंध शिक्षाविभाग के अधीन था, भ्रष्टाचार को न्यूनतम' रूप में कम' किया गया था । 
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यदि लोकोपकारी जनता, जिसमें परोपकार की भावना होती, सहायता-कार्य में सहयोग 
देती, तो संभव था कि भ्रष्टाचार के अवसर न्यूनतम रूप में उत्पन्न हो पाते । कितु हमें 
यह कहते संकोच नहीं होता कि जिस स्तर पर सहायता दी गई, उससे सरकार की महान्‌ 
उदारता का परिचय मिलता है । यह जान पड़ता है कि वह छोग उन अभागों को सांत्वना 
देते की कीमत नहीं समझते थे कि जो दुखदायी राजनीतिक निर्णय के शिकार हुए थे। 


भारत सरकार ३० अप्रैल १९४९ तक शरणाथ्थियों के निप्कासन, स्वागत 
सहायता और पुनर्वास पर २९ कंरोड़ रुपया-खच कर चुकी थी। १९५३-५४ के बजट में 
शरणाशियों के पुनर्वंसि के लिए ३२ करोड़ रु. रखे गये । प्रांतीय सरकारों ने भी इस 
दिशा सें करोड़ों रु. खर्च किया है । 

३१ अक्तूबर १९४९ से शरणार्थी-शिविरों में निःशुल्क सहायता बंद कर दी 
गई, और प्रांतीय तया राज्य सरकारों को विस्थापितों के नियमित पुनर्वास तथा भंग करने 
के प्रबंध के लिए कहा गया । 


२०. पुनर्वास की संमस्या ॥ शरणाथियों को भोजन देना उन्हें रहने का स्थान 
देना और कपड़ा देना आदि, समस्या का निराकरण करना नहीं है । इससे अकारंण ही 
सरकार के प्रसाधन क्षीण हो जाएंगे. और इससे शरणाथियों का नेतिक पतन होगा । वह 
अपने कष्टों को पोषित करते रहेंगे और अपनी दुःखभरी कहानियों को बारंबार सुना- 
सुना कर अपने घावों की ताजा बनाएं रहेंगे । इसके अतिरिक्‍त राष्ट्र इन श्रमी,समझदार' 
ओर साधन-संपन्न लोगों द्वारा अपंबे आथिक जीवन के लिए कर सकने योग्य अंश-दान से 
वंचित रह जायगा | शरणार्थी समस्या का यह अत्यधिक दुःखपृर्ण अंश है कि ऐसे साहसी 
और परिश्रमी लोगों के लिए, जिन्हें बहुथा हमने पूर्वी पंजाब जाब के शिविरों में देखा था और 
और अधिकांशतः चतुर और साहसिक कार्य करने वाले थे, अपने देश की स्वतंत्रता के 
उदय के साथ ही उत्पादन-योग्य भूमि के द्वार बंद हो जावें और उन्हें शिविरों के अंदर बंद. 
रहना पड़े, जबकि दुनिया श्रम के लिए परेशान होती हो और उनके अपने ही देश के 
प्रसाधन अछते पड़े रह जात्रें | वह बिना काम के शिविरों में पड़े रहते, उनके नव-जात- 
प्रांत (पूर्वी पंजाब) के क्षीयण सावतों पर दवाव पड़ रहा था, वह प्रतीक्षा करते--कितु 
किस बात की ? कोई भी महसूस कर सकता है कि वह स्वयं नहीं जानते; वह केबल 

तीक्षा करते ।१ यह असमंजस, क्रियाहीनता और मानसिक चिता का काल यथा-शीघ्र 
समाप्त होना चाहिए । यदि और अधिक हानि और राष्ट्रीय विनाश से बचना हे तो 
शरणाशियों को अपने आ्थिक जीवन में अंतिम रूप से खपा लेने के लिए एक' चमत्कृत 
प्रेरणा की आवश्यकता है । मानवी-संकट को बांटा नहीं जा सकता और जबतक दर- 
णाथियों को तत्काल ही बसाया नहीं जाता; तबतक निश्चय ही वह सभी ओर कष्ट 
फेलाएंगे। पुनर्वास केवल पुन:आवास नहीं; यह पुतर्सेमन्वय की आवारमूलक रीति 
जो यह प्रकट करती है कि' जीवन के लिए यक्तियक्त उपाय प्राप्त हो गए हैं और शर- 
शरणार्थी नये वातावरण में स्ेष्ट इकाई में अपने को स्थिर कर रहा है । 


डा. एल. सी. जन ने, जो एक समय सहायता और पुनर्वास के सचिवालय के 
अयेपरामशदाता थे, शरणार्थियों को पुनः: वबसाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई 
थी । यदि उस योजना को ईमानदारी के साथ पूर्ण किया जाता तो समस्या सफलता- 
पूर्वक हाथ में आ गई होती । यदि पुनर्वास को वेज्ञानिक ढंग से किया जाना है, तो हमें 
पुनर्वास चाहने वालों की संख्या पर विचार करना होगा और उसके साथ ही पाकि- 
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स्तात के लिए जाने वाले मुसलमानों के कारण रिक्त स्थान की भी गणना करनी चाहिए: 

भारदीय संघ में प्रवास करने वाले गैर-मुस्लिम अधिकांशत:ः भू-स्वामी गेर-काइत-« 
कार हैं अथवा ऐसे .व्यक्ति' हैँ, जो व्यापार, उद्योग और नौक री-पेशा हैँ.। दूसरी ओर, 
मुसलमान दस्तकार हैं, कारीगर हें, और मजदूर हैं। पाकिस्तान से आने वालों का जीवन- 
मान बहुत ऊंचा था और पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों का जीवन-स्तर 
नीचा था। इसके कारण हमारे पुनर्वास की समस्या अधिक कष्टकर हो जाती है । मुसल- 
मानों के निष्कासन ने हमारे आथिक-जीवन में एक खाई पैदा कर दी है, जो आने: 
वाले गर-मुस्लिमों द्वारा पूर्ण नहीं हो सकती । मुस्लिमों के निष्कासंन ने पूर्वी पंजाब और 
पद्चिमी बंगाल के आथिक जीवन को भंग कर दिया है और वहां के. उद्योग ठप हो गए' 
हैं । इसलिए, आते वाले गैर-मुस्लिमों का पुनर्वास करने से पहले उत्पाद-यंत्रों को चाल: 
करने के लिए विक्षत अर्थ-व्यवस्था की मुरम्मत करनी होगी । 


२१. पुनर्वास अखिल भारतीय समस्या हैँ । पुनर्वास की समस्था को खंडित 
रूप में हल नहीं किया जा सकता और उसे बंगाल तथा पंजाब से संबंधित समस्या का 
एकाकी रूप देकर भी हल नहीं किया जा सकता । इसका निखिल भारतीय आधार 
पर निराकरण होना चाहिए । इसलिए, यह अच्छा है कि शरणाथियों को सब प्रांतों 
में बांट दिया गया है । मोटे रूप में , ४० राख को पूर्वी बंगाल में वसाया जाना होगा । 
सब प्रांतों और राज्यों ने अपने यहां शरणा्थियों के पुनर्वास के लिए एक नियत संख्या 
उपस्थित की है । | 

२२. शरणाथियों का व्गोकरण--प्रामीण और हाहरी । पुनर्वास के उद्देश्य से 
झरणाथिथों का ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण किया जा सकता है । हिंदू और सिक्खों 
की पश्चिमी पाकिस्तान में शहरी जन-संख्या, जो भारत में आई है, अनुमानतः २० लाख' 
' है। इस प्रकार ग्रामीण जन-संख्या को ३० छाख कहा जा सकता है । यह अनुमान किया 
गया है कि ग्रामीण विस्थापितों में से २७ लाख पूर्वी पंजाब में पहुंचे हैं, जिनमे १८ लाख 
कृषक हैं, ८ लाख गांवों में रहने वाले गर-काइतकार हैं और ६ लाख दस्तकारों के 
अन्य दल हैं । 

२३. पुनर्वास के लिए उपलब्ध साधन । पुनर्वास के लिए हमें भूमि, आवास 
और नियोजन की आवश्यकता है । यदि हम इस बात की तुलना करें कि गैर-मुस्लिम' 
पाकिरतान में क्या छोड़ आए हैं और मुसलमानों ने भारत में क्या छोड़ा है, तो हमें उप- 
लब्ध प्रसाधनों की अपर्याप्तता और क्षीणता सहज ही नजर आ जाएगी । यह मुकाबला 
बहुत ही चौंकाने वाला है । हिंदू और सिक्‍सखों ने पश्चिमी पाकिस्तान में ६७ लाख एकड़ 
भूमि छोड़ी जबकि पूर्वी पंजाब में मुसलमानों ने ४५ लाख एकड़ । इनमें से ११.५ लाख 
एकड़ हिसार और गुड़गांव में हैं, जो फप्लों के लिए अरक्षित मानी जाती है । इसके 
अतिरिक्त, मुसलमानों द्वारा छोड़ी हुई भूमि की उस नहरी और समृद्धिशाली भूमि से 
तुलना नहीं की जा सकती जो हमारे छोग पश्चिमी पंजाब में छोड़ आए हें । 


क्‍ हिंदू और सिक्‍ख रहने के जो स्थान छोड़ आए हूं, वह उनकी अपेक्षा कहीं बढ़िया 
हैं, जो मुसलमान इधर छोड़ कर गए हँ--प्रमाण और परिमाण दोनों हीं रूपों में । यह 
अनुमान किया गया है कि हमारी ओर ७५ हजार से १ राख तक मकानों की कमी है | 
जहां तक रोजगार की उपलब्धि का प्रइन है, उसका भविष्य बहुत ही निराशा- 
पूर्ण हे । हिंद और सिक्‍ख, जो पाकिस्तान से जाये हैं, व्यापार, उद्योग, नौकरियों और 
पेजों में छगे हुए थे, और यह पेशे इस ओर उपलब्ध नहीं हूँ, क्योंकि यह पुर्वृतः हिंदुओं 





१५ ८२ भारतीय अथंशास्त्र 


और सिक्‍खों के हाथों में है । जो मुसलमान गये हैं, वह अधिकांशत: दस्तकार और श्रमिक 
थे और यह निश्चित ही है कि आने वाले गैर-मुस्लिम वह नहीं हो सकते । 


२४. ग्रामीण पुनर्वास | ग्रामीण जन-संख्या का पुनर्वास करने के लिए, जिसमें 
कृषक, छोटे दुकानदार, साहुकार, दस्तकार और छोटे कामों के करने वाले सम्मिल्ति 
हैं, यह आवश्यक है कि किसानों को तत्काल ही बसा दिया जाय, क्योंकि प्र॒त्यक्षत: अथवा 
अंग्रत्यक्षत: अन्य उन पर निर्भर करते हे । पूर्वी पंजाब सरकार ने भूमि वितरण की एक 
विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके अनुसार शरणार्थी कृषक-स्वामी, चाहे वह काइत- 
कार हों, अथवा नहीं और उप-क्ृषक उसके अधिकारी होंगे; यह वितरण १९४८ की 
खरीफ और रबी के समय दलीय' आधार पर होना था। प्रत्येक परिवार को, संयुक्त प्रबंध 
के ढांचे के अन्तर्गत, ८ से १५ एकड़ वितरण किये जाने थे । दलीय-प्रगाली इस कारण 
अपनाई गई थी कि बेहतर कृषि का भरोसा हो और बैलों तथा औजारों की बचत की 
जा सके । क्‍योंकि जाने वाले मुसलमानों की विनाश-नीति ओर स्थावीय गैर-मुस्लिमों 
की ठगी के कारण उनका अभाव हो गया था । 


यह योजना ठीक प्रकार से सफल न हुई । गैर-काइतकार स्वामियों ने अयने प्रभाव 
का अकारण लाभ उठाया और विभिन्न स्थानों पर तया भिन्न नामों से जमीनें अबने 
नाम करा लीं, कितु वह जमीनों पर रहते नहीं थे । उन्हें खड़ी फसलों और तकावी ऋगणों 
का लोभ था, जो उन्हें मिले ओर उन्हेंने उनका दुरुपयोग किया। उन्होंने कृषि की उपेक्षा की 
और रबी फसल को बोया, यह शोक की बात है कि यहां तक कि जब हमें काम करते का 
पूर्ण अवसर भी था, ती भी स्वार्थी हितों को नहीं छोड़ा जा सका । ६ गांवों में योजना के 
कार्य की जांच करने पर माल्म हुआ कि १९४७-४८ की रबी फप्तछ के लिए मुसलमानों 
द्वारा छोड़े हुए संपूर्ण क्षेत्रकल का ६६ प्रतिशत बोया गया था ओर ९० प्रतिशत बोआई 
का काम उन लोगों ने किया था, जिन्हें जमीनें नहीं दी गई थीं । कहा जाता है कि 
४० से ५० प्रतिशत की भूमियों का वितरण गेर-काइतकार स्वाभियों अयवा उन लोगों 
के हिस्से गया था, जिनका भूमि के साथ कोई संबंब नहीं था। छूट, धूत्तेता और 
कपट” फेला हुआ था ।* 


सब मिलाकर पंजाब और पैप्सू राज्यों में पाकिस्तान से आये हुए ४,४६,००० 
व्यक्तियों में भूमि बांदी गई । यह बंट्वारा अर्ध-स्थायी आधार पर किया गया । लगभग 
इन सब व्यक्तियों ने अपनी जमीनों के कब्जे ले लिये है । इसके अतिरिक्त ३३,००० 
अन्य परिवारों को इन वितरण भागीदारों की जमीनों पर अस्थायी काशतकारों के रूप 
में बसाया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि सब मिलाकर पश्चिमी पाकिस्तान 
से आये विस्थापितीं को लगभग ५५ लाख एकड़ भूमि वितरण की गई है। इसमें से 
पंजाब ओर पैप्सू का भाग लगभग ८५ प्रतिशत है। ग्रामीण विस्थापितों को बसाने के लिये 
आश्थिक सहायता दी गई है । उन्हें बेल खरीदने, औजारों के लिये, मकान बनाने या 
मुरम्मत करने के और कुएं खोदने के लिये आथिक सहायता दी गई है । छगभग ५ करोड़ 
रुपये की राशि पंजाब आर पेप्सू में बसे ग्रामीण विस्थापितों को कर्जे के रूप में दी गई है। 
इसी प्रकार पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों को भी भूमि पर बसाया गया है। लगभग 
२,३०,००० परिवारों को कृषि तथा कृषि[संबंधी व्यवसायों में खपत किया गया है अन्य 
२५,००० परिवारों को १९५३-५४ वर्ष में भूमि पर बसाया जाएगा। बैल, बीज तथा 
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आऔजार खरीदने के लिए १९५२-५३ तक लगभग ७.७४ करोड़ रु० कर्ज के रूप में दिये 
'गये है । 
उपलब्ध एकड़-भूमि के पर्याप्त न होने से हमें अपनी भूमि के प्रसाधनों को 
'सुधार, सिंचाई और यंत्रों की योजनाओं से उन्नत करना चाहिए। भारत में ८ करोड़ 
३५ लाख एकड़ व्यर्थ भूमि है । पूर्वी पंजाब में २५ छाख एकड़ ऐसी भूमि है, जिसमें से ९ 
लाख एकड़ का निश्चित रूप से सुधार हो सकता है इसमें कृषि-योग्य क्षेत्रफल में पर्याप्त 
वृद्धि होगी । तालाबों और ट्यूब-वेलों (नलीदार कुओं) जैसे सिंचाई कार्यों और 
भाख रा बांध, नांगल और दामोदर घाटी जैसे मुख्य यंत्रों से केवल खाद्य ही नहीं 
मिलेगा, यही नहीं कि शरणाथियों को सौंपा गया लघुतर क्षेत्र भी अधिक प्राप्ति करेगा 
प्रत्युत आनुपातिक रूप में पर्याप्त-मात्र। में नियोजन प्रदान भी कर सकेंगे। इसलिए 
कृषि को तवीन रूप देते के लिये प्रत्येक यत्त किया जाना चाहिए और भूमि की उत्पाद- 
शक्ति को फलों के बगी वे छगाकर, रासायनिक खादों का उपयोग करक, बेहतर बीजों 
और बेहतर साधनों से कृषि करके उन्नत करना चाहिए । 


२५. शहरी पुनर्वास | पाकिस्तान से आये ११ छाख गर-मुस्लिमों में से, अनुमान 
'किया गया है कि एक लाख वृह॒द्‌-स्तर उद्योग में लगे हुए थे और १० लाख घरेल और 
लघु-स्तर के उद्योगों, व्यापार, नोकरियों और पेजों में लूगे हुए थे। लघु-स्तर उद्योग के 
विस्तार के लिए बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि वृहद्‌ स्तर पर नियोजन की आवश्यकता है, उप- 
भोक्‍ता वस्तुओं की अल्पता है, शरणार्थियों के साधन सीमित हैं और लघु-स्तर उद्योगों 
की वह सरलतापूर्वक स्थापना कर सकते हैं। घरेलू दस्तकारियों को पश्चिमी पंजाब से 
पूर्वी पंजाब में छाते का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिए । सिंध में लघु-स्तर के अनेक उद्योग थे, 
जसे, ठाटा की लंगियां, नसरपुर के खेस, गादरों की ऊदी दरियां और हाला का सलमे 
ओर कढ़ाई का काम। इन दस्तकारों को धूर्वीपंजाब में जमा होने में सहायता करनी चाहिए 
'और उन्हें आवश्यक आथिक तथ। अन्य सहायता देकर अपने पांव पर खड़ा करना चाहिए। 
विस्तार और निर्माण के योग्य जो उद्योग हैं, उनमें उल्लेखवीय यह हें: हाथ-कताई 
और बुनाई, होजरी, रंगाई ओर कपड़े की छपाई,छापाखाना, दरी बनाना, फलों के बर्गा।चे 
ओर फछों की सुरक्षा करना, दुग्धशालाएं, मुर्गीखाने, मध्‌-मक्खी पालन, तेल पेलना 
साबुन बनाना, खेंल के सामान बनाना, खिलोने, लकड़ो का काम, फर्वीचर, डाक्टरो के 
'ओऔजार, साईकिरू उद्योग, चमड़ा, बनाई-रंगाई, कागज बनाना, इत्यादि। उन्नत हो 
जाने की दशा में उनसे आशा की जा सकती है कि. वह तीन लाख व्यक्तियों को खपा लेंगे 
शरणाथियों को थोड़ी-सी शिक्षा दी जा सकती हैओर उद्योगों को सहकारिता के आधार 
पर आरंभ किया जा सकता है । इस उद्देश्य से पहले ही शिक्षा केंद्र जारी हो चुके हें 
वृहद्‌ और मध्य स्तर के उद्योगों को पूर्वी पंजाब में इन दिद्याओं में उन्नत किया 
जा सकता 8 :एक या दो कताई की मिलें; फाजिल्का में एक ऊनी मिल; रेलवे पुलिस और 
सेना विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कपड़े का कारखाना; जालंधर, 
'कालका और अंबाला में खाद तेयार करने के कारखाने, मोटरों की मरम्मत और 
कोच बनाने के उद्योग; उत्तर प्रदेश में असलाह फैक्ट्री; अम्बाला और जालून्धर में 
जलविद्युत की इंजीनियरिंग; पठानकोट या गुहदासपुर में बटन बनाने का उद्योग 
और दियासलाई का कारखाना; तारपीन के कारखाने; अनेक छापेखाने, (पंजाब 
सरकार के सरकारी प्रेष्त के अतिरिक्त), आरे की मिलें, इमारती लकड़ी के काम, 
“टाइल और ईटें बनाने के काम, सफाई का सामान, नालियों के लिए नल, चीनी मिद्री 
'की वस्तुओं को बनाने के काम तथा कठोर पदार्थ और बिजली के सामान आदि | किन्तु 
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इस प्रकार की वृहद-स्तर औद्योगिक उन्नति केवल सरकार की सक्रिय सहायता के आधार 
पर ही संभव हैं । न 
| छोटे-छोटे व्यापारियों का पुनर्वास अपेक्षाकृत कठिन है । उन्हें दो वस्तुओं की 

आवश्यकता होगी, एक तो नगर में कारोबार की जगह, दूसरे रहने के लिए मकान | 
दोनों ही बातों की भयंकर न्यूनता है। पूर्वी पंजाब में वेसे भी बहुत थोड़े नगर हैँ और 
उनमें पहले ही जरूरत से ज्यादा भीड़ है। उन्हें कर्जों की भी आवश्यकता है, जो सुगमता 
से मंजूर हो सकते है। यदि उन्हें दुकान और रहने के लिए मकान मिल जावें, तो वह सरलता- 
पूर्वक अपना पुनवांस कर सकते हैं । वह कर भी रहे है। पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
अर दिल्ली में सड़कों की दोनों ओर छूगी हुई दुकानें इन शरणाथियों की साहसकिता 
का परिचय देती है । अब शहरी पुनर्वास के क्षेत्र में किये गये सरकारी कार्य के बारे में . 
कुछ आंकड़े उपस्थित किये जायेंगे। शहरों में विस्थापितों को रहने की जगह मुहृय्या करने 
के लिए पंजाब और पेप्सू में ठझगभग ३७,००० मकान बनाये जा चुके हें । इसके अतिरिक्त 
२००० मकान बनाये जा रहे हें । पुनः इन दोनों राज्यों में नवम्बर १९५२ तक ५०,००० 
विस्थापित व्यक्तियों को लगभग ३-५ करोड़ रु० की राशि शहरी कर्जी के रूप में दी गई । 
इसकी अतिरिक्त पुनर्वास अर्थ प्रशासन (+06॥9707]768670% 7779706 ै6- 
7777780795707 ) ने, जो कि बृहदू-स्तर उद्योगों तथा व्यवसायों को कर्जे देता हैं, 
लगभग २.५ करोड़ रु० पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को कर्ज के रूप में दिये, 
एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों (॥77]0!0ए77767% 50097 268 ) ने लगभग १,१८,०००: 
पंजाब में बसे व्यक्तियों को ही नौकरियां दिलाने म॑ सहायता की । इसी प्रकार लगभग 
२३,००० व्यक्तियों को टेकनिकलरू शिक्षा दी गई। इस समय रुगभग ३७,००० औरतें 
तथा बच्चे सरकारी खर्चे पर केपों में रहते हैं और लगभग १५,००० विस्थापित व्यक्तियों 
को मासिक जीने-योग्य भत्ते दिये जा रहे है । 

इसी प्रकार पूर्वी बंगाल से आये हुए विस्थापितों को शहरों में बसाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है । १९०२-०३ तक लगभग ७.१४ करोड़ रु० शहरी कर्जों के रूप में 
बांदे गये | और कोई ६००० व्यक्तियों ने ये कर्जे लिये । एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों ने ३४,००० 
विस्थापितों को नौकरियां दिलछाईं। और १०,००० व्यक्तियों को टेकनिकल शिक्षा दी 
गई। लगभग ३७,००० औरतें तथा बच्चे शिविरों में रह रहे हे । 

यह कुछ तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि संघ सरकार और राज्य सरकारों ने शर- 
णाथियों की समस्या का.निराकरण करने के लिये भारत संघ में ईमानदारी के साथ यत्न 
किये हैं । जो अवस्थाएं है, उनमें यह असंभव है कि विस्थापितों को पूर्व जैसा आथिक स्तर 
और जीवन-मान दिया जा सके, कितु इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे 
सुदृढ़ कार्य किये गए हे कि जिनसे वह एक बार पुनः अपने पांवों पर खड़े हो सके । 


अड़तीसंबवां अध्याय 
आधिक नियंत्रण 


१. भूमिका । युद्ध काल की अवस्थाओं में- आथिक-नियंत्रण आवश्यकीय घटना 
है। उन्हें उस समय लागू किया जा सकता है, जब एक राष्ट्र शत्रु के विरुद्ध लड़ाई की तैया- 
रियां कर.रहा हो, भले ही वह काल्पतिक हो अथवा वास्तविक १ लड़ाई आरंभ होने पर 
उन्हें लागू करना ही होता है; और युद्ध के बाद वह तबतक जारी रहते हैँ, जबतक कि युद्ध-- 
जन्य अवस्थाएं. जारी रहती हैं | एक युद्ध के लिए नियंत्रण आवश्यक होते हैं और उनका” 
उद्देश्य राष्ट्र के सीमित प्रसाधनों को युद्ध को सफल करने के लिये संग्रहीत करना होता है 
ओर इस ध्येय को दृष्टि में रखते हुए उन प्रसाधनों की शहरी उपयोग की दिशा बदल कर 
उन्हें युद्धकाल के उद्देश्यों में लगाया जाता है । भारत में आथिक नियंत्रण हाल ही के" 
द्वितीय विश्व-युद्ध की देन हैं । क्‍ 

२. नियंत्रणों का इतिहास । युद्ध नियंत्रणों के आगमन की घोषणा करता 
'है। किन्तु भारत में, १९३९ में युद्ध के आरम्भ होते ही नियंत्रण नहीं आये । कुछ समय 
के लिये अवस्थाएं सुगम रही थीं और युद्ध ने मूल्यों के सूचनांक पर कोई विशेष प्रभाव 
उत्पन्न नहीं किया था। यहां तक कि शुरू-शुरू में तो मूल्यों की उन्नति का स्वागत किया 
गया, क्योंकि कृषि और उद्योग को, सन्‌ १९३० के शुरू में, इतिहास में अज्ञात भारी 
मन्दी में से निकलना पड़ा था । सरकार ने संतोष की भावना के साथ मूल्यों का उत्कषष 
होने दिया था। कितु जब मूल्यों के उत्कर्ष ने वेदना उत्पन्न कर दी, तो सरकार को हस्तक्षेप" 
करना पड़ा । सरकार को निद्रा से जगाने के लिये एक बंगाल दुर्भिक्ष की आवश्यकता थी ।** 
यदि उपयुक्त मूल्य नीति की कार्यकारिता पर पर्याप्त रूप से विचार कर लिया जाता, 
तो बाद की कठिनाइयों से बचा जा सकता था। १९४३ तक कोई भी निश्चित नीति नहीं 
थी, न ही विभिन्न प्रांतों में अतुसरण की जाने वाली नीति में स्थिरता अथवा समानता 
थी। खाद्य-संकट का एक पर्थाप्त बड़ा भाग, जिसमें हम अपने को पड़ा पाते हैँ,निश्चय ही 
अधिकारियों द्वारा संपूर्ण स्थिति को सामयिक रूप में हस्तगत करने की असफलता का 
परिणाम कहा जा सकता है । उन्होंने उस दशा का सामना करने के लिए पर्थाप्त रूप में 
विस्तृत स्तर पर कार्यवाही नहीं की ।”* समय पाकर अनेक प्रकार के नियंत्रण चाल किये: 

गये, जिनमें महत्वपूर्ण यह थे : खाद्य नियंत्रण, वस्त्र-नियंत्रण, और व्यापार नियंत्रण । 

१९४५ में युद्ध की समाप्ति से निवंत्रणों का अंत नहीं हुआ। निःसंदेह, कुछ: 
नियंत्रणों में सुधार कर दिया गया अयवा खत्म कर दिये गये। निर्यात और आयात में. 
नियंत्रण पर्याप्त रूप में ढीले कर दिये गए । पूंजी नियंत्रण भी किसी सीमा तक ढीला ' 
कर दिया गया । यातायात के कठोर नियंत्रण समाप्त कर दिये गए, और १९४३ का 
(097 त78 8700.7%085967क्‍798 079767060070 070708708) अति- : 
संग्रह और लाभ-निवारक अध्यादेश और १९४३ का उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का 
नियंत्रणह अध्यादेश ( (४0678 70878 (0048 ( 00770] 07 98000 प।- 
070 ) 0४06४) समाप्त कर दिये गये । कितु कतिपय आवश्यक वस्तुओं के वितरण और 
मूल्यों के नियंत्रण को बनाये रहना आवश्यक समझा गया । इस ध्येय को दृष्टि में रखते: 





]. 8. 7 37998788ए% : 77708 (00770)] क्षा्ते ही 88009778 - ु 
2. 00]97४० 8ए५तें 009878- 700७ (07070 ३४9 घ5वाुं७, 49456, 9. 3. 


'५८६ भारतोय अर्थशास्त्र 


हुए १९४६ में. अनिवार्य पूर्ति अधिनियम (॥55677&! 5090768 ४3069) 
पास किया गया । १९४७ के विदेशी विनियम व्यवस्था अधिनियम (#076॥80 
पार00997॥ 826 ०2प्रौ७६४00 ०४) ने विदेशी विनिमय पर नियंत्रग रंखा । 
ख़ाद्य-नियंत्रण को राशनिग बढ़ाकर कठोर कर दिया गया। 

१९४७ की खाद्य अन्न नीति कमेटी ने मुख्यतः महात्मा गांधी के प्रभाव के वशीभूत 
होकर नियंत्रण हटाने की नीति की सिफारिश की । यह सोचा गया कि जेसे ही नियंत्रण 
हटाय जाएंगे, अति संग्रह करने वाले अपने गोपनीय कोबों को बाहर निकालेगे और उत्पादन 
में विस्तार हो जायगा | यह विश्वात्ष किया जाता था कि बस्तुतः देश में कमी नहीं और 
केवल नियंत्रगों ने ही इंसे उत्तन्न किया है और स्थिर रखा हुआ है। इस कमेटी की 
सिफारिशों के अनुसार कतियय क्षेत्रों से और खांड तथा वस्त्र पर से नितंत्रण हटा लिया 

गया । 
कितु नियंत्रण हटाते का प्रयोग बुरी तरह असफल रहा। कीमतें एकदम ऊ7र चढ़ीं, 
आथिक सलाहकार का सूचनांक, जो नवंबर १९४७ में ३०२ था, उन्नत होकर जुलाई 
१९४० में ३९० हो गया । फलत:, नियंत्रणों को पुनः लागू करना पड़ा--कपड़े का 
'नियंत्र०+ जुलाई १९४८ में और खाद्य पर अक्तूबर १९४८ में । 
सितम्बर १९४९ में म॒द्रा-अवमूल्यत के कारण कीमतें उन्नत होने का भय हो गया 
था और उन पर अंकुश रूगाने की कार्यवाहियों की आवश्यकता हुई । भावी और सटोरी 
व्यापारों पर भी नियंत्रण लगा दिया गया । अयने विदेशी विनिमय को सुरक्षित करने की 
आवश्यकता के कारण विदेशी विनिमय और आयात तया निर्बात पर भी नियंत्रण करना 
पड़ा। पाकिस्तान द्वारा मुद्रा-अवमूल्यन न करने के कारण भारत-पाकिस्तान का व्यापार 
'ठप्प हो गया और उससे जूट तथा रुई की न्यूनता हो गई और उसके फहूस्वरूप इत आव- 
इयक कच्चे पदार्थों पर भी कड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता हुई । 
कोरिया का युद्ध छिड़ते से अनेक देशों ने युद्ध-सामग्री बनाने के कार्य क्रम को बढ़ा 
दिया और माल जमा करना आरंभ हो गया । इसी अवसर पर भारत पर प्राकृतिक 
आपदाएं आ पढड़ीं, जैसे बाढ़ें और आसाम का भूक॑प । इन कारणों ने प्रचलित न्यूनता को 
और भी बढ़ा दिया और नियंत्रण बनाये रखते की आवश्यकता का संकेत किया । फलत:, 
भारत सरकार ने नियंत्रण जारी रखते का दृढ़ मत घोषित किया और यह भी विश्वास 
दिलाया कि अनिवार्य जिसों का उचित कीमतों के आधार पर समाव वितरण किया 
जावेगा । । क्‍ 

हाल ही (मार्च १९५२) में जिन्‍्सों की कीमतों में गिरावट होने से सरकार किसी 
सीमा तक तियंत्रणों को ढीला करने के योग्य हुई, विशेबकर वस्त्र में | खांड से भी आवश्यक 
नियंत्रण हटा लिया गया है ।. मदरास, पंजाब तथा अन्य प्रान्तों में खाद्य नियंत्रण हटा लिया 
गया हैं ओर खाद्य राशनिंग समाप्त कर दिया गया । ह 

सामान्य मूल्य नियंत्रण 

' ३. मुल्य नियंत्रण क्यों ? एक युद्ध अयने साथ निबयंत्रणों के एक कम को लाता 
' है, जिससे समाज के आधथिक-जीवन पर प्रभाव होता है । जो भी हो, इन निय॑ंत्रणों में 
मूल्य-नियंत्रण विशेष महत्व का है । मूल्यों में परिवर्तेत का सरकार सहित हर एक पर 
प्रभाव होता है । युद्ध-काल में मूल्यों की प्रवृत्ति अनिच्छित रूप में और निरन्तर उन्नत 
होने की होती है और यदि, उन्हें उचित स्तर पर न रखा जाय तो उसके भीषण परिणाम 
: हो सकते हैं । समाज के अपेक्षाकृत निर्धन अंग पर, जो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है, 
"सबसे अधिक आघात हुआ । यदि वह अत्यधिक ऊँची कीमतें होने के कारण जीवन की 
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आवश्यक वस्तुओं का क्रप करने के अथोग्य हो, तो क्रांति हो सकती है और राजनीतिक 
स्थिरता को भी खतरा हो सकता है | यहां तक कि विपरीतत: इससे कष्ट बढ़ेगा । जन- 
साधारण की नेतिकता को बनाये रखना चाहिए अन्यथा घरेल फ्रंट भंग हो सकता है । 
सरकार को निजी हित के लिये कीमत-नियंत्रण जारी करना पड़ा । वह सबसे बड़ी क्रेता 
हैँ और उसे अपने क्रप्रों में बचत करनी ही चाहिए | सरकारी नौकरियों की दिदा में बढ़े 
'हुए वेतनों के लिए पूर्वत: मांग उपस्थित करने के लिए भी मूल्य-नियंत्रण आवश्यक हें । 

यहां तक कि शांतिकाल में भी कुछ मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है । कीमतों 
पर इसलिए भी रोक रूगाई जा सकती हे कि लाभपूर्ण जिस की ग़रीब भी खय्त कर सकें । 
एकाधिकार की जिनसों की कीमतों पर इसलिए नियंत्रण किया जाता है कि लाभों की 
व्यवस्था की जा सके और अथवा उपभोक्‍षता को शोबण से बचाया जा सके । कितु यूद्ध-काल 
में मूल्य नियंत्रण अनिवार्य आवश्यकता है । यह मांग और पूर्ति के बीच घोर असंतुलन 
के कारण आवश्यक होती है पूर्ति में संकुचन होता है और मांग फैलती है । पूर्ति में न्यूबता 
का यह कारण हे कि प्रसाधवों को यद्ध के उद्देश्यों में बदल दिया जाता है और शहरी उत्पा- 
'दन को यातना सहनी होती है । इसके साथ ही घरेल उत्पादन में गिरावट होने से आयात 
गिर जाते हैं । इसका कारण विदेशी विनिमय में न्यनता है, जो निर्वातों में न्‍्यूनता, जहाजों 
' में स्थानाभाव, समद्र में शत्र-कार्यवाहियों और विदेशों द्वारा वस्तुओं की पूर्ति करने की 
अयोग्यता--क््योंकि उन्होंने अपने प्रसाधतों को युद्ध-उद्दे श्यों में बदल दिया होता है--के 
कारण होती है । दूसरी ओर वस्तुओं की मांग बुरी तरह बढ़ जाती है । सरकार सबसे 
बड़ी क्रेता के रूपमे बाजार में प्रविष्ट होती है। समाज की कऋप-शक्ति बढ़ जाती है। 
क्योंकि बेकार प्रताधन पूर्णतया नियोजित होते हें ओर यह अतिरिक्त क्रप-शक्ति 
असनिक वस्तुओं के क्रप में खर्च होती है । इस प्रकार मांग में वृद्धि ओर पूर्ति में न्‍्यूनता 
युद्ध-काल में मूल्यों में असाधारण उत्कर्ष करती हैं । मुद्रा-स्फ।ति आर द्रव्य क। गतिशीलता 
में वृद्धि के कारण मूल्यों में ओर उत्कर्ष होता है । यदि सब कीमतें और आमदनियां उसी 
अनुपात से उन्नत हैं| तो किसी पर भी विपरीत प्रभाव नहीं होगा। कितु जो स्थिति है, 
'कीमतों के उत्कर्ष में समानता नहीं होती ओर कुछ आमदनियां अन्यों को अपेक्षा कहीं 
अधिक उन्नत हो जाती है । धनी ओर निर्वत में जो खाई होती है, वह अधिक चोड़ी हो 
'जाती है। उसका परिणाम भयंकर सामाजिक विषमता होती है, जिसके प्रति सरकार का 
'कत्तेव्य हैँ कि वह मूल्य नियंत्रण को उस उद्देश्य के लिए छागू करे । 

६. मुल्य नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही । द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भिक चरण में, 
भारत में कीमतों में अश्रिक उत्कर्ष नहीं हुआ था। कितु जापान के युद्ध में शामिल होते ही 
वह बुरी तरह चढ़ने रगों। जायान को विजयों के कारण बरमा से चावल की पति बंद हो 
गई। आस्ट्रेलिया गेहूं की पूर्ति करने के अयोग्य था। बरमा से शरणाथियों का आना और 
भारत में सेनाओं की वृद्धि ओर लोगों की क्रय-शक्तति में वृद्धि, कुछ ऐसे कार्य थे, जिनसे 
मुल्यों में उककर्ष हुआ, शत्रु की विजयों के कारथ सरकारमें विश्वास का ह्नस ओर कीमतों 
मेंऔर अधिकवृद्धि की आशा के कारण माल दबा लेने की प्रवृत्ति हुई ओर इस प्रकार 
न्यूनता में और भी वृद्धि हुई। 

मूल्यों की समस्या पहले तो अनमने ढंग से हल की गयी। सरकार कीमतों के 
'उत्कर्ष के विषय में पूर्णतः: विरोधी नहीं थी, क्योंकि उत्पादकों को सन्‌ १९३० के आरंभ में 
महान मंदी के कारण भीषगतापूर्वक यातना सहन करनी पड़ी थी और वह चाहती थी 
कि मूल्यों में कुछ उन्नति से उन्हें लाभ मिलना ही चाहिए। कितु चुंकि कीमतें बहुत तेजी 
के साथ चढ़ों, इसलिए सरकार ने उन पर रोक लगाने की सोची । भारत रक्षा कानून 
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की धारा ८१ के आधीन उसे सब प्रकार की जिनसों की कीमतों का नियंत्रण करने का 
अधिकार था ओर १९३९ में इन अधिकारों को प्रान्तीय सरकारों को सौंपा गया था। 


कीमतों के नियंत्रण-कर्त्ता ओर कीमत परामशंदातृ कमेटियां १९४२ में प्रांतीय 
सरकारों द्वारा नियुक्त की गई । चूंकि कीमतों की स्थिति भीषण रूप धारण कर रही 
थी, इसलिए केंद्रीय सरकार ने १९४३ में कुछ आदेश और आर्डीनेंस जारी किये, जिनमें 
महत्वपूर्ण ये थे : सूती वस्त्र और सूत (नियंत्रण ) आज्ञा (जून १९४३ ), अति संग्रह और 
लाभ निवारक अध्यादेश ( अक्तूबर १९४३ ) और उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण: 
नियंत्रण अध्यादेश ( जून १९४४ )। प्रान्तों को यह भी अधिकार दिया गया कि 
वह कतिपय चुनी हुई जिन्सों को अधिकतम परचून कीमतें नियत कर सकते हें। लाइसेंस- 
प्राप्त और अधिक्ृत व्यापारियों की रीति जारी की गयी और व्यापारियों को 
अपने व्यापारों का व्योरा ३ ना होता था । राशनिंग भी जारी किया गया । अतिसंग्रह 
ओर लाभ व्यवस्था के आधीन किसी भी जिस को युद्ध-पूर्व की सामान्य कीमत पर 
२० प्रतिशत से अधिक पर अथवा सामान्य यू द्ध-पूर्व सीमान्त पर, कि जो आयात की हुई 
वस्तुओं की दशा में भूमि पर पहुंच की लागत के आधार पर हो, और घरेलू निर्मित 
वस्तुओं की दशा मे उत्पाद की लागत के आधार पर हो, जो भी दोनों में कम हो, बेचा 
जा सकता था । एक सम्पूर्ण राशि की भी सीमा नियत कर दो गई कि जो एक व्यापारी 
अथवा निर्माता रख सकता था ओर साथ ही एक हो समय पर अधिकतम क्रय की भी 
स्वीकृति रखी गयी थी । एक दुकानदार को १० रु० से अधिक की खरीददारी के लिए 
नकदी परचा ( (/987-7086700 ) देना होता था ओर यदि ग्राहक चाहे तो 
उससे कम पर भी । कोई भी व्यापारी या निर्माता पर्याप्त कारण के बिना विक्रय से इन्कार 
नहीं कर सकता था । कीमतों के नियंत्रण-कर्त्ता के आदेश से व्यापारियों को अपने 
कारोबार की पूर्ति की सूचना दंती होती थी । वस्तुओं पर कीमतें लिखनी होती थीं 
और उहें प्रत्यक्ष स्थान पर प्रदर्शित करना होता था । उपभोक्ता वस्तुओं के (वितरण 
के नियंत्रण) अध्यादेश के आधीन आयात करने वालों ओर निर्माताओं को ३२ वस्तुओं 
के विषय में स्टाक की स्थिति, ताजा पहुंचों और वह उपाय कि जिनमें उन्हें समाप्त 
किया जाना हो, सूचना देनी होती थी । 


द्ध समाप्ति के बाद अतिसंग्रह और लाभनिवारक अध्यादेशों का अन्त हो 
जाने दिया गया, कितु अन्तरकांडीन अवस्था में कुछ नियंत्रगों को अनिवार्य समझा 
गया | इसलिए सरकार ने १९४६ में, अनिवार्य पूति अस्थायी ( अविकार ) अधिनियम 
(8887079 | 50]0088 (७77]00797णए ?0ए87/8 ै ७6 ), कतिपय चुनी हुई 
जिसों के निर्माण, पूर्ति और वितरण पर नियंत्रण रखते के लिए छागू किया । अगस्तः 
१९५० में इस विधेयक के जीवन-काल को ३० दिसंबर १९५२ तक बढ़ा दिया गया । 
यह एक्ट निम्न वस्तुओं पर लागू है : खाद्य-अन्नों, पशुओं का चारा, सूती ओर ऊवी वस्त्र, 
कच्ची कयास, कपास के बीज, कागज, पंटरोलछ, ओर तज्जनित वस्तुएं, यांत्रिक गाड़ियों; 
के खुर्दा पुर्जे-हिस्से, कोयछा, लोहा, इस्पात ओर अम्यक । 


१९४७ में, अनियंत्रण के संक्षिप्त एवं असफल प्रयोग के बाद भारत में कीमतों की' 
स्थिति बिगड़ती रही; पहले तो विभाजन के कारण, और अन्तर मुद्रा-अवमूल्यन भारत 
पाकिस्तान व्यापार गतिरोध और कोरिया-युद्ध के फलस्वरूप पुनः शस्त्रोकरण में वृद्धि और 
अतिसंग्रह के कारण । इसीलिए, यही नहीं कि कीमत-नियंत्रण को रखना पड़ा प्रत्युत उसे, 
कठोर भी करना पड़ा । औषधि (नियंत्रण )आर्डीनेन्स ३ अक्तूबर १९४ ९को जारी हुआ, 
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जिसका उद्देश्य औषधियों की कीमतों में उत्कर्ष को रोकना था। इस आड्डिनेंस की जगह 
पालियामेंट ने ७ अप्रैल १९५० के अधिनियम को पास किया, वस्तुओं की पूति और कीमतों 
'कृ। कानूव १९५० में स्वीकार हुआ था । यह कानून लोहा-इतर धातुओं पर लागू होता हैं 
जिनमें पीतछ, वाईसिकल, साईकिल के हिस्से और पुर्जे, साईकल टायर और ट्यूब, बिजली 
के हंई, कास्टिक सोडा, सोडाएश, चमड़ा रंगाई-बुनाई के पदार्थ, कच्ची रबड़, ग्लेक्सो, 
हालिक्स जैसे बच्चों के खाद्य, गंधक, टेनरी, ऊन और क्रोम (चमड़ा) भी सम्मिलित हैं । 
इस कानून का उपयोग उन' वस्तुओं की कीमतें नियत करने और वितरण को नियंत्रित 
रा में किया गया, जिससे सीमित पूर्तियों को केवल अनिवार्य उद्व्यों के लिए ही रखा जा 
सके | हे 


कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय अंशों के प्रभावों तथा आंतरिक उत्पादन में वृद्धि के कारण 
माई १९५१ के बाद मूल्य क्रमशः गिरने आरंभ हुए । माचे १९५२ में मूल्यों में आकस्मिक 
गिरावट आई जिसके कारण सरकार ने कतिपय नियंत्रण हटा दिये अथवा ढीले कर दिये । 
उदाहरणार्थ सूती कपड़े के निर्यात तथा आंतरिक वितरण पर नियंत्रण हटा दिया गया । 
जून १९५२ को मद्रास सरकार ने एक साहससूर्ण पंग उठाया और खाद्यान्नों को अनियंत्रित' 
कर दिया। उस पग का कई दूसरे राज्यों ने अनुसरण किया जेसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश । 
' पंजाब ने भी अग्रेल १९५३ से खाद्यान्नों १र से नियंत्रण हटा लिया है, अब तक तो यह प्रयोग 

ठीक जा रहा है । 

अक्तूबर १९५२ से कई सूती कपड़े की कई किस्मों के मूल्यों तथा वितरण पर से 

नियंत्रण उठा लिया गया है । 


५. मुल्य नियत करना ॥ एक मूल्य परामशदात्‌ समिति (॥0088 &47ए]- 
807ए 30907) है, जिसका कार्य कीमतों को नियत करने और अन्य मामलों के विषय 
में, जो पूत्ति और वस्तुओं की कीमतों के १९५० के कानूव (5प70%7ए 870 ॥7088 
07 (४0068 00+$ 4980) के अंतर्गत होते हैं, सरकार को परामर्श देना है । इस 
समिति ने विशिष्ट मूल्य नियत करने के लिये निम्न सामान्य सिद्धांत स्थिर किये हुए हैं : 


१. जहां तक उन वस्तुओं का सम्वन्ध है कि जो पूर्णतः अथवा अधिकत:ः देश में 
उत्पन्न होती हैं, उनके लिए यह सूत्र है : निर्माता अथवा व्यापारी के लिए उत्पाद की 
लागत जमा लाभ का एक उचित सीमांत । 


२. आयात की हुई वस्तुओं के विपय में यह है कि भूमि तक पहुंच की छागत जमा 
लाभ का उचित सीमान्त । 


३. उन वस्तुओं के विषय में, कि जो अंशत: देश में उत्पन्न होती हें और अशतः 
आयात की जाती हैं । आयात की हुई वस्तुओं की कीमत सामान्यतः अधिक ही' होगी । 
यदि प्रमाण द्वारा अन्तर न्याय्य होगा और दोनों वस्तुओं को रूपों द्वारा एक-दूसरे से भिन्न 
किया जा सकता हो, तो उस दशा में केवल आयात की हुईं वस्तुओं की अधिकृतम कीमत 
नियत करना पर्थाप्त होगा । जहां कीमतों की असमानता को न्याय्य न' ठहराया जा सकता 
हो और दो किस्मों को एक-दूसरे से भिन्न किया जा सकता हो, तो दोनों किस्मों की उच्च- 
तम कौमत नियत की जानी चाहिए। उन अवस्थाओं में जहां आयात की हुई किस्म को देसी 
किस्म से सहज-पूर्वक भिन्न नहीं किया जा सकता, यदि आवश्यक हो तो साझी उच्चतम 
कीमत नियत की जा सकती हैं । 


६. क्या मुल्य नियंत्रण असफल रहा ? इस प्रश्न का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं 
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दिया जा सकता । निःसदेह, शुरू-शुल में मूल्य नियंत्रण बुरी तरह असंकल रहा। तिस 
पर भी कुछ वर्षों के अनुभव के बाद नियंत्रणों की प्रणाली उचित सफलता के साथ कार्य 
करने लगी, अथवा क्‍या हम' यह कहें, कि भारतीय विवाह की भांति, हमें उसके साथ सम- 
झौता करना ही पड़ा ? यह भी मान ही लेना चाहिए कि यह आशा करना भी व्यर्थ ही है कि 
इंग्लेंड में जिस योग्यता के साथ मूल्य नियंत्रण सफल हुए हैं, वह यहां भी उसी योग्यता के 
साथ होंगे । भारत का महाद्वीय जैता क्षेत्रफल है, और उत्पादन है, विशेषतः कृषि ओर 
लबृ-स्तर के उद्योग बिखरे हुए हैं और असंगठित हैं । ऐसी अवस्था होने के कारण कोई 
नियमित नियंत्रण नहीं हो पाता , ओर उत्पाद पर नियंत्रग के बिता मूल्यों पर निमंत्रण. 
अर्थ-हीन हैं । इसके अर्तिरिक्त भारतीयों का अनुशासनहीन ओर अत्यधिक व्यक्तिगत 
एवं स्वायंयूर्ण चरित्र भी कीमतों के नियंत्रण के प्रणाली की दुर्बलता के लिए उत्तरदायी 
है । कीमत-नियंत्रण की असफछता की जिम्मेदारी विशेषरूप से आथ्िक दुरावस्था को 
भी दी जा सकती है । इस स्थिति में हमें धकेलने के ये कारण थे : यातायात प्रणाली का 
क्रियात्मक रूप में भंग हो जाना, अत्यधिक मुद्रा-स्फीति ओर सट्टेबाजी का खब्त । राजनीतिक 
परिस्थिति ने भी, जिसके फलस्वरूप विभाजन हुआ और जिसने देश की अर्थ-व्यवस्था 
को भंग कर दिया, मूल्यों की नियंत्रण की असफलता में अयना कार्य किया। भारत में 
कीमत-नियंत्रण प्रगाली की सफलता-पूर्वक कार्य करने के लिए यह सामान्य सीमाएं हें 
कितु इसे छोड़कर स्वतः इस प्रणाली में कुछ अनुगत दोष भी थे । इनमें से निम्न का उल्लेख 
किया जा सकता है । 

(१) मूल्य विबयक स्थिति को ठीक समय पर काबू करने के अभाव के कारण सर- 
कार के लिए अनंतर जब स्थिति काब से बाहर हो गयी और व्यवस्था योग्य न' रही, तो 
नियंत्रण करने की कठिनाई हो गयी । शुरू-शुरू में, जब परिस्थिति सहज थी, पर्थाप्त समय 
थ।, जबकि उचित रूप से सुदृड मूल्य नियंत्रण प्रणाली को चालू किया जा सकता था । 
किन्तु जान पड़ता है कि सरकार बहुत देर करके चेती । 


(२) प्रारंभिक चरणों में अधिकारियों में अनुभव का अभाव भी मूल्य-नियंत्रण 
की असफलता के लिए उत्तरदायी था । परिस्थिति को हस्तगत करने के लिए सरकार के 
पास पर्याप्त रूप में योग्य और विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति-मंडल भी नहीं था । जो 
कार्यकर्तता उपलब्ध थे, वह पर्याप्त रूप में सतर्क नहीं थे। अपराधों की संख्या बहुत थी, 
कित्तु चंद गिरफ्तारियाँ होती थीं। कभी -कभी सजा होती थी ओर दंड बहुत ही नरम दिया 
जाता था । 


(३) सरकारी कार्यकर्ताओं में पवित्रता का अभाव एक और अन्‌गत दुबंलता थी । 
अष्ट कार्यकर्ता लोगों की योग्यतापूर्वक सेवा करने की अपेक्षा अपनी जेबें भरने पर 
अधिक उत्सुक थे | जब डांचा ही इतना क्षीण और जज्जरित था, तो निमंत्रण-यंत्र 
क्यों कर कार्य कर सकता था ? “यह नहीं'कहा जा सकता था कि उन युद्ध के दिनों में, 
जब उपभोक्ता वास्तविक रूप में असहाय था, इस देश के प्रशासन ने योग्यता की दिशा में 
अपनी ख्याति मे श्रीवंद्धि की है ।/* जब नियंत्रण इस प्रकार प्रभावद्वीन रहे, तो उप- 
भोक्‍ता चोरबाजारी की ओर लपका--जो उसकी पूर्ति का एकमात्र स्रोत था। 


(४) भारत में मूल्य-नियंत्रण की असफलता के' छिए सम्पूर्ण दोष, अधिकारियों 
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के ही मये नहीं मढ़ा जा सकता । सामान्य जनता को भी उस दोष का भाग दिया जाना 
चाहिए । लोगों ने नितान्त स्वार्थभावना से काम किया । जो. लोग चोर-बाजार से अपनी' 
इच्छानसार खरीदने की शक्ति रखते थे, उन्होंने बिना किसी ननुनच के खरीदा । व्या- 
पारी भी उन्हें माल देते के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते । इस प्रकार चोरबाजारी का. 
विस्तार हुआ । अतिसंग्रह सामान्य था और अपलाभ के लिए एक सनक पेदा हो गई थी । 


(५) सरकार की दढ़ता और स्थिरता के अभाव के कारण भी मूल्य-नियंत्रण 
क्री सफलता के मार्ग में कठिनाइयां हईं । सरकार की नीति नियंत्रण और अनि:ंत्रण 
के बीच भटकती थी । इससे भी बढ़कर कीमतों पर नियंत्रण और नोटों को जारी करने 
का आवश्यकताहीन' विस्तार परस्पर असंगत थे । 


(६) सामयिक और शुद्ध आंकड़ों का अभाव भी एक बड़ी त्रुटि था। जान पड़ता 
था कि सरकार अंबेरे में कूद फांद कर रही है और वह तथ्यों के आधार पर विश्वासपूर्ण 
तीति का निर्धारण नहीं कर सक रही । सरकार को प्रयोगों के आवार पर बढ़ना होता था । 


(७) मूल्य-नियंत्रण की रीति योजना-रहित, सहय्रोग-रहित और पर्थाप्त 
अविस्तृत थी । कोई भी साझी निखिल भारतीय नीति ग्रहण नहीं की गयी थी । प्रत्नेक 
' प्रान्त की निजी रीति थी और जिला अधिकारियों के विस्तत मत पर छोड़ दिया जाता था 
जो कीमतें नियत की गई थीं, उनमें जिला से जिला तक अंतर था । कभी-कभी यातायात 
और उत्पाद की लागत पर ध्यान' रखे बिना भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक ही कीमत नियत कर दी 
जाती थी । पहले केवऊल परचन कीमतों को नियत किया गया और थोक व्यापारियों को 
उच्चतम दरें लेने की छट दे दी गई, जिससे खदरा व्यापारी को चोर-बाजारी की कीमतें 
लेने के लिए बाध्य होना पड़ा । यहां पूर्ति पर निवंत्रग के बिना कीमत पर नियंत्रण था और 
आवश्यक रूप में इसका परिणाम चोरबाजारी होना था । सरकार ने कीमतें नियत 
कर दीं, कितु और कुछ न किया । एक बार तो स्थिति इतनी संकटापन्न हो गई कि स्वत 
सरकार को भी चोरबाजारी में जाना पड़ा । १९४३ में बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों 
को आदेश थ॑ कि वह किसी भी कीमत पर खाद्य का क्रय करें | समष्टि रूप. में नियंत्रण 
की अपेक्षा व्यष्टि रूप में नियंत्रण था, जिसका फल यह हुआ कि नियंत्रण-रहित जिन्सों 
की कीमत ऊंची चढ़ गयीं, जिन्होंने नियंत्रित जिन्‍सों पर नियंत्रण रखना कष्टकर बना 
दिया । यह तो महसूस नहीं किया गया कि अधिकांश जिन्‍्सों की कीमतें पारस्परिक 
रूप में जुड़ी हुई थीं। इससे बढ़कर, पूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोई गम्भीर चेष्टा नहीं 
की गयी और न ही कमी को दूर किया गया जो कि कीमत-नियंत्रण की असफलता 
का वास्तविक आधारमूलक हेतु था। नियंत्रण के कानून, विशेषकर जो प्रारम्भिक चरणों 
में स्वीकार किये गये थे, बहुत ही सामान्य थे । उन्हें स्वीकार करना सहज था, किन्त 
अमल करना कठिन था। उदाहरण के लिए १९४३ के अतिसंग्रह और अपलाभ निवारक 
अध्यादेश को आयात कीमतों ओर उत्पाद .की लागत के साथ जोड़ा गया था । 
लागतों में अन्तर होता था ओर वस्तुओं की भिन्न समयों और भिन्न कीमतों पर आयात 
की जाती थी। क्या भिन्न कीमतें लो जा सकती थीं ? यदि ऐसा था, तो नियंत्रण अर्थ-: 
हीन था । जिन अंशों को लागत में सम्मिलित किया जाना था, उनका उल्लेख ही नहीं 
था। यह भी न्‍्यायानुसार नहीं कि सम्पूर्ण देशभर के व्यापारियों के लिए एक ही सीमान्त 
नियत किया जावे । आयात वस्तुओं की स्थिति में बन्दरगाहों के नगर-व्यापारी लाभ 

रहते थे और उन लोगों का सीमान्त, जो भीतरी भागों में रहते थे, यातायात की 
लागतों से खत्म हो जाता था। इसलिए, वस्तुएं बन्दरगाहों के नगरीं में केंद्रीभूत हो गयी. 


“५९२ भारतीय अथंशास्त्र 


'थीं । जितना ही भीतरी भाग में नगर होता, उतनी ही कम पूर्ति होती और चोरबाजारी 
'की अधिक संभावना होती । 
यह है कुछेक कारण, जिन्होंने भारत में कीमत के नियंत्रण को असफल करवे के 
लिए पड़यंत्र रचा । किन्तु हमें इतनी कठोरतापूर्वक निर्णय नहीं करना चाहिए । जो परि- 
स्थितियां थीं, उनके वशीभूत होकर सरकार को एक के बाद एक भूल के मार्ग में से निकलना 
ही था। हमे उपस्थित वातावरण की छूट तो देती ही होगी। हमें उत स्वाभाविक आपदाओं 
'प्र भी विचार करना है, जो भारत में हुईं अर्थात्‌ विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 
'की घोर दशा । निःसंदेह, यदि इन परिस्थितियों में सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक 
कुछ किया जा सकता है, तो उसे आइचये ही कहा जा सकता था। 
७. खाद्य नियन्त्रण । नियंत्रण की जाने वाली जिन्सों में से, विशेषत: १९४३ के 
'बंगाल-दुर्भिक्ष के बाद, स्वभावतः, खाद्य-अन्नों पर अधिकतम ध्यान दिया गया । जुलाई, 
१९४१ के शुरू में, केंद्रीय सरकार ने कतिपय मुख्य जिन्‍सों की, जिनमें गेहेँ भी शामिल 
था, निखिल भारतीय आधार पर अधिकतम थोक कौमत नियत की थी । इसके बाद, 
'जब नियंत्रण और पृत्ति श्राप्त करने की दिशा में कोई चेष्टा नहीं- की गई, तो जिससे 
' चोरबाजार में गायब हो गयीं । अन्ततः सरकार को गेहूं का नियंत्रण तोड़ने के लिए 
बाध्य होना पड़ा, जो वस्तुत: , इस बात को मान लेना था कि नियंत्रण के मुहासरे पर सर- 
कार की पराजय हुई । दिसंबर १९४२ में केंद्र में खाद्य विभाग की स्थापना की गयी 
“किन्तु कुछ समय क लिए कोई स्पष्ट खाद्य नीति नहीं बनाई गई । सरकार ने भूल तथा 
'परीक्षा के मार्ग का अनुसरण किया और स्थिति को अधिक जटिल बना दिया। 


जूलाई १९४३ में, खाद्य-अन्न विषयक नीति के लिए एक कमेटी नियुक्त 

. हुईै। १९४४ के अन्त तक खाद्य-अन्नों के स्वतंत्र व्यापार को अंततः बन्द कर दिया गया। 
१९४० की फसल के लिए अधिकतम कानूनी कीमतें नियत की गयीं। आधिक्य वाले 
'ब्रांतों को भी कीमत-नियंत्रण और राशनिंग के सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ा । 
१९४६ के अनिवायं पूर्ति ( अस्थायी अधिकार ) कानून के आधीन प्रान्तीय सरकारों को 
खाद्य वस्तुओं पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था, यह कानून दिसंबर 
१९५२ तक बढ़ा दिया गया। १९४७ में नियंत्रण भंग करने के सूक्ष्म और असफल प्रयोग 
* के बाद, खाद्य नियंत्रण पुनः लागू किया गया । 


खाद्य-नियंत्रगण का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध खाद्य-अन्नों का उचित कीमतों पर विभिन्न 
“ वर्ग के लोगों में समान वितरण करना हैँ । इसमें यह बातें सम्मिलित हे: (१) आवश्यक- 
' ताओं का अनुमान , ( २) आन्तरिक आविक्यों की प्राप्ति करना, (३) सम्पूर्ण पूर्ति 
और आवश्यकताओं के बीच की खाई को आयात की अतिरिक्‍त पूर्ति द्वारा पूर्ण करना, 
( ४ ) उपलब्ध पूर्ति का योजित परिचलन, ( ५ ) पूर्ति का राशनिंग और (६ ) कीमतों 
को नियमित करना ।* 


विभिन्न राज्यों में आन्तरिक खाद्यान्नों की पूर्ति को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके 

जारी किये गये । एक रीति तो यह है कि एकाधिकार प्रणाली को लागू क*के प्राप्ति की 
जाय | दूसरी रीति यह है कि अन्न का जो अंश व्यापारियों तक पहुंचता जाय, वह नियत 
कीमत पर सरकार को सौंपते जाय॑ । इनके मध्य की रीति पंजाब और उत्तर प्रदेश 
में प्रचलित है, जिसके अनुसार आधिकय वाले क्षेत्रों पर घेरा डाल दिया जाता है और अनाजों 
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को स्वतः पेश करने पर सरकारी संस्था द्वारा संप्रहीत किया जाता है । निजी व्यापार 
पर रोक हे । प्राप्त करने की सभो स्कीमों का उद्देश्य क्रय करने की प्रतिद्वंद्विता को हटाना 
है और खाद्य अन्नों के परिचलन ओर यातायात को नियंत्रित करना हैँ । परिचलन पर 
नियन्त्रण राशियों को कंठावरुद्ध करता है और प्राप्ति केंद्रों की दिशा में उनके बहाव का 
परिचलन करता है ओर यातायात में आरपार हो जाने की क्षति को रोकता है । 


कौमत-नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित दर पर खाद्य पूर्ति करना है और 
साथ ही उत्पादक को उचित लाभ की प्राप्ति का भी भरोसा देना है। १९४६ में घरेल 
उत्पादित अन्नों की अपेक्षा आयात अन्नों की कीमतें चढ़ गयी थीं । उनकी कीमतों को अल्प 
रखने से लिए और इस प्रकार निर्धत वर्ग को संक्रट से बचाने के लिए आयात अच्नों में 
सहायता देने की रोति चाल की गयी थी। १ जनवरी १९५१ को लागू की गयी सहायता की 
संशोधित स्कीम के आधीन, केंद्रीय सरकार का दायित्व कतिपय चुने हुए ओद्योगिक ओर 
शहरी क्षेत्रों ओर कतिपय द्रावनकोर ओर कोचीन जैसे भारी घाटे के राज्यों तक सीमित था। 
शेष के लिए राज्य सरकारों को सहायता देवी होती थी बशर्ते की वह आवश्यक 
समझें ओर देने के योग्य हों । 

भारत में कौमत-नियंत्रण का कारण मुख्यतः खाद्य नियंत्रण की असफलता थी ।! 
'उसकी सापेक्ष असफलता के लिए जिम्मेदार अत्यधिक अल्पता ही थी। अच्छे-स-अच्छे 
यत्न करने पर भी अधिक उपजाओ-आन्दोलन ने हम'रे खाद्य उत्पादन में किसी 
प्रकार की ठोस व॒द्धि नहीं की। खाद्य की आयातें सदेव ही तत्पर नहीं मिलती थीं । 
इधर भारत में भयंकर सूखा पड़ रहा था। प्राप्ति आशा से बहुत ही न्यून थी। जो भी हो, 
सरकार को इसका श्रेय देना ही होगा कि उसने १९४३ के बंगाल दुभिक्ष जेंसी घटना 
को पुनः होने से बचाया । | 


८. वस्त्र और सूत नियन्त्रण । वस्त्र पर नियंत्र०ण का अभाव इतना भयंकर प्रश्न 
नहीं था कि जितना खाद्य पर नियंत्रण के अभाव का। खाद्य की ऊंची कीमतों का अर्थ 
लाखों के लिए विनाद हो सकता है, किन्तु वस्त्र की ऊंची कीमतों का नहीं । प्रत्येक व्यक्ति 
बिना विशेष कष्ट के, वस्त्र के कम को स्थगित कर सकता है । किन्तु खाद्य की मांग किसी 
भी दशा मे स्थगित नहीं की जा सकतो । भारत में वस्त्र की प्रति व्यक्ति अत्यल्प खपत 
जो भी हो, स्थगित कनने का प्रश्न ही नहीं रहने देती | खाद्य-तियंत्रण के साथ तुलना करने 
पर वस्त्र-नियंत्रण में अनेक किसमें होने के कारण कुछ कठिनाइयां हुईं । 

अन्य जिन्‍्सों की तरह ही, कपड़े की कीमतों के लिए भी असाधारण' उत्कर्ष के लिए 
एकस्तर नियत कर दिया गया था। घरेल उत्पा न को कोयले के अभाव, खुर्दा हिस्सों और 
पुर्जों की आयात करने में कठिनाई और श्रम-अशांति के कारण क्षति सहन करनी पड़ी । 
आयात सर्वया शुत्य-स्तर पर पहुंच गए थे । इस प्रकार पूर्ति की अवस्था बहुत ही असंतोष- 
जनक थी। दूसरी ओर, मांग बढ़ती ही जा रही.थी। सप्लाई डिपार्टमेंट (पूत्ति विभाग 
ने देश के अधिकतम उत्पाद में से अपने लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा काट लिया था। सूती 
मिल उद्योग को रूप्छाई विभाग ओर मोदे कपड़े के लिए अपनी क्षमता में से ६० प्रतिशत 
सुरक्षित रखना पड़ता था। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, अफ्रोका और मध्यपूर्व के देशों 
से भी वस्त्र की बहुत मांग थी | इन अवस्थाओं में वस्त्र के मूल्य में उत्कष होना अनि- 
वार्य था। वस्तुतः, १९४३ में तृतीय मूल्य-नियंत्रण कांफ्रेप्त हुई और उसरूने विचार किया 
कि वस्त्र की कोमत में उत्कर्ष होगा । मई १९४२ तक, कपड़े की कीमतों में युद्ध-पूर्व के 
स्तर से पांच गुना अधिक कीमत हो गई किन्तु उन पर रोक लगाने के लिए कुछ भी नहीं 
किया गया । जून १९४३ तक स्वतः वस्तुओं को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया। वस्व« 


५९९४ भारतोय अथंशास्त्र 


नियंत्रण का प्रारंभिक इतिहास क्रिग्राहीनता और उदासीनता का रहा है ।* वस्त्र 
'की कीमतों का सूचनांक अप्रेल १९४३ में ४६९ हो गया था, जो बहुत हो गभीर स्थिति 
का द्योतक था । 
अंततः, वस्त्र-नियंत्रण की आवश्यकता के लिए सरकार की निद्रा भंग हुई और जुन 
१९४३ में वस्त्र और सूत पर विस्तृत नियंत्रण छामू किया गया । तदनुसार, ( !85६7]७6 
(708070] 30970 ) वस्त्र-नियंत्रण समिति का निर्माण कियागया, जिसे केंद्रीय सरकार 
को वस्त्र-नियंत्रण के विषय में परामर्श देते रहना था । एक (टैक्सटाईल ) वस्त्र-कमिश्नर 
नियत किया गया, जिसे कीमतों उत्पादन और वितरण को नियमित करने के अधिकार 
सौंपे गये । पहला पग यह उठाया गया कि बाजार के अतिसंग्रह को निकालने के 
लिए बाध्य किया गया। पुराने स्टाकों को अक्तुबर १९४३ से' पूर्व साफ करने का आदेश 
किया गया । (अनंतर दिसंबर १९४३ तक यह बढ़ा दिया गया )। कारखाने से 
निकलने, थोक और खुर्शा की कीमतों की मोहर लगानी होती थी। बस्त्र की दशा में 
कारखाने से बाहर जाने कीकोमत पर खुर्दा कीमतों में २० प्रतिशत और सूत की अवस्था 
में १५ प्रतिशत जोड़ा जा सकता था। यह बहुत ही खुखकर सीमांत था और भारी टेक््सों 
के बावजूद मभिलों ने भारी नफा कमाया और अगस्त १९३९ में छाभ प्राप्ति का ५९४ 
सूचनांक दिसंबर १९४० में १८८१ हो गया। १९४३-४४ में केवल अहमदाबाद ने 
अतिरिक्त छाभ-कर के रूप में ४० करोड़ रुपया दिया था। १९४७ में धीरे-धीरे नियंत्रण 
भंग करने के प्रयोग के अतिरिक्त, भारत में १९४३ से वस्त्र नियंत्रण जारी रहा है। अगस्त 
१९४८ में सूतो वस्त्र ( नियंत्रग )आज्ञा ( (0007 ७5४88 (४07070] 07667) 
अनिवाय पृत्ति (अस्थायी अविकार) कानूव १९४६ के आधीन जारी की गई । 


प्र 


कपड़े की कीमतों, उत्पादन ओर वितरण पर अभी कुछ समय पहले नियंत्रण था। 

वस्त्र और सूत नियंत्रग के प्रशासन में सरकार की सहायता के लिए उच्च-अधिकार- 
संपन्न दो कमेटियां हे: सूती वस्त्र और कपास नियंत्रग कमेटी नियंत्रणों की कार्यकारिता 
में सहायक होती है और बस्त्र प्रगतिकारी कमेटी, अन्य विषयों में वस्त्र की अधिकतम 
उत्पत्ति के लिए लक्ष्यों की सिफारिश करती है और कपास की पूत्ति मिल के सामान और 
साधनों तथा अन्य कच्चे पदार्थों की पूति के विषय में अनुमति प्रदान करती है । यह पूर्ण 
वस्तुओं की कीमतें भी नियत करती है । कीमतें प्रत्येक तिमाही के बाद नियत की जाती 
हैं और संबंधित सब माल की गिनती कर ली' जाती हैं । जहां तक उत्पाद का संबंध है, 
' १९४३ में पहली चेष्टा मोटा कपड़ा (8587097'6 58[00809 580700७१726 ) बनाने की 
योजना के संबंध में की गई थी। दूसरी चेष्टा अक्तूबर १९४८ में सर्वेसाधारण की मांग 
द्वारा किसमों की पर्याप्त संख्या के विषय में निर्माता को आश्वासन दिलाने के लिये की गई 
थी और साथ ही ऐसे उत्पादों पर, जो छोक-प्रिय नहीं थे, और न बिकने योग्य किस्मों पर 
रोक लगाने का भी यत्न किया गया ।कितु १९४९ में जब स्टाक जमा हो गये थे तो इनमें 
से कई नियंत्रणों को वापिस लेता पड़ा और मिलों को इच्छानुसार बिकने योग्य किस्मों को 
बनाने की स्वीकृति दे दी गई । १९५० के अंत में और १९५१ के शुहू में, जब धोतियों 
और साड़ियों की कमी थी, मिलों को आदेश दिया गया कि वह अपनी उत्पाद क्षमता को 
५० प्रतिशत इन किसमों को निर्मित करने में छगाएं। यह देखने पर कि रंगदार और 
छींटदार वस्त्र के लिये मांग कम है, उसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई और मिलों को 
अपने संपूर्ण उत्पाद का १० प्रतिशत बताने के लिए आज्ञा दीगई, हाथ करघों द्वारा उत्पाद 
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में सहायता देने के लिए, एक हेडलूम प्रगतिकारी कोष की रचना की गई, जिसमें आरंभ 
में १० लाख़ रुपया रखा गया और उत्पाद की कतिपय किस्मों को हेड लगों के लिए सुरक्षित 
कर दिया गया। अतिसंग्रह को रोकने के लिये यह आदेश दिया गया कि मिल द्वारा निर्मित 
वस्त्र ६ मास के अंदर-अंदर गांठों से खुछ जाना चाहिए और १२ मास के अंदर-अंदर 
पूरी तरह बिक जाना चाहिए। वस्त्र पर उत्पाद के मास की मोहर लूगवानी होती थी । 
ऐसा न हो कि कपड़ा चोरबाजार में गायब हो जाय, इसलिए १९४८ में वस्त्र (परिचलन* 
नियंत्रण ) आज्ञा जारी की गई, जिसके द्वारा वस्त्र रेल, सड़क, समुद्र अथवा आकाश द्वारा 
वाहन-स्वीकृति-पत्र के बिना आ-जा नहीं सकता था । डाक-पार्स छों से वस्त्र भेजने पर भी 
रोक लगाई गई और उसके लिए सूती वस्त्र (डाक द्वारा भेजना ) रोकाज्ञा, १९५१ जारी 
की गयी। भारत सरकार ने इस बात का दायित्व लिया था कि प्रत्येक राज्य को नियम- 
पूर्वक उसका वस्त्र और सूत का मासिक कोटा पहुंचता रहेगा । वस्त्र कमिश्नर राज्य 
द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को उत्पाद केंद्रों से वस्त्र क्रम करने के स्वीकृति-पत्र देता था । 
राज्य अपने निजी लाइसेंसदार व्यापारी नियत करते हैं ओर कपड़े के लिए मिल के 
बाहर जाने की कीमलस पर अधिकतम सीमान्त लाभ १४ प्रतिशत ओर सूत पर १२॥ 
प्रतिशत नियत करते हैं । अपने राज्य के अंतर्गत ही राज्य सरकार को वितरण का अधि- 
कार हैं। कुछ राज्यों ने बड़े-बड़े केंद्रों में राशनिंग जारी किया है और कुछ ने फेपर प्राइस 
शॉप (उचित कीमत पर माल देने वाली दुकानें) खोल दी है । 

कीमतों, उत्पाद और वितरण पर नियंत्रण होने के अतिरिक्त आयातों, निर्यातों 
ओर मिलों के गोदामों पर भी नियंत्रण है । ८० काऊंट या अधिक के सूत की आयात पर 
नियंत्रण नहीं है । जहां तक वस्त्र का संबंध है, केवल ऐसी ही किस्मों का आयात किया 
जा सकता है, जो या तो देश में कतई पैदा नहीं की जातीं अथवा केवल अल्प परिमाण 
में उत्पन्न होती हैँ। सूत के निर्यातों पर पूर्णतः प्रतिबंध है ओर मिल के उत्पाद का केवल १० 
प्रतिशत निर्यात के लिये बांधा जा सकता है। जो भी हो, यह प्रतिशत व्यापार की अब- 
स्थाओं के अनुसार घटता-बढ़ता है । कपास के वितरण और अन्य मिल के सामान का भी 
नियंत्रण किया जाता है । 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, अक्तूबर १९५२ से वस्त्र नियंत्रण ढीला कर 
दिया गया हू और वस्त्रों की कई किस्मों पर से तो नियंत्रण बिलकुल ही उठा दिया गया है । 

खाद्य-नियंत्रण की तरह वस्त्र-नियंत्रण भी, किसी सीमा तक प्रारंभिक दशाओं 
में सफल नहीं हुआ । इस स्कीम में निम्न च्ुटियां थीं:-- 

(१) नियंत्रण ।र्ड (समिति) निजी स्वार्थों से पूर्ण था और पश्षपात-हीन परामर्श 
की उससे आशा नहीं की जा सकती थी । उद्योग कमेटी ने, जिनमें उद्योग के प्रतिनिधि 
थे, बहुत ऊंचे सीमांत नियत किये थे। इसने प्रापाणीकरण को निरुत्साहित किया ओर 
अनेक किस्मों के उत्पाद को प्रोत्साहन दिया ।  , 

(२) नियंत्रण अधिकारी का यातायात पर नियंत्रण नहीं था कि जो वितरण पर 
नियंत्रण को सफल कार्यकारिता के लिये अनिवार्य है । 

(३) कोयले की पूर्ति भी वस्त्र नियंत्रण अधिकारी की शक्ति से बाहर थी कि जो, 
परिणामतः, उत्पाद की वृद्धि के यत्नों में एक भारी त्रुटि थी । 

(४) सप्लाई विभाग के क्रय वस्त्र नियंत्र० अधिकारी की परिधि से बाहर थे । 

(५) मुद्रा की निरंतर बढ़ती हुई राशियों ने कीमतों में उत्कर्ष कर दिया था और 
उन पर नियंत्रण करने की सरकार को चेष्टाओं को शून्य कर दिया था । 
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(६) नियंत्रण जारी करने की स्कीम को बिना सोचे-विचारे लागू कर दिया गया 
था और बहुत देर करके, और यहां तक कि अनमने चित्त से उपाय छामू' किये गए थे। 
“अधिकारियों ने समस्या के आकार को नहों समझ। था और इ तके अन्य कारण यह थे : 
प्रबंध विषयक देरी, यातायात का अभाव, अतिसंप्रह ओर अपलाभ करने वालों पर रोक 
लगाने में असफलछता ओर सबसे बढ़कर जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न करने 
में असफलता ।* 

९. अन्य जिच्सों पर नियंत्रण । त्रिमृत्रो तियंत्रण अर्थात्‌ कीमत पर नियंत्रण, 
उत्पाद पर नियंत्र०ण ओर वितरण पर नियंत्रण, अन्य कुछ जिनसों पर भो किया गया। 
किसी सीमा तक कीमत नियंत्रण आर खाद्य तथा वस्त्र की मुख्य आवश्यकताओं पर 
नियंत्रण के विषय में सामान्य विचार कर चुकने पर, अब हम अन्य जिन्तों के नियंत्रण 
पर भी विहंगम दृष्टिपात करेंगे । 

खांड--अप्रेल १९४२ में खांड पर नियंत्रण किया गया था और इसका उद्देश्य 
उपलब्ध पृत्ति का उचित दामों पर समान वितरण करना था। दिसंबर १९४७ में नियंत्रण 
उठा दिया गया। किंतु यह प्रयोग सफल न हुआ ओर सितंबर १९४९ भें पुन; नियंत्रण लागू 
कर दिया गया। वर्तमान में केंद्रीय सरकार सब कारखानों की खांड के कारखाने से बाहर 
जाने की दरों, गन्ने की कीमतों और राज्यों को जाने वाले कोटों को नियत करती है । राज्य 
अपनी सीमाओं के अंतर्गत खांड के वितरण का स्वतः प्रबव करते हें । शहरी क्षेत्रों में यह 
राशन की दूकानों अथवा फेपर प्राइस दूकानों द्वारा वितरण की जाती है । राज्य केंद्रीय 
सरकार द्वारा नियत कीमतों के आधार पर अपनी सीमाओं में थोक ओर खुर्दा की कीमतें 
नियत करते हैं| गुड़ और खांडसारी की उच्चतम कीमतें भी नियत की गई हैं। 

- खांड में आंशिंक विनियत्रग ([2856%] )8007॥70] ) की रीति को भी चाल्‌ 
किया गया है । कारखानों को स्वीकृति दी गई है कि वह अपने नियत कोट से ऊपर के उत्पाद 
को खुल बाजार भें बेच सकते हैँ । इसका उद्देश्य अधिकतम उत्पाद करने केलिए प्रदोभव 
देना है । इस रीति के अनृत्षार प्रत्येक उपभोक्ता को नियत उचित कीमत पर न्यूनतम पूर्ति 
का भरोसा हो जाता है और साथ ही जो लोग क्रप करने में समर्थ हैं, वह अपनी आव- 
श्यकतानूसार ऊँची कीमतों पर खुल बाजार से क्रप कर सकते हैं। 

१९५२-५३ से खांड के मूल्यों तथा वितरण पर से नि्यंत्र० उठा लिया गया हे । 

लोहा और इस्पात--लोहे और इत्पात और टुकड़ों पर लोहा और इस्पात (उत्पाद 

और वितरण का नियंत्रग) आज्ञा १९४१ ([70४ & 85$66] (007070] &7)0- 
46707 (07१8७, 494 ) तथ। लोहा और इस्पात (टुकड़ा नियंत्रण ) आज्ञा १९४३, 
(707 6 8066] 80799 (/07॥70] (0766४, 4948 ) के अधीन नियंत्रण 
किया जाता है । केंद्रीय सरकार ने इन निबंत्रगों के प्रत्रेव के लिए स्टील कंट्रोलर (इस्पात 
नियंत्रण-कर्ता ) नियत किया हुआ है । वह इस्पात के उत्पाद के विषय में आदेश करता 
है और विशिष्ट आदेशों के लिए रोलिंग प्राथमिकता प्रदान करता है । 

व्यापार और उद्योग सचिवालय उपलब्ध पृत्तियों की उपभोक्ताओं के १५ 
समूहों में बांट करता है । संवंसाधारण जनता और लघु-स्तर के उत्पादक अपनी आवश्य- 
कताएँ अपने राज्य के नियत अंश में से प्राप्त करते हैं । लगभग १५०० स्टाकिस्ट हैं, जो 
राज्य सरकारों द्वारा दिये गए आज्ञा-पत्र के अनुसार लोहे और इस्पात की पूति करते 
हैं । औद्योगिक टुकड़ों और दोषपूर्ण टुकड़ों की उपलब्ध मात्रा को राज्य सरकारों के जिम्मे 
कर दिया जाता है , जो आज्ञा-पत्रों के विरुद्ध नियंत्रित टुकड़ा व्यापारियों द्वारा वितरण 
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किया जाता है | भारत-में उत्पाद -किये जाने व्राल् लोहे और इस्पात की लगभग सभी 
किस्मों की कीमतें जलाई १९४४ से कानवी नियंत्रण के आधीन हैं । सहायक उत्पादों की 
कीमतों का नियंत्रण विभिन्न समयों पर लागू किया गया । फरवरी १९४३ म॑ टुकड़ों और 
दोषपूर्ण इस्पात का; अश्रैल १९४५ में तारों और तार-उत्पादों का; जुलाई १९४५ में 
नलों और लगाने के सामानों का; नवम्बर १९४९ में कच्चे लोहे (पिंग आइरन ) का 
जनवरी १९५० में टीन की चादरों का। एक समरान।करण कोष (कतुप8/29607 
एप्र70) की रचना की गई, ताकि सब उत्पादक, छोटे या बड़े, समान कीमत पर बच 
सकें । स्टील कंट्रोलर इस्पात की आयात को लिए लाइवेंस भी देता है और आयात किये 
इस्पात का उसक आदेशानूसार वितरण किया जाता है । 

सीमेंट --युद्ध के दिनों में सीमेंट उत्पादन का ९० प्रतिशत सरकार ले लेती थी । 
अगस्त १९४२ में, सीमेंट उत्पाद पर पहले-पहल नियंत्रण लागू हुआ था। मूल्य और 
वितरण पर मार्च १९४४ में भारत रक्षा अधिनियम के आधीन नियंत्रण लागू किया गया था । 
घितंबर १९४६ में इन अधिनियमों की संमाप्ति पर उत्पादकों के साथ “शिष्ट समझौते 
के अनुसार नियंत्रण जारी रहा। साधारण मटमैले रंग के पोर्टलेंड सीमेंट पर कावूनी 
कीमत नियंत्रण मार्च १९४४ में लागू किया गया था । समय-समय १र भारत सरकार 
उत्पाद की लागत औसत के आधार पर थोक कीमतें नियत करती थी। खुर्दा कीमत 
राज्य सरकारों द्वारा. नियत की जाती हें । 

जहां तक उपलब्ध पृत्तियों के वितरण का सम्बन्ध है, उपभोक्‍ताओं के भिन्न वर्गों 
कों त्रमासिक बांट की जाती है । किफयत और समान वितरण के उदहृश्य से देश को क्षेत्रों 
में बांटा गया है और उन्हें क्षेत्रीय अवेतनिक सीमेंट परामरशंदाताओं (6 87078) 
(१७7४0९7+ /१४ए78078 ) के आधीन रखा गया है । यह परामशेंदाता कारखानों से 
सीमेंट लेने के. लिए आज्ञा पत्र जारी करते हैं। राज्य का कोटा सरकार की मांग की पूर्ति 
करत के वाद सर्वसाध।रण जनता नता क क्रप्र के लिए जिला के स्टाकिस्टों में वितरण कर 
दिया जाता हैँ। एक अंश उद्योगों के डाइरेवटरों को सौंपा गया है, जो लव॒ु-स्तर के उद्योगों 
की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है । जिला के अंतर्गत जिलाधिकारी स्थ/नोय स्टाकि- 
सटों से माल लेने के लिए आज्ञा-पत्र देता है । 

कोयला--फकोयले पर पहले-पहल अक्तूबर १९४४ म॑ भारत रक्षा अधिनियम के 
आधीन नियंत्रण जारी किया गया था और इस समय १९४६ के अतविवायें पूत्ति (अस्थायी 
अधिकार) कानून के आधीन जारी है । इत चिवंत्रणों काग्रंजंव कोल कनीशन करता 
हैं । कोयले के नियंत्रण का उदृश्य उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर प्राप्ति का विश्वास 
देना है और उद्योग के लिए दह अवस्थाओं को उत्पन्न करना, आन्तरिक' आवश्यकताओं 
से अधिक का निर्वात करना, यातायात विषयक कठिन क्षेत्रों भ उपभोक्‍ताओं की पूर्ति 
के लिए यातायात का सदुपयोग करना, इत्त बात का विश्वास दिलाता कि जहां घटिया 
किस्म से काम चल सकता है, वहां बढ़िया: का उपयोग नहीं किया जा सकता और 
खातों से सामान तथ। नियमित कोयले की हल़ाई का प्रबंध करना । कोयल की पृत्तियों 
को बांटन के उहेश्य से उद्योगों का उनके महत्व के अनुसार विभिन्न समहों म॑ वर्गीकरण 
किया गया .हैं और प्रत्येक उद्योग अथवा समह के लिए मांग उपस्थित करने वाला 
अधिकारी है, जो कोल' (कोयला) कमिश्नर के सामने समूह की मांग उपस्थित करता है । 

इन जिन्सों के अतिरिक्त अन्य अन क जिससे हैं, जो नियंत्रण के आधीन हैं । उनमें से 
निम्न का उल्लेख किया जा सकता है : नमक, मिट्टी का तेल पत्थर का कोयला, ईवन 
की लकड़ी, दूध और द्ब्ष के उत्पाद, वनस्पति, कपास, जूट, ऊन,कहवा, रबर इत्यादि । 
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१०. व्यापार नियंत्रण | आन्तरिक व्यापार पर नियंत्रण अब तक विचारकी 
गई जिन्‍्सों के नियंत्रण द्वारा अपूर्ण हो जाता है । अब हमें यह देखना रह जाता है कि 
विदेशी व्यापार कहां तक नियंत्रण की शर्ते में आता हैँ । वर्तमान में आयात नियंत्रण 
और नियति-नियंत्रण की विस्तृत प्रणाली जारी 

आयात-नियंत्र १-पह मई १९४० की बात है कि भारत रक्षा अधिनियम' के आधीन 
यद्ध उपाय के रूप मे आयात-नियंत्रण जारी किया गया था । यद्ध से शांतिकाल में सरलता- 
पूर्वक बदलने के उद्देश्य से आयात-नियंत्रण को १९४६ के आकस्मिक अधिकार (अविच्छेद ) 
आर्डीन स, (7678 8609 7/0ए]8707 (४07#7प78708. 0767997 0७ 
।9406 ) के आधीन एक वर्ष के लिए जारी रखा गया था । जो भी हो, यह आवश्यक 
समझा गया कि इसे और आग जारी रखा जावे और उस उदृश्य के लिए आयात और 
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम (77]007608 &706 #5907708 (४07070] &७०$) 
१९४७ में स्वीकार किया गया, जो १९५० म संशोधित हुआ । इसके द्वारा भारत में 
आयात-नियंत्रण का काननी आधार प्राप्त होता हैं । 


आयात-नियंत्रण के आधार-मूलक उद्देश्य यह हैं : ( १ ) सम्पूर्ण उपलब्ध विदेशी 
विनिमय के उपाजनों के अनुसार देश की अधिकतम आयातों को सीमित करना; (२ ) 
अपन विदेशों विनिमय के साधनों को आवश्यक उपभोक्‍ता वस्तुओं और क्रषि तथा उद्योग 
की उन्नति की वस्तुओं में समान रूप से बांटना; ओर ( ३ ) विशिष्ट जिन्स की कीमतों 
मे चढ़ाव-उतार को नियमित करना प्रति ६ मास का विदेशी विनिमय बजट तैयार किया 
जाता है । देश की आयात विषयक आवश्यकताओं का अनुमान घरेल उत्पाद की इन 
वस्तुओं की कीमतों, परिमाण और प्रमाण की गणना करन के बाद किया जाता है । आयात 
की जाने याडी वस्तुओं को प्राथमिकता और बांट गए विदेशी विनिमय की दृष्टि से क्रित 


किया जाता है । 


आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए विदेशी विनिमय की बांट आयात वस्तुओं 
केलिए लाइसस णाली की आवश्यकता प्रकट करती है। एसी भी कतिपय वस्तुएं ' जिन्हें 
कोई भी बिना लाइसस के मंगा सकता है । उन्हें ओ० जो० एल०( (09879 (४७7678/ 
.098708 ) खुले लाइसेंस के आधीन रखा गया है । आयात लाइयेंसां.के लिये आवेदन- 
पत्रों का तीन वर्गों में विभाजन किया गया हैं : (१) कच्चे पदार्थों ओर अडद़ं-पूर्ण- 
वस्तुओं के अमली उपयोग करने वाले; ( २ ) परिस्थापित आयात करने वाले; (३) 
नव-आगस्तुक । पाकिस्तान से आये विस्थापितों को रियायत दी गयी है । जब तक कि एक 
वस्तु ओ० जी० एल० में अंकित न हो, उसके लिए लाइसेंस होना ही चाहिए, अन्यथाः" 
वह वस्तुएं जब्त कर ली जाएंगी अथवा उन पर दंड देना पड़ेगा। जो वस्तुएं आयात कीः 
जायें बह देश के अर्थ-हाभ के लिए अनिवारयंतः होनी चाहियें--कषि और उद्योग की उन्नति 
के लिए और समाज के सावंजनिक स्वास्थ्य” के लिए ! 


निर्यात-नियंत्रण--य॒द्ध के दिनों निर्यातों पर कड़ा नियंत्रण लगाना अत्यावश्यकः 
हो जाता है अन्यथा वे वस्तुएं शत्रुओं तक पहुंच जावेंगी । इसके अतिरिक्त यह भी 
आवश्यक समझा जाता हे कि युद्ध को सफछ करने. के लिए कतिपय जिन्सों की पर्याप्त: ' 
पूर्ति बनी रहे अथवा छन्हें नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सके । पहले-पहल: 
भारत-रक्षा अधिनियम के आधीन निर्यात-नियंत्रणः किया गया था और अनन्तर 
आकस्मिक अधिकार आज्ञा १९४६ तथा आयात ओर निर्यात कानून, १९४७ और 
१९५० में उसके संशोधन के अधीन १९५५ तक बनाये रहने के लिए जारी रखा गया ) 


आथकि नियंत्रण ५९९ 


अपने भूगतानों के संतुलन को उन्नत करने के लिए भारत ने यूद्धोत्तर काल में निर्यातों 
पर से नियंत्रण हटाने की प्रगतिशील नीति का अनुसरण किया है । कतिपय वस्तुओं पर 
से या तो नियंत्रण पूर्णतया हटा लिया गया है अथवा पर्याप्त रूप में नरम कर दिया 
गया है. । कोरिया-यद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण निर्यात-नीति का परीक्षण 
करने की आवश्यकता हुई और कुछ दुर्लभ एवं अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण 
रोक लगा दी गयी। मार्च १९५२ में, जिन्सी कीमतों में एकाएक न्यूनता हुई और निर्यात- 
नीति को पुनः उदार बना दिया गया। निर्यात नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य ये हें : आन्तरिक 
आवश्यकताओं और देश की आशथिक प्रगति की वृद्धि के अनरूप निर्यातों को प्रोत्साहन 
देना; (२) डालर ओर कठोर मुद्रा क्षेत्रों की दिशा में निर्यातों का बहावीकरण ताकि उन 
देशों की आवश्यकीय आयातों की व्यय-पूर्ति हो सके; (३) बनी हुई वस्तुओं की निर्यात को | 
प्रोत्साहन देवा; (४) दुलूभ जिनसों का आन्तरिक खपत के लिए संचय करना। वस्तु- 
विशेष के लिए लाइसेंस की उपेक्षा करने के लिए, ओ० जी० एल० (खुला लाइसेंस ) 
जारी किया जाता है और उसमे अंकित वस्तुओं का स्वतंत्रतायूव॑ंक निर्यात किया जा 
सकता है । शेष के लिए निर्यात लाइसेंस आवश्यक है । ऐसपी वस्तुओं का निर्यात, जो 
(5४0076 ॥+७१७ (४079#70] ?२०४009॥07 ) निर्यात व्यापार नियंत्रण-आज्ञा 
के अंतगंत है यातो रोक दिया गया है अथवा कोटा द्वारा नियमित किया गया है अथवा 
'उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जाते हें अथवा गुगों के कारण स्वीकृति दी जाती है या ओ० 
जी० एल० के आधीन स्वीकार किया जाता है । 


११. यातायात नियंत्रण ॥ यद्ध के समय यातायात के सब साधतों पर यद्ध- 
सामग्री तथा अन्य आवश्यकीय पूर्तियों और फोजों के असाआरण परिचलन के कारण 
भारी दबाव पड़ जाता है । यहां तक कि शहरी आवागमन भी उच्चतम शिखर पर पहुंच 
जाता है । यदि उसे उसी के भरोते छोड़ दिया जाय, तो यातायात प्रणाली निःसंदेह इसके 
दबाव के कारण-नष्ट हो जावे । इसलिए यातायात का नियंत्रण आवश्यकीय होंता हे । 


भारत सरकार ने रेलों पर दबाव को कम करने के सभी संभव उपाय किये। 
लोगों में इस बात का प्रबल प्रचार किया गया कि कम सामान के साथ यात्रा करो और 
“अत्यावश्यकता के समय ही यात्रा करें ।” एक प्राथमिकता की प्रणाली बनाई गई 
और वस्तुओं तथा यात्रियों को उस रीति के अनुसार ले जाया जाता | फौजी आवा- 
गमन और अनिवार्य वस्तुओं के परिचलन को खुला मार्ग दिया जाता था। कतिपय वस्तुओं 
का परिचलन कतिपय क्षेत्रों के लिए रोक दिया गया था और अन्यों के परिचालन को 
रेल द्वारा रोक दिया गया था, जिससे इस आवागमन को यातायात के अन्य साधनों की 
दिद्या में बदल दिया जाय । 
इन प्रतिबन्धों की विद्यमानता में भी यातायात की यह रीति जनता, व्यापार और 
उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सिद्ध न हुईं | यह देखा गया 
कि आवश्यकीय वस्तुओं, जैसे खाद्य-अन्नों, कोयुले और कपड़े को जिस गति के सथ ले 
जाना चाहिए, वैसा करना असंभव था। १९४३ के बंगाल दु्भिक्ष में म॒त्य की इतनी बड़ी 
संख्या न होती यदि खाद्य को अधिक गति के साथ पहुंचाया जा सकता। यदि कोयले और 
अनिवाय॑ कच्चे पदार्थों के लिए यातायात उपलब्ध होता तो ओद्योगिक उत्पाद को भी' 
इतनी क्षति न होती । वस्त्र-अकालों को भी रोका जा सकता था । यातायात की पर्याप्त 
सुविधाओं के अभाव में छोगों को अनंत कष्ट सहन करने पड़े । 
किन्तु जान पड़ता हे कि रेले अब युद्ध की क्षति से' लगभग सम्पुृण तया स्वस्थ हो 
चुडी हैं। वर्तमान में प्रायः संदृर्ण सामान्य सुविवाएं जारी कर दो गई है । 


६०० भारत॑य अर्थशास्त्र 


१२. विदेशी विनिमय नियंत्रण । युद्ध कार्यों में प्रवृद्धि करते के लिए और 
साथ ही देश की अ्थे-व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए देश के विदेशी विनिमय 
प्रसाधनों का संचय करने के निर्मित्त यद्धकाल में, प्रथम बार विदेशी विनिमय नियंत्रण 
लाग किया गया। किन्तु यूद्ध के उपरान्त भी इसे जारी रखता आवश्यक समझा गय7 जिससे 
उपलब्ध विदेशी विनिमय को देश की आथ्िक प्रगति ओर पुनर्वास के लिए उपयक्त 
किया जा सके । तदनुसार, १९४७ में (#07680 509७788 6 ४प७४07 
305) विदेशी विनिमय अधिनियम स्वीकार किया गया । वतंमान प्रथा के अतसार 
विदेशों विनिमय की यूंजी को भारतीय विनिमय नियंत्रण ([7087 +5७॥७7 28 
(!00/70] ) को सौंप दिया जाता है ओर उसकी कुल राशि को आयात के अर्य-प्रबन्ध 
में ख किया जाता है .। विदेशी विन्तिमय के व्यवहार रिजज बंक द्वारा स्वोकृत व्यापारियों 
द्वारा हो सकते हें । ब॒लियन और मुद्दा के आयात ओर निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये 
गए हैं । पहले विनिमय नियंत्रण स्टॉलिग-हीन देशों के साथ आदान-प्रदान पर लाग होता 
था, क्‍योंकि स्टॉलिग को स्टॉलिग संतुलन में से तत्काल निकारा जा सकता 
था। किन्तु जब स्टॉलिग समझौते के अनुसार स्टॉलिग प्राव्ति को नियमित किया गया तो 
स्टालिग आदान-प्रदान को भी विनिमय तिय्ंत्रण/ में लिया गया। स्टलिग क्षेत्र का . 
सदस्य होने के नाते भारत ने अन्य देशों की समता में कतिपय ऐसे उपाय करने स्वीकार ' 
कर लिये हे, जिनसे डालर तथा अन्य कठोर मुद्गाओं के कारण उत्पन्न हुए घाटों को 
पूर्ण किया जा सके । विनिमय नियंत्रग इन उपाया पर भी क्रियाशोल होता है । आयात 
लाइसेंसदार स्वतः विदेशी विनिमय की प्राध्ति का अविकारी बन जाता हैँ । अन्य विदेशी 
भगतानों के लिए विदेशी विनिमय या तो रिजवे बैक से या भारत सरकार से प्राप्त 
करना होता है । 

१३. विनियोजन पर नियंत्रण ॥। विनियोजन और पूंजी विषयों पर मई १९४३ 
में प्रथम बार नियंत्रग किया गया था, जिससे उपलब्ध कोषां का युद्ध की सफलता के 
लिए केवलूमात्र उपयोग किया जा सके । यद्ध के बाद पूंजी विषयक नियंत्रण को जारी 
रखना पड़ा। इस प्रकार ((४9970% [88768, (007४#7४प्७708 07 (४07670! 
3065) पूंजी नियंत्रण अधिनियम १९४७ में स्वीकार किया गया ओर पुनः १९५९ में 
उसे दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया । 


फ द्व-काल में जी नियंत्रण का जो उद्देश्य था, य॒द्धोत्तर काल में इस नियंत्रण का 
भिन्न अर्थ है । वर्तमान में इस का अर्थ यह है कि निजी विनियोजनों को कृषि, उद्योग 
और सामाजिक सेवाओं की उन्नति के सम-स्तर पर लाया जावे। अंशों, स्कन्धों, प्रतिज्ञा- 
पत्रों तथा ऋण-पत्रों और अन्य विनियोजनों पर नियंत्रण लागू है । पांच छाख अथवा कम 
के विभनियोजनों पर छूट दी गयी है । पजी जारी करने के लिए पंजी विषयों के तियंत्रग- 
कर्त्ता को स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र दिया जाता है । ओर यदि वह प्रस्तावित विनियोजन 
केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों की योजनां के अनुकूल होता है अयवा उचित समझा जाता 
है, तो स्त्रकृति दी जाती है । विनियोजनों को प्रभावित करने वाहे अन्य उपापों का विदेशी 
पंजी को विश्वास दिलाने, घरेल ओद्योगिकों को रियायतें, सहातभतिपूर्ण कर-तीति, 
विनिमय नियंत्रण, बेकिंग पर नियंत्रग, आयात और निर्यात नियंत्रत, उद्योगों के संरक्षण, 
अल्पपूर्ति के कच्चे पद्जों के वितरण, राष्ट्रीय बचत के आंदोलन, जहाजी तथा रेलों के 


यातायात आदि के साथ सम्बन्ध हैं । 


१४. निमंत्रण को कार्यकारिता 4 हमने यद्ध और उसके बाद से जारी रहने वाले 
विभिन्न नियंत्रणों के उपायों पर विहूंगम दृष्टि डाली है । क्या यह उपाय सफर हुंएं और 
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इन से इच्छित परिणामों की प्राप्ति हुई ? इस विषय में अनेक मत हैं । एक साधारण 
व्यक्ति नियंत्रणों से कतई निराश हो चुका है और वह चाहता है कि यथाशीघ्र उनसे 
मृक्ति मिले | महात्माजी इन नियंत्रणों के विरुद्ध थे और उन्होंने अपने शक्तिपूर्ण प्रभाव 
का इन्हें हटाने में प्रयोग किया था । दूसरी ओर, विशेषज्ञों की राय इन्हें जारी रखने 
के पक्ष में है, इसलिए नहीं कि वह अच्छे है, प्रत्यृत वह आवश्यक हैं----एक अनिवाये 
बुराई की भांति । क्‍ 

इन नियंत्रणों के प्रारम्भिक चरणों में क्रियान्वित स्थिति की असफलता के विषय 
में किसी को भी मतभेद नहीं । इसके क्या कारण थे ? हम पूर्वतः मूल्य नियंत्रण (भाग 
६) की असफलता के विषय में विचार कर चुके हें । नियंत्रणों की सामान्यतः: असफलता 
के लिए यही कारण उत्तरदायी हैँ । हम इन' कारणों की परिगणना कर सकते हैं :-- 

१. सरकारी क्षेत्रों में आत्म-संतोष ने नियंत्रणों को समय पर लागू न होने दिया । 
(नियंत्रणों को जारी करने में देरी ने उस स्थिति का मुकाबला करने में कठिनाई उत्पन्न 
की, जो अन्ततः सम्पूर्णतया हीनतम हो चुकी थी। नियंत्रणों के यंत्र-चालन के विषय में 
:पर्याप्त रूप से पर्वत: विचार नहीं किया गया था । | 
 '  २.प्रशासनयंत्र में त्रुटियां थीं; जिसके अनेक कारण थे : पर्याप्त शिक्षा और अनुभव- 
हीन' नौसिखियों को नियंत्रणों की सेवा पर नियत किया गया था । बड़े और छोटे सभी 
अधिकारी नियंत्रेणों की कार्यकारिता से सर्वंधा अपरिचित थे। अथोग्यता और अभिन्नता 
को अतिरिक्त सब सरकारी दर्जों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ऐसा जान पड़ता था कि वह 
नियंत्रणों कों संफल बनाने में इतनी रुचि नहीं रखते, . जितनी यथासंभव अल्पकाल 
में अपने लिये धन उत्पन्न कर लेने में रखते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी था कि-अधिकांश 
उनमें से अस्थायी नौकरी पर थे। उन्हें पता था कि किसी न किती समय उन्हें जाना 
ही होगा । उन्होंने स्वभावत: समय से लाभ उठाया । 

३, लोगों का भी दोष था । नियंत्रण उपायों को सफल करने के लिए एक विशिष्ट 
रूप का चरित्र होता है कि जिसका हमारे लोगों में सर्वथा अभाव है । उनमें संयम की 
भावना का अभाव हूँ । उनमें राष्ट्र के लिए त्याग करने का उत्साह नहीं । वह भ्रष्टाचार को 
बढ़ाते हैं और उसमें सहायक होते हैं। जनता से सहयोग के अभाव में नियंत्रण क्यों कर लछाग्‌ 
ही सकते थे ?. जनता में सहयोग के अभाव का कारण योग्यता में और सरकार के 
ओऔचित्य में अविश्वास था। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्वार्थ में जुटा हुआ था , जिसका फल 
अशांति हुआ । । द 

४. इसके अतिरिक्‍त, विभिन्न प्रबंध इकाइयों के बीच सहयोग और शज्भुला का 
अभाव था | प्रायः राज्य की क्रिया केंद्रीय निर्देशन की विरोधी होती थी और नियंत्रण 
के उपायों को सफल बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के यत्नों को शून्य कर देते थे । 

५. जनंता और सरकार के सब दोषों को समक्ष रखते हुए यह मानना ही पड़ेगा 
कि भारत-जैसे देश में नियंत्रण लागू करना बहुत कठिन है. । हमारा देश बहुत विस्तार 
वाला है और उसमें यातायात और आवागमन के साधन अयर्थाप्त हें । यहां विभिन्न क्षेत्र 
की आथिक अवस्थाओं में नितान्‍्त भिन्नता है । उत्पाद असंगठित हैं और मार्केटिंग संगठन 
तो बहुत अर्वाचीन है । लगभग सर्वमान्य निरक्षरता और शिक्षा का अभाव, जिससे हम 
प्रताड़ित हैं, सिवा सरकार के उपाय में बाधक होने के और कुछ नहीं हो सकती । इन 
वातावरणों में और इस प्रकार की स्वाभाविक कठिनाइयों में, यदि नियंत्रण इंग्लेंड और 
अमरीका की भांति सफल हो जाते तो उसे जादू का ही प्रभाव कहा जा सकता था । 
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नियंत्रगों की असफछता' के बहुत ही भयंकर परिणाम हुए। ु 

(१) हमारे छोगों का समष्टि रूप में नेतिक-पतन हुआ । सार्वजनिक जीवन 
नितांत दूषित हो चुका था । ईमानदारी और सचाई के जो थोड़े से मामले थे, वह भ्रष्टाचार 
और घ्सखोरी में विलीन हो गये । 

(२) स्वतंत्र अर्थ-प्रबंध में नियंत्रणों ने भयानक दराड़ें कर दी थीं। फलस्वरूप, 
उनसे उत्पादशक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई । ओद्योगिक और व्यापारियों ने अपने को 
अनेक बंद गलियों में पड़े पाया । | 

(३) सामान्य व्यापार के स्रोत सूख गये ह । लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत 
व्यापारियों को कारोबार सौंप दिया गया है और शेष व्यापारी समाज अनिवाय॑ बेकारी 
में छोड़ दिया गया है । अनेक स्थापित फर्म दिवालिया हो चुकी हें । 

(४) नियंत्रणों की असफलूता के फलस्वरूप चोरबाजारी और अतिसंग्रह की' 
समाज-विरोधी बुराइयां पैदा हो गई हैं । यदि नियंत्रग सकल हो जाते तो इन ब्राइयों 
का उभरते ही सिर कुचला जाता । छोगों ने विश्वास के साथ इस नई रीति में अपनी 
आवश्यकताओं की. संतुष्टि के प्रति अग्रभाव से देखा होता । 

जो भी हो, हमे यह अनुमान नहीं करना चाहिए कि निवंत्रणों-की अश्रामाणिक 
असफलता हुई। यह केवल प्रारम्भिक चरण थे जबकि नियंत्रण असकलू हुए। वर्तमान में 
वह -उचित ढंग से सफलतापूर्वक कार्य कर रहे है और जिन ब्राइयरों का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है, वह अधिकांशत: लोप हो गई हैं । सरकार ने नियंत्रण की रीति को उन्नत कर लिया 
है और प्रशासन-यंत्र को कस दिया है । साथ ही, अधिकारियों ने भी पर्वाप्त अनुभव प्राप्त 
कर लिया है । इसके अतिरिक्त लोग भी निवत्रणों के विरोधी नहीं, क्योंकि सरकार 
अब विदेशी नहीं । भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन गतिशील हो रहा है । पूति की स्थिति 
पर्याप्त अच्छी हो रही है । यातायात-प्रणाली अब सामान्यतः: कार्य करने लगी है । इन' सब 
अशों का सामूहिक प्रभाव सफलता का वह उचित उपाय है, जो वर्तमान में भारत में आथिक 
नियंत्रण पूर्ण कर रहे हें । 

१५. हाल ही के मूल्यों में भारी मंदी (सार्च १९५२) और नियंत्रण | सरकार 
ने मुद्रा-स्फीति-विरोधी जो उपाय किये थे, उनका अन्त में प्रभाव होकर रहा और कीमतों 
ने १९०१ के उत्तर-काल की कीमतों में ह्नास की प्रवृत्ति ग्रहण की । किन्तु १९५२ 
के आरभ्भ में वह बुरी तरह फिस्नलीं । सर्वसाधा रण के लिए यह अत्यधिक संतोष की बात 
थी कि मा १९५२ में वह एकाएक गिर गई । १९५१ में जिस सोने की कीमत १२० रू० 
थी, वह ८४ हो गई; और चांदी २१५ रु० से १६२ रु० हो गई । अरंदी की कीमतें फरवरी 
में १६२ रु० से मार्च में १२८ रु० रह गई । बंगाली सी कपास में १५ प्रतिशत से भी अधिक 
की न्यूनता हो गई और इसी प्रकार सूती वस्तुओं में भी कीमतों में कमी हो गई । मोटे 
और मध्य-वस्त्र की किस्मों की कीमतें जहां मिल के बाहर की अपेक्षा १०० प्रतिशत अधिक 
होती थीं, वह ४० से ९० प्रतिशत तक गिर गईं। अहमंदाबाद के बाजार में १५ से ६० 
प्रतिशत की न्यूनता हुई । ऐसा जान पड़ता था कि देश सन्‌ ३० वाली महान मंदी की ओर 
अग्रसर होने जा रहा है । सारा बाजार ठप्प हो गया और करता भी कोई नहीं था। जनवरी- 
फरवरी, १९५२ में राज्यों के मनोनीतों ने बारीक १० प्रतिशत और बढ़िया वस्त्र ३५ 
प्रतिशत उठाया था। वस्त्र की मिलों में स्टाक संचित हो गये थे । खांड के कारखानों ने 
पेलना बद कर दिया था और गद्ने से भरे छकड़े कारखानों के बाहर लंबी पांतों में खड़े 
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थे, किन्तु कारखानों ने मोल लेते से इंकार किया । गन्ना उगाने वालों को भीषण्ण हानि 
हुई। वस्त्र की मिलों ने भी काम बंद करना शुरू कर दिया था । 

इभ अवस्थाओं में सरकार ने महसूस किया कि निय॑ंत्रगों में कुछ छूट होनी चाहिए। 
कई राज्य सरकारों ने कपड़े के वितरण पर से नियंत्रण हटा लिये । राजस्थान सरकार ने 
वस्त्र पर से सव भांति का, प्रमाण और परिमाण विबयक अयवा अन्य प्रकार के प्रति- 
बंध, नियंत्रण उठा लिया । भारत सरकार ने घोषणा की कि १ अग्रैल १९५२ से सितम्बर 
१९५२ तक फाईन और सुपर फाईन वस्त्र के निर्यात के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस 
दिये जायेंगे, विशेषकर विदेशी कपास के वने वस्त्रों के | कड़े के आंतरिक नियंत्रण: 
को भी ढीला कर दिया गया । यह निहचय किया गया कि १ अप्रैल १९५२ से मिलों द्वारा 
बनने वाले मोटे और मध्यम दर्ज के वस्त्र का ५० प्रतिशत सरकार के मवोनीतों को दिया 
जावे और शेष के लिए मिलों को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को इच्छानुसार देने की छट 
हो | यह भी निश्चय किया गया कि फाईन कपड़े की कोई भी किस्म राज्य के मनोनीतों को 
न-दी जावे। सूत के ब्विषय में निर्णय किया गया कि विदेशी कपास से बने सूत को मिलें: 
ड्रेब काऊंटों मे अपनी इच्छानुसार लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को दे सकती हैं । जो भी 
हो, भारतीय कपास का बना सूत॑ तो राज्य-सरकारों या उनके मनोनीतों में ही वितरित 
होता रहेगा । किन्तु यदि गांठे उठाई न जाबें और नियत अवधि में दाम न चुकायें जाबें, तो 
मिलों को स्वेच्छापूर्वक बेचने का अधिकार होगा । निर्वात नियंत्रण में छूट देने का तात्पर्थ : 
यह था कि कपड़े का निर्यात बढ़े और विदेशी विनिमय का उपाज॑न हो सके । जनव री-माचे 
१९५२ में १० करोड़ गज के निर्बात कोठे में से वस्तुतः केवल ५ करोड़ गज का निर्धात 
हुआ । वितरण नियंत्रग में छूट देने का अर्थ यह था कि मिलों में वस्त्र और सूत का संचय' 
न हो और जनता को स्वतन्त्रतापू्वक प्राप्त हो सके । इस सारी स्थिति का वस्त्र-नियंत्रण : 
कमेटी ने अवलोकन किया और उसने ११ अग्रेछ, १९५२ को सिफारिश की कि वंमान 
अवस्थाओं में पूर्ण नियंत्रण नहीं उठाना चाहिए । 

१६. नियंत्रणों का भ्रविष्य । पहले-पहल नियंत्रण युद्धकाल में जारी किये गए 
थे । लोगों को आशा थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, ये जाते रहेंगे । किन्तु यह आशा 
पूर्ण नहीं हो सकी । उन्हें इसलिए भी युद्ध के वाद जारी रखा गया कि युद्ध से शांति के 
अंतर-काल की अर्थ॑-व्यवस्था का भरोसा हो सके और साथ ही अब तक पूर्ति की स्थिति 
में कठिनाई बनी हुईं है । विभाजन के अनन्तर परिस्थिति भयंकर हो गई । १९४९ में 
मुद्रा-अवमूल्यन ने मूल्यों को और अधिक ऊँचा करके भयभीत कर दिया और नियत्रणों 
को अधिक कड़ा करना पड़ा । कोरिया के युद्ध और फलस्वरूप स्टाक-संचय ने नियंत्रगों को 
रखने तथा कड़ा करने की अधिक आवश्यकता प्रकट की । इस प्रकार वातावरण ने ऐसा 
रूप धारण किया कि नियंत्रगणों से पिड छुड़ाना असम्भव हो गया । कितु भविष्य के विषय. 
' में क्या होगा ? हा 

अर्थंशास्त्री कोई ज्योतिषी नहीं है और अथ॑-विज्ञान में भविष्यवाणी करने की 
योग्यता का अभाव है । किन्तु सब संबंधित अंशों और संभावित प्रवृत्तियों को दृष्टि में: 
रखते हुए यह जान पड़ता है कि नियंत्रग अभी कुछ वर्षों तक जारी रहेंगे । संभव है कि 
उन्हें एक-एक करके हटाया जावे या उन्हें ढीला किया जावे (एक-एक जिस के रूप में ) । 
उदाहरण के लिए खांड पर से आंशिक रूप में नियंत्रण पहले ही हटाया जा चुका है और. 
यहां तक कि यह आंशिक भी विलोप हो जावे । किन्तु खाद्य ओर वस्त्र पर, जो जीवन के 
लिए अनिवायें हैँ, नियंत्रण रहना ही चाहिए । खाद्य की आत्म-निर्मरता का ध्येय अभी 
हमेशा की तरह बहुत दूर है । केवल जब मुख्य नदी-योजनाएं पूर्ण होंगी, तभी खाद्य कीः 


हद भारतीय अयथंद्ास्त्र 


स्थिति'में उन्नति संभव है । किन्तु कप्ट यह है कि हमारी जनसंख्या में बहुत बेग के साथ 
वृद्धि हो रही है । इसलिए, खाद्य की स्थिति, आगामी दस वर्षों के लिए अभी चिता का कारण 
बनी रह सकती है । कपड़े पर नियंत्रण इस कारण जारी रखा जाना चाहिए कि विदेशी 


विनिमय का उपाजेन किया जा सके । 

किन्तु नियंत्रणों को जारी रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण वह आयोजित अर्थ- 
व्यवस्था है, जिसके निर्माण का हमने प्रस्ताव किया है । हमने अपनी प्रथम पंच-वर्षीय' 
योजना आरंभ कर दी है और उसके बाद ऐसी ही योजनाएं और भी' चलेंगी । इन आयो- 
जित योजनाओं का उद्देश्य समाज के सीमित' प्रसाधनों का अधिकतम लाभ के लिए 
उपयोग करना हैं । इन प्रसाधनों के बहाव को संयत रूप देना है । यदि हमें आयोजित 
अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्रसाधनों का स्वतंत्रतापूर्वक परिचालन नहीं 
होने देना होगा । इस प्रकार पूंजी विषय और विदेशी विनिमय पर नियंत्रण जारी रहना 
चाहिए। उत्पाद का भी. नियंत्रण जारी रहना चाहिए । यदि राज्य निरचय करता है कि 
क्या उत्पाद हो, और क्या नहीं होना चाहिए तो उपभोक्ताओं को कदापि यह आज्ञा नहीं 
होनी चाहिए कि वह किस वस्तु की खपत करना चाहते हैं। इसलिए: उपभोक्ताओं ह्रीं 
स्वछन्दता १र सीमाएं लगानी ही होंगी । इस प्रकार सहज ही इस निर्णय पर पहुंचाईँ 
जा सकता हूँ कि नियंत्रणों से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती । किन्तु इसकी चिन्ता हमें 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने इन नियत्रणों को योग्यतापूर्वक' चलाने में पर्याप्त 


अनुभव प्राप्त कर लिया है । 


